धजिए ०५529 
500. ९(णा६७४, एहहर्करो 
#02 (8थं.) 

डाफकशा(ड 0गी7श8॥ णव7/ 7006 एफ ३५४४० 
२४९६ीए व 6 02. 


हएतन पट 5 797६ फाक्ाह 








आकाश 8६ 





राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
(+९'0॥२००४५४४५ 07 7225.4587फ्ञ७ ७) 


( राजस्थान को अर्थव्यवस्था का एक समीक्षात्मक अध्ययन ) 
(# एगाष्यों 50093 ए ए९ :-९0०एणाए३? रण रिव्ांपपरावा) 








आप] पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित संस्करण 
[ 2004-05 ] 





कॉलेज बुक हाउस 


चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 


प्रकाशक : 

कॉलेज बुक हाउस 

चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 

फोन : कार्यालय : 2572087, 2578763 


2 ज्ञक्ष्मीनारायणु जाथ्यूयूघका 


सोलहवाँ पूरियसिशिगक्ीवृत संस्करण सत्र 2004-05 


६ 





न &8०णाणा३'र्ष रिश्ुंब्भाशा 

« व्यष्टि-अर्थशास्त्र (राजस्थान संस्करण) 

. व्यष्टि-अर्थशास्त्र (यूजीसी 'पद्यक्रमानुसार अजमेर, उदयपुर व अन्य 
विश्वविद्यालयों के लिए) 

. भारतीय अर्थव्यवस्था (सम्पूर्ण संस्करण) 

(यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार राजस्थान, अजमेर व अन्य विश्वविद्यालयों के 
लिए, 


) 
. अर्थव्यवस्था में गणित के प्रयोग (एम.एं. के पाद्यक्रमानुसार) 
. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग (द्वितीय वर्ष के पाद्यक्रमानुसार) 
. सर्माष्टि अर्थशास्त्र (णजस्थान संस्करण) 
, सर्माष्टि अर्थशास्त्र (जोधपुर व अन्य विश्वविद्यालयों के लिए) 
.. समृष्टि अर्थशास्त्र (यूजीसी पादयक्रमानुसार रचित नयी पाद्यपुस्तक) 
» मुद्रा, बैंकिंग व सार्वजनिक वित्त (यूजीसी पाद्यक्रमानुसार नवीनतम रचना, 
जारी अगस्व 2004 में) 
. सजस्थाव का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था 
(आ.ए,स. च अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रचना) 











मूल्य ६ १75.00 रुपये माज़ 


लेजर टाइपसैटिंग : मुद्रक 
ऑफसैटर्स इंडिया, जयपुर कौस्तुभ प्रिन्टर्स, जयपुर 





सिलहते संस्करण की भूमिका सोलहवें संस्करण की भूमिका 


मुझ्ने पुस्तक का स्ोलहवों पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित संस्करण प्रस्तुत करते 
हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है । इसमें 'स्जस्थान की अर्थव्यवस्था ' से जुड़े सभी 
पहलुओं पर नवीनतम सामग्री प्रस्तुत की गयो है जिसका उपयोग स्नातक स्वर के पाठक 
ब प्रतियोगी-पद्मेक्षार्थी कर सकते हैं । इस संस्करण में राज्य की दसवों पंचवर्षीय योजना, 
2002-07, राज्य के परिवर्तित वार्षिक बजट 2004-05, राज्य में बेरोजगारी व निर्धनता पर 
बदलती हुईं परिस्थिति, तथा सभी अध्यायों में अन्य पूर्णतया नये परिदृश्यों का समावेश किया 
गया है । 
वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नों को संख्या 800 रखी गयी है जिसके लिए काफी पुराने व 
अनुपयोगी प्रश्नों को हटाकर उनके स्थान पर नये व अधिक उपयोगी तथा मवोनतम प्रश्नों 
का समावेश किया गया है । जो विषय देर से सामग्री उपलब्ध होने के कारण मूलपाठ 
में शामिल नहीं किये जा सके, उन्हें यधासम्भव प्रश्नोत्तर खण्ड में शामिल काके पाठकों 
हक अधिकाधिक ज्ञान को पहुँचाने की चेष्टा को गयी है । 
राष्ट्रीय योजना आयोग ( दिल्ली ) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के खण्ड वा में 
ग़ज्यों की योजनाओं की प्रवृत्तियो, प्रश्नों व रणनोतियों पर काफ़ी विस्तृत व गहन विवेचन 
प्रस्तुत किया था जिसका पुस्तक में व्यापक रूप से उपयोग करके इसे एक भया आयाम 
व प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है । 
संशोधन मे प्रमुखतया निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है ; 
(0)... 2८णाणामंल ए९शंशछ 2003-04 (0285 ॥29फ) उए॑५ 2004 (स्रशात & 
छााष्टाजआ) 
00). मुख्यमंत्रो श्रीमती वसुन्थरा राजे का परिवर्तित बजट-भाषण, 2004-05 
42 जुलाई, 2004. 
(9). #रन्‍्कारत #००३थ 5000) & 80722 ५॥ 4 6०6 2004-05, ]0) 
2004 
(0. 806 हाब्रवल्ठ २ मै 50959 णैँ 0086 ० 2003-04, 5फ्छी 2004 
स्थ्क् 
(₹)... $07९ ए४८७ 80०७ एरेश, 2003, ॥976 2003. 
(सं). #झ्लाण्णापण 52605 रण हक्ंग्बाशा 973-74 7० 200-02 
छन्रकाथ, 2003 (085, उएण) 


(शा). हैश्ञाट्णणाश 55005, एशु 200-02, 7800५ 2004, 


(श॥) वैध $पा९ए ४ पाएाब्रातं७ 2000-0], एशुंपाशा, फक्काभगत 
2003. (085, 7भएण्णे 


(७). 22णाण्गा6 5ए४८५ 2003-04 (50) 


(0). शभाज्ात्ब ऐजापरट ण॑ ॥09 2003-04, वक्षाएशज 2004, (4 
$शश0६६ 48 ) 


(0). भी पशा॥ ऐेच्छ रैेट्आ शिक्रा 2002-07, परणेणा6 ता-80९ 
एड्व5:  एश705, (0००ल९०छ5 ग्यते $0च्वल्ट्टांद5 (00एटागला 
]॥009), ७0, 2003. 


(00. प्रात 87% ण॑$0४ 5065 ० 9६४6 (0 शाधा|शा 9065, रिएा, 
व०्ज९ 30, 2004, 


(जा) रिकु०्/ण 6 (गाएगाल छत 80507 ठशाशश्व ० [699 07 06 
१६०७४ पछ्ा0९१ 3] ०७, 2003 (टाणा)), 5008., 9ए9 2004. 


(पए) प्राश-$५४6 ९९०००एर्भ८ प00४05, 0:25, [भंएण, ॥ए0॥ 2003. 


आशा है नवीनतम सामग्री से ओत-प्रोत इस रचना का उपयोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के द्वार किया जाएगा । मैं अपने प्रकाशक श्री हर्षवर्धन 
जैन व श्री मनीष जैव का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन की 
व्यवस्था की है । पाठकों से निवेदन है कि पुस्तक में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी 
के पाए जाने पर वे मुझे शीघ्र सूचित करने की कृपा करें ताकि उन्हे सुधारने की तुरन्त चेष्टा 
की जा सके । इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से भी आभारी रहेँगा । 


लक्ष्मीनाशयण भाथूरामका 
8-7-#, चौमू हाउस कॉलोनी, 
सी-स्कोम, जयपुर 

फोन : 236946 


एआआऑश्शआए ० एिक्|ं बी का 
58.8. एश7  फऋड शा] शा ०, 2005 
छल्णाणा05 
एफ व] ३ ह८णाणा३ ० ए9[०४5५गशा 


उ046 2 4 (90070728 ७0]] #६ 729ए/20 0 व/श7ए७/ 708 १9९5000 70 थो।. 776 
ग्राणा॥(6 छा।ज००/०णु०्लार८ 0७९ पृण्टआ0णा ध्या! 08 ०णाफ्रॉडण) & ७॥ 0णा55 ए 
20 (0८505 0 हक था, 

“77 ४७७ (३४ है 


फह्जुं॥४प9तरड 77% (॥गगड्रोह, ((8४०0णा भा 50 श0१ ए१घट्ग 
व)शंद्घणा5 गए॑गओ। टः 


चर न्पय 
907४/०४०॥ : 22 था धण्श। या 0 (फ्रक्षा 00एणैक्षाणा निणाक्षा 
३२६६०प्रा०८ 96र०क्लॉप [4० ुणि+ ( द्रः |, झल्जा, पिएचा0ता 2९ ) आ0 


06००/कणब। आ0ष्हे 5622 0०४२-०६ . २८४ 





वध्षताएनी (९5०07 ब्वा0 िताक्षब5, लिणाट55, 7.श0 300 एटा, 
बयातड रि2४0ए70९५, 9५0॥6 09ए॥४५९ 9709004 था ॥5 ॥205, धा।शाणागाह॥ं 
एणीफाणा 





#87०ए्रए : [9 णाउक्षाणा, णण्ज़ाएड़ एगाथा, #000 क्ञात ९णाताहाएण्ज 
छा005, व 2णि॥5$, $3शषा( टिश्वण25 ० रि0]क/्षा (09009/ 80, 956 (९8 
080 करा 090ए0007 0॥9090#2 90०07 ऐ४३]ण दा8०70॥ था 9092८ 0008, 
पराएणाश्षाएल 0 #ययओं सिर, 0॥ा9 0९ए००एाआला। श०्ट्राभाआ९5, वित्तोला।5 
ए॑ शाल्क्ए भाव 00४ ॥050भा99 


$ल्लांक्ा-ओे 


उह005४9 ३ 070 बात 02300 ण ॥0फ65, जाओ 8८36 भाव (०॥०(6९ 
व/050765, [#00509 :५ए9ण/5 वा सिव॒ग्ीया), सिंद्ावारागीड, 07507 ?0॥९/ 
सि850क्षा, गि५९७४। क्ाप निश्राटान गाएटाध२25 छि ॥0॥57९5, 08४ट0०कशालशा। ए 
[005009 4285, रिणेट एण॒ ८, सराए0 गाठत २७500 का उाठएशात्ो 
70€रश०क्राला 


एा०्ण्ड्री[शा9 एथएओंगलफ रिक्षु-७तीक्षा : 50-87 क्षात072-07॥ग एड 
वरा॥ब8शाका। 532१725 


वु०प्जांआाआ 005९०कगारा : [5706 वा 06 ९०07०7५ एण (6 886. [पर0छशा5 
बात 052८5, 5एच्र5६9 ज 7०णाज्ा 025 2|०ग्ाद्ा। ॥7 06 5026. 


इलस्लांग्ग-ट 


ए०णाणांट ९09ाग्रांपड़ गए 0०९७०फाएा(ग रिज्षुं॥परिक्त : 00]०८0४65 थाएं 
30९५ शाला एण(॥९]॥65ए6 ए९क्क ऐोगा. 4 ्ञाएमाएव भाप।्र। गाव 0९५०९०फराशा। 
0१ 0९ छोक्षा एथा०१, ९णात्राक्षाग५ शा ९९ण7णाार 0९ए९०फला। णीख्ुग्जीशा क्षात 
॥९४5ए९5 (० ०शशाएणाढ प्रशा 


छा्ाशाए ० ९०१शांए भात एशाए0एजफशलशा। । एेशक्‍ञं४४9 : [चव१वा006 


णए०रचाए बा059९०१ छाण्ट्राणगागर$ 05 ॥]०शथाणज्ञाव शाफएज़ाशा हृशाशंगा, 
हरा बात जरए, 


$फुश्धंज 87९9 ?7087श॥९5-0747, 25८४ 08४ट0््राला, "779 शवै।९8 
शा0 49५४ 0९ए2९6जाशा। थिठ्ज्ञगायर5 


शिल्डथाएण्थंपंण् रण ऐशुं७४तभव कण फ्रती ए९००ाणाए़ : च22०फएजपेशणा, 
70 ९४.॥3 ॥0०॥6, 3|00॥77९, [॥0979, ॥0350९0797९, ऐ0927 शा0 40905 


एणाशा। एच्री३७ ० 000थाणाशा। ठ रिक्षु३४गा 


विषय-सूची 





क्र, सं. अध्याय 


4 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति 

(00॥४०४ रण रेशगवता रंध 7090 80700) 

जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग तथा आधार-ढाँचा (इन्फ्रास्टक्चर), 
अन्य रान्‍्यो कौ तुलना में राजस्थान को सापेक्ष स्थिति 


जनसंख्या (70एएंगाणा) 


आकार व 4 02] ् शहरी जनसंख्या का वितरण, श्रम- 
शक्ति का व्यावः ढाँछ्ु; मातवोयस्साधनों का विकास, (साक्षरता, 
स्वास्थ्य सम्बद्री-तूवक) 2 

व पो! ४६ दर हि2  च ञ्‌ 


राजस्थान की/भीतिक रचना:-प्रोकृतिके भाग, जलवायु, 

मिट्टी, वनस्पति एवं वर्क / 5 

(रक्ुव्बा्ला 5 शव 8490- 0 गुंग्ग 9।शंध्रंणा5, 

एंग्रशा 7 // था /९(5) 

गलत ल्मह भौतिक- थार्ि, या, पक ॥ 25४, 

प्राकृतिक भाषेजजकैरी, 'जसमंदक आधारित प्रदेश, श 
> क >2%' ४ 





बनस्पति व दन । थे 


प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशुधन व बन्य-जीव 
(प्रथा ९5०0९ 890ए॥ग०य5 : +क्लाए, |शक्ष, 
40९5४0८७ आ0 शांत ॥6) 


खनिज पदार्थ व राज्य की नई खनिज नीति, अगस्त 3994 
7शशगश्ाश5 भा पिलज गाध्ा॥ओ ए0॥09 रण धार 896, 
+40805, 994) 


राज्य घरेलू उत्पत्ति (986 70076॥7० पिए०एल) 

कुल ब प्रति व्यक्ति आय, प्रवृत्तियाँ व राज्य घरेलू ठापत्ति का ढाँचा 
($00८०ा८ ० $00) अथवा क्षेत्रवार अशदान । 

पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 
(सकरमाणाएश0च ए0ए/णा थाव ऐठछादा$ एण 


$05थव॥896 |0९एश०कञाधाएओ 
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा राज्यस्तरीय पशिक्ष्य । 


पृष्ठ संख्या 


4-8 


9-43 


44-68 


69-78 


79-0] 
402-448 


4[9-39 


१0. 


4. 


॥2« 


43. 


44. 


35. 


व6. 


[2] 
कृषि 
(#87००॥एट) 
भूमि का उपयोग, फसलों का प्रारूप व प्रमुख फसलें । 


'योजनाकाल में राज्य का कृषिगत विकास 


(शश्ांणाएव 06फथ०एज़ाला: ॥ 08 546 0परा/ 
पाल एका-फुलां०१) 


भूमि सुधार 
([.ध१ (४(णग5$) 
राजस्थान काश्तकारी कानून, भूमि पर सीमा-निर्धारण (सीलिग) व 


इसका वितरण, भूमि-सुधारो का क्रियान्वयन, समस्याएँ व सुझाव । 
राजस्थान में अकाल व सूखा 


(फिश्ञा॥65 0 0700!॥॥5 ए रिक्युं&॥ग 0) 
सूखा-निरोधक अल्पकालीन व दीधकालीन उपाय । 


प्रशुपालन-पशुधन का महत्त्व 


(#णाएद। परए0क्षाएए-ाफणञााए ण [/४९४००८०) 
पशुपालन कार्यक्रम, भेड वे बकरी-पालन की समसस्‍्याएँ । 


राज्य का आधार-ढाँचा (एरवबध्ञाएलप्ा८ था 08 5086) 
-सिंचाई (हाञंए्आंणा) 


विद्युत 
(?०फ्रथ) 


सड़कें व नई सड़क नीति दिसम्बर, 4994 
(२040 काए प८४ १0०0 एण0९५ 0९०टाऐथटा, 994) 


पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास 
(पा0एज्ञाध छ&४ढण्ज़ाथा। 0086 $086 एप्प 
छशद शटथ एा5) 


रोजगार-सूजन में उद्योगों का अश, औद्योगिक विकास मे प्रादेशिक 


अन्तर, राज्य के लघु उद्योग व दस्तकारियों, प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग । 


]40-50 


5-70 


ग्रा-87 


88-204 


205-222 


223-246 


247-262 


263-274 


275-306 
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48. 
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22. 


[3] 


राज्य में औद्योगिक नीति का विकास, जून 4998 की 

नीति व नई दिशाएँ 

[8शणणांणा ० ]07श॥भ 200९ ए 76 896, 307-352 
एगारए ए 7णार 998, आ0]२९७ धलांजा$] 

शाजकोषोय व वित्तोय प्रेरणाएँ, विकास-केद्धों (ह70४0/-८शगए८७) से 

सम्बन्धित नीति, राज्य में औद्योगिक नीति का विकास--औद्योगिक नोति 

जून 978, सातवीं योजना में विकास की व्यूहरचना, औद्योगिक नीति 

१990, औद्योगिक नोति 994, औद्योगिक ६ 02९२६ 998 क्‍या यह 

औद्योगिक समस्याओ का निराकरण कर पायेगी, विकास कौ 

नई दिशाएँ, भरिष्टि--बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा राजस्थान मे विनियोग 


(990-9-993-99 की अवधि में), परिशिष्ट-][-राजस्थान से निर्यात 
(&फ्रणा5 ॥णव 83500) 


राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 

(?00॥6 छा/श्णगा5९5 फ 4]॥शा) 353-368 
केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम, 

वित्तीय कार्यसिद्धि, कमजोर वित्तीय दशा के कारण, सुधारने के लिए 

सुझाव । 


औद्योगिक विकास में विभिन्‍न निगमों की भूमिका 

(रि०९ ० ्रीशिशा: (0णएण०॥०5 ॥ |7005078] 

0०५९०छञाथा।) 369-386 
राजस्थान औद्योगिक विकास व विनियोग निगम (रीको), राजस्थान वित्त 

निगम (२70) तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) (0५7 

$700) की औद्योगिक विकास मे भूमिका, अन्य निगम व सगठन । 


पर्यटन-विकास (पृण्णातआ 08ए६०आञशा) उ87-404 
राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमका, विकास को सम्भावनाएँ व 
समस्याएँ । 


राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
($९९वाो #्ढ३ 26४20छाशा। ?77ह/बाग765 ग 
एिक्लाब्णाीक्षा) 405-424 


सूखा-सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम (0729), मरु विकास कार्यक्रम 
(009), जनजाति क्षेत्र-विकास कार्यक्रम (07), अरावली विकास 


४ कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम (कन्दरा-सुधार तथा मेचात विकास), 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (र07?) । 


राजस्थान में आर्थिक नियोजन 

(20एणाणात्र० ?] ्षापापड पा सेशुंक्ताया) 425-465 
उद्देश्य, उपलब्धियाँ, धीमी प्रगति के कारण, भविष्य मे तीब्र आर्थिक प्रगति 

के लिए सुझाव । 


3: 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


[4] 
राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएँ 


(एणात्राभोाग5 ॥ ज6 उ०णाणां2 0०रथॉ०्गञगशा। 
एिजुग्शाक्षा) 466-483 
कृषिगत विकास में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय, औद्योगिक 
विकाप्त में प्रमुख बाघाएँ एवं उनको दूर करने के उपाय । 

# 
राजस्थान में निर्धनता (00000 ऐ। एश्ुक्काक्षा) 484-506 
निर्धनता की रैखा की अवधारणा, राज्य में निर्धनता-अनुपात व निर्धनों को 
संख्या, निर्धनता को प्रभावित करने वाले तत्त्व, निर्धनता-उन्मूलन व 
रोजगए-सृजन के विशेष कार्यक्रम-समन्दित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(09), जबाहर रोजगार योजना (79५) । 


राजस्थान में बेरोजगारी 

(एाहाएं०आशधा। गा रि8]35097) 507-58 
राज्य मे बेरोजगारी व अल्प-रोजगार को समस्या का स्वरूप, आकार व 

भावी अनुमाल । नब्वे के दशक में रोजगार-सृजन के लिए सुझाव (व्यास- 

समित्ति की अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर १99 के आधार पर), दसवीं 

पंचवर्षीय योजना 2002-07 में बेरोजगारी से सम्बन्धित ठथ्य । 

राजस्थान में पंचायती राज व ग्रामीण विकास 

(एभा०ा१)गा रिध्य 20 शिया 06४६00फ70॥ 37 
[04७भ)) 59-535 
नवीं पंचवर्षीय योजना ( व997-2002 ) 


(पशी शि५४ ४८७ ए9॥ (997-2002)] 536-545 


दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-2007 तथा 

तीन वार्षिक योजनाएँ, 2002-05. 

एशाए ए५४-) च्चा 09३, 2002-2007 भ6 

गुकार८ गए 0]आा5 जि 2002-2005.] 546-554 


राज्य की बजद-प्रवृत्तियाँ तथा 2004-2005 का बजद 
[8०-४00824५ पाह्यातंड जात पाठ छात2ल 
णि 2004-05] 555-587 


विभिन्‍न वित्त 77, गाडगिल फार्मूला व 

राजस्थान की वत्तोय स्थिति 

[णाकिया। छाा३॥९४ (०शागाइडणा$, (909॥ 

फणााएीब बाएं रिहा गिक्षाए८25] 588-603 


3]. 


32. 


[5] 


केन्द्र-राण्य वित्त सम्बन्ध, ग्यारहवाँ वित्त आयोग, 
राजस्थान की वित्तीय दशा तथा राज्य का नियोजित 
विकास 


(एशाधर-$ाग९ वितरण रवांणा5, र]0रलाए। 
झव्क्माट८ड एणागगांडड्रंण, रिक्षुं4509॥ मिाशाए25$ ब्ा0 
एक्गाा०१ 06र20कगथा। ० ॥6 588९) 

करो कौ संघीय सूची, राज्यीय सूचो, आयकर व सघीय उत्पादन-शुल्क में 
राज्यों के अंश, सार्वजनिक वित्त से जुडे प्रश्त तथा ग्यारहवें बित आयोग 
का दृष्टिकोण, सुझाव, प्रमुख घिफारिशें, सिफारिशों के प्रति असंतोष व 
आपत्तियाँ, कौन-से राज्य फायदे में रहे और कौन-से राज्य घाटे में रहे ? 
पूरक रिपोर्ट, 30 अगस्त, 2000 की प्रमुख स्रिफारिशें, राज्य के लिए नए 
राजकोषीय-परिदृश्य के लिए दिशा-सूचक । 


राजस्थान में आर्थिक सुधार व उदारीकरण 
(80णाणाएं० ऐटऑ0775 & 7०एटबाडडांणा ॥ 
(885) 
राज्य-स्तर पर आर्थिक सुधार क्‍यों आवश्यक हैं ? राजस्थान में आर्थिक 
सुधार व उदारीकरण की नीतियों, () औद्योगिक नीति (2) खनिज नीति 
(3) सड्क-विकास नीति, (4) विद्युत-मण्डल कौ 5 कम्पनियाँ गठित: 
(5) कर-सुधार प्रक्रिया, औद्योगिक विकास के नए श्षित्रिज राज्य मे 
आर्थिक उदारीकरण को सफल बनाने के लिए सुझाव, पिछली सरकार के 
आर्थिक विंकास व जन-कल्याण की दिशा में प्रयास--45 प्राधमिकताएँ, 
विभिन्न आयोगों का गठन, नौतियों का निर्धारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, 
544५ विकास, औद्योगिक विकास, पंचायतीराज का सुदृदीकरण, 
[-संवर्धन, शिक्षा व लोक-कल्याण, सुझाव । 


'परिशिष्ट (७फएथ्णत5) 


विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 800 वस्तुनिष्ठ व लघु 
प्रश्बोत्तर ।( दोहराने हेतु ) 

(800 009[०८४२८ कराते 9704 (0०८घ४४0॥5 & #5$४८५, 
$एल्‍्टांब।५ था रिश्ुंब७॥90 8£0ण0७७५) 


604-633 


634-659 


660-773 





[70जाध्र0ता ता पिद्यांवञ्धाद्या 9 तवतांतवा €&20077४) 








राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछडा हुआ प्रदेश" (॥ 03५ ७०० 
॥68णा ॥॥ 8 03९). ४४३०७ ९८०॥०॥३) माना गया है । सर्वप्रधम स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था एक 
अल्पविकसित च पिछड़ी हुई अर्थव्यवम्था मानी गई है, और द्वितीय राजस्थान की अर्थ 
व्यवस्था तो इसमें एक पिछड़े हुए प्रदेश की भाँति ही है । इस अध्याय में जनसंख्या, क्षेत्रफल 
कृषि, उद्योग व आधार-ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति का 
वियेचन किया जाएगा और साथ में अन्य राज्यों की स्थिति से भी इसकी तुलना की जाएगी । 
क्षजस्थान अपने वर्तमान रूप मे । नवम्बर, 956 को ॥9 देशी रियासतों तथा ३ सामन्ती 
गाण्यो के एकीकरण से गठित हुआ था । इन रियासतों के आकार, जनसख्या, प्रशासनिक 
स्वरूप व॑ क्षमता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर मे काफी अन्तर पाया जाता था । 
वर्ष 2003 में राज्य 32 जिलो विभक्त रहा है । इसमे 88 सब-डिवीजन, 24 तहसीले, 
१83 मगरपालिकाएँ, 989 ग्राम पंचायते, 237 पंचायत समितियाँ तथा 222 शहर हैं | 200॥ 
में राज्य में रेवेन्यू-गाँवो को संख्या 4353 तथा बसे हुए गाँवो की संख्या 39753 थी । 

राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग ३42 लाख वर्ग किलोमीटर है ओर मध्य प्रदेश में से... 
__ छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनने के बाद अब यह भारत का सबसे बढ़ा राज्य बन गया हे बनने के बाद अब यह भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है । 
राज्य की पाकिस्तान के साथ काफी लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है । यह उत्तर पूर्य में पंजाब, 
हरियाणा व उहर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से 
पिरा हुआ है ।अरावलो पह़ाडी घृंखला राज्य के बीच में से दक्षिण पश्निम से उत्तर पूर्व की 
ओर जाती है । इन पहाड़ियों के पश्चिम व उत्तर- पश्चिम में *' थार का रेगिस्तान” पड़ता है, 
जिसके ॥॥ जिलों में राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 6% आती ह तथा इस भाग में राज्य की 
जनसंख्या का 40% निवास करता ह । 

राजस्थान को अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख सूचक भारतीय अर्धव्यवस्था के सन्दर्भ 
में अग्र तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं । इन पर विभिन्‍न क्षेत्रों के अनुसार आगे चलकर 
मविस्तार विचार किया जाएगा । यहाँ इतर पर एक नजर डालना काफी उपयोगी होगा । 





राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


शजस्थान का 

समस्त भार में 

अंश वा अन्य 
टिप्पणी 





5 56 करोड 


402 70 कोड 


| 


| 55% । 55% 





लगभग 3 42 लाख 


वर्ग किमी 
(342239 वर्ग 


लगभा 3287 
लाख वर्ग किमो 
(3287263 वर्ग 
| किमी.) 


0 4% (देश में 
अथम स्थान) 





जनसख्या को दसवर्षीय 
बृद्धि-दर 


हिआओ ]34% 


भारत से ज्यादा 





कुल साक्षरता-दर (7 वर्ष 
'ब अधिक आयु-बर्ग में) 


कि 9 38% 


भारत से नीची 





चनत्व (प्रति वर्ग किमी मे 
जनसंख्या) 


(2322 8। 24 


भारत से कम 





अनुसूचित जाति 


जनसख्या में अनुपात 


का 


१6 33% 
(99) 


भारत से थोडा 
ज्यादी 





अनुसूचित जनजाति का 
जनसख्या में अनुपात 


खादघानों में क्षेत्रफल 2002-03 
(फाइनल) 
रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों को 
सख्या 

प्रद्वि हैक्टियर बोए गए 
क्षेत्र-फल पर उर्वरको का 
उपभोग 


86] मिलियन 
हैक्टेयर 


ह थ 8 54 


80॥% 
(99॥) 


१॥ 5 मिलियन 
हैक्टेयर 


भाषत से काफी 


भारतीय स्तर का 
३4% (॥/3) 





जोतों का औसत आकार 


3 %6 हेक्टेयर 


4 ईैक्‍्टेयर 


भाख का 28 
गुना 





“| इम्फ्रास्ट्रक्चर के सापेक्ष 
विकास का सूचकांक 


हा 


(0, 00 


राष्ट्रीय स्तर का 
3/4 





विद्युत का प्रति व्यक्ति 
उपभोग 


29॥ किलोबार घंटे | 373 किलोबाट 


(७0 


घंटे (७४) 


गाष्ट्रीय स्तर का 
28% 





सडकों को लम्बाई (प्रति 
१00 यर्ग किलोमीटर क्षेत्र 


२००2 
में) 


44 07 किलोमीटर 


74% 
किलोमीटर 


राष्ट्रीय आस 
का लगभग 35 








'ग्रामोण विधुतीकरण दिनांक 


3-3-03 


कि अभ 


83 89% 
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भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति ठ् 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर 
भारत की तुलना में ज्यादा है । यहाँ जोतों का औसत आकार भी राष्ट्रीय औसत से काफी 
ऊँचा पाया जाता है । लेकिन राज्य का इन्फ्रास्टक्चर आज भी काफी कमजोर है और भविष्य 
में उसका विकास किए जाने की काफौ सम्भावनाएँ हैं । अब हम विभिन क्षेत्रों के अनुसार 
राजस्थान की स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे | 
. जनसंख्या को दृष्टि से राजस्थान की स्थिति 

200। की जनगणना के परिणामों के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या लगभग्र 
5.65 करोड़ व्यक्ति रही है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग ॥02 70 करोड़ 
आँकी गई है । अतः 200 में राजस्थान को जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 
लगभग 5.5% रही है। ॥99। को जनगणना के अनुसार, यह अनुपात लगभग 5 2% रहा 
था । इस प्रकार 200! में राजस्थान का भारत की कुल जनसंख्या में अंश मामूली बढ़ा है । 
98-9॥ की अवधि में भारत की जनसंख्या में 23 85% की वृद्धि हुईं, जबकि राजस्थान 
की जनसंख्या में 28 44% की वृद्धि हुई थी । 799॥ 200। की अवधि में जहाँ भारत की 
जनसंख्या में 2!.34% को वृद्धि हुईं, वहीं राजस्थान कौ जनसंख्या में लगभग 28 33% की 
वृद्धि हुई ।इस प्रकार, यद्यपि ।99-200। को अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में 98- 
9] की अवधि की तुलना में बृद्धि-दर में मामूलो गिरावट आई है, फिर भी यह भारत में हुई 
जनसंख्या की वृद्धि-दर से अधिक रही । अत: राजस्थान में जनसंख्या समस्त भारत की, तुलना 
में अधिक तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जो एक चिन्ता का विषय है । 

भारत में 25 राज्य और 7 संघीय प्रदेश हैं 25 राज्यों में 200। में जनसंख्या के घटते 
हुए क्रम में राजस्थान का आठवाँ स्थान रहा है । सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश को रही है 
जो लगभग 6 6 करोड़ थी । यह भारत की कुल जनसंख्या का 6 2% थी । सबसे कप 
जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम रहा है, जिसकी जनसंख्या मात्र 5 40 लाख हो हे, जो भारत 
की जनसंख्या का 005% थी। 

जनसंख्या को दृष्टि से ग़जस्थान की स्थिति कुछ राज्यों की तुलना में निम्न तालिका में 
दर्शाई गईं है-- 

200] की जनगणना के अनुसार 























शाज्य समस्त भारत की जनसंख्या का (%) भारत में स्थान | 
|_ राजपयान | है| 55 8 
गुजगत [6 ० >> ॥ + -॥0  -॥ 
महाराष्ट्र 0 853 4० शा | क्‌ 2 
| मध्य प्रदेश + 3 2 १2900: ० मत 9 है 
उत्तर प्रदेश ॥62 | _। | त 














4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से 
आठवाँ आता है । इससे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, 
आंध्र प्रदेश, व्मिलनाडु व मध्य प्रदेश में पाई गई हें । 

लिंग-अनुपात (६९४ १#0) : प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 
लिंग अनुपात कहलाती है । 200। में राजस्थान में लिंग-अनुपात भारत व कुछ अन्य णज्यों 
की तुलना में इस प्रकार रहा-- 








लिंग अनुपात! ॥ 







| भारत. | गर्त 




















।_ पत्ब | 








उत्तर प्रदेश 





। निका 
इस प्रकार राजस्थान में लिंग-अनुपात दमिलनाडु से तो कम रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश 

से अधिक पाया गया। केरल में यह सर्वाधिक पाया गया है । वहाँ स्त्रियों को संख्या पुरुषों 

से अधिक है । वहाँ 200। में यह 058 रही, जो ॥99। के ॥036 से कुछ अधिक थी । 

भारत व सजस्थान में लिंग-अनुपात में कुछ वृद्धि हुईं है । 99। में राजस्थान में लिंग- 

अनुपात 90 रहा था। अतः 200 में इसमें ।2 बिन्दुओं को वृद्धि हुई है । 

जनसंख्या का घनत्व? 


प्रवि वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है । 
200) में घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है--- 






































शिमटप कक आ045-कट ज अषजन मज अज 
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2 99, 99 65-66. 


भारतीय अर्धव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति 5 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शजस्थान में जनसंख्या का घनत्व भारत की 
तुलना में लगभग आधा है । 99। में राजस्थान का घनत्व 29 था। अतः 200 में घनत्व में 
पहले को अपेक्षा वृद्धि हुईं है। 200॥ में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व परिचम बंगाल में 
904 तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में |3 था । 200 में दिल्ली प्रदेश में घनत्व 9,294 
रहा था, जो सर्वाधिक था | 

साक्षरता-दर ([.0४०५ २४०)--जो व्यक्ति एक साधारण पत्र लिख-पढ़ सकते हैं, 
वे साक्षर माने जाते हैं । राजस्थान को साक्षरता-दर भारत व अन्य ग़ज्यों की तुलना में काफी 
नीची रही है । अब साक्षरता की दर का अनुमात्र लगाते समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या में 
सात व अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है | ।98 के आंकड़े भी 
इस नई परिभाषा के अनुसा! संशोधित किए गए हैं । राजस्थान में महिला- वर्ग में साक्षरता-दर 
जहुत नीची पाई जाती है । 

200) में साक्षत्ता-दर की स्थिति आगे की वातिका में दी गई है।-.. 








200 में राजस्थान में साक्षरता को दृष्टि से काफी सुधार हुआ है । यह 99। में 
लगभग 38,6% से बढ कर 200। में लगभग 6॥% पर आ गयी है । बिहार की स्थिति इस 
दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है । महिला-साक्षरता की दर राजस्थान में बिहार से ऊँची हो गईं 
है।200। में बिहार में महिला-वर्ग में साक्षरता की दर 33.6% थी, जबकि राजस्थान में 
यह 44 3% हो गईं है । आगे भी राजस्थान को महिला-वर्ग में साक्षरता बढ़ाने की दृष्टि से 
विशेष प्रयास करना होगा | आज भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-वर्ग में साक्षरता को 
दर नीची पाई जाती है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है । 

2 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति 

अब क्षेव्फल कौ दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता हैं । वर्ष 200 में 
राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल क्षेक्फल 
का 044% था ! मध्य प्रदेश से छत्तोसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल को 
दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है । 


4. ग्रएशड़ाणाए फफ्णंकरणा 7, कुल । जे २०04 एगण 27 #ज५ी, 200, ए 38 


एरजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान के अन्य पड़ीसी राज्यों की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रकार है।-- 
आरत के क्षेत्रफल का अंश ( 7 शज्यों की सूची में ) 























कप! ! 
प्रतिशत भारत के राज्यों में स्थान 
महाराष्ट्र 9.36 हि | किए ऋण 
आम्ध्र प्रदेश 8.37 ता 
| मुजऱत _ | | _ 59% | (0 
हरियाणा | 3934 | 34 ही [8 | 6 
उत्तर प्रदेश 7.27 लि 











इस प्रकार ग़जस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.4% (लभगंभग 
दसवाँ भाग है), जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 7.3% है । क्षेत्रफल 
की दृष्टि से ऊँचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्यों की ओर किए जाने वाले 
केन्रीय आयकर व संघीय उत्पाद-शुल्क के राजस्व के के हस्तान्तरणों में 'क्षेत्रफल' को एक 
आधार के रूप मे शामिल किए जाने पर सदैव बल देता रहा है, जिसे दसवें वित्त आयोग ने 
5% भार के रूप मे पहली बार शामिल किया है । राज्य के क्षेत्रफल की दूसरी विशेषता 
यह है कि  मरु जिलों में कुल क्षेत्रफल का 6१ प्रतिशत अंश पाया जाता है, जबकि 
इन जिलों में राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है । ये जिले अगवली 
पर्वतमाला के पश्चिम में '' थार मरुस्थल” में पाये जाते हैं । 

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इनके निवासियों को निरन्तर सूखे व 
अभाव को समस्याओ से जूझना पड़ता है । 
3. कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति 

(0) 995-96 की कृषिगत संगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का 
औसत आकार 3.96 हैक्टेयर पाया गया (समस्त भारन में .44 हैक्टेयर) । यह 990-9 
में 4. हैक्टेयर रहा था (समस्त भारत में 3.57 हैक्टेयर) । ॥995-96 में 7 राज्यों की 
औसत कृषि-जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान सर्वोच्च रहा था । दूसरा स्थान 
पंजाब का रहा था, जिसकी औसत जोत 3.79 हैक्टेयर रही थी । 














कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रहौ-- 
( 4995-96 में औसत जोत का आकार )2 
€ हैक्टेयर में ) 
| गुजरात | | | 2.62 | 8 
मध्य प्रदेश 2.28 
उत्तर प्रदेश 0:86 
'पश्चिम बंगाल 0.85 
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इस प्रकार कार्यशोल जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान को स्थित उत्तम मानी 
गई है । । तालिका से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में यह एक हैक्टेयर से 
भी कम हो गई है । 

(ध) कुल कृपित क्षेत्रफल! --200१-02 में राजस्थान में भातत के कुल कृंषित 
क्षेत्रफल का .। प्रतिशत पाया गया । मध्य प्रदेश में यह 3.5% महाराष्ट्र में 8.5% तथा 
उत्तर प्रदेश में ।3 8% प्रतिशत रहा । बिहार मे केवल 5.2 प्रतिशत ही पाया गया । इस प्रकार 
भात्त में कुल कृषित क्षेत्रफल को दृष्टि से राजस्थान का अंश संतोषजनक माना जा सकता 
है ।इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान चतुर्थ रहा । प्रथम स्थान उत्तर 
प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्यप्रदेश व तृतीय स्थान महाराष्ट्र का रहा । 2004-02 में राजस्थान 
में कुल कृषित क्षेत्रफल राज्य के कुल रिपोटिंग क्षेत्रफल का 60.7% रहा था । यह 
2000-0 में लगभग 56 % रहा था । 

(8४) सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से स्थान2-राजस्थान में 2007-02 
में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 32 43% रहा, जबकि समस्त भारत में 
बर्तमान में यह अंश लगभाव 39% है । इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान का 
अंश भारत की तुलना में थोड़ा नौचा पाया जाता है । 2002-03 में शजस्थान में सकल 
सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्रफल का 39 9% रहा था । 

2002-03 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर बोये गए क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक 
उर्वरकों का उपभोग 28.5 किलोग्राम रहा, जबकि समस्त भारत के लिए यह औसत 84.8 
किलोग्राम था । मध्यप्रदेश मे यह 36.4 किलीग्राम, बिहार में 87.2 किलोग्राम तथा उत्तर 
प्रदेश में 426.5 किलोग्राम पाया गया । पंजाब में प्रति हैक्टेयर बोये गए क्षेत्रफल पर उर्वरकों 
का उपभोग 475 किलोग्राम पाया गया । इस प्रकार उर्वरक्रों के उपभोग की दृष्टि से 
राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भी 
रागस्थान मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपभोग समस्त भारत की तुलना में काफ़ी कम पाया 
जाता है । 

(00) प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की समस्त भारत में स्थिति2-- 
पिछले वर्षों में ग़जस्थान देश में तिलहन के उत्पादन को दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण ग्ज्य के 
रूप में उभर है । देश के तिलहन उत्पादन का लगभग 4/8 भाग राजस्थान में होने लगा 
है । गई व सरसों (8/8 ॥॥0 ॥5%70) के उत्पादन में यह अग्रणी राज्य हो गया है । यहाँ 
देश की कुल राई व सरसों के उत्पादन का लगभग 3% अंश होने लगा है । 2002-03 
में राज्य में राई व सरसो का उत्पादन 77.8 लाख टन तथा समस्त भारत में 39 लाख रन 
आता णया है ५ 





]. शक्रार॥ 0णागरर 7 09 2003-04 9 ॥40 

2. हसणाणायल १९च९७छ 2003-2004, 605 ण॑रेश छ 48, छ८णा०ा८ $ण५८५ 2003-04, 
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राज्य के खाद्यानों के उत्पादन में प्रतिवर्ष भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । 
200-02 में राजस्थान में खाद्याननों का उत्पादन 40 लाख टन रहा जबकि इसी वर्ष समस्त 
भारत में यह 2.2 करोड़ टन रहा । इस प्रकार 200-02 में राजस्थान में खाद्यान्लों का 
उत्पादन समस्त भारत की तुलना में लगभग 6.6% रहा । 7996-97 से 979-2000 का 
खाद्याननों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान का अंश 6 3% रहा था । गेहूँ में राजस्थान 
के लिए यह अंश 9 6% व चावल में 0.2% रहा था । राजस्थान कपास का भी एक 
महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना गया है । लेकिन तिलहन के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका 
विशेष रूप से सराहनीय हो गई है । 200-02 के संशोधित अन्तिम अनुमानों के अनुसार 
राज्य में तिलहन का उत्पादन 3,3 लाख रन हुआ, जो 2002-03 के अन्तिम अनुमानों में 
7.6 लाख टन तथा 2003-04 के लिए सम्भावित उत्पादन 39.4 लाख टन आँका गया है । 


4. उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान की भारत में स्थिति 

(0) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व श्रमशक्ति में उद्योग्रों का अंश- उद्योगों मे 
विनिर्माण (/व्ग्राह्चणणाणह्) (पंजीकृत व अपजीकृत), निर्माण तथा विद्युत, गैस व 
जल-पूर्ति लेने पर 999-2000 मे राजस्थान मे उद्योगो का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति मे (993-94 के मूल्यों पर) 25 7% रहा, जबकि समस्त भारत के लिए यह अश 
244%रहा। $ 

केवल विनिर्माण (एक्षा॥०घगष्टी को लेने पर राजस्थान में [999-2000 मे 
इसका अश मात्र 2% रहा | इस प्रकार (पजीकृत व अपजीकृत) विनिर्माण मे राजस्थान 
को अपना अश ॥2% से ऊँचा करने का प्रयास करना होगा। 99) मे मुख्य श्रमिकों धक्षाए 
४०८८७) में खनन, उद्योग (पारिवारिक व अन्य) तथा निर्माण मे लगे श्रमिकों का अश 
राजस्थान मे 0 79% तथा भारत मे 2.75% पाया गया। 


(४) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (#ग्राए्०म 50५८५ ण॑ 00050829) के आधार 
पर राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की स्थिति--वर्ष 9999-2000 के लिए रिपोर्टिंग फैक्ट्री 
क्षेत्र की सूचना के आघार पर राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही ॥ 


999-2000 में अंश ( प्रतिशत में ) 





रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों | श्रम-लागत | कर्मचारियों | विनिर्माण द्वारा शुद्ध 
की संख्या में | 0.9००००९०७७0 | कीसंख्या | जोड़े गए मूल्य में 
छाल एशाएल 04004) 











| बल्थत | जस्थान | _39 | 9 | 2» | 5.4४ | * | 6 | ७० | 4 











॥. कै] 5ए१८७ ण॑ पा00ार$ 4999-2000 (050), 'धञ्क 200॥, 0णल: छडपायआ०ड, एशवा०ए5 
प्रकाट& 
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इस प्रकार 999-2000 में फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्‍त्र सूचकों में राजस्थान का अंश 
समस्त भारत में 3 से 4 प्रतिशत रहा है, जो राज्य को पिछड़ी औद्योगिक दशा का सूचक है । 
लेकिन वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पिछले वर्षों में राज्य में औद्योगिक 
विकाप्त के प्रयास किए गए हैं । 

999-2000 में फैक्ट्री-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की स्थिति निम्न तालिका में 
दर्शाई गई है-... 





| श 
श्रम-लागत कर्मचारियों विनिर्माण द्वारा जोड़े गए 
(करोड़ रु. | (छाफा००७) की शुद्ध मूल्य (४५७) 
में) संख्या ( लाखों में ) ( करोड़ रु. में ) 





























| ७0 | 690 26+ 3397 
6002 903 9868 
42453 ॥4 40 3774| डॉ 
5779 ॥ ४0 || 0 ॥55343 





बालिका से पता चलता है कि राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी पिछड़ा 
हुआ है । 999-2000 में गुजरात में फैक्ट्री-क्षेत्र में स्थिर पूँजी राजस्थान की तुलना में 
लगभग 3.4 गुनी व विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य में 6.2 गुनी राशि पाई गई, जबकि 
भारत की जनसंख्या में दोनों का अंश लगभग 5% पाया जाता है, हालांकि क्षेत्रफल में 
राजस्थान का अंश 0.4% व गुजरात का 6% है। आर्थिक साधन, जैसे खनिज पदार्थ 
आदि, दोनों में पाये जाते हैं । लेकिन गुजगत औद्योगिक दृष्टि से उन्‍्तत माना जाता है, 
जबकि राजस्थान अभी भी पीछे है । उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 
महाराष्ट्र में फैक्ट्रयों में कर्मचारियों की संख्या राजस्थान की तुलना में लगभग 5 5 गुनी पाई 
जाती है, जिससे राजस्थान के पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है । 

हम आगे के अध्यायों में देखेंगे कि राजस्थान में शक्ति के विकास की सम्भावनाएँ 
काफी मात्रा में विद्यमान हैं जिनका समुचित विदोहन करके वह भी एक अग्रणी औद्योगिक 
राज्य बव सकता है । 

986-87 में प्रथम बार राजस्थान का फैक्ट्री-क्षेत्र में विनिर्माण द्वारा जोड़े गए. 
शुद्ध मूल्य 0४५) में घटते हुए क्रम में दसवाँ स्थान आया था । लेकिन यह स्थिति 
आगे के बर्षों में ज॒ऐे हों रह सकी: ; इससे पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्रा नहीं हुआ 

था। 

हमें यह स्मरण रखना होगा कि राजस्थान की स्थिति, हाथकरघा, दस्तकारी व 
ग्रामीण उद्योगों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । राज्य रत्न व आभूषणों, गलौचों, दस्तकारी 
के सामान, आदि के तियांत से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है । अत: इस क्षेत्र पर 

अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । 


॥0 राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


5. आधार-ढाँचे (४5४ए८ए७) की दृष्टि से राजस्थान कौ भारतीय 
अर्थव्यवस्था में स्थिति 
आधार डाँचे के अन्तर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़कों, रेलों, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
अैंकिंग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है । सिंचाई पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 
ताजा अनुमानों के आधार पर आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास के सूचकांक निम्न 
तालिका में दर्शाए गए हैं। -.. 


नवीनतम सूचना के अनुसार ( समस्त भारत > 00) 
आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास | 4 गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों 


















'का सूचकाक में स्थान 
ण्जस्थान 76 3 89 35 4 
8 
गुजरात 424 किन 











हरियाणा 438 





मध्य प्रदेश 

















उत्तर प्रदेश ॥0॥ 
पंजाब 88 
| समस्त भारत 400 





4 गैर-विशिष्ट श्रेणो के राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, 
पश्चिम बंगाल, आश्ध प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व 
उत्तर प्रदेश) में आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का 4वाँ 
स्थान पाया गया है । इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछड़े होने का परिचय मिलता है । 

तालिका से पता चलता है कि ताजा सूचना के अनुसार आघार-ढाँचे के सापेक्ष विकास 
का सूचकांक राजस्थान के लिए 76 रहा, जो समस्त भारत के 00 से कम था । यह 
हरियाणा के 38 अंक से काफी नीचा था £ 

अब हम आधार-ढाँचे के विभिन्‍न उप-श्षेत्रों को स्थिति का उल्लेख करेंगे । 

(४) विद्युत-- 2003-04 के अन्त मे राजस्थान में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 
5237.72 मेगावाट थी, जिसमें लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती 
है और शेष आधी राज्य के स्वयं के साधनों से प्राप्त होती है । 2003-04 में 690.54 





]. क्षाद्षा। िशायव 6 ए9३ एका+ २०09 (॥०णवका/ (999), क्रडएाजह 0/श-४७९ 
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2 सूचकांक बनाने के लिए विभित्र मदों को भार दिए गए हैं, जो इस प्रकार होते हैं-शक्ति (9०४८) 20%, 
सिचाई (20%). सड़के (/5%) रेलवे (20%) डाकघर (5%), शिक्षा (0%), स्वास्थ्य (4%) एवं बैंकिंग 
(6%)॥ 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति ]॥ 


मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सुजित की गयी है ।विद्युत सप्लाई में भारी उतार-चढ़ाव 
आते से उत्पादन को क्षति पहुँचती है । राज्य में विद्युत के विकास को भारी सम्भावनाएँ 
विद्यमान हैं, जिनका उपयोग करने का प्रयास तेज किया जा रहा है । 
नमौचे दी गई तालिका से पता लगता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपयोग 
2002-03 में लगभग 29॥ किलोबाट घंटे रहा, जो पंजाब के लगभग 870 किलोवाट घंटे को 
बुलना में बहुत नीचा था । प्रति व्यक्ति विद्युत के उपभोग की दृष्टि से ॥7 गञज्यों में राजस्थान 
का स्थान 0वाँ रहा । पंजाव का स्थान सर्वोच्च पाया गया । लेकिन राजस्थान की स्थिति 
उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर रही, जिसका स्थान ॥3वाँ रहा । 
2002-03 में प्रति व्यक्ति विधुत का उपभोग इस प्रकार रहा ॥ 


किलोवाट घंटों (६£५४प) में) | (॥7 राज्यों की तुलना ) 
( लगभग ) 














इश 2 | ४ | 
08 ( ॥6& | 
हरियाणा 


29 
45 
838 
80 
373 
















उत्तः प्रदेश _ 5 /| 


अखिल भाल [_ ८ | 


कुल ग्रामों में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपातः--3॥ मार्च, 2003 में राजस्थान मे 
कुल ग्रामो में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात 97 4% पाया गया । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
कर्नारक, केरल, पंजाब आदि के गाँवो में यह 00 प्रतिशत पाया गया; आंध्र प्रदेश, गुजरात, 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में यह 400 प्रतिशत के समीप (हा एवं असम, उड़ीसा, प. 
बंगाल आदि मै यह 77 प्रतिशत से ऊपर रहा । 

(४) सड़कें--सड़कों की स्थिति के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से प्राय: नवीनतम 
आँकड़ों का अभाव पाया जाता है । 2003-04 के अन्त में राजस्थान में प्रति 00 वर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लम्बाई 4593 किलोमीटर रहने का अनुमान है, जबकि 
राष्ट्रीय औसत 74.9 किलोमीटर (996-97) आंकां गया है । अतः ग़ज्य में सड़कों की 
आँसत लम्बाई भारत की तुलना में नीची पाई जाती है । यह गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश 
से भी कम है । 


नमन ++ननन न ननपनन-न न-+9+>न+ यमन 
4. एछटणाणाए० र८श०७ 2003-04, 60च णहिग्र .83670 
2. १, (06 0. 





॥2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


997-98 मे राजस्थान में सडकों की कुल लम्बाई का 57.5% ग्रामीण सडको का 
था। हरियाणा मे यह अनुपात 76 3%, केरल में 75 %, मध्य प्रदेश में 69.2% तथा 
गुजरात मे 27 % था। इस प्रकार राजस्थान मे कुल सडकों की लम्बाई का लगभग 
आधा भाग ग्रामीण सडको के रूप मे पाया जाता है। 

() रेलमार्ग- 3। मार्च, 200] के अत मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 
रेलमार्ग की लम्बाई इस प्रकार रही?- 



















राजस्थान बिहार 
गुजरात उत्तर प्रदेश 
पंजाब 


पश्चिम बगाल 


इस प्रकार रेलमार्ग को लम्बाई को दृष्टि से भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र 
में पंजाब का प्रथम स्थाव आता है (उपर्युक्त तालिका के अनुसार) । वैसे दिल्ली राज्य में 
रैलमार्ग की लम्बाई 434.63 किलोपीटर प्रति 4000 चर्म किलोमीटर रही थी, जो 
सर्वाधिक थी १ 
(0) शिक्षा- हम प्रारम्म मे बतला चुके हैं कि राज्य मे साक्षरता की अनुपात काफी 
नीचा है। 200। मे यह सभी व्यक्तियों के लिए 6 0% रहा, जबकि पुरूषो के लिए 76 5% 
व महिलाओ के लिए 44 3% रहा। राजस्थान की स्थिति महिला-साक्षरता की दृष्टि से 
ज्यादा पिछडी हुई है, इसमे भी ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता का अनुपात और भी नीचा 
पाया जाता है। इससे परिवार-नियोजन मे भी बाधा पहुँचती है। राज्य मे अनुसूचित जाति 
व अमुसूचित जनजाति के लोगो मे साक्षरता का अनुपात काफी नीचा पाया जाता है। 
योजनाकाल मे स्कूलो मे भर्ती होने वालो का अनुपात बढा है, लेकिन इस विशा 
में अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोडने वाले बच्चो की संख्या भी काफी 
अधिक पाई जाती है। यह विशेषतया 6-] वर्ष के आयु-समूह मे अधिक पाई जाती है। 
वर्ष 200-02 के लिए राजस्थान व भारत के लिए सकल नामांकन-अनुपात (07055 _ 
छाणगादा। ५॥0०) कक्षा | से ७ तथा शा से शा के लिए अग्र तालिका में दर्शाया गया“ 

















है % में ) 
| प्राइमरी त-9 | | अपर प्राइमरी (श-शया) | प्राइमरी (शं-शाा) 
लड़के | लड़कियाँ | कुल | लड़के | लड़कियाँ | कुल | 
राजस्थान | १39.] | 83.2 | 772.2 | 702.0 | 47.5 762 
समस्त भारत] 405.3 86.9 |_ 9८3 | 678 52.] 60.2 




















प्राइमरी कक्षा में 6-4] वर्ष के आयु-समूह के तथा अपर-प्राईमरी कक्षा मे 44-74 वर्ष 
के लड़के-लड़कियाँ आते हैं । प्राइमरी कक्षा में लड़को के लिए राजस्थान में नामांकन-अनुपात 
+ 9. एटएणा ० 0ए्तर्प०३ & साल, एठ , 7997-98 9 १(-3. 
2. फिर पदक घ१०-३०म एक 2002-07, एण वा। ए65 
3. छ8८णाणाार 500८४ 2003-2004 60, 9 $-70 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति 73 


739.] आने का कारण यह है कि इस समूह में कुल लड़के & वर्ष से कम आयु के होंगे । 
लेकिन यहां ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि प्राइमरी व अपर-प्राइमरी दोनों स्तरों पर 
राजस्थान में लड़कियों में नामांकन-अनुपात समस्त भारत से नीचा पाया गया है 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समूह में यह और भी नोचा रहा है । राज्य में स्कूल 
छोड़कर जाने वाले बच्चों का अनुपात भी ऊँचा रहता है । अतः: प्राइमरी शिक्षा में लड़कियाँ 
की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने कौ आवश्यकता है । 

(») स्वास्थ्य के सूचक तथा स्वास्थ्य की सुविधाएँ : 

(आ) 0) स्वास्थ्य के सूचक- इसके अन्तर्गत हम जीने की औसत आयु शिशु मृत्यु- 
दर, जन्म दर व मृत्यु-दर को ले सकते हैं जिनके बारे में तुलनात्मक रिथिति निम्न 
तालिका में दर्शाई गई है।! 


|_शिशुमत्यु-दर मृत्यु 
प्रत्याशा (जाए (200: में| प्रति हजार ) 
(4८ :9०८५७७८०)). | (२00० में प्रति हजार ) 
(200-06) 





पुरुष 0.26) 


राजस्थान | 


| भारत | 639 
केरल खा 

उालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 2002 में जन्म-दर प्रति हजार 306 थी, 
जो भारत से अधिक थी । मृत्यु-दर में विशेष अन्गर नहीं था, लेकिन शिशु-मृत्यु-दर भारत 
कौ तुलना में राजस्थान में अधिक थी । जीने कौ औसत आयु में ज्यादा अन्तर नहीं. था। 
उपर्युक्त सभी सूचकों की दृष्टि से केरल की स्थिति राजस्थान व अन्य राज्यों से काफी बेहतर 
रही है । 

(0) 998-99 मे राजस्थान में असंक्रमीकरण (ग्राध्ण्रध्ट28भा) के दायरे मे 77% 
बच्चे लाए जा सके जब कि यध्य प्रदेश में इनका अनुपात 22% व समस्त भारत मे 42% 
रहा | (राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 998-99) 

0) इसी सर्वेक्षण क्रे अनुसार 998-99 मे 3 वर्ष की आयु से नीचे के 82% बच्चे 
राजरथान मे खून की क्रमी (4॥2९9८०) के शिकार पाये गये। भारत मे यह अनुपात 
74% रहा। 

(५) यूनीसेफ की ]ध05 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष की आयु से नीचे के 
बच्चों के जन्ग के समय कग्र वजन (2500 ग्राम से नीचे) का अनुपात राजस्थान मे 30% 
व भारत मे 22% पाया गया। 

(५) 998-99 मे बाल-कुपोषण का अनुपात राजस्थान मे 5१% रहा। 993-94 से 








3,. हलणागपाद 5ण७५ 2003-2004 9 5-09, 


प4 शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


998-99 की अदधि में ॥4 बडे राज्यो मे राजस्थान में इस दिशा में प्रगति सबसे कमजोर 
रही। 

(आ) स्वास्थ्य सुविधाएँ-- इसके अन्तर्गत डॉक्टरो, अस्पतालों, पेयजल आदि की 
सुविधाएँ आती हैं। 996-97 मे राजस्थान मे अस्पतालों की सख्या 29, डिस्पेन्सरियों की 
278 व बिस्तरों की सख्या 36702 पाई गई। इसी वर्ष प्रति अस्पताल जनसख्या 2 20 लाख, 
प्रति डिस्पेन्सरी जनसख्या 73 लाख तथा प्रति बिस्तर जनसंख्या 33 पाई गई । इसी 
वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रति अस्पताल जनसख्या 7854. बिहार मे लगभग 3लाख व 
मध्यप्रदेश मे 2 0 लाख थी। इस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधाएँ राजस्थान मे बिहार से 
बेहतर पाई गई हैं। लेकिन अन्य राज्यो के मुकाबले आज भी राजस्थान में इनका अमाव 
पाया जाता है। गुजरात मे मी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएँ राजस्थान की तुलना 
में बेहतर पाई जाती हैं। राज्य मे स्वास्थ्य की सुविधाओं का गाँवों व शहरों में विस्तार करने 
की आवश्यकता है। 

(#ं) बैंकिंग सुविधाएँ--दिसम्बर 2003 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की 

संख्या निम्न तालिका में दी गई है।-- 
बैंकों की संख्या ( प्रति लाख जनसंख्या पर ) 
| क्रम (श्ण)े 








हिमाचल प्रदेश 








बैंकों की संख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पंजाब का द्वितीय 
रहा है । इस सम्बन्ध में राजस्थान व मध्य प्रदेश को स्थिति लगभग एक-सी पाई गई है । 
बैंकिंग सुविधाओं के विकास की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत को तुलना में 
ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं है ।॥फिर भी केरल व हिमाचल प्रदेश की तुलना मे यह काफी 
पिछड़ी हुई मानी जा सकती है । 

दिसम्बर 2003 मै राजस्थान में उधार-जमा का अनुपात (लब्वा। ठ९ए०च्स्‍ा गथभा०े 
54.6% रहा था, जबकि समस्त भारत में यह 57 9% था ॥ इस प्रकार उधार-जमा अनुपात 


राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में नीचा है । राजस्थान में साख विस्तार करना 
आबश्यक है ? 


कृषि, उद्योग व उधार-ढाँचे ( इन्फ्रास्ट्क्चर ) में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के 
प्रमुख कारण--हमने इस अध्याय में जनसख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग व आधार-ढाँचे को 
दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारदीय परिप्रेक्ष्य्व अन्य राज्यों के सन्दर्भ में 
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के प्रारय अथ॑व्यवस्था में एजस्थान की स्थिति ॥5 


प्रस्तुत किया है ।तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान काफी पिछड़ा रहा है । इस सम्बन्ध में प्रमुख 
कारण इस्त प्रकार दिए जा सकते हैं-- 

(१) नियोजन के प्रारम्भ में विभिन क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यन्त 
दयनीय व पिछड़ी हुई थी--आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान के पिछड़े रहने का 
प्रमुख कारण यह है कि नियोजन के आरम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्त शौचनीय 
थी । 950-57 में शक्ति को प्रस्थापित क्षमता म्रात्र 3 मेगावाट हो थी, सिंचित क्षेत्रफल 
कुल कृषित क्षेत्रफल का 2% ही था, राज्य में केवल 42 स्थानों को ही बिजली मिली हुई 
थीं तथा केबल 7,399 किलोमीटर दूरी में सड़कें थीं ।सड़क, जल व बिजली के अभाव में 
बड़े उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था । शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस समय 
अभाव की दशाएँ विद्यमान थीं, जैसे 4950-57 में &-] वर्ष की उप्र के बच्चों में स्कूल जाने 
बालों का अनुपात 6.65% द्था -4 वर्ष को आयु बालों में 5.4% ही था । उप्त समय 
अप्पतालों में रोगियों के बिस्तरों कौ संख्या कुल 5,720 ही थो । 

इस प्रकार प्रारम्भ में विभिन क्षेत्रों मे विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से नियोजन के 
53 यर्षों के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाए हैं, हालांकि विकास के कारण 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, जो अन्यथा सम्भव नहीं थी । 

(2) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ--जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है, राजस्थान के 6 प्रतिशत भूभाग में रेगिस्तान पाया जाता है, जहाँ बहुधा 
अकाल पड़ते रहते हैं । राज्य में सतह के जल-साधन (5प्राप8९९ #ऋश" 7९४0४70९४) 
समस्त भारत की तुलना में % मात्र हैं । राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं 
को उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति लागत कैची आतो है । अतः विकास के लिए अपेक्षाकृत 

अधिक वित्तीय साधनों को आवश्यकता होती है, जिनके अभाव मैं विकास पर्याप्त मात्रा में 
नहीं हो पाया है । मानसून को अनिश्चितता का प्रभाव ग़जस्थान में और भी अधिक प्रतिकूल 
रहता है, जिससे यहाँ कृषिगव उत्पादन के उतार-चढ़ाव अधिक तीब्र होते हैं । उदाहरण के 
लिए 2004-02 में खाद्यान्नों का उत्पादन 40.0 लाख टन हुआ जो घटकर 2002-03 में 
75.3 लाख टन पर आ गया । 2003-2004 में इसके लगभग 89 लाख टन के स्तर पर 
पहुँचने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के दुगुने से अधिक होगा । 

(3 ) रान्य में जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा है--98-9 की अवधि में राज्य में जनसंख्या की वृद्धि 28.44% 
रही, जबकि 99-200 के बौच यह पहले से कुछ कम 28.33% रही, दोनों ही अवधियों 
में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक थी । जनसंख्या की तीत्र वृद्धि-दर का शज्य के आर्थिक 

" विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है 

(4 ) भूजल (70०७6 ७#७४(८४)--भूजल बहुत से स्थात्रों पर लवणीय (87080) 
पाया जाता है और सूखे के कारण जलस्तर (५/॥८४-)०७४८) निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है, 
जिससे कृषिगत विकास में बाधा पहुँचती है । 

(5 ) 2007 में राज्य को कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग 7.2% तथा 

अनुसूचित जयजाति के 2.6% पाए गए. । इस प्रकार इय्का व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों 


6 गाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


का राज्य की जनसंख्या में 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य सामाजिक विकास कौ 
दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ है । 

(&) विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव--राज्य को वित्तीय स्थिति 

काफी कमजोर व डांवाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के मार्म में बाधाएँ आती हैं । 
शज्य में यीजनाकाल में काफी धनराशि व्यय को गई है । प्रति व्यक्ति विनियोजन बढ़ा है । 
दसवाँ पंचवर्षीय योजना (2002-07) का आकार, प्रचलित भावों पर 3832 करोड़ रु. 
प्रस्तावित किया गया है जो चर्बी योजना से अधिक है, लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में 
इसे प्राप्त करना कठिन होगा । ग़ज्य पर कई कारणों से बकाया कर्ज का भार काफी बढ़ गया 
है । मार्च 999 के अन्त में राज्य पर कर्ज का कुल भार लगभग 24,70 करोड़ रु. 
आँका गया था । इसके मार्च 2005 तक 59280 करोड़ रु. के समीप पहुँच जाने की 
संभाववा है ।! इसमें काफी अंश केद्धीय कणों का रहने की आशा है । इससे राज्य पर 
ब्याज को वार्षिक देनदारी असहनीय हो गई है । राज्य में विभिन क्षेत्रों में लौव्र विकास के 
लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है । भविष्य मे भी राज्य की वित्तीय 
दशा को सुधारने के मार्य में कई प्रकार की बाधाएँ आएंगी, जैसे पुराने कर्जों पर ब्याज व देय 
'किश्त का भार, राज्य कर्मचारियों के महँगाई भत्तों में वृद्धि का भा, अकाल राहत-कार्यों पर 
व्यय का भार, पाँचवें वेतत आयोग की सिफारिशों का प्रभाव आदि । 

(() राज्य के पिछड़ेषन का एक कारण यहाँ नियोजन-प्रक्रिया का कमजोर 
रहना भी माता जा सकता है--राज्य ने पंचायतों राज संस्थाओं की स्थापना करके इनका 
राजनीतिक आधार-ढाँचा तो खड़ा किया, लेकिन भूतकाल में विकेद्धित नियोजन (जिला या 
खण्ड स्तर पर) नहीं अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सबल व सुदृढ़ नहों हो सकी । 
परिणामस्वरूप, स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों, स्थानीय श्रम-शर्ति व 
स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक समन्वय व ताल-मेल स्थापित नहीं किया जा 
सका । हाल के वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को स्थापना में प्रगति हुई है । इस पर संविधान 
के 73वें व 74वें संशोधन का प्रभाव पड़ा है । 

राज्य में कृषि व औद्योगिक विकाप्त तथा आधारभूत ढाँचे के विकास की काफी 
सम्भावताएँ हैं । राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई शारकार जनवरी 2004 से 
आर्थिक विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है । भविष्य में औद्योगिक विकास, खनन- 
विकास, सड़क-विकास, पर्यटन-विकास व पावर-विकास की एक समयबद्ध व पारदर्शी योजना 
तैयार की जानी चाहिए जिसमें काफी मात्रा में विदेशी निजी विनियोग का भी उपयोग किया 
जाना चाहिए ताकि राजस्थान विकसित राज्यों कौ श्रेणी में आ सके । राज्य सरकार इस दिशा 


में प्रयलशील भी है ।विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त करके कृषिगत-विकास की काफी 
विस्तृत व व्यापक योजना पर कार्य करने से विभिन्‍न प्रकार की फसलों, फलों, पशु-पालन, 





.,.. सागक्ाल्ह ऐश्ावाश्या 002, #गक्त 2004, ७फारड, 


आरतीय अर्धव्यवस्थ में राजस्थान की स्थिति ॥7 


चारा, वृक्षारोपण आदि का विकास किया ज़ा रहा है जिससे रोजगार में काफी वृद्धि होगी, 
ग्रामीण निर्धनता कम होगी तथा आर्थिक अम्नमानता में भौ कमी आएगी | 


इन विभिल विषयों का यथास्थान समुचित विवेचन किया जाएगा । यहाँ पर इतना 


कहना हो पर्याप्त होगा कि उचित आर्थिक नोतियों अपनाकर व प्रशासन को अधिक ईमान- 
दार व चुस्त-दुरुस्त करके राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम व सफल 
हो सकता है । 


[ ह्ल] 


चस्तुनिष्ठ प्रश्न 


ब्3 


राजस्थान का क्षेवफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है-- 
(अञअ) 99% (ब) ॥04% (स) ॥5% (द) 20% (ब) 


« राजस्थान का क्षेकफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ? 


(अ) 9% (ब) ॥04% (स) 6% (द) 20% (ब) 


994-95 से 997-98 की अवधि में राजस्थान का खाद्यान्रों के उत्पादन में भारत में 
कितना प्रतिशत योगदान रहा ? 


(अ) 52... (ब) 63 (स) 404. (द) 35 (ब) 
» वतमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान आठ है ? 

(अ) प्रथम (ब) द्वितीय 

(स) तृतीय कोई नहीं (अ) 


विभिन्न औद्योगिक सूचकों में, जैसे फैक्टरियों की संख्या, स्थिर पूँजी, कर्मचारियों 
की संख्या व जोड़े गये शुद्ध मूल्य, आदि में राजस्थान का समस्त भारत में कितना 
अंश आता है ? 


(अ) 3 से 4% तक (ब) लगभग 3% 
(स) लगभग 4% (द) 2 से 3% तक (अ) 
6. 8 का सूचकांक बनाने के लिए कौन-सी मर्दों का उपयोग किया जाता 
7 
(अ) सिंचाई व शक्ति (न) सड़कें व रेलें 
(स) डाकघर व बैंकिंग (द) शिक्षा व स्वास्थ्य 
(ए) सभी (९) 
7. राजस्थान में इन्फ्रास्ट्क्चर का सूचकांक भारत से कितना नीचा है ? 
(अ) ॥0 बिन्दु (ब) 24 बिन्दु 
(से) 30 बिन्दु (द) लगभग समान है। (ब) 
अन्य प्रश्न 


. 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाइए जिनसे ज्ञात होता है 
कि णजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है । 


के 


ण्जस्थात को अर्थव्यवस्था 

[ उत्तर--संकेत : 

(0) जनसंख्या की वृद्धि-दर 499-200। में 28 3% रही जो समस्त भारत कौ 

वृद्धि-दर 2। 3% से अधिक थी । 

(2) साक्षरता-अनुपात 200 में 6% था, जबकि समस्त भारत में यह लगभग 
65 4% था । महिलाओं में साक्षरता की दर और भी नीची है; विशेषया 
ग्रामीण महिलाओं में यह काफो नीची है । 

60) राज्य में सतह जल- साधन भारत के कुल सतइ जल-साधनों का मात्र |# हो 
है, जिससे साजस्थान में जल का नितान्त अभाव पाया जाता है ।रात्य में 
महस्थल का विस्तार ज्यादा है । की 

६) 2002-03 में कुल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल लगभग 392% 7५ 
(सकल कृषित क्षेत्रफल के नीचा रहने के कारण ) जबेकि समस्त भारत 
यह वर्तमान में लगभग 39% आँका गया है । 

6) प्रति हैक्टेयर उर्दाकों का उपभोग राष्ट्रीय औसत से कम है। 

(6) खाद्याननों के उत्पादन में भारी वार्षिक उतार-चढ़ाव आते हैं। 

(0) 999-2000 में राज्य में फैक्ट्री क्षेत्र पिछड़ा था | विभिन्‍न औद्योगिक सूचकों 
में राज्य का स्थान समस्त भारत में 3 से 4% के बीच ही आता है । 

(8) आधार-ढाँचा कमजोर है जो विद्युत, सड़कों आदि के अभाव के रूप में प्रगट 
होता है, तथा 

७9) शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएँ पिछड़ी हैं । 

(00) विकास के लिए वित्तौय साधनों का नितान्त अभाव पाया जाता है ॥] 


« भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान को जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग एवं इस्क्रा- 


स्ट्रक्चर के सन्दर्भ में क्या स्थिति है ? 


« राजस्थान की आर्थिक स्थिति को तुलना समस्त भारत व कुछ राज्यों को आर्थिक 


स्थिति से कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनको वजह से यह राज्य 
अन्य राज्यों की तुलना में पोछे रह गया है । 


« संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए. 


(/) राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक स्थिति, 

(४) राजस्थान में विद्युत व सड़कों की भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक स्थिति, 
(४४/) भारत के संदर्भ में राजस्थान को जनसंख्या, 200, 

(00) राजस्थान में साक्षरता की स्थिति 


« भारोय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति निर्धारित कीजिए । 


(एज. ४20०4) 


« उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान बताइए । (00 शब्दों में) 


अ्नन-+-++-+ कि 





जनसंख्या 


(?07प्राज्ञाग07) 





आकार ब वृद्धि--200 को जनगणना के अनुसार । मार्च, 200। को सूर्योदय के 
समय राजस्थान को जनसंख्या लगभग 5 65 करोड़ व्यक्ति आंकी गई है । 99। में यह 
लगभग 4 40 करोड़ व्यक्ति थो । इस प्रकार ।99-200] को अधधि में ऱज्य को जनसंख्या 
में लगभग ।24 7 लाख व्यक्तियों को बढ़ोत्तरी हुईं, जो 28 339 वृद्धि को सूचित कश्तो 
है । इसे अवधि में भारत को जनसेख्या में 2। 34% को वृद्धि हुईं थी । इस प्रकार 499- 
200। के दशक में राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि समस्त भारत की वुलना में 7 प्रतिशत 
बिन्दु अधिक हुईं है। 

निम्न त्तालिका में 490] से 200। तक को अवधि में राजस्थान में जनसंख्या की दस 









































[४] जनसंख्या दस वर्षोय वृद्धि दस वर्षीय वृद्धि दर 
(करोड़ में ) (लाखों में ) (क््में) ] 
| 9 | ॥03 7 6 0० व्यू 5, ४ ७) जा न 
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]. छिजसञएफपी शिएएकआ् परछयड, ?िय्ज्म-) जे २200३ १मल 2004, ए 25 एच ती पला05 
0फुण३७१५, (:३७०0८४॥ आगे मो अधिकांश सूचना इसो पा आधास्ति है । 


96 झाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 95] 200। के 50 वर्षों में राजस्थान की 
जनसंख्या | 60 करोड़ से बढ़कर 5 65 करोड़ हो गई, अर्थात्‌ इसमें 4 करोड़ 5 लाख की 
वृद्धि हो गई । शुरू में 90 5 के पचास वर्षों में इसमें केवल 57 लाख की वृद्धि हुई 
थी । ध्यान देने की बात है कि 90-6 के 60 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में 
लगभग एक करोड़ का वृद्धि हुई, जबकि 799-200 के दस वर्षों में .25 करोड़ 
की वृद्धि दर्ज की गई है । इससे हाल के दशक में जनमंख्या की वीब्र वृद्धि का अनुमान 
लगाया जा सकता है । 

]9।] से 92! के बीच जनसंख्या में गिरावट आई थी, जिसका सम्बन्ध अकाल व 
महामारी के प्रकोप से था | 96। में जनसंख्या 95। की तुलना में 26 2% बढ़ी । उसके 
बाद के दशकों में जनसंख्या को वृद्धि काफी तेज रफ्तार से हुई है । |97-8। में यह 33% 
रही, जो सर्वोच्च थी । 98।-9] के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 28.4% तथा 99- 
200। के दशक में 28 3% हुईं । लेकिन 99-200] में समस्त भारत की वृद्धि-दर 
(2] 3%) से तो अभी भी यह काफी ऊँची है, जिसे भविष्य में कम करने की आवश्यकता 
है । 200। में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5 5 प्रतिशत रही है । 
यह 99! में भारत की जनसंख्या का 5 2% थी । 

99-200। की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या का 28 3% बढ़ जाना इस बात .का 
ब्क है कि राज्य में जनसंख्या-नियंत्रण की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकठा 

] 
राज्य में जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना मे ऊँची रही है । वर्ष 2002 
के सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (5२5) (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया) के अनुमानों के 
अनुसार राजस्थान में जन्म-दर (प्रति हजार) 30.6 व मृत्यु-दर (प्रति हजार) 7.7 रही है । 
समस्त भारत के लिए ये दरे क्रमश: 25.0 तथा 8.व रही हैं ॥! इस प्रकार राजस्थान में मृत्यु- 
दर तो भारत की मृत्यु-दर के लगभग समान है, लेकिन यहाँ की जन्म-दर भारत की जन्म- 
दर से लगभग 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है, जो वास्तव में एक चिन्ता का विषय है । 

राज्य मैं पिछले दशकों में जन्म-दर व मृत्यु-दर में गिरावट आईं है जो निम्न तालिका 
में दर्शाई गई है । आगामी वर्षों में भी जन्म-दर के ऊँचा रहने के आसाए हैं। 

राजस्थान में अनुपानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसंख्या को वृद्धि-दों2-.. 


( प्रति हजार ) (त्रिवर्षीय चल औसत लेने पर ) 

















अवधि जन्म-दर पृत्यु-दर | बख्धि-दर _ | 
3993 340 भ. | 249 
4998 375 8.8 222 
2002 306 सर | 229 | 
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जनसंख्या शत 
2002 की अवधि के लिए समस्त भारत के लिए जन्म-दर प्रति हजार 25.0 तथा 
मृत्यु-दर 8.4 अनुमानित है । तालिका से स्पष्ट होता हैं कि राजस्थान में जनसंख्या को 
वृद्धि-दर आज भी लगभग 23 प्रति हजार है, जबकि भारत में यह 48.9 प्रति हजार है । इस 
प्रवार राजस्थान में जनसंख्या काफो ठेज गति से बढ़ रही है । 
ग़जस्थान में ऊँची जन्म-दर के लिए निम्न तत्त्व जिम्मेदार माने गए हैं--जैसे कुल 
महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं (720 #था।थ८5) का ऊँचा अनुपात, शादी की औसत 
उम्र का नीचा पाया जाना, परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग का अभाव, सामाजिक 
पिछड़ापन, निर्धनता, निरक्षरता आदि । ऊँची जन्म-दर के मुख्य कारणों पर नोचे प्रकाश 
डाला जाता है । 
() शादीशुदा महिलाओं का ऊँचा अनुपात--97! व 98] के लिए विवाहित 
महिलाओं का अनुपात इस प्रकार रहा 7 
(विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ) 











यु-समूह (७ ॥६-४४००७) 


5-44 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में कुल महिलाओं में विवाहित महिलाओं 
का अनुपात काफी कँचा पाया जाता है । 5-44 वर्ष के आयु-समूह में 97 में यह 
97.2% ढथा !98। में 88 6% पाया गया था | 20-24 वर्ष के आयु-समूह में तो विवाहित 
महिलाओं का अनुपात 98) में 94 7% पाया गया था । ऐसी स्थिति में जन्म-दर का ऊँचा 
रहना स्वाभाविक है 

(2) शादी की औसत आयु का नीचा होना-शादी की औसत उम्र भी राजस्थान 
मे नीची पाई जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 992-93 के अनुसार शहरी क्षेत्रों 
मे लडकियों की शादी की प्रभावी औरात उम्र 20.5 वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 7.9 
वर्ष पायी गई है। समग्र रूप से यह 8.4 वर्ष रही है। राष्ट्रीय-परिवार-स्वासथ्य-सर्वेक्षण 
(षराग्त5), 998-99 के अनुसार राजस्थान में 82% लडकियों की शादी 8 वर्ष की 
उम्र तक कर दी जाती है। इनमे भी 48% लडकियो की शादी तो 5 वर्ष की उश्र तक 
ही कर दी जाती है और 34% लडकियों की 5 से [8 वर्ष की उभ्र तक कर दी जाती है। 

राजस्थान मे शादी के समय लडके व लडकी दोनो की औसत उम्र इनके लिए 
निर्धारित न्यूनतम स्तर, क्रमश 27 वर्ष व 78 वर्ष से मीची पाई जाती है। यण्य में 
बाल-विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक कानून की निरन्तर 
अवहेलना की जाती रही है। ग्रामीण क्षेत्रो मे बाल-विवाह के मामले ज्यादा देखने को 
मिलते हैं। शिक्षा व चेतना के अभाव मे आज भी आखा-ती० पर खूब शादियाँ रचायी 
जाती हैं। 4996-97 मे राजस्थान मे शादी की औरात उग्र (00०7988०) महिलाओ के लिए 
5 4 वर्ष रही। लेकिन भीलवाडा जिले मे यह ॥4 वर्ष जोबपुर जिले में ] 7 वर्ष तथा 
सिरोही जिले मे 7 8 वर्ष रही [2 


[__ इकपाजाउत जद छिलमणछबडाए 7988 ए8& 73क्रफ | 25 
2. एजानजारा6 ह६भ॥ड७० थी 5ँचदड $]<0०व 04 ९7 इस१+-<६ 7996-97 तो सरोिर 
एव्एथागाशा, है श्युयज्जायवः 


22 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(3) दम्पत्ति-सुरक्षा-दर का चीचा पाया जाना--कुल दम्पत्तियों में परिवार 
नियोजन अपनाने वालों के अनुपात को दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (००एफ़ॉट फाणश्एए०7 
८०/९) (८00) कहते हैं । 995 में को कुछ राज्यों में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर अग्र तालिका में 
दर्शाई गई है! -- 


द्धम्पत्ति-सुरक्षा-दर (८07२) अथवा परिवार नियोजन 

















अपनाने वाले दम्पत्तियों का अनुपात 
(89% में ) 
प्रतिशत में | 
ण्बस्था | 326 
“ः 
बिहार 
केरल 
अध्य प्रदेश 





महाराष्ट्र 








समस्त भारत 


इस प्रकार राजस्थान में परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात कम 
है। सन्‌ 2000 तक समस्त भारत के लिए इसका लक्ष्य 60%रखा गया था, जिसे प्राप्त नहीं 
कियाजा सका है ।3व मार्च 200[ को राज्य में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर 43,5% थी (वर्तमान में सुरक्षा 
प्राप्त ((७हणा।४ एण०८०० का प्रतिशत) ($घथश्रात्व #0चध्वल, एजुं४६3॥ 200.0 94) 
(4) महिलाओं में साक्षरता की बहुत नीची दर, विशेषतया ग्रामीण महिलाओं 
में--.200। में राजस्थान में महिला साक्षरता-दर 44 3% थी । अतः आज भी राज्य में 56% 
महिलाएँ निरक्षर हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-वर्ग में निरक्षरता ज्यादा पाई जाती है । 99। में 
ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर केवल ।। 6% ही थी । बाड़मेर जिले में ग्रामीण 
महिलाओं में साक्षरता की दर 4.2% तथा जैसलमेर जिले में 4.7% थी । नीची साक्षरता-दरों 
के कारण राज्य में परिवार नियोजन का अभाव देखा जाता है जिससे जन्म-दर ऊँची पाई 
जाती है । ० 
(5) स्रामाजिक पिछड़ापन--99। में राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का 
जनसंख्या में अनुपात ।7.3% तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का ।2.4% रहा था । अन्य 
पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने पर राज्य में 30% से अधिक लोग सामाजिक दृष्टि 
से पिछड़े वर्ग में आते हैं । व्यापक निरक्षरदा, अज्ञानता व सामाजिक अभावों के कारण 
'परिवार नियोजन के साधनों का पर्यात मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता है । दूर-दराज के 


रेगिस्तानो क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति-क्षेत्रों आदि में सामाजिक-आर्थिक दशाएँ काफी 
प्रतिकूल पाई जाती हैं । 
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इस प्रकार राज्य में सामाजिक पिछडापन ऊँची जन्म-दर में सहायक रहा है। 
आवश्यक सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सुधार से ही जनसख्या पर नियंत्रण स्थापित 
किया जा सकता है इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों का प्रतिशत 
बढाने की आवश्यकता है। 

अब हम राजस्थान मे जनसंख्या के विभिन्‍न पहलुओ का विवेचन करेगे। 

99-200] की अवधि में जनसंख्या की चक्रवृद्धि दरः- 99-200! की 
अवधि में जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि-दर (८फु०ाणाभ एप #्याट) (ब्याज पर 
च्याज वाले सूत्र के अनुसार) भारत के लिए  93%तथा राजस्थान के लिए 2 49%रही। 
984-9] की अवधि के लिये ये दरें मारत के लिए 2 44% तथा राजस्थान के लिए 250% 
रही थीं। 99-200] के दशक मे जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि-दरें कुछ राज्यों के लिए 
निम्नांकित रहीं- 

(प्रतिशत में) 





उत्तर प्रदेश 


केरल 


इस प्रकार 99-200] के दशक मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि-दर राजस्थान 
में 2 49% रही, जो पजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल व 
गुजरात राज्यों से अधिक थी। यह न्यूनतम केरल में 09% रही। यह बिहार मे लगभग 
बराबर थी। 

राजस्थान मे 997-200 की अवधि मे जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि-बरें2-- 
99-200] की अवधि मे राजस्थान के 32 जिलो मे जनसख्या की सर्वाधिक वृद्धि-दर 
जैसलमेर जिले में 47 45% पाई गई हैं. जबकि सबसे कम वृद्धि-दर राजसमद जिले में 
9 88% पाई गई है | 32 जिलो में जनसख्या से सम्बन्धित विस्तृत आँकडो की वालिका 
इस अध्याय के परिशिष्ट-2 में दी गई हैं। 








]. ह्यडाक३] केक्कूणनारक वणज5, एक्बमा जी 2004, 4043, छ? 42-43 
2... छज्शाशगाब #०एशॉगा०० 7०३, ऐग्जन । न 200. 7०] ैवैआपफे 9 39. 
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राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि-दर (28 3%) की तुलना में तेरह जिलों में अर्थात्‌ 
जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, नागौर, कोटा, बीकानेर, 
बांसवाड़ा, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में जनसंख्या में अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई तथा अन्य 
9 जिलों में यह राज्य के औसत से कम रही । 


राज्य में सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की है, जो 200 में 52.52 लाख 
रही | यह राज्य को कुल जनसंख्या का 9 30% है । आबादी को दृष्टि से जैसलमेर का स्थान 
अंतिम आता है । 200। में यहाँ की आबादी 508 लाख रही, जो राज्य की कुल जनसंख्या 
का मात्र 0.90 प्रतिशत है । 


राज्य में जनसंख्या के घनत्व की स्थिति--200 के परिणामों के अनुसार 
राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 65 रहा, जबकि ॥99 में 
यह 29 था । भारत में 200। में घनत्व 324 रहा, जबकि 99। में यह 267 रहा था ।28 
राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व पश्चिम बंगाल में 904 पाया गया तथा सबसे कम अरुणाचल 
प्रदेश में 3 रहा । 


200 जनगणना के अनुसार राज्य के 32 जिलों में भी परस्पर घनत्व के काफी अन्दर 
पाए जाते हैं । जयपुर जिले में घनत्व 47। रहा, जो सर्वाधिक था तथा जैसलमेर जिले में 
न्यूनतम 3 रहा (यहाँ 99 में यह केवल 9 ही था) । राज्य के 22 जिलों में घनत्व राज्य 
के औसत घनत्व से अधिक पाया गया है तथा शेष 0 जिलों में यह राज्य के औसत घनत्व 
से कम पाया गया है । 


राज्य में लिंग-अनुपात (६७०-०७४०) की स्थिति-.राज्य में प्रति 7000 पुरुषों के 
पीछे स्त्रियों की संख्या 200व में 922 रही, जबकि !99! में यह 90 रही थी । इस 
प्रकार राजस्थान में लिंग-अनुपात में 2 अंकों की वृद्धि हुई है । 200। में केरल में लिंग- 
अनुपात 058 रहा था; अर्थात्‌ वहाँ पुरुषों को तुलना में स्त्रियों कौ संख्या अधिक रही ' 
राजस्थान के विभिन्‍न जिलों में लिंगानुपात में अन्तर पाया जाता है । 


चैसे राजसमंद व डूँगरपुर को छोड़कर सभी जिलों में 200। में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों से कम पाईं गई, लेकिन राज्य के सोलह जिलों में लिंग-अनुपात राज्य के औसत 
अनुपात से अधिक पाया गया है । उदाहरण के लिए, डूंगरपुर जिले में यह अनुपात ॥027, 
राजसमंद जिले में 002, बांसवाड़ा जिले में 978 व उदयपुर जिले में 972 रहा । 200) में 
डूंगरपुर जिला ऐसा जिला रहा जिसमें लिंग-अनुपात 027 रहा जो सर्वोच्य था । 
लेकिन 99 में इसमें भी पुरुषों के पक्ष में परिवर्तित हो गया था जो 995 रहा था । 
न्यूनतम लिंग-अनुवात जैसलमेर जिले में पाया गया है, जहाँ यह 824 रहा है । 


राच्य में साक्षरता-दर (९३०५-8/०)--200 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक 
आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 6। 0% रहा है । पुरुषों में साक्षरता-दर 
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लगमग 76.5% थी तथा स्त्रियों में यह लगमग 44 3% रही है | 950 व बाद के वर्षों के 
लिए राजस्थान मे साक्षरता की प्रभावी दरे तरिम्न तालिका मे दी गई हैं।! 
(प्रतिशत में) 






























"००४४५ के: वर्षों केगलिए साक्षरता की 
है) के[पि#ली अवधियों में माप 

पलिए-तुलना में थोडी कठिनाई 
आती है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि 95] रो 200] की अवधि मे साक्षरता की 
दर में सुधार हुआ है। महिलाओ के लिए साक्षरता की दर 957 में 3%से बढकर 200] 
में 44 3% हो गई है ( प्रतिशत की दृष्टि से यह लगभग 5 गुनी हो गई हैं)। फिर भी राज्य 
साक्षरता की दृष्ठि से आज भी पिछडा हुआ माना जाता है। 

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसार 96। से साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका में दी 


स्मरण रहे कि उपर्युक्त तालिका मे॥१8 
प्रभावी दरें 7 वर्ष व अधिक की आयु-वर्ग कैषि 


































जाती है- 
हक (प्रतिशत मे) 
कुल व्यक्तियों के लिए. | ग्रामीण शहरी 
72 | 709 | 376 
|. ]9] | 239 435 
| ॥8॥ | 393 | !78 479 
बाज 386 304 653 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 96। मे ग्रामीण क्षेत्रो में साक्षरता की दर !% से बढ 
कर 200 में 56% हो गई तथा शहरी क्षेत्रों मे यह 38% से बढकर 77% हो गई | इस प्रकार 
अब शहरी क्षेत्रो में साक्षरता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना मे प्रतिशत की दृष्टि से 
ज्यादा पाया जाता है। 

इस प्रकार 99-200। के दशक गे राजस्थान में साक्षरता की दर मे काफी सुधार 
हुआ है, लेकिन आज भी यह राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछडा हुआ माना जाता है| 
व $0ण८ सिबलाड #0एए रेभ्रुऊाा, 2003 (0076 2003), एश्षायों ए7 जात एएश#ऑण्श 


एक्णंक्रण वृष्प्ण5, 79छ 2 0 200 णि एि्स्थ-त9040 फ्ांजारंएणांतप ए 
क#ऊृणआाणा ए/ग३आ (गो 70. 
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इस प्रकार 99-200] के दशक में राजस्थान में साक्षरता की दर में काफी सुधार 

हुआ है, लेकिन आज भी यह राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछडा हुआ माना जाता है । 
राज्य मे महिलाओ मे साक्षरता की दर नीची है। 200 में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की 
दर केवल 37 7%थी जो बहुत [त नीची थी। बासवाडा जिले में ग्रामीण महिलाओं मे साक्षरता 
की दर 23.8% (न्यूनतम) रही. जबकि झुन्झुनूँ जिले मे यह 59 8% (अधिकतम) रही। वैसे 
तहसीलवार लेने पर कोटरा तहसील (उदयपुर) में यह ॥7.% तथा उदयपुर 
तहसील (झस्झने) मे यह लगभग 68% रही। 

* 200 में कुछ ।जलों में साक्षरता-दर निम्न तॉलिका में दर्शायी गयी है (दशमलव के 
एक स्थान तक)-- 



































ज्लि सात बर्ष व अधिक आयु-वर् में साक्षरता-दर (% में ) ( व्यक्ति ) (एटाऊभण) 
(पुरुष व स्त्रियों दोनों को शामिल करके ) 
कोय 74 5 (अधिकतम) 
झुंझुनूं 736 
॥ सीकर 722 
जयपुर 706 
[_कू | 60 कु 
हनुमानगढ़ 657 
अजमेर 3 5 0 >> | 
गंगानगर 648 
करौली हि अर 3 6 
बांसवाड् 44 2 (न्यूनतम) 














इस प्रकार 200। में साक्षत्ता की दर कोटा जिले में सर्वोच्च 74 5% रही, वहीँ यह 
बांसवाड़ा जिले में न्यूबतम 44 2% रही । राज्य में साक्षरता का प्रचार बढ़ाकर इसकी दर 
बढ़ाई जानी चाहिए । 

ं 200) में राजस्थान में साक्षरता की दर 6]% रही, जब भारत के लिए यह 65 4% 
रही । 
राजस्थान में नीची साक्षरता-दरों के लिए उत्तरदायी कारण 


([) नवम्बर 956 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय विभिन न्षेत्रों में साक्षरता 
की देरें बहुत नीची थीं । उस समय की सामन्ती रियासतों में लोगों की शिक्षा पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया था । 

(2) राज्य में विभिन सरकारों ने भी प्रारम्भिक वर्षों में साक्षरता-अभियान उतनी 
सत्परता से नहीं चलाए जितने हाल के वर्षों में चलाए हैं । वर्तमान में सम्पूर्ण साक्षरता- 
अभियान पर जोर दिया जा रहा है । राज्य में साक्षरता-कार्यक्रम त्तीन चरणों में चलाया जा रहा 
है; प्रथम चरण में निरक्षरों का सवे किया जाता है, दूसरे चरण में उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम 
(7०५-॥॥९०७८५ .ण्ड्टाभागराद) के अन्तर्गत साक्षरता का स्तर सृदृढ़ किया जाता है और 


.. एणाण्रां2 रिव्शाव७ 2003-04, 969 


दर 
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तृवीय चरण में निरंतर शिक्षा (:णाएंएणंगड् ०00५००४०7) (08) के अन्तर्गत नव-साक्षरों को 
दैनिक जीवन के लायक ज्ञान प्रदान किया जाता है 

चतंगान में सभी 32 जिलों में उत्तर-साक्षरता अभियान चल रहा है। ऐेरह 
जिलों में यह अन्तिम चरण में है ॥/ 

(3) सामाजिक व आर्थिक काएणों से प्राथमिक स्कूलों से छात्र-छाद्राओं के बीच 
में ही अपना अध्ययन छोड़कर चले जाने से भी शिक्षा की प्रगति में याथा पहुँची है । 

(4) प्रायः ग्रामों में व शहरों के निर्धन परिवारों में सामाजिक-आर्थिक कारणों से 
विशेषतया लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । वे प्रायः घरेलू काम- 
जकाज में अपने माता-पिता का हाथ बँयतो हैं और परिवारों को अनेक प्रकार से सहायता 
चहुँचाती हैं । अधिकांश गरीब परिवार शिक्षा के व्यय का भार उठाने में अपने आपको 
असमर्थ पाते हैं। 

(5) बहुधा गाँवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाईं जाती है गाँवों के आस- 
पास भी इनका अभाव देखा जाता है। 

हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रति लोगों का रझाव बढ़ा है और सरकार भी शिक्षा के 
विस्तार के लिए कई कदम उठा रहो है; जैसे प्राथमिक स्कूलों में पाद्य पुस्तकों का 
निःशुल्क वितरण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए कुछ 
जनजाति व रेगिस्तानी जिलों में ड्रेस के लिए नकद-राशि का भुगतान तथा स्कूलों में जाने 
व पढ़ने के लिए नई प्रेरणाएँ, आदि । आशा है इन उपायों से शिक्षा व साक्षरता को दिशा 
में ठोस प्रगति हो पाएगी । इससे शादी की उम्र भी बढ़ेगी, मानवीय साधनों का विकास 
होगा, लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और परिवार-नियोजन को भी अधिक सुदृढ़ आधार 
मिल पायेगा। हि 

जिलेबार व शहरी जनसंख्या का वितरण2-..राज्य में 99] में शहरी जनसंख्या का 
अनुपात 22.9% था जो 200 में बढ़कर 23.4% हो गया | अतः ग्रामीण जनसंख्या का 
अनुपात लगभग 76 6 प्रतिशत है । 

200 में निम्न जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 90% से अधिक रहा-- 




















जिले _ | _ (प्रतिशवमें) 
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बांसवाड्य 92 85 (सर्वाधिक) 
बाड़मेर [ %&&0 - | 60 





जिन जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 70% से नीचे पाया गया, वे अग्र प्रकार 
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( ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात ) 
जिले (प्रतिशत में ) 
अजमेर |__ 99. | 9 
बोकानेर 64 48 
जयपुर 5062 
जोधपुर 6625 
कोय 46 58( न्यूनतम) 











शेष जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया गया । इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में बाड़मेर, बाँसवाड़ा, 
डूँगरपुर व जालौर का स्थान आता है । इसके विपरीत अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व 
कोय जिलों में ग्रामीण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम अनुपात में पाई जाती है । 

200। में बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 92.85% रहा, जो 

सर्वाधिक था तथा कोदा जिले में यह 46.58% रहा, जो न्यूनतम था । 
राजस्थान में जनसंख्या-नियंत्रण की दिशा में सरकारी प्रयास-- अन्य राज्यों की 
भाँति राजस्थान में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 
राज्य में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (090) 995 में 32.6% हो गई थी, जबकि भारत में यह दर 
45 4% थी । छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में सघन परिवार 
कल्याण कार्यक्रम चलाया गया है । 7997-98 में इसके लिए एक नई पद्धति को अपनाया 
गया जिसमें लक्ष्य निर्धारित करने को जरूरत नहीं समझी गई । वर्ष 2003-04 में 3 लाख 
नसबन्दी, २66 लाख लूप (09) के प्रयोग, 453 लाख गर्भ निरोधक गोलियों का 
बितरण तथा 5 04 लाख “निरोध' वितरण के कार्य सम्पन्न किए गए. । इनसे दम्पत्ति-सुरक्षा- 
दर में काफी सुधार होने की आशा है । 

राज्य ने परिवार-नियोजन के प्रोत्साहन हेतु निम्न कार्यक्रम चलाये हैं-- 

(]) पंचायत चुनावों में सीमित परिवार के लिए कानूनी प्रावधान--राज्य सरकार 
ने 5 जून, 992 को एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायत चुनाव में परिवार को 
स्लीमित रखने का कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया था । इसके लिए एक आदेश जारी 
किया गया था जिसके अनुसार दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल आगे कौ अवधि में 
तीसरा बच्चा होने पर चुना हुआ पंच या सरपंच स्वत; दी चुनाव की दृष्टि से अयोग्य हो जाता 
है | चुनाव के समय उम्मीदवार के चाहे जितने बच्चे हों, मगर यदि निर्वांचन के एक वर्ष के 
अन्तराल के बाद कोई बच्चा होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका निवांचन निरस्त 
चोधित हो जाता है । यदि निर्दाचन त्तक उच्मोदकर के एक भी बच्चा नहीं है तो उसे दो 
सन्तान त्तक की छूट होगी । यह एक अच्छी शुरुआत है जिससे आगे चलकर परिवार 
नियोजन को बढ़ावा मिलेगा । लेकिन इसको अधिक तत्परता व अधिक प्रभावों ढंग से लायू 
किया जाना चाहिए । 
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(2) लड़कियों के लिए राज-लक्ष्मी-बॉण्ड को स्कोम--दो बच्चों तक के छोटे 
परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरेंसिंह शेखावत ने 992-93 
के बजट-भाषण में राज-लक्ष्मी-बॉण्ड योजना का प्रस्ताव रखा था इसके अनुस्तार जिस 
चरिवार में माता या पिता को आयु 35 वर्ष से कम होती है एवं एक या दो बच्चों के बाद 
माता या पिता किसी ने भी परिवार कल्याण (नसबन्दी) का आपरेशन करवाया है, तो 
सरकार को ओर से परिवार की एक लड़की अथवा दो लड़कियों तक के लिए एक-एक 
हजाए रुपये का 'फिक्स्ड डिपोजिट' का खाता खुलवाया जाएगा । यह डिपोजिट परिवार 
नियोजन बॉण्ड कहलाएगा । यह शशि इन लड़कियों के खातों में उनकी 20 वर्ष की आयु 
तक जमा रहेगी, जिसके बाद वे स्वयं के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी । 20 वर्ष में पुत्री 
को 2] हजार रु (अनुसूचित जाति मनप .की पुत्री को 3] हजार 500 ₹ ) 
मिलेंगे । ऐसी योजना को बज जाना यौजूता बाल-विवाह, अशिक्षा, दहेज 
प्रथा तथा भ्रूण हत्या जैसे मर्पग्रषों पर के में भी सहायक सिद्ध होती 
है ।992-93 से लेकर इस स्कीम से मार्ची 998 तक 6472 परिवार 
लाभान्वित हो चुके हैं । जून गा 6 से वरलसकी को गको अंधिक 'सरल कर दिया गया 
जिसके अनुसार पति-पली की ओआयु-सीमा का:बंधन हटा-दिया गया । सभी के लिए 
बांड की राश्धि 500 रु. निर्धारित (की गई है इस प्रकार इस स्कीम में बालिका के 
'उज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वाय.पूंजी-निवेश किया जाता है । 

(3) परिवार-नियोजन की नयी विकल्प“योजना--997-98 में राजस्थान में 
जनसंख्या-नियंत्रण व परिवार-कल्याण के लिए एक नई “'विकल्प'' (शाह) 
"योजना चालू करने का निर्णय लिया गया था । इसको मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 

(7) इसमें ऊपर से धोपे जाने वाले लक्ष्यों को समाप्त कर दिया गया तथा उनके 
स्थान पर जिला-परिवार-कल्याण-ब्यूरो अपने कमंचारियों से विचार-विमर्श करके स्वयं 
वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है । 

(2) नकद व वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले प्रलोभनों को समाप्त किया गया । 
निर्धारित रकम का उपयोग सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने, उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य- 
बीमा, मेडी-क्लेम, आदि सुविधाएँ प्रदान करने में किया जाता है । 

(3) इसमें निजी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा निजी चिकित्सकों की भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 

(4) यह प्रारम्भ में टॉक व दौसा जिलों में चलायी गई । 

इस प्रकार राज्य सरकार ने यरिवार नियोजन की दिशा में अधिक ठोस व व्यावहारिक 
कदम उठ्ए हैं जिठकी भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा काफी सराहना को गई 
है । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में जन्म-दर वर्तमान स्तर को तुलना में 
कम की जाए, तभी राज्य की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना सम्भव हो पाएगा। 


ग़जस्थान के लिए नईं जनसंख्या नीति की घोषणा 


सरकार ने 20 जबवरी 2000 को राज्य के लिए नई जनसंख्या-नीति की घोषणा 
की । आंध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद जनसंख्या-वीति की घोषणा करने वाला 
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राजस्थान तीसरा राज्य है । राज्य की जनसंख्या नीति के चार मुख्य बिन्दु हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

(9). प्रजनन व बाल स्वास्थ्य को आधार मान कर सेवाएँ प्रदान करने के लिए 

सर्वेक्षण करके पैकेज तैयार करता; 

(४) सेवा-प्रणाली के प्रबंधन में गुणात्मक सुधार करना; 

(४) छोटे परिवार की अवधारणा के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना 

तथा 

(४५) सेवाएँ प्रदान करने तथा सामाजिक चेतना जागृत करने में पंजायती राज 

संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, निजी, सहकारी व अन्य संस्थाओं को 
भागीदार बनाना १ 

नहूं जनसंख्या-नीति को लागू करने के संबंध में सरकार निम्न बातों पर जोर 
देगी-- 

() छोटे परिवार का माहौल त्तैयार करने के लिए महिला-साक्षरता बढ़ाने पर 
बल दिया जाएगा । इसके लिए प्रार्थमक शिक्षा के लिए वांछित कानून बताया जाएगा, 
बालिकाओं के लिए स्कूलों की स्थापना को जाएगी तथा महिला-शिक्षा-पाद्यक्रम में महिला 
स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का समावेश किया जाएगा । 

(2) प्रथम प्रसव में विलम्ब, दो प्रसवों के बीच अंतराल, प्रजनन-ध्यवहार में 
पुरुषों के उत्तरदायी योगदान तथा सुखी व सीमित परिवार को अवधारणाओं का 
प्रचार-प्रसार किया जाएगा । बालक-बालिकाओं को मानव-प्रजनन, जीव-विज्ञान, 
आयेग्य पद्धतियों और उत्तरदायी यौन व्यवहार व परिवार नियोजन साधनों की जानकारी दी 
जाएगी । इसके लिए शिक्षा-पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। 

(3) जनसंख्या की नई रणनीति का केन्द्र बिन्दु परिवार होगा । राज्य में बाल 
विवाह पर अंकुश लगाने के लिए विवाह का कानूनी-पंजीकरण, सरकारी सुविधाओं व 
सेवाओं के लिए विवाह की स्वीकृत न्यूनतम आयु को अनिवार्य तथा वर्तमान कानून 
'को अधिक दण्डात्मक बनाया जाएगा । महिला सशक्तिकरण (७छ०फटा॥-टाए०क्श- 

ण९॥/) के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जाएँगी । 

(4) नई नीति में वित्तीय प्रोत्साहन योजना समाप्त कर दी गई है । दो बच्चों के 
बाद भी नसबंदी नहीं कराने वालों को हतोत्साहित किया जाएगा । दो से अधिक बच्चे 
होने पर अयोग्यता के प्रावधान सहकारी संस्थाओं तथा राज्य कर्मचारियों की 
सेवा-शर्तो में शामिल करने की बात कही गयी है। - 

(5) सुरक्षित-प्रसव-सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सन्‌ 200 त्तक प्रत्येक गाँव 
में प्रशिक्षित दाई की सुविधा मुहैया को जाएगी ॥ प्रशिक्षित दाईं को सुविधा प्रदान 
करने के लिए दाई-कर्म-प्रशिक्षण-कोर्स चालू किया जाएगा तथा आयुर्वेद- 
चिकित्सालयों में प्रसव-सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । 

आशा है इस नई स्पष्ट, व्यावहारिक व प्रावैगिक नीति के क्रियान्वयन से राज्य में 


जन्म-दर अवश्य घदेगी । नई जनसंख्या-नीति घोषित करने की दिशा में सरकार की 
पहल सराहनीय कह्टी जा सकती है ॥ 


जनसंख्या ३ 


राज्य सरकार ने जनसंख्या-नियन्रण व परिवार-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 
20 जून, 200। को एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार राज्य में एक जून 
2002 की या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चों वाले अध्यर्थी को सरकारी नौकरी 
नहीं मिलेगी, तथा ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति यर भी पाँच वर्ष तक विदार नहीं होगा । 
पहले एक बच्चा हो, और थदि बाद में एक से अधिक बच्चे होते हैं तो दूसरी बार के जम्मे 
बच्चों को एक इकाई हो समझी जायेगी । यह एक महत्वपूर्ण कदम है । आशा है इससे 
अरिवार-नियोजन को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा । 
श्रम-शक्ति का व्यावसायिक ढाँचा 

राज्य में 499! में कुल श्रमशक्ति जनसंख्या का 39% थी, जो 200 में 42.% हो 
गई | इसमें मुख्य श्रमिक व सोमान्त श्रमिक दोनों को शामिल कर लिया गया है । इसे काम 
में भाग लेने की दर (४०८ 9४०995०7 720) भी कहते हैं ।200। में भारत में काम में 
भाग लेने की दर 39.3% रही । इस प्रकार 200। में काम में भाग लेने को दर गाजस्थान में 
भरत से लगभग 3% बिन्दु अधिक थी । 

मुख्य श्रमिकों (7थव ४०८८७) के औद्योगिक श्रेणो-विभाजन के अनुसार 99 में 
68.8% श्रमिक कृषक व खेतिहर मजदूर थे तथा 20॥ में यह अंश ( मुख्य व सीमान्त 
अमिकों को मिलाकर ) 66% ही रहा जो पहले से मामूली कम मात्रा जा सकता है । 
लेकिन खेतिहर मजदूरों का अनुपात कुल श्रमिकों में पहले की तुलना में बढ़ रहा है । 
200 में राजस्थान में गेर-कृषियत क्रियाओं में 34% श्रमिक कार्यरत थे । 

निम्न तालिका में भारत व कुछ राच्यों में 200। में कुल श्रमिकों का कृषिगत व 
गैर-कृषिगत क्षेत्र में वितरण दर्शाया घया है?-- 





(मुख्य + सीमान्त श्रमिकों में अनुपाद ) * 























कृषिगत क्षेत्र में अ्रमिकों का औैर-कृषिगत क्षेत्र में 
(कृषक व खेतिहर मजदूर ) प्रतिशत प्रतिशत 
584 ___4॥6 
220 >> 60 58 7 |___ 3४2४0 [| 0 
खराब 226 
गा5ठ | 284 | 4 
[5 | महा | 3 84 ५० 4 __ ४65 | 6 








जालिका से स्पष्ट होता है कि 200] में राजस्थान में लगभग 2/3 श्रमिक खेती 
में सेलग्न थे (कृषकों व खेतिहर मजदूरों के रूप में) और शेष /3 गैर-कू षिगत 


4 99 में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 32% तथा सौमान्त श्रमिकों का 7% रहा । मुख्य श्रमिक सम्बद्ध 
आर्थिक क्रिया में छः महीने व अधिक के लिए भाग लेवे हैं, और सोमान्त अमिक उसमें छः महीने से 
कम अवधि के तिए भाग लेते हैं । 

2. छिज्तइगाओं ऐिकुए/ंआ8एणा परणआ5, सकुल-3 ० 2004, (फथ्राफजाणा त॑ जत्राटड आते जा" 
#एटधए), 08 39-40 


32 साजस्थान की अर्थव्यवस्था 


क्रियाओं में संलग्न थे । लेकिन बिहार में कृषिगत क्षेत्र में कुल श्रमिकों का 77.4% लगा 
हुआ था जबकि महाराष्ट्र में यह अनुपात 55 4% ही था । इस प्रकार श्रमिकों के वितरण में 
राज्य स्तर पर भारी अप्तमानता पाई जाती है। 

99 में मुख्य श्रमिकों में, कृषक, खेतिहर मजदूर व पारिवारिक उद्योगों में 
संलग्न श्रमिकों के अलावा शेष 29.2% श्रमिकों का विभिन्‍्तर उप-श्रेणियों में 
अनुपात अग्र प्रकार रहा था ।! 
































( प्रतिशत में ) 
[१ पशु पालन, मछलो, शिकार, बागात व कृषि की सहायक क्रियाएँ | वालछ आस 8 
[2| खनन व पत्थर तिकालना ] 40 
3 | पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग िकड अआ 5 
(4| निर्माण (एलाइहण्ला०ा) |. ४४ | 4 
(5| व्यापार व वाणिज्य [.. 6६ | 4 है! 
| 6 | परिवहन, संचार, संग्रह [24 | 4 | 
7 | अच्य सेवाएँ 9 2 5 | 
| | शेष क्रियाओं का कुल योग [ ४७४ | 











१99 में राजस्थान में श्रम-शक्ति के व्यावसायिक वितरण में पहले की तुलगा में 
परिवर्तन आया है । इससे राज्य में कृषि व पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य क्रियाओं की 
प्रगति झलकत्ी है । आशा है, आगामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास से यह- प्रवृत्ति 
और जोर पकड़्ेगी, जिससे श्रम-शक्ति का व्यावसाथिक वितरण अधिक संतुलित हो सकेगा । 
इसके लिए राज्य मैं विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों का जाल बिछाना होगा । 

राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों, खनिब-आधघारित उद्योगों तथा पशु-आधारित 
उचद्योपों के विकास की काफी संभावनाएँ हैं । रल व आभूषण, हथकरथा, दस्तकारी, 
गलीचों व विभिल प्रकार के ग्रामीण उद्योगों भें श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता 
है। कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा व चिकित्सा के विकास कार्यों में लगाना 
भो सम्भव हो सकता है। 

मानवीय साधनों से सम्बन्धित उपर्युक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में एक 

तरफ जबसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जावा चाहिए और दूसरी तरफ तीत्र गति से 
आर्थिक विकास किया जाना चाहिए । राज्य में जनसंख्या-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 
आवश्यक आर्थिक व सामाजिक उपाय करने होंगे । राजस्थान में कृषियत विकास व 
औद्योगिक विकाप्त की गति को तेज करके लोगों की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार 
लाया जा सकता है । आगे चलकर सम्बन्धित अध्यायों में इन पहलुओं पर अधिक प्रकाश 
डाला जाएगा। 


]. चाल सिव्छ शै0०ण रिश्चुन्घयोा, 2003, ए9 47-49 से जोडकर ग्रतिशत निकाले गए हैं । 


जनसंख्या 33 


शन्‍्य में मादवीय साधनों का विकास 
(झागाना ३९5०ए९९ 0ल्‍श०्फवाला 7 ९ 509९) 


मानवोय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया 
है।इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, विकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई व पोषण (विशेषतया 
स्त्रियों व बच्चों के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना होता है । इससे शिशु मृत्यु-दर 
(गरक्थिा। ॥०/9॥9 7806) (एक वर्ष से कम आयु के बच्ों में मृत्यु-दर) व सामान्य जन्म- 
दर में कमी आतो है, उचित पोषण से श्रम की कार्यकृुशलता बढ़ती है और जीने को 
प्रत्याशा (०फुथ्लगाणा ण ॥०), अथवा जीने को औसत आयु, में वृद्धि होती है और लोगों 
का जोवन-स्तर ऊँचा होता है 
भारत में केरल व पंजाब में जन्म-दरों व मृत्यु-दरों में कमी की दिशा में प्रगति हुई 
है। केरल में बड़ी मात्रा में बेरेजगारी व प्रति-व्याक्ति नौची आय के बावजूद जनसंख्या को 
वृद्धि-दर न्यूनतम रही है, तथा शिशु मृत्यु-दर भी बहुत कम हो गई है । वहाँ शिक्षा का स्तर- 
विशेषतया महिलाओं को शिक्षा का स्तर-बहुत ऊँचा है ओर स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी 
बहुत ऊँचे हैं । पंजाब में ऊँची आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुपर हैं । 

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछड़ेपन के 
कारण मानवीय साधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है । यहाँ महिलाओं में 
साक्षता का नितान्त अभाव पाया जाता है-विशेषत्या ग्रामीण महिला-वर्ग में, तथा अनुमूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्म में (पुरुषों व स्त्रियों दोनों मैं) । स्त्रियों के लिए प्रसव से 
पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है । गर्भवती >ित्रियों व प्रसव के बाद की 
अवधि में स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव पाया जाता है । बच्चे कुपोषण का शिकार रहते 
हैं । कई प्रकार को बीमारियों से गर्भवती महिलाओं व बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों की 
मृत्यु हो जाती है । अधिकांश परिवार केलोरी व प्रोटीन की अपयांध्रता के शिकार पाये जाते 
हैं । नीचे साक्षरता, स्वाम्थ्य व पोषण आदि सूचकों के आधार पर राजस्थान की स्थिति का 
विवेचन किया गया है-- 

() साक्षरता--जैसा कि पहले कहा जा चुका है यजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत 
नीचा है ! 200। में राज्य में साक्षरता को दर 6। 0% रही, जो पुरुष-वर्ग में 76 5% तथा 
महिला-वर्ग में 44 3% रही । ॥99। में साक्षत्ता को दर केवल 38 6% रही थी, जो पुरुषों 
में 55% तथा महिलाओं में मात्र 20 4% रही थी । इस गणना मैं स्रात वर्ष ब अधिक आयु के 
साक्षर व्यक्ति शामिल हैं । राज्य में ग्रामीण महिला-वग में साक्षरता की दर बहुत नीचो पाई 
जाती है । 99। में ग़ज्य में अनुसूचित जाति के पुरुषों में साक्षरता कौ दर 42 4% व स्त्रियों 
में 83% रही एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में यह 33 3% तथा स्त्रियों में 4 4% रही । 
इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निरक्षरता व्यापक रूप से 
फैली हुई है । इनमें भी जिलों के अनुसार काफी अन्तर पाये जाते हैं । 


उब राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में 2004-02 में कक्षा ४ तथा ५ से शा के समूहों में कुल-नामांकन- 
अनुपात (छाणग्ाटण २990) में लड़कियों का अनुपात क्रमशः 83.2% व 475% रहा, जो 
शष्ट्रीय औसत, क्रमश: 86.9% व 52.% से काफी नीचे था ॥ 
992-93 मे 6-4 वर्ष के आयु-समूह में स्कूल छोडने वाले बच्चों का अनुपात निम्न 
तालिका में दर्शाया गया है!-- 


























| लि स्ल % में 
ग्रामीण शहरी 
पुरुष । | स्त्रियों | [ कुत | पुरुष | स्त्रियाँ | | कुल | 
राजस्थान | 56 [| 76 [74 [68 | 34 | _% | 








तालिका से स्पष्ट होता है कि स्कूल छोडने दालों मे सर्वोच्च अनुपात ग्रामीण स्त्री- 
वर्ग का था, जो %था और सबसे कम शहरी पुरुष--वर्ग में था. जो केवल 0 8%ही था। 

नामाकन व स्कूल छोडने की क्रियाओं पर कई सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव 
पडता है। इन पर परिवारों की गरीबी का सबसे ज्यादा प्रभाव पडता है। बच्चे परिवार 
की कम आमदनी में कुछ सहायता पहुँचाने का प्रयास ररते हैं, काफी बच्चे अपने से छोटे 
बच्चो की देखभाल के लिए घर पर रोक लिए जाते हैं और कई बार बच्चो व उनके 
माता-पिताओ की शिक्षा मे रुचि मी कम पाई जाती है। 

(2) (अ) रवास्थ्य की दशा (प्रध्यात $घ्राए०- साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव 
परिवार-नियोजन पर पडना स्वामाविक है। केरल मे साक्षरता का स्तर (अब लगभग 
शत-प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से वहाँ जन्म-दर नीची है तथा जनसंख्या की वृद्धि--दर 
भी काफी कम है। वर्ष 2000 के सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (5॥२5) के प्रारम्भिक 
अनुमानों के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु-दर शाशार) (प्रति 000 जीवित जन्मे बच्चों 
पर) (फल 000॥५० 09775) 4 थी, जबकि राजस्थान में यह 79 थी। कुछ राज्यों में 2000 
मे शिशु मृत्यु-दर की स्थिति निम्न प्रकार रही- 

2000 में शिशु मृत्यु-दर (भार? 

| _ | (प्रति 4000 जीवित जन्मे बच्चों पर) 
मध्य प्रदेश 
बिहार 
गुजरात 
उडीसा 
उत्तर प्रदेश 
राजस्थान 
अखिल भारत 
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जनसंख्या 35 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-वर्ग में साक्षत्ता 
का प्रसार करना बहुत आवश्यक है । इससे परिवार नियोजन को भी बल मिलता है । शिशु 
पृत्यु-दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है ! शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए 
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी होता है । 

(आ ) स्वाध्थ्य की सुविधाएँ--चिकित्सा, स्वास्थ्य द सफाई की सुविधाएँ 
(पथ्या।॥ ए४७॥०६)--राजस्थान में चिकित्सा-संस्थाओं का बहुत अभाव है । 996-97 में 
शाजस्थात में उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधाओं की तुलना कुछ राज्यों से निम्ब तालिका में की 
गई है 











राज्य | प्रति अस्पताल के पीछे | प्रति डिस्पेन्सती प्रति बिस्तर (लत #ल्त) 
जनसंख्या जनसंख्या 





शजस्थान | 20७ | ॥38॥ 433 








पंजब ॥03846 863 (995 96) 





महाराष्ट्र ॥6772 689 


तालिका से स्पष्ट होता है क्रि प्रति अस्पताल व प्रति डिस्पेस्सरी जनसंख्या की दृष्टि से 
राजस्थात की स्थिति पंजाब व महाराष्ट्र रो काफो पिछड़ी हुई थी । प्रति बिस्तर जनसंख्या भी 
राजस्थान में इन दोनों राज्यों से अधिक थी । इस प्रकार राजस्थान स्वास्थ्य की सुविधाओं में 
इन राज्यों से पीछे रहा है । 


अत: राज्य में चिकित्सा की सुविधाओं का नितान्त अभाव पाया जाता है । दूर-दराज 
के गाँवों में चिकित्सा की सुविधाओं का भारी अभाव पाया जाता है ।987 में राजस्थान 
में ग्रामीण क्षेत्रों में 88.7% बच्चों के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख 

महीं की थी । (987 में 0-4 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओं में (१८४७ 
॥400 ॥॥ (0७॥ 6८॥॥5) 5,% पाया गया था। 

(3) पोषण (प्रातं०॥)- मारत मे करोडो बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं। 
4998-99 में राजस्थान में 5% बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जबकि भारत में इनका 
अनुपात 47% था। राजस्थान मे भी निर्धनता, कम आमदनी, महँगाई, सामाजिक पिछडेपन 
परिवार नियोजन आदि के अभाव के कारण पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है | गर्भवती 
महिलाओ व प्रसव के बाद की अवधि मे महिलाओ मे पोषण मे काफी कमी पाई जाती 
है। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते। 

कुछ राज्यों के लिए बाल-कुपोषण (0॥6-५५]90गण7) की स्थिति का परिवर्तन 
992-93 से ।998-99 के लिए अग्र तालिका मे दर्शाया गया है। 





4... रिव्कूण्त ग्र एथाचाप३ कैफ तित॥३०० 996-97 (व 4-22 


३6 राजस्थान की अर्ध॑व्यपत्या 


























992-93 | ॥99899 | % बिन्दुओं का ऊंतर 













































बिहार 65 54 

मध्य प्रदेश 57 2॥ 

उड़ीसा 57 55 

(राजस्थान | 42 5] 9 (बड़े राज्यों में सबसे कमजोर स्थिति] 
उत्तर प्रदेश |_ 59 52 मा आजा 

भारत 53 7 (की 2 8 5 5 #॥ 








तालिका से स्पष्ट होता है कि 4992-93 से 998-99 की अवधि मे बिहार, मध्य प्रदेश 
उड़ीसा व उत्तर प्रदेश तथा समस्त भारत मे बाल-कुपोषण की स्थिति मे थोडा सुधार 
नजर आया है, लेकिन राजस्थान की स्थिति मे गिरावट परिलक्षित हुई है क्योंकि 992- 
93 में 42% बालक कुपोषण के शिकार थे जबकि 998-99 मे इनका घटने की बजाय 
बढ़कर 5% हो गया जो एक चिता का विषय है)! 
राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास की दिशा में उठाए गए कंदम- 
॥) राच्च में लोगों को प्रद्षि व्यक्ति वास्तविक आमदनी को बढ़ाने के लिए 
आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए नर्वी योजत। में सार्वजनिक क्ेत्र में 
व्यय की वास्तविक राशि लगभग 49 5 हजार करोड़ रु. थी, जिसे दसवीं पंचवर्षीय योजमा में 
3.8 हजार करोड़ रु. तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि विकास की गति और तेज की जा सके। 
(2) 994-9$ के राज्य का बजट शिक्षा को, 995-96 का बजट चिकित्सा व 
स्वास्थ्य को, 996-97 ऊका बजट पेयजल को तथा 997-98 का बजट गरीब व 
कमजोर पर्ग को समर्पित किया गया था। 999-2000 फ़ा बजट नई सरकार द्वारा 
किसी विभाग या सेवा विशेष को समर्पित नहीं करके राज्य की जनता को ही समर्पित 
किया गया था। 2000-200॥ का बजट राजकोपीय स्थिति को सुद्रृद करने तथा 
वित्तीय अनुशासन को प्राप्त करने के लिए समर्पित किया गया। पूर्व वर्षों में विभिन्‍न 
क्षेत्रों भे व्यय की राशियाँ बढाई गई है । पिछले वर्षो मे राज्य मे मानवीय साधनों के विकास 
पर ध्यान दिया गया है, जिसे भविष्य मे और तेज करने की आवश्यकता है। 
(3) राश्य में साक्षरता-अभियान पर विशेष बल--जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है राज्य मे सभी जिलों मे साक्षरता-अभियान-कार्यक्रम लागू किया गया है । वर्तमान में 30 
जिलों में उत्तर-साक्षरता (905/-]/0००७) कार्यक्रम चल रहा है ।राज्य के कुछ जिलों में 
अनौपचाएिक शिक्षा की “गुझ-मित्र' योजना “यूनीसेफ” की वित्तीय सहायवा से चलाई गयी 
है ।शीडा की मदद से लोक-जुम्बिश योजना चलाई गयी थी । शिक्षित महिला को देखरेख 
में “सरस्वती” स्कीम चलाई जा रही है । जनजाति व मक्क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए. 
कई प्रकार की प्रेरणाएँ दी गयी हैं । स्वैच्छिक संस्थाएँ द गैर-ससकारो एजेन्सियों इस कार्य में 
विशेष योगदान दे सकती है । मानवीय साधनों के विकास के लिए लोगो कौ आमदनी 
बढ़ाना तथा शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, पेयजल, आदि की सुविधाएँ बढ़ाना चहुत आवश्यक 
है । नयी सरकार को इस दिशा में अपने प्रथास तेज करने चाहिए । 


॥.. हेजल किक्तान वरका॥ ९७६२६ (५६४8) । & 2 992-93 &,998-99 


जनसंख्या उ7 

सारांश- जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजस्थान मे 99-200]की अवधि मे 
ज़नसख्या मे 28 3% की वृद्धि हुई, जो 77-8 की 33% की वृद्धि की तुलना मे तो कम 
थी फिर मी यह भारतीय औसत से ऊँची थी। इसलिए 2000 के दशक व बाद में राज्य मे 
जनन्‍्म-दर कम करने पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए महिला- बर्ग 
में साक्षरता का अनुपात बढाना होगा | राजस्थान मे लडकियो की शादी की औसत आयु 
3994 मे ॥8 4 वर्ष थी जिसमे वृद्धि करनी होगी तथा परिवार-नियोजन के विभिन्‍न उपाय 
अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात (जो 995 मे 32 6% आका गया है) बढाना होगा। इन 
सबका प्रभाव जन्म-दर को घटाने के रूप मे प्रगट होगा | राज्य में यह प्रयास युद्ध स्तर 
पर चलाना होगा। इसके लिए जहाँ प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढाना 
होगा, वहाँ साथ मे गरीब-वर्ग के लोगो तक सामाजिक सेवाओ को पहुँचाना होगा. अन्यथा 
अधिकाश व्यय प्रशासनिक्र व्यवस्था पर हो जाएगा। यदि हम महिला-साक्षरता, शिक्षा 
त्तथा जन्म-दर के सम्बन्ध की, एवं जन्म-दर व शिशु मृत्यु-दर के सम्बन्ध को तथा माता 
व बच्चों के पर्याप्त पोषण, जन्म-दर तथा शिशु-मृत्यु-दर में परस्पर सम्बन्ध को ठीक से 
समझ लें तो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। 

राज्य में कुल प्रजनन-दर (१0&8॥ एशधा।७ ७०) को कम करने को 

नितान्त आवश्यकता है। पर बच्चों की उस संख्या को सूचित करती है जिल्‍्हें एक 
स्त्री जन्म देगी; बशतें की वह अपने प्रसक-काल के वर्षों के अंत तक बीवित रहतो है, और 
गतमान आयु-विशिष्ट प्रजनन-दरों (५8९-५७०८४० लि॥॥0/ ।/०७) के अनुसार बच्चे पैदा 
करती है । दूसरे शब्दों में यह एक महिला के जीवन में औसत जन्मों की संख्या 
(३१शम्रए० 9005) को सूचित करती है । 

4994 में राजस्थान में कुल प्रजनन-दर (पर?) 4.5, उत्तर प्रदेश में 5., 
केरल में .7 तथा समस्त भारत में 35 थी । आजकल जनसंख्या-विशेषज्ञ यह मानते हैं 
कि जनसंख्या-स्थिरोकरण के लक्ष्य (90909॥0-8#7॥540०॥-8०») की तरफ बढ़ने 
के लिए कुल प्रजनन-दर (778) 2. होनी चाहिए, जो केरल में 988 में व तमिलनाडु में 
!993 में प्राप्त कर ली गयी है, लेकिन राजस्थान में इसे 4.5 से घटाकर 2.! पर लाने 
में कई वर्ष लगेंगे। अतः इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे और कैरल व तमिलनाडु के 
अनुभवों से लाभ उठाना होगा । 

राणस्थाव में जन्म-दर को दर्ष 4999 में 34.4 प्रति हजार के स्तर से घटाकर 
भविष्य में 22 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है । 999 में कर्नाटक, 
आम्ध्र-प्रदेश, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में जम-दर का स्तर लगभग 22 प्रति हजार पर आ 
गया था । इसलिए प्रयल करे पर यह स्तर राजस्थान में भो लाया जा सकता है । राजस्थान 
को इन गाज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए । केरल में तो जन्म-दर 999 में ।8 0 प्रति हजार रही 
थी | पिछले वर्षों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु मृत्यु-दर कम करने, 


38 राजस्थान की अर्थव्यवस्था , 


साक्षरता का अनुपात बढ़ाने ( विशेषतया महिला-वर्ग में ) तथा शादी की आयु बढ़ाने 
से जन्म-दर में निश्चित रूप से गिरावट आती है । अतः हमें एक तरफ सघन अभियान 
चलाकर परिवार-नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों का अनुपात बढ़ाना चाहिए और 
दूसरी तरफ साक्षरता बढ़ाकर, शिशु मृत्यु-दर घटाकर तथा शादी की औसत आयु में 
चृद्धि करके और महिलाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल 
देकर जनसंख्या को वृर्द्धि-दर घटानी चाहिए । भादी पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान 
भें इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
परिशिष्ट-] 


200। में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व नगगों की संख्या इस प्रकार 



































































थी- 
[क्रस | शहर || | (लाखों में) 99-200 में % वर्दधि 

| ॥ 
2: ॥ 
किए जा! 
| 4 | 
[5 | अजमेर 08 | 49 | श7 /ट/| 
|_ 6 | उदयपुर | 389 [| _. 2७  ढौैढ 
7 मा ऋण 
| _ 8 | अलवर 0& 5 457 | 
| _9 । गंगानगर ७& 223 ___ 3३४0  ]।| 0. 
|_0_ | भखतपुर 0७ 205 307 
| ॥ । । | पाली | ॥88 88 7 
|_2__| सीकर ए५ | 86 | 25। र॒ 
33 |[येंक.___... | | ॥$ । ॥ 36 |_._ ४55 __ | 3 है| 
॥4 | हनुमानगढ़ 330 ॥ ४ 67 5 | 7 
|_॥5 | ब्यावर ए& ररः 26 |_.__ 88४०७ | 80 

| _॥ | 46 _| किशनगढ़ |__76  - के | 7 
।7 | गंगापुर सिटी ७७ | _॥७ | 05 529 
|_॥8 | सवाई माधोपुर ए& |_0 | 02 9 | 3 
|__9 | चूरू 0७ | ॥० | 229 
[| 20 [चर [| ॥०७ [__ ७2 _ | 
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जनम॑स्या ही 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य में राज लक्ष्मी योजना परिवार-नियोजन 
को दिशा में एक सराहनीय कदम माना गया है | बाद में “विकल्प'” योजना के 
अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नया रूप दिया गया।इसे 'चिकित्सा- 
स्वरूप' से 'पतामाजिक-स्वरूप' में बदला गया । यह निजी क्षेद व जनता की भागीदारी से 
चलाया जाना था । यह कार्यक्रम प्लिर्फ गर्भ निशेधक-साधनों के प्रचार तक सीमित नहीं था, 
बल्कि इसके द्वारा एक खुशहाल व स्वस्थ परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक 
प्रयास किया जाना था | 20 जनवरी 2000 से सरकार ने नई जनसंख्या नीति की 
घोषणा की है जो अधिक व्यापक, अधिक स्पष्ट व अधिक व्यावहारिक प्रतोत होती 
है ! इसे लागू करके जन्म-दर घटाई जानी चाहिए । राज्य में ।99] में एक लाख से 
अधिक जनसंख्या वाले शहर 4 ही थे । 200 में इस श्रेणी में ब्यावर, किशनगढ़, 
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चूरू व झुन्झुनूँ और जुड़े हैं जिससे इनकी संख्या 20 हो 
गई है । 99-200। में सबसे कम वृद्धि ब्यावर शहर की जनसंख्या में हुईं, जो केवल 
8% रही है । 20 जून 200। को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कि है जिसके अनुसार 
राजस्थान में अब दो से अधिक संतान वालों को सरकारी तौकरों नहीं मिलेगी तथा इनकी 5 
वर्ष तक पदोन्नति भी रुकेगी । इसके लिए।॥ जून 2002 व इसके बाद की अबधि को 
आधार बनाया गया है । आशा है इससे परिवार-नियोजन को प्रेरणा मिलेगी । 


परिशिष्ट 
वर्ष 999 में राजस्थान में जिलेवार मानवीय विकास सूचकांक! 

(ए8॥॥70६ जॉच९ पाजाब्गा 0९फटॉ०फग्राला( परत 0ि रि4]॥॥॥क्या ॥ 999) 

हाल मे राजस्थान सरकार ने योजना आयोग यू एनडीपी तथा भारत सरकार के 
सहयोग से राजस्थान के लिए जिलेवार मानवीय विकास सूचकाक प्रकाशित किए हैं, 
जिससे विभिन्‍न जिलो के सम्बन्ध मे शिक्षा, स्वास्थ्य व आमदनी के तथ्यों के आधार पर 
वर्ष 999 के लिए मानवीय विकास की स्थिति की जानकारी होती है। इस अध्ययन 
के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं- 

(॥) मानवीय विकास का सर्वोच्च सूचकांक गयानयर जिले मे रहा है (0.656)। 
हनुमानगढ़ जिले मे यह 0 644, कोटा जिले मे 06]3 व जयपुर जिले में 0 607 रहा है। 
कम विकसित जिलो मे यह 0 5 या इससे कम रहा है, जैसे डूँगरपुर जिले मे यह 0 456. 
बाडमेर जिले में 0 46. बासवाड जिले में 0 472 व जालोर जिले में 0 500 रहा है। मानवीय 
विकास की दिशा मे राजस्थान के समक्ष चुनौतियाँ व अवसर विद्यमान हैं, जिन पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए। 

(2) शिक्षा के सूचकांक को लेने पर पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कोटा जिला 
सर्वोच्य स्थान पर है (0.449), जबकि बाडमेर सबसे निचे है (0.208)। 

(3) स्वास्थ्य के सूचकांक को लेने पर सबसे आये गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले 
आए हैं जहाँ सूचकांक 0.752 रहा है और सबसे नीचा सूचकांक चित्तौडगढ का 
0.542 रहा है। 
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(4) आमदनी का सूचकांक सर्वाधिक यगानगर जिले का 0,842 रहा है और 
सबसे नीचा डूँगरपुर जिले का 0.530 रहा है। 

इन आर्थिक क्षेत्रों व जिले के अनुसार मानवीय विकास के सम्बन्ध में जो परिणाम 
सामने आए हैं उनके आधार पर हम भावी कार्य के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित कर 
सकते हैं; जैसे शिक्षा को बढावा देने के लिए हमें निम्न जिलों पर अधिक ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिए: जैसलमेर (0 26) जालोर (0 29). बासवाडा (0 23व). बाडमेर 
(0 208) तथा डुँगरपुर (0 274). स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए निम्न जिलों पर ध्यान 
देना होगा: पाली (0 563), चित्तौडगढ (0 542) धौलपुर (0 563). बासवाडा (0 548) 4 
डूँगरपुर (0 563) | आमदनी को बढाने की दृष्टि से निम्न जिलों पर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिए: झुन्झुनूँ (0 627). सीकर (0 600). चूरू (0 64). बाडमेर (0 58]). व डूँगरपुर 
(0530) | इस प्रकार राजस्थान मे मानवीय विकास के लिए उचित नीतियाँ निर्धारित करने 
'की आवश्यकता है | 

प्रश्न 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 

, राजस्थान में 99-200] के दशक में जनसख्या की वृद्धि-दर कितनी रही? 
()2833% . ब2527% . (स)3।46% . [(द) ॥778% (ओऔ) 

2. जनगणना 200। के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या « 
वृद्धि दर रही- 
(अ) जयपुर (ब) कोय (स) जैसलमेर. (द) सीकर (स) 

3. 99-2007 के दशक में राजस्थान यज्य में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की 
सबसे कम वृद्धि-दर रही ? 
(अ) जैसलमेर (ब) जयपुर (स) अजमेर. (द) राजसमंद... (द) 


4. राजस्थान में 200। की जनगणना के अनुप्तार 000 पुरुषो के मुकाबले में स्त्रियों की 
संख्यां का लिगानुपात कितना रहा ? 


(अ) 935 (ब) 922 (स) 920 (द) 905 (ब) 
5. वर्ष 200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 
(अ)443% (ब)52% (स)3942% (द) 38 4 (अ) 


6. वर्ष 200। को जनगणना मे राजस्थान मे निम्न मे से किस जिले में महिलाओं में 
साक्षरता को दर सबसे अधिक रही ? 
(अ) बौकातेर (ज) जयपुर (स) जैसलमेर (द) कोटा (द) 
7. राजस्थान में 200। मे सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में रही ?(व्यक्तियो में) 
(अ) जयपुर (ब) बीकाने। (से) अजमेर. (द) बाँसबाड़ा (द) 
8. २00१ मे जिस जिले में साक्षत्ता दर सबसे अधिक रहो है, वह है;... 


(अ) जयपुर (ब)झुँझुूँ. (स)सीकर (द) कौर €(द) 
9 जनगणना 200। के अनुष्तार राजस्थान मे किस जिले में जनसंख्या का घनत्व संबसे 
कम रहा: 


(अ) जैसलमेर (ब) झुँझु«ूँ. (स) उदयपर (द) अजमेर... (अ) 


जनसंख्या 43 
१0. राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है-- 


(अ) जयपुर (ब) कोर (स) जोधपुर (द) टोंक (अ) 
ग. राज्य की नई जनसंख्या-नीति कब घोषित गई है? 

(अ) 30 जनवरी 999 (ब) 20 जनवरी 998 

[सं) 20 जनवरी 2000 (द) 20 जनवरी 997 रस) 


42. राजस्थान में वर्तमान में जन्म-दर को 3) प्रति हजार से घटाकर निकट मविष्य में 
25 प्रति हजार पर लाने के लिए कौन-सा उपाय सबसे ज्यादा प्रमावी रहेगा? 
(ओ) दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (८7%) में वृद्धि (3) शिशु भृत्यु-दर मे गिरावट 
(स) लडकियों की शादी की आयु मे वृद्धि 
(द) साक्षरता-अभियान (आओ) 
3. राजस्थान मे मानवीय विकास का कौन-सा सूचक सबसे ज्यादा कमजोर है? 
(अ) जन्म के समय जीने की प्रत्याशा (ब) पुरुष साक्षरता-दर 


(स) महिला साक्षरता-दर (द) शिशु पृत्यु-दर 
(ऐ। जन्म-दर (ऐ) पृत्यु-दर (स) 
अन्य प्रएन 


+. 200॥ की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण बताइए । 
2. राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्‍न पहलुओं का उल्लेख कौजिए । इसकी 
तीव्र वृद्धि के कारण बदाइए । (छशआं. 7॥" 2004) 
3. राजरथान मे जनसख्या के आकार एव वृद्धि का विवेधन कीजिए | वे कौन से तत्त्व 
(घटक) हैं जो मानव संसाधन के विकास मे सहयोगी रहे हैं? 
4. राजस्थान की जनसख्या-वितरण का व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी एव जिले के आधार 
पर उल्लेख करें| वे कौन से तत्व हैं जो मातव ससाधन के विकास मे सहयोगी रहे हैं? 
5. राजस्थान मे साक्षरता की दर, शिशु-मृत्यु-दर व जन्म-दर का विवेचन करके इनमें 
परस्पर कडी स्थापित कीजिए। 
6. राजस्थान मे श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण स्पष्ट कीजिए। 
7. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 
(7) य्जस्थान में कुल प्रजनन-दर (60 एला॥ध। 6) त ए8) 
(0) मानवीय साधनो के विकास के प्रमुख सूचक व इनमे राजस्थान की स्थिति, 
(00) राज्य मे शिशु मृत्यु-दर, 
(9) राजस्थान मे जनसख्या-नियत्रण के लिए सुझाव। 
8. राजस्थान राज्य मे मानव ससाधन विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? शिक्षा 
के क्षेत्र मे किए गए कार्यों के विशेष सन्दर्भ भे वर्णन कीजिए। 
9. राजस्थान मे 957 के पश्चात्‌ साक्षरता के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा कीजिए | 
0. राजस्थान राज्य की जनसख्या की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइए। 
॥. निम्नाकित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए- 
(अ) राजस्थान मे साक्षरता (ब) राजस्थान मे कार्यशील जनसख्या 
42. राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइये। 
73, राजस्थान राज्य की जनसख्या के विभिन्‍न पहलुओ का उल्लेख कीजिए। इसकी वीव 
वृद्धि के कारण बताइए। 





राजस्थान की भौतिक रचना-प्राकृतिक भाग, 
जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं वन 
(घगुंगज्पाथ्या'5 एाप्रजंत्पाबआए-श/फशञल्यां 
छांंडा०णा5, छाबा०, 500५5; 

एचराॉशठा आप 07255) 














“राजस्थान की प्राकृतिक व जलवायु की दशाओं ने यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी 
च कृषियत क्रियाओं को बहुत प्रभावित किया है ।'” 
--डॉ. वी सी. मिश्र, “राजस्थान का भूगोल /* ए.-5 


राजस्थान का निर्माण 

वर्तमान राजस्थान राज्य एकौकरण की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद बन पाया है । यह 
प्रक्रिया 7 मार्च, 948 को प्रारम्भ होकर 956 में समाप्त हुई थी । शुरू में 7 मार्च, 948 
को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली राज्यों एवं मीमराना की चीफशीफ की मिलाकर 
मत्स्य संघ बनाया गया था । 25 मार्च, 948 को अन्य पड़ौसी राज्य जैसे--कोटा, बूँदी, 
झालावाड, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक इस संघ में मिल गये 
थे । इससे 'पूर्व-राजस्थान' का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया था । मत्स्य संघ के निर्माण के 
एक माह बाद उसमें उदयपुर शामिल हो गया । 30 मार्च, 4949 तक पहले के राजस्थान मैं 
बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गए थे । इस प्रकार 'वृहद्‌ राजस्थान 
का निर्माण हुआ । छठो अवस्था में सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमें मिला दिया गया ) 
956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य, पहले के बम्बई राज्य 
'का आबू रोड तालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान में मिल गए 
और कोटा जिले का सिरोंज उपखण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया ) इस प्रकार राजस्थान 


के वर्तमान रूप में 9 देशी रियासतों व 3 सामन्ती राज्यों के एकीकरण से बना 
| 
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जैसा कि पहले बठलाया गया था वर्तमान में राजस्थान में कुल 32 जिले हो गए हैं तथा 
राजस्व-गाँवों की कुल संख्या 4।,353 हो गई है । राज्य में विधानसभा को 200 सौटें, 
लोकसभा की 25 सोटें व राज्यप्तभा की 0 सोरटें हैं । 

राजस्थान राज्य हमारे देश के उत्तर-पश्चिमों भाग सें स्थित एक बहुत बड़ा राज्य है । 
इसका क्षेत्रफल 342 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 
0 4 प्रतिशत है । अब क्षेत्रफल को दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान आता है । जनसंख्या 
की दृष्टि से पारत में इसक्रा नवाँ स्थान है । सन्‌ 200॥ में राजस्थान को जनसंख्या लगभग 
5.65 करोड़ व्यक्ति है, जो देश को जनसंख्या का लगभग 535 प्रतिशत है । 200) में राज्य में 
जनसंख्या का औसत घनत्व !65 व्यक्ति प्रति चर्ग किलोमीटर रहा है, जबकि भारत के लिए 
यह 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । अत: यह भारत के औसत घनत्व का लगभग 
आधा है। 
राजस्थान की भौतिक रचना 


स्थिति (,0००॥०॥ )--गजस्थान राज्य 23"3* उत्ती अक्षांश से 30"2' उक्तो अक्षांश 
तथा 69'30 पू्वी देशान्तर से 78"7' पूर्वी देशान्तर के बीच में स्थित है । यह राज्य पूर्णतः 
उष्ण कटिबन्ध में आता है । भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण 
इस राज्य को जलवायु पूर्णत: उष्ण मरुस्थलीय है । 

इसकी आकृति एक पतंग के समान है । उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 748 
किमी है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 850 किमी. है । राज्य की पशिचमी 
सीमा पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है । यह स्लीमा ।00 किमी. लम्बी है । 
इस सीमा से राजस्थान के चार जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगावगर जुड़े 
हैं। राज्य की अन्वर्राज्यीय सीमाएँ भारत के पाँच राज्यों को छूती हैं । राजस्थाव की उत्तरी 
सोमा पंजाब से, उत्तर -पूर्वों सौमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व 
दक्षिण सीमा भध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्निमी सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है । यह राज्य 
समुद्र से बहुत दूर है । देश के आन्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलबायु गर्म 
व शुष्क रहती है । 

राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के समक्ष जो 
अन्तर्गाष्रीय सीमा बनाते हैं, वह मूलत: प्राकृतिक है, और वह थार के रेगिस्तान से गुजरती 
है । इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइयों भी पाई जाती हैं । इसोलिए 
इस क्षेत्र में सीमा-सुरक्षा पर भी व्यय अधिक करना पड़ता है । इस क्षेत्र में सड़कें बनाता भी 
आवश्यक है । वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने से कुछ प्राकृतिक रोक लग जाती है । 
लेकिन युद्ध व संघर्ष के समय साज-सामान भेजने के लिए परिवहन के साधनों के अधिक 
विकास की आवश्यकता होती है । अतः सोमावत्तों क्षेत्रों के समुचित विकास पर ध्यान देना 
जरूरी हो जाता है । 


46 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 








हे के 32 जिले चित्र में प्रदर्शित 











भौतिक विशेषताएँ (९/१५४१८४ ॥८७४॥७०८५)--राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने इस 
क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं और सामाजिक दशाओं पर काफी प्रभाव डाला है । राज्य का 
लगभग 6 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है जो रेत के विशाल टीलों से ढका हुआ है । मध्यवर्ती 
भाए में अशवली पर्वतमालाएँ उत्तर-पूर्व में दिल्‍लो के समीप से दक्षिण-पश्चिम में गुजरात 
तक फैली हुईं हैं | ये पर्वत बहुत कम ऊँचाई वाले हैं और राज्य के 2 प्रतिशत भाग में फैले 
हुए हैं । पूर्वी व दक्षिण-पूर्वो भाग में नदियों द्वारा बनाएं गए मैदान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की 
मिट्टी को काफी उपजाऊ बना दिया है । दक्षिणी भाग में पर्वत-पठारी क्षेत्र है । इस क्षेत्र में 
वर्षा भी अधिक होती है । 

राज्य की मुख्य विशेषता जलवायु की विषमता है ) पश्चिमी व उत्तरी मरुस्थलीय 
प्रदेश में गर्मियों में अत्यधिक ऊँचे तापमान बने रहते हैं, जो कभी-कभी 48" सेल्सियस से 
भी अधिक हो जाते हैं । सर्दियों में इन्हीं क्षेत्रों में तापमानों की भारी गिरावट होती है, तब 
न्यूनतम तापमान (-) 3' सेल्सियस तक गिर जाते हैं । इस प्रदेश में रेत के भारी जमाव के 
कारण यह विषमता उत्पन्न होती है । बलुई रेत के मोटे कण होते हैं जो दिन में घूप के 
कारण जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात के समय शीघ्र ही ठण्डे हो जाते हैं । इसलिए 
रेगिस्तानी भागों में दिन और रात के तापमानों में भी भारी अन्तर रहता है । मरुस्थली भागों में 
वर्षा भी कम होती है । इसलिए जलवायु शुष्क बनी रहती है और वनस्पति भी कम उत्पल 
होती है । रेगिस्तय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम रहता है । कहीं- 
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कहीं बर्षा 0 सेमी. से भी कम होती है । वर्षा को मात्रा के उतार-चढ़ाव भी बहुत अधिक 
होते हैं । कुछ वर्षों में वर्षा बहुत कम तथा कुछ में बहुत अधिक होती है 

राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ 50 से 00 
सेमी. तक सालाना वर्षा होती है । इसलिए इन भागों में वनस्पति भी अधिक पायी जाती है 
तथा जनसंख्या भी अधिक होती है । ये क्षेत्र भो गर्म अर्ध-मरुस्थली जलवायु से प्रभावित हैं । 

प्राकृतिक धरातल और जलवायु को दशाओं ने राज्य के जनसंख्या-वितरण तथा लोगों 

की आर्थिक व सामाजिक दशाओं को बहुत प्रभावित किया है । जनसंख्या का वितरण 
वार्षिक वर्षा के अनुरूप पाया जाता है । ज्यों-ज्यों हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, 
त्यों-त्यों वार्षिक वर्षा में कमी होती जातो है और उसो के अनुसार जनसंख्या का घनत्व भी 
कम होता जाता है । इसी प्रकार पूर्वी भागों में अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी होने के 
कारण अधिकांश लोग खेती करते हैं, जबकि पश्चिमी भागों में कम वर्षा और अनुपजाऊ 
मिट्टी के कारण अधिकांश लोग पशु-पालन करते हैं । 

राजस्थान के प्राकृतिक भाग 

(शा३झ०8ग्बञगा० ता ि्वणाव एिशंक्रणा5 ण रिक्लुंवशीशा) 

घरातल और जलवायु के अन्तरों के आधार पर शजस्थान राज्य को मोटे-तौर पर 
निम्नांकित चार भागों में बाँय जा सकता है- 

() उत्तर-परश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 

(2) मध्यवर्तों अरावलो पर्वतीय प्रदेश 

(3) पूर्वी मैदानी प्रदेश 

(4) दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश (हाड़ौती पठार) 

(॥) उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश (ए०0॥-५४८७॥ 0९5०॥ ६८६०7)--राज्य 
का लगभग 6 प्रतिशत भाग इस रेगिस्तानी प्रदेश में शामिल है । इस प्रदेश में सम्पूर्ण 
जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर और सीकर 
जिले शामिल हैं । इनके अतिरिक्त सिरोहो, पालो, अजमेर और जयपुर जिलों के उत्तर- 
पश्चिमी भाग भी इसो प्रदेश में आते हैं । इस प्रदेश का पूर्वी भाग 'मारवाड्‌' कहलाता है तथा 
पश्चिमी भाग '' थार का रेगिस्तान” (प्रा पो७ा /025०७0 कहलाता है । 

इस प्रदेश के अधिकांश भाग में 20 से 50 सेमी. तक चार्पिक वर्षा होती है । परन्तु 
जैसलमेर जिले के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में वर्ष का औसत 0 सेमी. से भी कम पाया जाता 
है । गर्मियों में कुछ स्थान जैसे जैसलमेर, फलौदी और चूरू में उच्चवम तापमान 48" से, तक 
पहुँच जात है, जबकि सर्दियों में इन्हीं स्थानों पर न्यूनतम तापमान (-) 3* से. तक चला 
जाता है। 

इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी का अत्यधिक जमाव पाया जाता है । जैसलमेर, बाड़मेर, 
जोधपुर और जालौर जिलों में रेत के स्थायी टीले हैं, जो कहों-कहीं 6-7 किलोमोटर लम्बे 

और 50-60 मोर ऊँचे हैं । ये टीले रेत की पहाड़ियों के समान दिखाई देते हैं । उत्तरी भागों 
में विशेषतः चूरू, झुंझुनूं, सीकर और चीकापेर जिलों में अस्थायी येले हैं जो तेज हवाओं के 


वि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जति हैं । रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने से 
कृषि-कार्यों में काफी बाधा पहुँचती है । कभी-कभी उपजाऊ मिट्टी वाले खेद भी इन टीलों 
की मिट्टी से भर जाते हैं । इस क्षेत्र में प्रायः टीलों द्वात सड़क-मार्ग व रेल-मार्ग भी अवरुद्ध 
हो जाते हैं । 








है. 3 
भौतिक विभाग 














महस्थलीय भाग में भूमिगत जल भी अधिक गहरा होता है । साधारणतः इन भागों में 
कुओं की गहराई 20 से 00 मीटर तक होती है जिनसे पानी निकालना कठिव होता है। 
इसलिए बैल अथवा ऊँट को जोतकर कुओं से पानी निकाला जाता है । वर्षा की कमी के 
कारण सतह के जल ($छ०८ ५/#८० का नितान्त अभाव रहता है । इस क्षेत्र में नदियाँ 
बहुत कम हैं । केवल लूनी ही एकमात्र नदी है। इसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर 
घाटी के समीप अराबली की पहाड़ियों में आनासागर से होता है और यह पश्चिम में 
बहती हुई दक्षिण-पश्चिमी भाग में 320 किलोमीटर तक बहकर कच्छ के रण में 
प्रवेश करती है जहाँ पहुँचकर इसका पानी फैल जाता है । इसमें भी केवल वर्षा के दिनों 
में पानी रहता है । इस नदी का जल भी दक्षिणी बहाव क्षेत्र में खाया है और पीने के अयोग्य 
है । रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में भूमिगत जल ख़ारा पाया जाता है जिसे न तो पीने के 
काम में लिया जा सकता है और न ही उससे सिंचाई की जा सकती है । अरावली पर्वत के 
पश्चिम में बहने वाली केवल एकमात्र नदी लूनी ही है । 

इस प्रदेश में कृषि-कार्यों के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है । रत के टीलों के बीच 
स्थित निम्न ऊँचाई वाले मैदानों में तथा रेत के समतल विशाल मैदानों में बरसात के दिनों में 
खेती की जाती है । सिंचित कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है । बाजरा, मूँग, मोठ आदि 


सजस्थान को भोतिक रचना प्राकृतिक भाय, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं वत 49 


मुख्य फसलें होती हैं जो थोड़ी-सी वर्षा से ही उत्पन्न हो सकती हैं । खेती के अभाव में 
यहाँ पशु-पालन मुख्य उद्योग बन गया है । यहाँ राठां और थारपारकर नस्ल की गायें पाली 
जाती हैं जो कठिन जलवायु की परिस्थितियों में भी रह सकती हैं | इनके अतिरिक्त भेड़ 
और बकरी-पालन भी किया जाता है जिन्हें कम पानी और कम चारे की आवश्यकता होती 
है। प2-2-€ 

मरुस्थलौय प्रदेश में कुछ स्थानों पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं । इनसे इमारती 
पत्थर निकाला जाता है । जैसलमेर के समीप पीला और जोधपुर के पास लाल रंग का 
इमारती बलुआ पत्थर मिलता है । इन पहाड़ियों से कहीं-कहाँ बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते 
हैं | डेगाना (नागौर जिला) की पहाड़ी से टंगस्टन नामक धातु प्राप्त होती है । भारत में टंगस्टन 
को प्राप्ति का यही एकमात्र स्थान है । इसके अलावा मरुस्थलीय भाग में जिप्सम और रॉक- 
फॉस्फेट खनिजों के भी विशाल भण्डार हैं जिनका आजकल खनन किया जा रहा है । 

राजस्थान के प्राकृतिक भागं/की पिछेल्ेयचत के सुद्ायता से पहचाना जा सकता है । 


(0) धार का मरुस्थलु/(#८॥ी०९ 065थ॥) न २० 40070 प्रदेश के सुदूर 
जा छ्ते * को स्पेल 







पश्चिमी भाग में भारत- छू थार फैला हुआ है । इसमें 
जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर व मारघाड़ कैत़े क्षेत्र शुमिल, 8 मरुस्थल अपने 
प्रखर व उग्र रूप में व 





दूर तक केवल बालू का ही 
बढ़ता रहा है जिससे अन्य 'उपजाऊ मिट्टी को हे 
निरन्तर जारी रहने वाली यात्रा कोश 'लैमापआ मत जाता है । 

(2) मध्यवर्ती अराबली *प्रदेश,((0९ए७माँ 4्व३०थ॥ मात ए८ह४णा)--यह 
भौतिक प्रदेश सम्पूर्ण उदयपुर और डूँगरपुर जिलों तथा सिरोही, पाली, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 
ब अजमेर जिलों के कुछ भागों में फैला हुआ है । अरवली पर्वत विश्व के अत्यन्त प्राचीन 
पर्षत माने गए हैं । इन पर्वतों पर समय के साथ-साथ ऐसी भौतिक क्रियाएँ होती रही हैं, 
जिनसे ये पहाड़ आज बहुत कम ऊँचाई के रह गए हैं । उदयपुर जिले में इन पर्वों की 
अधिकतम ऊैंचाइयाँ पाई जाती हैं ॥ अधिक ऊँचाई वाता यह क्षेत्र कुम्भलगड़ और गोगुन्दा 
शहसीलों में है । स्थानीय रूप से इस क्षेत्र को भोराट का पठार (पाछवा 290४०) कहा 
जाता है। 

अगवली पर्वतों का सबसे ऊँचा शिखर गुरु शिखर (7722 भी.) है, जो माउन्द 
आबू ( सिरोही जिले) में है । गुरशिखर के आसपास की अन्य चोटियों में सेर (१597 
मीटर), अचलगढ़ (380 मीटर) और दिलवाड़ा के पश्चिम में तीव अन्य चोटियाँ हैं । इस 
श्षेत्र में वार्षिक वर्षा भी अधिक होती है । इसलिए इन पर्वेतों पर वनस्पति भी अधिक होती 
हक ॥ अग्रवली पर्व॑तों को कई समानान्‍्तर श्रेणियाँ सिरोही, उदयपुर और डूँगरपुर जिलों में 

ली हुई हैं । 

अरावली पर्वतों का विस्तार उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर है। ये 
पर्वव अजमेर, जयपुर और अलवर जिलों में भो फैले हैं, जहाँ इनकी ऊँचाई बहुत कम है । 
इन जिलों में इनकी औसत ऊँचाई 550 से 670 मीटर व्रक पाई जादी है । अजमेर में तारागढ़ 
(870 मीटर) और जयपुर में नाहरगढ़ इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऊँची पर्वत-मालाएँ हैं । 


50 साजस्थात को अर्थव्यवस्था 


अगावली क्षेत्र में अधिकांश भूमि ऊबड़-खाबड़ है जो खेती के अयोग्य है ।इस 
चर्वत-पठारी क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित कई उपजाऊ घाटियाँ हैं । लूनी की कई सहायक 
नदियाँ जैसे जवाई, लोलरी, जोजरी, सूकड़ी, आदि अरावली को पश्चिमी ढालों से 
निकलती हैं । इन नदियों की घाटियों में अच्छी खेती होती है । अरावलो कौ ढालों पर 
मवका की खेती विशेष रूप से की जाती है । अगवली पर्वतों की चट्टानों में कई स्थानों पर 
खनिज भी प्राप्त होते हैं । यह क्षेत्र अप्रक के लिए प्र्तिद्ध है । खेतड़ी-सिंघाना क्षेत्र में वॉबा 
और जावर में जस्ते व सीसे की खानें हैं । 

अशावली पहाड़ की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर होने के कारण 
इसके बायें भाग में उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, जहाँ मानसूनी वर्षा 
कम होती है और दायें भाग में मैदानी प्रदेश पाये जाते हैं जहाँ चर्षा अधिक होती है । 
इसका उत्तरी-पूर्वी भाग खेतड़ी के समीप है और दक्षिणो-पश्चिमी छोर माउण्ट आबू के 
समोप है । अरावली पव॑त-मालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बॉट दिया है । राजस्थाव 
का | भाग अशवली के उत्तर-पश्चिम में पड़ता है तथा 9 भाग दक्षिण-पूर्व में पड़ता है । 
इनका जलवायु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है । ये पश्चिम से आने वाली मिट्टी को भी रेकते 


। 

यदि इस पहाड़ की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ होती तो राज्य 
कौ जलवायु व धरातलीय बनावट पर काफी भिन्‍न व विपरीत प्रभाव पड़ते । इससे 
राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा का अभाव बढ़ जाता और कृषिगत पैदावार पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता । उपजाऊ मैदानी भाग की भी सम्भवतया कपी हो जाती । लेकिन 
मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, बाड़मेर आदि ) में वर्ष अधिक होती जिससे इसको लाभ 
होता । इस प्रकार अराबली पर्वत-मालाओं ने राजस्थान की जलवायु व घशातल की 
संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। 

(3) पूर्व मैदानी प्रदेश (285(९0७ ?75)--यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के 
पूर्वो भाग का हुआ है । इस प्रदेश में मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं 
जिन्होंने इस भाग में उपजाऊ मिट्टी को जमा किया है | इस कारण इस भाग में अच्छी खेती 
होती है और गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, सरसों, तिलहन, गन्ना, आदि का उत्पादन होता 
है । इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व भो अधिक पाया जाता है । 

बनास्त नदी का स्रोत उदयपुर जिले में कुम्भलगढ़ के निकट खमनौर को पहाड़ियों 
से है । यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूँदी और सवाई माषोपुर 
जिलों में बहती हुई खण्डार (सवाई माधोपुर जिला) के समीप चम्बल नदी में मिल जाती 
है। इसे 'वन की आशा? भी कहा जाता है। स्वयं बनास में कई सहायक नदियाँ मिलतो हैं। 
इनमें से मुख्य नदियाँ बेदच, गम्भीरी, कोठारी, खारी, मुरेल आदि हैं । बनास और उसकी 
सहायक नदियों केवल बरसात के मौसम में ही बहतो हैं, इसलिए इनके पानी का खेती के 
लिए उपयोग साल भर नहीं किया जा सकता । परन्तु इन नदियों की घाटियों में भूमिगत जल 

अधिक उपलब्ध होता है जो जल के रिसाव के कारण इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इस 
क्षेत्र में कुओं द्वरा सिंचाई को जाती है । 
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इस मैदानी भाग में चम्बल ही एक प्रमुख नदी है जो साल-भर बहती है । यह मध्य 
प्रदेश में विन्थ्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल में मऊ नामक स्थान से निकलती है । 
राजस्थान में चम्बल का प्रवाह-श्षेत्र केवल कोट, बूँदी और झालावाड़ जिलों में है । चम्बल 
घाटी परियोजना का राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में केन्द्रीय स्थाव है । इन 
जिलों में चम्बल की सहायक नदियों; जैसे पार्वती, काली सिन्ध, बामनी , चद्भभागा, आदि भी 
बहती हैं । चम्बल नदी सवाईं माथोपुर और धौलपुर जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश 
की सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में चम्बल नदी ने मिट्टी का भारी जमाव किया है । इस जमाव 
के कारण भूमि ऊबड़-खाबड़ ही गई है और अनेक स्थानों पर ऊँचे रेत के टीले व उनके 
बीच गहरी घाटियाँ बन॑ गई हैं । ऐसी भूमि को बीहड़ भूमि (२७५४८ .000) कहते हैं । यह 
क्षेत्र खेती के लिए सर्वया अयोग्य होता है । सरकार कंदराओं की भूमि का विकास करने के 
लिए वृक्षारेपण कर रही है । चम्बल नदी अस्त में उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है । 
इन मैदानों में कई अन्य छोटी-छोटी नदियाँ भी हैं । जयपुर जिले में ढुन्ड (0॥ए0) 
और बाणगंगा नदियाँ हैं । बाणगंगा जयपुर के पास विराटनगर की पहाड़ियों से निकलकर 
पूर्वी भाग में बहती हुईं (भरतपुर व घौलपुर में से) उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के समीप यमुना 
में मिलती है । अलवर में रूपारेल और कोटपूतली तहसौल में साबी-सोता नदियाँ हैं । इस 
प्रदेश का ढाल पूर्व की. ओर है । इसलिए इसको सभी नदियां पश्चिम से पूर्व को ओर बहती हैं । 
राज्य के दक्षिणी भाग में माही व उसको सहायक नदियाँ बहती हैं । माही की दो 
मुख्य सहायक नदियाँ एगाव और एरन हैं । माही नदी मुख्यतया गुजग़त की नदी है । 
इसका उद्गम-स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विन्ध्याच्नल पर्वत में है । माही का 
प्रवाह-क्षेत्र बाॉसवाड़ा, प्रतापयढ़ ( बित्तौड़गढ़ जिला ) और डूँगरपुर जिलों में है । इस 
क्षेत्र के मैदानों को 'छप्पन-मैदान' ((४७४9फ०० 247७) केहते हैं । माही भी एक 
बरसाती नदी है जिसका प्रवाह अरब सागर की ओर है। यह नदी खम्भात की खाड़ी 
(एण। ० (४90०७) में गिरती है और अरब सागर में समा जाती है । इस नदी पर 
बाँसवाड़ा जिले में लोहारिया गाँव के समीप एक बाँध बगाया गया है जिससे सिंचाई को 
जाती है | इस परियोजना को माही बजाज सागर परियोजना कहते हैं । इस बाँध के जल से 
जल-विद्युत भी उत्पन्न की जाती है । 
घग्धर नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिंक की पहाड़ियों से 
निकलकर पंजाब में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है । यह 
हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग चीन किलोमीटर में प्रवाहित हीती है । इसमें वर्षा ऋतु में 
कभी-कभो काफी जल आ जाता है । 
यूर्वी बैदारी थाग सें वार्षिक क्या का औसत 60 से 700 सेमी. दक है / छम्मन के 
मैदान तथा कोय, बूँदी, झालावाड़, भरतपुर आदि जिलों में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए 
कृषिगत उपज भी अधिक होठी है । मैदानी भागों में सड़क व रेलमार्ग भी अधिक विकसित 
हुए हैं । इन कारणों से इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व भो अधिक पाया जाता है । 
(4) दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश (50०॥-025४४४ ?|भ६०४ रिव्ट्टॉणा)--३इस प्रदेश में 
कटे-फरे पठार पाये जाते हैं जिन पर कई छोटी-बडी नदियाँ बहती हैं । दक्षिणी राजस्थान में 


ह 
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यह पठारी भाग बाँसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कोटा, 
बूँदो, झालावाड़ और सबाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है । हाड़ौती पठारी भाग दो 
पृथक-पृथक्‌ क्षेत्रों में बंटा हुआ है जिछ्लें विश्ध्या स्कार्पलैण्ड और दक्षिणी लावा पठार 
कहते हैं। 

हाड़ौदी पठार मुख्यतः कोटा और बूंदी जिलों में फैला हुआ है । इस्न पढारी क्षेत्र में 
काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण प्रारम्भिक ज्वालामुखी चट्टानों से 
हुआ है । दक्षिणी लावा का पठार मुख्यतः चित्तौड़गढ़, बासवाड़ा और झालावाड़ जिलों में 

हुआ है । यहाँ कौ मिट्टी भी काली और उपजाऊ होती है । पठारी क्षेत्र की उपजाऊक 
मिट्टी में कपास, अफीफ, तम्बाकू और गनेे को फसलें पैदा को जाती हैं, क्योंकि ये सपी 
फसलें मिट्टी से अधिक मात्र में ग़सायनिक लवणों का शोषण करतो हैं । 

ये पठार घौलपुर और करौली क्षेत्रों के कुछ सीमित क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं । इनसे 
इमास्ती पत्थर जैसे पट्टियाँ और चौके प्राध होते हैं । सम्पूर्ण पठारी क्षेत्र में नदियों के बहाव 
के कारण करे-फटे भाग अधिक दिखाई देते हैं । इनके पहाड़ी भागों को पठार (प्राहाह 
9४४७७) कहते हैं । निवले भाणों में खेती की जाती है । पहाड़ी भागों पर उष्ण कटिबन्धीय 
वन हैं जो अब धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं । 


राजस्थान की झीलें 
राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं-... 
(3) खारे पानी की झीलें, (2) मीठे पानी की झीलें। 


(0) खरे पानी की झीलें--ये सभी पश्चिशी राजस्थान पें स्थित हैं । 

(0 सांभर झील--यह जयपुर से 65 किलोमीटर दूर फुलेर रेलमार्ग के समीप 
स्थित है। यह भारत में खारे पानी को सबसे बड़ी झील है । इस झोल से नमक का 
उत्पादन किया जाता है । यह दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 52 किलीमीदर 
लम्बी तथा 3 से 2 किलोमीटर चौड़ी है । 

(४) पचपदण (या पंचभद्रा ) झ्ील--यह बाड़मेर जिले की बालोतण के समीप 
स्थित है । यहाँ का नमक उच्च कोटि का होता है । इसमें सोडियम क्लोग़इड 98% तक 
पाया जात है। 

इसके अलावा जोधपुए जिले की फलौदी तहसोल की झील, नागौर जिले की डीड- 
वाना झील तथा बीकानेर जिले को लृषकर्सर नामक झौलें भी प्रशिद्ध हैं । 

(2) मीठे पानी की झीलें--(४) उदयपुर के निकट स्थित जयसमंद झील मीठे पानी 
की कृत्रिम झील है । (४) उदयपुर जिले में कांकरोली के समोप राजसमंद झील है, जिसमें 
गोमती नदी गिरती है। (४६) अजमेर की आनासागर झोौल, (४४) अजमेर के समीप तीन 
'तरफ पहाड़ियों से घिरी पुष्कर झील, (४) उदयपुर में स्थित पिछौला व फतहसागर झीरें, 
(५) जयपुर का रामगढ़ बाँध, (४४) जोधपुर के समीप कायलाना नौध या झील, (छह) अलवर 
के समीप राजसमंद व सिलीसेढ़ झीलें, (+६) बासवाड़ा के पास बजाज सागर, कडाणा बाँध, 
मेजा बाँध आदि मशहूर झीलों के उदाहरण हैं । राज्य के अन्य भागों में कई झीलें और हैं। 

झौलों में कुछ प्राकृतिक हैं तथा कुछ कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित हैं | खारे पानी की 
साँभर शील प्राकृतिक है तथा मीठे पानी को पुष्कर झील भो प्राकृतिक है । माउण्ट आबू का 
नक्खी तालाब/झील काफी सुन्दर व रमणोय है । 
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जलवायु (0॥74०)--राजस्थान के जलवायु को इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने 
अधिक प्रभावित किया है । अधिकांश भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाईं जाती है और शेष 
भाग में अर्ध नग जलवायु पाई जाती है । राज्य में तीन मुख्य मौसम होते हैं--. 
(7) गर्मी, (2) वर्षा, (3) सदी । 
गर्मी का मौसम--यह मौसम मध्य मार्च से जून तक रहता है । इस मौसम में तापमान 
निरन्तर बढ़ते जाते हैं । मई और जून सबसे गर्म महोने होते हैं । इस समय औसत दैनिक 
तापमान 32* सेल्सियस से 36' सेल्सियस तक हो जाता है । मई के महीने में उच्चतम 
तापमान 44' सेल्सियस से 48" सेल्सियस तक रहते हैं । जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, 
'फलौदी आदि शहरों मैं राजस्थान के ही नहीं, बल्कि प्रायः सम्पूर्ण देश के उच्चतम तापमान 
रिकार्ड किए जाते हैं । 
मईं के महीने के औसत दैनिक तापमानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस समय 
जैप्नलमेर जिले के उत्तरी भाग, बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग और कोर जिले के पूर्वी 
भागों में सर्वोच्च तापमान पाये जाते हैं । ये तापमान सम्पूर्ण जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 
तथा जोधपुर, कोटा, बूँदी, झालावाड़, चूरू और नागौर ज़िले के कुछ भाणों में पाये जाते हैं । 
सिरोही जिले के पर्वतीय भागों में ऊंचाई अधिक होने के कारण औसत तापमान कम 
रहते हैं । ये तापमान 28* से 30* सेल्सियस तक होते हैं । 
गर्मियों के मौसम में तापमान के अधिक रहने के कारण वायु का दवाब कम हो जाता 
है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का धरातल शीघ्र ही गर्म हो जाता है और बायुमण्डल भी पीरे- 
धीरे गर्म होता रहता है । धरातल की समीपवर्ती वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और 
अधिक ऊँचाई पर जाकर ठण्डी होती है । इसलिए धरातल के समीप वायु कौ कमी हो 
जाती है और वायु के कम दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 
वायु के निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में वायु की कमी को पूरा करते के लिए चारों ओर से 
तेज हवाएँ आती हैं । ये हवाएँ अपने साथ रेत और मिट्टी को भी उड़ाकर लाती हैं । इन 
आँधियों के आने से मौसम थोड़ा ठण्डा हो जाता है । तापमान में गिरावट आती है । पश्चिमी 
राजस्थान में औसतन 28 से 35 दिन तक तेज गति से घूल भरी हवाएँ चलती हैं, जबकि पूर्वी 
राजस्थान में ये हवाएँ 8 से 5 दिन तक औसतन चलती हैं । आधियों के साथ कभी-कभी 
गरज के साथ वर्षा भी होती है और ओले भी गिरते हैं । 
गर्मी के मौसम में वायु में नमी की कमी हो जाती है । वायुमण्डल की नमी को 
सापेक्ष आर्द्रता (२८2५९ निषगराव9) में व्यक्त किया जाता है । यह औसतन 0 से 45 
प्रतिशत तक रहती है ! आर्द्रद्वा के कम रहने के कारण दिन में प्राय: 'लू” चलती है । 
| गर्मी के मौसम में दैनिक तापमानों में भारी अन्तर रहता है । यह अन्तर विशेष रूप से 
' पश्चिपी राजस्थान के मह्स्थलीय क्षेत्र गें अधिक होता है । इस श्षेत्र में रेत का जमाव होने के 
कारण दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात के समय बहुत कम, क्योंकि रेत 
; के मोटे कण दिन में शीघ्र ही क्प सोखते हैं और रात के समय बहुत जल्दी ही ताप का 
( विकीर्णन कर देते हैं । इसलिए पश्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान 45" सेल्सियस से 
अधिक व रात के तापमान 20* सेल्सियस से कम रहते हैं । 


ठ्व गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


वर्षा का मौसम--प्रायः जून के अन्तिम सप्ताह से वर्षा का मौसम शुरू हो जाठा है जो 
सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तक अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रहता है । शेष भारत 
की तरह राजस्थान में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है । इस मानपून 
की दो शाखाएँ होती हैं जिन्हें बंगाल को खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कहते 
हैं । इन दोनों शाखाओं का लाभ राजस्थान को मिलता है । गर्मी के मौसम में उच्च तापमानों 
से उत्पन्न हुए निम्त वायु के दबाव के कारण दोनों ओर की जलभरी हवाएँ राजस्थान में 
केन्द्रित होती हैं । परन्तु इससे अधिक वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि राजस्थान समुद्र तट से 
बहुत दूर है । यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते दोनों मानसूनी धाराएँ अपने जल की मात्रा को खो 
देती हैं और लगभग शुष्क हो जाती हैं । 

इन कारणों से समूचे राजस्थान में वार्षिक वर्ष का औसत 0 से 25 सेमी. तक पाया 
जाता है । पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में [0 से 50 सेमी तक वर्षा होती है । सबसे अधिक 
वर्षा सिरोही जिले के माउण्ट आबू पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जहाँ इसका औसत 00 से 
25 सेमी वार्षिक रहता है। दक्षिण राजस्थान के डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, झालावाड़ जिलों वधा 
चित्तौड़गढ़ व पाली जिलों के कुछ भागों में वर्धा का औसत 75 सेमी. से अधिक रहता है। 
इस प्रकार अरावली पर्वत एक वर्षा-विभाजक रेखा का काम करते हैं । इन पर्वतों के 
पूर्व में अधिक व पश्चिम में कम वर्षा होती है । 

सितम्बर के मध्य से मानसून कमजोर हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तापमानों की 
भारी गिरावट होती है और यहाँ का निम्न वायु दबाव वाला क्षेत्र कमजोर हो जाता है। 
इसलिए मानसूनी हवाएँ अपनी सक्रियता खो देतो हैं । ये आर्द्र बरसाती हवाएँ भारत के 
दक्षिणी व पू्वों भागों तक हो बहती हैं । इससे अक्टूबर माह में तापमान की कुछ वृद्धि 
होती है । सितम्बर-अक्टूबर महीनों के मौसम को मानसून के लौटने का समय कहा जाता 
है । देश के सभी भागों में मानसूनी वर्षा का अत्यधिक महत्त्व होता है । इस वर्षा से ही जल 
की सर्वाधिक प्राप्ति हांती है । इस मौसम में खरीफ की फसलें जैसे---बाजरा, ज्वार, दालें, 
मूंगफली आदि बोई जाती हैं । असिंचित क्षेत्रों में इसी वर्षा से फसलें उत्पन्न कौ जाती हैं । 

बरसात के मौसम में तापमान कप हो जाते हैं । सापेक्ष आर्ददा भी बढ़ जाती है जो दिन 
के समय औसतन 45 प्रतिशत व रात के समय 70 प्रतिशत तक रहती है । राजस्थान के सभी 
जिलों में वर्षा के दिन प्रायः कम रहते हैं । 

सर्दी का मौसम--यह मौसम नवम्बर से मार्च के मध्य रहता है । सर्दी में नवम्बर 
माह के बाद तापमानों में निरन्तर भारी गिरावट आती जाती है । जनबरी का महीना सबसे 
अधिक सर्दी का होता है । इस महीने में उत्तरी राजस्थान के गंगानगर व चूरू जिलों उथा 
अलवर, झुँझुनूँ, सीकर व बोकानेर जिलों के उत्तरी भागों में औसत दैनिक तापमान 2' से 
4' सेल्सियस तक बने रहते हैं । 

चूरू, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी, जैसलमेर आदि नगों में न्यूनतम तापमान (-)3* 
सेल्सियस तक चले जाते हैं, जो पानी के जमाव-बिन्दु से भी कम होते हैं । 

राज्य के कुछ भागों में शीतकालीन वर्षा भी होती है जिसे 'महावट' कहते हैं | इस 
वर्षा का औसत 5 से 0 सेमी तक रहता है । यह वर्षा विशेषतः उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान 
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में होती है । इस वर्षा से रबी को फसलों को बहुत लाभ मिलता है । इस मौसम में गेहूँ, जौ, 
सरसों, चने आदि की खेती की जाती है, जो थोड़ी-सी वर्षा से हो भरपूर फसल देते हैं । इस 
शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात (0८०८७) होते हैं, जो 
* यूरोपीय क्षेत्रों में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों से होते हुए उत्तरी भारत में 

प्रवेश करते हैं । इन चक्रवातों से हिमालय के क्षेत्र में भारी हिमप्रात होता है । हिमपात के 
कारण कभी-कभी तेज गति वाली ठण्डी हवाएँ भी चलती हैं । इन्हें 'शीत लहर” (८०० 
५४४४८) कहते हैं । इनसे तापमानों में अचानक भारी गिरावट आ जाती है । 

मार्च के मध्य से तापमान फिर बढ़ने लगते हैं और गर्मी के मौसम का प्रारम्म हो जाता 
है । इसके बाद तापमानों में पुत्र: वृद्धि होने लगती है । 

'जलवायु-आधारित प्रदेश (| ॥२०६४७४५)--तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के 
आधार पर राज्य को चार मुख्य प्रदेशों में बांट जा सकता है--.. 

| शुष्क प्रदेश (079५ १८९४॥०॥)--इस प्रदेश में गर्म और शुष्क जलवायु को दशाएँ 
पाई जाती हैं । गर्मियों में औसत दैनिक तापमान 34" सेल्सियस और सर्दियों में 2" 
सेल्सियस रहते हैं । सालाना वर्षा !0 से 25 सेमी तक होती है । इसलिए सालैं-भर शुष्कता 
बनी रहती है । इतनी कम वर्षा वाले भागों में वनस्पति बहुत कम होती है । इस प्रदेश में 
सम्पूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और 
गंगानगर का दक्षिणी भाग शामिल हैं । 





ज्ञु 
जलवायु प्रदेश 








56 साजस्थान की अर्थव्यक्‍स्था 


(४) अर्द्ध-शुष्क प्रदेश (5०-०५ ए८४४णा)--इसमें पश्चिमी राजस्थान के वे क्षे 
शामिल हैं जहाँ सालाना वर्षा 25 से 50 सेमी. तक होती है । इस प्रदेश में झाड़ियों, घास के 
मैदान और कुछ रेगिस्तानी पेड़-पौधे उगते हैं । इस प्रदेश में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, 
बाड़मेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले शामिल हैं । 

(४) उप-आर्दर प्रदेश (5०७-॥णगा० ए८६४00)--इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान के 
ज्यादातर वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ वार्षिक चर्षा का औसत 50 से 80 सेमी. तक रहता है। 
अधिक वर्षा के कारण वनस्पति भी अच्छी होती है । इस प्रदेश में अलवर, भरतपुर, 
घौलपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ आदि 
शामिल हैं । 

(60) आई प्रदेश (प्रणत0 8८६॥००)--इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीद 
से अधिक रहता है । गर्मियों और सर्दियों के तापमान उप-आद्रता प्रदेश की भाँति ही रहते 
हैं । अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी भागों पर सघन वन पाये जाते हैं । इस प्रदेश में झालावाई, 
बाँसवाड़ा, डूँगरपुर आदि जिले शामिल हैं जो सभी दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं । 

मिट्टियाँ (5०॥5)--मिट्टियों का कृषिगत उत्पादन से सीधा सम्बन्ध होता है । इनसे ही 
विभिन्‍न किस्म की खाध्यानन-फसलें व व्यापारिक फसलें उत्पन्न को जाती हैं । मिट्टी के 
विभिन्न भौतिक व रासायनिक गुणों पर यह निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन-सी 
फसलें बोई जाएँगी और किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी । 

राजस्थान राज्य में मुख्यतः निम्नाँकित आठ प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं-- 

(3) भूरी मिट्टी (छाण्जा 5०) 

(2) सीरोजम मिट्टी 

(3) लाल-बलुई मिट्टी 

(4) लाल-दुमट मिट्टी 

(5) पर्वतीय मिट्टी 

(6) बलुई मिट्टी व रेत के टीले 

(7) जलोढ़ मिट्टी या दुमट मिट्टी 

(8) लवणीय मिट्टी 

(॥) भूरी मिट्ठी (80५७७ 5०॥)--इस मिट्टी का रंग भूरा होता है । इस प्रकार की 
मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूँदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई 
जाती है । इस मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में 
पाया जाता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र मुख्यतया अरावली के पूर्वी भाग में माना जाता 
है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लवणों का अभाव होता है । इसलिए इन लवणों 
से युक्त कृद्रिम खाद देने पर अच्छी फसलों का उत्पादन हो सकता है । इस मिट्टी में खरीफ 
की फसलें बिना सिंचाई के तथा रबी की फसलें सिंचाई के द्वारा पैदा की जा सकती हैं ।. 


शजस्थात की भौठिक रचत्रा-प्राकृतिक घाण, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं वन 57 


(2) सोरोजम मिट्टी (डाटा०ट्थगा 50)-इसका रंग पीला-भूरा (+८॥०७-॥7०७॥) 
होगा है । मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं । इनमें नाइट्रोजत और कार्बनिक पदार्थों 
की कमी होतो है । इसलिए इस प्रकार को मिट्टी में उर्वंश शक्ति की कमी होती है । इनमें 
बायनी खेती की जाती है । रबो की फसलों के लिए निरन्तर सिंचाई की आवश्यकता होती 
है तथा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालनो पड़ती है । इन मिट्टियों का विस्तार पाली, 
नागौर, अजमेर व जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, जो ज्यादातर अरावलो के 
पश्चिम में पड़ता है । इन्हें ' घूसर मरुस्थलोय मिट्टी ' भो कहते हैं, क्योंकि थे मिट्टियाँ रेत के 
छोटे दीलों वाले भागों में पाई जाती हैं । 

(3) लाल-बलुई मिट्टी (९०० 0८४९८ $०॥)--इस मिट्टी का रंग लाल होता है 
और यह मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है । इसका मुख्य विस्तार जालौर, जोधपुर, 
नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनूं जिलों के कुछ भागों में पाया जाता है । इस मिट्टी में 
नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों को मात्रा कम होती है । साधारणतः ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में 
बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ उगती हैं । इस भाग में सिंचाई करने और रासायनिक खाद 
डालने पर रबी की फसलें--गेहूँ, जौ, चना आदि पैदा किए जा सकते हैं । खरीफ के मौसम 
में बारानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः बर्षा पर निर्भर होती है । 
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(७) लाल-दुमद मिट्टी (2८0-[,०थग) 50०)--इसका रंग लाल होता है । मिट्टी के 
कण बारीक होते हैं | बारीक कणों वाली मिट्टी को दुमट मिट्टी कहते हैं । ऐसी मिट्टी में 
चानी अधिक समय तक रहता है । इसलिए वर्षा के बाद एक लम्बे समय तक मिट्टी में नमी 
बनी रहती है । इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के लबण अधिक होते हैं, जिनसे मिट्टी का रे 
लाल हो जाता है । पएतु इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्सियम लवणों की कमी होती 
है । ऐसी मिट्टी में सस्रायतिक खाद देने और सिंचाई करने से कपास, गेहूँ, जौ, चना आदि 
की अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं । यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूँगरपुर, बात- 
वाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है । 

(8) पर्वतीय मिट्टी (१०७४७ $0॥)--ऐसी मिट्टी अशवली पर्वतों के नीचे के 
प्रदेशों (7000॥॥9) में मिलती है । मिट्टी का रंग लाल से लेकर पीले, भूरे रंग तक होता है । 
ये मिट्टियाँ पहाड़ी ढालों पर होती हैं । इसलिए मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है और 
मिट्टी को कुछ गहराई के बाद ही चट्टानी घाातल आता है, जिन्हें छोटे पौधों की जड़ें नहीं 
भेद सकती हैं । ऐसी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती है, बल्कि केवल जंगल लगाए जाते 
हैं । ये मिट्टियाँ सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई 
जाती हैं । 

(6) बलुई पिट्ठी (30५ $07)--गह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में होती है यो 
पश्चिमी ग़जस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पाईं जाती है । मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिनमें 
पानी शीघ्र ही विलीन हो जादा है । इसलिए वर्षा का जल बहुत थोड़े समय के लिए नमी 
बना पाता है और सिंचाई का भी विशेष लाभ नहीं होता । ऐसी मिट्टी में माइट्रोजन व॑ 
कार्बनिक लवणों की कमी होती है । परन्तु इसमें कैल्सियम लवणों की अधिकता रहती 
है । ऐसे कषत्रों में बाजरा, मोठ, मूँग, आदि को फसलें खरीफ के मौसम में पैदा की जाती हैं । 
कुछ सिंचित भागों में रबी में गेहूँ की खेती की जाती है । रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों के समीप 
कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग भी बन गए हैं । इनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी 

हे जमाव हो गया है । इन निचले भूभागों को 'खडीन' कहते हैं । ये बहुत उपजाऊ होते 
] 

(0) जलोढ़ या दुमट मिट्टी (8॥४४७ $०7)--ऐसी मिट्टी की रचना गदी-वालों के 
किनारे वथा उनके प्रवाह के क्षेत्र में होती है । जलोढ़ मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर 
लाई गईं मिट्टी होती है । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है । इसमें नमी बहुत समय तर्क 
मौजूद रहती है । ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्यात्ष मात्रा में होते हैं । मिट्टी 
का रंग पीला होता है । कहीं-कहीं कंकरों का भी जमाव होता है । इसमें कैल्सियम तत्वों 
की मात्रा बढ़ जाती है । ऐसी मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, 


धौलपुर, कोद्य आदि जिलों में पाई जाती है । इस मिट्टी में खरीफ व रबी दोनों प्रकार की 
'फसलें उगायी जाती हैं। 
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(8) लवणीय मिट्टी (8॥:2॥76 $०5)--ऐसी मिट्टी मेँ क्षाराय लवण तत्त्वों को 
मात्रा अधिक होती है । लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है । 
प्राकृतिक रूप से ये मिट्टियाँ निम्न भूभागों में उत्पनन हो जाती हैं, जहाँ पानी का जमाब 
निरन्तर होता रहता है । ये मिट्टियों पूर्णतः अनुपजाऊ होतो हैं । इनमें केवल चरागाह, 
प्राकृतिक झाड़ियाँ व बरसाती पेड़-पौधे ही डग सकते हैं । लवणीय मिट्टी के अधिकांश 
क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालौर जिलों में पाये जाते हैं । आजकल गंगानगर, 
भरतपुर व कोट जिलों में भी अधिक सिंचाई वाले भागों में लवणीय मिट्टियाँ अधिक भाई 
जाने लगी हैं । 

मिट्टी का कटाव (६०॥ ह7/०४0०)--राण्य में मिट्टी का कटाव एक मुख्य समस्या 
है । मिट्टी का कटाव पानी और हवाओं से होता है । पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएँ चलती 
हैं । इसलिए इस क्षेत्र में हवाओं द्वारा भूमि का कटाव होता है । अरावली पर्वतीय भागों में 
तथा पूर्वी राजस्थान में नदियाँ अधिक हैं । अत: इन क्षेत्रों में बहते हुए जल द्वारा मिट्टी का 
कटाव होता है । दोनों प्रकार के कथवों से खेत की उपजाऊ मिट्टी उड़कर अथवा बहकर 
दूर चली जाती है । इसलिए मिट्टी के कटाव की ग्ेकथाम करना जरूरी होता है। 

मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चरागाहों की वृद्धि करना 
आवश्यक है । पेड़-पौधों और घास की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं और उसका कटाब 
नहीं होने देती । गंगानगर जिले में घग्घर नदी, भरतपुर जिले में बाणगंगा और गम्भीरी 
नदियाँ तथा कोटा और धौलपुर जिलों में चम्बल नदी मिट्टी का भारी कटाव करती हैं । 
इसलिए इन सभी नदियों के किनारों पर पेड़ों और स्थाई घास का रोपण किया जाना 
आवश्यक है। 

राजस्थान में वनस्पति (५४८४८४७७०॥)--राजस्थान में विभिन्‍न प्रकार की 
प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है । इन पर भौतिक तत्त्वों जैसे तापक्रम ब मिट्टी, जलवायु 
तथा जैविक (8000) तत्वों (पशुओं की चराई) का प्रभाव पड़ा है । राज्य में पश्चिमी शुष्क 
प्रदेश में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जबकि अशवली श्रैणियों के पूर्व व दक्षिण-पूर्व 
में मिश्रित पतझड़ (ह70८० 4९८४०००४७) एवं अर्द्ध-उष्ण सदाबहार ($फ्-ह०फाव्या 

€५थष्टाधथा) वन पाये जाते हैं । 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, अराबलो पर्वतमाला का राजस्थान की भौतिक 
संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इस पर्वतमाला के पूर्व व दक्षिण-पूर्व में वनस्पति काफी 

विकसित है । माउण्ट आबू के इर्द-गिर्द भाद वर्षा के कारण वनस्पति काफी सघन पाई जाती 
है । राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश झाड़ियों की बहुतायत प्रदर्शित करता है । बाड़मेर, 
बीकानेर, जैसलमेर आदि की तरफ वृक्ष गायब होने लगते हैं, और काफी झाड़ियाँ पाईं जाती 
हैं । राज्य को वनस्पति पर जैविक तत्त्वों (8॥00८० ।8८(०७) का भी प्रभाव पड़ा है । भारी 
संख्या में भेड़-बकरियों व ऊँट जैसे अन्य पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, वृक्षों की अनियमित 
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कटाई, भूमि का कृषि के लिए बढ़ता हुआ उपयोग, आदि कारणों से प्राकृतिक वनस्पति को 
जहुत हानि हुई है । पशु-पालक अपने पशुओं को लेकर चराई के लिए भ्रमण करते रहते हैँ 
जिससे भी वनों को भारी क्षति पहुँची है । 

राजस्थान में वन क्षेत्र--अगस्त 996 में राजस्थान सरकार के वन-विभाग ने ''स्टेट 
फोरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम" (996-206) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें वन-्षेत् 
(जिलेवार), वनों की किस्म, बन नीति, भावी कार्यक्रम, आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश 
डाला गया है । 

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342239 वर्ग 
किलोमीटर है, जिसके 3।902 वर्ग किलोमीटर (लगभग 32 हजार वर्ग किलोमीटर) में 
चन-प्षेत्र हैं, जो इसका 9 32% है । इस प्रकार राज्य में वन-क्षेत्र का अभाव है, क्योंकि 
सामान्यतया भौगोलिक क्षेत्रफल के |/3 भाग में वनों का होना उचित माना जाता है । जिलों 
के अनुसार वन-द्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से अनुपात काफो असमान पाया जाता है। जहाँ 
बन-क्षेत्र का अनुपात सिरोही जिले में लगभग 3% ( अधिकतम ), उदयपुर व 
राजसमंद जिलों में 29.4% , कोटा व बारां जिलों में 28.8%, सवाई माधोपुर जिले 
में (अब करौली सहित) 27.6% ब॒ बूँदी में 26.7% पाया जाता है, वहीं बाड़मेर 
जिले में यह मात्र .5%, जोधपुर जिले में .3% , नागौर में .25%, जैसलमेर 
जिले में .% तथा चूरू जिले में मात्र 0.5% (न्यूनतम ) पाया जाता है । 27 जिलों 
के वन-द्षेत्र के अनुपात अध्याय के अन्त में एक परिशिष्ट में दिए गए हैं ॥ 

3902 वर्ग किलोमीटर में फैले बन-द्षेत्र, अथवा (एक वर्ग किलोमीटर 5 00 
हैक्टेयर लेने पर) लगभग 3 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैले वन-क्षेत्र में, ॥॥ 2% भाग में 
सघन बन (40% से अधिक ढके हुए), 29 8% भाग में खुले बन (एल णि०७) (0% से 
अधिक व 40% से कम आच्छादित) तथा शेष लगभग 59% भाग में मात्र झाड़ियाँ व बंजर 
चन (एक्षाण (ज०४5) (॥0% से कम आच्छादित) हैं। 


कानूनी स्थिति के अनुसार 997-98 के लिए वनों का वर्गीकरण निम्न तालिका में 
दर्शाया गया है2- - 


क्र.सं. | कानूनी स्थिति (८8४ बजा) । क्षेत्रफल ( लाख हैक्टेयर ) प्रतिशत घर 























(१ | आरक्षित (£5८:४९७) वन ॥ 86 ५ 

(॥/ | सुरक्षित ((0०(८८७-४) वन 4765 हर, 

|_ (४४0 | अवर्गीकृत (०७०४०६४०७) बन 298 छ््| 
कुल उठ बल | 








इस प्रकार ३6 5% वन-द्षेत्र आरक्षिव हे, जहाँ पशुओं को घास चरने व लोगों को सूखे 
पेड़ काटने की आज्ञा नहीं दी जाती है । लगभग आधे बन-द्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में आते हैं जहाँ 


[अमर #०68जञ३ #ैपएण्च शिए्ट्टाथगगार (996-206), #७६०७ ॥996, 9 ॥5 
2. 807८ फट७ शै०ण एरशुक4७, 2003, 9 79 
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जैविक दबाव बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अवगीकृत क्षेत्र में मुख्यतया मरु जिले आते हैं 
और इसी में इन्दिर गाँधी नहर क्षेत्र की व्यर्थ भूमि पर उगाये गये पेड़ भी शामिल हैं । 

बनों का वर्गीकरण (ट5ञ्ञीटशाणा ० एण९5७)--राज्य में वन मुख्यतः अरावली 
के पव॑तीय भागों में पाये जाते हैं । वनों में उत्पन्न होने वाले पेड़-पौधे उस स्थान की जलवायु 
की दशाओं से प्रभावित होते हैं ॥ अतः वनस्पति और जलवायु का परस्पर गहरा सम्बन्ध 
होता है । इस आधार पर राजस्थान के वनों को मुख्यतया चार वर्गों में बॉय जा सकता है-- 

(6) शुष्क सागवान के वन (079 पर&॥८ छ&0/०5७)--ये वन मुख्यतः दक्षिणी 
राजस्थान के बाँसवाड़ा और डूँगरपुर जिलों में पाये जाते हैं । उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा 
जिलों के कुछ भागों में इनका विस्तार पाया जाता है । सागवान के वन राज्य के उन भागों में 
पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 75 से 0 सेमी तक होती है तथा सर्दियों में अधिक ठण्ड नहीं 
पड़ती । इन वनों में ऊँचे साल के वृक्ष पाये जाते हैं । पिछले वर्षो में इन वनों का काफी 
विनाश हुआ है । ये वन-क्षेत्र के 7% भाग में फैले हुए हैं । 

609 मिश्रित पतझड़ बाले वन (5९० 06९८0०७005$ #0₹९55५)--इन कनों में ऐसे 
पेड़ व झाड़ियाँ उगती हैं जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं । राजस्थान में पतझड़ का 
यह मौसम मार्च-अप्रैल के महीने में गर्मियाँ शुरू होने से पहले होता है । इन बनों में 
मुख्यतः घोंक, खैर, ढाक, साल और बाँस के वृक्ष मिलते हैं । धोंक के वृक्षों की लकड़ी 
जलाने और कोयला बनाने के काम आती है । खैर से कत्यथा प्राप्त होता है । साल की लकड़ी 
का उपयोग दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने में किया जाता है । इस लकड़ी से पैकिंग केस भी 
बनाए जाते हैं । साल के जंगलों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और 
अजमेर जिलों में अधिक पाया जाता है । ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल व दोने बनाए 
जाते हैं । बॉस को छप्पर, टोकरियाँ, चारपाई आदि बनाने के काम मैं लिया जाता है । 

घोंक के बनों का विस्तार विशेषतः सवाई माधोपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और 
अलवर जिलों में पाया जाता है । ये पेड़ कठोर चट्टानों पर भी सरलता से उग सकते हैं और 
इन्हें अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती । इसलिए ये पेड़ अश्ांशतः वन प्रदेश में 
फैले रहते हैं । खैर के वृक्षों की उत्पत्ति मुख्यतः झालाबाड़, कोटा, प्रेक, चित्तौड़गढ़ व 
अलवर जिलों के वनों में होती है । साल के वृक्षों का विस्तार अलवर, जोधपुर, उदयपुर, 
सिरोही, अजमेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है । ये वृक्ष पठारी-पर्वतीय 
प्रदेशों में अधिक उगते हैं । ढाक के वन सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर और टोंक जिलों में 

अधिक पाये जाते हैं । बाँस की उत्पत्ति विशेषतः आबू के पहाड़ों, उदयपुर, कोटा और 
अलवा जिलों में अधिक होती है ) 

मिश्रित पतझड़ वाले बनों में कई अन्य छोटे-बड़े पेड़-पौधे भी मिलते हैं । इन वनों में 
तेंदू, नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, बेर, आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं ! इन वनों का 

भी पिछले तीस वर्षों में काफो विनाश हुआ है । इनके वृक्षों को लकड़ी का उपयोग जलाने 
के लिए तथा इमारती लकड़ी के रूप में होता रहा है, इसलिए वनों की सघनता काफी कम 
हो गई है । ये वन-क्षेत्र के 27% भाग में फैले हुए हैं । 
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(४0) शुष्क बन (00/ ए७८७७)--इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं 
छोटी झ्ाड़ियाँ अधिक होती हैं । ये वन राज्य के शुष्क उत्तर-पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। 
इनमें प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है और काफी छितरी हुई अवस्था में दिखाई देती 
है । रेगिस्तानी टीलों तथा चम्बल व बनास नदियों के बीहड़ों में भी इसी प्रकार को वनश्पति 
होती है । 

इस प्रकार के शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, 388 के 
वृक्ष तथा झाड़ियाँ उगते हैं । इन पेड़ों और झाड़ियों को जड़ें बहुत गहराई तक हर । 
इसलिए ये गर्मियों की कठोर शुष्कता को भी सहन कर लेते हैं । इन सभी पेड़-पीर्ों का 
रेगिस्तानी भागों में बहुत महत्त्व होता है । खेजड़ी के छोटे-छोटे पत्ते पालतू पशुओं को 
खिलाने के काम में आते हैं । बेर के पत्तों से बना “पाला” भी पशुओं को खिलाया जाता है। 
खेजड़ी का वृक्ष इतना अधिक उपयोगी होता है कि उसे रेगिस्तान का 'कल्पवृक्ष' कहा 
गया है। ये वन-द्षेत्र के 20 भाग (लगभग 65%) में पाये जाते हैं । 

(00) अर्य्दध-उष्ण सदाबहार वन (5७७-0०१८० छ8५छाट्डाष्शा #0०४8)--ये वन 
सदैव हरे-भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं । इनकी उत्पत्ति राज्य के अर्द्ध- 
गर्म भागों में होती है । अतः इन्हें अर्द्ध-उष्ण कहा जाता है । इन बनों का विस्तार राज्य के 
बहुत छोटे और सीमित भाग आबू पर्वतोय क्षेत्र में पाया जाता है । यहाँ वृक्षों कौ सघनता 
अधिक होती है और साल- भर हरियाली बनी रहती है । इन बनों में अनेक प्रकार के पेड़ 
पाये जाते हैं । जैसे--आम, बाँस, नीम, सागवान, आदि । ये बन ऊँचाई वाले पहाड़ी ढालों पर 
फैले होते हैं । अत; यहाँ की जलवायु भी शेष राजस्थान से अधिक ठण्डी होती है । इस क्षेत्र 
में पर्या्त वर्षा के कारण पौधों को भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है । इनका 
फैलाब बहुत कम होता है । ये कुल वन-द्षेत्र के मात्र 04% (॥/2 % से भी कम) भाग में 
पाये जे हैं । 

राजस्थान में वनों से जलाने को लकड़ी व चारकोल प्राप्त होता है ! इनसे इमारती 
लकड़ी, बाँस, कत्था, तेन्दू के पत्ते, शहद व गोंद, अडवल की छाल, घास आदि वस्तुएँ प्राप्त 
होती हैं, जिनका विभिन्‍न कार्यों में उपयोग किया जाता है । बनों का राज्य की घरेलू 
उत्पत्ति में लगभग 76 करोड़ रु. का योगदान माना गया है; जिसमें जलाने को लकड़ी का 
योगदान 72 करोड़ रु , चोरे का 570 करोड़ रु , टिम्बर का 34 करोड़ रु. व गैर-टिम्बर 
बनोत्पादों का 40 करोड़ रु., (पत्तियाँ, फल-फूल, दवाई के पौधे, आदि) आँका गया है ।' 
बनों से लोगों को रेजगार भी मिलता है और ये पशुओं के जीवन का आधार होते हैं ! 


अत; वन-सम्पदा व वनस्पति के संरक्षण, विकास व उचित विदोहन की आवश्यकता 


से इन्कार नहीं किया जा सकता । वनों से जलाने की लकड़ी, टिम्बर, बांस व तेन्दू पत्ता, 
आदि प्राप्त होते हैं । 


चर्तमान समय में राज्य में वन-क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 9 3% आँका गया है । 
पंजाब को छोड़कर देश में सबसे कम वन-सम्पदा राजस्थान को ही मानी जाती है | ताजा 
सूचना के अनुसार राजस्थान में कुल बन क्षेत्र का सर्वाधिक अंश 6% उदयपुर जिले 
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में पाया जाता है तथा जोयपुर जिले में यह मात्र 0.9% ही है । इस प्रकार राज्य में वनों 
का वितरण काफी असमान है । वनों के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल होने के कारण राज्य में 
ईंधन व औद्योगिक लकड़ी की माँग की पूर्ति कर सकना कठिप्र रहता है । पश्चिमी 
राजस्थान में वनों का नितान्त अभाव पाया जाता है । वहाँ कुछ करिदार झाड़ियाँ व घास-पात 
हो होते हैं । राष्ट्रीय चम-नीति के अनुसार लगभग $ भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए । इस 
दृष्टि से राज्य में वनों का अत्यधिक अभाव पाया जाता है । जिस क्षेत्र में वन दिखाए"गए हैं 
उनमें भी बहुत कम भाग में उत्तम किस्म के वन पाये जाते हैं । ज्यादातर घटिया श्रेणी के बन 
होते हैं । वृक्षों को अत्यधिक कटाई, आवश्यकता से अधिक चराई व भूमि के अविवेकपूर्ण 
उपयोग के कारण अरावली के पूछ्वी क्षेत्रों में भी वनों का काफी हास हुआ है । मैज्ञानिक 
अनुसंधान की बिड्ला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार अरावलो पर्वतमाला के क्षेत्र 
में पड़ने बाले ।6 जिलों के कुछ भागों में 972-75 से 982-84 को अवधि में वन-द्षेत्र में 
4.5% को ग्रियावट आई है !! इससे पा चलवा है कि राज्य में कितनी भयावह रफ़्तार से 
वनों का हास्त हुआ है । इसका मुख्य कारण यह है कि लोग ईंधन को लकड़ी सिर पर 
ढोकर वनों का विनाश करते रहे हैं । ऐसा जयपुर, अलवर, बूँदो, उदयपुर, कोरा आदि 
शहरों के समीप के क्षेत्रों में देखा गया है, जहाँ आस-पास को पहाड़ियाँ बंजर हो गई हैं और 
उनमें पर्यावरण की समस्याएँ बढ़ गई हैं । राज्य में ईंघन की लकड़ी की माँग तेजी से बढ़ 
रही है । इसके 2004 तक 67.3 लाख टन होने की आशा है, जबकि इसकी पूर्ति 
राज्य के साधनों से केवल .8 लाख टन ही हो पाएगी, जिससे लगभग 55.5 
लाख टन का अभाव रहेगा । इसलिए राज्य में ईंघन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने की 
निवान्त आवश्यकता है । 
राज्य में व्यर्थ भूमि (४४/३४०४७॥0) की मात्रा काफी अधिक है जो घटिया बन-भूमि, 
अकृष्य भूमि (0॥00007806 ।,0), चराई व चरागाह- भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा 
सड़कों, नहरों आदि के किनारे भूमि के टुकड़ों के रूप में पाई जातो है । देश की कुल 
व्यर्थ भूमि का लगभग इ भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है । विपरीत जलवायु व 
अन्य जैविक दबावों के कारण राज्य में व्यर्थ पड़ी भूमि का उपयोग करना एक दुष्कर कार्य 
है । राज्य में ईंघन को लकड़ी, चारे व इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक 
दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है ताकि वानिकी (#06५9) में अधिक विनियोग 
किया जा सके । राज्य में बर्ष 200। में चारे की माँग का अनुमान 7.2 करोड़ टन व 
पूर्ति 5 करोड़ टन आंकी गई है, जिससे 2.2 करोड़ टन का अभाव रहने का अनुमान 
है। अत: घास के मैदानों व चरायाहों का विकास किया जाना भी अत्यावश्यक है । इसी 
प्रकार टिम्बर की साँग भी इसकी पूर्ति से अधिक रहेगी । उसका उत्पादन भी बढ़ाया जाना 
चाहिए। 
वर्तमान समय में जापान को आर्थिक सहायता से इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण 
व चरागाह-विकास से इस क्षेत्र को हरा-भरा करने की एक व्यापक योजना पर कार्य चल 





3. छोइफ पिज्ट १८या शिखर 4992-97, ॥#जफ 4993, 9 22 
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रहा है तथा अरुवली बनरोषण प्रोजेक्ट के माध्यम से उस जहा चृक्षारोपण, चरागाह 
विकास, मिट्टी व नमी-संरक्षण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । 


बनों के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम 


बनों की उपयोगिता देखते हुए ग़ज्य सरकार तेजी से वन-विकास के कार्यक्रम चला 
रही है । राज्य में वन लगाने का काम कई विभाग करते हैं । ये विभाग इस प्रकार हैं-- 

(॥) वन-विभाग, (2) भू-संरक्षण विभाग ($9॥ 005टाश्थाणा एथ्डआाशा॥, (3) 
'कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग, (4) मरुस्थल विकास प्रोग्राम (0९5८४ 0०५श०णए८ा 
ए०ह्टाआ॥॥०) के अन्तर्गत, (5) सूखा-सम्भावित क्षेत्र-कार्यक्रम (9700शा(-शिणार #(९३ 
ए/0ट_्वाआ॥०) (0९0) के अन्तर्गत, (6) जवाहर रोजगार योजना और (7) आकाशीय 
बीजारोपण (8८7 $०८0॥) हैं । इन सभी विभागों व कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण का 
विस्तार किया जा रहा है जिनको भविष्य में अधिक सफल बनाने की आवश्यकता है । 

इसके अतिरिक्त राज्य में सामाजिक वानिकी (5०८४४ &०९5७५) और फार्म वानिकी 
(#शा। ०7८५७) के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । सामाजिक न्‍वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पंचायती राज संस्थाओं तथा व्यक्तियों को निश्चित संख्या में छोटे-छोटे पेड़ दिए जाते हैं 
जिन्हें गाँवों व शहरों की बंजर भूमि, नहरों व सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के दोनों 
तरफ व अन्य स्थानों पर लगाया जाता है और पूरी देखरेख के साथ विकसित किया जाता 
है । राज्य में सामाजिक वानिकौ-कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण की योजना लागू की जा 
रही है । फार्म-वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत इच्छुक किसानों को अपने खेतों पए पेड़ 
लगाने के लिए पौधे दिए जाते हैं । इस प्रकार सभी तरह के सम्भावित वन-विकास-कार्यक्रम 
चलाए जा रहे हैं जिससे राज्य में वनों का विकास व विस्तार हो सके । 


वानिकी कार्य के लिए सरकार प्रति वर्ष धनशाशि के व्यय का प्रावधान करतौ है । 
बन-विभाग रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का कार्य कर रहा है । 


राज्य के 0 जिलों--अलवर, जयपुर, सीकर, झुँशुनूं, नागौर, पाली, उदयपुर, 
चित्ौड़गढ़, बाँसवाड़ा एवं सिरोहो--में जापान सरकार के सहयोग से 992-93 से अराबली 
वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया है । इस परियोजना का कार्यकाल 
34 मार्च, 2000 को समाप्त हो गया है । इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान 
सरकार के सहयोग से वृक्षारोपण व चशगाह विकास के कार्य किए जा रहे हैं । यह 
परियोजना 994-92 में प्रारम्भ की गई और इसका कार्यकाल 5 फरवरी, 2000 को 
समाप्त होना था, जिसे बाद में 2 साल बढ़ाकर 5 फरवरी, 2002 तक कर दिया गया । 
'वन-सुरक्षा व विकास हेतु उत्तम काम वाली संस्थाओं, स्कूलों, पंचायती व कर्मचारियों को 
पुरस्कार देने के लिए धन राशि का प्रावधान किया गया है । इंदिए गाँधी नगर परियोजना 
बानिकी-प्रोजेक्ट के लिए जापान के 0ए०5९७५ छ८०णा॥०णां ए०-गकुलभाणा पता 
(0209 से वित्तीय सहायता प्राप्त हुईं है ( अब इसका नाम बदलकर _9एक्का छश्वोः 
्॑[#शा॥ऑण/े (०-०७ध०४०१ (॥80) कर दिया गया है )। इसकी संशोधित लागत 
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288 करोड़ रु. आँकी गयी है । इसके माध्यय से वृक्षारोपण, सीडलिंग-वितरण, नमी- 
संरक्षण व नई नर्सरी के कार्यक्रम सम्पन्त किए गए हैं । 780, जापान को सहायता से 
2003-04 में 35 करोड़ रु. के प्रावधान से “राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता 
परियोजना' नाम को नई बाह्य सहायता प्राप्त योजना स्वोकृत की गई है । 

गैर-अरावली व गैर-मह ( 45 जिलों में ) वानिकी-विकास-परियोजना 995- 
2002 के लिए 45 करोड़ रु. की लागत से प्रारम्भ की गयी है । इसमे भी इंदिरा गाँधी 
नहर वानिकी-प्रोजेक्ट की भाँति कार्य किए जा रहे हैं । 

4999-2000 में एक शव-प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम--''बनास भू व जल- 
संरक्षण स्कीम ''--4 जिलों टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर व दौसा में 0 करोड़ रू, के 
( प्रारम्भिक वर्ष में ) व्यय से चालू की गयी है ! 

भारत वन-सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 4993 से १999 तक १४2 चर्म 
किलोमीटर में सेटेलाइट सर्वे के आधार पर नया वृक्षारोपण किया गया है । इसमें 
जनता व सरकार के सहयोग से प्रगति हुई है । विश्व खाद्य कार्यक्रम के तत्वावधान में 
*प्ररस्थलीकरण को रोकने की परियोजना केद्ध ने स्वीकृत की है । इसे उदयपुर, 
बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व डूँगरपुर जिलों में अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए भी चलाया 
जायणा । 


* 'परिशिष्ट 
बन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में (% में ) 
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[ क.] ] जिला | क्र. | [_ जिला | 
| 2 | चाली तक प्र सवाईघ्रघोपुर व करौली | 2६ | 

| 23 | सोकर ह्उ [24 | _| [छिरेहों___ | 30 (#) (अधिकतम) 
25 | टॉक की 4& (२ | उदयपुर व राजसमंद की 294 
27 | भरतपुर 70 | 

समस्त राजस्थान 9 32 

स्ोत : 5098 एणलक्ष+ शैणाण शे०्ड्राआएल (996-206) ॥ (5 


नोट : प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम अनुपात सिरोही जिले का तथा न्यूनतम अनुपात चूछ 


जिले का आंका गया है। 





वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


१. 


भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी कौनसी झील है ? 
(अ) पंचभद्रा झील (ब) स्रांभर झील 
(स) रामगढ़ झील (द) लेक पैलेछ झील 


« जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है-- 


(अ) बाड़मेर + (बे) जयपुर 
(स) जैसलमेर (द) बौसवाड़ा 


» नक्‍्की झील स्थित है-- 


(अ) भाऊंट आबू में (ब) उदयपुर में 
(से) जैसलमेर में (द) बीकानेर में 


» गजस्थान राज्य कौ स्रीमाएँ जिन अन्य राज्यों को छूतो हैं, उनके नाम हैं-- 
(अ) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
(ब) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजग़त 
(स) पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 
» राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्एष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं-- 
(अ) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेल एवं बाड़मेर 
(ब) गेगानगर, जोथपुर, जैसलमेर एवं जालोर 
(स) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर 
(द) जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर 


(ब) 


(ञ) 


(ञ) 


(ब) 


(अ) 
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6. ग्रजस्थान के पड़ोस में राज्य है : 


(अ) गुजराव (ब) मध्य प्रदेश 
(स) हरियाणा (द) उपरोक्त सभी (द) 
१. राजस्थान को राजधानी है : 
(अ) जयपुर (ब) जोधपुर 
(स) बौकानेर (द) भीलवाड़ा (अ) 
8. बिड़ला समृह कहलाता है : 
(अ) मारवाड़ो (ब) पंजाबी 
(स) सिंधी (द) गुजराती (अ) 
9. अशवली श्रेणियों की दूसे! नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है--.. 
(अ) कुम्मलगढ़ (ब) नागपहाड़ 
(स) सेर (द) अचलगढ़ (स) (597 मोटर) 
है 0२5७, 7998] 
0. निम्नॉकित में से कौन-सा युग्म सही है 2 
(अ) बाणगेंगा--बनास (ब) कोठारी--लूनो 
(स) सूकड़ी-.-चम्बल (द) जाखम--माही (द) 
888, 7998] 
. हाड़ौती-पढार की मिट्टी है-- 
(अ) कछारी (जालौढ़) (ब) लाल 
(स) भूरो (द) मध्यम काली (द) 
0२45, 4999] 
2, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है--. 
(अ) जैसलमेर एवं बाड़मेर (ब) जैप्तलमेर एवं जालोर 
(स) बीकानेर एवं चूरू (द) जोधपुर एवं जैसलमेर (स) 
0२७5, 7998] 
3., राजस्थान के महस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है--- 
(अ) बतास (ब) माही 
(से) लूबी (<द) गम्भीरीं (सर) 


4, गर्मियों के मौसम में आबू क्षेत्र में तापमान कम रहता है, क्योंकि वहाँ कौ-- 
(अ) ऊँचाई अधिक है। 
(ब) भूमध्य रेखा से दूरी अधिक है। 
(स) समुद्र-त्तट से दूरी अधिक है। 
(द) मानसूनी हवाओं का वेग अधिक होता है । (अ) 
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45. 


6. 


प7. 


8. 
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राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम है-- 


(अ) सीरोजम 
(स) जलोढ़ (भाएश») 
(ए) भूरी 


(ब) लाल-दुमट 
(द) बलुई 


(स) 


राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल निम्न जिलो में से किस जिले में सबसे ज्यादा पाया 


जाता है ? 
(अ) नागौर जिला 
(सर) मंणानगर जिला 


(ब) भरतपुर जिला 
(<द) सवाई माधोपुर जिला 


राजस्थान में सर्वाधिक वन-द्षेत्र निम्न में से किस जिले में पाया जाता है ? 


(अ) उदयपुर व राजसमंद जिले 
(स) चित्तौड़गढ़ जिला 


(ब) कोटा व बाशं जिले 
(द) सवाई माघोपुर व करौली जिले 


राजस्थान में वनों का शीघ्र हास होने का कारण है-- 


(अ) वर्षा की कमी 
(स) तापक्रम को अधिकता 


अन्य प्रश्न 


१. 


राजस्थान की भौतिक संरचना का विवेचन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करिए-- 


(अ) प्राकृतिक भाग, 
(स) मिट्टियाँ तथा 


(ब) वायु द्वारा भूमि का कटाव 
(द) पेड़ों की अनियंत्रित कटाई 


(ब) जलवायु 
(द) वनस्पति 


(द) 


(ओ 


(द) 


« क्‍या राजस्थान को भौतिक संरचना राज्य के आर्थिक विकास के अनुकूल है ? इस 


सम्बन्ध में राज्य की वनस्पति सम्बन्धी स्थिति का विवरण दीजिए और सरकार द्वार 
इनके विकास के उपाय स्पष्ट कीजिए । 


« राज्य की बन-संम्पदा पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
« राज्य के प्राकृतिक भागों की आर्थिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए | 
« राजस्थान की नदियों, झीलों व मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए । इनकी राज्य के 


आर्थिक विकस में क्या भूमिका मानी जा सकती है ? 


(अ) लूनी 
(स) माही 


« राज्य में निम्नलिखित नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किसमें मिलती हैं ? 


(ब) चम्बल 
(द) बनास 





प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, 
पशु-धन व वन्य-जीव' 

[भिज्दापाध्या 46९50प्राट6 ६50 शाालरा5 : 
[.ा0, प्राद्वो20, ४आएछ९डोठटार बात मात 6) 








किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर उसके प्राकृतिक साधनों की मात्र का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है । प्राकृतिक साधनों में भूमि की मात्रा ब किस्म का कृषिगत उत्पादन से सोधा 
सम्बन्ध होता है । मिट्टी की किस्म, जलवायु ब वर्षा से फसलों की किसमें निर्धारित होती 
हैं। भूमि का उपयोग कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज, चरागाहों के माध्यम से पशु-घन के 
विकास, बंजर भूमि कौ मात्रा, आदि को प्रभावित करता है । जल-साधन--सतही जल व 
भूजल--राज्य के आर्थिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं । कृषि के लिए सिंचाई 
को व्यवस्था, उद्योगों के लिए जल की उपलब्धि, जल-विद्युत का विकास, पेयजल की 
आपूर्ति, आदि राज्य में जल की पर्याप्त उपलब्धि पर ही निर्भर करते हैं । राज्य की खनिज 
सणदाः औद्योगिक विकास की दिशा व दशा को निर्धारित करती है, जिसका दूरगामी प्रभाव 
राज्य में रोजगार, आमदनी व निर्यात की प्रगति, आदि पर पड़ता है । इस प्रकार यह कहना 
उचित होगा कि प्राकृतिक साथनों की सात्रा व गुणवत्ता राज्य में आर्थिक विकास की दर को. 
प्रभावित करते हैं । प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करके वहाँ के नागरिकों का 
जीवन-स्तर उनन्‍मत किया जा सकता है । लेकिन उनका विदोहन करते समय पर्यावरण की, 
सुरक्षा व स॑रक्षण पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा भादी पीढ़ी के लिए कई प्रकार की 
करिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं । 

प्राकृतिक साथनों का सदुपयोग करके व डनका समुचित विकास करके निर्भनता व 

जैसी जटिल समस्याओं का समाघान निकाला जा सकता है । अतः आर्थिक 

विकाप्त में प्राकृतिक साधनों का केन्द्रीय स्थान होता है । 


रन अप आन 
+ बनों का विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। 


40 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


इस अध्याय में हम राज्य के प्राकृतिक साधनों में भूमि, जल व पशु-धन का वर्णन 
करेंगे तथा अगले अध्याय में खनिज-पदार्थों व राज्य को अगस्त 994 में घोषित नई खनिज 
नीति कौ विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आगामी वर्षों में राज्य के औधोगिक विकास पर गहरा 
प्रभाव डाल सकती है । 
राजस्थान में भूमि का उपयोग!-..इसका विस्तृत विवेचन कृषि के अध्याय में 
किया जाएगा । यहाँ मोटे तौर पर यह बतलाया जाएगा कि राज्य में रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है 
और वर्तमान में उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है 
200-02 की सूचना के अनुसार, राजस्थान में रिपोर्टिंग क्षेत्र लगभग 3 करोड़ 42 
'लाख 65 हजार ऐक्टेयर था । शुद्ध कृषित क्षेत्र (॥८ ६३ $०श्वा) इसका 48,9% था ॥ शुद्ध 
कृषित क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोता-बोया क्षेत्र होता है । इसी वर्ष बंजर वे अकृषित 
भू-क्षेत्र (शाला ज्ञात पा८छो॥९॥९०१ 900) लगभग 7.4 प्रतिशत था और कृषि योग्य व्यर्थ 
((ए।श& ९४३७] क्षेत्र 3.8 प्रतिशत था । चालू परतो भूमि (जो एक वर्ष के लिए बिना 
खेती के रखी जाती है) 5.2 प्रतिशत तथा अन्य परती भूमि (जो एक से पाँच वर्ष तक बिना 
चोए छोड़ी जोती है) का अनुपात भी लगभग 6 8 प्रतिशत था । इस प्रकार कुल परती भूमि 
का क्षेत्र लगभग १2 प्रतिशत था । वनों के अन्तर्गत रिपोर्टिंग क्षेत्र का अंश 7.7 प्रतिशत था 
शेष भूमि अन्य कार्यों; जैसे अकृषिगत उपयोगों, स्थायी चरागाह, वृक्ष-फसलों (॥86-००७७) 
च कुंजों, आदि में लगी हुई थी । 
ध्यान देने की बात है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफी अधिक 
है ।यह कुल रिपोर्टिग क्षेत्र का लगभग 3.8% है । चालू परती व अन्य परती भूमि का 
अनुपात भी लगभग 2% पाया जाता है । 025 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में वनों का 
क्षेत्र बहुत कम, लगभग 7.7 प्रतिशत ही है ।कृषियोग्य व्यर्थ भूमि का उपयोग करके राज्य 
में आमदनी व रोजगार के अवसर बढ़ाए जा < .#ते हैं। प्रयतत करके इस पर वृक्षों व घास का 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । भविष्य में इसके उपयोग पर अधिक ध्यान देने कौ 
आवश्यकता है । 

'जल-साधन (५४४४८ ६२८४०७०८४)--भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 
जल-साधनों का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है । राज्य में जल-साधनों की कमी का 
अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकठा है जिसमें कुछ सूचकों में राजस्थान की स्थिति 
भारत की तुलना में दर्शाई गईं है--.. म 


60) | भौगोलिक क्षेढ्र में राजस्थान का अंश 04% 
| (७। कृषित क्षेत्र में राजस्थान का अंश ॥06% 











| (४) 99। की जनसंख्या में राजस्थान का अंश | 52% | 2% 
(“| सतही जल (उणा३०८ ७आंत्य) को उपलब्धि में राजस्थान का भारत के कुल सतही | 04% 
जल में अंश 











].. $00 ३०5 #५७०७ २७३5४, 2003, एए.2-43 (प्रतिशठ निकाले गए हैं) 


2. अअट फिकयमाञ #लाणा शिण्ट्वग्गणा८ (996-20।6) के अनुसार वन-श्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9 3% 
आंका गया है। 


आकृतिक साथन : भूमि, जल, पश्चु-धत व वन्‍्य-जीव प्रा 


इस प्रकार सतही जल-साधनों (5७४३०४ ४८ 5०0॥०८७) में राजस्थान का केवल [% 
अंश है, जो अन्य सूचकों की तुलना में काफी नीचा है । वैसे जल-साधनों में सतही-जल 
साधन व भू-जल साधन दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ सतही जल-साधन को ही लिया गया 
है। 

6) सतही-जल साधन ($ज०७ ५(४४८ 8०७०८५)--राजस्थान में कुल सतह जल 
कौ सम्भाव्यता 5.86 मिलियन एकड्‌ फुट (१/»॥7) की है । इसलिए राज्य को जल के 
लिए अन्तर्राज्यीय नदी बेसीनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके तहत राज्य को निम्न प्रकार 
से 4.5। १४१४४ जल आवंटित किया गया है ॥ []72 2-6 


(७47 में 












कि गंग नहर 
| ॥॥| भाकड़ा नहर 

















(७) णबी-व्यास 


[ब्युगकाजत ५ ७० /6/ ०४ खक४ढ 
७0 ८ रण आ 0०४ 
ता ब्रा ७ 

[|  ढनन्‍्कुल ॥4.% 
अन्तर्राज्यीय नदी-सिंचित प्रदेशों में से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा रावी-व्यास से 
860 १(४7 आवंटित है । इसमें से 7.59 १४४ का उपयोग इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना 
(06घ९) के माध्यम से किया जाना है तथा शेष ,02 १४» का इस्तेमाल गंग व भाकड़ा 
नहर-प्रणालियों में सिद्धमुख, नोहर व पूरक गंग नहर के माध्यम से किया जाना है । 

भू-जल (४०४०० 9/श८7 की उपलब्धि राज्य की जल-विज्ञान सम्बन्धी दशाओं के 
'कारण काफी परिवर्तनशोल व असमान रहती है । लेकिन अधिकांश भागों में भू-जल की 
किस्म घटिया किस्म की पाईं जाती है । 

राज्य के जल-साथनों पर पेनल ने भू-जल साधनों के निम्नाँकित अनुमान पेश किए हैं--.. 


|] | जल अप 5 मा ८2 0४% में ) 
| ॥ | कुल घू-जल साथन ॥0 483 

2 पीने, औद्योगिक व अन्य उप्योगों के लिए निर्धारित ॥ 527 ह्। 

3 | शेष सिंचाई के लिए प्रयोज्य 8656 

इसमें से अब तक प्रयुक्त मात्रा 4354 

| 5] भू-जल की बकाया मात्रा जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगी |_ 432 | 302 

6 | भू-जल के उपयोग का वर्तमान स्तर () का (3) से अनुपत] 50 ३0% 






















































3 फशी पज्ञातरै 4६९ "टआ 739, 2002-07. ४0७ ॥ 00४8. 9 )3 4. 


72 याजस्थान की अर्थव्यवस्था 


इस प्रकार राज्य में भू-जल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जा 
रहा है । लेकिन इसमें प्रादेशिक अन्तर बहुत ज्यादा पाया जाता है । जून 988 त्तक राज्य 
के 237 खण्डों में से 8। खण्ड “काली श्रेणी' (84: ८०४०७) में आ चुके थे, 
तथा 3] खण्ड ' भूरी श्रेणी' (ह7९४ ८श०्ह०५) में आ चुके थे । इसका आशय यह है 
कि उनमें पानी की सतह बहुत नीचे चली गईं है । इसलिए राज्य में भूमि के नोचे के जल 
का उपयोग अधिक सावधानी से करमे की आवश्यकता है । 
राजस्थान पत्रिका में 22 मई ॥997 को प्रकाशित सूचना के अनुसार 995 में डार्क व 
ग्रे जोनों की संख्या बढ़कर 09 हो गई है । राज्य में 2 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
भूजल उपलब्ध है । अब इसमें से 92,285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (43%) डार्क व ग्रे जोन में 
आ चुका है । राज्य में कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है । यदि यही सिलसिला 
जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में भूगभीय पानी खत्म हो जायेगा, या फिर वह इतना लवणीय 
और अशुद्ध हो जायेगा कि न तो पीने के काम आ सकेगा और न ही सिंचाई के । इस सम्बन्ध 
में नागौर व जयपुर जिलों की स्थिति सबसे ज्यादा चिन्ताजनक बतलायी गयी है 
इसके विपरीत पत्रिका की ही 29 मई, 997 कौ सूचना के अनुसार बाड़मेर जिले 
के धोरीमनना इलाके में भूजल के बढ़ते उपयोग से वहाँ के किसान इसबगोल, जीरा व 
सरसों जैसी फसलें बोने लगे हैं और गेहूँ, बाजण, जौ, मूँग-मोठ उनकी दूसरी प्राथमिकता 
-($०८ण० छ०0) बन गये हैं । धोरीमन्ना क्षेत्र से ही मारवाड़ की गंगा लूणी नदी बाड़मेर 
जिले से जालोर जिले की सांचोर तहसील में प्रवेश कर नेहड़ इलाके से गुजरती हुईं कच्छ के 
रण में प्रवेश करती है । धोरीमन्ना क्षेत्र में पानो को उपलब्धता की जानकारी वहाँ के 
किसानों को तो पहले भी थी, लेकिन पहले सामन्ती शासन के कारण वहाँ भूजल-खोतों पर 
पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी सरकारों ने इस क्षेत्र के 
भूजल-स्रोतों के विकास की कोई सुदृढ़ योजना नहीं प्रारम्भ की । उम्मीद है कि भविष्य में 
इस क्षेत्र की माली हालत सुघरेगी । 
जुलाई 997 की सूचना के अनुसार नागौर व चूरू जिलों के लाडनूँ व सुजानगढ़ 
समेत विभिन्न स्थानों के भूगर्भीय जलस्तर व इसकी गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से 
फेरबदल हो रहा है । लाडनूँ की घरती में खूब पानी निकलने लगा है । इससे उस क्षेत्र में 
हरियाली बढ़ी है और कृषिगत विकास की नई सम्भावनाएँ उत्पन्न हुईं हैं, जिनका नियोजित 
ढंग से उपयोग व विकास किया जाना चाहिए । 
राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 97-72 में 24.40 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 
2007-02 में 67.44 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया है । नहरों, कुओं व नलकूपों से सिंचित 
क्षेत्रफल बढ़ा है । राज्य में योजनाकाल में सिंचाई के साधनों का काफी विकास हुआ है । 
राज्य में जल-साथनों के सदुपयोग के लिए सुझाव--() अन्तर्रज्यीय जल-साथेनों 
में राज्य के अंश का शीष्रतापूर्वक पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । इसके लिए इन्दिरा गाँधी 
नहर परियोजना, नर्मदा, सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए । 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त घन उपलब्ध कराना चाहिए । 
सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ताकि 
इनकी लागत न बढ़े । 
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(2) पानी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम हो 
सके । इसके लिए फव्वारा-सिंचाई (हमला ताहआणा) व बूँद-बूँद सिंचाई (00फ- 
#ंशग्णा) की विधियाँ अपनाई जा सक्रती हैं, जिनमें पानी को किफायत होती है और 
कम पानी से ज्यादा-से-ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है । 

(3) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-जल व सतह-जल का मिला-जुला उपयोग 
(000५४८७४९ ४३६) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके । 

(4) जिन क्षेत्रों में पानी को सतह (५७७/2८-॥०४८।) सूखे की दशाओं के कारण बहुत 
नीचे जा रही है उनमें भू-जल के उपयोग में विशेष सावधानी बरतनी होगी तथा अन्य उपाय 
भी करने होंगे । 

(5) सरकार को जल-पूर्ति के विकास पर अधिक विनियोग करना चाहिए ! इससे 
पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव कौ स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए जल-साधनों का उपयोग अधिक सावधानीपूर्वक करना होगा ठाकि मनुष्यों व 
पशुओं को पेयजल मिल सके, फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके 
तथा भवन-निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओं की यथा- 
सम्भव पूर्ति की जा सके । 

राजस्थान का पशु-धन--राजस्थान के लिए पशु-सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक 
महत्व माना गया है । राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत मरस्थलीय प्रदेश है जहाँ 
जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है । इससे राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 

5% से अधिक अंश प्राप्त होता है । राजस्थान में देश के पशु-धन का 7% तथा भेड़ों का 
25% अंश पाया जाता है । राज्य में देश के दूध-उत्पादन का % तंथा ऊन के उत्पादन का 
40% ग्राप्त होता है । 

राज्य में प्रति पाँच वर्ष में एक बार पशु-संगणना होती है । पशुओं की संख्या पर सूखे 

व अकाल का विपरीत प्रभाव पड़ता है । 987-88 के भयंकर सूखे व अकाल के कारण 

983-88 की अवधि में पशुओं की संख्या लगभग 88 लाख घट गयी थी । 992 की 
पशु-संगणना के अनुसार पशुओं ((०0७। ॥४९४।०८८) की संख्या 4.78 करोड़ 
आंकी गयी है जो बढ़कर 997 में 5.47 करोड़ हो गई है । 997 में विभिन्न प्रकार 
के पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार रहा--गोधन ( गाय-बैल ) .2। करोड़, भैंस- 
जाति 97.7 लाख, भेड़-जाति .46 करोड़, बकरी-जाति ,70 करोड़ तथा शेष 
42.0 लाख में घोड़े च टट्टू, ऊँट व सूअर तथा गधे वगैरह शामिल थे ॥ 

जैसा कि पहले बतलाया गया है राज्य में समस्त भारत की भेड़ों की संख्या का लगधग 
25% अंश पाया जाता है । भेड्-पालन में लगभग 2 लाख परिवार संलग्न हैं, और लगभग 
इतने ही परिवार 'कन-प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं । प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख 
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किलोग्राम ऊन उत्पन किया जाता है और 30 लाख से अधिक भेड़्-बकरियों मांस के लिए 
प्रयुक्त होती हैं । 
राजस्थान में पशुओं को कुछ सर्वोत्तम नस्‍्लें पाई जाती हैं । नागौरी बैल माल ढोने में 
बहुत चुस्त पाए जाते हैं । ये प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं । 
राज्य सरकार ने राठी, थारपाएकर व नागौरी नस्‍लों वाले क्षेत्रों में चुने हुए ढंग पर पशुओं के 
प्रजनन (8९]८८७४८ 8/९८0॥8) की नीति अपनाई है । इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम 
पशुओं को चुना जाता है । कांक्रेज या सांचोगी, गिर, हरियाणा व मालवी नस्‍लों के लिए चुने 
हुए ढंग (सिलेक्टिव) पर तथा “क्रोस-ब्रीडिंग' दोनों विधियों के आधार पर पशुओं की 
नस्ल के विकास का काम किया जाता है । क्रोस-ब्रीडिंग में सुधरी नस्ल के उत्तम पशुओं 
का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है । यह पशुओं की नस्ल-सुघार व उत्पादकता बढ़ाने में 
मदद देता है। 
देश में ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अंश अकेले राजस्थान में उत्पन्न 
होता है। राजस्थान में भेड़ों की निम्न 8 नस्‍्लें पायी जाती हैं : चोकला, मगरा, नाली, 
पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा तथा सोनाड़ी । इनमें प्रथम तीन बीकानेर की 
प्रमुख नस्‍्लें हैं । जोधपुर की मारवाड़ी नस्ल मशहूर है । चोकला भेड़ से वस्त्रों की ऊन प्राप्त 
होती है । नाली नस्ल का ऊन दोनों में काम आता है । राज्य में 992 में भेड़ों की संख्या 
मेढ़ों व मेमनों सहित | 22 करोड़ थी जो 997 में बढ़कर 43 करोड़ हो गई । राजस्थान 
में देश कौ कुल भेड़ों का लगभग 25% अंश होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 
40% अंश प्राप्त होता है । इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ प्रति भेड़ ऊन की भाज्रा ज्यादा प्राप्त 
होती है । यहाँ प्रति भेड़ लगभग ] 6 किलो ऊन प्राप्त होता है, जबकि समस्त देश का 
औसत केवल 0.9 किलो ही माना गया है । भेड़-नस्ल-पुधार-कार्यक्रम में मारवाड़ी, 
जैसलमेरी व मगरा भेड़ों को ' सिलेक्टिव ब्रीडिंग' स्कीम में लिया गया है । इसके लिए 
उसी नस्ल के चुने हुए उत्तम मेंढ़े प्रयुक्त किए जाते हैं । नाली, चोकला, सोनाड़ी व 
मालपुरा सस्‍लों का विकास 'क्रोस-ब्रोडिंग' के माध्यम से किया जाता है, जिसमें भेड़ों 
की नस्ल में गुणात्मक सुधार करने के लिए किसी उत्तम किस्म की दूसरी नस्ल का ब्रीडिंग ' 
के लिए उपयोग किया जाता है । वर्तमान में राज्य में लगभग .70 करोड़ किलोग्राम अथवा 
]7 हजार टन ऊन उत्पन्न किया जाता है । मांस के विक्रय से करोड़ों रुपयों का वार्षिक 
व्यापार होता है । बाड़मेर, सीकर, जोधपुर व भीलवाड़ा के सुदूर ग्रागीण क्षेत्रों में ऊन- 
आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है । कोटा व सवाई माधोपुर में बकरियों की 
नस्ल दूध व मांस दोनों दृष्टियों में उत्तम मानी गई है । राज्य में ऊँटों की कई नस्‍्लें पाई जाती 
हैं । जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । राज्य में प्रति व्यक्ति 
दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना में अधिक पाई जाती है | राजस्थान 
से प्रतिदिन काफी मात्रा में अण्डे अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं ! 
राजस्थान में कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन पशुपालन 
ही माना गया है । इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था , 
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कहा जाता है । सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना चाहिए । राज्य के 
निवासियों की आय बढ़ाने के लिए पशु-धन के विकास पर ज्यादा बल देना उचित होगा । 
पानी, चाय (उत्पादन एवं संग्रह) आदि के विस्तार से पशु-सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया 
जा सकता है । अकाल व सूखा पड़ जाने से पिछले वर्षों में कई बार राजस्थान से पशुओं को 
अन्यत्र भेजना पड़ा है और पशु-धन को काफो क्षति पहुँची है । लेकिन अब अन्य राज्यों में 
भी कठिनाइयाँ होने के कारण वहाँ पशुओं को भेजना मुश्किल होता जा रहा है । राज्य में 
पानी व चारे की सुविधाएँ बढ़ाकर अर्द्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में मेड-पालन व अन्य पशुओं 
का विकास किया जाना चाहिए | राजस्थान में पशु-आधारित उद्योगों के विकास की 
सम्भावनाएँ हैं; जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध-निर्मित पदार्थ, मांस का उद्योग, 
चमड़े का उद्योग व हड्डी का उद्योग । यदि पशु-धन के विकास पर समुचित ध्यान दिया 
जाए तो सरकार व जनता दोनों की आय में वृद्धि हो सकठी है । 


राजस्थान सहकारी डेयरी संघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है । 
वर्तमान में राज्य में 6 जिला डेयरी संधों की प्रतिदिन की दूध-संग्रह की क्षमता 9 लाख 
लीटर दूध से बढ़कर 3.45 लाख लीटर हो गयी है । 2002-03 में पंजीकृत सहकारी 
डेयरी समितियों (00८5) की संख्या 696॥ थी तथा इसके नीचे 46 जिला दुग्ध संघ थे । 
2003-04 में प्रतिदिन दुग्ध का औसत संग्रहण 30.33 लाख किलोग्राम हो पाया था? वर्तमान 
में दूध का संग्रहण--स्तर प्रतिदिन बढ़ने लगा है । पिछले दो वर्षों को दूध के संग्रहण व 
बिक्री की सफलता की देखते, हुए राज्य को--““व्यवसाथ-उपक्रमों के ग्लोबल-संगठन” 
की तरफ से “ज्ञान ज्योति” का अवार्ड दिया गया है बीकानेर में 'सरस रसगुल्लों” का उत्पादन 
भी किया जाता है । इसके अलावा सरस पनीर, सरस घी व 90 दिन तक खगब न होने वाले 
+रेट्रापैक दूध' (॥०४०७४५८ ए४॥०) का उत्पादन भी किया जाता है । 


राज्य में पशु-पालन व डेयरी-विकास के सम्बन्ध में नीति व राजकीय प्रथास- 
राज्य मे पशु-पालन व डेयरी विकास की दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। 
मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है। 
पशुओ की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियाँ अपनाई गई हैं। 
कृत्रिम यर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओ में बीमारी की रोकथाम का इन्तजाम 
किया गया है। इसके लिए पशु-बिकित्सा-केन्द्र खोले गए हैं। 

प्रतिदिन दूध के सकलन की व्यवस्था की गईं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है राज्य 
में [0 डेयरी संयत्र लगाए जा चुके हैं तथा 25 अवशीतन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 
दूध का उत्पादन करने वालो की सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं। उनको सतुलित 
पशु-आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है। 

पशु-पालको की आर्थिक, दशा सुधारने के लिए ] अप्रैल, 986 को भारत एग्रो- 
इण्डस्ट्रीज-फाउन्डेशन (छक्वा की सहायता से क्रोस-ब्रीडिग के लिए 50 केन्द्र स्थापित 


]. 80०7ए७6 एटश०७ 2003-04, 99-53-54 ६ 800८ २७८७5 ##०व रश्ु्कत5०, 2003, एल ।, 9.25. 
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करने का समझौता किया गया था । ये केन्द्र भीलवाड़ा, कोटा, बूँदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 
डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों में स्थापित किए गए हैं । 

इस प्रकार सरकार पशुओं की नस्ल सुधारने, पशु-चिकित्सा, पशु-पालकों की आर्थिक 
स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन कौ अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास 
कर रही है । पशु-नस्‍ल-सुधार के लिए “गोपाल योजना' काफी उपयोगी रही है । 
वर्तमान में राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों के 2 जिलों कौ 40 चुनी हुईं पंचायत समितियों 
में 586 गोपाल कार्यरत हैं । राज्य में विभिन्न स्थानों पर पशु-मेले आयोजित किए जाते हैं, 
जिममें परबतसर व पीपलू गाँव के पशु मेले उल्लेखनीय हैं । बस्सी (जयपुर) में पशु-प्रजनन 
फार्म स्थापित किया गया है, यहाँ विशेषत॒या जरसी गायों का प्रजनन होता है । गौशालाओं 
को उन्नत नस्ल के दुघारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए “कामथेनु” नाम की 
एक नई योजला प्रारम्भ की गई है । इसका लाभ कृषि-विकाम केन्द्र व स्वयंसेवी संस्थाओं 
को मिलेगा | आगे चलकर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना में शामिल किया 
जा सकता है| 

वन्य जीव-सुरक्षा (३४॥॥४ ॥ ए900७०४णा)--राजस्थान की अधिकांश भूमि रेतीली, 
बंजर व पर्णपाती वनों से घिरी होते हुए भी वन्य-जन्तु व पशु-पक्षियों से भरपूर है । विभिन्न 
बन्‍्य-पशु आवास हेतु राष्ट्रीय पार्क, सुरक्षित स्थल व पक्षी-विहार विकसित किए गए. हैं । 
इन्हें प्राकृतिक रूप में संजोकर रखा गया है। 

राज्य में तीन राष्ट्रीय पार्क व 25 अभयारण्य हैं । तीन राष्ट्रीय पार्कों का परिचय नीचे 
दिया जाता है-- 

(0) रणथम्मौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर--यह 389 वर्ग किलोमीटर में 
फैला बाघ का आवास-द्षेत्र माना जाता है । यह स्थान बाघ के अभयारण्य के रूप में सुरक्षित 
रखा गया है । इसे 'शेरों की भूमि' भी कहा जाता है । पिछले समय में यहाँ शेरों की 
संख्या को लेकर थोड़ा विवाद रहा है । रणथम्भौर की संकरी घाटी को बाघ, शेर व रीछ के 
छिपने का उपयुक्त स्थान माना गया है । यहाँ गोदड़ू, लकड़बग्घा, हिरण, चिंकारा, नीलगाय 

,आदि जानवर भी विचरण करते दिखाई देते हैं ॥ पास की झील में मगरमच्छ व पक्षियों के 
झुण्ड भी पाए जाते हैं । 

(2) ग्रष्ट्रीय मरुउद्यान (डेजर्ट सैंक्चुअरी), जैसलमेर--यह 98। में स्थापित किया 
गया था । यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में चिंकारा, रेगिस्तानी बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश 
आदि पाए जाते हैं। यहाँ रंग-बिरंगी चिड़ियाँ, शाही रेगिस्तानी मुर्गा, सारस व बस्टर्ड, गरुड़, 
बाज आदि पाए जाते हैं । मरुस्थल के बहुत भीदरी भाग में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ( गोंडाचन 
पक्षी ) अपनी वंश-वृद्धि करते हैं, हालांकि यह नस्ल तेजी से लुप्त होती जा रही है। 

(3) केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर--यहाँ अद्वितीय हंसों की अनेक 
प्रजातियाँ पाईं जाती हैं । यहाँ पक्षो कीकर के पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं । यहाँ कई 
प्रकार के सारस देखे जा सकते हैं । यहीं पर प्रति वर्ष साइबेरिया से उड़ने वाले सारस विश्राम 
करे के लिए आते हैं । यहाँ नोलगाय, चीतल, साँभर व हिरण भी विचरण करते हैं । कहों- 
कहाँ शेर व चीते भी देखे जा सकते हैं । 


प्राकृतिक साधत्र : घ्ृप्ति, जल, प्रशु-धन व वन्‍्य-जीव पा 


वन्य जीवन शरणस्थलों या अभयारण्यों ($आलए»7८$) में कुछ प्रसिद्ध स्थल इस 
प्रकार हैं---टाइगर प्रोजेक्ट, सरिस्का (अलवर) वन्य जीवन अभयारण्य कुम्भलगढ़ (उदयपुर), 
सीौतामाता (चित्तौड़गढ़), केलादेवो (सवाईमाधोपुर), टोडगढ़ रवाली (अजमेर), फुलवारी 
की नाल (उदयपुर), आदि । 
उदयपुर के समीप विभिन्‍न स्थानों में कुछ जाने-अनजाने विहार और स्थित हैं, जिनमें 
वन्य पशु-पक्षो पाए जाते हैं ! कोटा नगर से 40 किलोमीटर दूर दर्राह वन्य अभयारण्य तथा 
माउंद आबू अभयारण्य में भी कई प्रकार के वन्य जीव पाये जाते हैं । जोधपुर जिले के 
मांचिया में एक सफारी पार्क एवं कई लघु मृग पार्क हैं । इस प्रकार राजस्थान प्रमुखतया 
मरुस्थलीय प्रदेश होते हुए भी वन-प्राणियों से विहीन नहीं है । ये प्राणी प्रकृति कौ शोभा 
बढ़ाते हैं और पर्यावरण व परिवेश के संतुलन को बनाए रखने में मदद देते हैं । सरकार सदैव 
इनको सुरक्षा व संरक्षण के लिए प्रयलशील रहती है । इनके चोरी-छिपे शिकार पर कठोर 
प्रतिबन्ध होना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में इनकी कमो मानवता के लिए अभिशाप बन 


सकती है । 
उस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. राष्ट्रीय मरस्थल पार्क कहाँ है ? 
(अ) जोधपुर (ब) बाड़मेर 
(स) जैसलमेर (द) जालौर (स) 


2. प्राकृतिक साधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों 
के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं जिनका आघार है--. 


(अ) पशुधन (ब) वन 

(स) कृषि (द) खनिज (द) 
3. “राजस्थान में 200-02 में शुद्ध जोता-बोया क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 

कितना अंश है ? 

(अ) 49% (ब) दो-तिहाई 

(स) 60% (द) कोई नहीं (अ) 
4. राज्य में कृषियोग्य व्यर्थ भूमि कुल रिपोर्टिग क्षेत्रफल का कितना भाग है ? (2000- 

02 में) 

(ञअ) 5% (ब) 4% 

(स) 20% (दो) 25% (ब) 
5. राज्य में कौन-सा जल समस्त राष्ट्रीय जल का लगभग % अंश माना गया है ? 

(अ) सतही तल (ब) भूजल 


(स) सतही तथा भूजल (द) कोई भी नहीं _ (अ) 
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6. हाल में राज्य में जल की कौन-सी समस्या सर्वाधिक गम्भीर होती जा रही है ? 


(अ) पानी खाए होता जा रहा है 

(ब) डार्क व ग्रे जोनों की संख्या बढ़ रही है 

(स) पानी सिंचाई के लायक नहीं रह गया है 

(द) पानी की कमी बढ़ती जा रही है । (ब) 


. आर्थिक विकाप्त की दृष्टि से राज्य के प्राकृतिक साधनों की स्थिति पर कौन-सा 


कथन लागू होता है ? 

(अ) सभी प्राकृतिक साधन अपर्यात्त हैं 

(ब) कुछ साधन पर्यात हैं और कुछ का अभाव है 

(स) कृषि के लिए भूमि की कोई कर्मी नहीं है 

(द) औद्योगिक विकास के लिए सभी साधन विद्यमान हैं । (ब) 


अन्य प्रश्न 


बच ० पा २ ० ३ 


कड 
0. 


राजस्थान के प्रमुख ग्राकृतिक साथनों का विवेचन कीजिए और बताइए कि बे 
राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं । 


राजस्थान के 'जल-साधनों' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 

राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

राजस्थान के आर्थिक साथनों का मूल्यांकन कोजिए । 

शजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं, समझाइए । 

प्राकृतिक संसाधन निधियों में राजस्थान किस सीमा तक घनी है ? 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

6) राजस्थान का पशु-धन, 

(४) राज्य के जल-साघन, 

(हा) राज्य में भूमि का उपयोग । ; 


« राजस्थान के प्राकृतिक साधनों का विषेचन कौजिए और बताइए कि वे राजस्थान के 


आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं 2 
प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास में महत्व बताइए । 
राजस्थान राज्य के भूमि, पशुधन एवं जल-संसाधनों का वर्णन कीजिए । 





खनिज पदार्थ व राज्य की 
नई खनिज नीति, अगस्त 994 


[कावला्5 चात विल्ए शातवला ?0०४ ण 
शा 5090०, 899०5५६, 994] 





राजस्थान खनिज पदार्थों का एक अजायबघर (6 )(०३८०४ ० 'शगाव्व$) माना 
गया है । वर्तमान में यहाँ 42 किस्म के बड़े खनिज तथा 23 प्रकार के लधु खनिज पाए जाते 
* हैं । अलौह धातु (0॥-जथा०७५ 7८५७७) (सीसा, जस्ता व ताँबा) के उत्पादव-मूल्य की 
दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है, तथा लौह खनिजों ((शा0५5 गा॥८»$) जैसे 
टंगस्टन, आदि के उत्पादन-मूल्य में इसका चौड़ा स्थान है ॥ प्रचलित कौमतों पर (व! 
(णा६॥ ०८५) खनन (॥0॥8) से 499-92 में 462 करोड़ रुपये को आमदनी हुईं थी, 
जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (५509) का 2.3% थी । यह 2002-03 में 4955 करोड़ 
रुपये हो गई, जो राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 2.6% अंश रही । खनन-द्षेत्र से राज्य को 
गैर-कर राजस्व (00॥-090 ॥8४८॥०८) 3993-94 में 64.2 करोड़ रु. प्राप्त हुआ था जिसके 
भविष्य में बढ़ने को आशा है. । इसी वर्ष खतन-क्रिया में 3.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार 
मिलाहुआ था । पक 
वर्तमान में राजस्थान जास्पर व बोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तथा 
टंगस्टन, सीसा व जस्ता कन्सन्द्रेद्स, ताँबा धातु, सीमेंट व स्टील ग्रेड चूना पत्थर, सोप- 
स्टोन, बाल कले, कैल्साइट, फैल्सपार, प्राकृतिक जिप्सम, चीनी मिट्टी (केओलिन ), 
रॉक फॉस्फेट, गेरू ( ऑकर ) एवं इमारदी पत्थर का अग्रणी उत्पादक माना गया है। 
राज्य में जिन खनिजों का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 70% या अधिक होता 
है, ये अग्रांकित तालिका में दर्शारं गए हैं ॥! 





4. जागलण 7०), /ण्टण्न 4994, ऐल्डक्रधाावत जे १७०5, ठजस मी सिख. 9] 
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राजस्थान में देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 57% होता है । इस दृष्टि से 
भारत में राज्य का पाँचवाँ स्थान है । उत्पादन-मूल्य को दृष्टि से बिहार (3 |%), मध्य 
अदेश (97%), गुजरात (8 6%) तथा असम (7 3%) इससे आगे हें । 
राजस्थान में समस्त भारत के उत्पादन का प्रतिशत 
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एसबेस्टस 89 सैण्डस्टोन 70 
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खनिज ईंधनों ((वञाटा8। ७०७७) में पलाना की लिग्नाइट की खानें आती हैं, जिनमें 
काफी वर्षों से काम होता रहा है । नागौर जिले के मेड़ता रोड तथा बाड़मेर जिले के कपूरड़ी 
क्षेत्रों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं । कपूरड़ी में 6 करोड़ टन के लिग्नाइट के 
भण्डार आँके गए हैं । मई 983 में जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर 
प्राकृतिक गैस का एक विशाल भण्डार पाया गया था । यहाँ एक अरब घनमीटर में 
प्राकृतिक गैस मिली है । इस क्षेत्र में सीमेंट प्लांट और विद्युत-गृह स्थापित करने की योजना 
है ।6 जुलाई, 990 को डांडेवाला ( जैसलमेर ) में प्राकृतिक गैस का एक भण्डार 
मिला है । इससे प्रतिदिन 4 लाख क्यूबिक मोटर गैस उपलब्ध होने का अनुमान है जिससे 
एक बिजलीघर व कई गैस-आधारित उद्योग चलाए जा सकते हैं । राजस्थान राज्य विद्युत 
मण्डल, रीको, सेंचुरी रेयन, दिग्विजय सीमेंट, गोविन्द ग्लास उद्योग, गैस के लिए ऑयल 
इण्डिया लि. को अनुरोध कर चुके हैं । मार्च ।984 में जैसलमेर से करीब 45 किलो- 
मीटर दूर सादेवाला में तेल का एक बड़ा भण्डार मिला था । तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 
जून 983 के अन्त में वहाँ खुदाई का काम शुरू किया था । जैसलमेर में तेल व प्राकृतिक 
गैस आयोग एक हीलियम गैस प्लांट लगाने का विचार कर रहा है । सादेवाला से पाक सीमा 
के बीच करीब छः किलोमीटर की ही दूरी है | रामपुरा-आगुचा (भीलवाड़ा जिले) में जिंक 
व सीसे के विपुल भण्डार मिलने से राजस्थान में भारत सरकार ने चंदेरिया में एक जिंक 
स्मेल्टर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, जिसकी लागत लगभग 447 करोड़ रु, अनुमानित 
है । इसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कार्यान्वित करेगा । इस परियोजना में खनिज दोहन पर 
70 करोड़ रुपये की लागत को शामिल करने पर कुल लागत का अनुमान 67 करोड़ 
रुपये लगाया गया है | चित्तौड़गढ़ जिले के गाँव केसरपुरा (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की 
खोज उल्लेखनीय है । इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है 


खनिज पदार्थ व ग्ज्य की नई खत्रिज नीति आग्रस्त ॥२०५ $] 


जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र में 50 करोड़ टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों 
का पत्ता लगाया गया है । यह पीले रंग का स्टोल ग्रेड लाइमस्टोन उत्तम किस्म का 
होता है | यह इस्पात बनाने की फैक्ट्रियों में प्रयुक्त किया जा सकता है । 

अप्रैल 992 में ऑयल इण्डिया को बीकानेर के विकट वाधेवाला क्षेत्र में तेल के 
विशाल भण्डार मिले हैं । बाधेवाला से तुवरीवाला तक ॥3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैवी 
क्रंड ऑयल के भण्डार का पता चला है, जो करीब 25 मीटर मोटी परत के रूप में 
है । इस क्षेत्र में करीच साढ़े तीन करोड टन तेल के भण्डार है । राज्य में तेल व गैस की 
खोज के सक्किय प्रयास किए जा रहे है । पोलैण्ड की सुप्रसिद्ध कम्पनी-पोलिश ऑयल 
एण्ड गैस कम्पनी के सहयोग से एसार ऑयल द्वारा बीकानेर, गंगानगर व चूरू जिलों 
के 32 हजार वर्ग किलोमीटर में खोज कार्य शुरू करने की चर्चा रही है । शैल 
इन्टरनेशनल ने बाडमेर-जालौर जिलों में अपना सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया हैं 
तथा बहाँ परीक्षण के तार पर कुए खोदे जा रहे हैं । 

नीचे विभिन्‍त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
धात्विक खनिज (७९४॥॥९ गर्व)! 


() ताँबा--खेतड़ी की ताँबे की खानें सिंघाना से रघुनाथपुरा तक फैलो हुई हैं । राज्य 
के अन्य भागों में भी त्ताँमे के भण्डारों का सर्वेक्षण किया गया है । दरीबा के समीप का क्षेत्र 
भी उल्लेखनीय है । झुंझुनूं जिले के खेतड़ी-सिंधाना क्षेत्र में ताँचा निकाला जाता है । दूसरा 
स्रोत खो-दरैबा (अलवर जिला) है । भीलवाड़ा जिले में भी ताँबे का क्षेत्र है । सिरोही जिले 
में आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व दाँवा पाए गए हं । उदयपुर जिले के अंजलो क्षेत्र में 
तांबे के भण्डार मिले हैं । 

खेतड़ी के समीप तौबे के बड़े भण्डार हैं । इनका उपयोग करके कच्चा तौँबा गलाने 
की क्षमता का विकास किया जा रहा है । इससे उपोत्पत्ति (9-97000८0 के रूप में 
संल्फ्यूरिक एसिड प्रा होगी और थोड़ी चौँदी व सोने की मात्रा भी उपलब्ध होगी । 
सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होते से सुपर फॉस्फेट का उत्पादन भी चालू किया जा सकेगा । 

राजस्थान में कच्चे ताँबे (००७८-०९) का उत्पादन 7799-2000 मे 8.5 लाख टन 
तथा 200-02 में 8.9 लाख रन अनुमानित है । 

(0) सीसा व जस्ता--उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जावर स्थान पर सीसे 
व जस्ते की खानें स्थित है । सीसे के डले गलाने के लिए बिहार भेज दिए जाते हैं, और जस्ते 
के डले जो पहले जापान भेज दिए जाते थे, अब देबारी (उदयपुर के पास) में जस्ता गलाने के 
संयंत्र में प्रयुछ किए जाते हैं । इस कार्य के संचालन के लिए *दी हिन्दुस्तान जिंक 
लिमिटेड ', देबारी की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है । जस्ता गलाने की 
उपोत्पत्ति के रूप में सुपर फॉस्फेट एसिड व कैडमियम प्राप्त होते हैं । सल्फ्यूरिक एसिड का 
उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा सकता है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, 


आम की मकर जज हक मर 
]. 89ग्रट ह8८३ #0०७॥ [२७॥३३080, 2003, ए॥ 4, एए 26-27 आये भी 2004-02 के अधिकांश 
आँकडे इसी स्रोत से लिए गए हैं । 
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भीलवाड़ा जिले के रामपुय-आगुचा क्षेत्र में जस्ते व सीसे के विषुल भण्डार मिले हैं जिससे 
चंदेरिया में एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाया जा रहा है । 

200-02 में राजस्थान में सीसे के डलों का उत्पादव 44 हजार दन तथा जस्ते के 
डलों का 398 हजार टन हुआ था । 200-02 में चाँदी का उत्पादन 45405 किलोग्राम हुआ 
जो पिछले साल से अधिक था । 

(॥) कच्चा लोहा--राजस्थान में थोंड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर, उदयपुर, 
झुंझुनूं, सीकर व अलवर जिलों में पाया जाता है । मुख्य भण्डार जयपुर व उदयपुर जिलों में 
स्थित हैं । 2000-0॥ में कच्चे लोहे का उत्पादन 43.6 हजार टन हुआ था जिसके घट कर 
200-02 में 29.5 हजार टन होने का अनुमान है । 

(४0) मैंगनीज--बांसवाड़ा जिले में घटिया किस्म को मैंगनीज पाई जाती है । राज्य में 
मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है । 

(/) टंगस्टन (7णणा४५७॥)--नागौर जिले में डेगाना के पास दो पहाड़ियों में टंगस्टन 
के भण्डार पाए जाते हैं । यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफी अच्छी बताईं जाती है ! 
रंगस्‍्टन का उपयोग एलोय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में होता है । यह विद्युत के साज- 
सामान में भी प्रयुक्त किया जाता है । टंगस्टन रक्षा-विभाग को सप्लाई किया जाता है। भारत में 
टंगस्टन के उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है । मैंगनीज व टंगस्टन के 
उत्पादन के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 

औद्योगिक व अधात्विक खनिज (60४07 थ्ात ०-९८ ।धए८०/5)-- 
इन खनिजों का वर्णन निम्न समूहों में विभाजित करके किया जा सकता है-- 

(अ) पृथक्‌ करने के काम आने वाले खनिज, ताकि ताप का प्रभाव न पड़े 
(0750५॥७), ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज (268००7८४) व चीनी मिट्टी के 
बर्तन बनाने के काम आने वाले खनिज (८अशा॥८ ए0९७॥5) । इस समूह में निम्न खनिज 
शामिल होते हैं-- 

(0) एसबेस्टस--एसबेस्टस का उपयोग एसबेस्टस सीमेंट, छत की चहरें, पाइप 
आदि बनाने में किया जाता है । 200-02 में 44.8 हजार टन एसबेस्टस का उत्पादन होने 
का अनुमान है जबकि 2000-0 में 77.9 हजार टन का हुआ था । भारत का 89% 
एसबेस्टस राजस्थान में उत्पादित किया जाता है । इसके भण्डार उदयपुर, डूँगरपुर, भीलवाड़ा 
च अजमेर जिलों में हैं । ५ 

(0) फैल्सपार (एल४&)--यह काँच, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता 
है । देश में फैल्सपार की कुल उत्पत्ति का लगभग 70% राजस्थान में उत्पन्न होता है । यह 
भुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में सिरोही, उदयपुर, अलवर और पाली 
जिले में भी पाया जाता है । 200-02 में इसका उत्पादन 55 हजार टन हुआ जबकि 
2000-07 में 44 हजार टन हुआ था । 


(४) सिलिका रेत (5॥28 $9)--यह काँच उद्योग में कच्चे माल के रूप 
में काम में आतो है । यह अधिकांशतः जयपुर और बूँदी जिलों में निकाली जाती है । 


खनिज पदार्थ व राज्य को नई खतिज नीति, अगस्त /99+ कि] 


200-02 में इस्तका उत्पादन .99 लाख टन हुआ जबकि 2000-0 में 2.07 लाख रन 
हुआ था । 

(४१) स्वादर्ज--यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता 
है । यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलों में मिलता है । 

(श) मैग्नेसाइट--यह रिफ्रेक्टरी ईंटों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता 
है । यह थोड़ी मात्र में काँच के उद्योगों में भी काम आता है । यह अजमेर जिले में भी पाया 
जाता है। 

(४४) वरमीक्यूलाइट-.- अजमेर जिले में एक खान से थोड़ी मात्रा में वरमीक्यूलाइट 
निकाला जाता है । इस पर अग्नि का प्रभाव नहों होता । यह ताप व ध्वनि का अच्छा 
इन्स्यूलेटर होता है । 

(४) वोलस्टोनाइट--यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते जा रहे हैं । 
'यह स्रिमिक उद्योग में काफी काम आता है । यह पेन्ट व कागज दच्चोम में भी प्रयुक्त होता 
है । यह सिरोही जिले में मिलता है । भारत का शत-प्रतिशत बोलस्टोनाइट का उत्पादन 
केवल राजस्थान में होता है । 

(शं॥) चायना क्ले व व्हाइट क्ले--यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्स्यूलेटर के रूप में 
काम आता है । यह सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, नागौर व जालौर जिलों में पाया जाता है । 

(४४) फायरे ब्ले--यह फायर क्ले ईंट, ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती है । यह 
बीकानेर जिले में पाई जाती है । 

(2) डोलोमाइट--यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलों 
से निकाला जाता है । यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में भी काम आता है । 

( आ ) इलेक्ट्रोनिक व आणविक खनिज---इस समूह में अप्रक व बेरिल आते हैं । 

(0) अध्रक (गरा०७)--शजस्थान में अश्रक को खानें भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जमपुर 
व उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं । अप्नक विद्युत साज-सामप्री में प्रयुक्त होता है । यह रबर 
के टायरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है । 

। बिहार व आम्ध प्रदेश के बाद अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान आता 
है । भारत का लगभग एक-चौथाई अभ्रक राजस्थान में उत्पन्त होता है । 2000-0 में 
अभ्रक का उत्पादन 469.7 टन तथा 200-02 में 329.6 टन आंका गया है जो पिछले वर्ष 
'की तुलना में लगभग दुगुना था ! 

(४) आणविक खनिज---आणविक खनिजों में भी राजस्थान को स्थिति उत्साह- 
वर्द्धक मानी जाती है । अजमेर व ग़जगढ़ की खानों में लिथियम कौ कुछ मात्रा मिली है । 
उदयपुर के समीप यूरेनियम को खोज की जा रही है । राजस्थान बेरिल का भी प्रपुख 
उत्पादक है। यह सूक्ष्म मात्रा में अभ्रक की खानों में मिलता है । यह अजमेर व जयपुर संभाग 
में पाया जाता है। * 
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(३) कीमती पत्थर व अन्नेसिब्न (ठ्षा डाणाल६ 0 #७93६९५)-- 

(0) पन्ना (दाशण0)--अजमेर व उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर एमरल्ड मिलता 
है । यह हरे रंग का कीमती पत्थर होता है । पिछले वर्षो में इसका उत्पादन काफी घट गया 
है। 

(४) गारनेट--_यह अजमेर, भीलवाड़ा व टोंक जिलों में पाया जाता है । इसकी दो 
किसमें होती हें : एक तो अन्लेस्रिव ओर दूसरी जैम । राजस्थान में इसकी दोनों किसमें पाई 
जाती हैं । जैम गारमेट टोंक जिले में ज्यादा मिलता है । 

(ई ) उर्वरक खनिज--.इस समूह में जिप्सम, रैक-फॉस्फेट व पाइराइट्स आते हैं । 


6) जिप्सम--राजस्थान मे जिप्सम के काफ़ो भण्डार भरे पड़े हैं । देश में कुल 
उत्पादन का 93% राजस्थान के हिस्से मे आया है । जिप्सम की खानें बीकानेर, श्रीगंगानगर, 
चूरू, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिलें मे पाई जाती हैं | पहले यह भवन- 
प्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होती थी, अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती 
है । यह सीमेट उद्योग में भी प्रयुक्त होती है । देश मे गन्धक को कमी होने से जिप्सम 
आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है । 2000-0 में 


राजस्थान में 25 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ तथा 200-02 के लिए लगभग 27. 
लाख टन का अनुमान लगाया गया है । 


(४) रॉक-फॉस्फेट--उदयपुर के समीप रॉक-फॉस्फेट के विशाल भण्डारों की 
खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास मे एक नया अध्याय जोड़ दिया है । पहले यह 
जैसलमेर जिले मे बिरमेनिया स्थान पर ढूँढा गया था । झामर-कोटड़ा के भण्डार बहुत 
प्रसिद्ध हो गए हैं । अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाए गए हैं । झामर-कोटड़ा क्षेत्र मे उत्पादन 
मार्च 969 से प्रारम्भ हो गया था । शॉक-फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में 
किया जा रहा है । 969 मे राज्य मे लगभग 69 हजार टन रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन एक 
महत्त्वपूर्ण घटना मानी गई है । इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है ।2000-0। में 
रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन 0.] लाख टन हुआ था । 200-02 के लिए उत्पादन का 
अनुमान 4.] लाख टन है, जो पिछले वर्ष से थोड़ा ज्यादा है । रॉक-फॉस्फेट की बिक्री से 
राज्य सरकार को करोड़ों रुपये को आमदनी होती है । रॉक-फॉस्फेट के परिशोधन के लिए 
एक बड़ा संयंत्र लगाने की योजना है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सोफरा माइन्स, फ्रांस द्वारा तैयार 
कराई गई है ।झामर-कोटडा मे रॉक-फॉस्फेट के 68 करोड़ टन के भण्डार अनुमानित हैं । 


(पं) पाइराइद्स (०,05)---सीकर जिले के सलादी-पुरा में पाइराइट्स की काफी 
मात्रा उपलब्ध हुई है | इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा सकता है । गन्धक का अम्ल या 
तेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है । उदयपुर के समीप रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों व 
सलादीपुरा की पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य में एक उर्वरक कॉम्पलैक्स या समूह 
स्थापित किया जा सकता है । 


(3) रसायन उद्योग के खनिज--इस समूह में लाइम-स्टोन, फ्लो्सपार व बेराइट्स 
अति हैं । 
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(9) लाइमसस्‍्टोन या चूना पत्थर--सौभाग्य से राजस्थान को सीमेंट के उत्पादन के 
लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं । नौ सीमेन्ट के प्लाण्ट: लाखेरी, सवाई माधोपुर, 
चित्तौड़गढ़, दारौली (उदयपुर), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), मौडक (कोटा), बनास 
(सिरोही), ब्यावर व कोटा में चल रहे हैं । पिछले पाँच वर्षों में राज्य में सोमेट का उत्पादन 
काफी बढ़ा है । राज्य के विभिन्‍न भागों में लाइमस्टोन पाए जाने से सौमेन्ट के उद्योग का 
भविष्य उज्ज्वल हो गया है । जैसलमेर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, 
सिरोही व पाली जिलों के विभिन क्षेत्रों में लाइमस्टोन की सकल मात्रा व श्रेणी 
निश्चित करने के लिए प्रोसपेक्टिंग का कार्य चल रहा है | जैसा कि प्रारम्भ में बताया 
जा चुका है जैसलमैर के सोनू क्षेत्र में स्टीलग्रेड लाइमस्टोच का 50 करोड़ डन का 
भण्डार मिला है । लाइमस्टोन का उत्पादन लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) व बर्निंग 
दो श्रेणियों के तहत अलग से दिखाया जाता है । 200-02 में आयामी लाइमस्टोन का 
उत्पादन 2 6 लाख टन तथा बर्निंग किस्म के लाइमस्टोन का उत्पादन लगभग 29. लाख 
टन आंका गया है । 

(6) फ्लोर्सपार (ह०छा5छुण7)--डूँगरपुर जिले मे मांडो-कौ-पाल नामक स्थान पर 
फ्लोर्सपार के भण्डार पाए जाते हैं । इसका विकास पहले के वर्षों में राजस्थान औद्योगिक व 
खनिज विकास निंगम के ट्वारा किया गया था । यह फ्लोर्सपार स्टील मैटेलर्जी में व 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने मे काम आतो है । राज्य में 2000-0 में 4.8 हजार टन 
प्लोराइट क्रूड का उत्पादन हुआ था । 200-02 में 3.5 हजार टन का उत्पादन होने का 
अनुमान है । 

(मं) बेराइट्स (897/7०5)--यह तेल के कुओं की ड्रिलिंग के दौरान घोल या 
कौचड़ बनाने के काम आता है । यह पेंट, लिथोपेन उद्योग तथा बेरियम रसायनों में प्रयुक्त 
होता है । यह कागज व रबर उद्योग में भी काम आता है । यह अलवर जिले में तथा 
नाथट्वारा के समीप मिलता है । 2000-200 में इसका उत्पादन 6 हजार टन हुआ था । 

200।-02 में इसके घटकर 3.8 हजार टन रहने का अनुमान है । 

(ऊ ) छोटे खनिज (](॥॥0 '(॥४०५)-- 

60) बेन्टोनाइट--यह एक प्रकार को मिट्टी होती है | थरह ड्रिलिंग मड तैयार करने 

व सौन्दर्य प्रसाधनों (८०आ॥८९४०$) के निमांण में प्रयुक्त होता है । यह बाड़मेर व सवाई 
माधोपुर जिलों में पाया जाता है । देश का 5% बेन्टोनाइट राजस्थान में मिलता है । 

(४) मुलतानी मिट्टी (#श]८"१६ 80)--बीकानेर व जोधपुर जिले में इसके भण्डार 
पाए जाते हैं । यह चिकनाहट को सोख लेती है और तेल से रंगीन पदार्थ हटाने में प्रयुक्त 
होठी है 

(8) संगमरमर, ग्रेनाइट व अन्य भवन-निर्माण के पत्थर--मकरना का संगमरमर 

ाजमहल के निर्माण में प्रयुछ किया गया था । नागौर, पाली, सिरोही, बूँदी, उदयपुर व 
जयपुर जिलों में संगमस्मर को प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले हैं । 2000-0॥ में संगमरमर 
(ब्लॉक्स) का उत्पादन 40.6 लाख टन हुआ जिसके 200-02 में 49.3 लाख उन होने 
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का अनुमान है । राजस्थान के 8 जिलों में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है । अतः राज्य ग्रेनाइट को 
दृष्टि से काफी धनी है । जालौर जिले में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट 
के भण्डाओं में प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं--झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, 
सवाई माधोपुर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, अलवर व राजसमंद । 
राज्य के विभिन्‍न भागों में सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन के भण्डार पाए जाते हैं । 

(ए) विविध- 

() घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइट---राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 
माना गया है । ये खनिज टैल्कम पाउडर, खिलौने आदि बनाने में प्रमुख माने जाते हैं । ये 
उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा व डुूँगरपुर जिलों में पाए जाते हैं । 

(४) कैल्साइट--यह रसायन के रूप में कैल्सियम कार्बोनेट होता है । यह कागज, 
चस्त्र, चीनी मिट्टी उद्योग, पेन्ट इत्यादि में काम आता है । यह सीकर जिले में प्राप्त होता है 
लेकिन कुछ मात्रा सिगेही, पाली, जयपुर व उदयपुर जिलों में भी पाईं जाती है । 

6४) गेरू या ओकर्स (0८5०5) ( लाल और पीले )-..ये खनिज पिगमेंट होते 
हैं । ये घुलते नहीं हैं और रंग बनाने, सीमेंट, रबड़, प्लास्टिक आदि उद्योगों में काम आते 
हे । यह चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर मिलता है । यह कुछ अन्य जिलों में भी मिलता 
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(४) नमक--राजस्थान में सांभर झील में काफी नमक उत्पनन किया जाता है । 
डीडवाना, पचपदरा व लूनकरणसर भी नमक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र माने गए हैं । 
खनिज ईधन (धागधमबष एएल5) 

() लिग्नाइट कोयला--राजस्थान में लिग्नाइट कोयला (भूरा कोयला) काफी 
मात्रा में पाया जाता है । इससे थर्मल बिजली पैदा की जा सकती है । राज्य में इसके भण्डार 
लाना (बीकानेर) में 2 5 करोड़ टन, कपूरड़ी (बाड़मेर) में 6 करोड़ टन तथा मेड़ता रोड 
(नागौर) में 2 5 करोड़ टन पाए गए हैं । 

लिग्नाइड आघारित ठाप विद्युत गृह के लिए 2 *« 250 मेगावाट बरसिंगसर परियोजना 
के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कॉरपोरेशन के साथ 6 दिसम्बर, 996 को विद्युत 
खरीदने का अनुबन्ध किया गया था। 

बरसिंगसर में लिग्वाइट-आधारित ताप बिजलीघर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया 
जाना चाहिए ताकि राज्य में विद्युत का अभाव दूर किया जा सके । बरसिंगसर में 6 करोड़ 
20 लाख टन लिग्नाइट होने का अनुमान है । यहाँ 35 साल तक लिग्नाइट का खनन किया 
जा सकता है । अतः इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए 
आवश्यक जल की पूर्ति ईन्दिरा गांधी नहर से की जाएगो। 

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस---राजस्थान में गैस के भण्डार जैसलमेर में घोटारू 
नामक स्थान पर 983 में पाए गए थे । इनमें मिथेन व हौलियम गैस की मात्रा अधिक पाई 
जाती है ! जुलाई 990 में डांडेवाला (जैसलमेर क्षेत्र) में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार 
मिले हैं, जिनसे एक बिजलोघर व कुछ गैस-आधारित उद्योग चलाए जा सकते हैं 


खनिज प्रदार्थ व राज्य की नई खनिज नीति, अयस्त /9%7 हा 


984 में जैसलमेर मे 'सादेवाला' में खनिज तेल के मण्डार मिले हैं। अप्रैल 992 में 
बीकानेर के निकट “बाघेवाला' मे हैवी क्रूड ऑयल के भण्डार का पता चला है| फरवरी 
2003 के प्रारम्भ में स्कॉटलैण्ड की फर्म कैरन एनर्जी ((#ंगा 2॥०४६७) ने बाडमेर जिले 
के युदामलानी व कोसतु क्षेत्रों में उच्च कोटी के कच्चे त्तेल तथा ग्राम नगर से कच्चे चेल 
व गैस का पता लगाया है जिससे राज्य के विकास को बढावा मिलेगा) श्री गंगानगर 
जिले में भी कच्चे तेल का पता लगाया गया है। इनसे राज्य का राजस्व भी बढेगा। 

राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग ((॥थ४/-895६8 पातप्रद्रा८5 था रिव[95- 
(00॥)--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में खनिज पदार्थ बिपुल भाज्ा में पाए 
जाते हैं और राज्य अनेक खनिजों के उत्पादन में अग्रणी माना गया है । अतः राज्य में खनिज- 
आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सुदृढ़ नींव विद्यम्गन है । योजनाकाल में राज्य में कई 
प्रकार के खनिज-आधारित उद्योग स्थापित हुए हैं । इनमें से सबसे ज्यादा महन्चपूर्ण उद्योग 
इस प्रकार हैं : जस्ता स्मेल्टर, सुपर जस्ता स्मेल्टर, तौबा स्मेल्टर, रॉक फॉस्फेट बेनिफियेशन 
संयंत्र, पोर्टलैण्ड सीमेंट के बड़े संयंत्र, सफेद सीमेंट के संयंत्र, मार्बल प्रोसेसिंग संयंत्र, ग्रेनाइट 
प्रोसेसिंग संयंत्र, सिमिक व इन्स्युलेटर इकाइयों तथा कोटा स्टोन प्रोसेसिंप संयंत्र, आदि । 
इसके अलावा अनेक इकाइयाँ पत्थर/खनिज तोड़ने, पीसने व पाउडर बनाने, कटाई चिराई व 
पॉलिशिंग का काम करती हैं | इसके अलावा राज्य में चूने के भट्टे, हाइड्रेटेड चूने के संयंत्र, 
इंट-भट्टे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की इकाइयाँ भी पाई जाती हैं । कुल मिलाकर राज्य में इस 
समय लगभग 5 हजार खनिज-आधारित लघु इकाइयों पंजीकृत हैं 

कुछ खनिज-आधारित संयंत्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

(0) जस्ता एवं गलाई संयंत्र (207९० $फरश(७० ?!970--उदयपुर के समीप 
देबारी नामक स्थान पर 8 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिंक स्मेल्टर प्लांट चालू 
किया गया था । ऊँनी किस्म का जस्ता तैयार करने के साथ-साथ बह उपोत्पत्ति के रूप में 
केडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) भी तैयार करता है । सल्फ्यूरिक 
एसिड से सुपर फॉस्फेट तैयार किया जा सकता है । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-आगुचा में जिंक व 
सीसे के पर्याप्त भण्डार पाए जाने से भारत सरकार ने राजस्थान में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने 
की स्वीकृति दे दी है जिसे हिन्दुस्तान जिंक लि कार्यान्वित कर रहा है । यह चंदेरिया 
स्थान पर लगाया जा रहा है । इसमें खनिज-दोहन व स्मेल्टर संयंत्र पर लगभग 67 करोड़ 
रुपये की लागत का अनुमान है । इससे 42 करोड़ टन खनिज निकाला जाएगा, 2 हजार 
व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार व 0 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । 

(2) राज्य में सीमेंट के नौ बड़े कारखाने स्थापित किए जा चुके हैं । भविष्य में और 
नए कारखाने भी स्थापित किए जा रहे हैं । पिछले वर्षों में जय में काफो संख्या में सीमेन्ट 
के छोटे संयंत्र (7॥0-0००॥०॥६ एाआ8) भी लगाए गए हैं । राज्य में लाइमस्टोन को उपलब्धि 
के कारण सोमेंट उद्योग का भविष्य उज्वल है । नईं खनिज नीति लागू होने के पश्चात्‌ 29 
क्षेत्रों में ।0 लाख टन प्रतिवर्ष या इससे अधिक क्षमता के सीमेंट प्लांट लगाने के लिए 


88 ग्रजस्थान की अर्थव्यवस्था 


खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किए गए हैं, अथवा भारत सरकार को 
स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। पूर्व वर्षों की सरकारी सूचना के अनुसार इनमें से ।३ प्रस्ताव 
खनन-पट्टों के लिए हैं जिन पर बड़े सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने को पूरी सम्भावनाएँ हैं, 
तथा शेष ।6 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों के लिए हैँ जिन पर भी सीमेंट प्लांट स्थापित होने को 
आशा है। 

जैसलमेर के खिंया-खींवसर क्षेत्र में तीन बड़े सीमेंट के कारखाने स्थापित करने 
के लिए स्थान अधिसूचित किए गए हैं । इस प्रकाः जैसलमेर में अब पूर्वधोषित क्षेत्रों के 
साथ 5 बड़े सीमेंट के प्लांट स्थापित करने कौ योजना है । 

(3) खेतड़ी का ताँबा गलाने का संयंत्र (0०07९ 99७३ ए५आ0--खेठड़ी में 
ताँबा गलाने के संयंत्र की क्षमता 30 हजार टन है, जो भविष्य में बढ़ाई जा सकती है । यहाँ 
पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित 
किए जा सकते हैं । 

(4) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा क्षेत्र में 
प्राप्त रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों का उपयोग करके सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन किया जा 
सकता है । सीकर ( सलादीपुरा ) में पाइराइद्स के भण्डारों का उपयोग करके 
कस एसिड उत्पल की जा सकती है जिसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जा 
सकता है। 


इस प्रकार राज्य में कई तरह से सुपर-फॉस्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने से विकास 
को नया मोड़ मिल सकता है । 

(5) कई वर्ध पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूँगएपुर में मांडो 
की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लांट प्रारम्भ किया था, जिससे रसायन 
उद्योगों को बढ़ावा मिला है । 

(6) जालौर में एक ग्रेनाइट पॉलिशिंग फैक्ट्रो राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास 
निगम के अधिकार में लो गई थी जिसका विकास किया गया है । राज्य में पिछले वर्षों में 
ग्रेनाइट प्रोसेसिंग के संयंत्र आबू रेड व अन्य स्थानों में भी लगाए. गए हैं । 

(8) अन्य--इसके अलावा हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्रो, जोधपुर में ग्लास व ग्लास 
प्रोडक्ट्स, पर्फेक्ट पोटरी कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर में फायर ब्रिक्स, स्टोनवेयर व पाइप, 
भूपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा में ब्रिक्स, माइका इन्सूलेटिंग ब्रिक्स तथा जयपुर ग्लास एण्ड 
पॉटरीज चर्क्स, जयपुर में क्राकरी बनाई जाती है । 

एक उर्वरक का कारखाना गरढ़ेपान (कोटा के पास) स्थापित किया जा रहा है। 

दोकाओेए में चऋ्तिंगसर में लिप्नाइट के भण्लाएं का जैज्ञानिक ठंग से विदोहन किया 
जाएगा जिससे पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 

सूरतगढ़ के पास एक गैस का भण्डार मिला है जिसमें से चर्तमान में 5 मिलियन 
क्यूसेक फोट का ही उपयोग हो पा रहा है । यहाँ एक पेट्रोलियम कॉम्पलैक्स बनाने का 
प्रस्ताव है । इसके लिए योजना आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है, जिसे उसने 
सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । 


खनिज प्रदार्थ व राज्य की नईं खनिज नीति, अगस्त 499: 89 


राज्य की अगस्त 994 में घोषित नई खनिज नोति तथा जून 994 व जून 998 में 
घोषित नई औद्योगिक नीति में खनिज-आघारित उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार के 
कदम उठाए गए हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता 
है कि राजस्थान में ताबा, सीसा, जस्ता एवं सम्बद्ध धातुओं का उत्पादन बढ़ाया जा 
सकता है। भारत में इनका नितान्त अभाव है । अत: राज्य को इनके विकास पर विशेष रूप 
से ध्यान देना चाहिए और केन्द्र को इनमें अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए । विभिन्‍न खोतों 
से सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन बढ़ने से उ्वरकों को सप्लाई भी बढ़ सकतो है जिससे 
भविष्य में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होगी । लाइमस्टोन का उत्पादन बढ़ाकर सीमेंट व 
स्टील उद्योग को काफी लाभ पहुँचाया जा सकता है । 

राज्य में निम्म खनिज-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है।--. 


खनिज पदार्थ | उद्योग 


[।] [तंबा.__. | बायर ड्राइंग, फाउण्ड्री 


[2 | सीसा सफेद सीसा व क्रोम सौसा, स्टोरेज बैटरीज 

[जता | जस्ता ऑक्साइड, जस्ता सल्फेट | 
[4] सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोत. | सीमेंट 
[5 | रसायन ग्रेड लाइमस्टोन.. | कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्सियम कार्बाइट आदि रसायन 


|* गॉक फॉस्फेट सिंगल सुपर फॉस्फेट व अन्य प्रकार के फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, 
आदि। 


[7 | चीनी मिट्टी (चाइना क्ले) | सिरेमिक 
[8 | $ | बाल कते सरिमिक 



































9] 'फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज 
| ॥0 | 0 | कैल्साइट ग्लेज्ड टाइल्स 
(॥॥ | [अप्रक_._. | चैट ग्राउण्ड, अप्रक का पाउडर, आदि 





| ॥2 | 2 | क्‍्वादर्ज व रिलिका रौण्ड | बोतल, काँय के लैस्प व फ्लोरोसेंट ट्यूबें । 
| ।3 | 3 | बेन्टोनाइट व फुलर्स अर्थ | पत्वराइजिंग इकाइयों, आदि । 






































[॥4 | सोपस्टेन 'कौटनाशी दवाइयाँ, प्रसाधन की सामग्री, आदि । 
| ७ | जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोर्ड 

| ॥७ | 6 | फ्लोर्सपार हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आदि | 

7 | गारनेट 'एब्रेसिव्स, कटाई व पॉलिशिंग 

| ॥8 | 8 | लिगनाइट तरल लिग्नाइट, ब्रिक्वेटिंग । 

| 9 | 9 | पोटाश स्पूरेट ऑफ पोयश 

20 | ग्रेनाइट तथा मार्बल औओोसेसिंग इकाइयाँ सस्‍्लेब व टाइलें बनाना । 








4. जाकर 700०५ ॥994 (500 ण स्थि) ए॥7 


90 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राज्य में खनिज नीति का विकास--परिवहन व शक्ति के साधनों के विकास से 
राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास को सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं । राज्य में 
खनिज विकास के लिए 978 में एक खनिज नीति घोषित की गई थी । इसमें खनिज 
पदार्थों की खोज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर जोर दिया गया था । इसमें सड़कों के मास्टर 
प्लान बनाने, बिजली उपलब्ध कराने व खनन कार्य के लिए बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा 
राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया 
था । इसमें कहा गया था कि छोटे पट्टेघारियों को ऋण दिलाया जाएगा तथा अप्रधान 
खनिजों--जैसे लाइमस्टोन, संगमरमर आदि के पट्टे अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति के व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएँगे । 

राज्य में खनिजों के विकास के लिए नवम्बर 979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास 
निगम (२५४00) स्थापित किया गया था ॥ पहले यह कार्य राजस्थान औद्योगिक व खनन 
विकास निगम (रा/भा)८) के अन्तर्गत किया जाता था । रॉक-फॉस्फेट के खनन के लिए 
राजस्थान राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है । एम.वी. माथुर समिति ने खनन- 
विकास के लिए निम्न सुझाव दिए थे! -. 

(9) खनन को उद्योग घोषित किया जाना चाहिए ताकि इसको भी राजकोषीय 
लाभ व प्रेरणाएँ मिल सकें । 

(४) खनन व भूगर्भ संचालक को सभी खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर 
भूगर्भीय नक्शा बनवाना चाहिए। 

(मई) रामगंज, मोडक व झालाबाड़ क्षेत्रो में बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन की दूढ-फूट 
ब व्यर्थ अंश पड़े हैं, जिनसे पोजलाना (9७2299॥) सीमेंट बन सकती है, बशरते कि इस 
पर उत्पादन-शुल्क घटाया जाए । इससे रोजगार बढ़ेगा तथा सरकार को आमदनी प्राप्त होगी । 

(9) बिहार सरकार की भाँति अभ्रक को राजकीय व केद्रीय बिक्री कर से मुक्त 
रखा जाना घाहिए। 

(») खनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए । 

(४४) खनन विभाग को खानों के पट्टे देने तथा रायल्टी इकट्ठा करने के अलावा 
खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे में विस्तृत सूचना रखनी चाहिए, 
एवं 

(शव) भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग को 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसके लिए भूमि-रूपान्तरण, अवाप्ति नियमों व बित्त आदि 
की व्यवस्था बढ़ाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए । इससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर 
भो मजबूत होगा । 

थे सुझाव काफी व्यावहारिक व उपयोगी माने गए हैं । 





प्रो, एम.वी माथुर समिति (आठवीं योजना में औद्योगिक विकास को व्यूहरचना पर उच्चाधिकार प्राप्त 
समिति) को रिपोर्ट जून 989, पृष्ठ 36-37 


खनिज पदार्थ व राज्य की नई खनिज नीति, अगस्त 499५ 9 


भारत सरकार ने ॥8 फरवरी, 992 से कोयला, लिग्नाइट ब तेल को छोड़कर 
खनिजों और लघु खनिजों की गॉयल्टी में वृद्धि करने को घोषणा की थी, जिससे राज्य 
सरकार की शॉयल्टी की आय में वृद्धि होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । 
पुरानी दरों पर रॉयल्टी ॥॥6 करोड़ रु. से बढ़कर नई दरों पर 33] करोड़ रु. होने 
का अनुमान है । डोलोमाइट, खनिज सोने, खान के ऊपर हीरे की बिक्री, बॉक्साइट, 
कैल्साइट, जिप्सम आदि पर रॉयल्टी में वृद्धि की गई है, जिससे राज्य सरकार की रॉयल्टी 
को आय बढ़ेगी । भविष्य में भी इसमें अपेक्षाकृत कम अवधि में संशोधन किया जाना 
चाहिए। 
सितम्बर 992 में पर्यावरण अधिनियम में केन्द्र द्वारा संशोधन की अधिसूचना 
जारी करने से राज्य में खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो 
गई थी क्योंकि इससे पहाड़ी व वन क्षेत्रों में खनन-कार्य के रुक जाने की स्थिति बन 
गई थी । इस सम्बन्ध में पर्यावरण-संरक्षण और विकास की आवश्य- कताओं के बीच 
उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में स्वयं राज्य सरकारों को 
निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास का कार्य निर्बाध गति से 
आगे बढ़ सके ! !996.97 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार कई बन-द्षेत्रों 
में खनन-कार्य पर रोक लगा दिए जाने से राजस्थान में भी कईं खानों पर काम बंद कर दिया 
गया था जिससे काफी खनन-श्रमिक बेरोजगार हो गए थे तथा खनन-उत्पादन व खनिज- 
आपारित उद्योगों को भारी धक्का पहुँचा और राज्य की खनन-रॉयल्टी से होने वाली 
आमदनी भी घटी । इस प्रकार के अचानक विर्णय से भारी आर्थिक क्षति होतो है । राज्य 
सरकार के प्रयत्तों से कुछ बन्द खानों पर पुनः खनन-कार्य चालू किया गया, लेकिन 
भविष्य में बन-क्षेत्र में खनन-कार्य के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी 
चाहिए । पर्यावरण, खनन-क्रिया, रोजगार व विकास में परस्पर आवश्यक तालमेल बैठाया 
जाना चाहिए। 
इसके अलावा केन्द्रीय सरकार खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 
957 में संशोधन करके लघु खनिजों (॥70 ॥7८305) की परिभाषा को बदलना चाहती 
है ताकि मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (क॥रशशाआणां) पत्थर लघु खनिजों 
की श्रेणी में न रहें । इससे इन खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकर नहीं रहेगा, जैसा कि 
बड़े खनिजों के सम्बन्ध में आज भी नहीं है । अत: इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार 
'पर विपरीत प्रणाव पढ़ेपा और वह इन लघु खनिजों का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को भी नहीं दे पाएगी, जिनका जीवन इन पर निर्भर 
करता है । अतः राज्य में खनिज-विकास को उचित प्रोत्साहन देने के लिए बन-द्वेत्रों में 
खनन-क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध महीं लगाया जाना चाहिए । राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में 
निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और मार्बल, ग्रेनाइट आदि को लघु खनिजों 
की श्रेणी में रखकर इनके विकास व उपयोग का अधिकार राज्य सरकार को ही 
मिलना चाहिए। 
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ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति, सितम्बर 99--राज्य सरकार ने 25 
सितम्बर, ।99॥ को एक अधिसूचना जारी करके ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति 
निर्धारित कौ थी जो निम्न प्रकार थी-- 

() खनिज ग्रेनाइट के खनन पढ्टे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किए जाएँगे जो 
खनन कार्य मशीनों से करेंगे और ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित करेंगे । ऐसे 
उद्यमकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो नियांत के लिए प्रोसेसिंग संयंत्र लगाएँगे । 

(2) खनन पढ्टे ऐसे आवेदकों के पक्ष में स्वीकृत किए जाएँगे जिन्होंने पहले से 
प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, अथवा जो दो वर्ष की अवधि में प्रोसेसिंग यूनिट लगा 
लेंगे । 

(3) खनन यद्टों के अन्तर्गत क्षेत्र की साइज 700 मीटर 3८ 00 मीटर, अर्थात्‌ 
0,000 वर्गमीटर रखो गई है । 

(4) उक्त माप के दो से अधिक प्लाट नियमानुसार स्वीकृत न करने की नीति 
अपनाई गई है । 

(5) विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक प्लाट स्वीकृत किए जा सकेंगे, बशतें कि 
आवेदक ने अन्य आयातित चिराई को मशीन एवं पालिशिंग मशीन स्थापित कर रखी है, 
अथवा उसकी तैयार हो गई है । ऐसी स्थिति में 5 प्लाट या 50,000 बर्गमीटर का क्षेत्र खनन 
पट्टे पर दिया जा सकेगा । 

$ प्लाट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले फेस का पट्टा दिया जा सकेगा । 
जून 992 में यह भीमा 200 मोटर थी । 

'एक ही क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन-पत्र होने पर लॉटरी से निपटारा किया 
जाएगा। 

शुरू में 'लेटर ऑफ कमिटमेंट' दिया जाएगा और खनन-पट्टा संयंत्र स्थापित होने पर 
ही दिया जाएगा । 

जून 992 में इन नियभों को अधिक उदार बनाया गया जिसके अनुसार 20 प्लाटओक 
खनन-पढ़्टे स्वीकृत हो सकते हैं । 

पुनः अक्टूबर 994 में नई मार्बल नौति तथा जनवरी 995 में नई ग्रेनाइट नोति 
घोषित की गई । नई नीति में प्लाट का आकार । हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर 
किया गया तथा इन क्षेत्रों में विकास के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया 
गया। 


खजिज नीति, अगस्त, 994 


राजस्थान सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद अगस्त 994 में नईं खनिज नीति 
घोषित की । इस नीति के उद्देश्य नीचे दिए जाते हैं-- 
(0) आधुनिक तकनीक अपनाते हुए तीव्र गति से नये खनिज भण्डारों की खोज 
करना; 
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(2) खानों का उपयुक्त ढंग से यंत्रीकरण (॥९./0॥॥59-॥0॥) करके सुव्यवस्थित एवं 
चैज्ञानिक विधि से खनन-कार्य करना, 
(3) राज्य में खनिज-आधारित-उद्योगों की स्थापना करना, 
(4) खनिजों का निर्यात बढ़ाता, 
(5) नियमों रुव॑ प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना दाकि खनिज पदार्थों का उत्पादन 
बढ़ सके, 
(6) खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानवीय 
संसाधनों का विकास करना, तथा 
(7) खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना ताकि अधिक लोगों को काम 
पर लगाया जा सके । 
पूर्व में, वर्ष 977 में राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार खनिज नीति की घोषणा की गई 
थी | तब से अब तक नये खनिज भण्डारों की जानकारी, राष्ट्रीय खनिज नोति एवं प्रचलित 
नियमों में व्यापक संशोधन तथा आधारभूत ढांचे को उपलब्धता के साथ, अनेक उल्लेखनीय 
परिवर्तन हुए हैं । साथ ही प्रतिस्पर्धा तथा अन्तर्पष्टीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की 
अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के फलस्वरूप भी नई खनिज नीति की घोषणा आवश्यक हो 
गई ५ । उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का मीति में विस्तृत रूप से समावेश किया 
गया है। ! 
खनिज पदार्थों की खोज (!श॥गरधव/ ९५७9॥07७॥०॥)--खनिज पदार्थी की खोज हेतु 
सुदूर, आदिवासी तथा मर क्षेत्रों को प्राथमिकता टेते हुए आधुनिक तकनीक अपनाने तथा 
प्रोसपेक्टिंग में कार्यरत विभिन्‍न संस्थाओं में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया 
गया, एवं सर्वेक्षण कार्य हेतु द्विस्तरीय नौति निर्धारित की गई | एक उन खनिजों के लिए जो 
निर्यात योग्य हैं एवं जिन पर आधारित उद्योग अथवा प्रोसेसिंग इकाइयाँ शौघ्रता से लगाई जा 
सकती हैं, व दूसरे--ऐसे खनिजों के लिए जिनके खोज व खनन प्रारम्भ करने में तुलनात्मक 
रूप से अधिक समय लगता है, जैसे सोना, बेस या आधार मेटल्स, हीरा व अन्य बहुमूल्य 
रत्न, पोटाश आदि । दूसरी श्रेणी के खनिजों के लिए विदेशी निवेशकों (#0/८॥६४॥ 
]5 ९४०४४) को आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को 25 वर्ग किमी. से अधिक 
आकार के क्षेत्रों के भूगर्भीय सर्वेक्षण परमिट्स स्वीकृत करने को सिफारिश करने का राज्य 
सरकार ने निर्णय लिया । 
खनन पट्ठे स्वीकृत करने की नई नीवि--राज्य में विद्युत ऊर्जा की कमी को देखते 
हुए बीकानेर जिले के पलाना, गुढ़ा, बरसिंगसर एवं बिथनोक तथा बाड़मेर जिले के कपूरडी 
व जालीपा क्षेत्रों के लिग्नाइट भण्डारों को द्वांप-बिजलो के उत्पादन हेतु आरक्षित रखा गया 
है । बाड़मेर जिले के गिराल एवं नागौर जिले के कसनाऊ-इग्यार स्थित लिग्नाइट भण्डारों 
को औद्योगिक एवं घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया है । आशा है 
इससे लिग्नाइट आधारित ताप-विद्युत के उत्पादन की परियोजनाओं में पूँजी-निवेश बढ़ेगा । 
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जैसलमेर जिले के सोनू गाँव के समीप उपलब्ध इस्पात श्रेणी के लाइमस्टोन का खनन कार्य 
सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, परन्तु सीमेन्ट श्रेणी के लाइमस्टोन के लिए राज्य की नीति 
यट्टापारी द्वारा स्थापित सीमेन्‍्ट संयंत्र में ही इसके उपयोग के लिए देने की रखी गईं ] 

अब तक जिप्सम सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ही आरक्षित रहा है । भविष्य 
में इसके खनन पढ्टे निजी क्षेत्र में दिए जाने के लिए उपयुक्त नीति बनाने की बात कही गईं । 
चैेस मेटल्स एवं वोलस्टोताइट को भी निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया | 

इंट भट्टों में उपयोग में ली गई मिट्टी के लिए खनन पट्टों के स्थान पर कम से कम 
एक वर्ष तथा अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया । एवं 
लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को रायल्टी का भुगतान निर्धारित सूत्र के आधार पुर करने की नीति 
अपनाई गई। ५ 
सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन 


(॥) संगमरमर व ग्रेनाइट के खनन पट्टों के लिए वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों का 
आकार एक हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर किया गया । अन्य खनिजों के लिए भी 
निर्धारित न्यूनतम आकार को समीक्षा कौ जाकर आवश्यकतानुसार पुनर्तिर्धारण करने की 
बात स्वीकार कौ गई ताकि लाभकारी खनन हेतु बड़ी बैंचें बनाई जा सकें । 

(2) ग्रेनाइट के समान ही संगमरमर के पढ्टे विभाग द्वाश नियत किए गए भूखण्डों पर 
देने का निर्णय लिया गया एवं आवेदन पत्र के साथ आवेदक को परियोजना का एक प्रारूप 
भी प्रस्तुत करना होगा । आवंटन में प्राथमिकता हेतु खानों के यंत्रीकरण एवं प्रोसेसिंग 
इक्काइयों की स्थापना तथा निर्यात हेतु वांछित पूँजी निवेश की वित्तीय क्षमता को ध्यान में 
रखने की बात स्वीकार की गई । 

(3) कोय स्टोन रवं स्लेट स्टोन के नये पट्टे उन्हीं उद्यमियों को देने का निर्णय लिया 
गया जो आवश्यक मशीनरी लगा कर खनिज की अविभाज्य परतों का ब्लॉक्स के रूप में 
खनन करने को तैयार होंगे । 

(४) खनन प्टों के नवीनीकरण के समय यह देखने का निश्चय किया गया कि खान 
का विकास सुचारू रूप से किया गया है अथवा नहीं। 

(5) अप्रधान या छोटे खनिजों के छोटे पट्टे जो एक दूसरे से सटे हुए हों, वे एक 
एकीकृत पढ्टे के रूप में सम्मिलित किए जा सकेंगे, बशतें कि एकीकृत पट्टों का कुल 
क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर से अधिक न हो । 

(6) पद्टाघारकों को अवधि-ऋण ([शा॥ .0आ) को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य 
से खनन पट्टों को वित्तीय संस्थाओं के पास बंधक रखने की अनुमति देने को घोषणा की 
गई। 

(7) जिन खानों में खनन कार्य नहीं हो रहा है, उनकी जानकारी करने एवं यह प्रयास 
करने कि खनन प्टे बिना खनन कार्य के व्यर्थ नहीं पड़े रहें, इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दिया 
जाएगा। _ 
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(8) विभाग में खनिजीं की खोज तथा दोहन एवं खनिज-आधारित-उद्योगों के 
विकास हेतु एक पृथक्‌ प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी जो अन्य कार्यों के साथ खनन के 
तरीकों; खनिज के अपव्यय में कमी एवं खनिजों के वेस्ट अंश को उपयोगो बनाने के 
उपायों तथा छोटी खानों के लिए उपयोगी खनन-मशीनरी व उपकरणों के विकास जैसे 
विषयों का अध्ययन करेगा । 

(9) खनिजों की खोज, खनन एवं खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पाँच 
करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश करने वाले निवेशकों को “सिंगल खिड़की सेवा” 
(राह ५/वात0०७ $८7श०८) व 'पथ- प्रदर्शन-सेब्राएँ', प्रदान की जाएँगी । 


खनिज आधारित उद्योग 


(॥) नई खनन-नीति में यह व्यवस्था को गईं कि जो उद्यमी खनिज आधारित उद्योग 
स्थापित करेंगे उन्हें खनन पट्टे स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जाएगी ॥ 

(2) खानीं से निकले कोय स्टोन वेस्ट को यदि औद्योगिक इकाइयों में कच्चे पदार्थ 
के रूप में काम में लिया गया तो उस पर रायल्टी नहीं ली जाएगी । 

(3) सिरेमिक एवं ग्लास उद्योग की उन इकाइयों के लिए जिनमें पुँजी निवेश 5 करोड़ 
रुपये से 25 करोड़ रपये के बोच होता है, बिक्रो-कर प्रोत्साहन/ आस्थगन स्कीम, 989 
के अन्तर्गत लाभ कौ अधिकतम अवधि 7 वर्ष से बढ़ा कर 9 वर्ष की गईं, तथा जिन 
इकाइयों का पूँजी-निवेश 25 करोड़ रुपयों से 00 करोड़ रुपयों के बीच होता है, उनके 
लिए यह अवधि 9 वर्ष से बढ़ाकर । वर्ष कर दी गई | करदेयता को छूट भी 75% से 
बढ़ाकर !00% की गई । जून १998 की नई बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन स्कीम में और 
संशोधन किए गए। 

खनिज पदार्थो के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय 


(क्क्ुण। ?2ण्राणाीणा '९२४६5४7९5) 


() राज्य में समय-समय पर मेलों, प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों का आयोजन करने पर 
बल दिया यया वथा देश व विदेश में आयोजित मेलों आदि में निर्यातकों एवं सरकारी 
कार्यकर्ताओं के भाग लेने की व्यवस्था की गई । 

(2) निर्यातीन्मुख उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को खनन पट्टा आवंटन करने में 
प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया । 

(3) विभागीय प्रयोगशाला उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, परिष्करण (866- 
#ल्िक्ा०) प्रयोगशाला, अजमेर को परिष्करण एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु और सुदृढ़ 
बनाने का प्रयास करने की बात स्वीकार की गई । 

आधारभूत सुविधाएँ ([70850ए८ए० 4०॥0९5)--खानों को पक्की सड़कों से 
जोड़ने के लिए “' अपना गाँव-अपना काम ”” तथा '*जवाहर रोजगार योजना”' के अन्तर्गत भी 
सड़कों का यथासम्भव निर्माण कराने पर बल दिया गया । कुछ सड़कों का निर्माण राजस्थान 
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राज्य पुल निर्माण निगम द्वार कराने की बात स्वीकार कौ गईं । परन्तु व्यय को गई शशि 
पनगम द्वार पथकर (टोल टैक्स) के रूप में वसूल करने की नीति अपनाई गई । जो सड़कें 
खातों के स्वामियों द्वारा प्रस्तावित होंगी, उन पर 50% व्यय राज्य सरकार द्वारा बहन करने 
की घोषणा की गई । 

यह कहा गया कि पट्टाघारकों द्वारा खान श्रमिकों के लिए स्कूल व अस्पताल जैसी 
सुविधाओं के निर्माण पर किए जाने वाले व्यय का 50% राज्य सरकार स्वयं बहन करेगी । 

जिन क्षेत्रों में खानों का सामूहिक आवंटन किया जाएगा वहाँ आधारभूत सुविधाएँ प्रदान 
करने की जिप्मेदारी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को सोंपी जाएगी । 

यह निर्णय लिया गया कि क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले बनारोषण हेतु प्रत्येक 
जिले में न्यूनतम 00 हैक्टेयर भूमि “' भूमि-बेंक '” के रूप में खान विभाग को आवेटित की 
जाएगी, जिस पर प्रति हैक्टेयर में कम से कम 400 पौधे पट्टाधारियों द्वारा लगाए जाएँगे । 

राजस्थान लघु खनिज रियायत नियमों में संशोधन--सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक 
खनन, यन्त्रीकरण, अबैध खनन पर नियंत्रण व कानूनी विवादों में कमी लाने के उद्देश्य से 
नियमों में निम्न महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए-- 

(॥) खनन पट्टों कौ अवधि ]0 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष तथा खददान-लाइसेंस 
(0०था9 ॥०ला०८) की अवधि । वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष कर दो गई । खनन पट्टों का 
नवीकरण भी 20 वर्ष के लिए कर दिया गया | 

(2) खनन पट्टों के लिए न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र को 0 25 हैक्टेयर से बढ़ाकर एक 
हैक्टेयर कर दिया गया । 

(3) यह कहा गया कि वार्षिक स्थिर लगान या कियण्ये (0८86 छेशा0 का पुने- 
निर्धारण, अब खनिज उत्पादन की मात्रा के आघार पर नहीं होगा । नये सूत्र के अनुसार 
संशोधित स्थिर किसया पूर्व स्थिर किराये का ] 4 गुणा होगा । परन्तु यह नियमों की ्विंतीय 
अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार आकलित राशि के 5 गुणा से अधिक महीं होगा । 

(4) नई नीति में कहा गया कि खनन पढ्ा क्षेत्रों का आंशिक परित्याण (507क्षातक्ष) 
स्थीकार क्या जाएगा तथा वार्षिक स्थिर किराये को दर छोड़े गए क्षेत्र के अनुपात में कम 
की जाएगी । 

(5) राज्य सरकार द्वास घोषित प्रक्रिया के अनुसार खान धारक रायल्टी का स्वेतः 
निर्धारण कर सकेंगे । 

(6) खनन पट्टों की स्वीकृति, नवीनीकरण एवं अन्तरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों फि 
निर्धारित समय के पश्चात्‌ स्वतः अस्वीकृत होने के प्रावधान को हटा दिया गया । 

(7) यह निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र विभाग ड्वारा आवंटन हेतु घोषित किए जाएँगे 
उनमें कतिपय खनिजों के लिए ' पहले आओ, पहले पाओ' (छाज्ञ राह गिड्ा इशाए८०) के 
पिद्धान्त पर किए जा रहे आवंटन के स्थान घर अब आवेदन प्राप्ति हेत घोषित प्रथम तिथि से 
30 दिन के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर सर्वाधिक उपयुक्त आधेदन के चयन हेतु एक 
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साथ विचार किया जाएगा | आशा की गई कि इससे अधिक योग्य व अधिक समर्थ आवेदक 
के चुनाव में मदद मिलेगी । 


(8) खनन नीति में यह घोषणा को गईं कि जो खानें लम्बे समय तक बन्द रहेंगी, 
उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। 


(9) खानघारकों से स्थिर किराये से अधिक रायल्टी की वसूली हेतु ठेके दिए जा 
सकेंगे । 

(40) दस लाख वार्षिक से अधिक रायल्टी राशि के ठेकों के लिए प्रतिभूति राशि 
250 लाख रुपया, अथवा बोली राशि की 2 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, नियत की 
गईं । ठैका राशि का मासिक किश्तों में भुगठान करने व जमा प्रतिभूति राशि को इस शर्त पर 
कि ठेकेदार द्वाश कोई चूक नहीं की गई है, ठेके की मासिक किश्त में समायोजित करने 
सम्बन्धी प्रावधान जोड़े गए । 

(4) अवैध खनन (ए00३९७ १8) पर नियंत्रण की दृष्टि से नियमों में 
अधिक कठोर प्रावधान किए गए । 

प्रक्रियाओं का सरलीकरण--.प्रक्रिया व व्यवस्था को सरल व प्रभावी बनाने की 
दृष्टि से अनेक निर्णय लिए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 

() विभाग के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक (५०७७ 2००॥० 8।50) को खोज कार्य का 
निरीक्षण करने के उद्देश्य से प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के स्वीकृति आदेशों की प्रति दी जाएगी तथा 
इस कार्य की समाप्ति पर प्राप्त रिपोर्ट भी सत्यापन हेतु उन्हें अविलम्ब भेज दी जाएगी । 

(2) खनन पट्टों की स्वीकृति अथवा नवोनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन प्रों की प्राप्त होने 
के समय ही चैक किया जाएगा एवं यदि कोई कमी पाई गई तो उसे प्राप्ति- रसीद के साथ ही 
दी जाने वाली चैक लिस्ट में अंकित कर दिया जाएगा । 

(3) यदि चरागाह भूमि का क्षेत्रफल खनन- पट्टे के लिए आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के 
5% से कम होता है तो आवेदन के समय राजस्व-विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र (१0८) 
की जरूरत नहीं होगी । परन्तु यह शपथ-पत्र (४03५0) देना होगा कि चरागाह क्षेत्र में 
खनन कार्य तभी किया जाएगा जब इस हेतु राजस्व विभाग अथवा अन्य सक्षम अधिकारी से 
अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी । 

जिला कलेक्टर्स को 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक को चरागाह भूमि के लिए अनापत्ति पत्र 
(४0८) देने का अधिकार दिया गया । 

(4) खनन पट्टे की स्वीकृति, नवीनीकरण और अन्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का 
काम निपटाने के लिए विभिन्‍न स्तरों पर समय सीमा निर्धारित की गईं । यदि कोई 
अधिकारी, जिन्हें उक्त आवेदम पत्रों के निपयने की शक्तियाँ राज्य सरकार द्वाय प्रदत्त की गई 
हैं, दी गई समय सीमा में किसी आवेदन पत्र का निपटान नहीं करेंगे, वो ये शक्तियाँ उस 
आवेदन पत्र हेतु समा मानी जाएँगी व आवेदन पत्र उच्चतर अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। 

(5) खनन पट्टों के अन्तरण हेतु राजस्व अथवा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करवा आवश्यक नहीं होगा त्था खनन पट्टों का अन्तरण वार्षिक स्थिर कियये की 20 
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प्रतिशत के बराबर राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करने पर निदेशक, खान, द्वारा स्वीकार 
किया जा सकेगा। 

(6) जिला कलेक्टर्स, विभाग के खनन अभियन्ता/ सहायक खनन अभियन्ता से पत्र 
प्राप्त होने के 30 दिनों में आवश्यक रूप से यह सूचना देंगे कि आवेदित क्षेत्र में खनन पट्टा 
स्वोकृत करने पर क्या उन्हें कोई आपत्ति है । सूचना प्राप्त नहीं होने पर जिलाधीश को 
मामले के निपटाने का अधिकार नहीं रहेगा एवं सम्बन्धित संभागीय आयुक्त (ताशंत्रंगा्थ 
०णाएवाश्छणाश) अगले 30 दिन की अवधि में अपना अन्तिम निर्णय सूचित करेंगे, अन्यथा 
यह मानते हुए कि, कोई आपत्ति नहीं है, खान विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी । 

(7) खनिज यदार्थ भेजने के लिए रवन्ना बुक्स सहायंक खनन अभियन्ता/खतन 
अभियन्ता अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही जारी की जाएगी । 

(8) बेहतर प्रशासन एवं खान सम्बन्धो दावों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य को तीन 
क्षेत्रों में विभाजित कर इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिरिक्त निदेशक (खान) के नियंत्रण में 
दिया जाएगा । वरिष्ठ खनन अभियन्ता, खनन अभियन्ताओं एवं सहायक खनन अभियंताओं 
द्वा0 जाए आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक कॉगे । इससे 
न केवल प्रशासन बेहतर होगा वरन्‌ पट्टाधारियों को भी सुविधा होगी । 

(9) खानों का निरीक्षण सहायक खनन अभियन्ता एवं उनसे ऊपर को श्रेणी के 
अधिकारी करेंगे । 

(१0) वन विभाग 60 दिन की अवधि में खनन अभियन्ता/सहायक खनन अभियन्ता 
को आवश्यक रूप से सूचित करेगा कि आवेदित क्षेत्र वन भूमि में पड़ता है अथवा नहीं । 
सूचना प्राप्त नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्षेत्र वन भूमि में नहीं होने पर खान 
विभाग द्वारा यह मान कर कार्यवाही कर ली जाएगी कि बह क्षेत्र दन भूमि से चाहर है । 


खनन क्षेत्र में विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर 


(।) राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, ॥986 में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ण के व्यक्तियों को कुछ खनिजों के लिए खान 
आबेनन में प्राथमिकवा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है । मार्बल तथा सजावटी पत्थरों के 
भी कुछ क्षेत्रों का आरक्षण ऐसे व्यक्तियों के लिए करने पर बल दिया गया। 

(2) नई खनिज नीवि को लागू करने पर राज्य के खनिज ज्षेत्र में रोजगार 3.25 लाख 
व्यक्तियों से बदूकर अगले दशक में 0 लाख व्यक्ति हो सकेगा । 

खान विभाग एवं खनिज उद्यमियों के मध्य वार्ता- लाप-..खनिज मंत्री की 
अध्यक्षता में एक खनिज परामर्शदात्री परिषद्‌ को स्थापना करने की घोषणा की गई जिसमें 
खानों एवं खनिज-आधारित उद्योगों के विभिन्‍न संगठनों के प्रतिनिधि होंगे । परिषद्‌ की एक 
कार्यकारिणी होगी जिसके अध्यक्ष खान सचिव होंगे। 

नीति का क्रियान्वबनन--यह कहा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति खनिज परामर्श-दात्री परिषद्‌ के खनिज नीति में प्रस्तावित उपायों के अनुपालन कौ 

देखभाल करेगी । 
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सारांश--उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की नई खनिज नीति में 
यंत्रीकृत व वैज्ञानिक खनन की आगे बढ़ाने तथा खनिज-आधारित उद्योगों का विकास 
करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं ताकि खनबन-द्षेत्र में रोजगार व 
आमदनी बढ़ सके और राज्य खनिजों कर निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में 
अधिक मदद दे सके । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खनन सर्वेक्षण व खोज में 
विदेशी निवेशकों को अपेक्षा- कृत बड़े भू-क्षेत्रों में काप करने की इजाजत दी गई, 
खनन-प्लाटों का आकार भी बढ़ाया गया, पढ्टे देने व उनके नवीकरण की अवधि 0 
वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई, प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने वाले उद्यमकर्ताओं तथा अन्य 
अधिक सक्षम उद्यमकर्ताओं को बर्थता दी गई तथा सड़कों के निर्माण व 
खनन- श्रमिकों के कल्याण पर भी अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया ॥ अनुसूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए खदानों (0७७७)) 
के लाइसेंसों का प्रावधान किया गया । रायल्टी संग्रह की व्यवस्था में सुधार किया गया 
'तथा अवैध खनन के लिए उचित सजा का प्रावधान किया गया । 

नई खनन-नीति से यह आशा लगायो गयी थी कि यह राज्य में खनन-विदोहन, विकास 
वसेरक्षण को आवश्यक प्रोत्साहन देगी । लेकिन इस नोति की सफलता के लिए आवश्यक 
है कि इसके सभी प्रावधानों को व्यवहार में शीघ्र लागू किया जाए, आवश्यक 
इन्फ्रास्ट्क्चर का विकास किया जाए, पर्यावरण-सम्बन्धी निर्णयों में राज्य की 
भागीदारी चढ़ाई जाए, तथा विभिन्न खनिज-पदार्थो व खनिज-आधारित उद्योगों के 
लिए जिलेवार व क्षेत्रवार विकास के समयबद्ध व पारदर्शी लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ, 
ताकि आगामी वर्षों में खतन-क्षेत्र में रोजगार व आमदनी बढ़ सके और उन क्षेत्रों के 
गरीब लोगों को भी खनन-विकास के लाभों में हिस्सा लेने का सुअवसर मिल सके । 
'खनन-विकास के क्षेत्र में युद्धस्तर पर काम करते की आवश्यकता है । 

आशा है नई सरकार खनिज-विकास की दिशा में भरसक प्रयास करेगी ताकि 

यह क्षेत्र राज्य में रोजगार व आय बढ़ाने यें उचित योगदान दे सके और खनिज-पदार्थों 
के निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के अज॑न में भी मदद दे सके । सरकार को 
बाइमेर क्षेत्र के कच्चे तेल व गैस के भण्डारीं से अपना रीयल्टी, बिक्री-कर व मुनाफे 
में उचित हिस्सा लेकर राजस्व-प्राप्ति को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए । इसके 
लिए भारत सरकार व केयर्न एनर्जी कम्पनी से वार्तालाप किया जाना चाहिए। 


ग्र्श्न 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
4. खेतड़ी जाना जाता है-- 
(अ) कोयला खान (ब) ठाप्र परियोजना 


(स) जिंक स्मेल्टर प्लांट (द) संगमरमर पत्थर (ब) 
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. राजस्थान राज्य खनन विकास नियम (२5%00) प्रमुखतया किन खनिजों के 


उत्पादन व विपणन को देखता है ? 

(अ) लाइमस्टोन, रोकफोस्फेट व जिप्सम 

(ब) कच्चा लोहा लाइम स्टोन व लिग्नाइट 

(स) अभ्रक लाइमम्टान व जिप्सम 

(द) वाँबा, अश्रक व कोयला (अआ) 


» घटिया रोकफोस्फेट के रूप में उपर्युक्त निगम (२5)/0८) ने कौन-सा उर्वरक 


'बिपणन-हेतु बाजार में प्रस्तुत किया है 2 


उत्तर . डदयफोश 
- निम्तांकित को सुमेल (90.0) कीजिए-.. 
खनिज प्रदेश 
(#) जिप्सम ] झामर कोटड़ा 
(8) तांबा ॥ रामपुरा-आगूंचा 
(0) फॉस्फेट रॉक ॥॥ खो-दरौबा 
(0) सीसा एवं जस्ता 7५ जामसर 
हर छ | छ 
(अआ) पा ॥| [४ ॥ 
(ब) प्‌ ॥| ४ 
(स) ॥५ ॥| ॥ ॥॥ 
(द) ॥ 4 प्र ॥॥| (स) 
[68, 4998] 
» राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है--.. 
(अ) उदयपुर (ब) कोरा 
(से) झालावाड़ (द) बांसवाड़ा (द) 
085, 3998] 


« राज्य की खनिज नीति, 994 का उद्देश्य छाटिए-- 


(अ) नये खनिजों की खोज 

(ब) यंत्रीकृत खनन को बढ़ावा 

(स) खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना 
(द) खनिजों का निर्यात बढ़ाना 


(४) सभी (ये 
. थे खनिज छाँटिए जिनमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार 

कै 

(अ) बोल्स्टोनाइट (व) जस्वा 


(से) फ्लोराइट (द) ज़िप्सम (अ) 


खनिज पदार्थ व राज्य की नई खनिज नीति, अगस्त 9947 0 


8. राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्प अज्वलित ईंघन खनिज है-- 
(अ) मैंगनीज (ब) क्रोमाइट 
(स) अभ्रक (द) बॉक्साइट (स) 
एर85., 7996] 
9. प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है ? 
(अ) धौलपुर (ब) जालिफा 
(स) भिवाड़ी (द) रामगढ़ (द) 
(७७, 7995] 
0. राजस्थान में तांबे के विशाल भण्डार स्थित हैं- 
(अ) डीडवाना क्षेत्र में (जब) बीकानेर क्षेत्र में 
(स) उदयपुर क्षेत्र में (द) खेलड़ी क्षेत्र में (द) 
॥२48, 4993] 
अन्य प्रश्न 
. राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्णन कौजिए और बताइए कि वे राज्य की 
औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं ? 
2. किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए. 


6). राजस्थान के खनिज संसाधन 

(४) राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति 
(१४) राजस्थान में खनिज ईंधन की स्थिति व सम्भावनाएँ 

(0. नई खनिज नीति, अगस्त, 994 


» राजस्थान के खनिज विकास कौ प्रमुख विशेषताएँ बताइए तथा नवीन खनिज नीति 


994 की व्याख्या कोजिए । 


» राजस्थान में 'खनिज-आधारित उद्योगों के विकास” पर एक निबन्ध लिखिए | 


« राज्य की नई खनिज नीति, 994 के मुख्य उद्देश्य लिखिए । 
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जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार एक 
राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है । इसमें एक राज्य में एक 
वर्ष में विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वालो आय का अनुमान लगाना होता है । जैसे 
राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति में राज्य में कृषि, पशु-पालन, वन, मछली, खनन, विनिर्माण 
(/॥0ववशण॥8), निर्माण-कार्य (2७/7४०४०), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग 
प्रशासन, आदि क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाता है । यह 
कार्य काफो जटिल होता है और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं । विभिल क्षेत्रों 
के लिए उत्पत्ति की मात्रा व उसकी कीमतों दथा कच्चे माल की मात्रा व उसकी कीमतों, 
आदि का हिसाब लगाना सरल काम नहीं होता । फिर भी राज्य- घरेलू-उत्पत्ति का 
अनुमान लगाना आवश्यक होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान 
लगाया जा सके तथा उसकी तुलना अन्य राज्यों व समस्त भारत की आर्थिक प्रगति से 
की जा सके । राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों दोनों पर ज्ञात 
किए जाते हैं । इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दोनों प्रकार के मूल्यों 
पर की जाती है । लम्बी अवधि के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यों पर प्राप्त 
अनुमानों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों 
($0एटर/णव 2॥/8०७) का पता लगाया जाता है । इसके लिए अर्थव्यवस्था को मोटे दौर 
पर तौन श्रैणियों में विभक्त किया जाता है-- 

(0 प्राथमिक क्षेत्र (शाता/ $०००)--इसमें कृषि, पशु-पालन, वन, मछली- 
पालन व खनन को शामिल किया जाता है । कुछ लेखक खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल 
करते हैं । 
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(४) द्वितीयक क्षेत्र ($९८००१००४५ $€ल००ण)--इसमें विनिर्माण (१(आ0क778) 
(पंजीकृत व अपंजीकृत), निर्माण-कार्य (0जाहआएलाणा), विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति को 
शामिल किया जाता है ! 

(४) तृतीयक या सेवा क्षेत्र ([०॥०ध३ 3०८७०)--इसमें शेष आर्थिक क्रियाएँ 
शामिल को जाती हैं, जैसे परिवहन के साधन-- रेल, सड़क आदि, संग्रहण (॥००६०), संचार, 
व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक सम्पदा (०४ ९४४७४०) सार्वजनिक प्रशासन तथा 
अन्य सेवाएँ । 

स्थिर मूल्यों पर इन तीनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के आँकड़ों 
के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढाँवे में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है । 
इससे प्राथमिक, द्वितोयक व तृतीयक क्षेत्रों की बदलती हुईं स्थिति का पता लग जाता है, 
जैसे पहले की तुलना में राज्य की कुल आये में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कितना घटा, तथा 
अय क्षेत्रों का कितना बढ़ा, आदि-आदि । यही नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप-द्षेत्रों (४७४७- 
४८०७४) की बदलती हुईं स्थिति का भी पठा लगाया जा सकता है, जैसे तृतीयक क्षेत्र में 
परिवहन, बैंकिंग व बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, आदि की सापेक्ष स्थिति में होने वाले 
'परिवर्तनों की जानकारी भी हो जाती है । 


अत; राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या आय की गणना करना बहुत लाभकारी होता 
है । आज के आर्थिक नियोजन के युग में यह और भी अधिक जरूरी हो गया है क्योंकि 
इन्हीं आँकड़ों का उपयोग करके योजन में हुई आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, 
कुछ सीमा तक राज्यों को आमदनी के आधार पर योजना आयोग द्वाग राज्यों में योजना- 
सहायता का आवंटन किया जाता है और वित्त आयोग ह्वाग केन्द्रीय करों व शुल्कों का 
राज्यों में आवंटन किया जाता है ! 


राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति के अनुमान--राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पत्ति (5 9.7.) 
के अनुमान प्रचलित भावों व स्थिर भावों पर 954-55 से प्रारम्भ किए गए थे ।ये 956 में 
जारी किए गए थे । यह सिरीज 959-60 तक जारी रहा था ! बाद में इसका आधार-वर्ष 
बदलकर 960-6 कर दिया गया और सशोधित सिरीज (2५95८6 &थ१८५) 978-79 वक 
प्रकाशित किया गया । इसके बाद 979 में एक संशोधित सिरीज (76९5९० 5९65) 970- 
थ]। के नये आधार-वर्ष पर जारी किया गया । फरवरी 988 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 
(05 0.) ने राज्य घरेलू उत्पत्ति का एक नया सिरीज (0८% 5८००७) 980-8। के आधार- 
वर्ष पर जारी किया । हाल में आधार-वैे पुनः बदलकर ॥993-94 किया गया है । 
१980-84 के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 960-64 से 998-99 
तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (0775), 
जयपुर ने उपलब्ध किए हैं, जिससे तृतीय योजना व बाद की योजनाओं के लिए राज्य , 
की घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तनों का तुलवात्मक अध्ययन सम्भव हो 
स्का है । जैसा कि ऊपर बतलाया गया है । अब राज्य की घरेलू उत्पत्ति का आधार-चर्ष 
१993-94 कर दिया गया है 902& द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 2003-2004 में 


॥04 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


प्रचलित भावों व 4993-94 के भावों पर वर्ष 200-02 के लिए राज्य की आव 
के प्रारम्भिक अनुमान (श०शञ्नणा॥ ८5ध॥ल्‍४०५), 2002-03 के लिए त्वरित अनुमान 
(वणण८ €शाध्राअ८$) तथा 2003-04 के लिए अग्रिम अनुमान (30९श06 
०5४7० प्रस्तुत किए गए हैं । इनमें बाद में नई सूचना के आधार पर आवश्यक संशोधन 
किया जाएगा । राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति (87055 5.88 0०7८४४० एा०/००/) में से 
मूल्य-हास (6०॥८८४७०) घटने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (१६॥)7) ज्ञात हो जाती है, 
जिसमें जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होती है । 

स्मरण रहे कि 993 94 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने से 
आय के अनुमानों में से दोनों प्रभाव दूर हो जाते हैं, पहला कौपत-वृद्धि या महँगाई का 
प्रभाव तथा दूसरा जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव । अत: लक्ष्य यूह होना चाहिए कि प्रति 
व्यक्ति आय, (स्थिर मूल्यों पर) बढ़ सके । इसके लिए एक तरफ स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य 
घरेलू उत्पत्ति बढ़ानी होगी और दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि पर भी नियंत्रण करना 
होगा। 

अब हम राज्य को घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करने से पूर्व संक्षेप में 
इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि यह अवधारणा ठीक से स्पष्ट हो सके । 

राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि--राष्ट्रीय आय को भाँति राज्य की घरेलू उत्त्ति 
या आय का अनुमान लगाने के लिए भी प्राय: उत्पत्ति-विधि एवं आय-विधि ([श000०- 
॥700॥06 थात 000०7९-४॥०(७०१) का उपयोग किया जाता है । कहीं-कहीं व्यय-विधिं 
(००७०॥१॥४६ 7700000) भी काम में लो जाती है, जैसे निर्माण-कार्य ((०0४7७०७०) से 
होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए । इनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है-- 

(0) उत्पत्ति-विधि (9040० ४०(॥००)--इसे जोड़े गए मूल्य या 'वर्धित-मूल्य' 
(५॥५७८-४११४) की विधि या 'इन्वेन्टरी-विधि' भी कहते हैं । इसमें सर्वप्रथम उस आर्थिक 
क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है । फिर उसमें से उत्पादन में लगाए 
गए साधनों का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन-पावर आदि पर 
किया गया व्यय) । बाद में यूल्य-हास घटने से शुद्ध आय प्राप्त होती है, जो उस क्षेत्र का 
राज्य की घेरेलू उत्पत्ति में योगदान मानी जाती है । 

राजस्थान में राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए उत्पत्ति-बिधि का 
उपयोग निल्न क्षेत्रों के लिए किया गया है--कृषि, पशु-पालन, वन, मछली, उद्योग, खनन 
च पत्थर निकालना, पंजीकृत बिनिर्माण-कार्य (ब्छ्राअलस्त ग्राआ५0007॥8) (फैक्ट्री आदि 
में) कप लिए उत्पत्ति व इन्पुट की मात्राओं व इनके मूल्यों के आँकड़ों की आवश्यकता 
होती है । 

(2) आय-विधि (0००९ +०४०१)--यह दो रूपों में प्रयुक्त होती है-- 

0) प्रत्यक्ष रूप में (व 8 0020 एणगा)--यह उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती 
है जिनमें कर्मचारियों के भुगवन, ब्याज, लगान, किराया, लाभ, मूल्य-हास आदि के आँकड़े 
विश्रिन उपक्रमों के वार्षिक लेखों (४॥॥७७॥ ३०००७४७७) में मिल जाते हैं । उनमें उत्पादन के 
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विभिन्‍न साधनों को आय को जोड्कर उल क्षेत्रों का सज्य की आय में योगदान ज्ञात किया 
जाता है। 

यह विधि निम्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है--विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 
व राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट ॥२५४९) जैसे सार्वजनिक क्षेत के उपक्रमों के वार्षिक 
लेखों से आवश्यक जानकारी मिलती है), जल-पूर्ति, रेल, संगठित सड़क परिवहन, बैंकिंग, 
बोमा, सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर सप्पदा (छ॥॥ ८५०९), आदि । इन क्षेत्रों में वार्षिक लेखों 
से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके आय के अनुमान तेयार किए जाते हैं । 

(४) परोक्ष रूय में (हक [7-०० #०ता)--इस विधि में सर्वेक्षण के आधार पर आय 
का पता लगाया जाता है । पहले उस क्षेत्र की श्रम-शक्ति का पता लगाते हें, फिर सेम्पल- 
सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात कौ जाती है और तत्परचातू इन दोनों की 
गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य को आय में योगदान निकाला जाता है । 

यह विधि मैर-पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग आदि) असंगठित 
सड़क परिवहन, होटल. घरेलू सेवाओं आदि क्षेत्रों की आय का अनुमान लगाने में प्रयुक्त की 
जाती है । इनमें लगे व्यक्तियों को संख्या को क्रमशः इनको प्रति व्यक्ति औसत आय (जो 
सेम्पल सर्वेक्षण से जानी जाती है) से गुणा किया जाता है । 

इस प्रकार आय-विधि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दो रूपों में प्रशुक्त की जाती है । 

(3) व्यय-विधि (एःक्ुशाकप्ा& ९/७००)--जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
निर्माण-कार्यो में आमदनी का अनुमान व्यय-विधि से लगाया जाता है । निर्माण कार्य 
पर लगे माल जैसे सीमेन्ट, इस्पात, ईंट, पत्थर, इमारती लकड़ी व अन्य सामान का मूल्य ज्ञात 
किया जाता है । इन पर व्यय की राशि को काम में लेने के कारण यह व्यय-विधि कहलाती 
है । श्रपम-गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय-विधि 
के द्वारा उनका राज्य की आय में योगदान निकाला जाता है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की घरेलू उलत्ति को ज्ञात करने के 
लिए उत्पत्ति-विधि, आय-विधि व व्यय-विधि का मिला-जुला प्रवोग किया जाता है, 
लेकिन अधिकांश उपयोग प्रथम दो विधियों का ही किया जाता है । 


राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय में परिवर्तन 


(9) प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (४७७7) व प्रति व्यक्ति आय-.. 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य में शुद्ध घरेलू उत्यत्ति के अनुमान /954-55 से 
प्रकाशित किए गए हैं । हम पहले प्रवलित यूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति 
व्यक्ति आय कौ प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, क्योंकि 980-8] के मूल्यों पर नया सिरीज 
960-6 से प्राप्त हो पाया है, जिससे प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों पर एक साथ तुलना 
इस वर्ष के बाद की अवधि फे लिए सम्भव हो की है । अब 993-94 के आधार पर 
राज्य की घरेलू उत्पत्ति का नया सिरीज चालू हो जाने से स्थिर मूल्यों पर राज्य को आय 
का अध्ययन करने के लिए 993-94 का आधार-वर्ष काम में लेगा होगा! 


राजस्थान को अर्धव्यवस्था 
॥06 राजस्थाः 







































परड7 व प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 
(बॉ एपाशां शि065) 
चर्ष |. शुद्ध घरेलू उत्पत्ति प्रति व्यक्ति आय 
(करोड़ रुषयों में 2 पलक अत (रुपयों में » 

| वक्रन्‍बछ5ड | 9854-55 छ 400 जल 233 झा | 

4960-67 | 59 | खध्व किला आमकिका 
__ ॥ग्रण्या है ॥62 ४ 645 

4980-8॥ | 406 _ | | 22 | 

4990-97 # 7828] ० का 2: | 4797 है. जिस पआाओा 

2000-0॥ 702॥ 42570 
| 200-02 (?) 7876॥ | 88 | 

2002-03 (0) 

2003-04 (७) 44748 














खोचः 7९ 8६४० 000650० स्०्व्टा (99 [ए04फरायश णाह्या थ गिएक 0090) 
एक (960-6] 70 200-02), 8८णा०वा० टश०छ 2003-04, एन 
(088, 74[ण) 
तालिका के परिणाम--वैसे समय-समय प्र विधि-सम्बन्धी परिवर्तनों व आँकड़ों 

में सुधार होने से प्रचलित मूल्यो पर भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्ति के विवेचन में 

आवश्यक सावधानी बरतनी होती है । फिर भी योजनाकाल में राज्य कौ शुद्ध घरेलू उत्मत्ति में 
काफी वृद्धि हुई है । 

2002-03 में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 25048 करोड़ 
रूपये तथा प्रति व्यक्ति आय 2753 रुपए रही । 2002-2003 में राज्य की शुद्ध घरेद्‌ 
उत्मति पिछले वर्ष को तुलना में लगधग 47% घटी तथा प्रति व्यक्त आय 7.2% घटी | 
2003-2004 के अग्रिम अनुमानो के आधार पर चालू कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में 
2002-2003 की तुलना में 8.7% वा प्रति व्यक्ति आय में 5 6% की चृद्धि अनुमानित 
है। 

6) स्थिर मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रत्ति व्यक्ति आय के 
परिवर्तन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 
१993-94 के स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध किए जाने लगे हैं । पहले का आधार चर्ष 4980-8[ 
हुआ करता था । निम्न तालिका में ॥960-6॥ से 2003-04 तक के शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के 
आँकड़े 993-94 के भावों पर प्रस्तुत किए गए हैं । 


राज्य घरेलू उत्पत्ति 
पष्ठा)7 व प्रति व्यक्ति आय ( 960-67 से 2003-04 तक के आँकड़े 
(993-94 के भावों पर ) 
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वर्ष शुद्ध घरेलू उत्पत्ति प्रति व्यक्ति आप 
( कग्मेड़ रुपयों में ) (रुपयों में 
960-6] 7606 3865 
970-7 4528 | 4558 | 
 ऋकअ 
4980-8॥ 42738 72 
मद 
१990-9 28857 | 665. । 
शि 
2000-07 45267 804 
200१-02 (0) 4937 857 | 
2002-03 (0) 44769 2608 
2003-04 (6) 5776 8574 








[स्रोत : पूर्वोद्धत संदर्भ ] 

तज्ञालिका के निष्कर्ष--तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर किमतों ( 993- 
94 ) पर 960-6 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 7606 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-0] में 
45267 करोड़ रुपये हो गई । 200-02 मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की 
बुलना में बढ़ी तथा 2002-03 में 8 9% घटी । प्रति व्यक्ति आय 2002-03 मे 77.2% घटी 
तथा 2003-04 मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रधि व्यक्ति आय दोनो में क्रमशः 5 6% व 2 7% 
की वृद्धि हुई है । 

इस प्रकार 2002-03 के शीघ्र अनुभानों ((७४०८ ९६४ग्रा॥०७) के आधार पर 
राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 44769 करोड़ रु. ब॑ प्रति व्यक्ति आय 7608 रुपए 
अनुमानित है । लेकिन 2003-04 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर इनमें क्राफी वृद्धि 
के अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं । 

योजनाकाल में राजस्थान व भारत की आय में तुलनात्मक परिवर्तन ( 980- 
8) के भावों पर )--चूँकि 7993-94 का सिरीज अभी तक सम्पूर्ण योजनाकाल के लिए 
उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुलना के लिए फिलहाल 4980-87 के आधार वर्ष का ही उपयोग 
किया गया है । है 

































08 साजस्थात की अर्थव्यवस्था 
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (980-8 के मूल्यों पर)! 
अवधि शुद्ध राज्य घरेलू | शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति | प्रति व्यक्ति आय 
उत्पत्ति (राजरथान)| (भारत) (भषए०) [राजस्थान | भारत 
(४59०) 

तृतीय योजना ]4 -47 ॥ ०] हित 
(%-66) 

वार्षिक योजनाएँ ५ १ | 8 37 ० ॥ 30 0० 5 
(966-69) 

चतुर्थ योजना या 33 38 ०. 0 
(%9-74) रे 

पच्चम योजना 52 50 22 7 
(9974-79) 

वार्षिक योजना >$5 60 | 69 | -82 
(979-80) 





छठी योजना 
(4980-85) 
सातर्वी योजना 





(67659) 


(0985-90) 









30 


7... 


32 





आठवी योजना 
(992-97) 


70 


66 


8 


46 





दीर्घकालीन 
(960-90) 


4.2 


0 


46 


हि 





न्वी योजना 
(997-2002)* 








4 3#*% 


56 





23 





3.7 








तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल मे राजस्थान मे विकास की वार्षिक 
दर सर्वाधिक सातर्वी व आठवीं योजना मे लगमग 7% रही | तृतीय योजना मे यह मात्र 
.4% रही थी। 96-62 से 989-90 तक के 28 वर्षों मे राज्य में विकास 


(#4420907: 4 ५४: कर प6:2 हलक 
बढ भारठ के लिए &0०४णणां० 5घ्ा८७ 2003-2004, 9.5-4 तथा यजस्थान के लिए 0: 7९00 
छारछ इल्था ९099 2002-07 ४०. ॥, छ-.6 तथा 7.008०णा४८ एट्संट्ज 2003-2004, ए4 (७00. 


के 993-94 के मूल्यों पर, 
#क. गणना अध्याय के अंत में परिशिष्ट में । (नवीनतम ऑँकर्डो के आधार पर) । 
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की दर लगभग 4.2% रही । भारत में भी सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर आठवीं 
योजना में 6.7% प्राप्त की गईं तथा प्रति व्यक्ति विकास की दर 4,6% भी इसी योजना 
में प्राप्त हुईं थी | 964-90 की अवधि में भारत में विकास की औसत दर 4 % 
रही, जो राजस्थान से मामूली कम थी । लेकिन भारत में जनसंख्या को वृद्धि दर 
राजस्थाव से कम होने के कारण उसकी प्रति व्यक्ति आय की दीर्घकालीन वृद्धि दर 
.7% 7ही । तृतीय योजना में भारत में विकास को दर -4.7% रही जिससे प्रति 
च्यक्ति विकाप्त की दर में 6.8% की गिशवट आई थी १( 4980-9॥ के मूल्यों पर ) 4 

प्रत्येक योजना में वार्षिक चक्रवृद्धि दर निकालने के लिए योजना के प्रत्येक वर्ष के 
लिए पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन निकाले जाते हैं । फिर पाँच वर्ष के प्रतिशत 
परिवर्तनों का ज्याभितीय औसत (5९णा८४१९ ग्राध्था) लिया जाता है । इसकी विधि अध्याय 
के अन्त में परिशिष्ट में समझाई गई है । उसमें राजस्थान की नवों पंचवर्षीय योजना की 
अवधि के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (४५०7) के आंकड़ों का 993-94 के मूल्यों पर 
उपयोग किया गया है । आय की वार्थिक वृद्धि-दर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाकर 
भी ज्ञात की जाती है, जिसके लिए आधार वर्ष व अन्तिम वर्ष की आय के आँकड़ों का 
उपयोग किया जाता है । 


राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के योजनावार परिवर्तनों का अर्थ 
सावधानीपूर्वक लगाना होगा, क्योंकि किसी भी योजनावधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर 
उस योजना में किसी एक वर्ष की असामान्य वृद्धि या असामान्य गिरावट से अत्यधिक 
मात्रा में प्रभावित हो सकती है । उदाहरण के लिए, आठवीं योजना (992 97) में औसत 
चक्र-वृश्धि दर (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति) 70% रही | लेकिन इस योजनावधि मे पाँच 
मे से तीन वर्षो मे तो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे पिछले वर्ष की तुलना मे तीव्र वृद्धि हुई थी। 
994-95 मे पिछले वर्ष की तुलना मे यह 8% (स्थिर मूल्यों पर) बढी थी! ॥992- 
93 में यह 5% तथा 996-97 मे 4 8% बढी थी। इन्हीं के फलरवरूप आठवीं योजना 
में विकास की चक्रवृद्धि दर 7.0% प्राप्त की जा सकी थी। 


अतः योजनावार वार्षिक चृद्धि-दर का अर्थ लगाते समय यह घ्याव रखना होगा कि 
कहीं एक वर्ष की अत्यधिक या असाधारण वृद्धि इसको प्रभावित न करे | पाँचवीं, छठी व 
सातवीं योजनाओं में भी क्रमशः 975-76 को 2। 3%, ॥983-84 की 22 8% तथा 
988-89 की 4॥ 3% वृद्धियों ने सम्बद्ध योजनाओं की औसत वृद्धि-दरों को प्रभावित 
किया था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधार वर्ष एवं अन्तिम वर्ष में परिवर्तन मात्र से आय 
में कोई भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई जा सकती है । राजस्थान के आर्थिक विकास के अध्ययन 
में यह बात सदैव ध्यान में रखनी होगी 
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के डाँचे (8867८77९ ण॑ ९५७07) अथवा क्षेत्रवार 
अंशदान में परिवर्तत--निम्न तालिका में 960-6 से 2003-04 तक की अवधि के 
लिए राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे के परिवर्तन की जानकारी के लिए आधार-वर्ष 


करन 


]0 शजस्थान की अर्थव्यवस्था 


4993-94 प्रयुक्त किया गया है ॥ हम पहले बला चुके हैं कि प्राधमिक क्षेत्र में कृषि व 
सहायक उद्योग, वन, मछली व खनन शामिल होते हैं । द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, 
गैस व जल-पूर्ति तथा 'निर्माण-कार्य शामिल होते हैं एवं तृतीयक क्षेत्र में परिवहन संग्रहण, 
व्यापार, बैंकिंग, बीमा, स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाएँ शामिल होती 
हैं 




















































3२७॥)9 में प्रतिशत अंश! 

( 4960-6 से 2003-04 के लिए आधार वर्ष (993-94 ) 
वर्ष प्राथमिक ४ द्वितीयक तृतोयक 
१960-6॥ 527 | _392 | 2 छिछलछछ 
3970-77 575 व364 हिल 
१980-8॥ | 47.8 १9 5 32.7 
3990-79 | 435 |_ 208 | 8 357 
2000-0॥ | 284 | 4 257 | ०59: | 
200-02 (9) | 328 | 8 23.] 44. 
2002-03 (0) | 264 | 4 254 ५ 85 | 2 
2003-04 (५) | 328 | 24.6 [. 358: | 








योजनाकाल में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे में परिवर्तन--उपरोक्त तालिका 
से पता चलता है कि योजना-काल मे ()५50) के श्षेत्रवार अंशदान में काफी परिवर्तन हुएं 
हैं । प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 960-6॥ मे 52 7% (१993-94 के भावों पर) से घटकर 
2002-03 मे 264% पर आ गया । इस अवधि मे द्वितीयक क्षेत्र का अंश 9.2% से बढ़कर 
25.% हो गया, तथा तृतीयक क्षेत्र का 28 % से बढ़कर 48 5% हो गया । इस प्रकार इस 
अवधि में तृतीयक क्षेत्र का योगदान /4 से बढ़कर लगभग आधा हो गया है । इससे सिद्ध 
होता है कि राज्य की आय में सेवा-क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है । इस प्रकार 
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घथ है तथा तृतीयक क्षेत्र का बढ़ा है । द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 
घटता-बढ़ता रहा है और 2002-03 में 25% रहा है । 





3.. 507 [960-6] ॥0 200-02, 7५ 2002 & 5८णागाणर रेट्यूटछ 2003-04, 7ण॥ 
2004, 9 [2 


सज्य घरेलू उत्पत्ति ॥4॥ 


ट्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण (प977900एग्९) की आय शामिल होती है ।4999- 
2000 में पंजीकृत व गैर-पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य कौ घरेलू उत्पत्ति में 
44.5% हुआ था, जिसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश 9% तथा गैर-पंजीकृत का 5.5% था । 
2002-03 में इस क्षेत्र का योगदान 7.5% हो रहा, (993-94 के मूल्यों पर) जिसमें 
पंजीकृत क्षेत्र का अंश 5.6% तथा गैर-पंजीकृत क्षेत्र का 5,.9% रहा । इस प्रकार विनिर्माण 
क्षेत्र का योगदान आज भी थोड़ा है । समस्त भारत में यह लगभग 27% पाया जाता है । अत: 
गज्य को इसका योगदान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों का विकास करना चाहिए । ., 
तृतीयक क्षेत्र की सबसे बड़ी मद व्यापार, होटल तथा जलपान-गृह की होती हट 
जिसमें पिछले १5 वर्षों में कुछ परिवर्त आया है । 999-2000 में इस मद से राज्य की 
आय (शुद्ध) में 4.2% का योगदान हुआ था, जो बढ़कर 2002-03 में 46% पर आ गया 
है ।यह 993-94 के मूल्यों के आधार पर है । 
राज्य की आय में सर्वाधिक वृद्धि-दर तृतीयक क्षेत्र में हुई है जिसमें व्यापार, होटल, 
बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, आदि शामिल होते हैं । सच पूछा जाए तो प्राथमिक व 
द्वितीयक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का विशेष महत्त्व होता है, क्योंकि उनका सम्बन्ध वस्तु-क्षेत्रो 
(००गगा00॥/-5८८।०७) से होता है । तृतोयक क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार को सेवाएँ आती 
हैं । योजनाकाल में राष्ट्रीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र में विकास-दर अन्य दोतों क्षेत्रों से 
अधिक रहो है, जिससे आर्थिक विकास कौ दर के ऊँचा होने में मदद मिली है । लेकिन 
यह सोधे वस्तु-उत्पादन से सम्बन्ध नहीं रखती है, इसोलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण संतोष 
नहीं दे सकती । 
राज्य की आय के क्षेत्रवार वितरण पर कृषिगत उत्पादन का अधिक प्रभाव 
पड़ता है । अच्छी फसल वाले वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है और सूखे 
व अकाल के वर्षो में यह काफी घट जाता है । परिणाम-स्वरूप, खराब फसल वाले वर्षों 
में द्वितोयक व तृतीयक क्षेत्रों के अंश बढ़ जाते हैं । 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र 
(४०7०/४९४४४४ए१ 5००८००) ( जो द्वितीयक क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है ) 
का अंश बढाने की बहुत आवश्यकता है। यह लगभग 2-43 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है। 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके इस अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिए । प्रयल करने पर 
यह एक दशक में 20% तक पहुँचाया जा सकता है । राज्य में आर्थिक साधनों पर आधारित 
औद्योगिक इकाइयों के विकास के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं, जिनका उपयोग करके इस 
क्षेत्र का योगदान सकल व शुद्ध घरेलू उत्पाद में बढ़ाया जाना चाहिए । साथ में निर्माण-कार्यो 
को भी बढ़ाना चाहिए । इसके लिए भी राज्य में ईंट, पत्थर, सीमेन्ट व अन्य भवन निर्माण- 
कार्यों की आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे रोजगार में भो वृद्धि 
की जा सकती है । राज्य में जवाहरात व आभूषणों का उत्पादन बढ़ाने के भो पर्याप्त अवसर 
विद्यमान हैं । गलीचों, हथकरघा व दस्तकारियों का उत्पादन बढ़ाकर रोजगारं, आमदनी व 
नियांत में काफी वृद्धि की जा सकती है । 


॥2 राजस्थान की अध॑व्यवस्था 


राजस्थान एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच बढ़ता हुआ अन्तर--आगे को 
तालिका में 960-6 से 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय के अन्तर 993-94 के मूल्यों पर 
दिए गए हैं । इनके अध्ययन से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान व भारत के 
बीच का अन्तराल घटता-बढ़ता रहा है | 960-6॥ से 970-7] के बीच यह घट गया था, 
लेकिन 970-7) से 980-8॥ के बीच काफी बढ़ गया । पुनः यह 4980-8॥ से 990- 
9। के बीच घटा । बाद के वर्षों में भी यह घटता-बढ़ता हो रहा है । इस प्रकार यह कहता 
गलत होगा कि 980-8 से 2002-03 तक राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आव 
में अन्तराल निरन्तर बढ़ता गया है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों के 
बीच प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल आज भी बना हुआ है, जिसे यथासम्भव कम किया जाना 
चाहिए । 970-7 में यह अन्तरल काफी कम हो गया था । जिन वर्षों में राजस्थान में 
सूखे के कारण कृषिगत उत्पादन की भारी क्षति पहुँचती है, उनमें प्रति व्यक्ति आय का 
अन्तराल सर्वाधिक हो जाता है । 2002-03 मे यह 3356 रुपये हो गया था, जो सर्वाधिक 
था । 2003-04 में भी यह अन्तराल काफी ऊँचा रहा है, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया 

गया है । 

भारत व राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय का अन्तराला 


>94 लेने पर ) 































































वर्ष राजस्थान अन्तराल (0मक) 
() (3) (4) 
960-6 3865 विक लल हिड“पक! 
| शर०ण । 5002 <_4538 464 
॥980-8॥ 5352 3772 (6 900... 580 
र्ग 86८ | 
990-9 उठ? 665 706 
| किक लक 
2000-0॥ 403॥3 8404 2209 
रा छक्का 
2004-02 (?) 3074 8 2203 
2002-03 (0) व0264 7608 | 33509 । [(४॥॥ 
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वतन 


4. पूर्वोद्द्यृतं स्रोत । 


राज्य घरेलू उत्पत्ति ॥5 


उपर्युक्त तालिका मे चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान ब भारत की प्रति व्यक्ति आय के 
आँकडे 993-94 के स्थिर मूल्यों पर दिए गए हैं। साथ में उनका अन्तराल भी दिया गया 
है। 
अन्य राच्यों से तुलना--निम्त बालिका में कुछ राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद 
(0507) ब प्रति व्यक्ति 55007 में वार्षिक वृद्धि-दरें दर्शाई गई हैं । यहाँ आधार-वर्ष 
980-8। लिया गया है ॥ 
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(99-92 से 4997-98 तक ) सकल घरेलू उत्पत्ति | प्रति व्यक्ति 6507 की 
( आधार-वर्ष 980-8) की वृद्धि-दर वृद्धि-दर 
कर >2222मजल । 
3. राजस्थान 654 है 396 
2. बिहार 269 ॥ 42 
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3. गुजरात 957 757 
4. मध्य प्रदेश 67 387 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सकल घरेलू उत्पत्ति में चक्रवृद्धि-दर 
99-92 से 997-98 के 6 वर्षों में 6 5% वार्षिक रही, जो भारत के औसत 69% से 
कुछ कम थी। यह बिहार, पंजाब व उत्तर प्रदेश से ज्यादा थी । लेकिन इन आँकड़ों का 
उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाता चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सकल ब शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति को वार्षिक वृद्धि-दर में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे 99-92 में यह 
77% घटी, 992-93 में 5% बढ़ी, 993-94 में यह पुन: 8 2% घटी, !994-95 में 
8% बढ़ी तथा 4995-96 में 0 9% घटी । 996-97 में यह पुनः 4 8% बढ़ गयी । 
इसलिए कुछ वर्षों की ऊँची वृद्धियाँ औसत चृद्धि-दर को बढ़ा देती हैं । फिर भी 
99-92 से 997-98 की अवधि में राजस्थान की विकास-दर (6.54%) 
काफी ऊँची रही | यह गुजरात, महाराष्ट्र ब पश्चिम बंगाल से कम थी, लेकिन अन्य 
कई राज्यों में ऊँची थी | 980-8। से 990-9॥ की अवधि में भी राजस्थान की 
विकास-दर 6.60% सालाना रही थी । अतः राजस्थान आँकड़ों की दृष्टि से उत्तम 
प्रगति वाला राज्य माना गया है 4 अन्य राज्यों में वृद्धि-दर में इतने उतार-चढ़ाव नहीं आते । 
अत; तुलना से परिणाम निकालने में हमें पर्यात सावधानी रखनो होगी । 





१ शिगाएत $ #कप््चथात, पट्जाणफर गिशॉलि97०९ ० $(865 47 एएड-8शण5*एशा०्व, का 
खां।शेट॥ 807 96 2000, 0 4638 


॥4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में सकल या शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (ध07) में ढेज गति से वृद्धि करने 
के लिए कुछ सुझाव--चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (सकल घरेलू उत्पत्ति--मूल्य-हास) का 
उद॒गम विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु-पालन, खनन, विद्युत, उद्योग, परिवहन, 
व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से होता है, इसलिए इसमें तोत्र गति से वृद्धि करने के 
लिए इन क्षेत्रों के विकास के प्रयास करने होंगे । इनका विवरण आगे दिया जा रहा है-- 


() कृषि--राजस्थान में कृषिगत उत्पादन में भागी मात्रा में वार्षिक उतार-चढ़ाव 
आते रहते हैं, जिन्हें कम करने के लिए सूखी खेती की पद्धतियों का व्यापक रूप म्ले 
उपयोग करना होगा । फव्वारा सिंचाई व बूँद-बूँद सिंचाई से उत्पादन भी बढ़ेगा तथा पानी के 
उपयोग में भी किफायत होगी । राजस्थान में पशु-विकास, फल-विकास, वन-विकाप्त, 
चारा-विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा । इसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर 
एक विस्तृत कृषि-विकास का३-म लागू किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने कौ 
आवश्यकता है । इसको सहायता से सीयाबीन, ईप्तबगोल, मेहंदी व तुम्बां (एक प्रकार की 
'विलहन) का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा । इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा कृषिगत कैत्र 
से आमदनो भी बढ़ेगी । सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से कृषिगत विकास को काफी गति 
मिलेगी । भूमि, वृक्ष, जल, नमी आदि सभी का सदुपयोग व संएक्षण किया ज़ाना चाहिए, 
ताकि इससे उत्पादन में पर्याप्त माता में वृद्धि हो सके । 

(2) उद्योग, खनन व विद्युत--हम पहले बदला चुके हैं कि राजस्थान में खनन 
विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं और इन पर आधारित उद्योगों पर समुचित रूप से ध्यान 
देने से भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है । राज्य में सीमेंट उद्योग, मार्बल 
व ग्रेनाइट उद्योग, खाद्य-तेल व वनस्पति उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, आदि का विकास 
करके आय बढ़ाई जा सकती है । रल, आभूषण, गलीचों, दस्तकारियों व हथकरथघा उद्योग 
का विकास करके रोजगार, आय व निर्यात बढ़ाए जा सकते हैं । राज्य में पशु-धन आधारित, 
कृषिगत माल पर आधारित, खनिज-पदार्थ-आधारित तथा अन्य कई प्रकार के उद्योगों के 
विकास की काफो सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, 
ताकि. राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में पर्यास मात्रा में वृद्धि हो सके । राज्य को तती३ 
-ण्द्योगीकरण के मार्ग पर ले जाने की नितान्त आवश्यकता है । इसमें गुजरात व महारा 
राज्यों की भौति औद्योगिक विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं, जिनका पूरा-पूरा लाभ उठे 
क्री आवश्यकता है । राज्य अपने परम्परागत ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को पनपा कर भर्भ 
अपनी आमदनी, रोजगार व नि्यातों में वृद्धि कर सकता है । 

पर्यटन का विकास करके भी आमदनी बढ़ाई जा सकतो है । राज्य में थर्मल पावर 
गैस आधारित विद्युतव आणविक विद्युत तथा मित्री जल-विद्युत परियोजनाओं को कार्यात्वि 
करके पावर-सप्लाई बढ़ाकर विकास के नए अवसर खोले जा सकते हैं । 


राज्य परेलू उत्पत्ति [5 


(3) सेवा-क्षेत्र--शिक्षा, चिकित्सा, जल-पूर्ति, परिवहन (विशेषतया सड़कों तथा 
ब्रीडगेज रेल लाइनों), बैंकिंग आदि का विकास करके सामाजिक सेवाओं व आधारभूत 
सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है । इससे जीवन-स्तर में सुधार आने के साथ-साथ 
राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में भी वृद्धि होगी । 


राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य अवश्य है, लेकिन यहाँ विभिन्‍न दिशाओं में 
आर्थिक विकास कौ पर्यात् सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका समुचित उपयोग करके आगे 
आने वाले वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में द्रुतगति से वृद्धि की जा सकती है । इसके 
लिए जिला-नियोजन अथवा विकेन्द्रित नियोजन के माध्यम से स्थानीय साधनों का उपयोग 
करके उत्पादक परियोजनाओं को संचालित करने को आवश्यकता है । राज्य को अकाल व 
सूखे की दशाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन, व्यावहारिक व ठोस 
कार्यक्रम तैयार करना चाहिए. । इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में सरकार चारे व घास का उत्पादन 
बढ़ाने का प्रयास कर रही है । इस क्षेत्र में किए गए विनियोगों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने 
की आवश्यकता है । इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन व अधिक व्यापक दृष्टिकोण 'अपनाने 
की आवश्यकता है । इस प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से 
आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेजी से न कर सके । जून 994 में नई 
औघ्योगिक नीति, (जून ॥998 में संशोधित औद्योगिक नोति), अगस्त 994 में नई खनिज 
नीति, दिसम्बर ॥994 में नई सड़क नीति, जनवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति, अप्रैल 
2000 की नई सूचना-प्रौद्योगिकी ([7) नोति तथा निकट भविष्य में प्रस्तावित पर्यटन नीति 
व नई कृषिगत नीति को लागू करके राज्य आर्थिक विकास की गवि को तेज करने में समर्थ 
हो सकता है । केन्द्र की भाँति राज्य सरकार भी विभिन न्षेत्रों में आर्थिक उदारता व आर्थिक 
सुधारों का समावेश करने का प्रयास कर रहो है ताकि उत्पादन व उत्पादकता के मार्ग में 
आने वालो सभी बाघाओं को दूर करके तीव्र, न्‍्यायपूर्ण व रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास 
का मार्ग प्रशस्त किया जा सके । 


कांग्रेस सरकार ने राज्य के योजना-बोर्ड का पुनर्गठन किया था तथा राज्य में 
एक आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना की घी लेकिन विशेष प्रगति नहीं हो पायी । 
जनवरी 2004 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुईं है । इसने एक 
आर्थिक सुधार परिषद्‌, (#॥ 8&९०॥०॥३९ भा र८णिा$ (०४७7०॥) का गठन किया है । 
सरकार विभिन क्षेत्रों में प्रगति के कार्यक्रम तैयार करने में संलग्न है । एक “व्यय-सुधार- 
आयोग' का भी गठन किया गया है जो 37 दिसम्बर, 2004 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेगा । आशा है आगामी पाँच वर्षों में विद्युत का उत्पादन बढ़ने से कृषि, उद्योग, आदि सभी 
क्षेत्रों में विकास के नये अवसर उत्पन्न होंगे जिससे यज्य की आय बढ़ेगी । इसके लिए राज्य 
की पंचवर्षीय योजनाओं को रोजगासेन्मुख व विकासोन्मुख बनाया जाना चाहिए ताकि आय 
के बढ़ने से राज्य में खुशहाली बढ़ सके और लोगों का जोदन-स्तर ऊँचा हो सके । 


]6 एरनस्थान की अर्थव्यवस्था 


परिशिष्ट 


(अ) राजस्थान में 997-98 से 200-02 (नवी योजना) की अवधि में शुद्ध 


राज्य घरेलू उत्पत्ति (१७07) की औसत वृद्धि-दर ज्ञात करने की विधि (993-94 
के भावों पर)... 



















































चर्ष पिछले वर्ष को तुलना में | सूचकांक सूचकांक का लॉग 
वृद्धि का प्रतिशत लेने पर 
१997-98 2 5 2] ० / 42.2 3600 “| 
998-99 44 १04.4 2,087 
१999-2000 03 400 3 2.003 
2000-0॥ हलक (-)28 - 97.2 4.987 
200-02 ॥ 2 ९ ६5६5 2.0354 
लॉग का जोड़ 5 
लॉग का औसत - 7? न ! _2086 


इसका का॥08 5 04.3 
इसलिए विकास की वार्षिक दर (04.3 - 00) 43% रही । 

यहाँ परिवर्तन की दार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तनों 
का छ्यामितीय औसत (6.9.) लिया गग्रा है। इसका ज्ञान मामूली अम्यास से हो 


सकता है, जिसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए ॥08-906 ३ 8०१६ 
॥%0॥2 के उपयोग की जानकारी आवश्यक होती है। 


[_प्रश्न | 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


१. वर्ष 2002-03 में राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (89) (१993-94 के 
भावों पर) कितनी रही ? 
(अ) 22977 करोड़ रु. (ब) 3397 करोड़ रु. 
(स) 44759 करोड़ हू (द) 402 करोड़ रू (से) 


।, वार्षिक वृद्धि-दर के आँकड़े, 8200णए6 ४९५८४ 2003-04, (00२) 309 2004 से लिये 
गये हैं । 


राज्य घरेलू उत्पत्ति ॥7 


2. वर्ष 2002-03 में राजस्थात की प्रति व्यक्ति आय (993-94 के मूल्यों पर) कितनी 
रहो ? 
(अ) 8793 रु. (ब) 7608 रु. 
(स) 9993 रु. (द) 5232 रु. (ब) 
3. राज्य कां शुद्ध घरेलू उत्पाद के परिवर्तनों के सम्बन्ध में कौन-सा कथन ज्यादा 
उपयुक्त लगता है 2 
(अ) पाँच में से एक साल की अत्यधिक वृद्धि-दर पंचवर्षोय योजना की वृद्धि-दर 
को प्रभावित कर डालतो है, 
(ब) प्राय: एक साल घनात्मक वृद्धि-दर व दूसरे साल ऋषात्मक वृद्धि-दर होती 


(स) वार्षिक वृद्धि-दर पर कृषिगत उत्पादन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, 


(द) राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यधिक अस्थिर किस्म की है । (ब) 
4. चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध-राज्य घरेलू उत्पत्ति 200-02 में किस राज्य की 
सर्वाधिक थी ? 
(अ) पंजाब की (ब) हरियाणा की 
(स) गोआ की (द) महाराष्ट्र की (स) 


5. राजस्थान को सकल-घरेलू-उत्पत्ति में तेजी से वृद्धि करने के लिए किस आर्थिक 
क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए ? 
(अ) खनन (ब) औद्योगिक 
(स) पशु-धन (द) पर्यटन (ब) 
6. राजस्थान में 993-94 के भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की सर्वाधिक राशि 
(लगभग 44769 करोड़ रु.) किस वर्ष रही 2 


(अ) 996-97 (ब) 997-98 
(स) 2002-03 (द) 4999-2000 (स) 
अन्य प्रश्न 


4. “राज्य घरेलू उत्पाद” से आप क्या समझते हैं ? राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद को 
प्रवृत्तियाँ एवं संरचना समझाइए । 


2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की घोमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख 
कीजिए । उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए । 

3. योजनाकाल में शज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय में 960-6! से हुईं 
वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवृत्तियों पर ग्रकाश डालिए । क्‍या यह प्रगति 
संतोषजनक रहो है ? 

4. राजस्थान में आय-ढाँचे (307-507०ए१०) में योजनाकाल में किस प्रकार के 
परियर्तन हुए हैं ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते हैं 2 


[8 


2 


8 


9. 


» संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 


साजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(6) राज्य घेलू उत्पत्ति की प्रवृत्तियाँ व संरचना । 


(४) राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदात । 
॥४8) राज्य को आय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान । 
(४४) राज्य की आय में योजनावार वृद्धि की दरें । 
(५) राजस्थान को वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (993-94 के मूल्यों पर) । 


« राजस्थान में योजनावधि में बिंकास की दर समस्त देश की तुलना में नोची रहो है। 


क्या आप इस मत से सहमत हैं ? राज्य में विकास को गति को तेज करने के कुछ 
व्यावहारिक सुझाव दीजिए । 

राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के उपायों का विवेवत 
करिए । इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सुझाव दीजिए । 


 भ्रारत व राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के अन्तराल की स्थिति को स्पष्ट करते हुए 


यह बतलाइए कि इस अन्तराल को कैसे कम किया जा सकता है ? 
राज्य की “प्रति व्यक्ति आय' पर एक संक्षिप्त निबन्‍न्ध लिखिए । 


40. राजस्थान में 'शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद' में वृद्धि के लिए सुझाव दीजिए । 





, पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 
+.. छाशंगागिश्ाात्रों रित्रफ्ताता ग्रात शिक्राश्या5$ 
$प्रशच्ागब्रांजेड 00060ा6ग!]) 













“बगैर-टिकाऊ या असुस्थिर [(#७७/००७४५ अनियच्रित व असंतुलित विकास परमाणु- 
?| सर्वगाज से भी कई गुना अधिक भयावह होता है” महाप्रज्ञ 

/'जब मानव समाज का आर्थिक कल्याण अपनी सुस्थिराहा 670/6:0700/0) के लिए न. 
कैवल टेक्‍्नोलोजी के पर्वावाणीय-पुत्रगंठन को छाहक़ा है, बल्कि अर्थव्यवस्था के संचालन के 
लिए यह प्रानवीय यूल्वों व संस्थायत तथा कापूनी व्यवाथा का भी वैसा ही पुतर्गग्म चाहता है; 
ऐसी स्थिति में परम्परागत अर्थशास्त्र को भी अपने फ्रेमवर्क व विएलेषण की विधि में गरिवर्तत 
करते होगे।! रामप्रसाद सेनगुप्ता, “६८०६७ 4०० ६९०७०७४७१, 2002. पृ.234. 


'निर्धनता प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है! 
हि (१ #7 726 १३६४०7१०/:/६:) 
>ॉफफाए्न 5शावा, 50% ४0०फ्, एप (0गॉलिहयाएल णा 
सिवा शिष्यंक०॥९ण, 972. 
पिछले वर्षों में पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया जाने लगा 
हैं (इन दोनों को एक-दुप्तरे का पूरक माना जाता है ।'जल, जमीन व जंगल! के संरक्षण का 
आन्दोलन देश के विभिन्‍न भागों में चलाया गया है । पर्योचणण में मुख्यतया जल, पेड़, पशु 
पक्षी, जीच-जन्तु, वायु, भूमि आदि शामिल किए जाते हैं ।विकास का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति 
वास्तविक आय की वृद्धि से होता है । अतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विकास की 
प्रक्रिया से पर्यावरण को किसो प्रकार की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए; बल्कि विकास इस 
प्रकार से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षा हो तथा इसमें निरन्तर अभिवृद्धि हो । 
यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर दिकास किया गया ठो बह स्थायी व टिकाऊ नहीं होगा, 
बल्कि आगे चलकर समाज के लिए घातक वे बिवाशकारी सिद्ध होगा । इसलिए विकास के 
जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, मिट्टी के कटाव, मिट्टी की बढ़ती लवणता बे क्षारीयता, 
भरुस्यलीकरण (02520॥02॥0) दुक्षों को अंधापुँध कराई (0८०:८४0०7), ध्वनि- 
आदि से चचने का भरप्तक प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वर्तेभान व भावी पोढ़ी 
दो के हितों को रक्षा की जा सके और लोगों के स्वास्थ्य ब उत्पादकता पर पड़ने वाले 
कुप्रभावों से बचा जा सके । 
विकास क्या है ? (४8७ % 5फआंएकं६ 02४2०एशट। 2) 
पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध को चर्चा में पिछले वर्षों में सुस्थिर या सुदृढ़ 
जा रिकाऊ विकास ($एच्रक्माक्रो6 02१शेणुआश३) की अबघएणा का प्रादर्भाव हुआ है । 





420 राजस्थान का अधव्यव्थ 


इसका अर्थ तो सरल है, लेकिन इसे प्राप्त करमा काफी कठिन है । चह विकास जो आगे 
जारी रह सके, सुस्थिर था टिकाऊ विकास कहलाता है ॥ इसके लिए विद्वानों ने अन्य कई 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे संतुलित या सम्यकू विकास (#जाए०त 6०लैथा- 
॥70॥/), समतांकारी विकास (९५ए॥८ 0८५८४०१४९॥॥), आदि । लेकिन इसके पीछे मुख्य 
विचार यह है कि वर्तमान पौढ़ी डा आज के विकास के लिए आज के फल चखते समय 
यह ध्यान रखा जाए कि भावो पीढ़ियाँ पर्यावरण को गिरावट या पतन से हानि न उठाएँ । 
पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट (09 (०ञ्रा।त्ा #एए, ।९४7) 
में सुस्थिर व सुदृढ़ विकास का सामान्य सिद्धान्त यह बदलाया था कि “वर्तमान पोढ़ी 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे ताकि उससे भावी पीढ़ियों को 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर विपरीत असर न पड़े ॥"' (एपाशा। 
इशाशश्राशा5$ आ०्पोत ग्राध्ल फशेए 7९९१५ 000 ९णाएा/णंडह 6 
शा त॑ एॉणर एल्ासाअआंग्राड /0 ॥€श शाला 6छक प्रट्टत5.) अतः 
विकास में स्थिरता, दृढ़ता, समता व संतुलन तभी आते हैं जब वर्तमान पीढ़ी व भावी पौढ़ी 
दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साधनों का विदोहन, संरक्षण व 
विकास किया जाता है विश्व में लोगों की, विशेषतया निर्धन लोगों की आवश्यकताएँ 
कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण को क्षमता तथा टेवनोलॉजी 
की क्षमता सीमित होती है । इसलिए पर्यावरण व उपलब्ध टेवनोलॉजी की सौमाओं को 
ध्यात में रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व 
सम्यक्‌ विकास कहा जाता है । इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता का विकास 
करना होता है तो दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक साधनों के साथ 
संतुलन में रखना होता है। अत: सुस्थिर विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें 
साधनों के उपयोग, विनियोग की दशा, टेक्नोलोजिकल प्रगति का रुख व संस्थागत 
परिवर्तन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य, अथवा आज और कल, के लिए 
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ।? 
अतः सुस्थिए विकास को अवधारणा में प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से उपयोग किया 
जाता है ताकि भावी पीढ़ी के हितों की उपेक्षा न हो और मानवीय कल्याण को अधिकतम 
किया जा सके । सुस्थिरता (६५६५७४॥०७॥॥५३) दो प्रकार की हो सकती है--एक दो मजबूत 
और दूसरी कमजोर । 'मजबूत या सुदृढ़ सुस्थिरता' में प्रत्येक परिसम्पत्ति को अलग से 
बनाए रखने की आवश्यकता समझी जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पर्रिसम्पत्तियाँ 
एक-दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी । इसके विपरीत 'कमजोर या 
दुर्बल सुस्थिरता' में परिसम्पत्तियों के कुल भण्डार का समग्र मौद्रिक मूल्य कायम रखने 
_का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विभिन्न परिसप्पत्तियों में प्रतिस्थापन का ऊँचा अंश माना 





॥. '5परशयाफ8 02५९० क्गन्‍्ा। 5४ 0०ल०छ्ञाटण एव ।कछ,' छ०6व ऐलल्टाक्ाशल। सकता, (99, 

इस रिपोर्ट मं पर्यावरण के विभिन्‍न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया. है। हे 

डअप्ाववाठमआ॥ ८ तर ७5 फटन जाठल्म००4 ७ ३ जञाए०८5७ ता (घाहइट एा प्रा हरे एक्टर्ण 

मत णाओं एक र्ण धारस्प्रगला5, ऐट ज्राताधजाणा गैलावठ0ट्ञात्य वेटज्टोग.जाधटा गाए 

साया लिवाइर थी लाहआपड कट एजाटण गे ॥9 एरव्ण शणाभा ॥एछतई 000, ॥0त:9 गाए 

इप्डागो 'धफण्व ० तट ९७१० (:0रक्ताउ-०७ छत छंकाजाकटत: जा ऐटरट!0फुपाटा। 
090॥6 02४ल०क्ाप९०६ : 4 (4९ (0० जार (एमए सएाएार, 987, १ 


2 


प्रयविरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ ॥2! 


और दूसरी कमजोर | "मजबूत या सुदृढ़ सुस्थिरता' मे प्रत्येक परिसम्पत्ति को अलग से 
बनाए रखने की आवश्यकता समझी जाती है, क्योकि विभिन्‍न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ 
एक-दूसरे की पूरक मानी जाती है, न कि पररपर प्रतिस्पर्धी । इसके विपरीत “कमजोर या 
दुर्बल सुस्थिरता' मे परिसम्पत्तियो के कूल भण्डार का समग्र मौद्रिक मूल्य कायम रखने 
का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विभिन्‍न परिसम्पत्तियो मे प्रतिर्धापन का ऊँचा अश माना 
जाता है। इस प्रकार 'मजबूत सुस्थिरता' में प्रत्येक प्राकृतिक साधन; जैसे जल, जंगल, 
जमीन, आदि की पूरी-पूरी रक्षा की जाती है, जबकि 'कमजोर सुस्थिरत्ता” में प्राकृतिक 
साधनों क्के कुल भण्डार की रक्षा करने का ही प्रयास किया जाता है।। 

सुस्थिर विकास के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं हैं जो इस प्रकार हैं ।? 

() कई विकासशील देशो मे उत्पादकता नीची, विकास गतिहीन व बेरोजगारी ऊँची 
पायी जाती है। 

(0 ! डालर प्रतिदिन से कम आमदनी पर जीने वाले लोगो की सख्या (2 अरब) 
घट रही है, लेकिन फिर भी यह एक चुनौती है और अधिक लोग कमजोर (ध्यश्ञॉ०) 
भुक्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। 

(09) आय की असमानता बढ़ रही है। सबसे अधिक धनी 20 देशो मे औसत आमदनी 
३५ गरीब 20 देशों की औसत आमदनी से 37 गुनी है, जो अनुपात मे 970 की दुगुनी 

है ॥ 

(५) कई निर्घन देशों में नागरिक संघर्ष पाये जाते है जिनमे विद्वेष गहरे व लम्बी 
अवधि के होते हैं। 

(७) पर्यावरण पर दयाव बढ़ रहे हैं। मछलियो का अधिक विदोहन किया जाता है, 
मिट्टियो का ह्वासन हो रहा है, प्रवाल मित्ति (गण) नष्ट की जा रही है, उष्ण 
कटिबन्ध के वनो का हास हो रहा है और जल-प्रदूषण बढ रहा है। 

(५) इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय हस्तान्तरणों का अभाव पाया जाता 
है, हालाकि साधन तो उपलब्ध होते है। 

इससे सिद्ध होता है कि सुस्थिर विकास की समस्या का हल काफी कठिन है। 

पर्यावरण-प्रदूषण के विभिन्‍न रूप, कारण व उसके दुष्परिणाम- पर्यावरण प्रदूषण के 
कई रुप होते हैं, जैसे जल-प्रदूषण व जल का अभाव, वायु-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व 
उर्वरता का हास, वृक्षो की कटाई, जैविक विविधता (७०व६९5॥5) (नाना प्रकार फे 
जीव-जन्तु व पेड-पौधो) का उत्तरोत्तर हास तथा वायुमण्डल के परिवर्तन जैसे ग्रीन- 
हाउस गैसो के बढने से ग्रीन हाउस-छष्णीकरण या गर्माहट या तपन का बढ़ना तथा 
ओजोन परत का क्षय होना (0:200००७क्/०४००), आदि | इनमे से कुछ प्रदूषण अर्न्त॑राष्ट्रीय, 
राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरो के अलावा अन्य छोटे स्तरो जैसे जिला व ग्राम-स्तरों तक चल 
रहे हैं। लेकिन प्रीनहाउस-उष्णीकरण (हाध्था।॥०03० ७शगाणाश्ट) वै ओजोन परत का क्षय 
(02०0० ०थ्पोणाव्व का विवरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता हैं, 
जबकि जल-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीयकरण, वृक्षों की 
कटाई त्रथा जैविक-विविधता का निरन्तर हास विभिन्‍न देशो व राज्यो में पर्वावरण के 
विनाश को इगित करते है। 

अन्तर्राष्ट्रीय-ऊर्जा-पहल (70902), बगलौर के पर्यावरण-विशेषज्ञ अमूल्य के एन 
रेड्डी (#पाणाव ६ ५०१००)) ने ठीक ही कहा है कि ” कुछ स्थानीय पर्यावरणीय 
4 ध< षट सा व॒ुकांर शाह $क्कागापछर 

आम रशानकों कर फ्त कु 3825०%% जफी रोचक है। 


इसे ध्यान से पढा जाना चाहिए! 
2. ५४०७व 0ल्‍ शेग्कुण्ला। सलु०्त 2003, 9 83 
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समसस्‍्याएँ होती हैं; जैसे असुरक्षित जल, लगातार जमा होता हुआ शहरी कूड़ा-कचरा, 
बिना साफ किया गया गेदा पानी (०४7०॥/०४ 5९७६०), व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था 
कारण प्रदूषित शहरी वायु अथवा लकडी की ईंधन वाले चूल्हों के धुएँ से प्रदूषित घर 
के अन्दर की वायु, आदि। इनके अलावा प्रादेशिक व राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याएँ भी 
होती हैं; जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, एसिड बर्षा (औद्योगिक प्रक्रियाओं में ईंधन 
के जलने से वायु में सफर व नाइट्रोजन तत्त्वों तथा अन्य प्रदूषित तत्त्वों का सम्मिश्रण), 
नदी-प्रदूषण, वृक्षों का नाश, आदि। अंत में भूमण्डलीय (०७४) पर्यावरणीय समस्‍्याएँ 
आती हैं; जैसे वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों का जमा होना।”! इस प्रकार पर्यावरणीय 
समस्याएँ रथानीय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तीनो स्तरों पर देखी जा सकती हैं। 

हमे इनको क्रमबद्ध ढंग से हल करना होगा। सर्वप्रथम, हम स्थानीय समस्या को ले 
सकते है, तत्पश्चात्‌ राष्ट्रीय समस्या को और अतत अन्तराष्ट्रीय समस्या को, हालाकि इस 
सम्बध में कोई पक्का या अन्तिम नियम नहीं होता। चूँकि ये सभी हमारे दैनिक जीवन 
पर विपरीत प्रभाव डालते हैं इसलिए इनको किसी न किसी चरण मे तो हल करना ही होगा। 

हम नीचे पर्यावरण-कुप्रबन्ध से उत्पन्न विभिन्‍न ग्रकार के प्रदूषणो का विवेधन करते है- 

पर्यावरण-प्रदूषण-अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 
(व हणशे फुल-5ए९०१०) 

(0) ग्रीनहाउस उष्णीकरण (0००७५ ऊ्ाग्राधाप- वातावरण में गैसों के 
सकेन्द्रण व सघनन के बढने से ग्रीनहाउस-उष्णीकरण (फ्शाणाह्रे बढ रहा है। 
वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसे (छष्था005० ९०५९४) (0909) बढ़ रही हैं। इनमे से प्रमुख 
गैस-कार्बन डाइऑक्साइड पिछले तीस वर्षों में 2% से अधिक बढ गई है। यह सब 
मानवीय क्रियाओं के फलरवरूप हुआ है। भविष्य मे ग्रीनहाउस की गर्मी के बढ़ने की 
प्रक्रिया पर आर्थिक विकास की गति, उत्पादन की ऊर्जा-गहनता, वातावरण, समुद्र आदि 
की रसायन-क्रिया वगैरह का प्रभाव पडेगा। मिथेन गैस के स्रोत धान के खेत व॑ पशुधन 
तथा प्राकृतिक नम जलवायु वाले प्रदेश होते है। माइट्रस ऑक्साइड गैस विशेषतया समुद्र 
व मिट्टी से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लकडी, कोयला पेट्रोल आदि ईंधनो 
के जलने से उत्पन्न होती है। 

वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसो में कार्बन डाइऑक्साइड के दुगुना होने से तापक्रम 
2" सैल्सियस बढ़ता है। जल की भाप (वाद धथ्०) व समुद्र का भी ऊष्णीकरण पर 
प्रभाव पडता है। ग्रीनहाउस-उष्णीकरण से जलवायु मे परिवर्तन आता है। इससे लूफानो 
की सम्भावना व भीषणता पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार ग्रीनहाउस - 
पर्यावरण को प्रभावित करता है। होने 

भारत में ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव- भारत मे कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से 
मिथेन गैस का योगदान उल्लेखनीय है| यह सिचित चावल की खेती व पशु-पालन से 
उत्पन्न होती है। कृषि से उत्पन्न होने के कारण इसको कम करने की तकनीकी 
सम्भावनाएँ कार्बन डाइऑक्साइड को नियत्रित करने की तुलना मे कम पाई जाती हैं। 
कृषिगत उत्पादन को बनाए रखते हुए मिथेन गैस को सीमित कर सकना काफी 
होता है। अत इससे होने वाली पर्यावरण की क्षति को कम करना सुगम नहीं होता। 

(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (0200९०००४०४)-वैज्ञानिको के अनुस्तार 
पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत होती है, जो घातक 
अल्ट्रावायलेट रेडियम विकिरण को रोकती है। 985 मे एन्टार्टिका (#ज्ाक्रलाव्णे परे 
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-ओजोन मे कमी देखी गई थी | वायुमण्डल मे क्लोरीन का जमाव बढ़ने से ओजोन मे कमी 
आती है। क्लोरीन ८१९५ (क्लोरीपलोरोकार्बन्स) से उत्पन्न होती है। अनुमान है कि 
औजोन परत का घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम 
पलट सकता है | ओजोन परत के क्षय से लोगो के स्र्थ्य को हानि हो सकती है। इरारो 
सामुद्रिक प्रणाली की उत्पादकता घटती है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य की 
अत्ट्रावायेलेट रेडियेशन, जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है, उसमे वृद्धि हो जाती है। 
एन्टार्टिका में ओजोन के हास की घटना के दौरान अल्गवायलेट (७० से जैविक क्षति बढ़ी 
है। ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रावायलेट की वृद्धि के प्रमाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध मे 
प्रगट होगे। 

ओजोन मे 0 प्रतिशत की कमी से चर्म-केन्सर (8]9 (थ्रा०्ल) मे वृद्धि होती है 
जिसका प्रभाव प्रति वर्ष ३ लाख व्यक्तियों पर पड़ सकता है। इसके असर से प्रतिवर्ष ।7 
लाख व्यक्ति ओंखो की केटेरेक्ट की बीमारी से ग्रस्त हो सकते है | ७५ रेडियेशन के बढने 
से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय रहता है। इससे पौधो पर भी विपरीत प्रमाव पड 
सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व परिवेश-व्यवस्था पर इसके प्रभावों के सम्बध मे अभी 
पूरी जानकारी नहीं हो पाई है) 

इस प्रकार ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण ((ष्लशाी०७९ ध्ण्णाएए) व. ओजोन के 
क्षयीकरण व हास (02०7० ५०7/०॥०/) ने स्वास्थ्य के लिए नए खतरे उत्पन्न कर दिए हैं, 
विशेषतया विकासशील देशो मे पर्यावरण को जो क्षति पहुँचने लगी है, वह वास्तव मे एक 
चिन्ता का विषय है। 

(3) जैविक विविधता का हास ((.,०४$ ० छ०90थ50)- नाना प्रकार के पेड - 
पौधो, पशु-पक्षियों तथा जीव- 586 से भरी परिवेश-व्यवस्था का कालान्तर मे निरन्तर 
हास होता गया है। ये अपने परिवेश मे है कायम रहते हैं और फलते-फूलते 
हैं। वहों से इनको हटाने का प्रयास करने से ये बडे पैमाने पर नष्ट होने लगते है और 
अन्त मे सदैव के लिए अनन्त में विलीन हो जाते है। अब यह समझ मे आने लगा है कि 
इनमे से कुछ प्रमुख किस्मो या नस्‍्लो (पशु-पक्षियो या पौधो) के नष्ट हो जाने से अन्य 
नस्‍्लो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 'प्रमुख' किस्मो का परिवेश-प्रणाली पर गहरा 
असर पडता है। उदाहरण के लिए, चमगादड़ (७७७ जैसे छोटे से पक्षी को ही लीजिए। 
970 के दशक में मलेशिया में एक लोकप्रिय फल- डूरिअन (6णाथा) की पैदावार 
अचानक घटने लगी थी, जिससे 0 करोड डालर सालाना याले इस उद्योग को भारी 
खतरा उत्पन्न हो गया था। इस फल के पेड बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दीखने मे स्वस्थ थे, 
लेकिन इनमे अचानक कम फल लगने लगे। इसका रहस्य ,उस समय खुला जब यह पता 
चला कि इस पेड के फूल को जो चमगादड़ की एक किरम द्वारा पराग दिया जाता था 
(0०॥॥४०॥००) (जिससे फल लगने मे मदद मिलती थी), उनकी सख्या काफी घट गई थी। 
चमगादड़ो की सख्या दो कारणों से घट गई थी- 0) ये स्वय अपना भोजन मैंग्रोव 
(0/०॥|7०७७) दलदली भूमि मे पेडो से लेती थी, जिनमे श्रिम्प (समुद्री-केकडा) का विकास 
करने से उसका मिलना कम हो गया था एव (४) एक स्थानीय सीमेट की फैक्ट्री के कारण 
लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गईं, जहाँ चमगादड़ विश्राम किया करते थे। बाद में 
सरक्षण के प्रयासों के अन्तर्गत लाइमस्टोन की पहाड़ी गुफाएँ बचाने के कारण सीमेट की 
फैक्ट्री बद कर दी गई। तत्पश्चात्‌ डूरिअन फल उद्योग व चमगादड दोनो को पुनर्जीदन 
मिल गया और दोनो पुन पनपने लगे। इससे सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत 
मे एक छोटा-सा पक्षी (चमगादड़) और वह भी अधा, कितना लाभकारी हो सकता है और 
उसके नष्ट होने से करोडो डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे मे पड सकता है। 
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'फल उद्योग व चमगादड़ दोनों को पुनर्जावत मिल गया और दोनों पुन: पनपने लगे । इससे 
सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत में एक छोटा सा पश्ची (चमगादड्‌) और वह भी 
अंधा, कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट होने से करोड़ों डालर वार्षिक 
आमदनी वाला उद्योग भी खतरे में पड़ सकता है । 

इसी प्रकार कहते हें कि दक्षिण अफ्रीका में हाथियों के खत्म हो जाने से तीन 
किस्म के हिरण भी नष्ट हो गए, क्योंकि हाथी अपने पैरों से नये पेड़-पौधों को कुचल 
कर उन्हे छोटे-छोटे घास में बदल देते थे, जिनमें हिरण पनप सकते थे । लेकिन हाथियों 
के नहीं रहने से पेड़-पौधे बड़े-बड़े व सघन होने लग गए जिनमें हिरणों का निवास 
करना भी कठिन हो गया ॥ इस प्रकार यह माना गया है कि जेविक विविधता को नष्ट 
होने से बचाया जाना चाहिए । पेड्-पौधों व पशु-पक्षियों को अपने नेसर्गिक निवासों 
(7/07। ॥०0॥७७७) में रहने व पनपने का अवसर दिया जाना चाहिए । इससे हमें भोजन, 
रेशे, दवा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक इस्पुट मिलेंगे । इससे इन्सान को 
पर्यावरण के भावी दबावों को झेलने की शक्ति भी मिलती है । यह हमाय पुनीत कर्तव्य भी 
है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला है, उसे हम भावी पीढ़ी को विशसत में सौंपें। हमें 
>विक विविधता को नष्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या 
नस्ल (पौधे व पशु-पश्षी कौ) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणीय संतुलन मूल रूप से परिवर्तित 
हो जाता है । ऊष्ण प्रदेश के जंगलों में जैविक विविधता का विनाश अभूतपूर्व गति से हुआ 
है । हालांकि बड़े-बड़े भू-क्षेत्र संरक्षण के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, फिर भी अपर्याति 
प्रबन्ध व कानूनों को अवहेलना होते रहने से अभी तक इस दिशा में पर्यात्त सफलता नहीं 
मिल पाई है । 

भारत में जैब-विविधता की स्थिति--विश्व के भू-क्षेत्र के 24% अंश के साथ 
भारत विश्व को जैव-विविधता में 8% अंश रखता है ! विश्व के 2 मेगा (विशाल) 
जैव-विविधता वाले केन्द्रों में भारत का भी स्थान आता है । पौधों की विविधता की दृष्टि 
से भारत का विश्व में दसवाँ तथा एशिया में चौथा स्थान आता है। भारत में 46 हजार 
किस्म के पौधे व लगभग 8। हजार किस्म के जानवर पाए जाते हैं; जिनमें से 500 पौधों 
की किसमें, 79 स्तनधारी जीव (799), 44 पक्षी, ।5 रेंगने वाले जानवर, 3 जलस्थल 
चर पशु (४॥//॥9/9$) व अनेक प्रकार के कीट-पतंग खतरे में आए माने जाते हैं (॥॥0०॥- 
इथ८«0) ।॥ इस प्रकार का जैविक खतरा वास्तव में हमारे लिए एक भारी चिन्ता का विषय 
है । पशुओं की अनधिकार शिकार (90०४०॥४९) व उनके अवैध व्यापार पर रोक लगने से 
ही जैब-विविधता की रक्षा करना सम्भव हो सकता है (2 

(4) जल-प्रदूषण (ए४शटा-एणीए0०१)--आज विश्व में जल-प्रदूषण की समस्या 
सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई है । वर्तमान में बहुत से लोग नदियों व तालाबों का अशुद्ध पानी 
पीने को बाध्य हैं । नदियों का जल नाना प्रकार की गंदगी द मल-यूत्र के मिश्रण से निरन्तर 





4 चमगादड़ व हाथियों के इस दृष्टन्त के लिए देखिए ॥७#४ 096 शंशखलए #िद्एता 792 पृ 59. घॉक्स 
23-प्रपुख नस्लें--बड़ी व छोटी | कहते हैं कि चौन में चिड्यों को नष्ट करने से वे जीव वेजी से बढ 
गये को स्ििया खा जाती थीं। इससे उन जोवो के बढने से देश को काफी हानि होने लगी, जिससे 
चुन चिडियों को बसाना या पतपाना पड़ा । इस प्रकार विभिन्‍न प्रकार के जीव जन्तुओं की परस्पर निर्भरता 
'पर धूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। 

2. ॥0शा०्ांर 505९9 998-99, ((+07), ए9.57-458. 


प्रवाकरिण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 8०3] 


दूषित होता जा रहा है । जब नदियाँ बड़े नगयों व औद्योगिक केद्धों के पास से गुजरती हैं तो 
उनमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, कारखानों से निकले रासायनिक तत्त्वों के नदियों के 
जल में घुल जाने से तथा पानी में सीसे, पारे व कैडमियम के घुल जाने से पेयजल से इन 
प्रदूषित तत्त्तों को निकालना बहुत कठिन हो जाता है । सतह के जल के दूषित हो जाने से 
भू-जल भो दूषित हो जाता है । भू-जल में भी भारी धातु मिश्रित रसायन व अन्य खतरनाक 
पदार्थ घुल-मिल जाते हैं । भू-जल के भण्डारों में नदियों को भाँति स्वयं को शुद्ध करने की 
क्षमता नहीं पाई जाती है । इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने पर उनको शुद्ध करना मुश्किल 
हो जाता है । सेप्टिक टैंक प्रणाली को जगह पाइप द्वारा गंदे पानी को प्रणाली लागू करने से 
भू-जल प्रदूषण का खतरा काफो कम हो जाता है । विकासशील देशों में ग्रामोण निर्धन लोग 
नदियों, झीलों व असुरक्षित छिछले कुओं का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगों 
के शिकार हो जाते हैं । भारत में प्रति वर्ष ५ लाख बच्चे पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों से, 5 
वर्ष की आयु से पूर्व ही, मौत के भुंह में चले जाते हैं ॥! 
जल- प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भो एक गम्भीर समस्या मानी जाती है । पानी 
मनुष्यों व पशुओं के लिए पीने के लिए आवश्यक होता है । कृषि में सिंचाई के लिए, 
भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगाचों में पानी देने के लिए तथा उद्योगों के लिए जल को 
आवश्यकता होतो है ।इन सभी कार्यों के लिए प्राय: जल की पयाप्त सप्लाई नहीं हो पाती । 
राजस्थान के कुछ शुष्क भागों में स्त्रियों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
पानी लाने के लिए प्रतिदिन मीलों चलना पड़ता है । इससे जीवन की कठोरता व 
नमीरसता का अनुमान लगाया जा सकता है । लगातार सूखा व अकाल पड़ने से भूजल का 
स्तर लगातार नीचे चलता जा रहा हे । कुछ जगहों पर भूजल खाया निकलता हे जो पीने के 
लायक नहीं होता । वर्ष 2000 के अकाल व सूखे को स्थिति ने गुजराज व राजस्थान में 
विशेषतया “पानी के अकाल व अभाव' की दशा उत्पन्न कर दी है । इन राज्यों में अनेक गाँवों 
में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है और हमारे विकास-कार्यक्रमों के खोखलेपन को 
उजागर किया है । 
प्रदूषित जल पीने व उससे नहाने से टायफायड, हैजा, दस्त, राउण्ड वर्म, नारू ((एत6०- 
%०ागा), सिसस्‍्टोसोमाइसिस (सिस्टोसोम कीड़े से उत्पन्न) आदि रोग ही जाया करते हैं । 
साथ में सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था (॥9024७५/८ $६8900॥) होने से ये बीमारियाँ और 
उग्र रूप घारण कर सकती हैं । शहरों व गाँवों में कूड़े के ढेर जमा होने व उनकी सफाई न 
होने से वे सड़ने लगते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों के उत्पन्त होने का भय हो जाता 
है । बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों के बढ़ने से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं । कुछ समय पूर्व 
सूरत में प्लेग की बीमारी के भय से लोगों का पलायन हुआ था और सरकार को स्थिति को 
सुधारने के लिए. आवश्यक कदम उठाने पड़े थे | पेयजल में सुधार व सफाई की पर्याप्त 
व्यवस्था से अनेक व्यक्तियों को उपर्युक्त बोमारियों का शिकार होने से बचाया जा सकता है । 
जल-प्रदूषण से मछली-उद्योग को भी क्षति पहुँचदी है । गंदे पानी ज रासायनिक 
पदार्थों के घोल से मछली भी दूषित हो जाती है और वह मानवीय उपभोग के लायक नहीं 
रहती । सामुद्रिक खाद्य-पदार्थ (६८७ ००0) भी गंदे पानी से प्रदूषित हो जाने से हैपाटाइटिस 
जैसी बीमारी या हैजे को उत्पन्त करते हैं । 
आरत सरकार ने छ: बड़ी नदियों को प्रदूषित माना है । इनके माम इस प्रकार हैं- 
साबरमती, सुबरनरेखा, गोदाबरी, कृष्णा, सिंध तथा गंगा व इसकी प्रमुख सहायक 
नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि) इनमें घरेलू गंदा पानो व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ 
सन सम 
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भारी मात्रा में घुल मिल जाते हैं ॥ विश्व विकास रिपोर्ट ।992 में कावेरी, गोदावरी, 
सावरमती, सुबसनरेा (जमशेदपुर व गंची क्षेत्रों के लिए) तथा ताही ( बुरहानपुर वे नेपातय! 
मैत्रों के लिए) नदियों के प्रदूषण की मात्रा के अनुमान दिए गए हँ जिससे पता चलता है कि 
इनमें घुले हुए ऑक्सीजन (0॥५५०/६०॥ ० छटणा। वर मल मृत्र प्रदूषण (८ ५७॥णा॥। के 
अंश किस सीमा तक पाए जाते हैं । उन आँकड़ों के अध्ययन से पता लगता है कि 985-66 
की अवधि में सुबरनरेखा नदी में जमशेदपुर व रांची क्षेत्रों में मल मूत्र के कारण प्रदूषण कौ 
मात्रा सर्वाधिक हो गई थी | लेकिन 987-90 की अवधि में यह कम हुई है, हालांकि अब 
भी यह काफी ऊँची बनी हुई है । 

शहरों में जल प्रदूषण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा ह । प्राय, दुरदर्शन व रेडियो के माध्यम 
से कई शहरों व स्थानों के बारे में जल प्रदूषण को ख़बरें प्रसारित होती रहती हैं । दूषित 
जल को पीने के लिए लोग बाध्य होते हैं और उन्हें नाना प्रकार के असाध्य रोगों का 
शिकार होना पड़ता है । ॥99+ में जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल को एक टीम द्वारा 
कौयणुओं के प्रदूषण के अध्ययन से पता चला है कि जयपुर का निवासी औसत प्रत्येक 
दो भिनद मे 25 कौटाणु श्वास के जरिए अन्दर पहुँचा लेता है ।? ग़जस्थान में जल- 
पद के साथ साथ जलाभाव की समस्या भी काफी गम्भीर है । भूजल का स्तर उत्तरोत्तः 

जा रहा है जिससे जल की समस्या चुनौतीपूर्ण हो गयी है।. + 

(8) बायु-प्रदूषण (8॥ 70॥७४००)-भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, लकड़ी 
व गोबर जलाने से जो धुओं होता है उससे घर के अन्दर वायु-प्रदूषण हो जाता है । घर के 
बाहर बुला घण ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का धुआँ निकलने व औद्योगिक उत्पादन के 
कारण फैलता है | 980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में विश्व के प्रमुख मगरों जैसे बैंकाक, 
बीजिंग, कलकत्ता, नई दिल्‍ली व तेहरान में वायु-प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (फ्प्त0) के 
निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया है । इससे निमोनिया व हृदय-रोग तथा श्वास-सम्बन्धी 
ीमारियाँ बढ़ी हैं । कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी प्रभावित होते हैं । वायु-प्रदूषण 
से पुरानी ब्रोन्‍्काइटिस व इम्फौसीमा बीमारियाँ बढ़ी हैं जिनका असर श्वास नली के निचले 
आग पर होने से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और अंत में हृदय गति रक सकती हे । 
भारत व नेपाल में अध्ययनों से पता चला है कि बायोमास के धुआँ (लकड़ी, गोबर आदि 
जलाने से उत्पन्न धुआँ) से श्वास नली की बीमारी बढ़ी है । गाड़ियों से धुआँ निकलते से 
वायु-प्रदूषण बढ़ा है । हाल की एक जाँच के बाद मुम्बई शहर में पर्यावरण-प्रदूषण के 
कारण तीन वर्ष की उप्र से नीचे के बच्चों के रक्त में सीसे (०४०) की मात्रा ज्यादा 
'धायी गयी है । इसके परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक माने गए हैं । एक 
और अध्ययन के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के कारण बच्चों में बुद्धभागफल (ग2॥8०॥०८ 
4००७श५) (0) सात वर्ष की आयु तक चार या अधिक बिन्दु गिरा है (बैंकाक के अध्ययन 
के अनुसार) तथा हाइपरटेन्सन से होने वाली मौतें बढ़ती जा रही हैं । सल्फर डाइऑक्साइड 
से भी प्रदूषण बढ़ रहा है । दिल्ली में वायु-प्रदूषण के कारण उच्च रक्त चाप, दमा व हृदय- 
रोग के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है । 





3. पिसथाव ४)४५ ९ए७॥एएजा-एकग्रीसाइर जावे रिक्कृणाउ९, द॥ क्रापप? जा उच्राधट) ए फट शित्ताणावारा/ 
992 (॥॥₹ ॥॥00) 9 ।73 


इछाज ड्वकबाक्षा वग॒ा--फित ताल कक्‍्यतें (० वललापरल 7० 5पा5<३ ते ॥॥2 छिशाएएारा 995, 
(५ क्षत्तव७0 0 29 


2 


प्रयावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ [27 


भारत के प्रमुख शहरों में पिछले चालीस वर्षों में जिस रफ्तार से मोटरगाड़ियों, बसों, 
प्रो ब्हौलर्स व टू व्होलर्स आदि की संख्या बढ़ी है, उसके परिणामस्वरूप वाहनों से उत्पन्न 
होने वाला प्रदूषण बहुत बढ़ गया है । प्रतिदिन विभिन्‍न प्रकार को गैस्तों के उत्सर्जन का भार 
(शां$अंण ।090) (जैसे सस्पेन्डेड परटैक्यूलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ 
नाइट्रोजन, हाइड्रोकाबन्स तथा कार्बन मोनोक्साइड) मार्च 987 में कुछ नगरों के लिए निम्न 
ग़लिका में दिया गया है ॥ 























म-] ( प्रतिदिन टनों में ) ( गैस के उत्सजंच का भार) 
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« इस प्रकार दिल्ली में प्रतिदिन वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण का भार (एण!णा०च [०४4) 
872 रन पाया गया है, जो सर्वाधिक है । यह जयपुर की तुलना में ।2 गुना है, जिससे वहाँ 
के प्रतिदिन के वाहन-जन्य वायु-प्रदूषण का अनुभान लगाया जा सकता है $ 

(6) मिट्टी का कठाब व मिट्टियों को होने बाली अन्य प्रकार की क्षति---मिट्टी 
को दीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानौकरण (6७ाह2०- 
॥०॥), मिट्टी के कयाव (८०४०१) ठथा क्षारीयकरण (६॥795०) अथवा पानी का जमाव 
या दलदल होने से क्षति (३४3/८०९2208) । मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढ़कर चरागाहों 
व कृषिगत भूमि को ढक लेती है । मिट्टी का कयव हवा व परी से होता रहता है जिससे 
मिट्टी की उपजाऊ परत आगे चली जाती है, जिससे प्रति हैक्टेयर पैदावार घट जाती है । 

कष्ण प्रदेशों वाले विकासशील देशों में इस प्रकार का कटव काफी क्षति पहुँचाता है । 
मिट्टी के कटाब से बाँघों, सिंचाई-प्रणालियों व नदी-परिवहन-व्यवस्था में मिट्टी इकट्ठी हो 
जाती है और मछली-पालव को क्षति पहुँचती है । वैसे मिट्टी के कटाव से कभी-कभी 
दूसरी जगह उपजाऊपन बढ़ जाता है, लेकिन जिस स्थान से मिट्टी की ऊपरी परत आगे 
चली जावी है, उस जगह तो हानि ही होती है | इसलिए इसका वितर्णात्मक प्रभाव 
प्रतिकूल होता है । उदाहरण के लिए, नेपाल को इससे संतोष नहीं होगा कि इसकी मिट्टी 
के बह कर चले जाने से बंगला देश की कृषिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है। 

अत: भू-संरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गए हैं ।इसके लिए परिधि-खेती (००॥॥0ण 
0पप२/४ं०ज) (पहाड़ी क्षेत्रों में), कृषि-वानिकी, खाद देना, आदि लाभकारी होते हैं । 
क्षारैयकरण व पानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रों को काफी हानि हो रही है । यह चीन, 
मिस्र, भारत, मैक्सिको, पाकिस्तान आदि में विशेष रूप से देखने को मिलती है | विश्व में 
'कृषिगत भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग लवण की समस्या से ग्रस्त पाया जाता है सिंचाई 
को खराब व्यवस्था के कारण सेम व क्षारीयता को समस्या उत्पन्त्र हुई है । नए भू-श्षेत्रों में 
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यह समस्या बढ़ती जा रही है । इस प्रकार मिट्टी को मरुस्थलीकरण, कटाव व लवणता के 
'कारण हास का शिकार होना पड़ा है 
(7) बनों का वृक्षों की कटाई के कारण तीब्र गति से विनाश (0८0ि६४3- 
४०)-वृक्षों की अनियन्त्रित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है । इस सम्बन्ध में 
ऊष्ण प्रदेशों में नम जंगलों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक मानी गईं है । वन सूखे प्रदेशों व 
शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाए जाते हैं । वनों के कईं प्रकार के सामाजिक व पर्यावरणीय कार्य 
होते हैं । वे जलवायु, जल-पूर्वि, मिट्टी, आदि को प्रभावित करते हैं । ऊष्ण प्रदेशों के सम 
जंगलों में वृक्षों की अव्यवस्थित कराई से होने वालो क्षति को पुनः वृक्षाग्रेषण से पूरा कर 
सकना कठिन होता है । * 
इनमें जैविक विविधता भी अधिक पाई जाती है । हालांकि ये पृथ्वी के 7% भाग में 
पाए जाते हैं, लेकिन, पेड़-पौधों व जीव-जन्तुओं की आधी सस्‍्तें इनमें मिलती हैं । जंगलों 
को कृषि, निर्माण-सामग्री व ईंघन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है | विकास- 
शील देशों में जलाने की लकड़ी के लिए ज्यादातर वनों का विनाश हुआ है । ऊष्ण प्रदेशों के 
नम बनों (007/९8 ५४० 0८४/७) को इमारती लकड़ी के लिए उजाड़ दिया गया है । खनन, 
तेल की खोज, सड्‌क व रेलों के निर्माण, बीमारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता आदि के 
कारण वन-्षेत्रों में लोग प्रविष्ट हुए हैं जिससे वनों को हानि हुईं है । अतः भविष्य में ब्नों 
के संरक्षण ब विकास पर ध्यान देना होगा । चेकोसलोवाकिया, कांगो, कोलम्बिया, दक्षिण 
'चिली, मेडागास्कर, ब्राजील आदि में वनों का विनाश किया गया है। 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण 
'की सुरक्षा व इसके समुचित प्रबन्ध पर पर्याप्त ध्यान न देने से विश्व में जल-प्रदूषण, 
चायु-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण,, मिट्टी व चचों के विनाश तथा हास, जैविक विविधता के 
अन्तर्गत नाना प्रकार के पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं व पेड़-पौधों का विलुप्त होता, 
ग्रीनहाउस ऊष्णीकरण व ओजोन की परत के हास आदि के रूप में पर्यावरण-पतन 
की प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है । 
पर्यावरण में.गरिरावट के कारण---पर्यावरण को चर्चा में सर्वप्रथम प्रश्न इसके 
कारणों को लेकर किया जाता है ! सभी इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि जनसंख्या की वृद्धि 
व निर्धनता पर्यावरण-असंतुलन के मुख्य कारण हैं । 
() जनसंख्या, निर्धनता व पर्यावरण--वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 
58 अरब है और इसमें प्रतिवर्ष औसतन .5% को रफ्तार में वृद्धि हो रहो है तथा एक 
पीढ़ी में 990 से 2030 तक जनसंख्या में 37 अरब कौ वृद्धि की सम्भावना है । इस प्रकार 
जनसंख्या के बढ़ने से भोजन, ईंधन, पशुओं के लिए चारे व लोगों के लिए रोजगार की 
आवश्यकताएँ बढ़ती हैं जिससे उचित व्यवस्था के अभाव में वृक्षों की कटाई, मिट्टी के 
हास, जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की समस्याएँ अधिक उग्र होती जाती हैं 
(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं--विश्व में 25% लोग 
विश्व की 75% पर्यावरण-समस्या के लिए उत्तरदायों माने गए हैं । अमेरिका में ऊर्जा की 
सर्वाधिक खपत होती है । वहाँ प्रति व्यक्ति वायुमण्डल में कार्बन की छोड़ी जाने वाली मात्रा 
5 टन मानी जाती है, जबकि भारत में यह मात्र 04 टन है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत 
कम पाई जाती है । एक अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को 2 गुना 
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प्रदूषित करता है । अपरीका का रिकार्ड (४0 (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) की खपत में भी 
ऊँचा है । यहाँ १५0) अरब मोट्रिक टन सी एफ सो पयांवरण में छोड़ो जाती हे, जबकि 
जापान में 00 अरब मीट्रिक टन तथा भारत में मात्र 07 अरब मीट्रिक रन छोड़ी जाती है । 

(3) विकासशील देशों में औद्योगीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण में वृद्धि-- 
चोन व भारत जैसे देशों में ओद्योगौकरण की प्रगति से तथा जवसंख्या की वृद्धि से प्रदूषण का 
विस्तार हो रहा है, और आगामी ३0-40 वर्षों में कार्बन की निकासी विश्व में वर्तमान के 
20 अरब टन के स्तर से बढ़कर 50 अरब टन तक जा सकती हैं । 

(4) पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलोजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक साधनों के 
संरक्षण के प्रथासों में कमी---विकसित तथा विकासशील देशों में टेबनोलोजी पर्यावरण के 
अनुकूल न होने से भी पर्यावरण को होते वाली क्षति बढ़ी है । प्राकृतिक साधनों का उपयोग 
करते समय इनके संरक्षण व संवर्द्धन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता | उदाहरण के लिए, 
खनन-द्षेत्रों में से खनिज-पदार्थ निकाल कर उनको अनदेखा छोड़ देने से वे भू-क्षेत्र खालो 
व बोरान पड़े रह जाते हैं, जिससे वे पर्यावरण के हास में योगदान देने लग जाते हूं । वृक्षों की 
कटाई के साथ-साथ नए वृक्ष लगाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता | झूम खेती ($॥॥७08 
८७॥९४ककाणा) की पद्धति में जंगलों को साफ करके खेती कुछ वर्षो के लिए की जाती है । 
फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता 
है | कहने का तात्पर्य यह है कि भनुष्य जितना प्रकृति से लेता है, अथवा लेना चाहता 
है, उतना वह प्रकृति को देता नहीं, अथवा दे नहीं पाता, अथवा देना नहीं चाहता । 
इससे मानव व प्रकृति के बीच एक संघर्ष छिड़ जाता है और इनमें परस्पर असंतुलन के 
फलस्वछूप पर्यावरण का पतन प्रारम्भ हो जाता है जो उत्तग्रेत्तर अधिक गम्भीर होता 
जाता है। 

(8) बड़े बाँधों पर अधिक बल देने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है--जैसा 
कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोयर प्रोजेक्ट व उत्तर प्रदेश की टेहरी बाँध 
परियोजना के सम्बन्ध में कहा गया हे । पर्यावरण-विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े बाँधों से 
वन-क्षेत्र को हानि होती है, क्योंकि वृक्षों की कटाई करनी होती है और लोगों को अन्यत्र 
बसाने को व्यवस्था में कई प्रकार कौ कठिनाइयाँ आती हैं । हालांकि इस सम्बन्ध में लागत 
लाभ अध्ययनों का महत्त्व स्वीकार किया गया है, फिर भी कुल मिलाकर यह माना जाने 
लगा है कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का चयन काफी सोच-विचार कर व स्थानीय 
लोगों को विश्वास में लेकर तथा उनको पूर्ण सहमति से ही किया जाना चाहिए, ताकि आगे 
चलकर इनके क्रियान्वयन में बाधाएँ न आएँ । जून 992 में ब्रेडफोर्ड मोर्स (छाव004 

१०४७) की अध्यक्षता में नियुक्त विश्व बैंक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 
350 हर की रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है। आयोग के गाना सार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से काफी गाँव पानो की डूब के क्षेत्र 
में आ जाएँगे, काफी लोग हो जाएँगे जिनको फिर से बसाने की गम्भीर समस्या हल 
करनी होगी । साथ में नहर व्यवस्था के कारण भूमि को क्षारीयता व दलदल होने की 
समस्या उत्पन्न हो जाएगी । आयोग की रिपोर्ट से भारत में पर्यावरणबेत्ताओं व 53483 के 
पक्षपरों के मत की पुष्टि हुईं है । बाद में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने स्राथनों से 
पूरा काने का निश्चय किया है और विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है 
ताकि हमारी स्वायत्तता दती रह सके । हाल में गुजरात में भयंकर सूखे व अकाल के कारण 
पुनः यह प्रश्न सामने आया है कि आखिर यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई ? इस सम्बन्ध में यह 


50 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


स्वीकार किया गया है कि पर्यावरणविदों के अनुसार यदि सरकार जल-संरक्षण के 
परम्परागत साधनों-छीटे-छोटे साधनों ( कुएँ, बावड़ी, तालाब आदि ) का उपयोग 
करती और उनका विकास करती तो सम्भवत: स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती ॥ अतः 
अविष्य में जल-संरक्षण के इन लघु साधनों के इस्तेमाल पर भो पर्याप्त ध्यात दिया 
जाना चाहिए। 

इस प्रकार पर्यावरण-प्रदूषण के लिए कई प्रकार के वत्त्व जिम्मेदार होते हैं । लोगों में 
पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसको रक्षा के 
लिए अपना आवश्यक योगदान दे सकें । 

पर्वावरण-कुप्रबन्ध व प्रदूषण के दुष्परिणाम! --हमने ऊपर पर्यावरण-प्रदूषण व 
पतन के कुछ दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है । अग्र ठालिका के रूप में विश्व में 
विभिन्‍न पर्यावरणीय समस्याओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का 
सारांश दिया गया है । 

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि विभिनल प्रकार के पर्यावरणोय प्रदूषण स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में विभिन्‍न प्रकार से उत्पादकता को भी घटते 
हैं । अतः विकास व पर्यावरण पर एक साथ विचार करना जरूरी होता है । अब हम 
पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलुओं का बिवेचन राष्ट्रीय व राज्यीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे १ 








वायु प्रदृष्ण 


पर्यावरण की स्वास्थ्य पर प्रभाव उत्पादकता पर प्रभाव 
समस्या 
है जल-प्रदूण ब॒ | २0 लाख से अधिक लोगों कौ| मछली उत्पादन में 2०28 क्रिपा 
जल का अभाव | भृत्यु व करोड़ों बीमारी के | में अवरोध, ग्रामीण परिवारों के समय की 


शिकार, जल की कमी से स्वास्थ्य 
को खतरे । 

ग्रामीण क्षेत्रों में जय घर के 
कारण महिलाओं व के 
स्वास्थ्य में गिरावट, अकाल मृत्यु, 
कफ-खांसी आदि] 

















बबाँदी, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित 
जल उपलब्ध करने की लागतें, आदि । 
वाहन व औद्योगिक क्रिया पर समय-समय 
पर रोक, वनों पर एसिड वर्षा का दुष्प्रभाव 





ठोस व जोखिम 


पूर्ण व्यथ पदार्थ | 


भूतल जल-साधवों का प्रदूषण 





मिट्टी का हास 
ए़्णां 
0८87309॥00) 


सड़ते हुए कूड्टे से बोमारी फैलता ॥ 
कथा 


सूखे की सम्धावना का बढ़ना 
गरीब किसानों के पोषण में कमी 


खेलों को उत्पादकता में गिरावट, जलाशयों में| 
मिट्टी भर जाना, नदियों में परिवहत-चैनल में | 
बाघा, आ&दिव। 





स्‍्प 


चनों को कराई 


लकड़ी का अभाव होता, जलग्रहण स्थिरता 
में कमी (95 ० अलआ०प #70॥॥)) 








| जैविक विविधता 
का छाप (०७ ते 
७०१च5७) 


स्थानोय बाढ़ से मृत्यु व घोमारियाँ 


नई दवाओं की उपलब्धि म होता 


घर्यावरण-व्यवस्था में गियावट व कई प्रकार 
के प्राकृतिक साधनों की कमी 








वायुपण्डल के 
परिवर्तन 





| क्षेमारियों, ओचोन पर के घटने 
से चर्म-केंसर व आँखों को केटे- 
रेक्ट (मोतियाबिंद) की दीमारी 











सामुद्रिक खाद्य-पदार्थों को उपलब्धि में व 
कृषि उत्पादकता में प्रादेशिक परिवर्तन 
आदि। 








4 ए/जाव 8७ (३९० घाटा रिटुः०१, 992. 94, ७.छा८ ।, लेखक द्वारा अनूदित | छांव एलस्लु॑०फफताए 
ए८४०८५ 200३ में भो प्रावैशिक विश्व में सुस्थिर विकाश्न को समस्याओं पर प्रकाश डाला गया हैं । 


ग्रवाकव प्रदूषण व तुस्थिर विकास्त को समस्वाएँ 8 ॥| 


भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू--भारत में जनसंख्या 95 में 36 करोड़ 
से बढ़कर 99। में 84 6 करोड़ हो गई है । वर्ष 2000 में यह एक अरब के अंक को पार 
कर गई है । ग्रामोण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में आबादी के दबाव काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं । 
96। में शहरी जनसंख्या 7.8 करोड़ थी जो बढ़कर 99। में 2। 76 करोड़ हो गईं है । 
96। में यह कुल जनसंख्या का 8% थी जो 99 में 25.72 प्रतिशत हो गई है । शहरों 
में आबादी के बढ़ने से पानी, सफाई, आवास, परिवहन, संचार, आदि प्रणालियों पर भारी 
दबाव पड़े हैं और पर्यावरण-प्रदूषण काफी बढ़ा है । 
भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.9 करोड़ हैक्टेयर आंका गया है जिसमें से 
75 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र पतनोन्मुख (66६7००९त) है । पतन का कारण जल व वायु- 
कटाव (लगभग 4 | करोड़ हैक्टेयर में) तथा शेष 34 करोड़ हैक्टेयर का पतन जलमग्न 
क्षेत्र, मिट्टी के खारापन, झूमखेती, घाटियों, नदियों की तेज धाराओं व बाढ़ों, आदि के 
कारण हुआ है । वर्तमान में बन-द्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23.3 प्रतिशत भाग में है, 
लेकिन बनाच्छादित या वनों से ढका क्षेत्र तो ।9 3% ही है (जो 988 की राष्ट्रीय वन 
नीति के मुताबिक 33% में होना चाहिए) और सघन वनों का क्षेत्र तो लगभग ॥। 2% में 
ही पाया जाता है ।! शेष क्षेत्र में घटिया श्रेणी के वन ही पाए जाते हैं । वनों की कटाई से व्यर्थ 
भूमि की मात्रा बढ़ी है तथा मिट्टी का कटाव बढ़ा है । जैसा कि पहले बतलाया गया था, 
भारत की कई प्रमुख नदियाँ प्रदूषण की शिकार हैं । इनमें मैला पानी छोड़ा जाता है और 
०३ व्यर्थ-पदार्थ आदि डाल दिए जाते हैं, जिससे ये भारी मात्रा में प्रदूषित होती जा 
रहो हैं। 
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंघन व पानी की वलाश में कई मीलों का चक्कर 
लगाना पड़ता है । योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल.सी. जैन के अनुसार “एक 
अर्द्ध-शुष्क गाँव में एक महिला को वर्ष में 4400 किलोमीटर चलना पड़ता है, ताकि 
बह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकट्ठी करके ला सके । यह दूरी दिल्‍ली से 
कलकत्ता तक की मानी गई है ।"2 पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति तो और भी बदतर होती है । 
इस प्रकार निर्धनता के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 
और लोग बेबस होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते हैं । 
देश में सिंचाई की व्यवस्था में कमी रहने से मिट्टी में लवणता व क्षारीयता बढ़ी है । 
'कोटनाशक दवाइयों के अविवेकपूर्ण उपयोग से खाद्यान्नों में टोक्सिक तत्व रहने से केंसर 
व अन्य बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है । 
भारत में बड़े बाँघों के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों की चर्चा हुईं है तथा इस सम्बन्ध में 
आन्दोलन भी किए गए हैं । गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोबर प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश 
में गढ़वाल-हिमालय क्षेत्र में भागीरथो नदी पर टेहरी बाँध (260 5 मीटर ऊँचा) को लेकर 


काजज्फ-++-__ह..न+ 

। पूर्बोद्धृत, छ००0जए० $प्र७८+ ॥998-99, 909-56-57 
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सष्नातए, 992) 
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पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गई हैं । टेहरी परियोजना के सम्बन्ध में भूकम्प व बाढ़ कौ 
आशंकाएँ भी प्रकट की गई हैं । अप्रैल 999 के प्रारम्भ में चमोली व रुद्रप्रयाग के कुछ 
भागों में भूकम्प के झटकों ने वहाँ काफी क्षति पहुँचायी है । इससे पूर्व उस प्रदेश में द 
वर्षाऋतु में भूस्खलन से जानमाल की भारी तबाही हो चुकी थी । इस प्रकार प्राकृतिक 
असन्तुलनों से मानवीय खतरे काफी बढ़ते जा रहे हैं । टेहरी बाँध के विफल होने से बाई 
का भय बतलाया गया है । अठः भविष्य में बड़े बाँघों के चयन में अधिक सावधानी व 
सतर्कता बरतनी होगी । जैसा कि पहले बतलाया गया है, जून 992 में विश्व बैंक दञाए 
नियुक्त ब्रैडफोर्ड मोर्स आयोग ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय कुप्रभावों की ओर 
ध्यान आकर्षित किया है । इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगों को पुनः बसाने की समस्या बहुत 
जटिल होती है । सरदार सरोवर के निर्माण को लेकर बाबा आमटे, मेघा पाठकर वे 
अरंणघती राय (#्मात/90 7२०) आदि पर्यावरणविद्‌ नर्मदा बचाओ आंदोलन में संलन 
रहे हैं । लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाला जा सका है। 

चिपको आन्दोलन--कुछ वर्ष पूर्व भारत में मध्य-हिमालय में अलकलंदा के इ्द- 
गिर्द पहाड़ी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) में वृक्षों की कटाई से पर्यावरण व परिवेश को भारी 
क्षति होने लगी थी । पेड़ों को काटकर पहाड़ी के नीचे लुढ़काने से ऊपर की मिट्टी ढौली 
होने से बरसात में तेजी'से आगे खिसकने लगी । इससे जुलाई 970 में अलकनंदा में भयंकर 
बाढ़ भी आई थी । बाद में वहाँ के लोगों ने गोपेश्वर के समीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की 
स्थापना करके एक आन्दोलन प्रारम्भ किया था, जिसे 'चिपको आन्दोलन' का नाम दिया 
गया था । इस आन्दोलन में लोग पेड़ों कौ कटाई को रोकने के लिए 'पेड़ों से चिपक जाते' दे 
और बन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेड़ काटने से गोकते थे ! यह आन्दोलः 
काफी कामयाब रहा और इसकी वजह से पेड़ों की कटाई जोशीमठ व अन्य आस-पास 
स्थानों में काफी सीमा तक रुक गईं थी । इस आन्दोलन से यह सबक मिलता है कि शी 
अपने प्रयास से पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं, बशतें कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण 
का महत्त्व समझ में आ जाए । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के विनाश में ग्रामीण 
जनता की इतनी भागीदारी नहीं होती जितनी अन्य लोगों की होती है, हालांकि प्रापः 
'कीशिश सम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जनता के गले ही मढ़ने की होती रहती है । अतः चिपकी 
जैसे लोकप्रिय व जनवादी आन्दोलन का पर्यावरण की रक्षा में महत्त्व स्वीकार किया जानी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का योगदान अत्यब 
सराहनीय रहा है । 

छठी योजना में पर्यावरण की सुरक्षा पर लगभग 40 करोड़ रु. व्यय किए गए और 
सातवीं योजना (985-90) में इसके लिए 428 करोड़ रु. के व्यय की व्यवस्था को गईं 
जिसमें 240 करोड़ रु. गंगा-कार्य-योजना (888 4८०७० शव) के लिए निर्धारित किए 
गए थे । गंगा-कार्य-योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, 
जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने । इसमें गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान में चालू मैले 
भानी के “ट्रीटमेंट प्लान्टूस” को आधुनिक बनाने का कार्य हाथ में लिया गया था तथा नये 
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प्लान्टूस स्थापित करना भी आवश्यक मात्रा गया था । इसमें यू-पी., बिहार व पश्चिम बंगाल 
राज्यों को शामिल किया गया । इसमें गंदे पानी (५०७७४०) का उपयोग ऊर्जा उत्पल करने व 
सुधरे पानी को सिंचाई के लिए घास-पात (७॥296) के उत्पादन व मछलौ-उत्पादन मेँ प्रयुक्त 
करने का कार्यक्रम रखा गया है । इसके अधिकांश काम पूरे हो गए और शेष 995 तक पूरे 
होने का लक्ष्य था | इस पर 423 करोड़ रु व्यय होने का अनुमान है । 
भारत सरकार ने अप्रैल 993 में यमुना व गोमती नदियों के जल को प्रदूषण से 
मुक्त करने के लिए 42 करोड़ रु. की लागत की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान 
की । इसमें यमुना का अंश 357 करोड़ रु तथा गोमती का 64 करोड़ रु. रखा गया । इसे 
पृष्ठ करने में लगभग छः वर्ष का अनुमान लगाया गया । यह परियोजना हरियाणा, उत्तर प्रदेश 
व दिल्‍ली के 5 बड़े नगरों में कार्यान्वित को जानी है । इसका आधा खर्च भारत सरकार 
उठाएगी तथा शेष आधा खर्च तीन प्रदेश उठाएँगे । “इसे गंगा एक्शन प्लान” का दूसरा 
चरण (5९८००० 7॥95९) माना गया है । इसमें भी म्यूनिसिपल व्यर्थ-जल को दूसरी 
तरफ प्रवाहित करना व रोकना, गंदे पानी के ट्रोटमेन्ट वर्क्स स्थापित करना, कम लागत पर 
साफ सफाई की व्यवस्था करना, नदी के घाटों को सुधारना, नदी के किनारे वृक्षारोपण 
करना व सुधरी हुई शवदाहशालाओं की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल हैं । यमुना 
परियोजना से हरियाणा के यमुनानगर व जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गाँव व 
फरीदाबाद में, उत्तर प्रदेश व संघीय प्रदेश दिल्‍ली के गाजियाबाद, नोएडा, वृन्दाबत, मथुरा, 
आगरा, इटावा, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में प्रदूषण कम करने के ढर्क्स स्थापित किए 
जाएँगे । गोमती नदी के लिए लखनऊ, सुल्तानपुर व जौनपुर नगर लिए गए हैं । 
भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओं में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपतब्ध हो सके, वृक्षारोपण के जरिए फलों, चारे, 
ईंधन की लकड़ी व इमारती लकड़ी की पैदावार बढ़ाई जा सके । सम्बन्धित क्षेत्रों की मिट्टी 
के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरों व गाँवों की साफ-सफाई (8000) पर 
ज्यादा ध्यान देना होगा । यथासम्भव नगर-नियोजन को सुधार कर लोगों के लिए आवास, 
पानी-बिजली व परिवहन की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी । जनसंख्या-नियंत्रण व आर्थिक विकास 
के जरिए निर्धनता-उन्मूलन पर अधिक ध्यान देवे से पर्यावरण को सुधारने में भी मदद 
मिलेगी । 
ग्रमीण औद्योगीकरण पर अधिक बल देने से नययों व महानयरों सें यंदी बस्तियों का 
फ़ैलाव रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ-सुथरा हो सकेगा । जनसंख्या का गाँवों से शहरों 
को ओर पलायन रुकेगा । 
अत; भावी योजनाओं में विकेद्धित नियोजन को अपना कर जनता की भागीदारी 
बढ़ाई जानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों को लागू करके लोगों 
को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि जे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने 
का प्रयास न करें । 


(उ4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू। --राजस्थान में जल-प्रदूषण से भी 
ज्यादा गंभीर समस्या जलाभाव की है । देश के सतही जल-साधनों का केवल % अंश ही 
राजस्थान में पाया जाता है, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के क्रमश: लगभग ॥04% व 5 2% 
अमुपातों को देते हुए बहुत कम है । कई क्षेत्रों में भूतल का जल खारा होता है। पिछले 
चर्षों में राज्य में भूतल के जल-साधनों का भी लगभग 85% अंश प्रयुक्त किया जाने 
लगा है । राज्य में हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता रहता है । राज्य के निम्न | 
जिलों में मरुस्थल पाया जाता है--श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुए, 
जालौर, झुंझुनूं, पाली, सौकर वे नागौर । पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश भू-क्षेत्र हास 
(0८ह/20»7०) के शिकार हैं । इस प्रदेश में वर्षा का औसत 300 मिलीमीटर वार्षिक पाया 
जाता है, जो बहुत नीचा है । मिट्टी कम उपजाऊ होती है । तेज हवाओं व ऊँचे तापमान के 
कारण नमी की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इस प्रदेश में पानो की कमी है और 
सीमित जल के लिए मनुष्य व पशु में स्पर्धा की स्थिति पाईं जाती है । अत्यधिक चराई से 
भूमि को काफी हानि हुई है । राज्य में चारे की माँग व पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। सूखे 
के वर्ष में चोरे की सप्लाई उसकी माँग से बहुत कम पाई जाती है । कभी-कभी यह माँग 
की तुलना में चौथाई पाई गई है जिससे चारे की खरीद अन्य राज्यों से करमी पड़ती है। 

997-98 में राज्य में सिंचित क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का केवल 30% है । इस प्रकार 
लगभग 70% कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है की 

इन्दिरा चहर के सिंचित क्षेत्र में 'सेम' की समस्या--इन्दिया गाँधी महर में कई 
स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे आस-पास के गाँव और चक थीरान होने लगे हैं 
तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ भूमि हजाएं हैक्टेयर क्षेत्र में नष्ट होकर दलदली बनती जी 

- रही है । उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है । रिसाव से न£ 
"होने वाले क्षेत्र का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है । इस क्षेत्र में भूमि के नीचे जिप्सम की 

कठोर परत पाई जाती है तथा किसान पानी अधिक मात्रा में देते हैं, जिससे सेम की समस्या 
अधिक गम्भीर होती जा रही है । ह 

पाली व आस-पास के क्षेत्रों में वस्त्रों की छपाई-रंगाई की इकाइयों से जल-प्रदूषण 
बढ़ा है । अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल-प्रदूषण की समस्या बढ़ी है । राजस्थान का 
'जल-बजट (कत॥/९४-७७०१६४०) लड़खडा रहा है । वर्षा के जल, सतही जल व भूवल 
के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा रहा हैं 
जिससे वर्ष 2000 में जल-संकट और तीब्र हो गया है । भूतल के जल का अधिक मात्रा 
में प्रयोग करने से भविष्य में जल का अभाव अधिक गम्भोर हो सकता है। 

पिछले वर्षों में आरक्षित वनों (८5८४८ #णि०४७) पशु-पक्षियों के शरण-स्थलों में 
खनन-कार्यों के बढ़ने से पर्यावरण को हानि पहुँची है । अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र में 
मार्बल, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत) 
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से पर्यावरण को क्षति पहुँची है । इससे इस क्षेत्र में मिट्टी को क्षति पहुँची है और श्रमिक वनों 
से ईंधन व घारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुँचाते हैं । राज्य में करौली के वनों में गैर- 
कानूनी ढंग से खनन किया जा रहा है । राजस्थान में वन-भूमि पर पशुओं का दबाव बहुत 
बढ़ गया है । राज्य में पशुओं की संख्या मनुष्यों से अधिक पाईं जाती है । बकरी घास की 
अन्तिम पत्ती तक का सफाया कर देती है । 
अतः ग़जस्थान में पानी को कमी, मिट्टी का कयव, वृक्षों की कटाई, खनन-क्रिया से 
चन-क्षेत्रों को क्षति, सिंचाई से 'सेम” की समस्या व दलदली भूमि का उत्पन्न होता 
(विशेषतया इन्दिश गाँधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि समस्याएँ पर्यावरण की 
कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से प्रगट करती हैं । 
राज्य सरकार ने जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अरावली प्रदेश को 
हरया-भरा करने का प्रयास किया है । राज्य में अराबली क्षेत्र पर्यावरण-असंतुलन व गिरावट 
का एक ज्वलंत उदाहरण है । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के चारों तरफ बन लगाने व 
रेगिस्तानी टीलों के स्थिरोकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने को योजना बनाईं गई है । इन 
दोनों परियोजनाओं में जापान के ओवरसीज इकोन्रोमिक कोपरेशन फण्ड (07079) की 
वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया है । 
राजस्थान में “जल, जमीन व जंगल' के संरक्षण हेतु, एक स्वैच्छिक संस्था-तरुण भगत 
सिंह की देखरेख में 'जोहड्‌' (0॥20) की व्यवस्था चालू कौ गई है, जिससे काफी लाभ 
हुआ है । जोहड़ सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 'चेक-बाँध' (०४०८८ 0875) होते हैं । इससे इन 
शेत्रों का जत-स्तर ऊँचा हुआ है, सिंचाई की सम्भावना बढ़ी है, प्रति बीघा आमदनी बढ़ी है 
और अलकर, जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर जिलों को कुछ वहसीलों में किसानों को 
आर्थिक लाभ हुआ है । इसके परिणाम गोपालपुरा में व थानागाजी तथा ग़यगढ़ जतहसीलों के 
गाँवों में अच्छे प्राप्त हुए हैं ॥| 
राजस्थान की कृषि-आपारित अर्थव्यवस्था में पशु-प्रलन के विकास की पर्याप्त 
सम्भावनाएँ हैं । भविष्य में खनत-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया जाग चाहिए 
और जोधपुर स्थित काजरी के अध्ययनों व अनुसंघानों का उपयोग करके -वृक्षारोपण व 
कृषिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए । राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण को दृष्टि से 
अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । इसके लिए ठोस कार्यक्रमों के चयन मर बल दिया 
जावा चाहिए। 
विभिन्‍न प्रकार के पर्यावरण-प्रदूषणों को कम करने के उपाय--पर्यावरण-प्रदूषण 
के विभिन्‍न रूपों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लेने होंगे जिन 
'ए संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जादः है । 
(3) कारों व अन्य वाहनों से उत्पन वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए सार्व- 
जनिक परिवहन व्यवस्था (एए॥०८ एआकऋ्णा) विकसित की जावी चाहिए ! इसके अलावा 
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ऐसे वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, शहरों में 
ट्रैफिक नियंत्रण योजना को कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए और यथासम्भव विद्युत चालित 
वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए ! 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए निर्धूम चूल्हों का 
विस्तार, घरों में हवा की उचित व्यवस्था, खाना पकाने के लिए यथासम्भव प्रेशर कूकर 
जैसी सस्ती विधियों के उपयोग को प्रोत्साहन देना तथा गर्भवती महिलाओं को खाता बनने 
के काम में कम समय लगाने की सलाह देना लाभकारी हो सकता है ! 

0) उद्योगों को वायु-उत्सर्जन व व्यर्थ-जल की निकासी के मानकों का पालन 
'करना चाहिए, इनके लिए आवश्यक ट्रीट्मेन्ट-संयंत्र लगाना चाहिए, उन पर आवश्यकता- 
नुसार प्रदूषण कर भी लगाया जा सकता है और उद्योगों का गंदा जल जल के अन्य स्रोतों में 
सीधे नहीं डालने दिया जाना चाहिए । शहरों व कस्बों में सुलभ शौचालयों का विस्तार किया 
जाना चाहिए और लोगों में स्वच्छता की पर्या्त जानकारी कराई जानी चाहिए ! भारत में 
औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण-निर्यत्रण- 
उपकरण लगाने के लिए राजकोषीय प्रेरणाएँ (कर-सम्बन्धी रियायतें, सब्सिडी, आदि) 
प्रदान की हैं । इसके लिए आयात-शुल्कों की छूटें व उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए हैं। 
प्रदूषण-नियंत्रण की शर्तें न मानने वाली इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को जाती है। 
विश्व बैंक की सहायता से एक 'औद्योगिक-प्रदूषण-नियंत्रण-परियोजना' संचालित की जा 
रही है । इसके माध्यम से लघु इकाइयों के समूहों को “कॉमन व्यर्थ पदार्थ ट्रीटमेंट संयंत्र 
(एगाप0 लीए्ला। परध्वणाला। एक्वा5) (08799) लगाने के लिए तकनीकी व वित्तीय 
सहायता प्रदान की जाती है । 29 किस्म के उद्योगों के लिए पर्यावरण-सम्बन्धी क्लीयरेन्स 
लेना आवश्यक बना दिया गया है । गज्य सरकारें विशिष्ट श्रेणी के थर्मल पावर प्रोजेक्टों के 
लिए पर्यावरण-सम्बन्धी क्लीयरेन्स देने के लिए अधिकृत को गई हैं । राष्ट्रीय परयांवरण 
ट्रिब्यूबल अधिनियम के तहत पर्यावरण-सम्बन्धी क्षति के लिए पीड़ित व्यक्तियों को राहत 
पहुँचाने व हर्जाना देने की व्यवस्था की गई है ॥ 

(4) शहरों के कचरे व व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करने की विधियाँ प्रयुक्त की 
जानी चाहिए जिससे कुछ सस्ती वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकेंगी और लोगों को रोजगार भी 
दिया जा सकेगा | व्यर्थ पदार्थों को उठाने चालों के लिए दस्तानों, जूतों व अन्य सामग्री को 
व्यवस्था करनी चाहिए तथा उन स्थलों को दुर्गन्‍्ध से मुक्त रखने का भरसक प्रयास किया 
जाना चाहिए । 

(5) वनों के संरक्षण व विस्तार की व्यवस्था की जानी चाहिए, चराई व वृक्षों की 
कटाई को नियंत्रित व नियमित किया जान चाहिए । दीर्घकाल में ग्रामीण जनता के लिए 
सस्ती ईंघन की व्यवस्था करने से ही वनों की रक्षा करना सम्भव हो सकता है । हर 

(6) जैविक विविधता (७7००7४८०४४) की रक्षा करने के लिए लोगों में 
आवश्यक चेतना उत्पन की जानी चाहिए, वन्यजीवन रक्षा अधिनियम को कड़ाई से लागू 
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करना चाहिए और राष्ट्रीय पा्कों व वन्यजीव-अभयारण्यों का विकास किया जाना चाहिए 
ताकि अनेक प्रकार के पौधों, पशुओं व जीव-जन्तुओं की रक्षा की जा सके । 
जूत 992 में ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन--ब्राजोल की राजघानी रियो दे 
जेनिरियों में पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 74 जून, 992 तक आयोजित किया गया था । 
पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर आयोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित चिश्व 
स्तगेय सम्मेलन था, जिसमें 78 देशों ने भाग लिया तथा इसमें करोब 00 देशों के 
गज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्रो, राष्ट्रपति आदि ने भाग लिया था। 
सम्मेलन ने विश्व के विभिन्‍न देशों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित 
किया था और उनको यह एहसास कराया था कि यदि पर्यावरण कौ सुरक्षा नहीं की गई तो 
आने वाले वर्षों में अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है । 
सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वो नरसिम्हाराव ने पर्यावरण-संरक्षण- 
कोष की स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया था | इसके अनुसार दुनिया के देशों को अपने 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (0)0०) का 0 7% इस कोष में देना चाहिए ) हालांकि इस सम्बन्ध में 
कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक व लाभकारी माना 
गया है । औद्योगिक देशों द्वारा प्रदूषण में अधिक योगदान देने के कारण उनके ड्वारा इसको 
स़ेकने पर व्यय भो अधिक करना चाहिए । भारत के तत्कालीन केन्द्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री 
श्री कमलनाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी प्रभावशाली रही । 
तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी चोनी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि 
“यदि हमने पृथ्वी को लूटा, तो पृथ्वी हमें लूटेगी' ([[ ४७ फाणकठल- ध्या॥॥, रथ 
भ०धाव जराणातर- ७५) । 
पृथ्वी सम्मेलन में कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर आम सहमति नजर आई 
थी । जापान व यूरोपीय देशों ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसों के निर्मम (शयाब्बा०0) को 
कम करने, जैविक विविधता का संरक्षण करने तथा प्रदूषण को खत्म करने के लिए 
धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की थी । पहले अमेरिका ने वांछित सहयोग नहीं 
दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन को रोकने के प्रयासों में अपनी 
सहमति प्रगट करनी पड़ी । 
आशा है कि ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किए गए जैविक विविधता, 
संरक्षण,व वन-संरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा-2] आगे चलकर पर्यावरण-संरक्षण को 
आवश्यक आपार प्रदान कर पाएँगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति जो धर्म व 
अध्यात्य पर आधारित है और जिसमें सदैव प्रकृति की पूजा पर बल दिया गया है, 
देशों की उपभोक्तावादी, भोगवादी व भौतिकवादी संस्कृति को यह सबक 
सिखा पाएगी कि वह जल, थल, नभ व सम्पूर्ण वायुमण्डल को स्वच्छ रखने को 
प्राथमिकता दे । लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर 
अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभी प्रकार के प्रदूषणों में कमी की जा सके । 
डॉ. रजनी जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूंल ऑफ बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग, आईं. आईं 
दी. मुप्बई का मत है कि भारत में “यज्ञ' की परम्परा पर्यावाण को शुद्ध करने में मदद 
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देती है यज्ञ में केसर, कस्तूरी, चंदन, इलायची आदि, घी, दूध, गेहूँ, चादल, जौ, 
आदि, चीनी, किशमिश, शहद, छुआग्य, आदि का हवन-सामग्री के रूप में प्रयोग 
करने से जो अत्यंत सुगंधित बायुमण्डल बनता है उससे पर्यावरण को शुद्ध करने में 
मदद मिलती है । यज्ञ की यह प्रक्रिया पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण होती है । भारत में इसका महत्व 
उजागर किया गया है । इस विषय पर अधिक वैज्ञानिक विचार-विमर्श किया जाना 
चाहिए !! अब विकास व पर्यावरण पर एक साथ ध्यान देने से ही टिकाऊ विकास का लक्ष्य 
प्राप्त करना सम्भव हो सकता है । 

विकास व पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी । हमें इन 
दोनों के समन्वित विकास की योजना बनानी चाहिए । हमें पर्यावरण-मैत्रोपूर्ण विकास 
तथा विकास-मैद्रीपूर्ण पर्यावरण को अपना आदर्श बनाना चाहिए । हमें अन्तर्राष्टीय 
रूप में सोचना चाहिए तथा स्थानीय रूप में काम करना चाहिए (क्र ग्राएज विंग: 
शा००शभा३ शत ४९६ ॥०८७॥४) । पर्यावरण की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय 
स्तरों पर की जानी चाहिए । प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्चव्य है कि वह पर्यावरण को 
सुरक्षा व विकास में अपना योगदान दे । जल, जमीन व जंगल को रक्षा से ही सारे जहाँ की 


रक्षा हो पाएगी । 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. निल्न में से राजस्थान में सर्वांधिक प्रदूषित दो क्षेत्रों के नाम हैं-- 


(अ) पाली व जोधपुर (ब) कोटा व बार 
(स) जयपुर व दौसा (द) उदयपुर व बाँसवाड़ा (ब) 


2. सुस्थिर विकास का अर्थ है--- 

(अ) विकास में उतार-चढ़ाव न आए, 

(ब) विकास की दर स्थिर बनी रही, 

(स) विकास में वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए 

(द) विकास में निर्धन-वर्ग के हितों की रक्षा की जाएं » (स) 
3. जैव-विविधता का हास क्यों होता है-- 

(अ) वृक्षों को अंधाघुंध कटाई को जाती है 

(ब) पशुओं का अनधिकार शिकार 

(स) उनका अवैध व्यापार 


(द) सभी (द) 
4. पर्यावरणीय पतन का कारण छौटिए-- 
(अ) निर्धनता (ब) जनसंख्या की वृद्धि 
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(स) औद्योगीकरण (द) शहरीकरण 
(ए) सभी (ए) 
5. भारत के गाँवों में किस प्रकार के प्रदूषण के नियन्त्रण को सर्वाधिक महत्व दिया 
जाता चाहिए ? 
(अ) जल- प्रदूषण (ब) वायु-प्रदूषण 
(स) ध्वति-प्रदूषण (द) मिट्टी-प्रदूषण (आ) 
अन्य प्रश्न 


मे 


रे 


3. 


4. 


6. 


(अ) “यदि आर्थिक विकास उन्नत जीवन स्तर के लिए आवश्यक है त्तो 
पर्यावरणीय संतुलन उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है ।”' इस कथन की 
धज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में विवेचना कोजिए । (5 पृष्ठों में) 

(ब्र) पर्यावरण- प्रदूषण की अवधारणा का अथ बताइए । (00 शब्दों में) 


पर्यावरण प्रदूषण कया है ? इसके रूप, कारण और प्रभावों की संक्षिप्त विचेचना 
'कोजिए 4 

'पर्यावरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कोजिए | इसके विभिन्‍न रूपों का परिचय दोजिए 
या “पर्यावरण के चार दुश्मन जल, थल, वायु व ध्वनि प्रदूषण'” को समझाइए । 
सुस्थिर या टिक्राऊ विकास का अर्थ लिखिए । 'विकास व पर्यावरण एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं ।” समझाकर लिखिए । 


» संक्षिमत टिपणी लिखिए--- 


(6). पर्यावरण-प्रदूषण-अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, 
(४). पर्यावरण-प्रदूषण, 
(४४). राजस्थान में पर्यावरण- प्रदूषण; 
(४) गंगा-कार्य-योजना चरण ] व वा, 
(»/ ओजोन परत का हास, 
(४) पर्यावरण प्रदूषण-विभिन्‍न रूप, कारण एवं परिणाम, 
(४४) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (छ€थ्या॥005९ #थगा।॥?2), 
(थे) जल-प्रदूषण, 
(४0 वायु-प्रदूषण, 
'आ) पर्यावरण प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
एवं राज्य के संदर्भ में स्पष्ट कोजिये 
(ब) सुस्थिर विकास की अवधारणा क्या है ? 
- सुस्थिर विकास का अर्थ बताइए । 


न 


कृषि 


(#धतल्प्राएए०) 








राजस्थान को अध॑व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 2000-0। में कृषि का 
अंश राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (५07) में लगभग 24.6% तथा 200-02 में 
29% रहा (१993-94 के मूल्यों पर) । राज्य के कृषिगत उत्पादन में प्रतिवर्ष काफी 
उतार-चढाव आते रहते हैं । स्थिर भावों पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घेलू उलवि में 
प्रति वर्ष काफी घटता-बढ़ता रहता है । राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था मूलतः अस्थिर 
(ए॥5:॥१४) किस्म की है और इस पर अकालों की काली छाया निरन्तर पड़ती रहती है । 

( अ) भूमि का उपयोग--अगली तालिका में 95-52 व 200-02 के वर्षो में 
राजस्थान में भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है । 


अग्र तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में 200-02 में कुल रिपोर्टिंग शेह्रफल 
3 426 करोड़ हैक्टेयर भूमि था । शुद्ध कृषित क्षेत्र (॥श आ€७ 5०७॥) इसका 48 9% था जो 
495-52 में केवल 27 प्रतिशत हो रहा था । यह 95-$2 में 93 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 
200-02 में 67 7 लाख हैक्टेयर हो गया ।इस्ल प्रकार योजनाकाल में राज्य में नई भूमि पर 
खेती का काफी विस्तार-क्विया गया । एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 495-52 में 4.4 
लाख हैबरेयर था, जो 200-02 में 40.3 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार सिंचाई के 
साधनों का विकास होने से राज्य में गहन कृषि का भी कुछ सीमा ठक विकास किया गया 
है । परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र (00 ०००ए७००० अध्क) जो 957-52 में कुल 
क्षेत्र का 28 4% था, वह 200-02 मे 60.7% हो गया ।यह 997-98 में लगभग 65.2% 
वे 998-99 में 62.5% रहा था । राज्य में आज भी चनों का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 
7.% मात्र है । कृषि-योग्य व्यर्थ भूमि (0७७४८७॥० ५(३३८४०॥0) व परती भूमि (शी०७ 
]070) (मद 4 + मद 5) का अंश लगभग 25 9% है । 


॥। 
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भविष्य में इसमें से कुछ क्षेत्र कृषि में और लाया जा सकता है । अत: राज्य में विस्तृत व 
गहन दोनों प्रकार की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान 






































































हैं। 
राजस्थान में भूमि का उपयोग! 
| वर्गीकरण ( लाख हैक्टे. में ) | रिपोर्टिंग (( लाख हैक्ट. में ) | रिपोर्टिंग क्षेत्र 
957-52) | क्षेत्रका | (200-02) | का प्रतिशत 
प्रतिशत धर - 
॥. रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 342.8 400.0 | 3426 | 400.0 
2. बन व4.6 3.4 | 265 |  -, 
3. कृषि के लिए अप्राप्य * 89.8 26.2 59.8 7.5 
दिल लक कक योग्यच्यर्थ भूमि | 900 | 263 473 | 338 | 
5. भूमि ** ] | 583 । प7.0 | 4.4 ८ 2. 
| & शुद्ध कृषिगत भूपि.. 93. 467.7 48.9 
7. एक से अधिक बार 
जीता गया क्षेत्र 
| 28.4 | 208.0 607 

















+ इसमें निम्नाकित क्षेत्र शामिल किए गए हैं-धर्ष 200-02 के लिए 0) गैर-कृषिगत उपयोगी मे लगाई 
भूमि 5 % (०) बंजर व अकृष्य भूमि 74% (॥9) स्थायी चाह पथ अन्य चराई की भूमि (5%) तथा 
(९) बिविध पेड़ों व कुजों को भूमि नगण्य (004%) ।इन चारो का जोड 75% आठा है । 

+* घरती भूमि में चालू परती भूमि (008था। (०५) एक वर्ष के लिए परतों छोडी जाती है का अश 53% 
तथा अन्य परती भूमि (एक से पाँच वर्ष ठक परती भूमि) का अश भी लगभग 6 8% था ।इस प्रकार कुल 
परती भूमि का अश 4 2% रहा । 

200१-02 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल .68 करोड़ हैक्टेयर रहा, जो कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्रफल का 48 9% था । इसो वर्ष सकल कृषित क्षेत्रफल (87055 ८०7०० ८०) 2.08 
करोड़ हैक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिग क्षेत्रफल का लगभग 60 7% था । सकल कृषित क्षेत्र 
को मात्र में निरन्‍्तर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । सूखे के वर्षो मे यह घट जाता है ।998- 
99 में सकल कृपित क्षेत्र 2.44 करोड़ हैक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 62 5% रहा था । 

इस प्रकार फसल-गहनता (00एएछगहनामद्याह्ञा) /95-52 में 4,047 से बढ़कर 

2007-02 में 4.240 हो गई । फसल-गहनता निकालने के लिए सकल कृपित क्षेत्र में 

शुद्ध कृपित क्षेत्र का भाग दिया जाता है । भविष्य में इसमे वृद्धि के लिए एक से अधिक 

बार जोठी गई भूमि का विस्तार करना होगा । 





].. इताह पल बै0०ा प१७]2502ए 2003, उए०० 2003, 09-42-03 (200-02 के आँकडों के 
लिए) । 
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निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में आज भी कार्यशील जोतों का वितरण 
काफी असमान बना हुआ है | एक हैक्टेयर तक की जोतें लगभग 30% हैं, लेकिन इनमें 
कुल क्षेत्रफल का केवल 37% भाग हो समाया हुआ है । इसके विपरीत 0 हैक्टेयर से 
ऊपर की जोतें लगभग 9 ।% हैं, जबकि इनमें 42.8% क्षेत्रफल समाया हुआ है । 9707 
में राजस्थान में कार्यशील जोदों का औसत आकार 5 46 हैक्टेयर था, जो समस्त भारत-के 
औसत आकार 2 28 हैक्टेयर का 2 5 गुना था, एवं सभी राज्यों की तुलना में यह सर्वाधिक 
था । 995-96 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार घटकर 3.96 हैक्टेयर पर आ गया, 
तथा इसी वर्ष भू-जोतों की कुल संख्या लगभग 53 64 लाख रही, जिनके अन्तर्गत कुल 
क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर समाया हुआ था । 


राजस्थान में 4995-96 में कार्यशील जोतों का विवरण! 
जोतों की किसमें 
















4 सीमात जोतें (। हैक्टेयर तक) 
[2. लघु जौतें (-2 हैक्टेयर) ___ | घु जोतें (-2 हैक्टेयर) 
3 लघु-मध्यम जोते 
2-4 हेक्टेयर 
4 मध्यम जोतें (4-0 हैक्टेयर) 
5 बड़ी जोते 
१0 हैक्टेयर से ज्यादा, 


[| कल #झ 53.6 300.0 | 272:5 । | 400०/ 

शुध्क प्रदेश में सिंचाई का महत्त्वत--राजस्थान के शुष्क प्रदेश (0 7९800 मं 
पानी की सुविधा का महत्त्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बीकानेर घ गंगानगर जिले मं 
मुख्य अन्तर यही है कि गंगानगर जिले को गंगनहर से सिंचाई को सुविधा मिली हुई है । 
200-02 में गंगानगर जिले मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 6.98 लाख हैक्टेयर (कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्रफल 0.93 लाख हैक्टेयर का 63 86% था, जबकि बीकानेर जिले में शुद्ध कुंषिंत 
क्षेत्रफल मात्र 4.8 लाख हैक्टेयर (कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 30.3 लाख हैक्टेयर का 48.8 
ही था ४ इस प्रकार गंगानगर जिले में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल आतुपातिक दृष्टि से सिंचाई की 
सुविधाओं के कारण बीकानेर जिले से काफी ज्यादा पाया जाता है । गंगानगर जिले में 
लगभग 25 किस्म की फसलें बोई जाती हैं, जबकि बीकानेर में केवल 5 या 6 तरह की ही 
बोई जाती हैं । पशु-पालन भी गंगानगर जिले में ज्यादा उन्नत हो पाया है । वहाँ कपास, 
गन्ना, तिलहन, गेहूँ, चावल आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं । 

































] 80 78८७ ॥0० एथ्ुबना३७ 2003, एक्षा।, 9 0 
2. 8हगवणक्षणव 5000॥0०३, रिश्वुड्शथ 200।-02, 085 (हतुपानगढ़ जिले को अली 
करके), ॥आएआज 2004, ए 4-5 
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(आ) सिंचित क्षेत्र--राजस्थात में नहरों, तालाबों व कुओं आदि साधनों की 
सहायता से सिंचाई की जाती है । विभिन्‍्त्र स्रोतों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र (0055 
पतां8०(८व #०७) 95--52 में ॥4.7 लाख हँैक्टेयर था, जो 2002-03 में 52.7 लाख 
हैक्टेयर हो गया । 2004-02 में यह लगभग 67.4 लाख हैक्टेयर रहा था । विभिन्‍न स्रोतों 
द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है ! 

तालिका से यह पता चलता है कि 2002-03 में नहरों की सिंचाई 95-52 की 
तुलना में 9 गुना हो गई । लेकिन राज्य में आज भी सिंचाई के साधनों में कुओ व ट्यूबवैल 
का सर्वाधिक स्थान है, जो 2000-0 में लगभग 4.2 लाख हैक्टेयर रहा । (अन्य साधनों 
सहित) । 

95-52 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 2% था जो 
बढकर 970-7 में 44,7% तथा 990-97 में लगभग 24%, 4999-2000 मे 35.9% 
तथा 2000-200] मे लगभग 34.9% हो गया। इस प्रकार योजनाकाल मै राज्य मे 
सिंचाई के साधनों का काफी विस्तार हुआ है और सकल सिचित क्षेत्रफल सकल 
कृषित क्षेत्रफल का 2% से बढकर 2000-0॥ में 32% हो गया, जो प्रतिशत की 
दृष्टि से लगभग तिथुना है। 

विभिन साधनों द्वार सिंचित क्षेत्र 

( सकल सिंचित क्षेत्र ) (लाख हैक्टेयर में ) 


वर्ष दि कुए/वलकूप व 
अन्य साधन 








| 984-52 | -52 | 0०08 | 7.0 
| 2002-03 | 0.08 39.2 
राज्य मे अधिक मात्रा मे सिंचित फसलों में गन्तरा, कपास, जौ व गेहूँ का स्थान आता 
है और ज्वार, बाजरा व मूंगफली का स्थान काफी कम सिंचित फ्सलों में आता है । राज्य में 
सिंचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । इसके लिए सिंचाई के क्षेत्र में भारी 
मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है । 200-02 में खाद्यान्तों की फसलों में 32.3 
लाख हैक्टेयर में सिंचाई की गई, जो कुल सिंचित क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर का 
लगभग 47.9% था ॥ अत: राज्य में लगभग आधी सिंचाई की सुविधा खाद्यानों की फसलों 
को प्राप्त है । 
पिछले वर्षों में राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (प८ !रा8अ०0 ४४०४) बढ़ा है । 
200-0: में शुद्ध सिंचित श्षेत्रफल 54.2 लाख़ हैक्टेयर तथा सकल सिंचित श्षेत्रफल 67.4 
लाख हैक्टेयर रहा । इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 3 2 लाख हैक्टेयर भूमि में एक से 
अधिक बार सिंचाई को गई थी । 


सम +नपनननफ०<+पेनन ला फे मसल नल कक 
. छ०0परणाएल ए८शं८छ 2003-04, 0070, 9 48 (2002-03 के आँकडों के लिए) 





॥44 राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


कि शूट सिनन सकल * सिंचाई की गहनता (ग्राहआंणा ्र/धाधण) 


कहलाती है । यह 200-02 के लिए रन 5 .206 रही है ! इसको भविष्य में और बढ़ाने 
की आवश्यकता है । इसके लिए एक से अधिक बाए के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना होगा ताकि 
सकल सिंचित क्षेत्रफल बढ़ सके । 2 
राजस्थान में फसलों का ढाँचा या प्रारूप (0०ए७श8 ऐथ्षाशा 7 रिशृंगशीआए- 
राजस्थान मे खाद्यान्‍्नो की फसलो मे अनाज में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे 
अनाज व चावल एव दालो मे चना तुर अन्य रबी की दाले व अन्य खरीफ की दालें 
शामिल हैं एव गैर-खाद्यान्नों की फसलो मे तिलहन मे राई व सरसो, अलसी, 
मूगफली व अरण्डी एव अन्य मे कपास, तम्बाकू, सन, गन्ना. हल्दी, धनिया, मिर्च, आदू, 
अदरक अफीम व ग्वार शामिल हैं। कं 


निम्न तालिका में प्रथम योजना की अवधि की औसत स्थिति (8 ४८०४९ 0४0०0 
तथा 200-02 वर्ष के लिए राजस्थान में फसलों के ढाँचों का विवरण दिया गया है । 


( क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर में ) 


स्मरण रहे 





| ६2 | 





6. गन्ना, ग्वार, चारा, फल, 
सब्जी व अन्य मसालें 





तालिका से पता चलता है कि राजस्थान मे प्रथम योजना काल से अब तर 
फसलो के ढाँचे मे काफी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध मे प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार 
हैं- 

(१) अनाज की फसलों का क्षेत्रफल प्रथम योजना में 56% से घटकर 200-07 

लगभग 45% रह गया है । 200-02 में दालों का क्षेत्रफल 2% के समीप रहा जिससे 
खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 77% से घटकर लगभग 6% रह गया है । मोटे तौर पर ध 
अन्तर्ग क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का योजना के प्रारम्भ में लगभग 3/4 था, जो 200॥ 
02 में घटकर लगभग 6% रह गया । 998-99 में यह 63% रहा था क्योंकि दालों का 
क्षेत्रफल 22% रहा था । 





] राजस्थान मे कृषि विक्‍त्स प्रगति: 990-9॥, पू 7-8 तथा 5076 एि०५ #0०० हक्ब्धाशा 
2"४3, 93 
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<दालो के क्षेत्रफल मे कमी का मुख्य कारण इनका बारानी क्षेत्रों में बोया जाना 
है, जो पूर्णत वर्षा पर निर्मर करता है। इनमे प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी नीचा होता 
है जो इनके क्षेत्रफल मे कमी का प्रमुख कारण है। इनके क्षेत्रफल मे वृद्धि के लिए 
ऐसी किस्मों का विकास करना आवश्यक है जो सूखे से प्रमावित हुए बिना पर्याप्त 
उत्पादन दे सके। 

(2) राज्य में तिलहनों का क्षेत्रफल प्रथम योजना के 6 2% से बढ़कर 200-02 में 
लगभग 5% हो गया है । तिलहनों में यह वृद्धि मुख्यतः राई व सरसों के क्षेत्रफल में हुई 
है । राज्य में खरीफ के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती भी की जाने लगी है । पिछले दशक मे 
इसका क्षेत्रफल काफी बढा है । 

(3) मोटे अनाजो व दालो के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, 
फल-स्त्णी व॑ मसालो के नेत्र मे वृद्धि करके पूरा किया गया है। 

इससे स्पष्ट होता है कि 200-02 में 6% क्षेत्रफल खाद्याननों की फसलीं 
(अनाज व दालों ) के अन्तर्गत था और शेष 39% गैर-खाद्यान्नों की फसलों के 

अन्तर्गत था । 200-02 में कुल कृषिगत क्षेत्र के 44% भाग पर अनाज बोया गया 
और लगभग 6% भाग पर दालें बोई गईं । इस प्रकार लगभग 6% क्षेत्रफल 
खाद्यानों की फसलों के अन्तर्गत रहा । स्मरण रहे कि राज्य के लगभग /4 कृषित 
क्षेत्रफल में अकेले बाजरे की खेती की जाती है ( 2004-02 में कुल कृपित क्षेत्रफल 
लगभग 2.08 करोड़ हैक्टेयर रहा, जिसके लगभग 5.3 लाख हैक्टेयर में बाजरे की 
खेती की गईं ) । राज्य में तिलहत, गन्ना व कपास को पैदावार होने से इनसे "सम्बन्धित 
उद्योगों (तेल उद्योग, चीनी व गुड़ उद्योग, सूती वस्त्र उोग) का विकास किया जा सकता 
है ।भसालों में लाल मिर्च, जीरा, धनिया व हल्दी के उत्पादन का भी काफी महत्त्व है । 
इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी आय होती है । राज्य में ग्वार, तम्बाकू, अफीौम आदि 
की भी पैदावार होती है । 

प्रमुख फरालें (धश[०० (।ण)३*- राजस्थान गे फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण स्थान बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, दाल, तिल, मूगफली व कपास 
का आता है। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तनो के कारण काफी 
उतार-चढाव आते रहते हैं। राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम होती है। 
प्रमुख फसलो का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है- च 

(॥) गेहूँ--राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत्‌ में पाँचवाँ सबसे _ 

बड़ा राज्य है । राज्य में गेहूँ की पैदावार का जिलेवार औसत लेने पर पता चलता है कि 
गंगानगर, जयपुर, अलबर, कोटा व सवाईमाधोपुर जिलों में गेहूँ का उत्पादन अधिक होता 


है 'सबसे ज्यादा गेहँ का उत्पादन गंगानगर जिले में हीः होता है । गेहूँ रबी की फसल है । 
2002-03 में गेहूँ का उत्पादन 48.8 लाख टन हुआ जिसके 2003-04 में 6.8 लाख टन 
होने का अनुमान है । 2002-03 में अखिल भारतीस गेहूँ के उत्पादन (65 करोड़ टन) का 
75% अंश राजस्थान में हुआ था । 
3. एल्‍्णाण्याए एल्य०७ 2003-04, (500) एए वा-उ, गाए 4ैड76णीणग 580नञा९5 ० 
र॥कपशा 200]-02, 7श<रखा 9065 


46 राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्‍ 


राज्य में गेहूँ की सोना-कल्याण, मैक्सिन, सोता, कोहिनूर आदि विकसित 
किसमें बोई जाती हैं, जो कम सिंचाई के क्षेत्रों में भी काफो फसल देती हैं । 

(2 ) चना--उचत प्रदेश के बाद चना उत्पादन कप्ते में राजस्थान का स्थान आत 
है ।इसके प्रमुख जिले गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर व सवाईमाधोपुर हैं । सबसे ज्यादा 

“चने का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है । ग़ज्य का आधे से ज्यादा चना इन्हीं जिलों में 
*उत्वल किया जाता है । राज्य में चने का उत्पादन घटवा-बढ़ता रहता है । 2002-03 में चने 
का उत्पादन 3,4॥ लाख टन हुआ जिसके 2003-04 में 0.75 लाख टन रहने का अनुमान 
है ॥ 2002-03 में राज्य में चने के उत्पादन का समस्त भारत से अनुपात 8.3% रहा था । यह 
रबी की दालों को श्रेणी में आता है । दालों के उत्पादन में चने का स्थान काफी ऊँचा है । 

(3 ) बाजरा--बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत तक अपन है। 
देश में कुल बाज के उत्पादन का लगभग १/3 अंश राजस्थान में होता है । जयपुर, नागौ 
अलवर, चूरू व सवाईमाधोपुर जिलों में राज्य का अधिकांश बाजारा उत्पन्त होता है । जयपुर 
जिले में बाजरे का काफी उत्पादन होता है । राज्य में बाजरे का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता 
रहता है । बाजरे का उत्पादव 2002-03 में 7.2 लाख टन हुआ था, जिसके बढ़कर 2003: 
2004 में 66.5 लाख टन होने का अनुमान है (829% वृद्धि) । 

(4 ) जौ (97०9)--उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान्‌ जौ उत्पन करने वाले 
राज्यों में आता है । देश का चौथाया जौ राजेस्थान में चैदा होता है । यह ज्यादातर जयपु" 
उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर व अजमेर जिलों में“उत्पन होता है । आजकल चई किस्मों की 
प्रचलन भी हो गया है; जैसे ज्योति, आर.एस-6 आदि । 2002-03 में जौ का उत्पाद 
447 लाख टन हुआ जिसके बढ़कर 2003-2004 में 6.90 लाख टन होने का अनुमात है। 

(5 ) मक्का (४५२2०)--देश में कुल मक्का की पैदावार का /8 अंश राजस्थान में 
होता है । यह राज्य मे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बाँसवाड़ में ज्यादा मात्रा में 
की जाती है । 2002-03 में राज्य में मक्का का उत्पादन 8.7 लाख टन हुआ, जिसके 
2003-2004 में बढ़कर 20.7 लाख टन रहने का अनुमान है । 

(6) सरसों, राई व तिल--राज्य मे विलहनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाद 
सबसे ज्यादा होता है । पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर वथा गंगानगर जिलों में पैदा 
होती थी । अब कृषि-विस्तार कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह जालौर, सिरोही, उदवंपु५ 
चितौड़गढ़, कोटा व बूँदी जिलों में भी होने लगो है । 2002-03 में राई व सरसों (206 
था प्राधडश्व0) का उत्पादन 4.8 लाख टन हुआ जिसके 2003-2004 में 26.6 लाख टन 
के स्तर पर रहने का अनुमान है । 2002-03 में राजस्थान में राई व सरसों का उत्पादन 
समस्त देश के उत्पादय का लगभग 30% था और भारत में इसका स्थान प्रथम रहा । 
इस प्रकार राज्य में पिछले वर्षों मे सरसों व राई का उत्पादन बढ़ा है । तिल के उत्पादन में 
राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है [पाली जिले में भी काफी ठिल 
पैदा होवा है । ग़ज्य में अलसी, अरण्डी, तारामीरा, सोयाबीन आदि का सी उत्पादन होते 
है । 200-0: में राज्य में सोयाबीन का उत्पादन 7.46 लाख टन हुआ था । राज्य में विलहन 





प्र्पि्‌ ॥47 
>»॥६८००$) का उत्पादन हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है । 2002-03 में तिलहन का उत्पादन 
..6 लाख रन हुआ जिसके 2003-2004 में 39.4 लाख टन होने का अनुमान है ॥ इस 
कार राज्य तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया है । राज्य में ज्यादा पैदावार रबी के 


लहनों तथा खरीफ के बिन मे काल के; सोचोन यआप्डी सन होती है [उबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीरा व अलसी (5०९०) 
वे हैं तथा खरीफ के बिलहनों में मुँगफली, तिल, 
ते हैं ! 2002-03 में खगीफ के विलहनों के उत्पादन का अनुमान 4.4 लाख टन तथा रबी 
 तिलहनों के उत्पादन का अनुपात 3.2 लाख टन लगाया गया है । (कुल 7.6 लाख 
१) ॥ तिलहन में टेक्‍्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली है । 

(7 ) गला--राजस्थान में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है ! गन्ने का सबसे 
वादा उत्पादन बूँदी जिले में होता है । अन्य जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर हैं । 
0902-03 में गन्ने का उत्पादन 4.2 लाख टन हुआ । 2003-04 में इसके 3.3 लाख टन रहने 
गै सम्भावना है । गन्ने के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, जहाँ देश को 
दावार का 40% गना होता है । राजस्थान का अंश भारत के कुल उत्पादन में ।/2% से भी 
मे (लगभग 0.4%) आता है । 

(8) कपास--कपास की चुवाई का काम-मई-जून-के-मद्धीयों में किया जात हे । पौधे 
उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिंचाई को आवश्यकता होंती है । सितम्बर-अक्टूबर तक 
इन पौधों में कपास के फूल निकल आते हैं । इन फूलों से कपास के लिए सस्ते मजदूरों की 
आवश्यकता होती है । 

2002-03 में कपास का उत्पादन 2.52 लाख गाँठें हुआ जिसके 2003-04 में घटकर 
32 लाख गाँठें रहने का अनुमान है । इसका सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता 
| । यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है । देशी कपास मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और 
पँसवाड़ा में बोई जाती है । अमेरिकन कपास मुख्यतः गंगानगर जिले में बोई जाती है । 
रस कपास का रेशा लम्बा होता है और यह अच्छे किस्म के सूती कपड़े बनाने में काम आती 
है । तीसरे प्रकार की मालवी कपास होती है जिसे कोटा, बूँदी, झालावाड़ और टोंक जिलों 
मैं बोया जाता है । कपास का सबसे अधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, जहाँ 
हरी सिंचाई की सूविधाएँ पाई जाती हैं । 
(9) विविध प्रकार की फसलें--राज्य की अन्य पैदावाएों में ग्वार, धनिया 
(एआंश्रात ७), सूखी लाल मिर्च, आलू, तम्बाकू, मैथो, जीत (0७) आदि आते हैं । 
खाद्यानों का उत्पादन--राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव 
आते रहते हैं । राज्य में !950-5। में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो 
बढ़कर ॥960.6 में 45.5 लाख टन तथा ॥965-66 में घटकर 38.4 लाख टन हो गया 


या। ]970-7 में यह 88.4 लाख टन तक पहुँच गया, जो 974-75 में घटकर 49.8 
2 जे लिक महिला हक डक) 
. छ००बल्करा८ ए८श०७ 2003-04 (0०. णार॥ ) 942: 





]45 सजस्थान को अर्थव्यवस्था | 


लाख टन पर आ गया था । उसके बाद के वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार- 
चढ़ाव आते रहे हैं । निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि 983-84 में खाद्याननों का उत्पादन 
पहली बार 4 करोड़ टन की सोमा को पार कर गया था, जो बाद में इससे नोचे घूमता रहा 
और, 27% के अभूतपूर्व सूखे व अकाल के कारण लगभग 48 लाख टन पर आ गया 
था ।वढ़ुकठ-97 में यह करोड़ 93 लाख टन रहा । निम्न तालिका में 4990-9 से 
2003-2004 तक की अवधि के लिए खाद्यान्मों का वार्षिक उत्पादन दिया गया है जिससे 
इसके उतार-चढ़ावो का पता चलता है । 200-02 के लिए खाद्यान्तों का उत्पादन १40 
लाख टन आंका गया था जो 2002-03 में घटकर लगभग 753 लाख टन पर आ गया 
2003-04 में खाद्याननों के उत्पादन का अनुमान 89 लाख टन आंका गया है । इस 
प्रकार राजस्थान में खाद्यान्तों का उत्पादन बहुत अस्थिर पहता है ) सूखी खेती की विधियों 
को अपना कर इसमें स्थिरता लाने की आवश्यकता है । 
4990-94 से 2003:2004 तक खाद्यानों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव! 
वर्ष [__ (लाखडनो मे) लाख उनों में ) 
१990-9॥ [__ 393 | 
499-92 79.8 
7992-93 
१993-94 70.5 
१994-95 
7995-96 
१996-97 
१997-98 
4998-99 
4999-2000 
2000-200 _ 
200।-2002 (सं, अंतिम) 
2002-2003 (अन्तिम) 
2003-2004 (संभावित) 
उपर्युछ्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यलों का 
उत्पादन बढ़ता गया है, लेकिन इसमें वार्षिक उतार-चढ़ावों को भरमार रही है ।यह मुख्यतया 
वर्षा को मात्रा व वितरण की अनिश्चितता के कारण हुआ है ।4994-95 में खाद्यानों की 
उत्पादन ॥77 साख टन रहा, जो पिछले वर्ष को तुलना में 50% से भी अधिक था ।7996- 
96 में यह घटा और बाद में बढ़ा तथा 997-98 में 440 लाख टन आंका गया ।998-% 
से 2000-0। के वर्षों में यह घटा तथा 200-02 में यह 440 लाख टन रहा । खरीफ के 
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क्र्षि 49 
अनानों में बाजरा, मक्का व ज्वार की है ६० ! होती है और रबी में गेहूँ की । लेकिन खरीफ 
में चावल व छोटे अगाज तथा रबी में जो-चना भो ब्ोए जाते हैं । राज्य में 2004-02 में 
खद्यानों के 440 लाख टन के अन्तिम उत्पादन में खग्रैफ को मात्रा 63.9 लाख टन व 
रबी को 76.7 लाख टव आंकी गईं है । लेकिन 2003-04 के खाद्यानों के सम्भावित 
उत्पादन में खरीफ का उत्पादन 09 लाख टन व रबी का 80 लाख टन ( कुल 489 
लाख टन अनुमानित है । 

हम अगले अध्याय में राज्य के कृषिगत विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख 
करेंगे । वहाँ पर राजस्थान में हरित क्रान्ति के प्रभावों का विवरण भी दिया जाएगा । 


[प्रश्न | 
, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केद्ध स्थित है-- 
(अ) नागौर में (ब) अलवर में 
(स) जयपूर में (4) सेवर में (द) 


(सेवर, भरतपुर) 


2, ग्रजस्‍््थाम में सवांधिक सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है-.. 

(अ) अलवर (ब) भरतपुर 

(स) जयपुर (द) गंगानगा (द) 
3. शजस्थान में निम्न में से किस जिले में सत्रसे अधिक गेहूँ उत्पादित होता है ? 

(भ) जयपुर (ब) दौसा 

(सर) कोटा (द) गंगानगा (द) 
4. राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादक जिला है-.. 

(अ) दौसा | (ब) जयपुर 

(स) जालौर (द) तापौर (स) 
5, राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादन करने वाला जिला है-- 

(अ) गंगानगर (ब) बूँदी 

(स) जालौर (द) कोटा (स) 


6, राजस्थान में [93-94 की कीमतों पर सन्‌' 200।-02 में अनुमानित शुद्ध राज्य 
घोलू उत्पाद में कृषि (पशु-पालन सहित) का हिस्सा रहा-- 
(अ) 40 प्रतिशत (ब) 29.0 प्रतिशत 
(स) 45 प्रतिशत (द) 42.0 प्रतिशत (ब) 
# 200।-02 में राज्य में सकल कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभा 
कितना अंश रहा-- 
(अ) 50% (ब) 33% 
(स) 6क (द) 25% 
(ए) २५ (प) 


450 


१0. 


राजस्थान को अर्थव्यकस्था 


पिछले 25 वर्षों में राज्य में फसलों के प्रारूप में मुख्य परिवर्तन क्या आया है ? 
(अ) खाद्यात्रों के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल के अनुपात में घय है, 
(ब) तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अनुपाव बढ़ा है, हि 
(स) कपास में भी थोड़ा बढ़ा है, हे 


(द) सभी। (द) 
राजस्थान में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 200-02 तक किस स्तर तक 
पहुँच चुका है ? 

(अ) १40 लाख टन (ब) 20 लाख टन ॥] 

(स) 48 लाख टन (द) 450 लाखटन.' (अ) 
राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 200-02 में किस स्तर पर रहा ? 

(अ) 58 लाख है (ब) 63.6 लाख है 
(स) ७7.4 लाख है (द) 67.4 लाख है (द) 


(2002-03 में 52.7 लाख हैक्टेयर) 


अन्य प्रएन 


. 


राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है ? इसके प्रारूप में 
0९५६ में किस दिशा में परिवर्तन हुए हैं ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल दिशा में 
हुए हैं ? 


- राजस्थान में फसलों का वर्तमान प्रारूप क्या है ? अनाज, दालों, तिलहन आदि मुख्य 


'फसलों के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए ? 


. राजस्थान में मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं ? उनके उत्पादन की मुख्य प्रवृत्रियों 


का विवेचन कीजिए । 


« ग़जस्थान में भूमि उपयोग, फसल-प्रारूप तथा भुख्य कृषि-उपजों का उल्लेख 


कीजिए । 


« संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 


(0. ग़ाजस्थान में तिलहन को पैदावार 

(४) राज्य में सकज्ञ कृषित क्षेत्रफल 

(४४) राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसलें 

(४») राजस्थान की प्रमुख खाद्य व अखाद्य फसलें 
(0 राजस्थान में फसलों का प्रारूप 


न्नत0+त+ 





(#पणाल्प्राध्प्राव एटएढ०ा०्ागाशा पा 
डाँच्वार एपफप्रागराव पाह शांतज्चा 7९४०१) 








आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषिगत विकास का विशेष महत्त्व होता है ताकि 
बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाई जा सके, उद्योगों के लिए कृषिंगत कच्चे 
माल की व्यवस्था की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजयार के अवसर बढ़ाए जा सकें । इससे 
गाँवों में निर्धाता कम करने में भी मदद मिलती है तथा जीवन-स्तर में सुधार के अवसर 
का हैं ॥ सच पूछा जाएं तो कृषिगत विकास ही आर्थिक विकास का मुख्य आधार 
व 
राजस्थान प्रमुख रूप से एक कृषि-प्रधान राज्य है । यहाँ कृषिगत कार्य जलवायु की 
बहुत जटिल दजाओं में किया जाता है ! वैसे तो समस्त भारव में कृषि सानयूत का जुआ मानी 
गई है, लेकिन यह कथन राजस्थान पर विशेष रूप में लागू होता है । यहाँ पानी का नितान्त 
अधाव है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजस्थान में भारत के कुल सतही जल- 
साथनों (६7६०८ %४2९३ 7९5007०८५) का ।% आंश ही पाया जाता है, जबकि क्षेत्रफल 
0.4% एवं जनसंख्या 5.5% पाई जाती है । राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर भी समस्त 
भारत की तुलना में ऊँची है । यह ॥97-8] में 33%, 987-9] में 284% तथा 99- 
200। में 2837% रहो है । राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या को 
वृद्धि से नीची रही है, जो भविष्य के लिए एक मध्मीर चुनौती व चेतावनी बन गई है। 
हम नीचे योजनाकाल मे विशेषतया पिछले 30 वर्षों की अवधि (973-74 से 2002- 
203 की अवधि)मे राजस्थान के कृषिगत विकास के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाशडालते हैं 
जिससे इस क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों की जानकारी हो सकेगी तथा साथ में भावों 
कार्यक्रमों की रूपेखा का भी अनुमान लगाया जा सकेगा। 
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पंचवर्षीय योजनाओ में सार्वजनिक व्यय में कृषि व सहायक कार्यक्रमों पर व्यय 
की स्थिति- राजस्थान की विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं मे कृषि व सहायक कार्यक्रम 
पर व्यय का अश (कुल सार्वजनिक व्यय मे) निम्न प्रकार रहा- 


आओजना [_% |! योजना दवा 
प्रथम योजना | 66 |_ छठी योजना * 
























































द्वितीय योजना | 

| हतीय योजना |_]3 

दोन वार्षिक योजनाएँ १0.4 

(966-69) 

| चतुर्थ योजना | 82 |_ आठवीं योजना (992-97) [._ 5.9 
पंचम योजना _नवीं योजना (997-2002) 
१979-80 2002-03 












2003-04 | 9.9 | 

* इसमें व आगे की योजनाओं मे कृषि व सम्बद्ध सेवाओं के अलावा ग्रामीण 

विकास ब स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रमों का व्यय भी शामिल है। 
बालिका से स्पष्ट होता है कि हाल की योजनाओं में कृषि व सहायक क्रियाओं पर 

हा का अंश नवीं पंचवर्षीय योजना में [4.7% तथा 2003-04 में लगधग 0% व्यय हुआ 

। 

उपयुक्ति व्यय के अलावा सिंचाई व विद्युत आदि पर व्यय का लाभ भी कृषिगत 
क्षेत्र को प्राप्त होता है। 

विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओ मे कृषिगत उत्पादन बढाने के लिए जिन बातो पर 
बल दिया गया वे निम्नाकित है!- 

प्रथम योजना- कृषिगत क्षेत्रफल तथा सिंचाई का विकास, 

द्वितीय योजना- आवश्यक इन्पुट्रो के उपयोग व सिचाई पर बल, 

तृतीय योजना- गहन कृषि-विकास कार्यक्रम व शीघ्र प्रतिफल देने वाले निदेशो 
पर बल, 

996-99- सिचाई को प्राथमिकता, 

चतुर्थ योजना- अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढाना तथी 
उर्वरको का उपयोग बढाना; 

पौंचर्वी योजना- समन्वित क्षेत्र-दृष्टिकोण, कृषिगत इन्पुटो का नियोजन, खेतों 
पर विकास, उन्‍नत फसल प्रबन्ध-विधियाँ अपनाना ट्रेनिग व विजिट ('& ५ के 
द्वारा) 

छठी योजना: नई टेक्नोलॉजी को कृषिगत विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से 
कमजोर वर्गो त्तक पहुँचाना, 


क, छथी. घगए सिए८ ए८ण 299, 997-2002, 9.73 शञा6 छणत20 5ठ 2004-05 
गण 2004), 9 50. (गण 2002-03, था 2003-04) 
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सातवीं योजना- विलहन के टेक्नोलोजी मिशन के माध्यम से खाद्य-तेलो 
में आत्म-निर्मरता प्राप्त करना और इसके लिए तिहलन की उत्पादन-क्षमता 
का अत्यधिक विस्तार करना, 

आठवीं झोजना- जल के उपयोग मे किफायत की विधियाँ अपनाकर 
स्प्रिकलर.. ड्रिप, आदि के द्वारा जल का कार्यकुशल उपयोग करना, तिलहन 
का उत्पादन बढाना आदि। 

इन प्रयासों से राज्य में योजनाकाल मे कृषिगत उत्पादन मे नई गति 
प्राप॒ की जा सकी है। 

अब हम योजनाकाल मे कृषिगत क्षेत्र की प्रगति के विभिन्‍न पहलुओं 
पर प्रकाश डालते हैं। 


(१) राज्य में भूमि का उपयोग--प्रथम योजना में औसत रूप से (पाँच वर्षों का 
औसत) शुद्ध जोता-बोया क्षेत्र (8९१ 8769 5०५॥) [06.2 लाख हैक्टेयर रहा था, जो 200- 
02 में 467.7 लाख हैक्टेयर हो गया । इस अवधि में यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 3% से 
बढ़कर 48.9% हो गया । 

इस प्रकार राज्य में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के अपुधात तत में काफी वृद्धि हुई है । उपर्युक्त 
अवधि में सकल कृषित क्षेत्रफल 43.2 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 208 लाख हैक्टेयर हो गया 
था ।इसत प्रकार एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में 7 लाख हैक्टेयर से 40.3 लाख 
है हैक्टेयर तक वृद्धि हुईं है । अतः उपर्युक्त अवधि में फसल-गहनता (०. 
!0०)॥0) .066 से बढ़कर 4 240 हो गई है । भविष्य में एक से अधिक बार कृषित 
क्षेफफ़्ल को बढ़ाकर फसल-गहनता बढ़ाई जा सकती है और वस्तुतः बढ़ाई जानी चाहिए । 

200-02 में एक से अधिक बार जोता-बोया गया क्षेत्र 40.3 लाख हैक्टेयर रहा, 

2000-0 में यह 33.7 लाख हैक्टेयर रहा था । सिंचाई के साधनों का विकास करके 
इसमें वृद्धि करना सम्भव हो सकता है । आँकड़ों के अध्ययन से पता चलदा है कि 973- 
74 के बाद सकल कृपित क्षेत्रफल में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई । यह 973-74 में 78.8 

लाख हैक्टेयर से बढ़कर 200-02 में 208.0 लाख हैक्टेयर पर ह्टी आ पाया है,* 

28 वर्षो में इसमें 29.2 लाख हैक्टेयर की ही वृद्धि हुई. जो कम है । इसलिए 

०२ सिंचाई के साधनों का विकास करके सकल कृषित को बढ़ाने का प्रयास 
गा ॥ 

(2) सिंचाई का विकास-राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र-फल 495-52 

में 49 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 970-7 में 27.4 लाख हैक्टेयर, 4980-8॥ 
में 29.8 लाख हैक्टेयर तथा 2007-02 मे 542 लाख हैक्टेयर हो गया (95-52 
तुलना मे 5.4 गुना) । इसी अवधि में कुल सिंचित क्षेत्रफल ॥.7 
लाख हैक्टेयय से बढ़कर लगभग 67.4 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 
$8 गुना) । कुल सिंचित क्षेत्रफल मे एक से अधिक बार सिचित क्षेत्रफल 
किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसमे फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल 
क्‍+--७२३०+७७..३३++०«- 
3 पी, ण॑ ॥शाव्णाप्राल का रिश्वुन्गाका (8 तिथ्यागव्व शरषशाबाण), 0एवएणढद्ाह ० 
4शाप्णएर, [एए. प०४ट॥/फएल, 99, 9 6 6: #डगव्णेशन 5:85065 ० रिक्वुब्शगोशा, 
हि 200-02 955, ।9 80 2004, 9 5 
हल इप्गाउत०5 जी स्ब्र॒कतगा 973-74 0० 200-02, 085, 0ल०0श. 2003, [॒ 
6! 
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का योग निकाला जाता है । राज्य में प्रथम योजना के प्रारम्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध 
कृषित क्षेत्रफल का 0.8% हुआ करता था जो 200-02 में 32.3% हो गया ॥200१-02 
में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 54.2 लाख हैक्टेयर था, जबकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 46/ 
लाख हैक्टेयर था 

'फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल!--राज्य में गेहूँ, जौ, चना, कपास, 
मक्का व सरसों आदि फसलों को सिंचाई की अधिक सुविधा मिली हुई है । द्वितीय योजना 
में औसत रूप से 47 लाख हैक्टेयर भूमि में विभिन्‍न फसलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई 
थी, जो बढ़कर 200-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई । 200-02 में राज्य में 
कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 34% गेहूँ के अन्तर्गत पायए गया था ( कुल सिंचित 
क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर जिसमें से गेहूँ के अन्तर्गत 22.6 लाख हैक्देयर सिंचि- 
क्षेत्रफल ) । योजना-काल में सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप राई व सरसों के सिंचि 
क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । छठी योजनाकाल में राई व सरसों में सिंचित क्षेत्रफल केवर 
4.25 लाख हैक्टेयर ( कुल सिंचित क्षेत्रफल का % था) जो 200-02 में 5. 
लाख हैक्देयर ( कुल सिंचित क्षेत्रफल का 22.3% हो गया । राज्य में तिलहन वे 
उत्पादन को बढ़ाने में इससे काफी मदद मिली है । 

राज्य में सिंचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य निम्नांकित हैं- 

() योजनाकाल में तालाबो व नहरो के विकास पर काफी धनराशि व्यय करने वे 
बाद भी 200-02 में इनके ट्वाा सकल सिंचित क्षेत्रफल क्रमश; 09 हजार हैक्टेयर व 27.' 
लाख हैक्टेयर रहा, जबकि कुओ, नलकूपों व अन्य खरोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 44.5 लार 
हैक्टेयर रहा । इस प्रकार आज भी राज्य में कुओं की सिंचाई (नलकूपों सहित 
का स्थान ऊँचा ( लगभग 66% या 2/3 ) है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका 
200१-02 मे कुल सिंचित क्षेत्रफल 67 4 लाख हैक्टेयर रहा है । 


(४) पॉंचवी व छठी योजनाओ की अवधि मे भू-जल का तेजी से विकास किः 
गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (5७७५४०४ ७४९८४) की तुलना * 
सार्वजनिक विनियोग की कमी रही है। 

(४0 सत्तह-जल के विकास मे किए गए विनियोगो से पूरे लाभ नहीं प्राप्त कि' 
जा सके हैं, अथवा काफी विलम्ब के बाद लाम मिलने शुरू हुए हैं- जैरं 
सोम-कमला-अम्बा बाँध (दूँगरपुर जिला) की प्रारम्भिक लागत का अनुमान 2 करोः 
रुपये लगाया गया था, जिस पर 90 करोड रुपये से अधिक की राशि व्यय करने व 
बाद सिंचाई के लाभ काफी विलम्ब से (4992-93 से) मिलना चालू हुआ। 

(9) सिचाई की विभिन्‍न परियोजनाएँ प्रारम्म कर दी गईं, लेकिन उनके लि 
अपर्याप्त धनराशि का आवटन किए जाने से आगे चलकर उनकी लागतें काफी बढ गई 
चृहद्‌ एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के सृजन की लागत प्रथम योजना? 
2644रुपये प्रति हैक्टेयर से बढकर सातर्वी योजना मे 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर (0 गुर्न 
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से अधिक) हो गई। अत. भविष्य मे नई परियोजनाएँ काफी सोच-ववैचार कर प्रारम्म 
की जानी चाहिए तथा वे कम लागत वाली होनी चाहिए एवं उनके लिए घन की 
पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। 

(9विभिन जिलों में सिंचाईं व जल-विकास पर किए गए विनियोगों में काफी 
अन्तर रहा है जिंससे कृषियत विकास में जिलेवार असमानता बढ़ी है । 2004-02 में 
एक तरफ गंगानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 82.5% 
अंश रहा कोट व बूँदी जिलों में भी यह क्रमशः 57% व 58.8% रहा, अलवर जिले में 
58.7%, भरतपुर जिले में 52 7% रहा, लेकिन बाड़मेर व जोधपुर जिलों में यह क्रमश: 9% 
व 4% हो रहा तथा जैसलमेर व चूरू जिलों में (क्रमशः 20% व 4.7%) रहा । इस प्रकार 
राज्य के जिलों में सिंचित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी अन्तर पाया जाता है ॥ 

(३3) राज्य में फसलों के प्रारूप में परिवर्तन (ट॥9286 ३9 (7०फफ़ापड 
ए४७४)--जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया है, राज्य में अनाज व दालों की 
फसलों के क्षेत्रफल में योजनाकाल में कमी आई है । प्रथम योजनाकाल में (औसत रूप से) 

अनाजों (००८०७) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया था जो 200-02 में घटकर 45% 
पर आ गया तथा दालों में:यह 2% से घटकर 6.2% पर आ गया । यह मोटे अनाजों में 
विशेष रूप से घट है । राज्य में तिलहनों के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुईं है । यह प्रथम 
योजना में 6% से बढ़कर 200-02 में 5% तक पहुँच गया । तिलहनों में यह वृद्धि राई व 
सरसों में विशेष रूप से हुई है । सोयाबीन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी बढ़ाया गया है। 
(4 ) कृषिगत पैदावार में बृद्धि?-- 

() अनाज (८९८5) का उत्पादनं--952-53 में अनाज ((९/९४७५) 
का उत्पादन लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 200-02 में ।25.8 लाख टन 
हो गया व 2002-03 में इसके 70.5 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार 


योजनाकाल में राज्य मे अनाज का उत्पादन काफी बढा है। इसमे मानसून के 
अनुसार भारी परिवर्तन आते रहते हैं। राज्य के बाडमेर, डूँगरपुर, अजमेर, टोंक, 
पाली, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू व झुंझुनूं जिलों में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन 
घट जाने से उत्तम वर्षों में भी इनमे अनाज की कमी रहती है। इन्हीं जिलो मे 
8 में तेज गति से वृद्धि होने से अनाज की कमी ज्यादा मात्रा में पाई जाती 
॥ 

() दालों (एण5७७) का उत्पादन--दालें ज्यादातर वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों 
की सीमान्त भूमियों पर उगाई जाती है | 4952-53 में इनका उत्पादन लगभग 5 
लाख टन हुआ था जो 200-02 मैं 4.3 लाख टन रहा तथा 2002-03 में 48 लाख टन 
अनुमानित है। दालो के वार्षिक उत्पादन मे भी उतार-चढाव आते रहते हैं। उत्तम 
मानसून के वर्षों मे दालो के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ जाता है और मिट्टी मे नमी 
बढ़ जाने से पैदावार बढ जाती है। 
क्क्ल्तजि------___--_--+_॒ 
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456 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
(099) खाद्यानोों का उत्पादन--अनाज व दालों के उत्पादन को शामिल करने पर 
खाद्याननों का उत्पादन 952-53 में लगभग 34 लाख टन से बढ़कर 200-02 में 40 लाख 
टन हो गया । 2002-09 मे 75.3 लाख टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है पहले 
बतलाया जा चुका है कि राज्य में खाद्याननों का उत्पादन काफी अस्थिर किस्म का पाया जाता 
है । उत्तम मानसून के वर्षों में यह काफो ऊँचा हो जाता है और घटिया मानसून के वर्षों में 
यह काफी नीचे आ जाता है ।सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है ॥ इसी वजह से 
गेहूँ के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है । यह 973-74 में ॥7.9 लाख टन से बढ़कर 
2002-03 में 48.8 लाख टन हो गया ॥ 2003-2004 मे 6.8 लाख टम के उत्पादन कौ 
आशा है । वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो में मोटे अनाजों का उत्पादन जैसे--ज्वार, मक्का व बाजरे 
का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है । 2002-03 में बाजरे का उत्पादन मात्र 7.2 
लाख टम हुआ था जिसके 2003-04 में 66 5 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है । 
इससे स्पष्ट होता है कि बाजरे के वार्षिक उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । 
69) कपास का उत्पादन--राज्य में कपास की खेती लगभग $ लाख हैक्टेयर में 
'की जाती है । इसके 90% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है । यह ज्यादातर गंगानगर जिले में 
गाई जाती है । कपास का 80% क्षेत्र इसी जिले मे पाया जाता है । कपास का उत्पादन 
१952-53 मे 03 लाख गाँठे रहा था जो 200-02 मे 2 8 लाख गाँठें हो गया । 2002-03 
में न 25 लाख गाँठें रहा तथा 2003-04 के लिए सम्भावित उत्पादन 5.3 लाख गाँठे आंका 
गया है । 


(५) तिलहन का उत्पादन- राजस्थान तिलहन के उत्पादन में एक अग्रगामी 
राज्य के रूप मे उभरा है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 2% राजस्थान मे होने 
लगा है। राई व सरसो के उत्पादन मे इसका लगभग ]/3 अश हो गया है, जो देश 
में प्रथम स्थान पर आ गया है। 

१952-53 में तिलहन का उत्पादन केवल 4.34 लाख टन ही हो पाया था जो बढ़कर 
200-02 मे 3.3 लाख टन पर पहुँच गया । 2002-03 मे इसका उत्पादन 77.6 लाख टन 
व 2003-04 मे 394 लाख टन आँका गया है । 

पिछले कुछ वर्षों में तिलहन के उत्पादन की यह वृद्धि काफी तेज रही है । विशेष 
वृद्धि सरसों व सोयाबीन के उत्पादन में प्रगट हुई है । सोयाबीन की खेती कोटा, बूँदी, 
चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिलो मे की जाती है ।इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 983-84 में केवल 
23 हजार हैक्टेयर था, जो 2004-02 में 6.56 लाख हैक्टेयर हो गया । यह एक गैर- 
परम्परागत व नई फसल है । भविष्य में इसका क्षेत्रफल और बढ़ने की सम्भावना है ! 

(शं) गन्ने का उत्पादन--राज्य मे गन्ने का उत्पादन 4952-53 में 4.] लाख टन 
हुआ था जो बढ़कर 200-02 में 4.3 लाख टन हो गया । 2002-03 में इसके 4.2 लाख 
टन रहने की सम्भावना है । इस प्रकार राज्य में गन्ने के उत्पादन में भी भारी उतार-चढ़ाव 
आते रहते हैं । गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 983-84 में 4.8 लाख रन हुआ था ॥इस 
प्रकार बाद के बर्षों में इसके उत्पदान में गिशवट आई है । 
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राज्य में गन्ने का क्षेत्र 977-78 में लगभग 6॥ हजार हैक्टेयर था, जो घटकर 

200-02 में 9 हजार हैक्टेयर पर आ गया है ) यह एक चिन्ता का विषय है । राजस्थान में 
धनिये का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता है । इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 
बढ़ा है । यह ज्यादातर कोटा व झालावाड़ जिलों में पैदा होता है । राज्य की अन्य व्यापारिक 
फसलों में ईंसबगोल, जीरे, लाल मिर्च, मेंहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है । ये नकद 
फसलें हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 

राज्य मे माल्टा/कीनू, अनार, बेर आदि फलो का उत्पादन भी किया जाता है। 
फलो के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

निम्नाकित तालिका से पता चलता है कि राजस्थन मे उर्वरको का उपयोग 
द्वितीय योजनाकाल मे औसत रूप से 3 हजार टन था जो सातर्वी योजना की 
अवधि मे बढकर 2 55 लाख टन हो गया। उसके बाद मे भी उर्वरको की खपत तेजी 
से बढती जा रही है। प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपयोग द्वितीय योजना मे लगभग 0 ] 
किलोग्राम (/0 किलोग्राम) से बढकर सातवीं योजना मे 5 किलोग्राम तक हो गया। 
2000-0। मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको की खपत लगभग 298 किलोग्राम रही। 

राजस्थान मे कृषिगत इन्पुटों के उपयोग मे वृद्धि तथा 
966-67 से हरित क्रान्ति का प्रभाव! 


रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है- 
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॥58 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
200।-02 में उर्चरकों का वितरण लगभग 7.9 लाख टन हुआ तथा 2002-03 में 
यह 5.5 लाख टन रहा है । इसके अलावा राज्य में जैविक खाद के उपयोग को भी बढ़ाया 
» गया है ।इसमें शहरी खाद व ग्राणीण खाद शामिल होती है । 
(॥) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का दथा अन्य सुधरे हुए बीजों का 
वित्तरण- 


खरीफ व रबी को मिलाकर (वितरण) 
्‌ ि 
अधिक उपज देने वाली | अन्य सुधरी किस्मों 
किस्मों के बीज (४०) के बीज 
(हजार क्विंटल मे)* (हजार विविंटल में) 








द्वितीय योजना (2956-6) 
तृतीय योजना ६ 
968-69 25] 
चतुर्थ योजना (969-74) 
परचम ये (0974-79) 
* | छठी योजना (980-85) 
99-92 
१992-93 
993-94 
994-95 
995-96 
996-97 
997-98 
998-99 
9999-2000 
2000-200 






































योजनाकाल में 4966-67 से हरित क्रान्ति या कृषिगत विकास की नई व्यूहरचता के 
दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों व अन्य किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ावा 
गया है । इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है । 200-02 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के 
बोजों की खपत लगभग 3.45 लाख क्विंटल व अन्य सुधरी किस्मों के बीजों को खपत .72 
लाख किविटल हो गई थी । 2002-03 में इनकी खपत क्रमश: 3.32 लाख टन व 4.59 लाख 
टन रही है । 





+ धान, ज्वार, बाजण, मक्का व गेहूँ सहित, 
स्रोत: #ह्ञाटप्रर 5घबा5065 ण॑ रिश्वुव्शीशा, 25 605, 025 ए 65 & 80ण7०एॉ० 
एटशंटछ 2003-04, ए 43 के 


योजवाकाल में राज्य का कृषिएत विकास ॥59 


09) पौध-संरक्षण रसायनों की खपत में वृ्धि--राज्य में तकनीकी ग्रेड के 
रसायनों की खपत बढ़ाई गई है ताकि विधिन्‍न फसलों, सब्जियों व फलों को विभिन्‍न 
प्रकार के रोगों से बचाया जा सके । द्वितीय योजना में इनकी वार्षिक खपत 29 टन, तृतीय 
योजना में 229 टन तथा छठी योजना में 2004 टन रही। नर्वी योजना में इनकी खपत 
का स्तर 3000 टन प्रति वर्ष रहा है। 

(४) अधिक उपज देने वाली किस्मों (५४) के अन्तर्गत क्षेत्र'--966 में 
हरित क्रान्ति कौ शुरुआत के बाद राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली फसलों के 
उपयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है । 966-69 की अवधि में ज्वार, बाजरा, मक्का, घान य गेहूँ 
के कुल कृषित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन फसलों को उन्नत किस्मों की बुआई 
कौ गईं थी । बाद में हुईं प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है । अधिक उपज देने वाली 
किस्मों (प५७) के अन्तर्गत उपर्युक्त पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस 
प्रकार रहा-- 
















पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश 
चतुर्थ योजना 88 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के 
अन्तरपत ज्वार, बाजरा, मक्का, घान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढ़ा है, जो सातर्षी योजना में इन 
फसलों के कुल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था । इप्से उनके उत्पादन पर अनुकूल 
प्रभाव पड़ा है । 

इनमें गेहूँ रबी की फसल है और शेष चार खरीफ कौ फसलें हैं । 

राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूँ के मिनिकिट वितरित किए गए हैं । अकाल व 
सूखे से ग्रस्त' लघु व सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अकाल सहायता 
कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरकों के मिनिकिंद्स निःशुल्क बॉटे गए हैं । बीज 
मिनिकिट्स बांटने में राजफैड ने सहयोग दिया है । उर्वरक मिनिकिद्स में यूरिया के 25- 
25 किलोग्राम के मिनिकिट्स बनाए गए हैं । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 
कृषकों के खेतों पर मक्का, बाजरा व ज्वार के सघन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं । इनसे 
उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। 


दाज्य में कृषियत उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम 


(0 राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (थ्ाणाग] ?ए5६5 00४८0! 
2ण००) (धा१07)--गजस्थान में रबी की दलहन फसलों में चना, मसूर व मटर आते हैं 


32205 >> अ्कप ब जप ८5 दिस 
। राजस्थान में कृषि विकास्त प्रगति : 990-9।, कृषि विभाग, जयपुर, पृ. 9. 
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तथा खरीफ में मोठ, उड़द, मूँग, चंवला व अरहर मुख्य हैं । मोठ कुल दलहनी क्षेत्र के 
40% क्षेत्र में बोया जाता है । यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकता है । दलहन का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए ।974-75 से एक केन्द्र-चालित दलहन विकास योजना कार्यशील 
थी, जिसे 986-87 से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में शामिल कर लिया गया था । 
इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रोय सरकार ने 2 जिले चने के विकास के लिए, 8 जिले 
मूँग के लिए तथा 3 जिले उड़द के लिए चुने थे । राज्य ने 6 जिले चने के लिए, 2 मूँग के 
लिए, 4 उड़द के लिए तथा 8 मोठ के लिए चुने थे । इस प्रकार राज्य सरकार ने विभिन्‍न 
दालों के विकास के लिए 20 जिले चुने थे। 

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी देकर दलहन 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जैसे मिनिकिट वितरण, ब्लॉक- 
प्रदर्शन, प्रशिक्षण, पौध-संरक्षण, उपचार (दवाइयाँ), प्रमाणित बीज वितरण, पौध-संरक्षण यंत्र 
आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें ज्यादातर केन्द्र का अंश 75% व राज्य का 25% 

* है। आशा है इस कार्यक्रम से खरीफ व रबी की दालों का उत्पादन बढ़ेगा । 

(2) राष्ट्रीय तिलहहन विकास परियोजना (१७णा४॥ 0॥5९205 06४९०ज्ाशा। 
-7"००)) (0707)--राज्य में खरीफ के तिलहमों में तिल, मूंगफली, सोयाबीन व 
अरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीण व अलसी का स्थान है। 
तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 984-85 व 985-86 में केन्द्र-चालित योजना में 
केद्ध का अंश शत-प्रतिशत था तथा 986-87 से केन्द्र व राज्य का 50 * 50 अंश रहा था। 

987-88 में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम 'तिलहन- 
उत्पादन-श्रस्ट-कार्यक्रम' (0॥-5०८०१५ श0०१ण्लाणा प्राप्रात्न शण्ड्ाभा76) (0९7) चालू 
किया गया, जिसमें केन्द्र का अंश शत-प्रतिशत रखा गया । ये दोनों योजनाएँ 989-90 तक 
लागू रहीं । इसके बाद ॥990-9॥ से दोनों को मिलाकर एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 
(0॥58९९०५ ?00एलएणा शण०्श्ाआआ५) (07?) लापू किया गया जिसका 75% व्यय केन्र 
द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ॥ 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों को मिनि- किद्स, चृहद्‌ प्रदर्शन, उन्नत 
कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र द दवाइयों तथा जिप्सम के उपयोग पर सब्सिडी दी जाती 
है। इसके लिए सरकार ने 24 जिले चुने हैं तथा राज्य सरकार ने 2 जिले--डूँगरपुर व चूरू 
चुने हैं । राज्य में कोटा, बूँदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में सोयाबीन की खेती 
'को काफी लोकप्रिय बनाया गया है, जिससे इसके अन्तर्मत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों 
में वृद्धि हुई है। 

इसी प्रकार सरसों का उत्पादन भी बढ़ाया गया है । इसके लिए समय पर बुवाई, पौष- 
संरक्षण, जीवाणु खाद (08970 ग्राआप्ा८5) का उपयोग आदि पर बल दिया गया 
है | सरसों, मूँगफली व सोयाबीन की फसलों में बुवाई से पूर्व जिप्सम का 250 किलो प्रति 
हैक्टेयर की दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढ़ा है । इसके लिए सरकार सब्सिडी 
(अनुदान) देती है । तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को स्प्रिंक्लर सैट अनुदान 


योजत्ञकाल में एज्य का कृषियत विकास ॥छा 


पर उपलब्ध किए जा रहे हें | इनसे पानो की किफायत होती हे आर अधिऊ क्षेत्र में सिंचाई 
को जा सफतो है । सरसों को फसल में चेपा लगने पर वह घुल जाता है, जिससे उत्पादन पर 
अनुकूल प्रभाव आता है ! 

विलहन का उत्पादन वृहत्‌ प्रदर्शी व मिनिकिट वितरण के कारण भी बढ़ा है । 

0) विशेष खाद्यान्त्र उत्पादन योजना ($फलताव॥ ॥600 एततएताछा छि0- 
शथाएा) (8777०)-.देश में खाद्यान्तों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने 
सातवीं योजना के मध्यावि मूल्यांकन के समय एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 
अपनाया था, जिसके अन्तर्गत ॥4 ग़ज्यों के 69 जिलों में गेहूँ, चना, मक्का, चावल व 
अएहर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए । 988-89 व ॥989-90 में इस कार्यक्रम का 
शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गया था । 

राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू में ।4 जिलो में गेहूँ, चना व मक्का की फसलों पर 
लागू किया गया । यह कार्यक्रम ॥990-9। के लिए भी जारी रखा गया और इस बार इसमें 
बाजरा भी शामिल किया गया । 990.9। में इस कार्यक्रम में गेहूँ के लिए ।4 जिले, चने के 
लिए 8 जिले, मक्का के लिए 7 जिले तथा बाजग के लिए ४ जिले चुमे गए थे । 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार की इन्पुटों (जैसे प्रमाणित बीज, पोध- 
संशक्षण दबाइयों च यंत्रों तथा सुधर हुए व पार्म यंत्रों), प्रदर्शों आदि के लिए अनुदान दिए 

हैं ताकि इसमें शामिल फसलों की पैदाबार बढ़ सके । इस कार्यक्रम पर अधिक घनराशि 
व्यय कौ गई है । सामान्यतया विभिन्‍न फसलों के लिए जो घनराशि व्यय हेतु निश्चित की 
गई थी, उससे कम राशि ही व्यय हो पाई हे । फिर भी इस कार्यक्रम को सहायता से गेहूँ, 
चना, मक्का च बाजरे का उत्पादन चुने हुए जिलों में बढ़ाने में मदद मिली हे । 


राज्य में प्रमुख फसलों में उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ ( भारतीय संदर्भ में )। 


राजस्थान में विभिन्‍न फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुईं है जिसे समस्त 
भारत को तुलना में निष्न तालिका में दर्शाया गया है । 














प्रति हैक्टेयर किलोग्राम में ) 
राजस्थान भारत 
4970-7॥ | 200-02 |_ 970-7] | 200-02 








१320 2793 ॥30 276 
4085 | 594 | | _॥00_ | 00॥ 
| 28॥ | 7०७ 
| 48 | ७ 

वालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उपन 4970-7] से 2007-02 
फो अवधि में गेहूँ, राई च सरसों, कपास व गन्ने सभी में चढ़ी है । 
8934 05 पद 24000: 
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सिशुंऋाशशा 200-02, एए 66-68, ध्रका०9 
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है । 200-2002 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उपज की तुलना समस्त भारत से करने पर 
पता चलता है कि यह गन्‍्ने में काफी नोची है । लेकिन 200-2002 में राजस्थान में कपास 
में उत्पादकता का स्तर भारत से ऊँचा पाया गया है । गेहूँ में राजस्थान का स्तर समस्त भारत 
के उत्पादकता के स्तरों के लगभग समान रहा है । 200-2002 में राजस्थान में गेहूँ 
का उत्पादन लगभग 28 क्विंटल प्रति हैक्टेयर रहा, जबकि भारत में यह 27.6 क्विंटल रहा 
था 
राजस्थान में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनांक-- 

राज्य में कृपिगत विकास के अध्ययन में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के 
सूचनांकों का भी प्रयोग करना उचित होगा । आजकल आधार वर्ष 979-80 से 98।-82 < 
00 मानकर विभिन्‍न वर्षों के लिए फसलवार सूचनांक तैयार किए जाते हैं, जो आगे की 
तालिका में दर्शाएं गए हैं । 

तालिका के निष्कर्ष 

(0) 973-74 से 200-02 की 29 वर्षों की अवधि में गन्ने के अन्तर्गत 
क्षेत्रफल काफी घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रफल में अत्यधिक यृद्धिद हुई है । सभी 
'फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सूचनांक 973-74 में 09.7 से बढ़कर 2004-0: में 
42. हो गया है । अतः इसमें वृद्धि हुई है । 

(2) गन्ने के उत्पादन का सूचनांक 973-74 मे 55.3 से घटकर 200-02 
में 34.5 पर आ गया । तिलहन के उत्पादन का सूचनांक 973-74 में 76. से बढ़कर 
200-02 में 555.3 पर आ गया था । इस प्रकार इन वर्षों में तिलहन के उत्पादन में काफी 
वृद्धि हुई है । अनाज, दालों व खाद्यान्‍्न-फसलों के उत्पादन-सूचनांकों में वृद्धि हुई है । 

(3) 4973-74 से 200-02 की अवधि में विभिन्‍न फसलों की उत्पादकता का 
सूचनांक अढ़ता गया । इसी अवधि में सभी फसलों के लिए यह 98.6 से बढ़कर 92.6 
पर पहुँच गया । 

चूँकि राज्य में मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रति वर्ष काफी उतार- 
चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आँकड़ों की तुलना करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी 
चाहिए। 

इस प्रकार राजस्थान के कृषिगत विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ 
मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफी अस्थिर रहता है, लेकिन पिछले वर्षों में 
विशेष कार्यक्रम अपनाकर अनाजों, दालों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए 
हैं ।फिर भी राज्य में सिंचाई का अभाव पाया जाता है तथा राज्य में उर्वरकों की खपत भी 
अपेक्षाकृत कप होती है । फार्म-यंत्रों में आधुनिकौकरण की आवश्यकता है तथा जल- 
साधनों के सदुषयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए राज्य में क्षारयुक्त मिट्टियों की 
समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है तथा कृषिगत उत्पादन, फलों के उत्पादन, 
वानिको, चरागाह व॑ पशु-पालन के विकास में अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की 


ला । राज्य सरकार कृषिगत विकास के लिए कई उपाय कर रहो है ताकि उत्पादन 
बढ़ सके । 
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]64 साजस्थान को अर्थव्यकस्था 


राजस्थान में कृषिगत उत्पादन का विस्तार करने के लिए जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, 
चूरू व जैसलमेर में तुम्बा को खेती, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झालाबाड़ व बांसवाड़[ में सूरज- 
मुखी की खेती, उदयपुर व डूँगरपुर में कुसुम (5५970७७) की खेती तथा पाली, जालौर, 
अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द, सीकर व हनुमानगढ़ में अरण्डी (0०४४० 
56९०) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है । सोयाबीन की खेती को सवाई 
माधोपुर, उदयपुर, टोंक, बाँसवाड़ा व भीलवाड़ा जिलों में तथा बूँदी, कोरा, भीलवाड़ा, 
चित्तौड़गढ़ जिलों में राजमा की खेती एवं उदयपुर तथा कोटा सम्भागों में काबुली चने को 
खेती को भी प्रोत्साहित किया गया है । नरवीं योजना में होहोदा (प्०४०७७) की खेती 
को लोकप्रिय बनाया जाएगा । इसका तेल हवाई जहाजों, दवाइयों व्‌ सौंदर्य-प्रसाधनों, 
आदि में काम आता है । 


पिछले वर्षो में कृषिगत विकास के कार्यक्रम व दिशाएँ 


994-95 में कृषिगत विकास की दिशाएँ---कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 
994-95 वर्ष के लिए 87 26 करोड़ रु का प्रावधान किया गया था । इसमें निम्न कार्यक्रमों 
पर जोर दिया गया था--क्षारीय व लवणीय भूमि में सुध्यर, जल का समुचित उपयोग, चाए 
विकास कार्यक्रम, उन्नत थीजों आदि की तकनीक के बे में प्रचार-प्रसार, श्रव्य-दृश्य 
साधनों का उपयोग, कम्प्यूटर उपयोग, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, फल-विकास, भूजल- 
विभाग, पशुपालन, महिला किसान प्रशिक्षण, आदि । जलग्रहण विकास (१एश९३॥॥९९ 
79०४९ ७०्शशा।) के लिए समन्वित जलग्रहण विकास्र परियोजना व राष्ट्रीय जलग्रहण 
विकास कार्यक्रम पर घनराशि बढ़ाई गईं थी । केन्द्र-प्रवर्तित-योजनाओं के अन्तर्गत 994- 
95 के लिए धनराशि में काफी वृद्धि को गई तथा उसमें 25 करोड़ र. उर्वरक अनुदान के 
शामिल किए गए थे । 

995.96 के लिए कृषिगत विकास के कार्य- क्रम--27 मार्च, 995 की 
चुस्मस्की ने अपने बजट-भाषण में कृषिगत विकास के लिए निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 

(॥) 995-96 में 20 हजार फव्वारा लगाने वे: लिए किसानों को 30 करोड़ रु की _ 

सहायता देने का लक्ष्य रखा गया । कुओं से सिंचाई में होने वाली पानो की छीजव को कम 
करने के लिए पाइप लाइनें बिछाने हेतु दो करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था | 

(2) 994-95 में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग के 
लिए डिग्गी निर्माण व पम्प सेट एवं फव्वारा सिंचाई के लिए सहायता की योजना चालू की 
गई । 995-96 में इस योजना को गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में भाखड़ा गंपनहर केत्र में 

» लागू करने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिए अनुदान की व्यवस्था को गई । 

(3) फल विकास को एक विरोष योजना के अन्तर्गत ]5 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर 
अनुदान राशि निर्धारित की गई 4 

(4) 995-96 में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर 286.50 करोड़ रु. व्यय करने 
का प्रावधान किया भया जो पिछले वर्ष से लगभग 52 करोड़ रु. अधिक था । 
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(5) सरकार ने इन्दिया गाँधी सिंचित विकास परि- योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, 
पक्के खालों के निर्माण, सड़क व नईं डिग्गियों के निर्माण, टिब्वा स्थिरीकरण, आदि पर 
बल दिया । इसी प्रकार चम्बल परियोजना व माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत 
विकास-कार्य कराने पर जोर दिया गया । 

996-97 में कृषिगत विकास के कार्यक्रम 

() 996-97 वर्ष के लिए 20 हजार फव्वारा सैट लगाने, सिंचाई के लिए 25 
लाख मीटर पाइप लाइन बिछाने और 50 हजार कुओं के सुधार का लक्ष्य रखा गया । 
गंग, भाखड़ा व इन्दिरा गाँधो नहर परियोजना क्षेत्र में 500 डिग्गियों का निर्माण कराने के 
कार्यक्रम रखे गए। 

(2) 40 लाख फलदार पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया तथा गोपाल- 
योजना को तरह 'उद्यान-सखा' योजना लागू को गई। 

(3) 500 हैक्टेयर क्षेत्र में डरिप सिंचाई का लक्ष्य रखा गया । यह 995-96 के 
लक्ष्य से तिगुना था । इसके लिए प्रति हैक्टेयर ।5 हजार रुपये का अनुदान देने का लक्ष्य रखा 
गया। जलग्रहण-विकास व भू-संरक्षण विकास पर 996-97 मैं 25 करोड़ रु. के व्यय का 
प्रावधान किया गया, जबकि 995-96 में यह 90 करोड़ रु. का था । 

(4) शीत-गृह, कृषि पैकेजिंग, ग्रेडिंग, आदि में पूँजी लगाने वाली नई इकाइयों 
को अनुदान देने पर बल दिया गया । यह 20% तथा एक इकाई को अधिकतम 5 लाख 
रु.तक देने का लक्ष्य रखा गया । 

(5) यह कहा गया कि खालों के निर्माण के लिए दिए गए ऋणों का भुगतान 
किसानों की ओर से सरकार करने का प्रयास करेगी त्ताकि कृषकों को राहत मिल 
सके। ये राजस्थान भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिए गए थे । भारत सरकार व नाबार्ड ने 
इनका भुगतान करना स्वीकार नहीं किया । 

997.98 के बजट में कृषिगत, विकास के प्रस्तावित कार्यक्रम 
() 997-98 में बूँद-बूँद प्लिंचाई की पद्धति से 500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा फव्वारा- 
सिंचाई से 50 हजार हैक्टेयर भूमि तथा 2) हजार किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य 
रखा गया । सिंचाई को पाइप लाइन डालने के लिए किसानों को 40 करोड़ रु. का अनुदान 
का निश्चय किया गया । 


(2) 45 'किसान-सखा' प्रशिक्षित करने के लिए ॥ 5 करोड़ रु. का प्रावधान किया 
गया। 

(3) प्रामाणिक बीजों के लिए गाँवों में खुदरा बीज-बिक्री-केन्द्र खोलने तथा 
समस्याग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। 

(4) बारानी क्षेत्रों में जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर 997-98 में 5 करोड़ रु. 
व्यय करने का लक्ष्य रखा गया । 

(5) किन्नू, संतरों व मसालों आदि का निर्यात बढ़ाने पर बल दिया गया। 


(6) राज्य भण्डारण नियम की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का कार्यक्रम रखा 
गया। 
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999-2000 के बजट में कृषिगत विकास की दिशाएँ 

(0) वर्ष 9999-2000 मे 2 करोड हैक्टेयर क्षेत्र मे खरीफ व रबी की फसले बोकर 26 
लाख टन खाद्यान्न 4३6 लाख टन तिलहन का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 

(2) इन छक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए 20 लाख टन रासायनिक उर्वरक व 4 लाख 
क्विटल प्रमाणित व उन्‍नत चीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख गया। 

(3) कृषि व सम्बद्ध सेवाओ पर 999-2000 मे 278 करोड़ 34 लाख रु. के व्यय का 
प्रावधान किया गया। 

(४) 20 हजार नये फव्वारा सेट्स लगाने हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया। 

(5) गाँवो मे कचरे का उपयोग करके कम्पोस्ट खाद तैयार करवाने के लिए 'निर्मल 
ग्राम योजना' प्रारम्भ करने पर बल दिया गया तथा इसके लिए ]42 करोड रु के व्यय 
का प्रावधान किया गया। 

(6) जल ग्रहण योजनाओं पर 28 करोड रु व्यय करने का प्रस्ताव किया गया। 
2000-200] के बजट में कृषिगत विकास के कार्यक्रम 

कृषि-विभाग की विभिन्‍न गतिविधियों के लिए वर्ष 2000-200 भें 29.0 करोड़ रुपए 
के व्यय का प्रावधान किया गया है। जलग्रहण योजनाओं पर 56.65 करोड रुपए व्यय 
करने का प्रस्ताव है। बूँद-बूंद सिंचाई का कार्यक्रम 600 हैक्टेयर में लागू किया जाएगा। 
मसाले व सब्जी की फसलों का नए क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण विकास व 
प्चायती राज-कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ किया जाएगा। हे 

“राजीव भाँधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्य-क्रम' नामक योजना सम्पूर्ण राज्य 
में लागू की जाएगी। पहाडी क्षेत्रों में पिछेडी जातियों व अल्पसंख्यक लोगों के विकास 
हेतु 'मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम” लागू किया जाएगा!। इंदिरा गाँधी नहर परियोजना 
क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत मार्च 2000 के अंत 
तक 2,78 लाख हैक्टेयर में सिंचाई दी जा सकेगी। 

200-2002 के बजट में कृषिगत विकास के कार्यक्रमः- 

कृषि क्री विभिन्‍न गतिविधियों के लिए 200-02 मे 420 करोड 35 लाख रुपयो का 
प्रावधान किया गया था। 00 करोड रु, की लागत से जलग्रहण विकास व भू-सरक्षण कार्य 
सम्पन्न करने के लक्ष्य रखे गये थे। खाद्याननो के उत्पादन का लक्ष्य ।25 लाख टन व 
तिलहन का 40 लाख टन रखा गया था। 

2002-2003 के बजट में कृषि, पशुपालन व वन विकास के कार्यक्रम सुनिश्चित किये 
गये। कृषिगत विकास के लिए 4] 4] करोड रु का तथा पशुपालन के लिए ।6 23 करोड 
रु का व्यय प्रस्तावित किया गया। खाद्याननो के उत्पादन का लक्ष्य 727 लाख टन व तिलहन 
का 40 लाख टन रखा गया। बूँद-बूँद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के कार्यक्रमों को लागू 
करने पर जोर दिया गया। क्षारीय भूमि सुधार, तिलहन व दलहन उत्पादन के लिए 
किसानों को 98 हजार टन जिप्सम उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 

2003-2004 के बजट में कृषिगत विकास पर 408 करोड़ 25 लाख रुपये की 
प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 4 लाख ठन व तिलहन को 37 
लाख टन रखा गया है। कृषको को प्रमाणित व उन्नत बीज तथा रासायनिक खाद 
उपलब्ध कराई जायगी। किसानो व खेतिहर मजदूरों के लिए कार्य करते समय या घर 
लौटते रामय दुर्घटनाग्रस्त होने पर तथा मृत्यु होने पर क्रमश ॥5 हजार रु व 30 हजार 
रु की सहायता देय होगी। जलग्रहण व हक कार्यक्रमो पर धनराशि व्यय करने तथा 
बागवानी विकास करने के प्रयास तेज किये जायेगे। 


।. विहमंत्री का बजट भाषण 5 मार्च, 2003, घू 29-37. 
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राज्य में कृषियत विकास के सम्बंध में मुख्य निष्कर्ष- राजस्थान मे कृषिगत विकास 
के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य से कृषिगत क्षेत्र का काफी विस्तार 
हुआ है, सिचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं एव कृषिगत विकास की नई व्यूहरचना को लागू किया 
गया है] राज्य मे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिचाई, कीटनाशक दवाई, आदि इस्पुटो 
का उपयोग बढा कर प्रति हैक्टेयर उपज का की जानी चाहिए। अकाल व सूखे की 
स्थिति का मुकाबला करने के लिए भी ३ का विस्तार किया जाना चाहिए। 

* कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशु-घन के विकास पर भी समुचित 
रुप से घ्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान मे पशु-धन विकास के लिए पर्याप्त अवसर 
व सुविधाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार राज्य हरित क्रान्ति (छच्छा०४णंण४०ण) के साथ-साथ 
श्वेत क्रान्ति (६॥०१०४०७७४०) करने की स्थिति मे भी आ गया है। इस सम्बंध मे दूघ 
का उत्पादन व सग्रह बढाने के लिए राज्य मे ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रमों का सचालन 
किया गया है। राजस्थान में भारत के कुल दूध-उत्पादन का 0% होता है। 989-90 
में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, जिसके बढकर 996-97 में 54.5 लाख टन 

होने का अनुभान है। बस्सी मे गौवश-सवर्द्धन का प्रयास जारी है। हे उत्पादको की 
सहकारी रामितियों रथापित की गई हैं। 'पशु-चिकित्सा मे सुधार हुआ है। इस विषय पर 
आगे चलकर एक स्वतत्र अध्याय मे सविस्तार चर्चा की गई है। 

तीसरी क्रान्ति नीली क्रान्ति (80०२८४००४०/॥ मछली के उत्पादन से सम्बंध रखती 

है। 995.96 मे 2,400 टन मछली का उत्पादन हुआ था। मछली-सीड-उत्पादन मे वृद्धि 

जाई है। फिश-सीड-उत्पादन भीमपुरा, चादलाई सिलीसेढ (अलवर), पाचनपुरा व 

कासिमपुरा मे किया जा रहा है। राणाप्रताप सागर, जयसमद व कडाना बाँध मे यत्रीकृत 

नावें चालू की गई हैं तथा इन्दिरा गॉधी नहर कमाड क्षेत्र मे मछली का उत्पादन बढाया 
जा सकता है। शी 

भूरी क्रान्ति (970997२०५०१७॥०/) के अन्तर्गत खाद्य-परिष्करण (फूड-प्रोसेसिंग) का 

विकास कार्य किया जा रहा है। रीजेन्सी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहॉपुर) द्वारा 

टमाटर की खेती व टमाटर पेस्ट व कन्सन्‍्ट्रेट तैयार करने का कार्यक्रम रखा गया था। 

मामी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य-पदार्थ, ब्रेक-फास्ट, फूड, आदि के लिए स्थापित 

किया गया है। इस प्रकार राज्य मे पजाब के पेप्सी कोला की भाति भूरी क्रान्ति का दौर 

भी प्रारम्भ किया जा रहा है। 

भविष्य मे हरित, श्वेत, नीली व मूरी क्रान्तियो कोअधिक कामयाब बनाने की आवश्यकता है। 

आशा है कि भविष्य मे सिचाई की बढती हुई सुविधाओ के फलस्वरूप राज्य की कृषिगत 

को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य मे आधुनिक कृषि की ओर 

. अग्रसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे है। विभिन्‍न कृषिगत साधनों की सप्लाई 

एव सस्थागत व भूमि-सुधार लागू करके कृषि के क्षेत्र मे समुचित विकास का मार्ग 

| अशस्त किया जाना चाहिए। राज्य मे घटिया मिट्टी व जल-साधनो की समस्या है। सूखी 

, अती की विधियों का प्रयोग करके राज्य में कृषि का विकास किया जाना चाहिए। विद्वानों 

। जी मत है कि राज्य मे कृषिगत अनुसधान पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक 

। जाना चाहिए। दालो, तिलहन आदि का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। राज्य 

के चरागाहो को बढ़ाकर मरुभमि मे पशु-धन का विकास किया जाना चाहिए। जोधपुर मे 

। गजरी (0५०) (एल्लाएण #राव 206 १०5०३००। [0500०) सूखे प्रदेशों की विभिन्‍न 

कैपिगत समस्याओं के अध्ययन मे कार्यरत है। काजरी का पुनर्गठन 959 में किया गया 

था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं- () शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों के लिए पेड-पौघों, चरागाह, 

नमी, जल सम्बंधी अध्ययन करना, (2) सतह व भूजल के उपयोग का अध्ययन 

ऊैश्ना () पर्यावरण की प्रकति का अध्ययन करना 4 प्राकतिक वनस्पति का अध्ययन 
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करना तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग को व्यवस्था करना । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना 
के पूरा हो जाने से जैसलमेर जिले में भी कृषिगत पैदावार तेजी से बढ़ेगी । अतः राज्य में 
कुंषिगत उत्पादन बढ़ाया जादा चाहिए । सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषिगत 
उत्पादन के उतार-चढ़ाव कम किए जा सकते हैं । सिंचाई की विभिन्‍न परि-योजनाओं का 
विवरण आगे चलकर एक स्वतत्त्र अध्याय में दिया जाएगा । 

राज्य सरकार की प्रस्तावित कृषियत नीति (70905९१ #४7९एीएशं 
80८६५) के सम्बन्ध में सुझाव--राजस्थान देश में मसालों व दालों के उत्पादन में 
दूसरा सबसे बड़ा राज्य है । यहाँ देश के गेहूँ व कपास के कुल उत्पादन का लगभग ॥0% 
02600 जाता है और खाद्य-ठेल के उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादित किया 
जाता है। 

समता के साथ सुस्थिर व टिकाऊ कृषिगत विकास करने के लिए सीमान्त कृषकों 
को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अतिरिक्त श्रम-शक्ति को गैर-कृषि क्षेत्र में ले जाना चाहिए 
और कृषि का विकास अनुकूल जलवायु के क्षेत्रों में बढाया जाना चाहिए । 

राज्य की भावी कृषिगत नीति की अन्य बातें इस प्रकार होती चाहिए-- 

(॥) वृहद्‌ व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं के लिए विनियोग पर कृषकों को 
50% सब्सिडी दी जानी चाहिए । एक कृपक को 50 हजार रु. तक की सब्सिडी द्दी 
जानी चाहिए, ताकि वह फसल-गहनता 200 से 300 प्रतिशत तक प्राप्त कर सके । 

(2) जहाँ जल-विकास 00% से अधिक हो चुका है वहाँ नये कुएं खोदने पर 
प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए! 

(3) नई नीति में कुकरमुत्ता (00ऋ0०ा), शरप्वरी (8592905) व फल-सब्बियों 
के विकाछ पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए । यह पर्यटन-उद्योग के विकास के 
लिए भी जरूरी है। 

(4) मर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टिब्बा-स्थिरीकरण पर बल दिया जाता चाहिए 
ताकि रेगिस्तान का फैलाव रुक सके । मर क्षेत्रों में बन-विकास का कार्य बड़े पैमाने पर 
किया जाना आवश्यक है । हि 

(8) विश्व बैंक की मंदद से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर व जोधपुर जिलों में 
एकौकृत जलग्रहण-विकास्न-कार्वक्रम (688०6 |बलज०१ 0०९००ुएाला ज़ञण्डः 
एण्यागा०) संचालित किया जाना चाहिए । इस कार्य को सुदृढ़ किया जाना चाहिए । 

(6) कृषिगत विकास का जल, मिट्टो, वर्षा व तापक्रम के साथ वालमेल बैंठाया जान 
चाहिए और पैदावार-मिश्रण (700४८-॥०) उसी के अनुकूल बनाया जाना चाहिए 

(7) फाउन्डेशन बीज के उत्पादन के निजीकरण के उत्साहवर्धक परिणाम सामने 
आये हैं ॥ तिलहन के बेहतर मूल्य देने से सरसों व राई का उत्पादव काफी बढ़ा है | अतः 
इन गतिविधियों को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। 

(8) इच्दिस गाँधी नहर परियोजना ने भाखड़ा प्रणालो के साथ 20 लाख हैक्टेयर से 
ऊपर क्षेत्र को कायापलट कर दी है तथा दक्षिण-पूर्व प्रदेश में चम्बल प्रणाली से 2.7 
लाख हैब्टेयर में सिंचाई की जा रही है । इन श्षेत्रों में ज्यादा पानी का उपयोग करने वाती 
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फसलें उत्पन की जाती हैं तथा असिंचित क्षेत्रो में कम पानी का उपयोग करने वाली फसले, 
जैसे बाजग, मसाले, गुवार, मोठ, आदि उत्पन्न की जाती हैं । राज्य में पश्चिमी प्रदेश में 
सरका को पशु-पालन व पशु-विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

2004-05 के बजट में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कृषिगत विकास के 
लिए निम्न बातों पर बल दिया है--! () फसल-पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, 
00) कृषि-निर्यात क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिए; (॥0 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 
वर्तमाव में 6 फसलों के अलावा 44 और फसलों पर लागू किया जायगा; (५) कृपक की 
दुर्षदना में मृत्यु होने पर 50 हजार रू व दो अंगों की क्षति होने पर 25 हजार रु. को 
सहायता दी जायगी; (५) कृषकों को 2004-05 में 30% अधिक कर्ज दिया जायगा, (५) 
किसान क्रेडिट कार्ड समस्त पात्र किसानो को विभित्त बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे; 
(४॥) 'नई सदी नया सहकार'” योजना के तहत दबा के पौधों, फल-सब्जी व ऑर्गेनिक 
कृषि को सहकारो समितियों के मार्फत बढ़ावा दिया जायगा । 

आशा है इन नीतियों व कार्यक्रमो को लागू करने से राज्य के कृपको को लाभ होगा 
एवं राज्य का कृषिगत विकास होगा । 


प्रश्न 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. “सेवण! घास निप्न में से किस जिले मे विस्तृत रूप मे पाई जातो है ? 
(अ) बाड़मेर. (ब) बीकानेर (स) जैसलमेर (द) जोधपुर (स) 
2. श्वेत क्रान्ति का सम्बन्ध है-- 
(अ) खाद्यान प्रसंस्करण (ब) ऊन उत्पादन 
(स) दूध उत्पादन (द) बकरी के बालों का उत्पादन (स) 


3. राजस्थान में ' भूरी क्रान्ति' का सम्बन्ध है- 
(अ) खाद्यान प्रसंस्करण (000 9700९५५॥8) 
(ब) भैंस दुग्ध उत्पादन (स) ऊन उत्पादन 
(द) बकरी के बालों का उत्पादन ( ) 
4. हा में सकल कृषित क्षेत्र कुल रिपोर्टिग क्षेत्र का 200-02 मे कितना अंश हो गया 
डे 


(अ) 60.7% . (जब) 65.55. (स) 70% (द) 56.% (अ) 
5. राज्य में 200-02 में एक से अधिक बार जोता-बोया गया क्षेत्र लगभग किंतवा हो 

गया 2 

(अ) 50 लाख हैक्टेयर (ब) 40 लाख हैक्टेयर 

(स) 70 लाख हैक्टेयर (द) 60 लाख हैक्टेयर (ब) 


6. राजस्थान में वर्तमान मे 200-02 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल छाँटिए-- 


हल इमाम लप वआए कल जलन अल कक # 
॥. औपती बसु यजे का परिवर्तित बजट-भारण 2004-05, ॥2 जुलाई, 2004 


॥70 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
(अ) 67.4 लाख हैक्टेयर (ब) 6.8 लाख हैक्टेमर 
(स) 63.6 लाख हैक्टेयर (द) 58 लाख हैक्टेयर (ञ) 


, राज्य में योजनाकाल में (3973-74) से 2003-04 दक) किस फसल को पैदावार 


(अनुपात में) सबसे ज्यादा बढ़ी है ? 
(आ) गेहूँ (ब) सरसों व राई 
(सं) तिलहन (द) बाजरा (ब) 


.. वर्तमान में राज्य में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों कौ खपत है-- 


(अ) 29.8 किलोग्राम (ब) 25 किलोग्राम 
(स) 39 किलोग्राम (द) 20 किलोग्राम (भ) 


.. ग़ज्य में कृषिगत विकास के लिए कया किया जाना चाहिए, ? 


(अ) सूखी खेती की पद्धति अपनानी चाहिए, 

(ब) मिश्रित खेती अपनानी चाहिए, 

(स) फव्वाण सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए, 

(द) लघु व सीमान्त किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

(ए) सभी (९) 


अन्य प्रश्न 


]. 


956 से अब तक राज्य मे कृषि विकास की विवेचना कौजिए । राज्य में कृषि 
विकास में राज्य सरकार की क्‍या भूमिका रही है ? 

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का योगदान स्पष्ट कौजिए । समझाइए कि 
राजस्थान हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है । 

राजस्थान में अपनाई गई कृषि ध्यूहरचना की विवेचना करें एवं इसकी उपलब्धियों 
का मूल्यांकन करे । 

योजनाकाल के लगभग पाँच दशकों में राजस्थान में कृषिगत विकास की मुख्य 
प्रवेत्तियो का विवेचन कीजिए । 


राजस्थान मे खाद्यान्नो व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख 


'कोजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए । 


. संक्षिप्त टिप्पणी कौजिए-- 


0) गजस्थान में सिंचाई का विकास, 

(४) राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रवृत्ति, 
(४४0) राज्य में इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, 
(00) राज्य में ठिलहन का उत्पादन । 


'.. योजनाकाल में राजस्थान में कृषि विकास की समीक्षा कौजिए । 


8. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का योगदान निर्धारित कीजिये । राज्य में कृषि 


विकास की समस्याओ का वर्णन कीजिये । (रओु.] ३९थ, 2004) 


+ 





भूमि सुधार 


(रात 86807775) 








भूमि सुधारों का स्थान संस्थागत सुधारों (॥50पण० ४०75) के अन्तर्गत आता 
है । इनके द्वारा भूमि-सम्बन्धों (200 090075) में परिवर्तन किया जाता है जिससे भूस्वामी, 
कोश्तकार व सरकार के पूधारण-अधिकाएं (आ0 (शा) 728) में परिवर्तन होता है । 
भूमि-सुधारों के अन्तर्गत निस्‍्त सुधार शामिल किए जाते हैं--मध्यस्थ-बर्ग या 
बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी-सुधार ((९४४४८४ ०7७७) जैसे काश्तकारों 
के लगाने में कमी, भूधारण की सुरक्षा, भूमि का मालिक बनने के अधिकार, 
चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमि पर सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों 
में बितरण, आदि । इन कार्यक्रमों को लागू करने के बाद भूमि-व्यवस्था अधिक 
कार्यकुशल व न्यायसंगत बनती है । इसीलिए यह माना जाता है कि भूमि-सुधारीं से उत्पादन 
बढ़ता है, सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में प्रगति होती है एवं निर्धनता-उन्मूलन में 
सहायता मिलती है । भूमि-सुधारों के बाद कृषि में तकनीकी परिवर्तन की प्रगति तेज हो 
सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी अपना पूरा प्रभाव नहों दिखा पाते हैं । 
अतः कृषिगत विकास में भूमि-सुधारों की भूमिका सर्वोपरि मानी गई है । 

राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण प्रणालियाँ 

() जागीरदारी प्रथा--मार्च 949 में राजस्थान के निर्माण के समय राज्य के बड़े 
कषत्र में भू-राजस्व की बसूली के अधिकार जागोरदारों को मिले हुए थे | जागीरदारी प्रथा 
गन्य के कुल क्षेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग में फैली हुई थी । जागोरदार भूमि को 
जोतने वाले व राज्य के बीच उसी प्रकार से मध्यस्थ होता था, जैसे पार्ट-ए राज्य में जमींदार 
हुआ करता था | काश्तकार (थाक्षा0 के लिए तो जागीरदार भूमि के “स्वामी” के रूप में 
आचरण करता था । जागीरदार राज्य को जो भेंट (79०) देता था, उसका उस लगान (ह्या) 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहों होता था, जो वह काश्तकारों से वसूल किया करवा था । 


72 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


जागीरदार द्वारा राज्य को किए जाने वाले भुगतान सैकड़ों वर्ष पूर्व जागरिं मिलने के समय 
जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित होते थे | लेकिन कालान्तर में जागीएं को 
वास्‍्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुना हो गई थी । फिर भी 'भेंट' को राशि 
जागीर प्राप्ठ होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनी रही । अधिकांश जागीर क्षेत्रों में 
जहाँ बन्दोबस्त नहीं हुआ था, जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान दसूल किया करते 
थे । यह ॥/2 से ॥/8 तक पाया गया था । युद्ध के कारण कृषिगत उपज के मूल्यों में काफी 
वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानों का विरोध करने लगे । वे ऊपर का बड़ा अंश लगाव 
के रूप में भरते को तैयार नहीं थे । जागौर क्षेत्रों के अधिकांश काश्तकारे को भूधारण की 
सुरक्षा, निर्धारित लगान य उचित लगान, आदि की कोई जानकारी नहीं थी । इनमें से 
ज्यादातर काश्तकार 'स्वैच्छिक काश्तकार' (प९७०॥5-४-७॥) हुआ करते थे 
जिन्हें भूस्वामी अपनी इच्छा से कभी भी भूमि से बेदखल (०९०८) कर सकते थे और भूमि 
के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्दा, ऊंचे लगान व कृषि में गिरावट की दशाएँ उत्पन्न हो गई थीं। 

बहुत वर्ष पूर्व डॉ दूलसिंह मे जागीर क्षेत्रों को कुल लाग-बागों अथवा उपकरों 
(९७६७५) कौ सूची तैयार की थी । उनमें 29 तरह की लाग-बागों में से चार भूमि व पशु- 
धन पर आधारित थीं । दीन स्पष्टव: अनिवार्य या जबरन श्रम से सम्बद्ध थीं तथा शेष वाईस 
सामाजिक शोषण पर आधारित थी एवं इनमें कई तरह को लाग-बागें शामिल थी, जैसे 
*मात्ाजी की भेंट', 'बाईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि 
सभी अवसरों से जुड़ी रही हैं जिनमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते रहे हैं । 

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा--बिचौलियों को दूसरी प्रथा में जमींदार या 
बिस्वेदार हुआ करते थे; यह 4870 गाँवों में फैली हुईं थी जिसमें 8 जिले शामिल थे । 
इनमें मुख्यत: अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर व कोटा जिले थे । जमींदार व बिस्वेदार 
राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे, लेकिन उनको ज्यादातर काश्तकारों से 
वाले नकद लगान की राशि निर्धारित नहीं होती थी । वे अपनी इच्छा के मुताबिक 
लगान लेने को स्वतंत्र थे और इनके काशतकार भी 'स्वैच्छिक काश्तकार' माने जाते थे 
जिल्ें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। 

(3) रैयतवाड़ी प्रथा--रैयतबाड़ो क्षेत्रों में मुस्थ काश्तकार अपनी मर्जी के मुतार्बिक 
वस्तु रूप में या नकद लगान लेने को स्वतंत्र था और वह उप-काश्तकार को अपनी 
इच्छानुसार बेदखल कर सकता था। 

राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में काश्तकारी कानून--राजस्थान में शामित 
होने वाले राज्यों में जैसलमेर, शाहपुरा व किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर शेष में काइतकारी 
कानून हुआ करते थे । लेकिन वे ज्यादातर प्रथाओं पर आधारित होते थे । उस समय 
काश्तकारों को श्रेणियों व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में काफी अन्तर पाए जाते थे । एके 
हो राज्य में खालसा क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्वकारों से भिल 
हुआ करते थे । काशकारों के हस्तान्तरण के अधिकाएं में काफी अन्तर पाए जाते थे | 
बीकानेर राज्य में नजणना या प्रोमियम चुकाने के बाद भी भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार 

राज्य सरकार कौ स्वीकृति पर निर्भर किया करता था । 


पृ सुझार ॥73 


अधिकांश क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए थे तथा भूमि के रिकार्ड नहीं 
पाए गए थे । इस प्रकार मार्च 949 में राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की 
प्रणालियाँ किसान के शोषण पर आधारित थीं । मध्यस्थ-वर्ग की विशाल संख्या के 
कारण काश्तकारों कौ दशा काफी दयनीय हो गई थी । इन परिस्थितियों में कृषक तथा 
कृषि का विकास सभ्मव नहीं था । 

राजस्थान में भूमि-सुधारों व काश्तकारी विधान की वर्तमान स्थिति की चर्चा करने से 
पूर्व उन अन्तरिभ वैधानिक उपायों का उल्लेख करना उचित होगा जो सरकार ने प्रयुक्त 
किए थे । 
अनतरिम वैधानिक उपाय (धराह्यांण .€|्रां89॥0४6 १॥९७५७7०९5) 


(0 काश्तकाएें की सुरक्षा का अध्यादेश, 949 (एफ #णललाणा ० पृथाशा€ 
(00॥900८, 949)--काश्तकारों की बेदखली से रक्षा करने के लिए 949 में एक अध्या- 
देश जारी किया गया था । सम्पूर्ण राजस्थान में काश्तकारों ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया 
औरइससे बेदखलो से सुरक्षा प्रात हुई । बाद में इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ राजस्थान काश्त- 
कारी अधिनियम, 955 में शामिल कर लो गई । 

(2) उपज-लगान-नियमन-अधिनियम, 95 (८ ए7000०९ रश्वा!5 .२९8७॥३- 
008 #0५, 95])---इसके अनुसार अधिकतम लगाव सकल उपज का ३ अंश निर्घारित 
किया गया था । इसमें बाद में संशोधन भी किए गए थे । अन्त में राजस्थान काश्वकारी 
कि 955 के लागू होने पर इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ उसमें शामिल कर ली 
गई। 

(3) कृषिगत लगान नियंत्रण अधिनियम, 4952 (7॥० & हञए८णाछा३। ह९१॥५ 
(०0४० #ल, ॥952)-.-इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम लगान की 
मात्रा भू-राजस्व के दुगुने तक निर्धारित कर दी गई । इसमें उपज-लगानों (07060९०९-९ा७) 
को नकद-लगानों (0४७॥ २८॥७) में परिवर्तित करने की भी व्यवस्था को गई थी । बाद में 
इसका स्थान 954 के अधिनियम ने ले लिया था । साथ में इसकी मुख्य घाराओं को भी 
गजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 में शामिल कर लिया गया था। 

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में अत्तरिम वैधानिक उपायों के द्वारा काश्तकारों के हितों 
कौ रक्षा करने का प्रयास किया गया था । लेकिन जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूषारण 
प्रणालियों का उन्मूलन करने की आवश्यकता बराबर बनी रही । 

अब हम जागीरदारी प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण-प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन 


0) जागोरदारी प्रथा का अन्त--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजस्थान बनने 
के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रथा कायम थी जो लगभग 7 हजार 
गाँवों में फैली हुईं थी । यह जोधपुर राज्य के 82% क्षेत्र और जयपुर राज्य के 65% 
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क्षेत्र में फैली हुईं थी । जागीरदार एक मध्यस्थ होठा था जो काश्वकार से कुल उपज का 
एक बड़ा भाग लेता था और 'बेगार' व 'लाग-बाग' ऊपर से लिया कस्ता था । जागीर क्षेत्रों में 
बेदखली का बोलबाला था ! जागीरदार भूमि का क़य-विक्रय तो नहीं कर सकते थे, 
लेकिन दोवानी और फौजदारी अधिकारों व अपने राजनीत्तिक प्रभाव व प्रभुत्व के 
कारण वे प्रजा पर काफी अत्याचार किया करते थे । उनके द्वारा ली जाने वाली कई 
प्रकार की लाग-बागों का संकेत अध्याय के प्रारम्भ में दिया जा चुका है । 
राज्य विधानसभा ने राजस्थान भूमि-सुधार व जागीर पुनर्ग्ररण अधिनियम, 
4932 (० रिजुब्जाक्षा (,भाते ए४/७िए5 आव॑ हिट जाग रण 9९5 0९५ ।952) 
पास कर दिया था । सर्वप्रथम, जून 954 में सोकर व खेतड़ी की सबसे बड़ी जागीएं का 
घुनर्भृहण किया गया । कुछ छोटे जागीरदारों ने 'स्टे आर्डर" लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे 
लागू होने से रोक दिया । तत्पश्चात्‌ स्वर्गीय श्री मेहरू और स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍त 
के प्रयलों से फैसला किया गया और जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के 
लिए दरें निर्धारित की गईं | मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय (पढ्य 0००॥०) का 
सात गुना रखा गया । यह 2 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ॥5 समान किस्तों में चुकाता 
निश्चित किया गया । जिन जागीरदारों को कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहीं थी, 
उनको विशुद्ध आय के पाँच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अनुदान (रशाक्रा॥॥ण हाथ) 
देने का निश्चय किया गया । अन्य जागीरदारों को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने दक 
पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया । 
धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ । | नवम्बर, 959 से 
5000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरों और अगस्त ॥960 से 000 रुपये से 
ऊपर की आय की जागीरों का पुनर्प्हण किया गया । अत: राज्य में धार्मिक व गैर-घार्मिक 
सभी जागीएों के धुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है । पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 
97॥ तक लगभग 5.3 करोड़ रुपये आंकी गई थी । इनमें मुआवजा व पुनर्वास 
अनुदान, इन पर ब्याज, स्थायी वार्षिक जागीर-स्थापना व पेंशन शामिल हैं । इनके अतिरिक्त 
हे राज्य को कुछ व्यय करना पड़ा है । जागीर अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए 
| 
(2) जपींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अन्त--राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी 
उन्मूलन अधिनियम ] नवम्बर, 959 से लागू किया गया । यह प्रथा राज्य के लगभग $ 
के में फैली हुईं थी । जमींदार व बिस्वेदार भी किसानों का आर्थिक शोषण किया 
कः ॥। 
राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम । नवम्बर, 959 से लागू किया 
गया था । जमौँदारों व बिस्वेदारों को खुदकाश्त में भूमि प्रदान की गई थी । मुआवजे की 
राशि शुद्ध आय का सात शुना निर्धारित की गईं थी । इसके अलावा पुनर्वास अनुदान की भी 
व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू-राजस्त्र पर शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थी, 








॥. १.७4 ८णणा5 ए ०)-७ए, फाच्लतजर ण॑ एफ र्ञआ9005, ठण्त णॉरिशष , 93 
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और 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया 
धा। 

जमींदार व बिस्वेदार के काश्तकार ''खातेदार काश्तकार'' ((09604 ।शाक्ाक) 
बना दिए गए और उउ्हें सरकार को वही लगान देने को कहा गया जो वे जमींदार या 
बिस्वेदार को दिया करते थे । लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं हो 
सकता था। 

इस्त प्रकार राज्य में जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूषारण प्रणालियों का उन्मूलन कर 
दिया गया $ 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 (रु३॥0शा प्रशाक्ा०॥ ०, 955)-- 
यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशोल काश्तकारी अधिनियमों में गिना जाता है । इसके 
माध्यम से राज्य में भूमि-सुधारों को व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है । यह !5 अक्टूबर, 
955 से लागू किया गया था । इसमें कई बार संशोधन किए गए ताकि यह प्रभावी ढंग से 
लागू किया जा सके । 

इसकी मुख्य बातें आगे दो जाती हैं-- 

(॥) इसमें केवल तीन प्रकार के काश्तकार रखे गए हैं, यथा, खातेदार 
काश्तकार, खुदकाश्त के काश्तकार तथा गैर-खातेदार काश्तकार | इस अधिनियम 
की धारा 5 काफी क्रान्तिकारी मानी जाती है इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति 
जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्तकार या 
खुदकाश्त के काश्तकार को छोड़कर ) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया । 
लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। घारा 45 के प्रभाव क्षेत्र 

गंग नहर, भाखड़ा, चप्बल व जवाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर रखा गया था, क्योंकि 
सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर भारी धनराशि व्यय करनी होती है । !958 में धारा 
]5-क जोड़कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि भी अस्थायी रूप से पट्टे पर दी हुईं मान 
लो गईं और इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था । इससे कानूनी विवाद 
उत्पन हो गया था ॥| 

काश्तकारों को गाँव की आबादी में रिहायशी मकान बनाने के लिए निःशुल्क जगह 
देने का भी प्रावधान किया गया । काश्तकारों के लिए भू-स्वामियों से लिखित लीज प्राप्त 
करने की व्यवस्था भी की गई, नजराना व बेगार लेगा रोक दिया गया । 

(2) खातेदार काश्तकाएं को बिक्री या भेंट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तान्तरण 
के अधिकार दिए गए | लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तान्तरण 
करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि है, या 90 एकड़ असिंचित भूमि 
है, तो उसे सरकार से स्वीकृति लेनी होगी । इससे भूमि की भावो जोतों पर सीमा लगाने में 
मदद मिली है। 

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिसे घाया 9 के तहत खादेदारी 
अधिकार मिले हैं, वह भी सरकार या भूमि बंधक बैंक या सहकारी समिति से कर्ज के 
लिए भूमि को गिरवी रख सकता है। 
कि के 0 2 के 

॥ ग्रबस्थान का किसान और कानून, मूँगालाल सूंरेका, राज. पत्रिका, 27 नवम्बर, ॥992 में प्रकाशित लेख ६ 
् 
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(4) खातेदारी काश्तकारों को एक साथ पाँच वर्ष तक कौ अवधि के लिए भूमि को 
किराए पर देने के अधिकार दिए गएं हैं । लेकिन दुबारा किराए पर देने के लिए दो साल का 
अन्तराल रखना जरूरी होगा, ताकि भूमि लगातार किराए पर न उठाई जा सके । 

(5) बन्दोबस्त के द्वारा काश्तकारों से लगान नकद रूप में निर्धारित किए गए हैं | उप- 
काश्तकारों को भी लगान नकद देने पड़ते हैं । लेकिन उनसे निर्धारित लगान के दुगुने से 
अधिक लगान नहीं लिया जा सकता है । 

(6) वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के ॥/6 से अधिक नहीं 
हो सकती । 

(४) लगान कौ बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है, 
अथवा भूमिं को गैर-कानूनी हस्तास्तरण करने या उसे गैर-कानूनी ढंग से किराए पर दूसरों 
को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने या शर्त को तोड़ने पर उसे बेदखल किया जा 
सकता है। 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 को कई बार संशोधित किया गया । ये 
संशोधन योजना आयोग के सुझाव पर किए गए ताकि उप-काश्तकार व खुदकाश्तकार भी 
खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकें, जिन्हें वे पहले घारा 9 के अन्तर्गत मिले अधिकारों 
का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर याए थे । 

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून माना गया है । इसमें 
काश्तकारों की विभिन्‍न श्रेणियाँ रखी गई हैं । इसमें काश्तकारों को अधिकार देने, जोतों के 
हस्तान्तरण व विभाजन, लगान को निश्चित करने और इसको वसूल करने के ढंग को 
निर्धारित करने कौ व्यवस्था की गई है । इसमें उन दशाओं को बतलाया गया है, जिनमें 
काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है और झगड़ों को निपटाने के लिए अदालतों की 
स्थापना की गईं है । 

राजस्थान काश्तकारी कानून, 955 के अनुसार, लगान की राशि मालगुजारी या 

भू-राजस्व के । 5 गुने से तीन गुने तक निर्धारित की गई (जहाँ लगाननकद दिया जाना था)। 
भूमि की खुदकाश्त के लिए आवश्यकता हो दो काश्वकार ब्ेदेखल किया जा सकता था, 
बशतें कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो । गैर-पुनर्रंण वाले 
क्षेत्रों (०॥-२०5णा००७९ #7९७७) में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार या खातेदारी 
अधिकार दिए जा सकते हैं । भू-स्वामी को दिया जाने वाला मुआब॒जा सिंच्ित भूमि के लगान 
छा 20 गुना तथा असिंचित भूमि का ॥5 गुना निश्चित किया गया। 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उपलब्धियाँ (8&८०४८५४९७९८॥७ छा 06 

एशबआबा। पृलाक्षा०/ ८, 955)--इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कामों में 
काफ़ी समानता स्थापित हो सकी है । इसने काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों की 
अवधारणा में क्रान्ति उत्पन्त कर दी है । राजस्थान राज्य को इस बात का श्रेय दिया जा 
सकता है कि इसने एक झटके में ही काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए 
जिससे अधिकांश काश्तकारों को स्थिति काफी सुदृढ़ हो गईं । इसमें प्रगति की भावना थी 
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जिसने राजस्थान को काश्तकारी कायून के सम्बन्ध में एक अग्रणी राज्य (॥07-]06 86 
व शाश्षा८५ ।श0णगा5) बना दिया । इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलते वाले खतिदारी 
अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया । इस अधिनियम को घारा [5 व 
धागा 9 के अन्तर्गत काफी काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए। इस 
अधिनियम ने काश्तकार को भू-स्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर-कानूनी बेदखली 
और अग्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा कौ । जब तक काश्तकार लगान देता जाता है 
हब तक उसको बेदखल नहीं किया जा सकता । इन गुणों के बावजूद भी इस नियम में कई 
प्रकार की जटिलताएँ थीं । इसीलिए समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए । इस 
अधिनियम की धारा 88 के अनुसार, एक काश्तकार या उप-काश्तकार अदालत में दावा 
करके अपने अधिकारों की माँग कर सकता है और इस माँग के लिए कोई अन्तिम अवधि 
तय नहीं की गई है । इससे उत्पल अनिश्चितता के कारण निरन्तर मुकदमेबाजी होती रहती 
है, जो उचित नहीं है । 

आरम्भ से लेकर जून 967 तक धारा ॥5 के अन्तर्गत 5,37,642 काश्तकारों को 
'लगभग 44 5 लाख एकड़ भूमि पर तथा घारा ।9 के अन्तर्गत ),99,505 काश्तकारों को 
944 लाख एकड़ भूमि पर राज्य के विभिन्‍न जिलों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे ॥/ 

राजस्थान में भू-जोतों पर सीमा-निर्धारण (!.0060 (७7288 ॥। रि9]88000॥)-- 
वर्तमान जोतों पर सीमा-निर्धारण के प्रश्न को जाँच के लिए नवम्बर, 953 में एक समिति 
नियुक्त को गईं थी, जिसकी रिप्रोर्ट फरवरी, 958 में प्रकाशित हुई । इस रिपोर्ट के आधार 
पर राज्य विधानप्तभा में राजस्थान काइतकारी (छठा संशोधन) बिल अक्टूबर, 958 में पेश 
किया गया जो प्रवर समिति को सौंप दिया गया । इस बिल में एक सारणी दी गई थी, जिसमें 
राज्य को विभिन तहसीलों के लिए भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने का सुझाव दिया गया 
था । यह कहा गया था कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2,400 रपये की विशुद्ध आय (6 
00॥०) होनी चाहिए । प्रवर समित्ति ने सारणो को हटा दिया और 30 'स्टैण्डर्ड एकड़ पर 
सीमा लगाने का सुझाव दिया । एक “सरैण्डर्ड एकड्' से प्रतिवर्ष 0 मन गेहूँ, अथवा इसके 
बगबर, मूल्य को कृषिगत उपज निर्धारित की गई थी । 

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन ) अधिनियम, 960 में लागू किया गया । 

लेकिन सीमा-निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसम्बर, !963 में प्रकाशित किए गए । 
950 का संशोधित अधिनियम और 963 के नियम अप्रैल, 966 से लागू किए गए। 
इससे स्पष्ट होता है कि सीमा निर्धारण के कार्य में काफी विलम्ब हुआ । राज्य सरकार इसे 
कई अवस्थाओं में लागू करना चाहती थी | सबसे पहले 50 साध्यरण एकड़ व अधिक की 
जोतों के स्वामियों से सूचना देने के लिए कहा गया । इसे अदालतों में चुनौती दी गई और 

सटे आर्डर' लाए गए । बाद में यह अधिनियम संविधान की नी अनुसूची में शामिल कर 
दिया गया, जिससे आशा की गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा। 
परम सुधार सम्बन्धित एकत्रित एवं संकलित सारणियाँ, राजस्व ( भूमि सुधार) विभाग, सचिवालय, जयपुर, 
!968, १. ॥च2 
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वास्तव में सीमा-निर्धारण का कार्य बहुत जटिल माना गया है । राजस्थान सरकार ने 
27 फरवरी, 973 को एक नया विधेयक पारित करके भूमि की सीमा 5 सदस्यों 
के एक परिवार के लिए 8 से ।75 एकड़ के बीच निर्धारित कर दी थी । जिस भूमि 
पर वर्ष में दो फसलें बोई जाती हैं और सिंचाई निश्चित रूप से होती है, उस पर 8 एकड़ 
पर सीमा लगाई गई, एक फसल बाली सिंचित भूमि पर 27 एकड़ पर तथा असिंचित भूमियों 
घर विभिन्‍न किस्म की भूमियों के अनुसार क्रमश: 48, 54, 25 तथा 7$ एकड़ पर सीमा 
लगाई गई । इस प्रकार भूमि के उपजाऊपन, सिंचाई की सुविधा व फसलों की किस्म के 
अनुसार राज्य के विभिन्‍न भागों के लिए भूमि कौ अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित की गईं। 
विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 मार्च, 973 को मिली थी । हु 

राजस्थान में वर्तमान सीलिंग ( हैक्टेयर में ) नीचे दो जाती है-- 


सिंचित भूमि पर | असिंचित भूमि पर 
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इस प्रकार सिंचित व असिंचित भूमि के अनुसार सीलिंग के स्तर अलग-अलग 
निर्धारित किए गए। 

सीमा निर्धारण में गन्ने के खेतों, कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट फार्मों को 
छूट दो गई । 3) जनवरी, 995 के अन्त तक सीलिंग कानूनों के त्तहत 2.43 लाख 
हैक्टेयर भूमि सरप्लस घोषित की गई, जिसमें से 2.25 लाख हैक्टेयर भूमि राज्य 
सरकार ने अपने अधिकार में ले ली तथा .79 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित कर दी । 
जनवरी 995 के अन्त तक 77 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया था । इस 
प्रकार जनवरी 995 के अन्त में सरप्लस घोषित भूमि का 92.5% अंश सरकार ने 
अपने अधिकार में ले लिया था और वित्तरित भूमि का अनुपात सरकार द्वारा प्राप्त भूमि 
से लगभग 79.6% था । जनवरी 995 तक राजस्थान में वितरित भूमि 3.79 लाख़ 
हैक्टेयर थी, जो समस्त भारत में कुल वितरित भूमि (20.7 लाख हैक्टेयर ) कई 
8.6% थी । पश्चिम बंगाल में जनवरी ॥995 के अन्त तक 3.84 लाख हैक्टेयर भूमि 
वितरित की गई, जो राज्यों में सर्वाधिक थी । सरप्लस-भूमि-वितरण की दृष्टि से कुछ 
अग्रणी राज्य क्रमवार इस प्रकार रहे-- 

आंध्र प्रदेश (२.25 लाख हैक्टेयर), महाराष्ट्र (2.23 लाख हैक्टेयर), असम (.99 लाख 
हैक्टेयर), जम्पू-कश्मीर (.82 लाख हैक्टेयर) व राजस्थान (.79 लाख हैक्टेयर) ॥ इस 








॥. 0895 #ह्ञाप्णएर्य 5०ल०, # 0०0एचएचाएता त डाब05065, उच्छथ्याफणल 4995, (!भा5, 
कजा;39, 9 4. 06 4 
शज्य की नी पंचवर्षीय योबना (997-2002) के ड्राफ्ट के अनुसार 30 जून, 997 तक 6॥ लाख एकईड 
भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, इसमें से 565 लाख एकड्‌ भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा 4.55 लाख 
एकड़ ( 84 लाख हैक्टेयर) भूमि 79 हडार लाभ प्रासकर्ताओं में विवरित की गई। (एक हैक्टेयर + 247 
एकड के हिसाब से इन आंकड़ों को हैक्टेयर में बदला जा सकठा है ।) 
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प्रकार प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान का सरप्लस भूमि के वितरण में छठा स्थान रहा । 
का में काफो भूमि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में वितरित की गई 
| 

शजस्थान में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन व प्रयति--हम नीचे राजस्थान में भूमि- 
सुषारों व काशतकारी अधिनियम के क्रियान्वयन का विवरण देते हैं । 

भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों ने दो काश्तकार कौ स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उत्पन किए हैं । लेकिन कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में गम्भोर कमियाँ रह गई हैं । 
ग़जस्थान में काश्तकारों को खातेदारो अधिकार मिलने से वे भूमि के मालिक जैसे हो गए 
हैं। जागीरदारों ने खुदकाश्त के अन्तर्गत कुछ भूमि रख ली है, लेकिन उसकी मात्रा पहले 
के कुल जागीर क्षेत्रों को मात्रा की तुलना में कम पाई गई है । 

जागोरदारों ने बिक्रो, उपहार अथवा अन्य रूपों में काफी भूमि का हस्तान्तरण किया 
है। ऐसा जागीर पुनर्ग्हण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था। 

जागीएं के समाप्त करने से जागीरदारों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है । मध्यम 
श्रेणी के ठिकाने तो ऋणग्रस्त थे । उनके ठिकामेदार कोई भी उपयोगी काम करना अपनी 
प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे । इससे उनका मानसिक्र व नैतिक पतन हो गया था। 
अधिकांश जागीरदार भूमि-सुधारों के बाद खेदो में लग गए । इस तरह उनको आर्थिक 
स्थिति में सुधार हुआ है । 

राजस्थान काश्तकारी कानून, 955 के लागू होने के समय ॥0 प्रतिशत काश्तकारों 
को खतेदारी काश्तकारों के समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब सभी को ख़तिदारी 
अधिकार प्राप्त हो गए हैं । यह स्थिति बहुत संतोषप्रद है । अब राज्य में गैर-खातेदारी 
काश्तकारों की संख्या अधिक नहीं है । 

उप-काश्वकारों ($०७-४०॥७॥७) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का अभाव पाया 
जाता है । लेकिन प्रमुख काश्तकार (७॥9॥-॥-८॥८) इनसे “नौकरनामा” लिखाकर काज्त 
करवाते हैं और इवका शोषण करते हैं । इस प्रकार उपकाश्तकार आज भी प्रभुख काश्तकारों 
की दया पर आश्रित हैं । प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप में ऊँचा लगान लेते हैं और 
उन्हें जब चाहे बेदखल कर देते हैं । फसल बटाईं अनुचित रूप में आज भी प्रचलित है । इस 
प्रकार अब प्रयुख काश्तकार उन शोषण के तरीकों का उपयोग उप-काश्तकारों पर 
करने लग गए हैं, जिनका उपयोग पहले स्वयं भू-स्वामी उन पर किया करते थे । यह 
एक अत्यन्त निराशाजनक व निन्दनीय स्थिति है । इसको दूर करने का समुचित उपाय होता 
चाहिए, तभी भूमि को जोतने वाला सच्चा भू-स्वामी हो सकेगा। 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 समस्त भूमि के स्वामी के रूप में 
सरकार को ही मानता है । किसान अपनी भूमि का स्वामी नहीं माना गया है । अपनी भूमि 
का स्वामी नहीं होने के कारण उसकी भूमि में छिपे खनियों, वेल व गैस इत्यादि आज भी 
सरकारी स्वामित्व में ही आते हैं । जालोर, सिरोही, उदयपुर आदि स्थानों पर निकलने वाले 
ग्रेनाइट तथा अन्य कईं स्थानों पर निकलने वाले मार्बल-पत्थर पर किसान का अधिकार न 
होकर सरकार का ही माना जाता है।इस प्रकार सही मायते में अभी तक किसान अपनी 
भूमि का मालिक नहीं माना जाता... 
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श्री अमीर राजा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, योजना आयोग ने राजस्थान में भूमि सुधारों 
के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मध्यस्थों की समाप्ति से सम्बन्धित कार्यों 
जैसे खुदकाश्त के आवंटन के लिए आवेदन-पत्रों का अन्तिम मिबटारा करी, दावों 
(09गगा9) को तैयार करने तथा मुआवजे देने में बड़ी घीमी प्रगति रही है । इस बात की 
“नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जागीरदारों व मध्यस्थों के पास खुदकाश्त में कितनी भूमि 
मौजूद है, कितनी भूमि पर काश्तकारों ने खातेदारी-अधिकार ग्रहण किए हैं और कितनी 
शेष किस्म की है सरकार ने कृषि के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 
काश्तकारों को अधिक सीमा तक अधिकार दिए हैं ताकि वे अधिक संख्या में वृक्ष लगाने में 
रुचि ले सकें | किसान अपनी जोत की भूमि के ॥/50 हिस्से में भवन व अपनी आवश्यकता 
के अनुसार मिर्माण कार्य कर सका है । कृषिगत भूमि को आवासीय द वाणिज्यिक कार्यों 
में बदलने के लिए नियम भी बनाए गए हैं । 


फंसल-बटाई प्रथा जारी ((709-॥997॥8 इशशशा३ €०४तधांगरे 


सरकारी स्पष्टीकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उप-काश्तकारी व फसल बटाई 
को रोकना सदैव संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में भू-स्वामी स्वर्य 
बीमारी व अन्य कारणों से भूमि को जोतने की स्थिति में नहीं होता है और कभी-कभी 
दूसरों से बैल की जोड़ी, श्रम च अन्य साधन लेने के लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी 
होती है । अतः आवश्यक दशाओं में इन्हें कृषिगत उत्पादन के कर में स्वीकार करने का 
समर्थन किया गया है । ्‌ 
*  लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरो ने भारत सरकार के ग्रामीण 
विकास मंत्रालय के निर्देश पर भारत में भूमि-सुधारों पर 989-90 के लिए एक अध्ययन 
करवाया था, जिसमें राजस्थान के सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे-- 

(॥) राज्य में फसल-बटाई के रूप में अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा (9- 
[0 शा ॥0॥॥४७९७ 5५४था॥) जारी है । सिंचित क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है । 
कानून में तो उचित लगान कुल उपज का ॥/6 रखा गया है, लेकिन व्यवहार में बटाईदार 
कुल उपज का ॥/2 भाग लगान में दे रहे हैं ॥ 975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या 
उप-काश्तकार का नाम ““खसरा-गिरदावरी "' में देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे हथ 
दिया गया है, जिससे ठप-काश्दकारों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ा है । 

ऐसा माना जात है कि राज्य में अनौपच्यरिक काशए्तकारी, लगाने की लूट व 
शोषण-मूलक बटाई प्रथा आज भी कायम है। रे 

(2) अलवर, भीलवाड़ा, कोटा व उदयपुर जिलों में से प्रत्येक में एक-एक गाँव 
के अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त घोषित भूमि में से केवल 7.6% भूमि ही 
आवंटित की गई है। 

इन्हीं जिलों में से प्रत्येक में से चार-चार गाँवों के अध्ययन से पता चला है कि 
सोलिंग से ऊपर अतिरिक्त घोषित अधिकांश भूमि बंजर, अनुत्यादक व अकृषि योग्य 
पाई गई है। गाँव (बहदनवाड़ा) में पहाड़ी भूमि देकर एक भू-स्वामी ने इसका मुआवजा 


पत्र सुधार हा 


उपबाऊ भूमि के बराबर बसूल कर लिया, जिससे चह स्वयं दो लाभ में रहा , लेकिन सरकारी 
खजने पर अनावश्यक रूप से भार डाल दिया।। 

इस प्रकार राजस्थान में काश्तकारी व सौलिंग कानूनों को लागू करने की दृष्टि से 
प्रगति बहुत धोमी रहो है । 

/ शजधस्थान में सौलिंग कानून कौ काफ़ी अवहेलना की गई है ) जब 3 नवम्बर, 969 
की अपूषगढ़ में भूमि को नौलामी चालू हुईं थी हो किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था । 
सार नोलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी, लेकिन इससे भूमिहोनों को भूमि नहीं 
| मिल सकती थी । इस स्थिति में राजनीतिक दलों ने संघर्ष चालू कर दिया था । बाद में 
सार ने नहरी क्षेत्रों में नीलामी बन्द कर दी और भूमिहीनों को निश्चित भावों पर भूमि 
देने का निर्णय किया । 3 एकड़ से नीचे की भूमि पर खुशहाली कर (८ालावरल्या। ००७) 
कह कर दिया गया, कपास पर उपकर नहीं लिया गया और भू-शजस्व की वृद्धि नहीं कौ 
गईइ। 
राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण? 

राजप्थान में 970-7। व 995-96 की कृषिगत संगणनाओं (4 ह्ञा८ए॥एघ७| ०शाइ0- 
$28) के अनुसार कार्यशील जोतों का बितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। 

995-96 में राजस्थान में कार्यशोल जोतों को कुल संख्या 53 64 लाख थी और 
उनमें कुल क्षेत्रफल 2.2 करोड़ हैक्टेयर समाया हुआ था । इस प्रकार राज्य में जोत का 
औरत आकार 3.96 हैक्टेयर था। 970-7) में यह 5.45 हैक्टेयर था (जो समस्त भारत 
को कार्यश्वील जोत का 2.5 गुणा था) ।इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार समस्त 
रो के औसत आकार से काफी ऊँचा पाया जाता है, लेकिन यह निरन्तर घटता जा 
रहाहै। 




































जोतों की | 3907 | 4995-96 | 
श्रेणी , जोतों का | वेत्रफल | जोतोंका | क्षेत्रफल का 
प्रतिशत | का प्रतिश्ञत |. प्रतिशत प्रतिशत 
सोमात्त (एक हैक्टेयर) 2 23 [| 0 £24॥ 
'सेघु (-2 हैक्टेयर) 85 49 202 74 
अर्द-मध्यम (2-4 हैक्टेयर) 207 | _॥०७ | | _ 2०४ | ४8__| ॥350 
मध्यम (4-॥0 हैक्टेयर) 5 |_247 | 98 । 3। 
पृहद्‌ (॥0 हैक्टेयर व अधिक ) | ॥० | | »। _| || |_9% । + | ५2१ | ड़ 
[2७० | 
[3 सर पान) लगभग ) | व00० | | 30००० | 000 | 70०० | 











सर्प 3 32० 


]. ॥॥0जजच्या, ०५ ॥4, 990, ए9 ॥8-9 & 7 23-24, इसे विषय पर यह एक नवोन अध्ययन पर 
आधारित रिपोर्ट मानी गईं है । 


2 8णाह ए७:७ 89०0५ २थंब४तघआ 2003, एग7, 9. 40 995-96 के लिए) 
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शालिका के मुख्य निष्कर्ष-- 

(0) 995-96 में भी राज्य में कार्यश़ील जोतों का वितरण काफौ अप्तमान 
रहा, क्योंकि 2 हैक्टेयर तक की जोतें लगभग 50% ( आधी ) थीं और उनमें कुल 
कृषित क्षेत्रफल का !.% ( लगभग /0 अंश ) समाया हुआ था । इसके विपरीत 
आधी जोतें 2 हैक्टेयर से अधिक थीं और उनमें कुल कृषधिगत क्षेत्रफल का लगभग 
89% (9/१0 अंश ) समाया हुआ था । इस प्रकार वर्ष 995-96 में भी जोतीं का वितरण 
काफी असमान था । यह भी ध्यात देने कौ बात है कि 0 हैक्टेयर व अधिक कौ बृहद्‌ 
जोतें (8० ॥00॥29) संख्या में तो लगभग 9.% (/0) थीं, लेकिन उनमें 43% (25 
से कुछ अधिक) कूषित क्षेत्र समाया हुआ था ! इससे आज भी बड़ी जोतों के अन्तर्गत अधिक 
कृषित भूमि समाई हुई है । इसके विपरीत एक हैक्टेयर तक की सीमान्त जोतें 30% थीं, 
लेकिन उनमें कृपित भूमि का अंश केवल 3.7% ही था । इस प्रकार सीमान्त जोवों के 
अन्तर्गत कृषित भूमि का अंश बहुत कम है । 

(2) 970-7। से 995-96 के 25 वर्षों में कुल जोतों में स्लीमान्त जोतों का अंश 
25.2% से बढ़कर 30% हो गया और इनमें क्षेन्‍्फल का अंश 2.3% से बढ़कर 3.7% हो 
गया । इसके विपरीत बड़ी जोतों का अंश 4% से घटकर 9% पर आ गया तथा 
अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल में भी 57% से 43% तक हो गया (4% बिन्दु की गिगवट आईं) । 
अतः योजनाकाल की इस अवधि में कुछ क्षेत्रफल बड़ी जोतों के अन्दर से निकलकर 
अय्य श्रेणियों जैसे सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम को ओर अवश्य गया है। 

इस प्रकार भूमि के वितरण की असमानता के बने रहने के बावजूद कुछ सीमा तक 
क्षेत्रफल अन्य भू-जोतों की ओर भी अन्तरित हुआ है । 

(3) 998-96 में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी-अनुपात (ह9ं-900) 
05736 रहा, जबकि 985-86 में यह 0 5793 रहा था । इससे पता चला है कि जोतों के 
वितरण की असमानदा पिछले दशक में लगभग समान हो बनी हुई है । इसका स्तर आज भी 
ऊँचा बना हुआ है । इससे भूमि के वितरण की असमानता का अनुमान लगाया जा 
सकता है । स्मरण रहे कि यहाँ हमने कार्यशील जोतों के वितरण का उल्लेख किया है, 
लेकिन स्वामित्व के अनुसार जोतों (०प८ाआएं० ॥00785) का वितरण इससे भी थोड़ी 
ज्यादा अस्मान होता है । स्वामित्व के अनुसार जोतों के वितरण में यह देखा जाता है कि 
मालिकाना हक (०५४०५॥9) के अनुसार जोतों का वितरण कैसा पाया जाता है । इससे भूमि 
का स्वामित्व के अनुसार वितरण सामने आ पाता है। 

यदि स्वामित्व के रूप के अनुसार कार्यशील जोतों का वितरण देखा जाए तो 995- 
96 में 37.7 लाख व्यक्तिगत-घारकों के पास 38.7 लाख हैक्टेयर भूमि थी, 5-8 लाख 
संयुक्त-घारकों के पास 72.4 लाख हैक्टेयर भूमि थी तथा 02 लाख संस्थागत-धारकों के 
पास .4 लाख हैवटेयर भूमि थी । इस प्रकार व्यक्तिगत-घारकों (वाताशंवण्म #ण0०७) के 

पास सर्वाधिक भूमि थी । 


पक ०-८ 42% 
 #शाप्माण॥ अजञ्ञाज्ञाल ता ए३3909, एि55, ॥# 999, 99 


प्रृमि सुधार 883 


राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण (२६5) के अध्ययनों के आधार पर ॥96-62 से 982 के 
बीच स्वामित्व की जोदों के वितरण पें परिवर्तन निम्न प्रकार से हुआ । 20 हैक्टेयर से 
अधिक की बड़ी जोतों की संख्या 3.6% से घटकर .4% हो गई तथा इनके अन्तर्गत 
शेवफल 26% से घटकर ।4% हो गया ।0 से 20 हैक्टेयर को जोतों में भी परिवर्तन की 
इसी प्रकार को प्रवृत्ति पाई गईं | अन्य श्रेणियों जैसे -2 हैक्टेयर, 2-4 हैक्टेयर तथा 4-0 
हैकटेयर में क्षेत्रफल को दृष्टि से स्थिति में सुधार हुआ । इससे स्पष्ट होता है कि भूमि- 
सुधारों के फलस्वरूप बड़े तथा बहुत बड़े भूस्वामी कृषकों का प्रभुत्व काफी सीमा 
तक घटा है ॥! अत: स्वामित्व की जोतों के वितरण में भी अनुकूल परिवर्तन आया 
है। लेकिन इस सम्बन्ध में नवोनतम स्थिति जानने के लिए अधिक गहन व ताजा सर्वेक्षण 
करने की आवश्यकता है । 

(4) राजस्थान में 2 हैक्टेयर से अधिक आकार की कार्यशील जोतों में लगभग 
89% क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ सीमा-निर्धारण से ऊपर अतिरिक्त भूमि के मिलने 
को सम्भावना अधिक प्रतीत होती है । राज्य में भूमि का इतना अभाव नहीं है जितना अन्य 
ग़्यों में पाया जाता है । 

भूमि-सुधारों की समस्याएँ--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में भूमि 
सुधारों के लिए कई कानून बनाए गए हैं और गजस्थात काश्तकारी अधिनियम, 955 को 
इस दृष्टि से काफ़ो महत्त्वपूर्ण माना गया है । लेकिन अन्य राज्यों की भाँति यहाँ भी 
भूषि-सुपारों के क्रियान्वयन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे भूमि का वितरण आज 
भी काफी असमान बना हुआ है। सीलिंग से अतिरिक्त भूमि जितनी प्राप्त होनी चाहिए 
थी उतनी प्राप्त नहीं हुईं है और राज्य में उप-काएतकारी प्रथा व फसल-बटाई जैसी 

शोषणमूलक प्रथा आज भी कायम है । इसके अलावा सहकारी खेती की दिशा में 
प्रगति नाण्य रही है । मंदिरों की जमीनों पर किसानों का कब्जा चाहे कितने ही सालों से 
को न रहा हो, फिर भी उन पर किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं मिल पाते | इस 
प्रकार किसान को कानून से पूरी सदद नहीं मिल पाई है 2 

राज्य में सीलिंग कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया है जिससे वास्तव 
में अतिरिक्त घोषित की गई भूमि की मात्रा काफो कम निकली है । इसके लिए अग्र कारण 
उत्तरदायी माने जा सकते हैं-.. 

(0) भूस्वामियों ने काफी भूमि बेच्र दी है, या अपने सम्बन्धियों में वितरित कर 

है, अथवा अन्य किसी तरह जैसे बेनामी रूप में हस्तान्तरित कर दी है, जिससे 
भूमि कम मात्रा में मिल पाई है ! नाक 

(2) भूमि-सुधार राज्यों का विषय है और विधान- में भूस्वामी वर्ग का 

' अधिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन पर विपरीत 
। प्रभाव पड़ता है। 
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(3) तृतीय योजना के बाद समस्त देश में भूमि-सुधारों पर धीरे-धीरे जोर कम 
होता गया है । कृषिगत विकास के लिए तकनीकोौ परिवर्तनों व इन्पुटों की सप्लाई बढ़ाने 
चर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है । इससे भी भूमि सुधार कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव 
पड़ा है । 

(4) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को नवीनतम रूप में सैयार करने की दिशा में भी 
वबांछनीय प्रगति नहीं हो पाई है । 

भूमि सुधारों को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने से स्थिति 
काफी बदल गई है । अब भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दो जा 
सकती और इनको लागू करने में भी अपेक्षाकृत अधिक आसानी हो गई है । 
आवश्यक सुझाव 

(॥) रोजगार के अवसरों में वृद्धि--सरकार भूमि-सुधारों को लागू करना चाहती 
है। लेकिन इसके मार्ग में आने चाली व्यावहारिक कठिनाइयों का काफी बड़ा जाल बिछ 
गया है । वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक व कानूनी ढाँचों के अन्तर्गत भूमि का कोई 
विशेष पुनर्वितरण सम्भव नहीं प्रतीत होता । ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का सुझाव है कि 
निर्षन लोगों की आर्थिक दशा सुधारते के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढे जाने चाहिएँ, जिससे 
उनको रोजगार मिले तथा आमदनी बढ़ाने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें । भूमि के 
पुनर्वितरण से इनकी समस्या का पूरा समाघान निकाल सकना सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
राज्य में खेतिहर श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । यह 98। में 48 लाख से 
बढ़कर 99। में ।3 9 लाख हो गई है । इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.9 लाख व शहरी क्षेत्रों में 

। लाख खेतिहर श्रमिक पाए जाते हैं । खेतिहर मजदूरों की संख्या को अत्यधिक वृद्धि एक 
गम्भीर समस्या है । इनके लिए कुटीर उद्योगों में रोजगार के अबसर बढ़ाने की नितानत 
आवश्यकता है । 

(2) निर्धनों के लिए कल्याण-कार्य--भारत में भूमि-सुधारों का उद्देश्य कभी 
ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है । इसके अलावा गाँवों में शक्ति-सन्तुंलन निर्धन व 

भूमिहीनों के पक्ष में नहीं है । इसलिए बार-बार भूमि-सुधारों को लागू करने पर जोर देने का 
विशेष अर्थ नहीं निकलता । अतः निर्धन लोगों के कल्याण के लिए अन्य वैकल्पिक प्रवात्त 
करने जरूरी हैं; जैसे उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा व पेयजल को पूर्ति बढ़ाना, आदि । उनके 
लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए ! सरकार ने नियमित रोजगार अथवा स्वेगेजार 
प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं । इनमें कम्पोजिट लोन स्कीम, महिलाओं के 
लिए गृह-उद्योग, दस्तकारों के लिए रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति 
के लोगों के लिए पैकेज कार्यक्रम, शहरी गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम, 
आदि शामिल हैं । इनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने से निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी तथा वे 
निर्धनता कौ रेखा से ऊपर आ सकेंगे । 

(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृर्धि-राज्य में खेतिहर मजदूरों व अन्य मजदूरों के 
'लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दर समय-समय पर पुनः निर्धारित की गई है । 
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भारतीय जनता एर्टी की नई सरकार ने अप्रैल, 2004 से दैनिक न्यूनतम 
मजदूरी की दरों में 43 रु. की वृद्धि की है । ये अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए 
60 रु, से बढ़ाकर 73 रु. अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 64 रु. से बढ़ाकर 77 रु. तथा 
कुशल श्रमिकों के लिए 68 रु. से बढ़ाकर 8 रु. की गयी हैं ।* यह परिवर्तन महँगाई 
के कारण करना जरूरी हो गया था । दैनिक न्यूनतम मजदूरी में समय-समय पर संशोधन 
किया जाता है 


(4) भूमि-सुधारों में काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की 
आवश्यकता है ताकि काश्तकारों से उचित लगान लिया जाए तथा उन्हें भूमि से 
बेदखल नहीं किया जाए । 

(5) भूमि-सुधारों में चकबंदी पर भी पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि 
कृषिगत उत्पादन बढ़ सके । 

(6) राजस्थान में वृक्षारोपण, चरागाह विकास व पशु-पालन पर विशेष ध्यान देने कौ 
आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके और लोगों को आमदनी बढ़ सके । 

(7) भूमि-सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग के 
राजनीतिक संगठन (?०॥४८४ गह»०४५०॥०७) की नितान्त आवश्यकता है ताकि बे 
अपने अधिकारों के लिए आवश्यक राजनीतिक संघर्ष कर सकें । 

(8) अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान में भी बीहड़ भूमि ( जो पानी से होने वाली 
कटाई के कारण कृत्रिम नालों व गहरी घाटियों में बदल गई है और जिस पर आसानी 
प्ेखेती नहों की जा सकती ) को भूमिहीन श्रमिकों में आवंटित करने के लिए कोई 
प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा उसके अन्य वर्गों में आवंटित होने का खतरा 
वा रहता है । 

(9) भूमि सुधार कार्यक्रम में लघु व सीमान्त कृषकों को सहायता पहुँचाने का 
भासक प्रयास किया जाना चाहिए । 

(0) भविष्य में भूमि-सुधारों का एक सुनिश्चित, पारदर्शी व समयवद्ध कार्यक्रम 
तैयार किया जाना चाहिए और सम्बन्धित व्यक्तियों में उसका आवश्यक प्रचार-प्रस्तार किया 

चाहिए । 

() भूमि-सुधारों के साथ-साथ साख, संग्रहण, विपणन, विस्तार, अनुसंधान, 
भादि का भी तेजी से विकास किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास द्ुतगति से हो 
के ॥ कृषि में पूँजी-निर्माण की गति तेज की जानी चाहिए । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम को लागू करना 
झेफो जटिल माना गया है । इसलिए इस दिशा मे चुने हुए कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप में 
पिगू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में ''राजनीतिक इच्छाशक्ति" (एणाएंट्वआा 

भा) को आवश्यकता मानी गई है । अब राज्य मे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से 
४---+--.हुृुन_न 
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ग्रामीण विकास के नये अवसर खुले हैं । इसलिए भूमि-सुधारों पर बदली हुईं परिस्थितियों 
में पुनः विचार किया जाना चाहिए । प्रमुख राजनीद्विक दलों को इसे अपने एजेण्डा में शामिल 
करना चाहिए । वामपंथी दल इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टो (माक्संवादी) (टाश00)) ने पश्चिम बंगाल में भूमि-सुघारों को 
लागू करने में विशेष रूप से सफलता हासिल को है । पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेशें में 
भूमिहीनों में भूमि-वितरण के कार्यक्रम को सभी क्षेत्रों में सराहा गया है । 


»“ वस्तुनिष्ठ प्र 


४र्न 'रोरजस्थॉन में अब तक भूमि-सुधारों के किस कार्यक्रम को अधिक सफलता मिली 


है 54 -ब्वग की समाप्ति 
५9 (ज़) शत को लागू करना 
५8 0 


(हक संयुक्त खेती (अ) 
४. भूमि पर सीलिंग की मात्रा है-- 
) 7.28 -- 0 93 हैक्टेयर 
(ब) ॥0 हैक्टेयर 
(स) 2 85 - 70 82 हैक्टेयर 
(द) 30 हेक्टेयर (अ) 
3. भविष्य में भूमिहीनों को लाभ पहुँचाने का उपाय है. 
(अ) अतिरिक्त भूमि का वितरण 
(ब) रोजगार देना 
(स) ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का निर्माण करना 
(द) सभी (९) 
4. राजस्थान में भावी भूमि-सुधार-नीति में किस बात पर अधिक बल दिया जीना 
चाहिए ? 
(अ) सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण 
(ब) चकबंदी 
(स) सहकारी संयुक्त व सेवा समितियों को स्थापना 
(द) व्यर्थ भूखण्डों का तेजी से विकास (9४०७७ |आ0 त९ए९णृगाटाए 
(०) लघु व सीमान्त कृषकों को वित्तीय व तकनीकी सहायता (णे 


परंमि सुधार ॥87 
अन्य प्रश्न 


. 


५ 


त्उ 


भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं 2? स्वाघोनता के पश्चात्‌ राजस्थान में भूमि-सुधार 
नौति का आलोचनात्मक विवेचन कोजिए । 
स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में भूमि सुधार नीति को आलोचनात्मक व्याख्या कौजिए 


» “राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 राज्य में भूमि-स्रुधारों को दिशा में एफ 


महत्त्वपूर्ण कदम है ।'” समीक्षा कीजिए । 


» संक्षिप्त रिपणी लिखिए- 


() राजस्थान में भूमि-सुधार 
(॥) आपके राज्य में भूमि-सुघार 


» राजस्थान सरकार ने 948 के पश्चात्‌ जो प्रमुख भूमि-सुधार किए हैं, उमकी 


विशेषताएँ संक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि उनसे कृषक का आर्थिक स्तर 
कितना उन्नत हुआ है ? 


« राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूषारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन कीजिए । 


इस दिशा में हुईं प्रगति का मूल्यांकन कीजिए । 

राजस्थान में भूजोतों पर सीमा-निर्धारण का विवरण दीजिए । इस दिशा में हुई प्रगति 
का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए । 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(0. राजस्थान में भूमि का वितरण, 

(8) फसल बटाई प्रथा, 

(४) गजस्थान में भूमि-सुघार 


« राजस्थान में भूमि सुधारों की उपलब्धिबों और विफलताओं की विवेचमा कोजिए | 


. राजस्थान में भूमि सुधार के लिए किए गए विभिन्‍न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए । इस 


दिशा में राज्य को कहाँ तक सफलता मिली है ? समझाइए ! 
(रन. 77९3९०, 2004) 





राजस्थान में अकाल व सूखा 


[एत्ागा॥65 ब्रा 070प्॒रधाक ॥ ॥रश्लु25४0॥9॥) 








राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने-पहचाने शब्द हैं । यहाँ के ग्रामीण 
जीवन से इनका चोली-दामन का सम्बन्ध रहा है । राज्य के कई जिले प्राय: अकाल से 
प्रभावित होते रहते हैं । सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है तथा लोगों को भूख-प्याप्त से 
मरने नहीं देती ॥पशुओं के लिए भी यथासम्भव पानी व चारे की व्यवस्था करने की कोशिश 
की जाती है । कभी-कभी अकाल भयकर रूप धारण कर लेता है और स्थिति का मुकाबला 
करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनो को भार प्रयास करना होता है । कृषियत वर्ष 
१987-88 (जुलाई-जून) का अकाल सबसे ज्यादा भीषण किस्म का था । इसने सभी 27 
जिलों को अपनी गिरफ्त मे ले लिया था । इससे राज्य के 36252 गाँवों मे लगभग 3 करोड़ 
१7 लाख जनसख्या व करोड़ो पशु प्रभावित हुए थे । राज्य में वर्ष 984-85 से लगातार 
अकाल पड़ते रहे हैं । 990-9] से 999-2000 की अवधि में राज्य केवल 990-9 व 
१994-95 मे ही अकाल की विभीषिका से मुक्त रहा, अन्यथा प्रति वर्ष अकाल राज्य में पैर 
पसारे रहा है, और राज्य के विभिन्‍न जिलों मे काफी गाँवों में लोग व पशु इसकी गिरफ्त में 
रहे हैं । वर्ष 7999-2000 का अकाल अपनी भीषणता व विकरालता के कारण मोडिया में 
काफी चर्चित रहा है । राज्य के 32 जिलों में से 2७ जिलों के लगभग 23406 गाँवों 
में लगभग 2.6 करोड़ लोग व लगभग 3.5 करोड़ पशु इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे 
और जून 2000 में राज्य में पानी के अकाल, चारे के अकाल व अन्न के अकाल की व्यापक 
रूप से गूँज सुनायी दे रही थी ।999-2000 में सरकार मे भू-राजस्व का. निलम्बन 
(5ए5एथाहणा) लगभग 2.28 करोड़ रुपये का किया था । 2000-200 की अवधि में 
राजस्थान तीसरे वर्ष अकाल की चपेट में रहा । इससे 3 जिलों की 3.30 करोड़ 
आबादी व 30583 गाँव प्रभावित हुए थे ॥! 2004-2002 में अकाल से १8 जिलों के 
7964 गाँव प्रभावित हुए, प्रभावित जनसंख्या 69.7 लाख आँको गई थी ।2002-2003 का 
अकाल व सूखा *मेक्रो-ड्रॉउट' कहा गया है, क्योंकि इस वृहत्‌ अकाल का प्रभाव पंजाब, 
हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि प्रदेशों _ 
5 अपन नस + चाट व 


] 8&८णाणा० एट्शट्छ 2003-20, 60 थी ए३ , मार 00 (.055 006 0० किशापीर्ध 
$ल्‍१ल्‍ताक एजाराइ0फ ए०]. ७७८९-०9 
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तक फैल गया था । 2002-2003 के अकाल से 32 जिलों के 40990 गाँव प्रभावित 
“हुए तथा राज्य की 4.48 करोड़ जनसंख्या अकाल की गिरफ्त में आ गयी, जैसा पहले 
कभी नहीं देखा गया था । 

2003-04 में भी अकाल से 3 जिले प्रभावित हुए थे । अकालग्रस्‍्त गाँवों की 
संख्या 649 रही थी ॥ 2004-05 में जून-जुलाई में राज्य में सूखे व अकाल की 
चिंताजनक स्थिति उत्पन होने लगी थी, लेकिन अगस्त, 2004 में बरसात होने से लोगों 
को कुछ राहत मिली है । देखना है कि आये क्या स्थिति बनती है । राज्य सरकार ने 

_केद्ग से काफी मात्रा में वित्तीय सहायता व गेहूँ की माँय की है । 


अकाल के क्षेत्र/जिले 
सर्वप्रथम, हमें यह जानना चाहिए कि राजस्थान में अकाल के कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं । 
बैसे विभिन्न वर्षों में अकाल से प्रभावित होने वाले जिलों की संख्या एक-सी नहोँ होती है, 
फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग ठो प्रायः अकाल की चपेट में आता ही रहता है । अकाल 
के सम्बन्ध में निम्न दोहा काफी मशहूर माना जाता है । इसमें अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है ॥ 
““प्ग पूंगल, धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर 
जाये लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥/” 
इसका अर्थ यह हे कि अकाल के पैर पूँगल (बीकानेर) में, घड़ कोटड़ा (मारवाड़) 
में, भुजाएँ बाड़मेर (मालानी) में स्थायी रूप से माने गए हैं । लेकिन तलाश करने पर यह 
जोधपुर में भी मिल जाता है एवं जैसलमेर में तो इसका खाम ठिकाना (ठायो) है ही । 
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के निम्न ] जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है । 
में राज्य के क्षेब्रफल का 6% तथा जनसंख्या का 40% भाग शामिल है । राज्य में दूत 
जैयर्थ भूमि (00 ७३००॥१७) का लगभग 2/3 अंश इन्हीं ग्यारह जिलों में पाया जाता 
ध्यर्थ भूमि में ( परती भूमि को छोड़कर ) बंजर व अकृषित भूमि ( जिसे अकृषियोग्य 
ध्यर्थ भूमि कहते हैं ) तथा कृषियोग्य व्यर्थ भूषि (0४॥७:४७॥९ ४४७५७८।१०१७) दोनों शामिल 
भाने जाते हैं। इन ग्यारह जिलों में 85-86 में कुल व्यर्थ भूमि 58 6 लाख हैक्टेयर थी, 
बो उनके कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर का 28% थी । इससे इन क्षेत्रों में व्यर्थ पड़ी 
आकार का पता चलता है । इन ग्यारह जिलों की लगभग दो लाख नौ हजार वर्ग 
किलोमीटर भूमि में प्राय: अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमकर बैठा रहता है । ये 
[ जिले इस प्रकार हैं--जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, 
चूरू, पाली, जालौर, सीकर थ झुंझुनूं इन जिलों को मरुभूमि अकाल जैसे दानव के 
पंजों में जकड़ी हुई है | इन क्षेत्रों में वर्षा कम व अनियमित होठी है । बहते जल व भूमि के 
नौचे जल की कमी पाई जाती है । पानी के भाप बनकर उड़ जाने की रपतार तेज होतो है । 
ग्रौष्म ऋतु में प्रायः धूल भरी आँधियाँ चलती हैं एवं वालू मिट्टी का हवा से कटाव होता“ 
हवा है । दुनिया के अन्य भागों के मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के मरुस्थल में 


सर 5 2 3 हि 5 

॥ सईद अहमद खाँ का लेख, मुकाबला कोई आसान नहीं, राजस्थान पत्रिका, अकाले राहवे परिशिष्ट, 24 
अप्रैल, 4986, पृ 4 

* हनुमानगढ़ को शामिल करने पर अब इनकी संख्या ॥2 हो गई है 


90 राजस्थान की अर्धव्यवत्या 


जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक 
जटिल होना स्वाभाविक है । 


पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव कौ स्थिति से हुईं क्षति! 


” यह कहना गलत भ होगा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किसी न किसी जगह अकाल व 
अभाव की स्थिति अवश्य पाई जाती है । यही नहीं बल्कि 968-69 से 4999-2000 तक 
के कुल 32 वर्षों में से 2 वर्षों में राज्य में अकआल व अभाव की दशाएँ 26 व अधिक जिलों 
में पाई गईं थीं ।ये दशाएँ 986-87 में व 987-88 में 27 जिलों में तथा 499-92 में 30 
( में १५-96 में 29 जिलों में व्याप्त थीं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। ये 
000 भें ४७ ज़िला में. व्याप्त रही हैं । इस प्रकार राज्य के विभिन्‍न जिलों में अकाल 
“छाया निरन्तर मेडराती रहती है, जिससे काफी जनसंख्या व पशुधन पर दुष्प्रभाव 
और संगणकार को रह तह पर काफी घनराशि व्यय करनी पड़तो है एवं भू-राजस्व 






207077522 डू रु, 997-98 में 2.79 करोड़ रु. 999-2000 में 
28 फ्रोड़े रु, 2000-0 222 ,|6 करोड़ रु. तथा 2002-03 में 4.29 करोड़ रु. आँकी गई 
न्‍ग्न्रीं 


8७०५... 6 
किक 22225 56-57 29950 तक के कुल 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों पर 
लगभग | ड़ रुपये व्यय किए, जिनमें अकेले सातवाँ योजना कौ कुल अवधि 
(985-90) में 236 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे । अकाल राहत कार्यों पर वर्ष 987- 
88 में 622 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक परिव्यय की 
कुल राशि से भी अधिक थे । नवम्बर 992 के मूल्यों पर राहत-व्यय की यह राशि 998 6 
करोड़ रु आंकी गई है |2 इससे राज्य पर अकाल के कारण पड़ने याले अत्यधिक वित्तीय 
भार का अनुमान लगाया जा सकता है । 
पिछले वर्षो में पानो का अकाल विशेष रूप से सामने आया है । इससे जन-जीवन व 
पशुधन दोमों पर कुप्रभाव पड़ा है । सरकार अनाज के अभाव को तो अपेक्षाकृत आसानी से 
दूर कर सकती है,लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता । राज्य 
में पिछले वर्षो से अकाल चे 'त्रिकाल' (एगप्ञा८ ःथ्॥०) का रूप घारण कर लिया है; 
जिसमें भोजन, चारे व पानी तीनों का गम्भीर संकट एक साथ खड़ा हो जाता है। 
अकाल, सूखे व अभाव की समस्या के कारण--निरन्तर पड़ने वाले अकाल 
प्रकृति व पुरुष के बीच निरन्तर चलने वाले कठिन संघर्ष की दशा को सूचित करते हैं । 
इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते हैं । लेकिन साथ में आर्थिक, सामाजिक व 
राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायो ठहराया जा सकता है। इन पर 
आगे प्रकाश डाला जाता है. - 
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(॥) प्राकृतिक कारण-.. 


(अ) घरातल की बनावट, जलवायु वगैरह--दूर-दूर तक फैला मरुस्थल या मर- 
प्रदेश जहाँ ग्रीष्प ऋतु में तपती धरती, तपता आसमान, तपते इन्सान व तपते पशु सब कठोर 
नियति के जाले में फंसे होते हैं, जिससे छुटकारा पाना दुष्कर होता है, क्योंकि |। 
मध्स्थलीय जिलों में सर्वत्र बालू के टीले पाए जाते हैं तथा धरती के नीचे व इसकी सतह पर 
जल का नितान्त अभाव होता है । हम पहले बठला चुके हैं कि इन ग्यारह जिलों को दो 
लाख भ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि प्राय: इस मरु दानव के पंजों में चुरी तरह जकड़ी 
रहती है । 

इन क्षेत्रों में हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित 
गति से आगे बढ़ता जा रहा है । आगे चलकर इससे अन्य राज्यों को उपजाऊ धरती को भी 
खतरा उत्पन हो सकता है । 

(आ) वर्षा की कमी, अनियमितता व अनि- श्चितता--अकाल व सूखे की 
स्थिदि का प्रधान कारण मानसून का विफल होना माना गया है । राजस्थान के उपर्युक्त | 
मरस्थलीय जिलों में साल भर में सामान्यत्रया वर्षा पचास सेंटीमोटर से अधिक नहीं होती । 
जैपलमेर में औसतन 6 सेमो. वर्षा हो हो पाती है । पिछले 00 वर्षों में वहाँ केवल 25 
वर्ष ही बारिश हुईं, जिससे इस इलाके में वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है । 
अतः आवश्यकता के अनुसार वर्षा का न होना, कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होना 
तथा कभी देर से होना, ये सब अकाल व सूखे की स्थितियों को जन्म देते हैं ॥ अभाव 

: की ये स्थितियाँ कभो-कभी नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं । हब लोग-बाग अपने 
भवेशियों को लेकर निकटवर्ती राज्यों में चारे ब पानी को तलाश में पलायन या निष्क्रमण 
करे लगते हैं । अकाल से पशुधन की भारी हानि होती है । कभी-कभी निकटवर्दी ग़ज्यों 
में भी अपाव व सूखे के कारण उनमें पशुओं के प्रवेश से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि 
पड़ौँसी राज्य इसका विरोध भी करते हैं । उनकी स्वयं कौ कठिनाइयाँ भी दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही हैं। 

(2) आर्थिक कारण-- 

सार्थिक विकास के अभाव सै भी अकाल व सूखे की समस्या अधिक जटिल होती गई 
है । मर्प्रदेश या मरु जैसे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्यांध्त विकास नहीं हो पाया है ! 
जमस्ख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा है । लोगों के लिए रोटी-रोजी की 
समस्या काफी गम्भीर हो गईं है । परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का हास हुआ है तथा 
सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि को उन्नत करने में बाघा पहुँचतो है । बालू मिट्टी 
उपजाऊ पहीं होती है । जोधपुर को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) की एक 
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चारे कौ कमी का कारण बढ़ती हुई पशु-संख्या है | 972-77 की 
अवधि में पशुओं को संख्या 44.5 लाख बढ़ी थी, जिससे प्रति पशु चराई की भूमि घट गई 
थी । जनसंख्या का दबाव चढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती को जाने लगो है जिससे 
सन्तुलित चारे के अभाव में इसके दाम बढ़ जाते हैं । फ़लस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम 
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बढ़ाने पड़ते हैं । मरुस्थलीय प्रदेशों में कृषिगत उत्पादकता भी नीचो पाई जाती है जिससे 
कृषकों की आमदनी कम होती है । सहायक थधन्धों के अभाव में आमदनी बढ़ा सकना भी 
सुगम नहीं होता । अतः बेरोजगारी व अल्प-रोजगार की समस्या भी काफौ तोब्र हो गई है। 
लघु कृपकों, भूमिहीन किसानों व ग्रामोण काश्तकारों के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता जिससे अकाल के समय इनको आर्थिक हालत बड़ी दयनीय हो जाती है । सरकार 
राहत कार्य चलाकर इन लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करतो है । 
(3) सामाजिक कारण-- 

जलाने को लकड़ी के अभाव की समस्‍या काफो जटिल रूप घारण कर चुकी है। 
लोगों ने अंधाधुंघ पेड़ काट डाले हैं व अनियंत्रित चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को 
तीव्र कर दिया है । कृषिगत भूमि, वन, जल, आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड़ जाने से 
'परिवेश-असंतुलन (०८००९॥८७। ७-0807८८) की समस्या उत्पन्न हो गईं है । इसके लिए 
उचित जल व भूमि-प्रबन्ध की आवश्यकता है ! 
(4) राजनीतिक कारण-. 


अकाल व सूखे को समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक कारणों से भी माना गया है । 
विभिन योजनाओं की अवधि भें सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों को बजाय 
अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसपघत्तियों 
(00000 ५८ ०णागाणा॥५ 95-८७) का निर्माण तेजी से नहीं हो पाया है ॥ फलस्वरूप 
राहत कार्यों पर किया गया व्यय दीर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल नहीँ दे पाया है और 
अकाल को रोकने को दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही है । यदि प्रारम्भ से ही 
सुनियोजित तरीके से अकालों से लड़ने का प्रयास किया जाता तो इन ' अनचाहे मेहमान' को 
अपने घर वापस भेजना सम्भव हो सकता था । लेकिन प्रशासनिक कमियों के कारण यह 
जमकर बैठा हुआ है और जाने का नाम तक नहीं लेता । 

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजेनीतिक 
कारणों को देन है । राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी रही है जिससे वह राज्य 
को अकाल के दानव से मुक्त नहीं करा सकी है । फिर भी कई प्रकार के राहत कार्यक्रम 
चलाकर सरकार लोगों को भूख-प्यास से मरने नहीं देतो और अकाल से जूझने के लिए 
सदैव कृत-संकल्प रहती है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा-- 

राजस्थान में अकाल ब सूखे को समस्या के हल के लिए सरकारी नीति- 
राजस्थान में अकाल की समस्या एक अल्पकालीन समस्‍या नहीं है, बल्कि एक 
दीर्घकालीन समस्या है। अतः इस समस्या का स्थायी हल ठो दीर्घकाल में ही सम्भव हो 
सकता है । फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में कई प्रयास किए हैँ 
और वर्तमान में भी ये प्रयास जारी हैं । आगामी वर्षों में भी इस समस्या के लिए बिस्तर 
प्रयास जारी रखने होंगे । 
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() अल्पकालीन नीति- 


अकाल राहत-कार्य--अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार की 
मुख्य नीति ग्हत कार्य (०॥र्ल #णा८७) चालू करने को रही है । इसके लिए केन्द्र से 
वित्तीय सहायता देने को माँग की जाती है । वित्तोय साधनों के आधार पर भू-संरक्षण, सड़क- 
निर्माण, पाठशाला व औषधघालय-निर्माण, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण, तालाबों व अन्य 
पंचाई के साधनों के निर्माण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव एवं जल की सप्लाई बढ़ाने 
के प्रयास किए जाते हैं ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओं को भी 
पीने का पानी मिल सके । इसके अलावा चारे को उपलब्धि बढ़ाने जेसे अनेक प्रकार के 
कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताक लोगों को रोजगार व आमदनी मिल सके एवं साथ में 
उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके । 


, सज्य में कुछ वर्षो के अकाल-राहत कार्यो का संक्षिप्त परिचय 


अकाल राहत कार्य (4985-86 के अकाल के सन्दर्भ में )|-..जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है, 985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का रहा था और इसने उस 
समय के 27 जिलों में से 26 जिलों को प्रभावित किया था । इससे राज्य के 26859 गाँवों 
को 2 करोड़ 20 लाख जनसंख्या व 3 करोड़ से अधिक पशु प्रभावित हुए थे | अकाल के 
समय पीने के पानी, पशुओं के लिए चारे व मनुष्णें के लिए अन्न का नितान्त अभाव हो 
गया था। 

राज्य सरकार ने अक्टूबर 8985 से 5 जुलाई, 986 तक विभिन्न प्रकार करे अकाल 
राहत कार्य संचालित किए थे जिससे लोगों के लिए रोजगार व आमदमी की व्यवस्था की जा 
सकी थी, तथा कई स्थानों में टैंकरों, बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों आदि की सहायता से पीने 
का पानी पहुँचाया गया था एवं पशुओं के लिए चारे व पानी की सुविधा बढ़ाई गई थी | 
जैसलमेर जिले में दिसम्बर, ।985 से मार्च, !986 तक के चार महीनों में .2 लाख 
विबेंटल छप्त करवाकर सूखाग्रस्त जिलों को भेजी गई थी और उससे राज्य सरकार को 
करोब 2 करोड़ रुपये की नकद आय हुईं थी । जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत- 
पाकिस्तान सीमा पर 25 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी 
पर “सेवण' घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है । यह 45" सेल्सियस तक के तापमान में 
डग व पनप सकती है । इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विंटल घास पाई जाती है ।यह पशुओं 
के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है । सरकार को जैसलमेर के इस घास के खजा) का 
विस्तार करना चाहिए ) लाखों श्रमिकों को अकाल-राहत कार्यों में रोजगार दिया गया था । 


985-86 में अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रहीं-- 


() मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया गया था, भारत सरकार से जो 
सहायता मिली उसे सामग्री के अंश के रूप में व्यय किया गया । 





] मुख्यमंत्री का बजट भाषण 986-87, मार्च 986. यू. 6-9 
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985-86 में अकाल राहत यर कुल व्यय लगभग 88.9 करोड़ रुपयों का हुआ शा 
तथा भू-राजस्व की वसूली 5.6 कग्रेड़ रुपयों ठक की रोक दी गई थी । 

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्त्व एवं उत्पादक किस्म के कार्यों को 
प्राथमिकता दी गई ताकि सिंचाई, भू-संरक्षण, वन एवं सड्क-निर्माण के कार्यों का भली- 
भाँति विस्तार किया जा सके । 

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिंचाई कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था। 
दूसा स्थान सड़क पिर्माण कार्यों को दिया गया था | उसके बाद भू-संरक्षण, वनों के विस्वार 
आदि का स्थान आया था। 

स्मरण रहे कि अधिकांश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (7२8?) के 
अन्तर्गत किए गए थे । रोजगार देने में भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनु- 
सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ग्राथमिकता दी गई थी । 

पंचायती राज संस्थाओं के भाष्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ में लिए गए थे। 
इसके लिए उनको विभिन्‍न विभागों जैसे शिक्षा व जनजाति विकास आदि से एवं भूमिहीत 

श्रमिक रोजगार गारंटो योजना के अन्तर्गत घनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि पाठशाला- 
भवनों आदि का निर्माण कराया जा सके । अन्य कार्य पटवार घर, पंचायत घर, औषधालय 
भवन, पंचायत को दुकानें, पेयजल कुओं का निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण प्रथा 
तालाबों की मरम्मत व गहरा कराने आदि के कार्य भी सम्मिलित थे । 

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के अतिरिक्त थे 

986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्य 

986-87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 3936 गाँवों, 2.53 करोड़ लोगों व 
327 करोड़ पशुओं पर पड़ा था । 

अकाल-राहत कार्य निम्न विभाणों द्वारा चलाए गए थे-(8) राहत विभाग, (#) पहीव 
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत, (॥/) सार्वजनिक निर्माण विभाग, (/9) सिंचाई विभाग, 
(५) वन-विभाग, (४४) पंचायत समितियों के माध्यम से । 

राहत कार्यों में कुओं के निर्माण, भवन-निर्माण, सिंचाई के कार्य, सड़क-निर्माण, भू 
संपक्षण आदि शामिल थे । जून 987 में 4.73 लाख लोगों को राहत कार्यों पर सेजगा 
उपलब्ध कराया गया था | भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहायता के बतौर 2 ला2 
डर गेहूँ आवंटित किया था । 

रक 987 में राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न उपाय घोषि' 
किए थे- 

(॥) राहत कार्यों पर तत्काल भजदूरों को संख्या 7 लाख बढ़ाने की घोषणा की ग॑ 
थी ।(2) असिंचित क्षेत्रों में लयान व सहकारी कर्जों की वसूलियाँ तुस्‍्त स्थगित करे क॑ 
फैसला किया गया था ) जिन गाँवों में लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा था, वहाँ एः 
साल का लगान माफ करने को कार्यवाही का निर्णय किया गया था | अल्पावंधि * 
सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों में परिवर्तित किया गया था । (3) राठी, थारपाएकी 
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कांकरेज आदि उन्नत नस्ल की गायों को बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया 
गया था। इसके अनुसार ऐसी गायों को विशेष रूप से श्रीगंगानगर के केप्पों में रखा गया 
जहाँ टड़ें चाय, पानी, दवाइयों आदि उपलब्ध हो सकें और साथ में उनका दूध बिक 
सके। स्वयंसेवी संस्थाओं का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था । इन्होंने चारे का 
विहरण करने में मदद को थी । चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान 
को थी । (4) एक सौ ट्यूब-वैल जो उस समय उपयोग में नहीं आ रहे थे, उनका 
विद्युदीकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था । (5) सूरतगढ़ च 
बैतसर कृषि-फार्मों में चारा उगाने की व्यवस्था की गईं थी । (6) पीने के पानी के लिए 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आबू, पाली, राजसमन्द, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ 
आदि शहरों में हैण्ड-पम्प व ट्यूब-वैल खुदवाने का काये प्रारम्भ किया गया था । 
(7) सावंजनिक वितरण को दुकानों की संख्या बढ़ाई गई थी । आदिवासी क्षेत्रों में प्रमणशील 
दुकानें खोली गईं थीं।(8) पंजाब व हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था की गईं थी । 
७9) अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो अनुदान देता है, उसे 30 रुपये प्रति 
क्विंटल से बढ़ाकर भाड़े का वास्तविक खर्च वहन करने कौ सिफारिश कौ गई थी । 
सरकार ने एक वृहद्‌ आपात योजना को लागू करने का निश्चय किया था । 

उपर्युक्त बिवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार के समक्ष एक 
महान चुनौती बवकर आती है । सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास 
किया, लेकिन मुख्य कठिनाई वित्त के अभाव कौ रही है । सरकार केन्द्र से अधिक से 
अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके ! 985-86 में 
गुजणत व मध्य प्रदेश में भी सूखा पड़ने के कारण राजस्थान से पशुओं का निष्क्रमण वहाँ 
नहीं हो पाया था और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चरागाहों में भेजा गया था 
और उनके लिए वहाँ पीने के पानी को विशेष व्यवस्था की गई थी दुधारू पशुओं को पशु- 
आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी तथा गाँवों में 
पेयजल को व्यवस्था बढ़ाईं गई थो । 986-87 के अकाल का मुकाबला करने के लिए 
सरकार को पुनः सक्रिय होना पड़ा था और विभिन्‍न राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाए गए 
थै। ये राहत कार्य जून 987 के बाद भी कुछ अवधि तक जारी रखने पड़े थे । राज्य सरकार 
ने केद्ध से राहद कार्यों के लिए सहायता माँगी थी । 
987-88 के अकाल में राहत कार्य! 

चैसा कि पहले कहा जा चुका है, |987-88 में 27 जिलों को अकालप्रस्त घोषित 
किया गया । इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमें 3.7 करोड़ जनसंख्या अकाल की 

में आ गई थी । इतनी विशाल जनसंख्या को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना 
एक चुनौती भरा कार्य था । इस अकाल में 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 42.4 करोड़ 
रुपये मानव-दिवस का कार्य सृजित किया गया । अकाल राहत कार्यों पर 987-88 में 
622 करोड़ रुपये व्यय हुए, जो वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय को राशि से 


रमन 
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अधिक थे । जैसा कि पहले चतलाया गया है, यह राशि नवम्बर 992 के मूल्यों पर 
998.6 करोड़ रु. (लगभग एक हजार करोड़ रु.) आती है । इसमें गेहूँ का मूल्य भी 
शामिल है। राज्य वे केद्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वयं के साधनों से करोड़ों रुपये व्यय 
किए । सूखा-प्रबन्ध घर इन १6 महीनों में (987-88 च बाद में ) जो धनराशि व्यय 
की गई वह गत चार दशको में अकाल राहत-सहायता पर च्यय की गई कुल राशि से 
भी बहुत ज्यादा थी । 

990-9] व बाद के वर्षों के लिए अकाल व अभाव की स्थिति के आवश्यक 
आँकडे निम्न तालिका में दिए गए हैं! -- 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-03 अकाल भीषणतम रहा है । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि वर्ष 970-9] व 994-95 अकाल व अभाव से मुक्त रहे 
थे । लेकिन 995-96 में राज्य पुन: अकाल की चपेट में आ गया था जिससे काफी 
गाँवों की जनसंख्या प्रभावित हुई थी । 998-99 में 20 जिलों के 20069 गाँों में 
अकाल का प्रभाव पड़ा । 3999-2000 में राज्य के 26 जिलों के 23406 गाँव 
अकाल की गिरफ्त में रहे हैं जिममें लोगों व पशुओं को भारी क्षति पहुँची है | 2000- 
200। में 3। जिलों के 30583 गाँव अकाल से प्रभावित हुए जिनमें 3.3 करोड़ जनसंख्या व 
4 करोड़ पशु अकाल की गिरफ्त में आए थे । 2002-03 में राज्य के सभी 32 जिलों के 
40990 गाँव अकाल से प्रभावित हुए थे । इसमें लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या व करोड़ों 
पशु अकाल से प्रभावित हुए 988-89 व बाद के वर्षों में सूखा-राहत कार्यों पर लग 





॥ ६६शाणाए एटश८७ 2003-2004, 7२७ , पूर्वोद्धृत । 
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को राशि आगे की तालिका में दर्शाई गई है । इसका उपयोग लोगों को राहह-कार्यों में 
रोजगार देने, पीने का पानी उपलब्ध कराने व पशुओं को चारा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के 
लिए किया गया था ।साथ में बाढ़ व ओलों आदि से सम्बन्धित राहत-कार्यों का व्यय भो 
दिया गया है । 








सूखा राहत कार्यो पर व्यय की राशि! 
(करोड़ रु. में ) 
[ जा] शर्ट जलत 
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दालिका से स्पष्ट होता है कि 988-89 में सूखा-राहत कार्यों पर व्यय 323 करोड़ 
+६ रहा । वैसे 7990-97 का वर्ष अकाल व सूखे से मुक्त था, लेकिन पिछले वर्ष का राहत 
जय जारी रहने से इस वर्ष भी 38 कगेड़ रु. का व्यय दर्शाया गया है । 995-96 में भी 
खरैफ़ के मौसम में कृषियत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और सरकार को राहत-कार्य 
पर्भ करने पड़े । सरकार ने स्थायी प्रकृति के कार्यों पर बल दिया और अपूर्ण कार्यों को 
प्राथमिकता के आधार पर पूरा फरने की नीति अपनाई । 4995-96 में प्रारम्भ किए गए 
रहत-कार्य जुलाई 996 तक जारी रखे गए ।4996-97 में रोजगार, पेयजल व चारे 
आदि की व्यवस्था के लिए सम्बद्ध विभागों को 270 करोड़ रु. की राशि आवंटित की 
/ है । 4996-97 में सामान्यतया अच्छी बरसात हुईं, लेकिन राज्य के कुछ भागों में 
भारी वर्षा के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे । बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत 
पहुंचाने के लिये 4996-97 में सम्बद्ध जिलायीशों व विभागों को 33.2 करोड़ रुपये 
की राशि आवंटित की गई थी (2 
999-2000 के अकाल कौ स्थिति में राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत-सहायता 
के रूप में नवप्वर 999 में 445 करोड़ रुपये की माँग की थी, जिसमें से केन्द्र ने 
03 करोड़ रुपये राष्ट्रीय-आपदा-सहायता-कोष (५८४7० से 37 मार्च, 2000 
क स्वीकृत किए गए थे ! वर्ष 2002-2003 में लगातार पाँचवें वर्ष भौषण अकाल को 
को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 2002 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल के 
समक्ष 759.76 करोड़ रुपये की माँग प्रस्तुत की तथा 56 लार मंद्िक टन गेहूँ की 
आवश्यकता प्रकट की । 


अमन 3 मी जलन पदक लिजीिल पर 
] गीशा॥एरबावीणा (० पोह पच्णा। पाए एथागराउक्रणा, 9.95 
॥0ग्ार ४2७ 996-97, 507, ए7 39-40 


]98 शयस्थान को अर्धव्यवाशा 


2005-04 में राजस्थान अकाल से मुक्त रहा, लेकिन जून-जुलाई 2004 में झ्मव पर 
चर्षा नहीं होते से राज्य में पुन: अकाल के आसार उत्पल होने लो । सरकार ने केद्र से 
प7१9.43 करोड़ रु. की अकाल-सहायता की माँग पेश की और गेहूँ की भी भांग की 
$ । लेकिन अगस्त 2004 में वर्षा होने से स्थिति कुछ अनुकूल हुई है । अतः सरकार को 
बदलते हुए हालात पर कड़ी नजर रखनी होगो और परिस्थिति के अनुकूल फैंसले काने 
होंगे । अकाल के प्रभाव के अनुरूप लोगों के लिए अनाज, पानी, रोजगार तथा पशुओं के 
रह चारे-पानी की व्यवस्था करनी होगी । अतः अकाल की समस्या पुन: उत्पन्न हो सकती 

। 

अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रम--राज्य 
सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दो दिशाओं में प्रयास किए हैं । ग्रष्य में 
विशिष्ट योजना संगठन ($फ०्लंग 5०5 0फकां508०) (550) की स्थापना ।9। मैं 
की गई थी । इसको तरफ से विभिन्‍न योजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे एकौकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बायो गैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय 
रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहौन रौजगार गारण्टी कार्यक्रम, लघु थ सीमान्त कृषक घृहत्‌ 
कार्यक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजना आदि । इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामोण भेत्रों 
में लाखों लोगों को लाभ पहुँचता है । लेकिन इनमें से सूखा सम्भावित कार्यक्रम व मर 
बिकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या से सीधा सम्बन्ध होता है । इसलिए इन पर नीचे 
प्रकाश डाला गया है । 

(0) सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (0787)--कार्यक्रम वर्ष 974-75 
से प्रारम्भ किया गया था । इससे रोजगार व आय में वृद्धि होती है एवं सूखे के प्रभाव को 
कम करना सम्भव होता है । प्रारष्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों तथा 
बाँसवाड़ा व डूँगरपुर क्षेत्र में लागू किया गया था । लेकिन धीरे-धीरे यह 3 जिलों के 79 
खण्डों में फैला दिया गया । 982-83 में केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के 
आधार पर इसे 63 खण्डों में सम्रप्त कर दिया तथा बाद में यह केवल 38 विकास खण्टों में 
ही जारी रखा गया । 

१974-75 से 978-79 तक इसके व्यय का 2/3 अंश केन्द्रीय सरकार तथा ॥5 
अंश राज्य सरकार द्वारा बहन किया गया था ।979-80 में 50-50 प्रतिशत भार 
सरकाएं के द्वारा वहन किया जा रहा है । मार्च 985 तक लगभग 77 करोड़ रुपये विभिल 
योजनाओं पर व्यय किए गए थे ।985-86 में केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 
सबाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ व कोय जिलों के 2 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम लागु 
किया गया था । इस प्रकार सातवीं योजतरा में 8 जिलों के कुल 30 विकाप्त खण्डों में 
(77/९) कार्यक्रम संचालित किया गया और इस पर 23.78 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 
2003-04 में (07&0) के अन्तर्गत 25.23 करोड़ रु, प्राप्त किये गये, जिसके वहत 28.2। 
करोड़ रु. काम में लिए गये । इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण व 
चशगाह विकास के कार्य संचालित किए जाते हैं । वर्तमान में यह कार्यक्रम 47 जिलों 
क्रियान्वित किया जा रहद है ; 

(2) मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (007) 977-78 से केद्ध सरकार की 
शत्त-प्रतिशत सहायता से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । 979-80 से केद्त वे गये 


रजस्थात में अकाल व सूखा ॥99 


इसमें 50-50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे | 985-86 से पुनः इसका सम्पूर्ण व्यय-भार 
केद्र द्वारा बहन किया जाने लगा है । यह कार्यक्रम 6 मरुस्थलीय जिलों के 85 
विकास-खण्डों में क्रियान्दित किया जा रहा है। 3) मार्च 2000 तक 84] चाटरशेड 
प्रोजेक्ट पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिनके लिए शत-प्रतिशत सहायता केन्द्रीय 
सरकार की रहो है ।। अप्रैल 4999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र का अंश 75% व राज्यों 
का 25% रखा गया है, और 4 वर्षों में 'मरुस्थलीोकरण का मुकाबला' करने के लिए 
9.50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है । 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, मस्स्थलीय वन, भू-जल, चारा विकास, पशु, जल- 
सप्लाई व ग्रायीण विद्युतीकरण आदि कार्यक्रम आते हैं । आरम्भ से मार्च 985 तक लगभग 
79 करोड़ रुपये व्यय किए गए । सातवां योजता में ( १985-90) इस कार्यक्रम के लिए 
केद्र ने 447 करोड़ को घनराशि आवंटित को थी । इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विनियोग कौ 
ग्रशि 09 रुपये रहो 2003-04 में इस कार्यक्रम के लिए लगभग 28.56 करोड़ रु. 
ब्रात्त हुए, जबकि व्यय की राशि 0.44 करोड़ रु. रही । बाह्य संस्थाओं से वित्तीय 
सहायता लेने का प्रयाप्त किया यया है । इसमें इजराइल से तकनीकी सहयोग लेने का 
अयास प्रमुख माना जाता है । 


सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति 
(कष्ट ७ एगा०) 
सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत कार्य चालू करने 
नीति अपनाई है तथा सूखा संभाव्य तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि अपनाए हैं | लेकिन 
अत समस्या को स्थायो रूप से हल करने के लिए दीर्धकालीन उपायों को आवश्यकता है । 
झैनका विदेचन नीचे किया जाता है-... 

(॥) दिस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था--सिंचाईं के विस्तार से ही अकालों पर 
विजय प्राप्त को जा सकती है तथा कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता कम की जा सकती है । 
पन्य में भूजल विकास को सम्भावनाओं का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए । इसके 
अतावा इन्दिय गाँधी नहर परियोजना को प्रत्येक दृष्टि से शीघ्र पूण किया जाना चाहिए, 
जैते नहर के दूसरे चरण के संशोधित रूप को पूरा करना, कमांड क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम लागू करना तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदमी तक 
शौध्र पहुँच सकें । इसके लिए प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा। 

इन्दिस याँयी नहर से होने वाले लाभों के संबंध में अपूत नाहटा का मत है कि 
इससे अकाल का स्थाई हल निकल सकता है; बशर्तें कि इसके अन्तर्गत आने वाले 
क्षे् मे पशु-पालन, फलों के वृक्षों, फूलों तथा सब्जी का विकास किया जाए, क्योंकि 
झ क्षेत्र में कृषि का विकास करना उपयुक्त नहों होगा । उनका मत है कि यदि इंदिय गाँधी 
नह प्रदेश में पशु-पालन, च्रागवानी, उद्योग-धंघे व दस्त-कारियों का विकास किया जाए तो 
वे कृषि के मुकाबले ज्यादा आर्थिक लाभ दे सकते हैं और उस प्रदेश के ल्ञोगों का अधिक 


200 शजस्थान की अर्धव्यवस्था 


गेजगार मिल सकता है तथा उनकी आमदनी बढ़ सकती है ॥! कुछ इंजीनियरों व विशेशजो 
ने नाहटा के मत का समर्थन नहीं किया है । उसका कहना है कि इंदिरा गाँधी नहर क्षेत्र में 
कृषिगत फसलों की पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है और बढ़ायी जानी चाहिए। भूमि को 
लवणता व जल-प्लावन की समस्या का समाघान निकाला जाना चाहिए। 

(2) सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल-व्यवस्था--सिंचित क्षेत्रों में जल की उत्तम व्यवस्ता 
की जानी चाहिए ताकि सिंचाई से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किए जा सकें । पानी के तिकास कौ 
व्यवस्था ठीक प्रकार से होनो चाहिए ताकि पानी के अभाव में क्षारयुक्त भूमि की समस्या 
उत्पन्न न हो । जल का वितरण सही ढंग से होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के सभी कृषक 
ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके । 

(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी 
समन्वय--योजना में शामिल विभिन्‍न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, सामान्य राष्ट्रीय ग्रार्मणे 
रोजगार कार्यक्रमों, अकाल राहत कार्यक्रमों, पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों वा 
अन्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि 
उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में तेजी लाई जा सके । भविष्य में विकेद्ित 
नियोजन को अपनाकर रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए । इससे प्रत्येक 
आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा । 

(4) लूनी नदी के क्षेत्र ( बेसिन ) का भी विकास किया जाना चाहिए । यह मर 
प्रदेश की मुख्य नदी है तथा कच्छ की खाड़ी में गिरती है । यदि सिंचाई, वृक्षारोपण, १ 
संरक्षण व गाँवों में सड़क व भवन निर्माण के कार्यों को सफल यनाया जा सका तो ग़जस्थात 
में ग्रामोण जनता को खुशहाली बढ़ सकती है । लूनी जल-ग्रहण-द्षेत्र के विकास हेतु अली 
से एक योजना तैयार को जा रही है । पूर्व में लूगी बेसीन परियोजना के लिए एक 200 
करोड़ रु को स्कीम एफ डब्ल्यू. जर्मन मिशन को वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई थी। 
अब समय आ गया है जब हम जिला व खण्ड स्तर पर विकास के विभिन से, 
व्यावहारिक व लाभकारी कार्यक्रम संचालित करके राज्य के विभिल प्रदेशों को अर्थः 
व्यवस्था को अकाल से मुक्त कर सकते हैं | इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की 
शर्त भी स्वीकार करनी होगी । 

() अकाल राहत केन्द्रों में मजदूरों की उपस्थिति के 'मस्टर-रोल' ठीक से 
बनाए जाने चाहिए । उनमें मन-भावे माम भर कर रकम हड़पने से समाज को कोई लाभ 
नहीं हो सकता । अकाल राहत कार्यों में स्कूल, डिस्पेन्सरी, सड़क आदि का 
किया जाना चाहिए । राहत केद्धों कौ व्यवस्था में सुधार करने से लोगों को रोटी-रोजी 
कौ समस्या एक साथ हल हो सकती है । इसलिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक 
कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिए । इनके सम्बन्ध में आए दिन बिभिल प्रकार की 
अनिय- मितताओं व कमियों के समाचार मिलते रहते हैं, जिससे अकाल से प्रधाविद 
लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती । अकाल राहत कार्यों पर व्यय करने से लोगों को 





! अपृत नाहय, नहर में निहित है अकाल का स्थाई हल, राज पतिका में लेख 8 मई व9 मई २000 
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रोजगार देने, पशुधन को बचाने, चारा उपलब्ध कराने, पेयजल पहुँचाने, कुपोषण व 


' बीमारियों से बचाने तथा कृषियत क्षेत्र के विकास में योगदान दिया जाता है। अतः इस 
: धरराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया जाना 


चाहिए। 
(6) मरक्षेत्र में बालू के टोलों का स्थियेकरण (899]5900॥ तर इ्यातता८5) 


' कल के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उड़ने से रोकता है। चारे के वृक्षों ((0000- 


४६६७) जैसे खेजड़े का वृक्षारोपण बढ़ाया जाना चाहिए । इसे राजस्थान का ' कल्पतरू' 
'कहा गया है । इसको लोग, सांगरी व लकड़ी बहुत काम को होती है । बेर की झाड़ी, बेर 
का फल, पशुओं के लिए पाला व बाड़ के कांटे देती है । रोहिड़ा वृक्ष भी टिम्बर को दृष्टि से 


' विशेष महत्त्व रखता है । मोठ व ग्वार के पत्तों का चारा बनता है। 


अतः अब ऐसी विधियाँ निकाली गई हैं जिनसे हम मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय 
से पेड़ों ब चरागाहों का विकास वार्फे अकाल व सूखे की दीर्घकालीन समस्या का 
हल निकाल सकते हैं । लेकिन इसके लिए राजनोतिक व सामाजिक इच्छा-शक्ति की 
विशेष आवश्यकता है, जिसके बिना ठोस प्रगति का या्रावरण नहीं बन सकता । हमें व्यर्थ 
पड़ी भूमि का सदुपयोग करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए । इसके लिए आवश्यकतानुसार 
विदेशों से तकनीकी व वित्तीय सहयोग भी लिया जाना चाहिए । 

(07) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलापों के विस्तार की आवश्यकता--गाँवों 
में कुटीर व लघु उद्योगों का विकास करना भी अकालों का सामना करने को दीर्घकालीन 
नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है । इससे ग्रामीण जनता की आमदनी में अधिक 
स्थिरता व सुनिश्चितता आती है, जिससे वे अकाल की भीषण स्थिति में भी अपने 
कार्यों को जारी रख सकते हैं । यदि लोग-बाग सदैव कृषि पर निर्भर करते हैं, अथवा 
बेरोजगार रहते हैं तो उनकी अकालों का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है 
इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषिगत कार्यो में रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए । 

राजस्थान में लघु पैमाने पर खनव-उद्योग, खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग, हथकरधा, 
विविध ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारियों आदि का विकास करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को 
सशक्त किया जाना चाहिए । जिस सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्य-कलापों 
का विस्तार होगा, उस सीमा तक लोगों की अकाल व सूखे की दशाओं का सामना 
करने की आर्थिक व वित्तीय क्षमता भी बढ़ेगी । 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, अकाल के समय सबसे बड़ा संकट पेयजल का 
होता है । ग्रजस्थान में जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने पर या कम होने पर यह 
संकट गहरा हो जाता है । आज भी राजस्थान का ग्रामवासी यह मानता है कि वर्षा न होने पर 
प्रकार भो क्या कर सकती है । (देहाती भाषा में, “राम रूठग्यो तो राज कांई कर लेसी') । 
अत; मुख्य समस्या पानी के अभाव को दूर करने की है । भूमि के नोचे जल-स्तर निरन्तर 
अधिक नीचे जाता जा रहा है । निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर नदी-वालों पर व्यक्तिगत तौर 
पर छोटे बाँध व एतीकट बनाए जा रहे हैं । नदियों के पास के क्षेत्रों से अवैध रूप से पानी 
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निकाला जा रहा है । कहीं-कहों पाइपें काट कर पानी निकाल लिया जाता है । बूस्टों का 
प्रयोग करने से जल संकट गहरा हो जाता है । प्रायः यह भी देखने में आता है कि खग़ब पड़े 
हैण्ड पम्पों की जल्‍दी से मरम्मत नहों हो पाती । विद्युत को आपूर्ति-में बाधा पड़ने से पानो 
की सप्लाई नियमित नहीं हो पातो । गहरों का पानी अन्तिम छोर (टेल) के किसानों को 
नहीं'पिल पाता और ऊपरी छोर (हैड) के किसान जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं । इस 
प्रकार कई किस्प की अनिय-मितताओं व गड्बड़ियों ने अकाल की समस्या को अधिक 
जटिल बना दिया है । अतः इन सबको हल करना नितान्त आवश्यक है, जिससे रचित राहत 
मिल सकती है | अधिकांश विशेषज्ञों की यह राय है कि उचित ढंग से जल-संग्रहण, 
जल-संरक्षण व जल-प्रबंधन (धधरा-॥व४८७॥8, छणटा-0जाउशरआओणा शा फ्शल- 
॥/4॥४8०॥८३) से ही अकालों से संघर्ष करने में मदद मिल सकती है । इसके लिए 
ग्राम-पंचायतों में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर जल-प्रबंध के लिए तैयार करा 
चाहिए । इसमें !३505 की भी मदद ली जा सकती है । इसके अलावा, बरसात के जत का 
रोकने के लिए परम्परागत प्रणालियों जैसे कुएँ, बावड़ी, चेक-बांध, तालाब, ठांकों, आदि 
का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए ताकि जल-संकट के समय स्थिति का मुकाबला कले मैं 
मदद मिल सके । ह 
इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों में उचित तालमेल स्थापित करके 
सूखे की दशाओं का सामना किया जा सकता है । इस दिशा में अधिक सचेष्ट व सजग " 
रहने की आवश्यकता है। 
नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 990-95 के .प्रौच वर्षों में अकाल 
राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड़ रुपया ही उपलब्ध किया 
गया (620 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत अंश) । शेष 25% राज्य सरकार को देना पड़ा था। 
लेकिन 987-88 के अकाल में इससे ज्यादा राशि (622 करोड़ रुपये) एक ही वर्ष में 
अकाल-राहत पर ख़र्च की गई थी । अतः सरकार के समक्ष अकाल राहत कार्यों के लिए 
धनराशि का नितान्त अभाव पाया जाता है। योजना के विकास-कार्यों व अकाल-राहत 
कार्यों में परस्पर उचित तालमेल बैठाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 
दसवें वित्त आयोग मे 4995-2000 की अवधि में विपदा राहत-कोष (0४शआए0 
शथार्ल ४७9) (एाश] के तहत सजस्थान को 706 89 करोड़ रु. हस्तान्तरित किए थे । 
राज्य के लिए कुल कोष 945.52 करोड़ रु. का रखा गया, जिसका 75% केद्र द्वारा तथा 
25% राज्य सरकार द्वारा दिया गया । एक राष्ट्रीय विपदा-राहत कोष (०४०ाश मिशाए सिणि 
(गा रिशा्) (पार) 700 करोड़ रु. का अलग से बनावा गया जिसमें प्रारम्मिक 
राशि 200 करोड़ रु. रखी गई । (50 करोड़ रु. केन्द्र द्वार और 50 करोड़ रु. राज्यों दवए) 
तथा 995-96 से 999-2000 तक के चाँच बच्चों में प्रतिवर्ष केद्र ने 75 करोड़ र. और 
सभी राज्य सरकारों ने मिलकर 25 करोड़ रु. देने का निर्णय लिया । इस राशि का उपयोग 
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अधिक तीव्र किस्म की प्राकृतिक विपदा की स्थिति का मुकाबला करने में किया 
जाता था। अब इसका नाम राष्ट्रीय-आकस्मिक-आपदा-कोप [प्शाणाणों (०क- 
फ्राइथारत एशेशानाज एप्ात (प्टटा)] रखा गया है । 

आजकल अकाल व सूख्ते की स्थिति में राहत कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशियाँ 
काफी बढ़ गई हैं | अत: भविष्य में अकाल राहत कार्यों के लिए सरकारी सहायता के 
साथ-साथ व्यक्तिगत व सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता को भी जरूरत रहेगी ! इस कार्य 
में सभी का सहयोग वांछनीय होगा । 


[_ फ्रन 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. राज्य में 3 जिलों में अकाल व सूखे की स्थिति किस वर्ष रहो ? 
(अ) 997-98 (ब) 2000-200। 
(से) ॥987-88 (द) 4988-89 (ब) 
2. राज्य में अकाल व सूखे से सबसे ज्यादा गाँव कब प्रभावित हुए ? 
(अ) 2002-03 (ब) 2000-0 
(स) 99-92 (द) 995-% (अ) 


3. अकाल की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है-- 

(अ) सिंचाई के साधनों का विकास 

(ब) योजनाओं में गाँवों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर अधिक बल, 

(स) मरक्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकमे के उपाय, 

(द) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को पूरा करना, 
,.. (ए) सभी। (०) 
4. किन कार्यक्रमों का अकाल-राहत से सीधा सम्बन्ध है ? 

(अ) सूखा-सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, 

(ब) मरु विकास कार्यक्रम, 

(स) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 

(द) सभी। (अवब) 
5. , 'त्रिकाल! का सम्बन्ध है-- 

(अ) बेरोजगारी, पानी व अनाज, 

(ब) अन्न, चार व पानी, 

(स) आमदनी का अभाव, अनाज य पानी, 

(द) चारा, बेकारी व अनाज । (ब) 
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- राजस्थान में वारभ्बार होने वाले 'सूखे एवं अकाल! का प्रमुख कारण है-- 


(अ) बनों का अवक्रण...._ (ब) जल का अविवेकपूर्ण उपयोग 
(स) अनियमित वर्षा (द) भूमि का कराव - एस) 
(58, 79०५ 


अन्य प्रश्न 
प्‌ 


हम 


राजस्थान में अकाल के कारणों का विवेचन कीजिए । एज्य में इस समस्या को हल 
करने हेतु सरकार हारा किए गए प्रयासों का वर्णन कोजिए । 

राजस्थान में (अकाल व सूखे' को समस्या का वर्णन कीजिए और समस्या के 
समाधान के लिए अपनाए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कोजिए । 


« सूखे की दशाओं का सामना करने के लिए अल्पकालीन उपायों कौ विवेचना 


कोजिए । 


« राजस्थान में अकाल-../' कारण व समाधान” पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक निब्न्ध 


लिखिए । 


. राजस्थान में सूखे और अकाल की समस्या के स्वरूप और इसके समाधान हेतु किए 


गए उपायों कौ विवेचना कौजिए | 
राजस्थान में सूखे एवं अकाल की गम्भीरता का वर्णन कीजिए तथा राज्य सरकार 
ड्वारा सूखे एवं अकाल की समस्या के हल हेतु अपनाई अल्पकालीन एवं दीर्ष- 
कालीन नीति का वर्णन क्रौजिए। 





पशु-पालन-पशुधन का महत्त्व 


(विंग सप्ाशात्रापफ्र-ावाए907ध्व7068 
० ॥४९5६० ०८९) 








राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन एक हो धुरी के दो पहियों 
की भाँति माने गए हैं । कृषि पशु-पालन पर निर्भर है तो पशुपालन कृषि पर । इनकी 
परस्पर निर्भरता समस्त भारत में अपना महत्त्व रखती है, लेकिन राजस्थान के सन्दर्भ में वह 
ज्यादा प्रबल व प्रभावी मानी जा सकती है । राजस्थान पशु-सम्पदा में काफी सम्पन्न व 
विकसित श्रेणी का माना गया है । पशुघन की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
है।शुष्क व अरद्ध॑शुष्क क्षेत्रों में लगातार सूखे व अकाल की दशाओं के कारण जीवनयापन में 
पशुधन का विशेष सहयोग प्राप्त होता है । 
पशुपालन से राज्य को सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 9% का योगदान प्राप्त होता 
डक रह सूचक, जो भारतीय सन्दर्भ में राजस्थान के पशुधन की महत्ता को दर्शाते हैं, इस 
र हैं-- 
(0 राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन (4 श०0०८णा) का अंश लगभग 
0%, 
(४) राज्य के पशुओं द्वारा भार-वहन शक्ति (ठर्णी ए०श) 35% 
(७४४) भेड़ के माँस में राजस्थान का भारत में अंच 30%, 
(४) ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40%, 
(0) वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत कौ संख्या का लगभग 25% है। 
राजस्थान में दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, मांस, चमड़ा आदि उद्योगों का आधार 
पशुधन है । राज्य में पशुधन में काफी वृद्धि होती रही है, जो अगली तालिका से स्पष्ट हो 
जाती है । 4997 की पशु-संगणना (/४८#०८८ ८थ्व5७७) के अनुसार राज्य में 
पशुओं की संख्या 543.5 लाख आंकी गई है । यह 992 में 477.7 लाख रही है । 
इस प्रकार 4992.97 की अवधि में पशुओं की संख्या में 65.8 लाख की वृद्धि हुई है। 


हि अमल करककन, पलक 
]. 80000 ण० ए०्ल2छ 2003-04, 9. 5. 
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आगे की तालिका से स्पष्ट होता है कि 988 में ।983 को तुलना में पशुओं को संख्या 
मैं भारी गिरवट आई थी । बार-बार पड़ने वाले सूखे को दशाओं ने राज्य के पशुधन को भारी 
क्षति पहुँचाई है । ।983-88 की अवधि में कई बार भयंकर सूखे पड़े हैं 987-88 का सूखा 
सबसे अधिक भोषण रहा है । परिणामस्वरूप इस अवधि घें गौवंश के पशुओं की संख्या में 
9.2% , बकरियों को संख्या में ।8 7% तथा भेड़ों की संख्या में 26 2% की भारी गिरावट 
आई थी । इसी अवधि में ऊँटों की संख्या में भी 46% की कमी हुईं, लेकिन भैंस-जाति के 
पशुओं में 49% की वृद्धि हुई थी । कुल मिलाकर 983 में पशुओं को संख्या 4.97 कग्ेड़ 
से घटकर 988 में 409 करोड़ रह गई थी, जो वास्तव में एक भारी क्षति की सूचक थी! 
राज्य में कुल पशुधन में भेड़-बकरी की संख्या 50% से अधिक पाई जाती है । 992 की 
पशु-गणना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 478 करोड़ रही जो 988 की तुलना में 
अधिक थी । १997 में थह बढ़कर 5 47 करोड़ हो गई, जिसका विभिन्न पशुओं के अनुसार 
वितरण इस प्रकार रहा ॥ 


997 में विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या 





गौबंरा अथवा गाय चैल (0७) 







॥2।_ करोड़ 


बकरी जातिके. २ | ै!70 कोड 
इस-प्रकास संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय-बैल (0०0०) ठथा भेड़-बकरी व मैं 
जाति के पशुओं का स्थान काफी ऊँचा है । आर्थिक दृष्टि से भी इनके महत्त्व को अधिक 
चर्चा की जाती है। 
विभिन वर्षों में पशुओं की संख्या निम्न शालिका में दर्शाई गई है-- 


495-997 के बीच पशुओं की संख्या में परिवर्तन? 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 997 में पशुओं की संख्या में ।992 की तुलना में 69 
लाख की वृद्धि हुई । सज्य में 997 में गौवंश के पशु लगभग .2॥ करोड़, भेड़ जाति के 
पशु ।.46 करोड़ तथा बकरी-जाति के पशु | 70 करोड़ पाये गए । वर्ष 2000 व 200। के 
अकालों में काफ़ी संख्या में पशु चारे-पानी के अभाव में मौत के मुँह में चले गए हैं. जिससे 
ग़ज्य के पशु-धन को भारी क्षति पहुँची है । 

राजस्थान में गौ-वंश के पशुओं ((७७॥८) में गिर, राठी व थारपारकर नस्‍्लें दूध के 
उत्पादन की दृष्टि से, नागौरो व मालवो बैल की दृष्टि से तथा हरियाणा व कांकरेज नस्‍लें 
दोनों दृष्टियों से (उत्तम बैल व अधिक माता में दूध) महत््व रखती हैं । इनसे सम्बन्धित 
प्रमुख जिले व स्थान इस प्रकार हैं-- 

गिर-.अजमेर, किशनगढ़ (तहसील) , चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूँदी । 

राठी--श्रीगंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर के कुछ भाग 

घारपारकर--बोकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कुछ भाग । 

नागौरी--नागौर तथा पास के क्षेत्र । 

मालवी-.डूँगरपुर, बाँसवाड़ा व झालावाड़--मध्य प्रदेश की सोमा से लगे जिले । 

हरियाणा--चूरू, झुंझुनूं, सीकर जिले । 

कांकरेज--ये सांचोर को श्रेणी में भी आते हैं । जालौर, सिरोही, पाली तथा बाड़मेर 
के कुछ भागों में पाए जाते हैं । 

राज्य में भैंस की मुर्य (४०) नस्ल दूध के उत्पादन की दृष्टि से महत्त्व रखती है । 
झनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गंगानगर हैं । राजस्थान में |989-90 में 42 
लाख रन दूध का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर ॥996-97 में 54.5 लाख टन हो गया । 
भविष्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु-नस्ल में सुधार करना होगा। 

भेड़-पालन--राज्य में !997 में भेड़ों की संख्या ।46 करोड़ थी जो ॥992 की 
तुलना में ।7.2% अधिक थी । 997 में राजस्थान में भेड़ों को संख्या समस्त भारत का 
लगप्रग 25% अंश थी । 

ये कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती हैं, इसलिए शुष्क व अर्दधशुष्क क्षेत्रों में 
फसल-ठत्पादन से भी भेड़-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है । ये राज्य की 
जल-वायु व आर्थिक दशाओं के अधिक अनुकूल मानी जाती हैं । राज्य कौ बहुआयामी 
अर्थ-व्यवस्था में इन॒का स्थान काफी ऊपर आता है । लगभग 2 लाख परिवार भेड़-पालन में 
लगे हैं और लगभग इतने ही परिवार ऊन-प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं । 

राज्य में भेड़ों की आठ नस्‍्लें पाई जाती हैं--चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, 
मारवाड़ी, मालपुरा व सोनाड़ी । चोकला भेड़ का ऊन मध्यम फाइन किस्म का होता है । 
मगगा का ऊन मध्यम श्रेणो का होता है, जो गलीचा बनाने में उसकी चमक, मजबूती, आदि 
के लिए पसन्द किया जाता है । मारवाड़ी का ऊन मध्यम व मोटी किस्म का होने के कारण 
गलीचा बनाने में उपयुक्त रहता है । सूखा प्रभावित व मर क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों 
के लिए भेड़-पालन रोजगार का महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है । अन्य भागों में यह सहायक 
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धंधे के रूप में अपनाया जाता है । राज्य से लाखों भेड़ें प्रतिवर्ष अन्य राज्यों व विदेशों को 
भेजी जाती हैं । इनमें प्रमुख किस्म की भेड़ों के क्षेत्र इस प्रकार हैं-- 

चोकला--सीकर, झुंझुनूं (शेखावायी क्षेत्र) । 

मंगरा--बाड़ुमेर व जैसलमेर जिले । 

नाली--राज्य के उत्तर-पश्चिम में बोकानेर, श्रीगंगा नगर आदि में । 

पूगल--बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागों में । 

जैसलम्रेरी--जैसलमेर जिले में । 

मारवाड़ी--जोधपुर, पाली, नागौर व बाड़मेर जिलों में आधो भेड़ें इसी नस्ल की हैं । 

मालपुरा--जयपुर व आस-पास के क्षेत्रों में । 

सोनाड़ी--ये राज्य के दक्षिण-पूर्व में टॉक, बूँदी, कोटा व झालावाड़ क्षेत्रों में पाई 
जाती हैं । देशी भेड़ों की नस्ल में 'खेरी' नस्ल को भी शामिल किया जाता है । 

बकरी की नस्‍लें--राज्य में ।997 में बकरी-जाति के पशुओं की संख्या .69 करोड़ 
थी जौ 992 की तुलना में लगभग ।2% अधिक थी । बकरियों की नस्‍लों में जमनापुरी, 
बरबारी, सिरोही, लोही व मारवाड़ी उल्लेखनीय हैं | इनका दूध, माँस व बाल आर्थिक 
दृष्टि से महत्त्त रखते हैं । 

पशु-पालन्‌ का शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों (890 शा इश्ाांशिंव 20७) 
में महत्त्व--राज्य में अश्वली पर्वतमाला के पश्चिम में (राज्य का उत्तर-पश्चिमी भाग) 
मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है । इसमें जिले हैं जिनमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का 
लगभग 6% भाग आता है । इसके छः जिले-... श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, 
चूरू, जोधपुर व बाड़मेर हैं, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया हुआ है, और इनमें 
वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी. ही होतो है । यह शुष्क प्रदेश (४0 2०१०) कहलाता 
है, हालांकि इसके श्रीगंगानगर जिले में सघन सिंचाई होती है, फिर भी यह शुष्क पशिचमो 
क्षेत्र में ही आता है । जैसलमेर जिले में वर्षा का औसत 0 सेमी. से भी कम है। शेष $ 
जिलों का क्षेत्रफल 36% है, जिसमें झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले आते हैं 
इनमें वर्षा सामान्यतः 35 से 50 सेमी. के बीच होती है । यह अर्ड-शुष्क प्रदेश (5॥॥-थाएँ 
2००) कहलाता है । 

997 के अनुमानों के अनुसार पाली जिले में भेड़ों की संख्या 3.7 लाख, जोधपुर 
जिले में ।5 6 लाख व नागौर जिले में ॥8.7 लाख आंकी गई है । बाइमेर जिले में 5. 
लाख, भीलवाड़ा जिले में 8.5 लाख व बीकानेर जिले में .5 लाख भेड़ें आंकी गई हैं । 
997 में गौ-बंश के पशुओं (09४९) की सर्वाधिक संख्या 9.2 लाख उदयपुर _ 


जिले में थी जब कि भैंस-जाति के पशुओं (8ण90) की सर्वाधिक संख्या 7.67 
फ] जयपुर जिले में थी तथा दूसरा स्थान अलवर जिले का रहा जहाँ यह 7.58 लाख 
न्‍' 
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इन ।| जिलों की जो मरु जिले (शुष्क व अर्द्ध-शुष्क सहित) कहलाते हैं, प्राकृतिक 
विशेषताएँ इस प्रकार हैं--कम व अनिश्चित वर्षा, बालू के टीले, घूलभरी आँधियाँ, गर्मी व 
सर्दी के तापक्रम में भारी अन्तर, भू-क्षरण व मिट्टो का कराव (बालू का डड़कर अन्य 
स्थानों में जाना), जल-सतह काफी नीचे जा रहा है, कई स्थानों पर खारा पावी (शत) 
भय), कठोर जीवन, भूतल व सतह फे जल का अभाव, बार-बार सूखा ब अकाल, 
फुँचने में दिककतें, लम्बो दूरियाँ व ऊँचा वाष्पायन (छह ९५४७००॥००) च॑ जीवन के 
फ्रयेक कदम पर भारी चुनौतियाँ । 
कल के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में निम्न कारणों से पशु-पालन का विशेष 

() भीलवाड़ा व जैसलमेर जिलों में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग 

क्षेत्रफल का कम अंश पाया जाता है। इसलिए इनमें पशु-पालन स्वतंत्र रूप में 
विकसित हुआ है त्ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । भीलवाड़ा जिले में शुद्ध कृषिगत 
फै्रफल कुल क्षेत्रफल का 200।-02 में 35.4% तथा जैसलमेर जिले मे मात्र 27% हो था। 
बूंदी, धौलपुर, डूँगरपुर, सिरोही, उदयपुर आदि जिलो मे भी शुद्ध कृषित क्षेत्रफल काफी कम 
एया जात है । इसलिए कृषि-कार्यों के अभाव में पशु-पालन का महत्त्व बढ़ जाता है ।इन 
जिलों में बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परदी भूमि का कुल क्षेत्रफल में अंश काफी 
ऊँचा पाया जाता है । दूसरे शब्दों में, व्यर्थ भूमि (४४७४८।७॥०) का अनुपात ऊँचा पाया जाता 
है। इससे पशु-पालन के माध्यम से जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हो जाते हैं । 

(2) राज्य के पश्चिमी भाग में बाजरा, ग्वार आदि मुख्य फसलों की औसठउपज कम 
होती है। लेकिन इन फसलों के चारे का मूल्य ऊँचा होता है और वह अधिक संख्या में पशुओं 
का भरण-पोषण कर सकता है । इसलिए इन क्षेत्रों मैं पशु-पालन लाभकारी माना जाता है। 

0) पशु-पालन में ऊँची आमदनी व रोजगार की सम्भावनाएँ निहित हैं । पशुओं 
की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है । राज्य के शुष्क व 
अद्ध-शुष्क भागों में कुछ परिवार (विशेषदया लघु व सीमान्त कृषक वैथा खेतिहर श्रमिक) 
काफी संख्या में पशु-पालन करते हैं और इनका यह कार्य वंश-परम्पतागत चलता आया 
है। इन कषयों में शुद्ध घोललू उत्तत्ति का ऊँचा अंश पशु-पालन से सृजित होता है । इसलिए मर 
अर्थव्यवस्था (053७६६ ७०७१०) मूलतः पशु-आधारित है. । 

(4) जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में पशु-पालत का 
काय॑ कृषि से भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थिरता (७80॥॥)) का विशेष गुण 
पाया जाता है । कुछ विशेषज्ञों का मत है कि इंदिग गाँधी नहर का प्रदेश पशु-पालन के 
लिए ज्यादा उपयुक्त है। वहाँ चशगाहों का विकास हो सकता है, पशु-धन से आमीणों को 
आमदनी बढ़ायो जा सकती है और अकालों का स्थाई समाधान निकाला जा सकटा है । 

0) निर्षनता-उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु-पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। 
समन्वितर ग्रामीण विकास कार्य-क्रम ध्टा)7) में गरीब परिवारों को दुघारू पशु देकर 


++>--+न+न नी नमन नानननननन--+--ननननननन-नन न. 
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उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है । लेकिन इसके लिए चारे व पानी कौ उचित व्यवस्था 
करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री को सुविधाएँ भी प्रदान करनो होती हैं । 
(6) राज्य के अन्य भागों में पशु-पालन कृषि के साथ किया जा सकता है | अठः 
आजकल मिश्रित खेती (छांअल४ 7०३) में कृषि व पशु-पालन दोनों पर एक 
साथ जोर दिया जाता है । इससे अल्पपोजगार (छचत८च्चाफञा०१चाला) की समस्या 
भी कुछ सीमा तक हल होती है । गैर-परम्पतागत ऊर्जा के साधनों पर छल देने से 
पशुओं का योगदान ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति में बायो गैस के माध्यम से काफी 
बढ़ जाता है। 
(7) शहरों में आमदनी यढ़ने से दूध व दूध से बने पदार्थों को माँग तेजी से बढ़ 
रही है और भविष्य में इसके और बढ़ने की सम्भावना है । इससे भी पशु-पालन व 
डेयरी विकास का महत्त्व बढ़ जाता है। 
उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर््ध-शुष्क क्षेत्रों में 
आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी कारणों से पशु-पालन का महत्त्व सदैव रहा है । इन क्षेत्रों के 
लिए भेड्-बकरी पालन का महत्त्व रोजगार व आमदनी के साथ-साथ पारिवारिक पोषण के 
स्तर को ऊँचा करने को दृष्टि से भी माना गया है । भविष्य में भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान 
देकर राज्य को अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ाया जा सकता है । वर्तमान समय में भी 
राज्य के कुल दूध-उत्पादन का काफी ऊँचा ओश राज्य के चाहर बिक्री हेतु भेजा जाता है। 
भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकतो है । इस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, 
विशेषतया शुष्क व अर्दधुष्क क्षेत्रों में, पशु-पालन का विशेष महत्त्व माना गया है । रेगिस्तानी 
जिलों में लगभग 9५% क्षेत्र में एक फसल ही बोई जाती है जो कम घरों पर आश्रित होती है। 
पशु-पालन सूखे को दशाओं में आवश्यक बीमे का काम करता है और आमदनी, रोजगार व 
पोषण प्रदान करता है । 
जहाँ राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र (जो कुल क्षेद्रफल के 6॥% भाग में फैला है) में पशु- 
पालन लोगों की जोविका का महत्त्वपूर्ण साधन है, वहीं जनजाति बाहुल्य परव॑तीय क्षत्ं मे 
कृषि के छोटे-छोटे भूखण्डों से उत्पन्न कठिन भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों का 
मुकाबला करने के लिए एकमात्र विकल्प पशु-पालन ही रह जाता है । अतः राजस्थान में 
पशु-पालन से आमदनी व रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ता है । 
सातवां योजनाकाल में सूबे व अभाव की दशाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड- 
जाति के पशुओं पर पड़ा था, हालांकि भैंस-जाति के पशुओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि हैँ 
थी । राज्य में भेड-बकरी कुल पशुधन के आधे से अधिक है । इनकी संख्या में वृद्धि को 
रोक कर उत्पादकता बढ़ाने को आवश्यकता है | ह 
राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास का आमदनी, रोजगार व पोषण का स्तर बढूति 
की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की विभिन्‍न समस्याओं को हल करके 
इसकौ अधिक कार्यकुशल, अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकर्त 
है । इसमें भावी विकास की सम्पावनाएँ व्यापक रूप से निहित हैं । विभिन क्षेत्र में सूखे की 
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दराओं के कारण पशुओं का अन्य स्थानों को निरन्तर निष्क्रमण (णाष्टाघाणा) होता रहता 
है। पशु कुपोषण के शिकार होते रहते हैं, इससे स्वदेशी मसल में गिरावट आती गई है और 
चोरे को कमी के कारण लाखों पशु-पालक वर्तमान में इस रुग्ण उद्योग में नौचा जीवन-स्तर 
भोग रहे हैं। वे कॉमन भूमि पर स्वतंत्र चराई पर निर्भर करते हैं और पशुओं को अपने पास 
से घटिया किस्म का चारा व घास खिलाने को बाध्य होते हैं । इसलिए पशुओं के लिए 
पर्वत माज़ में चोरे की व्यवस्था करके तथा उनझो नस्ल में सुधार करके इनकी उत्पादकता 
को बढ़ने को आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र भी राज्य को घरेलू उत्पत्ति में अपना योगदान 
बढ़ा सके । 

हम वीचे योजनाकाल में पशु-पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाए गए विभिल 
कायंक्रमों का विवेचन करते हैं । 

() पशुओं के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम--राज्य में 
हन पशु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान 
(#एलंग पडशाभंप्रशाणा) पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था तथा खुराक व नारे 
का विकास किया गया है । बस्सी (जयपुर) में गाय व भेंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक 
केद्र स्थापित किया गया है, जहाँ आवश्यक उपकरणों व साधनों की उपलब्धि की गई है। 
पेश में मुर्ग नस्ल के भैंसों का अभाव पाया जाता है । इसके लिए कुम्हेर (झालाबाड़) में 
उक फॉर्म हाउस स्थापित करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक 

। इसलिए वहाँ पाड़ा (8७(90० ०७॥) का विकास किया जाएगा । कृत्रिम गर्भाधान के 
माध्यम से विदेशी भस्‍लों का उपयोग राज्य में अवर्गीकृत (॥-0९5०॥७॥) पशुओं के क्षेत्रों 
क्रॉप-प्रजनन (०००४५ ७7८८५॥०४) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है । इसके 
अलावा उत्तम स्वदेशी नस्‍लों का उपयोग करके चयनित प्रजनन (5९००॥४८ 0९८०१) भी 
बढ़ाया जा रहा है । चयनित प्रजनन में विदेशी नस्ल का उपयोग न करके अपने देश को 
उत्तम नस्ल का हो उपयोग किया जाता है, जबकि क्रॉस-श्रीडिंग में विदेशी नस्ल का 
किया जाता है । चयनित प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान व स्वाभाविक प्रजनन (पवणव। 
0(००५॥६) दोनों माध्यमों से किया जाता है । यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नस्‍्लों के लिए 
किया जाता है, जैसे : राठी, थारपारकर, नागौरी, आदि के लिए । दक्षिण के आदिवासी 
जिलों में भी पशु नस्ल सुधार का काम विदेशी जम प्लाज्म व क्रॉस-प्रजनन के अर्द्ध-प्रजनित 
सांडों (छ:॥-07०॥ ७७॥७) की सहायता से करने का कार्यक्रम है। 

स्वदेशो पशुओं की जस्‍लों में भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन करने 
वाले पशुओं की संख्या कम की जा सके । उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके एवं बेकार के 
सरंडों (६0०७ ७७॥७) की संख्या कम की जा सके । 

राज्य में राठी, गिर, थारपारकर, कांकरेज तथा नागौरी देशो गौ नस्ल विकास के लिए 
3 परियोजनाएँ क्रियान्बित को जा रही हैं | जैसलमेर में थारपारकर नस्ल की गायों के 
विकास हेतु गौ-संरक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया गया है । सीमा क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत सौमावत्तों जिलों में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ किया 
गया है ताकि देशी नस्ल के पशुओं में गुणात्मक सुधार किया जा सके । 
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राज्य में पशु-चिकित्सालय की संख्या में उत्तरौतर वृद्धि होती रही है । 7950-5॥ 
में इनकी संख्या 47 थी जो बढ़कर 960-64 में 255 हो गई । सातवां योजना व॑ 
बाद के वर्षों में इनमें वृद्धि को गई है । वर्तमान में राज्य में 72 पशु-पोली-क्लीनिक 
१75 प्रथम श्रेणी के पशु-अस्पताल, 238 पशु-अस्पताल, 285 पशु-डिसपेन्सरियाँ 
हे कं उप-केन्द्र हैं । इनके अलावा एक पशु-संस्था 5273 पशुओं पर कार्यरत 

॥ 

पशुओं में क्रॉस-प्रजनन व चयनित प्रजनन (८7055-७०८०॥॥४ था0 इले०ला ५४ 0#0०- 
कष्ट) के माध्यम से नस्ल- सुधार के प्रयास जाग हैं तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के 
प्रयास भी बढ़ाए गए हैं । इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार हो रहा है, जिसके भविष्य 
में और बढ़ने की आशा है। 

गहन पशु-प्रजनन के लिए “गोपाल " कार्यक्रम---यह कार्यक्रम 990-9। में चालू 
किया गया था । इसमें गैर-सरकारी संगठन अथवा गाँव के शिक्षित युवक (गोपाल) को 
उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है । इसमें विदेशों नस्ल का 
उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाघान की विधि का 
प्रशिक्षण दिया जाता है । एक क्षेत्र के बेकार सांडों को पूर्णतः बधिया दिया जाता है । पशु- 
पालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस 
प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों । 

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठवीं कक्षा पास अवश्य होनी चाहिए । अनुसूचित 


, जाति ब अनुसूचित जनजाति या एकौकृत ग्रामोण विकास परियोजना के व्यक्तियों को 


चशेयता दी जातो है ! इनको 4 महीने का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा 
आवश्यक साज-सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । चुने हुए व्यक्ति को प्रथम चार 
महीने के लिए 400 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण-भत्ता (5027०) दिया जाता है और तत्पश्चात्‌ 8 
महीनों के लिए इतनी ही राशि का प्रेरणा-भत्ता दिया जाता है । दूसरे वर्ष में उसे 300 र. 
प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है तथा गर्भाघान की फोस भी दी जाती है जो सरकार द्वाग निर्धारित 
होती है । तीसरे वर्ष में उसे 200 रु. मासिक दिया जाता है और बाद में कोई भत्ता नहीं दिया 
जाता है । दूसरे वर्ष से उसे प्रति बछड़ा (८७) प्रेरणा-राशि दी जाती है, और प्रथम वर्ष में उसे 
बेकार सांडों को बधियाने पर प्रेरणा-राशि दी जाती है । उसे आवश्यक साज-सामात व 
सामग्री निःशुल्क दी जाती है । उसे काम पर लगाने से पूर्व 4 वर्ष का बांड भरना होता है। 
प्रति गोपाल लागत का अनुमान 2] हजार रुपये लगाया गया है ॥ उसको प्रशिक्षण जिला स्तर 
पर दिया जाता है । इस कार्यक्रम के लिए आठवों योजना में 3.67 करोड़ रुपये के व्यय का 
प्रावधान किया गया था। हट 

कार्यक्रम का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार रखा गया--एक जिले में 4 पंचायत समितियों 
रखी गईं । एक पंचायत समिति में 0 गोपाल संस्थाएँ होती हैं । इस प्रकार राज्य के दक्षिण व 

4. छ०छाठगांट रिट्शंछ 2003-04, 9. 52. 
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पूर्वी भाग के 0 जिलों को 40 पंचायत समितियों में 400 गोपाल संस्थाएँ रखी गई हैं । 
प्रत्येक गोपाल-संस्था या इकाई निम्न कार्यों में भाग लेती हें-- 

(४3. विदेशी नम्ल का कृत्रिम गर्भाधान, 

(0 बेकार सांडों को बचियाना ((उन्लाआणा ण॑ 5ल0७४ ॥ण९), 

(४) चोरे का विकास, 

(/) प्रबन्ध की विधियों में सुधार, 

6) संतुलन-राशन की बिक्री 

(१0) बांझपन के कैम्प (्रलिहा॥9 स्थाएको, 

(४४) कौट नष्ट करना (डिबॉर्मिंग) (06४०770७8) व सींग हटाना (डिहोनिंग) 

(एलाणागाए) 

आशा है गोपाल योजना से राज्य के पशु-पालन में प्रगति होगी, जिससे राजस्थान में 
दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशु-पालकों को आपदनी भी बढ़ेगी । वर्तमान में राज्य के 
दक्षिणी-पूर्वी भागों के ।2 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समित्तियों में 586 गोपाल कार्यरत 
हैं। अब कई लाख पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध है । एक पशुधन सहायक 2 
हजार पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराता है । जयपुर, भरतपुर, अलवर व दौसा 
जिलों में डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान डेयरी फेडरेशन के सहयोग से संचालित किया 
जा रहा है 0009 के साथ 46 गोपाल कार्यरत हैं । 

गौशालाओं को उनतत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए 
“कामपरेनु" नाम की एक नई योजना 997-98 में प्रारम्भ की गई है । इससे कृषि- 
विकाप्त केद्ध व सक्षम स्वयंसेवी संस्थाएँ भी लाभ उठा सकेंगी । आगे चलकर चयनित 
निज्नी पशुपालकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा । इसके लिए 997- 
98 में ५) लाख रु. का प्रावधान किया गया है । ( बजद-भाषण, 2 मार्च, 997) 

(2) राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम--डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत 
'ग्जस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (२गुंवच्चा०॥ (00००एशणारढ एश्वाज फिेशनाठ0) 
(8८०७) अपूल के नमूमे पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम 
संचालित कर रहा है । डेयरी फैडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूघ तथा दूध से 
बने पदार्थ उपलब्ध कराने में संलग्त है । यह पशुओं के स्वास्थ्य के सुघार, पशु आहार की 
सुविधा तथा दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का भो प्रयास कर रहा है | चतेमान 
में दूध-संकलन का कार्य 6 जिला डेयरी संघों के द्वार संचालित किया जा रहा है 

क्षमता क्रमशः 9 लाख लीटर से बढ़ाकर 3.45 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी 

गयी है । गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलों में चलाया जा रहा है ।इस 
कार्य में 6 दुग्ध उत्पादक संघों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है । 2003-04 में (मार्च 2004 
तक) डेयरी फैडरेशन का औसत दुग्ध संग्रहण 0.33 लाख किलोग्राम प्रतिदित रहा था ठथा 
इसके दूध की बिक्री प्रतिदिन औसतन 8.55 लाख लोटर की थी । 


उाब शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राज्य में मार्च, 2004 के अन्त में कार्यशौल दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकाते 
समितियों कौ संख्या 7692 हो गई और इनमें जिला दुग्ध संघों की संख्या 6 हो गई । 
सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को काफो लाभ पहुँचा है । 
इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जा सका है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उचित 
मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से मुक्ति मिली है । डेयरी फैडरेशन के 
अधीन 4 पशु आहार संयंत्र (09॥४ [2०4 99॥0) कार्यरत हैं जिनमें पशु-आहार का 
उत्पादन कर उसका विपणन किया जाता है । 
राजस्थान में डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी व रोजगार में वृद्धि 
हुईं है । लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुँचा 
है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है 
तथा बायो-गैस के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोत का विकास हुआ है । 
शहरी क्षेत्रों में दूध व दूध से बने पदार्थों की बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली 
है, जो अन्यथा कठिन थी । 
डेयरी विकास पर टेक्नोलोजी मिशन-- भारत सरकार ने डेयरी विकास पर 
रेक्‍्नोलोजी मिशन प्रारम्भ किया हे, इसके निम्न उद्देश्य हैं--- 
(० उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी को अपनाकर 
ग्रामीण ग़ेज-गार व आमदनी में वृद्धि करना, 
(४) दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना । 
राज्य में ऑपरेशन फ्लड [ कार्यक्रम पाँचवों योजनाकाल में, ऑपरेशन फ्लड [६ 
कार्यक्रम छठी योजनाकाल में तथा ऑपरेशन फ्लड !] सातवीं योजना में चलाया गया था। 
इसे 994 तक पूरा करने का कार्यक्रम रखा गया था । इस कार्यक्रम को राजस्थान सहकारी 
डेयरी फैडरेशन (२८/)७) क्रियान्वित कर रहा है । इस कार्यक्रम में दुग्घ उत्पादकों की 
सहकारी समित्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ऑपरेशन फ्लड वा कार्यक्रम 
टेक्नोलोजी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित इन्क्रास्ट्रक्धर के पूरे 
लाभ प्राप्त किए जा सकें और सहकारी समिति, दूध यूनियन, व फैडरेशन के तीनों स्तर पर 
आत्मनिर्भर व सुदृढ़ सहकारी ढाँचे की स्थापना की जा सके । 
भावी योजनाओं में पशु-पालन, डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में 
अधिक तालमेल बैठाकर राज्य में आर्थिक विकास को प्रक्रिया तेज की जा सकती है । 
महिला डेयरी विकास योजना राज्य के 9 जिलों---जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, 
भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं सपेकर में चलाई जा रही है । इस योजना के 
अन्तर्गत दिसम्बर, 4993 तक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर एक 
लाख 95 हजार ग्र,त्ीण महिलाओं को लाभान्वित किया गया है । इसे 3 वर्ष और बढ़ाने तथा 
चूहू ज॑ उदयपुर जिलों में लागू करना भी स्वीकार किया गया है। के 
राज्य में पशु-विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की मात्रा 4960 में 
3.02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 985-86 में 2.75 किलोग्राम प्रति.दिन हो 
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ग है। दूध का कुल उत्पादन 4979-80 में 3.50 लाख टन हुआ था, जो 4789-90 
भें42 लाख टन तथा 2002-03 में 79.4 लाख टव हो गया है। इसके अलावा ऊन का 
उपादन 4973-74 में एक करोड़ किलोग्राम से बढ़कर 989-90 में 4.62 करोड़ 
किलोग्राप व 2002-03 में 2.04 करोड़ किलोग्राम तथा मांस का उत्पादन 4973-74 में 
२ हजार रब से बढ़कर 989-90 में 24.50 हजार टन तथा 2002-03 में 58 हजार 
दा पर आ गया है एवं अंडों का उत्पादन 2002-03 में 65.40 करोड़ हो गया है ॥ 


राजस्थान में भेड़ पालन का विकास व समस्याएँ--हम पहले बता चुके हैं कि 
राजस्थान में भेड़ों को संख्या 997 में .43 करोड्‌ थी जो 992 की तुलना में 47 2% 
अधिक थी । लगातार सूखा पड़ने के कारण 983-88 की अवधि मैं काफी भेड़ें नष्ट हो गई 
थीं। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़ें एक महत्त्वपूर्ण परिस्रम्पत्ति मानी जाती हैं । राज्य 
केशुष्क व अर्ड-शुष्क भागों में खेती की बजाय भेड़्-पालन ज्यादा लाभकारी रहता है । 
इसका राज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओं से ज्यादा ताल-मेल बैठता है। लगभग 
2लाख व्यक्ति सीधे भेडू-पालन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और लगभग 20 लाख 
अक्ति ऊन व ऊन-उत्पादन में संलग्न हैं । 
भेड़ प्रजनन कार्यक्रम (506७9 ऐहिच्श्स्तांतग8 श087श॥॥९)-राज्य में ऊन व 
मास के उत्पादन में गुणात्मक व माज्ात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार 
व्यापक प्रयास किए गए हैं । क्रॉस-प्रजनन ((४०५५ 87०९-008) कार्यक्रम नाली, 
चेकला, सोवाड़ी व मालपुरा नस्‍्तों पर लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत विदेशी मेढ़ों 
(8000९ ॥४09) व अर्द्ध-प्रजनन मेढ़ों (/॥-७7९० 7975) को आवश्यकता होती है । इसमें 
ऊैज्िम ग्रभाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है | इसके अलावा चयनित प्रजनन 
(0६०४६ 0९०१॥६) कौ विधि का उपयोग मारवाड़ी, जैसलमेरी, पूगल व मगर नस्‍लों 
पर किया भया है । इसके लिए चुने हुए मेढ़े पालकों से उचित दामों पर खरीद कर अन्य 
भेड-पालकों को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध किए जाते हैं । इस विधि में कृद्रिम 
गेषधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनों का उपयोग किया जाता है । 
वर्तमान में तीन भेड़ प्रजनन-फॉर्म (र८० ४7०९७ #९८४॥०६ थ्वग5) जयपुर, 
फरहपुर (सीकर जिला) व चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं, जो विदेशी व क्रॉस प्रजनित मेंड़े उत्पन्न 
करते हैं । ये भेड़ पालकों को दिए जाते हैं । क्रॉस-प्रजनन का कार्यक्रम भीलवाड़ा, जयपुर, 
घूर, सुंशूनू, ओगंगानगर व डूँगरपुर जिलों में लागू किया गया है । इसके लिए विदेशी भेड़ें 
आयात करके विदेशी मेंढे (8//00०279) तैयार किए जाते हैं । 
चयनित प्रजनन का कार्यक्रम बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, जोधपुर व 
पती जिलों में लागू किया गया है । इससे ऊन को किस्म में सुघार होता है तथा भेड्‌- 
पलकों को लाभ होता है । 
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भेड़ की 'अविकालीन' नसल--मालपुरा नस्ल कौ भेड़ ठथा रेम्बुले (विदेशी मेंद्रा) 
के संकरोकरण से विकसित की गई है । यह गलोचा ऊन के लिए एक उत्तम नस्ल मात्र 
जाती है । भारत के लिए “मेरिनो” नस्ल राजस्थान को चोकला, मालपुरा, नाली वध 
जैसलमेरी सस्‍लों के रेम्बुले व रूसी मेरितो (विदेशी मेढ़ों) द्वारा संकरीकरण से विकसित 
की गई है । हमें भारतीय मेरिनो नस्ल के मेढ़ों का भेड़-प्रजनन कार्य में अधिक उपयोग 
करना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी आयातित मेढ़ों से अधिक सस्ते होते हैं ॥ 


राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि. 977 


इसकी स्थापना 4977 में निम्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए को गई थी-.. 

6) भेड़-पालकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना, 

(४) इनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना, 

(४) ऊन व अतिरिर भेड़ें (5७७७५ $॥०८ए) भेड़-पालकों से खरीदना, 

(७) ऊन को ग्रेडिंग व बिक्रो करना, तथा 

(0. मांस को खरीद व बिक्रो करना । 

इस प्रकार भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशेन को स्थापना सहकारी क्षेत्र में की गई है! 
इसके सदस्य इस प्रकार हैं--भारत सरकार, राजस्थान सरकार दथा भेड्‌-पालकों की 
सहकारी समितियाँ । ऊन व अतिरिक्त भेड़ों की बिक्री की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक 
है । इसकी वित्तीय स्थिति की जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों पर नियुक्त माथुर समिति 
को सौंपा गया था । इसे 99-92 में 23. लाख रु. व 992-93 में 3.7 लाख र. की 
मुनाफा हुआ था, लेकिन 993-94 में 94 हजार रु. का घाटा हुआ और 994-95 में भी 


23.6 लाख रु. का घाटा हुआ है ४ इसके कार्य सम्पादन में सुधार करके इसे अधिक सक्षम 
व सक्रिय करने को आवश्यकता है । 


भेड़ विकास से सम्बन्धित समस्याएँ च सुझाव 


() ऊन के विषणन में क्मियाँ--ऊन के लिए उचित कौमत-व्यवस्था का अगाव 
पाया जाता है । ऊन प्रचलित बाजार भाद पर खरीद लिया जाता है । फिर उसकी ग्रेडिंग 
(अणीकरण) करके उसे ऊँचे भावों पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है । लेकिन ऊन के 
लिए कोई समर्थन मूल्य (६००७०॥ 77८8) निर्धारित नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में 
मंदी को दशा में ऊन-उत्पादकों को हानि होने का अन्देशा बना रहता है । 

ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग व बिक्री तथा मांस व जीवित भेड़-जावि के 
पशुओं का कारोबार निजी व सरकार क्षेत्र में पाया जाता है । इसे सहकारी समितियों के 
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दायरे में लाकर डेयरी विकास कार्यक्रम की भाँति संचालित करने की आवश्यकता 
है। ऐसो समितियाँ ग्राम स्तर पर बनाई जानी चाहिए । ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती 
हैं तथा टीकाकरण, उत्तम मेंढ़े उपलब्ध करने आदि कार्यों में सहयोग दे सकती हैं । इनसे 
भेड़-पालकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । इनसे जाति, वर्ग व लिंग के भेद भी कम होंगे तथा 
भैड़-विकास-कार्यक्रम को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा । 

(2) माँस व जोवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी-देशों में बढ़ाकर भेड्पालकों को 
अतिरिक्त पशुओं का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकता है । 

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन को सुदृढ़ करने की 
आवश्यकता है ताकि ऊन कौ ग्रेडिंग व विपणन में सुधार हो सके । 


(4) भेड़-पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए । चूँकि 
भेड़-पालन की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है---यथा, एक जगह स्थित होकर (६८/०॥४7७), 
अ्द्ध-प्रवासी या भ्रमणशील (5८ग।-7) (//०79) तथा प्रवासी । इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियों 
के लिए भेड़-पालकों से निरन्तर सम्पर्क रखना कठिन होता है । भेड्-पादक समुदाय में से 
ही आवश्यक भत्ता देकर युवकों को प्रशिक्षण देकर वैयार करना होगा नाकि वे भेड़- 
विकास कार्यक्रम को आवश्यक गति प्रदान कर सकें । 

(5) बीमारी की जाँच-पड़ताल व स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम--विदेशी व क्रॉस- 
प्रजनन की भेड़ों पर बीमारी का जल्दी असर पड़ता है । इसलिए प्रत्येक जिले में बीमारी के 
निदान व इलाज कौ व्यवस्था बढ़ाने का प्रयाप्त किया जाना चाहिए ! इसके लिए टीके लगाने, 
दवाइयां देने, भेड़ों को कीड़ों से मुक्त करने (8९७०वााह), खनिज-विटामिनों की कमी 
दूर करमे आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । चूँकि भेड-पालक दवाई की कीमत देने में 
असमर्थ पाए जाते हैं, इसलिए सरकार ह्वारा उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगी | 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों भेड़ों का 
सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेड़ों का अकाल के समय अन्य क्षेत्रों में 
निष्क्रमण भी होता रहता है । इसलिए चारे व आहार का उत्पादन तथा पानी को सुविधा 
बढ़ाकर भेड़-विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति प्रदान की जानी चाहिए । भेड़ों 
में रोगों को रोकथाम के लिए दवाइयों को खुराकों, छिड़काव व टोकाकरण जैसे 
कार्यक्रमों का भी महत्त्व होता है । पानी व चोरे की कमी के कारण भेड़ें पश्चिमी राजस्थान 
से राज्य को सीमा से जुड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात में चली जाती हैं । 
उनके ठहराव के दौरान उनके उचित व शीघ्र उपचार के लिए 4। स्थायी निगरानो चौकियाँ 
(४०६ 055) स्थापित को गई हैं । 

बकरी-पालन : विकास थ समस्याएँ--राजस्थान में बकरी को संख्या भारत में 
सबसे ज्यादा रहो है । 983 में बकरी-जाति के पशुओं की संख्या .55 करोड़ रही जो 
पेटकर 988 में .26 करोड़ पर आ गई । 992 में बकरी-जाति की संख्या [.5 करोड़ 
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रही जो 988 की तुलना में 9 8% अधिक थी । 4997 में इनकी संख्या .69 करोड़ 
आँकी गई है जो 992 की तुलना में 2% अधिक है । इस प्रकार बकरी की संख्या में 
अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहे हैं । बकरी को संख्या बहुधा सूखे के कारण घट जादी 
है और अपेक्षाकृत उत्तम वर्षा के कारण बढ़ जाती है । राज्य के उत्तर-पूर्वी व 'परिचमी 
जिलों में लगभग 3/4 बकरी जाति के पशु पाए जाते हैं । राज्य के सभी भागों में बकरी को 
संख्या में वृद्धि होती रही है । राजस्थान में बकरी को प्रमुख नस्‍्लें इस प्रकार हैं : सिगेही, 
लोबी, जमना, पारी, अलवरी, बरबारी तथा झकराना । सिरोही नस्ल दूध व मांस दोनों के 
लिए उत्तम मानी गई है, जबकि मारवाड़ी नस्ल मांस के लिए, विशेष रूप से णाज्य के सूखे 
पश्चिमी भाग में पाली जातो है । 

बकरी 'गरीब को गाय' (००० शाथ'5 ८०७) मानी गई है । प्रायः लागत के 
काएण, निर्धन परिवार बकरी पालते हैं, जिससे उनको पोषण प्राप्त होता है और वे इसे 
आसानी से बेच भी सकते हैं । अजमेर व सिरोही जिलों में बकरी के आर्थिक अध्ययन से 
पता चला है कि न केवल निर्धन लोग, बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले 
लोग भी बकरी पालते हैं । निर्धत लोग इसे “कम लागत कम प्रतिफल' के रूप में अपनाए 
रहते हैं, लेकिन खेतों पर चराई की थोड़ी सुविधा पाए जाने के कारण मध्यम श्रेणी के 
किसान भी इनको पालते हैं | बकरी-पालन-श्रम-गहन होता है, और इसमें प्रायः स्तरों 
बच्चों, कमजोर व वृद्ध व्यक्तियों के श्रम का उपयोग होता है । 

बकरी-पालन व पर्यावरण (609(-:९७३॥ाह शा शाषाणाणशा)--रः 
यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का हास्र (60६/90467) करती है। ऐप 
बअहुधा वन-विभाग कर्मचारी कहा करते हैं । उनका विचार है कि बकरी पौधों को अन्तिम 
पत्तियाँ तक खा जाती है, जिससे पर्यावरण में गिरावट आती है । लेकिन उपयुक्त विकासे- 
संस्थान के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह धारणा सही नहीं है । बकरी तो अन्य कारणों से 
गिरे हुए पर्यावरण में भी अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि यह उन पौधों को भीखा 
सकती है, जिन्हें भेड़ें व अन्य पशु नहीं खाते । इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओं से 
प्रतिस्पर्धा नहीं करती । इससे प्रोटीन (दूध व मांस) की मात्रा इसको दिए आहार की बुला 
में भेड़ से थोड़ी अधिक प्राप्त होती है । लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी पौधों के 
अपेक्षाकृत अधिक बेहतर अंशों को खा जाती है, जिससे भेड़ व अन्य पशुओं की तुलना में वे 
अधिक बिनाशकारी सिद्ध होती हैं । 

'बकरी-पालन की समस्थाएँ---बकरी-पालन के अध्ययन से एक निष्कर्ष यह घ्री 
सामने आया है कि एक साथ 0-20 बकरी पालने पर प्रति बकरी लाभ को मात्रा सर्वाधिक 
होती है, हालांकि इस पर विभिन्‍न परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है ! प्रायः यह देखा 








॥. हुक 80०७० खाद 80 $ क्षण, द००६ छत ए०्म-हल्कुलऊ, जरगाक्वल जी ऐटडोगाएया 
$00क९३ (08), 39एण. 987 
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गया है कि बकरो-पालन यें झुंड (#८॥७) को संख्या के बदूने का उत्पादकता पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । इसलिए प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी संख्या 
प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनो चाहिए । बकरी को ठौक-ठीक संख्या पर ही एक 
बकरी पालक उन पर अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर 
सकता है! 

बकरी के दूध, मांस व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए | इसके 
लिए बकरी -पालकों को दूध की एक विशेष प्रकार की गंध में सुधार करने का उपाय 
सुझावा चाहिए ताकि इसको बिक्री बढ़ सके । उनको मांस व जोवित पशुओं की बिक्री से 
अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए । राज्य में बकरी की नस्ल उत्तम 
किस्म कौ पाई जाती है जिसे बनाए रखने व उसमें सुधार करने के लिए बकरी-पालकों को 
उत्तम किस्म के स्वदेशो नस्ल के बकरों (00५॥.५) का वितरण करना चाहिए । इस व्यवस्था 
'र विदेशो नस्‍लों के द्वारा क्रॉस-प्रजनन से ज्यादा घ्यान दिया जागा चाहिए | बकरी के लिए 
'चोरे का विकास पर्यातत मात्रा में किया जाना चाहिए! सामाजिक वानिकी (४००० शिखा) 
कार्यक्रम में ऐसे पेड़ ब झाड़ियों को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के स्वास्थ्य पर 
अनुकूल प्रभाव डालते हैं । 'विलायती बबूल' इस दृष्टि से हानिकारक माना गया है । बकरी 
आउडू, खेजड़ी, बोरड़ी आदि पौधों व पेड़ों को ज्यादा पसन्द करती है । 

अत; बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े क्षेत्रों के 
विकास्त में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ को जा सकती है । स्मरण रहे कि बकरी पर्यावरण 
के हाग का प्रमुख फारण नहीं है । इसके लिए बकरी को दोषी ठहराना इस नें से पशु के 
साथ घोर अन्याय करना होगा, जो किसी न किसी तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भी अपने 
आपको जीवित रखे हुए है । 

चर्तमान में विदेशी नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रॉस-प्रजनन विषय पर अध्ययन के 
लिए स्विग्जरलैण्ड को सरकार से एक समझौता हुआ हे । इस परियोजना के चौथे चरण के 
मार्च 993 के अन्त तक समाप्त होने का लक्ष्य था । बकरी-विकास्न कार्यक्रम में स्विस- 
सहयोग व सहायता से काफी लाप प्राप्त हुआ है । स्विट्जरलैण्ड से एल्पाइन एवं टोगनबर्य 
नस्ल के बकरे मंगवाए गए हैं, तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा 
भो सिरोही मसल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया यया है । राज्य के अन्य 
बकरी-पालकों में भी इनका वितरण किया गया है । भूतकाल में बकरी को संख्या अपने 
आप चढ़्तो रही है, भविष्य में इसे नियमित करने के लिए नियोजित प्रयास करने को 
आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके । बकरी 
विकाप्त कार्यक्रम के तहत विदेशों सहायता प्राप्त होती है । स्वदेशी नस्ल में स्वदेशी साधनों 
से सुधार करने का प्रयास भी साथ में जारी रहना चाहिए। 


220 राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


'बस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक चैंसें पाली जातो हैं ? 
(अ) पाली (ब) अजमेर 
(स) जयपुर (द) दौसा (स) 
2. केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंघान संस्थान स्थापित है--- 
(अ) जयपुर में (ब) अम्बिकागगर में 
(स) जोघपुर में (द) पाली में (ब) 


(सही नाम) (अविकानगर, मालपुगा, टोंक में) 
3. गजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती हैं ? 


(अ) उदयपुर (ब) जयपुर हि 

(से) पाली (द) बाड़मेर (अ) 
4. दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन-सा स्थान है ? 

(अ) प्रथम (ब) चत्तर्थ 

(स) द्वितीय (द) पंचम (अ) 
$. राजस्थान फे किस जिले में विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन 

होता है ? 

(अ) जयपुर (ब) जैसलमेर 

(स) बाड़मेर (द) पाली (द) 
6. राष्ट्रीय उष्ट (ऊँट) अनुसंघान केन्द्र स्थित है-- 

(अ) अलवर में (ब) बाड़मेर में 

(स) बौकानेर में (द) जैसलमेर में (स) 
7. राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, वे पशु हैं-- 

(अ) बकरियाँ (ब) दुघारू पशु 

(स) ऊँट (द) भेड़ (ड) 


8. 997 की पशु-संगठना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या है-- 
(अ) 3.43 करोड़ (ब) 543 करोड़ 
(स) 55 करोड़ (द) 478 करोड (ब) 
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» पशुओं में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या है- 


(अ) गौवंश के पशुओं की (ब) भेड़-जाति के पशुओं की 
(स) बकरी-जाति के पशुओं की (<) चैंस-जाति के पशुओं को (स) 


0. पशु-घन से सर्वाधिक लाभ क्या मिलता है ? 

(अ) सुस्त मौसम के रोजगार 

(ब) वर्षभर का पूर्ण रोजगार 

(स) उद्योगों के लिए कच्चा माल 

(द) अर्द-शुष्क व शुष्क प्रदेशों में रोजगार (द) 
. दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नें है. - 

(अ) थारपारकर एवं राठी (बे) राठी एवं नागौरो 

(स) मालबो एवं थारपारकर (द) मेवात्ती एवं मालवी (अ) 

हि ॥२85, 7998 

2. किस भेड़ का ऊन मध्यम फाइन किस्म का होता है ? 

(अ) चोकला (ब) मगरा 

(स) मारवाड़ी (द) कोई नहीं (अ) 
3. राज्य में रोजगार को दृष्टि से सर्वाधिक खोत है-- 

(अ) पर्यरन (ब) पशु-पालन 

(स) बड़े उद्योग (द) खनन (ब) 
4, राज्य में बकरी प्रजनन-केन्द्र कहाँ है ? 

उत्तर: अजमेर जिले के गमसर गाँव में । 
45, राज्य में पोल्ट्री-फार्म कहाँ स्थित है ? 

(अ) जोधपुर (ब) जयपुर 

(स) कोटा (द) बीकानेर (ब) 
6. अश्व विकास केद्ध कहाँ कार्यरत हैं ? 

उत्तर : उदयपुर, झालावाड़, जालोर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जयपुर 

जिलों में । 
7, डेयरी फेडरेशन को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 4999 में कौन-से पुरस्कार से 

सम्मानित किया गया है. ? 

उत्तर : ज्ञान-ज्योति १ 
अन्य प्रश्न 


4५ 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कोजिए । राज्य 
सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए । 


र22 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. 


(0) राजस्थान का पशुधन (29. ॥६॥, 2004) 
(४) राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम 


(४) गहन पशु-प्रजनन के लिए “गोपाल” कार्यक्रम 


- राज्य के शुष्क व अर्ड्ड शुष्क क्षेत्र कौन-कौन से हैं 2 इनमें पशु-पालन का महत्व 


समझाइए । क्‍या इनमें पशु पालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी माना जा सकता 
है ? स्पष्ट कीजिए । 


« राजस्थान के शुष्क एवं अर्् शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का महत्त्व स्पष्ट कौजिए। 


राज्य में पशुधन की होन दशा के क्या कारण हैं ? 


» राजस्थान को पशु-सम्पदा का विवरण दीजिए । राज्य में भेड़्-पालन व्यवसाय को 


प्रमुख समस्याएँ कया हैं ? 


« राजस्थान के पशुधन के महत्त्व व संरचना पर एक निबन्ध लिखिए । 


- गोपाल योजना के उद्देश्य बताइए । (00 शब्दों में) 
» (अ) राजस्थान में पशुधन के विकास में क्या-क्या बाघाएँ हैं ? सरकार ड्वार पशुधन 


के विक्रास के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? (5 पूष्ठों में) 
(थ) राजस्थान में डेयरी बिकास कार्यक्रम को उपलब्धियाँ बताइए । (00 शब्दों 
में) 


« गज्य में भेड़ व बकरी व्यवसाय पर एक निबन्ध लिखिए । 





राज्य का आधार-ढाँचा-सिंचाई 
(450८ प्रा8 तक 8 949-7ध0०॥7) 


इस अध्याय में आधार-संरचता के विकास के अन्तर्गत राजस्थान में सिंचाई के 

व सिंचाई को महत्त्वपूर्ण परि-योजनाओ पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा । 

(7) सिंचाई का विकास--राजस्थान में निरन्तर पड़ने वाले सूखे व अकाल तथा 
गम्य के लगभग दो-तिहाई भू-भाग में मरु व अर्द्ध-मर क्षेत्र के पाए जाने के कारण सिंचाई 
का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया है । राज्य में नदियो व तालाबों की कमी पाई 
जाते है । पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं । उसके पानी का उपयोग 

बाँधों का निर्माण करके किया जा सकता है । इस क्षेत्र मे कुओ का पानी कम गहराई पर 
पया जाता है जिसे पम्प ट्वारा निकालकर सिंचाई के काम मे लिया जा सकदा है । राज्य मे 
योजनाकाल में वृहद्‌, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विवास किया गया है | वृहद्‌ 
(०शृ०) सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (00(ए790॥९ 
(०००४0 4९७) (204) ॥0 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है, मध्यम में यह 2 से 
0 हजार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (४००) में 2 हजार हैक्टेयर तक होता है । 
निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल 
- ने का अनुपात घटता-बढ़ता रहा है । चतुर्थ व पंचम योजनाओं में यह 34% रहा था ।॥ 
शतेवीं योजना में यह 22.2% रहा था, आठवों पंचवर्षीय योजना (१992-97) में यह 
45.3% रहा । नव योजना (997-2002) में यह 7.4% रहा ॥- 2002-03 में यह 8.4% 
बे 2003-04 में 45.2% रहा । 
सिंचाई व बाद नियंत्रण पर व्यय की राशि प्रथम योजना में 3.3 करोड़ रुपये से 
देकर सातवीं योजना में 690.5 करोड़ रुपये तथा आठवीं योजना (992-97) 836.2 
कोड़ रु. हो गई (लक्ष्य 4920 करोड़ रु. का था) । नवीं योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण 
ड॒ रा करोड़ रु, 2002-03 में 370.2 करोड़ रु. व 2003-04 में 976 8 करोड़ रु. व्यय 
गये । 


अप यम चल 3 
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योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर व्यय तथा सिंचाई की सम्भाव्यता 
(7्डभांणा ?०थापश) का विकास--राज्य में सिंचाई व बाढ-नियंत्रण पर योजनाबार 
वास्तविक व्यय की राशि का विवरण निल तालिका में दर्शाया गया है-- 








योजनाकाल 


नी अजीत» 








योजना में सिंचाई व बाढ़ 
सार्वजनिक क्षेत्र | नियनत्रण पर कुल 

का कुल व्यय का अनुणात 
वास्तविक व्यय | ( प्रतिशत में ) 
(करोड़ रु. में ) 


सिंचाई व बाढ़- 
'नियनत्रण पर 

चास्तविक व्यय 

(करोड़ रु. में ) 
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तीन वार्षिक 
योजनाएँ( 966-69) 
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आठवीं (१992-97) 











नवीं (997-2002) 

















योजनाओं में 


60444 | 2 | 
सिंचाई पर पारी विनियोगों के फलस्वरूप राज्य में सिंचाई को 





सम्भाव्यता [छाहरा०० एणशाएंत्र) 950.5। में 4 लाख हैक्टेयर से बढ़कर सातवीं योनी 
के अन्त में, अर्थात्‌ 9899-90 में, लगभग 22.32 लाख हैक्टेयर तथा आठवीं योजना के भी 
तक 26.63 लाख हैक्टेयर हो गई । लेकिन नवीं योजना के अंत में इसके 28 लाख हैब्टेया 
रहने का अनुमान लगाया गया था ऐं- 


) एमी लाएं सच फ्रद्य शिक्षा १०. १,9 32 & ३॥०क6526 8ण१2ल 5700५ 2004-45, 0 50 
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योजनाकाल में बृहद्‌ व मध्यम सिंचाई की परि योजनाओं पर किए गए व्यय व उससे 
उस्तन सिंचाई की सम्भाव्यता निम्न तालिका में दर्शोई गई हे । साथ में लघु सिंचाई के विकास 
पह किए गए व्यय व उत्पन सिंचाई की सम्भाव्यता भी दी गई है ॥ 
कया निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (॥95-90) में 
सिंचाई की वृहद्‌ व मध्यम योजनाओं पर ॥55 करोड़ रुपये के व्यय से 9 2 लाख 
हैकटेय में सिंचाई को सम्भाव्यता (वराइभाणा 70/0७१॥॥) उत्पन की गई । इसी अवधि में 
तथु सिंचाई को स्कीमों पर लगभग 97 कर्रेड़ रपये के व्यय से 32 लाख हैक्टेयर में 
सिंचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया । इस प्रकार कुल ।772 करोड़ रुपये के व्यय 
से लाभग 22 4 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता की जा सकी । (जो ऊपर दिए गए 
2232 लाख हैक्टेयर के समीप आती है) । स्मरण रहे कि पिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न 
करने की प्रति हैक्टेयः लागत काफी तेजी से बढ़ रही है | उदाहरण के लिए, वृहद्‌ व 
मध्यम सिंचाई को परियोजनाओं घर तृतीय योजना में 65.4 करोड़ रुपये के व्यय से 
3: लाख हैक्टेयर में सिंचाई का विकास हुआ, जबकि सातवीं योजना में 589 
कररेड़ रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हैक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा 
स्का । इसी प्रकार की स्थिति लघु सिंचाई कार्यक्रमों में भी प्रकट हुई है । तृतीय 
योजवा में इन पर 3.3 करोड़ रुपये के व्यय से 22 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की 
सम्भाव्यता उत्पन्न की गईं थी, जबकि सातवीं याजना में 08.7 करोड़ रुपये के व्यय 
से 386 हजार हैक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा सका है । इस प्रकार दोनों 
प्रकार की परियोजनाओं में प्रति हैक्टेयर सिंचाई के सृजन की लागत में अत्यधिक 
। 



































वेद्धि हुई 
योजगाबथि | यृहदव मध्यम | इससे उत्पत | लघु सिंचाई | इनसे उत्पल 
परियोजनाओं पर सिंचाई पर व्यय सिंचाई 
व्यय (करोड़ रू. | सम्भाव्यता | (करोड़ रु." | सम्भाव्यता 
में) (लाख है. में ) में) (हजार है. में ) 

पैजन पूर्व अवधि उपलब्ध नहीं _ | 32 | उप्लब्धनर्ी | 28 | 

स योजक 238 | ०१ | विकला इलाओ | 8 | 
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पंचवी 2 

सह) ज ॥979-80 2945 ॥ ०] |] 308 | 48 

0974-80 तक) 5 

स्कः 3808 ॥7 ३65 4 

छह पगनिव) 3899 20 के 087 ञ 
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990-92 की वार्थिक योजनाओं चृहद्‌ व मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई की 
सम्भाव्यता .0 लाख हैक्टेयर ठथा लघु परियोजनाओं से 20 हजार हैक्टेयर उत्पन्न को गई 
जो आठवों योजना में क्रमश: 2.75 लाख हैक्टेयर व 32 हजार हैक्टेयर रही । 

प्रथम योजना में वृहद्‌ व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर सिंचाई की 
सम्भाव्यत्ता (घ्ठ/४०७ ९०००४) उत्पन्न करने की लागत प्रति हैक्टेयर 2644 रुपये 
से बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर हो गई इस प्रकार इस अवधि 
में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्त करने की लागत 0 भुनी से अधिक हो गई । भविष्य 
में अधिक जदिल क्षेत्रों में सिंचाईं का प्रयास करने से यह लागत और बढ़ेगी '* 

सिचाई से फसलों कौ प्रति हैक्टेयर उत्पादन में काफो वृद्धि हो सकती है। 990-9 
व 2004-02 की अवधि के लिए राजस्थान में विभिन फसलों की उत्पादकता के औसत 
परिणाम सिंचित व असिंचित फसलों के लिए निम्न प्रकार रहे-- 


4990-9 व 2004-02 के वर्षो में उत्पादकता के स्तर* 
( प्रति हैक्टेयर उत्पादन किलोग्राम में ) 


200]-02 










| कल... | सल 
॥. | मेहूँ 
2 (ससोंचरई  _ _ (9%6 | 862 


[3 किफ्स करके तप उता[॥७ 
















अंश तालिका से स्पष्ट होता है कि आमतौर पर प्रति हैक्टेयर पैदावार सिंचित शत्रों में 
असिंचित क्षेत्रों कौ तुलना में अधिक पाई जाती है । इससे सिंचाई का महत्त्व प्रगट होता है । 
राजस्थान में सिंचाई-महनता (78४०-८०) में धीमी गति से 
वृद्धि--सिंचाई-गहनता निकालने के लिए सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग 
देना होता है इसको बदलती हुई स्थिति निम्न तालिका में दी गई है-- _ 





योजना अधवा वर्ष | सकल सिंचित क्षेत्र | शुद्ध सिंचित क्षेत्र | सिंचाई-गहनता 
(लाख है. में ) में 0००-0/009॥ 
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जालिका से स्पष्ट होता है कि राच्च में सिंचाई-गहनता प्रथम योजना के 79.2 
के औसत से बढ़कर 2002-03 में 420.6 पर आ गई है । इससे सिद्ध होता है कि एक से 
अधिक बार सिंचाई का क्षेत्र थोड़ा बढ़ा है । पूर्व वर्षों में यचद कभी-कभी इससे भी ऊँची रही 
थी 

2002-03 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 43.7 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंचित 
क्षेत्रफल 52.7 लाख हैक्टेयर रहा । सकल सिंचित क्षेत्रफल में 38.9 लाख हैक्टेयर में कुओं 
व ट्यूबबैल से 74% भाग में सिंचाई हुई तथा 3.5 लाख हैक्टेयर में अर्थात्‌ 26% भाग में 
नहरों से सिंचाई सम्पन्त की जा सकी । इस प्रकार राज्य में कुओं व ट्यूबवैलों के माध्यम से 
सिंचाई का स्थान सर्वोच्च रहा है । इसी वर्ष तालाबों का सकल सिंचित क्षेत्रफल में अंश 
नगण्य ही रहा (मात्र 8000 हैक्टेयर) । 

चयोजभाकाल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति|--योजनाकाल मे चुने हुए वर्षों के 
लिए कुल सिंचित क्षेत्रफल को प्रगति निम्न तालिका मैं दर्शाई गई है 


सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल 
(लाख हैक्टेयर में ) 'कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत 


॥40/ 2.0 
20.8 49 
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शालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल कृषित क्षेत्रफल 
से अनुपात 4950-57 में 42% से बढ़कर 999-2000 में लगभग 36.0% पर पहुँच गया । 
लेकिन 200१-02 में यह 32.4% तथा 2002-03 में 39 9% (कुल कृषित क्षेत्र के काफी घट 
जाने के कारण) आंका गया है । इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 2/3 कृषित 
क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है, इसलिए राजस्थान में सूखी खेती के विकास खेती के विकास पर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है । 

अब हम राजस्थान में नहरों की सिंचाई पर प्रकाश डालेंगे । इनमें कुछ नहरें पुरानी 
हैं और कुछ नहीं हैं । पुरानी नहर व्यवस्था में गंगनहर व भरतपुर नहर का उल्लेख करना 





3... वैशञाएणणाने 50805005 ण रि2]3च॥०॥, 973-74 ॥0 200-02 एशा०७६ ७९5 (ण 
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आवश्यक है । आगे चलकर हम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा सिंचाई को 
ृहदू परियोजनाओं के अन्तर्गत भी महरों की सिंचाई का वर्णन करेंगे । 
अंगनहर--नहरों के सम्बन्ध में राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है । 
यह सन्‌ 927 में सतलज नदी से फिरोजपुर (पंजाब) के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई 
थी । मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (श्रीगंगादगर) तक बहती है । इसको लम्बाई 37 
किलोमीटर है और वितरक-शाखाओं की लम्बाई ॥280 किमी है । इससे श्रीगंगानगर जिले 
में । $ लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है । इसकी सिंचाई से कपास, गेहूँ, माल्य आदि 
कौ फसलें उत्पन्त की जाती हैं । यह नहर अब काफो पुरानी हो चुकी है और इसकी 
मम्म्मंत की आवश्यकता है 
सन्‌ 984 मे इस नहर को गगनहर लिक चैनल से जोड़ने का काम शुरू किया गया 
था। यह लिक चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे इसमें इंदिरा गाँधी नहर 
का पानी छोड़ा जाएगा। लिक चैनल का उद्गम हरियाणा मे लौहगढ़ नामक स्थान पर 
'होगा। यह चैनल साधुगाली (श्रीगगानगर) के एस गगनहर मे मिल जाती है। 
गंगनहर के आधुनिकीकरण के लिए 44579 करोड़ रु. की लागत की योजना 
का कार्य प्रगति पर है। 2004-05 के लिए इस पर 72 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है। 
भरतपुर नहर- यह नहर ॥964 मे बनकर तैयार हो गई थी। यह पश्चिमी यमुना 
नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमे से 6 किमी. लम्बाई 
उत्तर प्रदेश मे आती है। इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि की सिचाई होती है। इसमे 
खाद्यान्नों का उत्पादन बढमे मे भारी योगदान मिला है। 
गुड़गाँव चहर--यह नहर यमुना नदी से ओखला (दिल्ली) के पास निकाली गई है । 
इसका निर्मांण 966 में शुरू किया गया था और यह 98$ में बनकर तैयार हो गईं थी + 
राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामां तहसील के जरेरा गाँव में प्रवेश करती है, 
राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है । इससे कामां व डौग तहसील में 28.20 हैक्टेयर भूमि 
में सिंचाई होती है । यह सिंचाई को वृहद्‌ परियोजना में आती है । 


राजस्थान की बहुठद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ त्था सिंचाई की घृहद्‌ 
परियोजनाएँ 


( अ) राजस्थान की बहुउद्देशीय तथा अन्तर्गज्यीय भदी घाटी परियोजनाएँ इस 
प्रकार हैं-- ७2952 का 

() भाखड़ा नांगल परियोजना में हिस्सा, 

(2) चम्बल परियोजना में हिस्सा, 

(3) व्यास परियोजना, 

(4) माहो परियोजना । _ 

( आ) सिंचाई की वृहद्‌ परियोजनाएँ (जिन पर कार्य किया जा रहा है) जैसा कि 
पहले बतलाया जा चुका है, सिंचाई की वृहद्‌ परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि के लायक 


कमाएड क्षेत्रफल 0 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है 0 हजार हैक्टेयर से ता है । ये अग्रांकित हैं-- 
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() इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, 

(2) अन्य सात बृहद्‌ सिंचाई परियोजनाएँ--गुड़गाँव नहर, ओखला जलाशय, 
नर्मदा, जाखम, बीसलपुर, नोहर फोडर व सिद्धमुख । इनका संक्षित परिचय आगे दिया जाता 
है। 

राज्य की बहुउद्देशीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ 

6) भाखड़ा-नांगल---यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना है । 
इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं । राजस्थान का इसमें 5.2% 
अंश रखा गया है । इस योजना से राजस्थान के श्रीगंगा- नगर जिले की कुछ भूमि 
कृषि योग्य हो सकी है और बहाँ सिंचाईं का विस्तार हुआ है । राज्य में छोटी-बड़ी 
मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई हैं--मुख्य शाखा-नहरों को तलहटियाँ 
पवकी बनाई गईं हैं, जिसमें बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा म सोखा जा सके । नहरों की खुदाई 
और लाइनिंग के साथ-साथ्‌ गाँव बसाने, मंडियाँ और सड़कें बनाने आदि का कार्य भी किया 
गया है। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई- क्षमता 4.6 लाख हैक्टेयर है, जिसमें 
राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हैक्टेयर, हरियाणा का 5.5 लाख हैक्टेयर तथा 
पंजाब का 6.8 लाख हैक्टेयर रखा गया है । 

इस योजना में सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली भी पैदा को जाती है । नांगल 
का बिजलोघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजली मिलने लगी है । राजस्थान 
को बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली दी गई है, जहाँ से यह अन्य शहरों और गाँवों में 
पहुँचाई गई है । फलस्वरूप चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं व सीकर आदि स्थानों को भी भाखड्ा 
की बिजली पहुँचाई गई है । 

(2) चम्बल परियोजना--चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक अविरल सबसे बड़ी और एक अविरल बहने 
वाली नदो है । चम्बल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य मिलकर कार्य 
कर रहे हैं । इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है । इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी 
पर बाँध बनाया गया है । 

() गाँधी सागर बाँध-.-( प्रथम अवस्था)--यह भान-पुरी (मध्य प्रदेश) से ।0 मौल 
उत्तर-पश्चिम में और चौरासी-गढ़ से 5 मौल नीचे बनाया गया है । यह सबसे बड़ा जलाशय 
है । (६) राणा प्रताप सागर बाँध--(ट्वितीय अवस्था)--यह पहले बाँध से 2। मल नीचे 

+. पलिया झरने पर बनाया गया है | 67) जवाहर सागर बाँध--( तृतीय अवस्था)--यह 
बाँध केवल 'पिके-अप! बाँध है जिसमें गांधीसागर बाँध व राणा प्रताप सागर बाँधों से छोड़ा 
गया पानी इकट्ठा किया जाता है । यह कोटा शहर से 0 मोल दक्षिण में बनाया जा रहा है ॥ 
इसे कोटा बाँध भी कहते हैं । (४9) कोटा सिंचाई बाँध (6०७ ऐशा०हृ०)--( प्रथम 
अवस्था)--यह कोटा शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है ! पहले तीन बाँधों के साथ 
'पन-बिजलीघर भी बनाए गए हैं । इस योजना की पहलो अवस्था में गाँधी सागर बाँध तथा 
, बिजलीघर, कोटा सिंचाई बाँध और जवाहर सागर बाँध से दार्यीं और बायीं मुख्य नहरों का 
काम हाथ में लिया गया था, जो अब पूरा हो गया है । द्वितीय अवस्था में रावतभाटा के पास 


2») राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राणाप्रताप सागर बाँध व बिजलीघर बनाए जा रहे हैं । तृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाँघ 
बनाया जा रहा है । चम्बल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया कोदा व बूँदी जिलों में 
सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी । चम्बल कमाणड क्षेत्र में पानी के जमाव, क्षारयुक्त भूमि व पानी 
के मिट्टी में सोख लिए जाने को समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिससे सिंचाई को पूरी क्षमता 
का उपयोग नहीं हो पा रहा है । विश्व बैंक की सहायक संस्था “अन्तर्रष्रीय विकास 
एसोसिएशन' (08) की सहायता से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा 
है | आधुनिकौकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है । छठी योजना 
(980-85) को अवधि में राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिफ्ट स्कीम के चालू 
कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था को गई थी $ चम्बल परियोजना के नए कार्यक्रमों 
में बूँदी शाखा का विस्तार, कोटा जलाशय को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेब्शन बर्क्स 
शामिल किए गए थे । अब चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है । इससे 4.5 लाख 
हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल-विद्युत उत्पन्न होती हैं । 
डर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई कौ अधिकतम क्षमता 47,880 हैक्टेयर रखी 
गई है। 

(3) व्यास परियोजना (९७5 ?:ए९०()--यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 
राज्यों की मिलीजुली बहुउद्देशीय योजना है । इस योजना में सत्तलज, रावी और व्यास 
तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है । इसकी निम्न तीन इकाइयाँ हैं--() व्यास- 
सतलज कड़ी (२) ऐेंग स्थान पर व्यास नदी पर छोध (3) व्यास्त ट्रांसमिशन प्रणाली ६ 
पहली इकाई में पण्डोह (20॥00॥) (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुएंग, 
सात मील लम्बी खुली हाइडल चेनल (बग्गो से सुन्दर गगर तक) एवं शक्ति-संयंत्र (देहर 
स्थान पर 65 मेगावाट क्षमता का) शामिल किया गया है । 

दूसरी इकाई में पोंग बाँध ( व्यास नदी पर ) का उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी 
एकत्र करना है । इससे पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई कौ व्यवस्था की जा सकेगी । 
इसमें एक शक्ति-संयंत्र को स्थापित करने की योजना भी है । इसका निर्माण कार्य व्यास- 
नियंत्रण मण्डल की देखरेख में सम्पन्न किया जा रहा है | राजस्थान को व्यास परियोजना से 
प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ नहीं मिलेगा । यह इंदिरा गाँधी नहर परियोजना फो स्थायी 
रूप से जल-सप्लाई करेगो | इस योजना से तीनों ग़ज्यों में 2। लाख हैक्टेथर भूमि कौ 
सिंचाई हो सकेगी । इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 50 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी 
(कुल क्षमता 240 मेगावाट होगी) । 

रावी-व्यास नदी जल-विवाद।--पिछले दो दशकों से रावी-व्यास नदी जल- 
विवाद चलता आ रहा है । अन्तर्राज्यीय जल-विबाद (संशोधन) अधिनियम, 986, पंजाब 
समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था | इसके अन्तर्गत इगडी आयोग का 
गठन किया गया, जिसको दो कार्य सौंपे गए बे-. 


॥ मुंगलाल सका, “पेजाब व राजस्थान आमने-सामने' ', राजस्थान पत्रिका, 6 जून, 986 तथा "'इगडी पंचाट 
कार्यवाही "', राजस्थान पत्रिका, 26 मई, ॥987 





गज्य का आधार-दाचा-- सिंचाई 23 


(2) यह निर्धारित करना कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान ! 
जुलाई को रावी-व्यास नदियों का कितना-कितना पानी उपयोग में ला रहे थे ताकि 
'कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे । ( पंजाब समझौते के पैरा 9() के 
अनुसार ) 

(#) आयोग यह निर्णय करेगा कि पंजाब व हरियाणा के अपने बाकी बचे हुए 
हिस्से में से कितना हिस्सा किस राज्य ( पंजाब या हरियाणा ) को मिलेगा । आयोग का 
यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा । (पंजाब समझौते के पैदा (2) के अनुसार) 

इस प्रकार इराडी आयोग की नियुक्ति किसी स्वतंत्र न्यायिक निर्णय के लिए नहीं की 
गईं थी, बल्कि राजीव-लोंगोबाल पंजाब समझौते में किए गए राजनीतिक निर्णय को लागू 
करे में मदद देने के लिए को गई थी । 

पंजाब का यह तर्क रहा है कि रावी-व्यास नदियाँ राजस्थान में होकर्‌ नहीं. बहती, बहती, 
इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि पंजाबे 
व हरियाणा के आपसी विवाद में राजस्थान को अनावश्यक रूप से घसौट लिया गया है । 
राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियों के पानी में पूरा हकदार 
माना जाना चाहिए । राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी व सूखा क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी 
को नितान्त आवश्यकता है । 

इराडी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई, ॥987 में पेश की थी जिसके अनुसार पंजाब, 
हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से निम्न प्रकार निश्चित किए गए थे-. 


राज्य न द नये निर्धारित अंश प पूर्व अंश ॥ 














।. पंजाब 50 लाख एकड फुर 42 2 लाख एकड फुट 
+- 
2. हरियाणा 3$ लाख ३30 हजार एकड़ फुट । 35 लाख एकड़ फुट 
| 3. शजस्थान 86 लाख एकड़ फुट | 86 लाख एकड़ फुट 











इस प्रकार इराडी आयोग की सिफारिशों से पंजाब व हरियाणा के हिस्से बढ़े तथा 
राजस्थान का यथावत रहा । इससे राजस्थान का वास्तविक अंश ग्रवी-व्यास पानी में 3% 
कम हो गया । इस बात से राजस्थान का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था, क्योंकि राज्य में 
बहुधा सूखा पड़ता रहता है और यहाँ को जल की आवश्यकता भी अधिक है । इसलिए 
राजस्थान का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन समझौते 
के अन्तर्गत अतिरिक्त पानी पंजाब व हरियाणा में ही विभाजित किया गया । 
जून 7992 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह ने सलाह दी थी कि 
राजस्थान को रावी-व्यास नदियों के अपने हिस्से के पानी में से 2 मिलियन एकड़ फुट (20 
लाख एकड़ फुट) पानी हरियाणा को देना चाहिए, जो राष्ट्रहित में होगा । लेकिन यह सुझाव 
राजस्थान के हितों के विपरीत माना गया था ॥ पंजाब व हरियाणा में सिंचित क्षेत्रफल का 
अनुपात राजस्थान से कहीं ज्यादा है । राजस्थान द्वारा 2 मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर 
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देते से इसकी लिफ्ट योजनाओं व कई कमाण्ड क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे 
राजस्थान के हितों को क्षति पहुँचेगी । पिछले दिनों पंजाब विधानसभा ने एक अधिनियम 
पारित करके सतलज-यमुना लिंक नहर बनाने से इन्कार कर दिया था जिससे राजस्थान, 
हरियाणा व सम्बद्ध राज्यों ने एतशज उठाया है । पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि 
उम्होंने अन्य राज्यों को पानी देने से इन्कार नहीं किया है । उनके हिस्से का पाती उनको 
मिलना चराबर जारी रहेगा । लेकिन पंजाब सरकार के इ्न प्रकार के एकतरफा निर्णय कौ 
अधिकाश क्षेत्रों में उचित नहीं माना गया है । अत: भविध्य में ऐसे निर्णयों में सभी की 
सहमति जरूरी मानी गयी है । 

(4) माही बजाज सागर परियोजना--यह खुजस्थान का शुजरत को मिली-जुली. 
परियोजना है। इससे दक्षिणो राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की जाएगी । राजस्थान 
और गुजरात के बीच वर्ष 3966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता 
हुआ था । इसके अनुसार गुजरात में कडाना बाँध (890५॥4 07) बनाया जाना था, 
जिसकी पूरी लागत गुजरात चहन करेगा और वही उसका लाभ लेगा। लेकिन समझौते 
में यह व्यवस्था की गईं थी कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना बाँध का कुछ जल 
राजस्थान को भी दिया जाएगा और इसके लिए राजस्थान गुजरात को बाँध की 
अथोचित लागत भरेगा । 

माही बजाज सागर परियोजना पर 968 से कार्य चल रहा है । इसकी प्रथम 
इकाई सिंचाई के लिए है, जिसमें राजस्थान ब गुजरात दोनों का हिस्सा है, ( मुख्य 
बाँध )--3१09 मोटर लम्बा है। इसके व्यय मे गुजरात का अंश 55% तथा राजस्थान का 
45% है ।इकाई ए मे सिचाई व शक्ति दोनों में केवल राजस्थान का ही हिस्सा है, इकाई पा 
भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति वाला भाग है, इकाई 9 में राजस्थान का ही सिंचाई वाला 
भाग शामिल है । सातवीं योजना मे इकाई ५ पर भी कुछ व्यय किया गया था ।यह भी 
राजस्थान के सिचाई वाले भाग के लिए ही था । 

योजना की तीसरी इकाई में शक्ति का विकास किया जा रहा है। शवित गृह नं. 2 का 
कार्य काफी आगे बढ़ गया है। इस पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयों लगाई जा रही हैं। 
प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं। इसे जनवरी, 986 में सष्टू को 
समर्पित किया गया था ।इस प्रकार इसको पावर की कुल क्षमता (90+50) 5 440 मेगावार्ट 
है। पावर हाउस नं. 2 की पहली इकाई फरवरी 986 में तथा दूसरी इकाई जुलाई 989 में 
चालू की गई थी । राजस्थान वे गुजरात राज्य में 8 8 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी 
पिलेगा । संशोधित प्रोजेक्ट के तहत कृषियोग्य कमांड क्षेत्र (००७) 80 हजार हैक्देयर 
आंका गया है, जिम्की अनुमानित लागत लगभग 802 करोड़ रू. है जिसमें से लगभग 
40१ करोड़ रु. मर्च 2004 तक्क व्यय किये जा चुके हैं । मार्च २004 के अन्त तक 
65450 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया जा सका है / 2004-05 में माही 
परियोजना के लिए 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया यया है । 


_....+ 
4. 8८णाणाए€ रेथ्श्ंट्य 2003-04, 9 5. 
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सिंचाई व विद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासो बाहुलय क्षेत्र का कृषिगठ व 
औद्योगिक विकास होगा, जिससे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकेगा । 
सिंचाई की चृहद्‌ परियोजनाएँ (#ागुंण परंड्ल्‍रभांणा ऐजुंच्ट$) 
इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का मानचित्र 





्िज गॉधी नहर 9 














() इन्दिरा गाँधी भमहर परियोजना (ड्गानप) (व्रत ठश्ातता पिशोज्वा' 
97०९८) (6४०) का विवरण! --यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती 
थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व को सबसे लम्बी पहन मार मर प्रणालियों 
(प्रांइ॥४०॥ $५ञञ८॥३) में से एक मानी जाएगी । यह थार के रेगिस्तान के बड़े भू-भाग को 
हरा-भरा बना देगी तथा चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर 
जिलों को लाभ पहुँचाएगी ) इसकी सिंचाई की कुल सम्पाव्यता या क्षमग (#8ब्स०० 
०८००७!) 5 7 लाख हैक्टेयर होगी! इसके अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (0एण४छ९ 
(ए०णाग१9 क्षए) 7 4] लाख हैक्टेयर होगा (चरण ॥ मे 553 लाख हैक्टेयर तथा चरण 
पर में ] 88 लाख हैक्टेयर)। 
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प्रथम चरण (5७९? 7) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फौडर (जो पंजाब में 
व्यास व सतलज नदियों के संगम पर हरीके बाँध से प्रारम्भ होती है और हनुमानगढ़ के पास 
मसीतावाली गाँव पर समाप्त होती है), 89 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 
3]09 किलोमीडर में वितरिकाओं के निर्माण कार्य रखे गए थे, जो पूरा होने में आ गए हैं। 
द्वितीय चरण (588८ ॥) में 256 किलोमी८र लम्बी मुख्य नहर (89 किलोमीटर से 445 
किलोमोटर तक) (छतरगढ़ से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तक) तथा 5756 किलोमीटर 
में वितरिकाओं (कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र व छ; लिफ्ट नहरों के क्षेत्रों को शामिल करके) 
के निर्माण कार्य रखे गए हैं । 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष 
दिसपभ्बर 986 में पूरा हो गया । मार्च 2004 तक शाखाओं व वितरिकाओं का निर्माण 
7524 किलोमीटर की दूरी में पूरा कियां गया, जबकि लक्ष्य 9060 किलोमीटर का था । 
इस पर कुल व्यय 2600.89 करोड़ रु. का हुआ जो प्रथम चरण में 393,7 करोड़ रु, का 
तथा दूसरे चरण में 2207 72 करोड़ रु. का था। 2003-04 के अन्त तक 2.3 लाख 
ईक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित की जा सकी है । 2004-05 में इंदिरा गाँधी महर 
परियोजना के लिए चोजना-मंद में 477 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इस 
व्यय से पक्की नहरों का निर्माण कराया जाएगा जिससे 4$ हजार हैक्ठेयर क्षेत्र में 
अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हो सकेगी ।? इसके अलावा 2003-2004 में इंदिरा गाँधी 
नहर परियोजना सिचित क्षेत्र के विकास के लिए 63 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान 
किया गया था । इसका उपयोग विशेषकर पक्के खालों के निर्माण, 'सेम-समस्या- 
निवारण व कृषि-विस्तार-कार्यक्रमों पर किया जाना था, जिसक्रे फलस्वरूप 
अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित हो सकेगी । 

'एक अनुमाव के अनुसार इस परियोजना से 4600 करोड़ रु. का वार्षिक कृषियव 
उत्पादन प्राप्त होने लगा है । । जनवरी, 987 को मुख्य महर के अन्तिम छोर तक पानी 
पहुँचाया गया था “हिमालय की गगनुम्बी बर्फोली चट्ढानों से सैकड़ों मील दूर प्यापे, 
और तपते हुए रेगिस्तान को जौवनेद्ञयक जले पहुँचाना तपते हुए रेगिस्तान को जीवनेज्ञयक जले ना एक सागर प्रयास की सुखद 'की सुखद 
'परिणति है। इसके साथ ही वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी कराया गया है। योजना का 
प्रथम चरण वर्ष 2000-200 तक तथा दूसरा चरण वर्ष 2005 तक पूरा होने को 
आशा है । योजना के दोनों चरणों की कुल लागत उत्तरोत्तर बढ़ती गई है । 

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरीज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान 
होगा। यहाँ पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगो । वैसे भी वहाँ मायूली बरसात से 'सेवण' 
चास पैदा होती है, जो पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है । मोहनपढ़ से आये राजस्थान 
नहर के अन्तिप छोर से लीलेवा शाखा निकाली जा रही है । यह 90 किलोमीटर लम्बी 
होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिंचाई करेगी । ताजां सूचना के अनुसार, राजस्थान नहर का 
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पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलोय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से कई 
किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है । पानी के अभाव में बीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के 
निवासियों श्वं पशु-पक्षियों को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को 
सिंचाई को सुविधा मिली है । अब इस परियोजना को बाड़मेर में गडरा रोड तक बनाने को 
स्वीकृति मिल गईं है । 

इन्दिरा गाँधी महर परियोजना से राज्य में गेहूँ, कपास व तिलहन को पैदावार बढ़ेगी । 
नये उद्योग, नये नगर, मई बस्तियाँ, ये सब नहर के ही बरदान होंगे । नहरी क्षेत्र में लाखों 
व्यक्तियों को बसाने कग कार्यक्रम है | इसके लिए “मास्टर प्लान! पर कार्य किया जा रहा 
है । इस परियोजना कौ यह विशेषता है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जा 
सकेगी । इससे रावी-व्यास के जल का ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र में 
निरन्तर सूखे के कारण अकाल-राहत कार्य किया जा रहा है । इसलिए इस परियोजना का 
महत्त्व काफी बढ़ गया है । इस परियोजना के पूरा होने पर साय देश लाभान्वित होगा । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) के निर्माण 
का काम चल रहा है । मुख्य नहर के आखिरी छोर से एक और बड़ी शाखा दुघा भी भी 
निकाली जाएगी, जिसका निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जा चुका है । इन दोनों शाखाओं से 
जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमन हो जाएगा । 

योजना को पूरा करने में सीमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं । इस नहर से लिफ्ट 
सिंचाई (जलोत्थान) स्कौम को कार्यान्वित करने की योजना बनाई है ताकि राज्य के 
पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिए जल मिल सके । मुख्य नहर से 7 लिफट जड़े निकाली गई 
हैं । इन लिफ्ट नहरों में पानी की ऊपर उठाया जाता है । एक बार में लिफ्ट में पानी को 60 
मीटर ऊपर उठा सकते हैं । जोधपुर को लिफ्ट नहर से 992 में पानी देने का लक्ष्य रखा 
गया था । सात लिफ्ट नहरों के नाम इस प्रकार हैं 

(॥) कंबरसेन लिफ्ट नहर ( बीकानेर-लुणकरणसर लिफ्ट नहर )--इससे 
बीकानेर शहर की पानी मिलेगा । 

(2) गजनेर लिफ्ट नहर 

(3) साहवा लिफ्ट नहर--इससे कई गाँवों के अलावा सरदारशहर व तारानगर को 
पानो मिलेगा । 

(4) बांगड़सर लिफ्ट नहर 

(5) कोलायत लिफ्ट नहर 

(6) फलौदी लिफ्ट नहर 

(7) पोकरण लिफ्ट नहर 

इन्दिशा गाँधी नहर परियोजना से थार के बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा 
फलों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा । राज्य सरकार चाहतो है कि इस परियोजना को 
केन्द्रीय सरकार पूरा करे क्योंकि इसके लिए भारी माश्ञ में वित्तीय व्यय को आवश्यकता 
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है । अतः सतलज-यमुना लिंक (5५) को भाँति इसका वित्तीय भार भी केन्द्र को वहन 
करना चाहिए । इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्‍न प्रकार से मदद मिलेगी; जैसे 
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में वृद्धि, बिजली के उत्पादन में बृद्धि, पेघजल की 
सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, मछली पालन को प्रोत्साहन, परिवहन 
का विकास, अनाज की मण्डियों छा निर्माण, पशुपालन का विकास, औद्योगिक 
विकास, पर्यटन-विकास आदि | 

सिंचाई के अलावा कंवरसैन लिफ्ट कैनाल से बीकानेर व 99 गाँवों को पेयजल की 
सुविधा दी गई है । इसके अलावा गंधेलीसहवा लिपट स्कीम से चूक जिले के 75 गाँवों को 
तथा मुख्य नहर से जोधपुर लिफ्ट स्कीम के जरिए जोधपुर शहर व बीच में पड़ने वाले गौंवों 
को पेयजल की सुविधा दी गई है । इन्दिरा गाँधी सिंचित विकास परियोजना के अन्चर्गत 
वृक्षारोपण, पक्के खालों के निर्माण, सड़कों व नई डिग्गियों के निर्माण तथा टीला- 
स्थिरीकरण आदि कार्यक्रमों पर बल दिया गया है । 

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए भारो मात्रा में घन की आवश्यकता 
होगी जिसे केन्द्र देने में असमर्थ है । अत: इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्ोतों से साधन जुटाने होंगे । 
परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालन, अरागाह विकास व स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

इन्दिरा गौधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव (सेम) से काफी उपजाऊ भूमि नष्ट 
होकर दलदली बनती जा रही है । उपजाऊ भूमि षर सेम का पानी व जहरीला घास नजर 
आने लगा है । भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक देते हैं 
जिससे सेम की समस्या उत्पल हो गई है ) इस समस्या का समाधान होना चाहिए ! यदि 
सेभ नहर से हो रहा है तो सीमेन्ट प्लास्टर पर एक-एक टाइल की लाइनिंग की एक 
और परत बिछा कर उसे रोका जाना चाहिए । रिसाव रोकने कः कार्य शीघ्र ही किया 
जाना चाहिए | जैसा कि पहले कहा जा चुका है अमृत नाहटा का मत है कि इंदिरा गाँधी 
नहर का क्षेत्र पशुपालन, फलों के वृक्ष ब बागवानी के ज्यादा योग्य है, और यह नहर खुली 
न रखकर पाइपों के द्वारा पानी ले जाने की दृष्टि से बनायी जाती तो ज्यादा अच्छा होता । 

वर्ष 4999-2000 के बजट में सरकार ने इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में भूमि को 
बेचकर 200 करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य घोषित किया गया था । इससे उपनिवेशन की 
प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और भूमि का आवंटन किया जाएगा । 

2) अन्य वृहद्‌ सिंचाई परियोजनाएँ--जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस 
समय सिंचाई को निम्न 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है--गुड़गाँव नहर, 
आओखला जलाशय, नर्मदा, जाखम (जनजाति योजना के अन्त-गंत), बौसलपुर (जिला 
टोंक), नोहर फीडर तथा सिद्धमुख । इन सिंचाई को वृहद्‌ परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय 
अग्र तालिका में दिया गया है-- 
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बृहद्‌ सिंचाई की | जिला | अधिकतम सिंचाई की क्षमता 
'परियोजनाएँ के (हैक्टेथर में ) 

।। जख्म । जाखम उदयपुर 23505 
2 गुड़गाँव नहर अरतपुर 28200 

-- | 
+__ ओखला जलाशय भरतपुर (गुडगाँव का ही भाग) 
4 नर्मदा जालौर य3%7 है 
5 सिद्धमुख श्ोगंगानगर हि _३33620 
6__नोहर _॥ ्णगातगर 3665 
7__ बीसलपुर छल टोक 69300 

(इसकी 72% सिंचाईं-क्षमता पर 49900 डैक्टेयर में सिंचाई की 
सुविधा) 














इनमे से कुछ का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 

() जिदमुया [ख परियोजना- इससे श्रीगंगानगर जिले की नोहर व भादरा तहसील 
तथा चूरू जिले की राजगढ़ (सादुलपुर) व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ 
मिलेगा। इसमें राजस्थान रावी-व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग करेगा जो 
उसके हिस्से में दिसम्बर 98] मे पजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते 
के अन्तर्गत मिला है। राजस्थान को मिलने वाला; पानी नागल हैड वर्क्स से भाखडा मुख्य 
नहर, पजाब में होते हुए फतेहाबाद शाखा तथा किशनगढ़ उपशाखा, हरियाणा के 
शमानान्तर नहर द्वारा लाया जाएगा। 30 करोड़ रु. की लागत की इस परियोजना का 
2 जुलाई, 2002 को लोकापर्ण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 94 हजार हैक्टेयर 
भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल गयी है। 

(2) नोहर परियोजना का लाम श्रीगंगानगर जिले में नोहर तहसोल को मिलेगा । ये 
दोनों परियोजनाएँ एक ही कार्यक्रम का अंग हैं । इसमें रावी-व्यास नदियों के सरप्लस पानी 
'का उपयोग किया जाएगा । इसकी अनुमानित लागत 40 60 करोड़ रुपये है । सिद्धमुख व 
नोहर क्षेत्र में सिंचाई की वृहद्‌ परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए यूरोप्रीय-आर्थिक 
समुदाय के साथ आर्थिक समझौता हुआ है । 

(3) नर्मदा परियोजना--गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना एक 
बृहद्‌ परियोजना है । इस परियोजना कौ कुल अनुमानित लागत 548 करोड़ रुपये आंकी गई 
है । इससे राजस्थान को भी सिंचाई का लाभ जालौर जिले के 76 गाँवों तथा बाड़मेर जिले के 
7 गाँवों को मिलेगा । राजस्थान में इसके लिए नहर निर्माण कार्य 8 वर्ष में पूणा होने का 
प्रस्ताव है । नर्मदा के जल के बँटवोरे के बारे में राजस्थान व गुजरात में कोई मतभेद नहीं है । 
राजस्थान के हिस्से की नहरें बनाने का कार्य सरकार के द्वारा अपने हाथ में लिया गया है । 

(4) बीसलपुर योजना (फ्राइश्एण शिणु८०)--इस परियोजना में बनास नदी पर 
बोसलपुर गाँव के पास एक बाँध बनाया जा रहा है । यह गाँव टोंक जिले में टोडारायसिंह 
कस्बे में ।3 किमी. दूर है, उस पर ]986-87 में कार्यारम्भ हुआ था । यह परियोजना दो 
चरणों में पूरो की जाएगी । 
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इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरें को घरेलू उपयोग के लिए पानी देना है और 
थेंक, अजमेर तथा बूँदी जिलों के गाँवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है । 


इस प्रोजेक्ट के द्वारा जयपुर, अजमेर, च्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी और 
सरवाड़ आदि को पानी दिया जायगा, जहाँ भी पीने के पानी और घरेलू उपयोग व कल- 
'कारखानों के लिए पानी की बहुत कमी रहती है । इस कमी को पूरा करने के लिए बनास 
नदी के बहाव क्षेत्र में चार स्थानों पर नलकूप और कुएँ खोदे गएं हैं । ये चार स्थान सांडला, 
छतरी, नेगडिया और देवली हैं । 

सांडला में 20 नलकूप, छतरी में 46 भलकूप और एक कुआ तथा नेगडिया और 
देवली में एक-एक कुआ खोदा गया है । आगे चलकर इस परियोजना से पेयजल का लाभ 
जयपुर शहर की भी मिलेगा । इस प्रोजेक्ट से ठोंक जिले की 8800 हैक्टेयर कृषिगत 
भूमि में सिंचाई हो सकेगी । प्रोजेक्ट को संशोधित लायत 658 करोड़ रु, आँकी गई 
है । अब तक 42500 हैक्टेयर मे सिंचाई का पानी पहुँचाने की व्यवस्था को जा चुकी है । 
प्रोजेक्ट के वर्ष 2006 तक पूरा होने की आशा है । 


कुछ अन्य बाँधों का परिचय 


(४) जवाई बाँध--.यह बाँध जवाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी 
नदी की सहायक है | जवाई नदी पाली जिले में अगवली पर्वत के पश्चिमी ढाल॑ पर बहती 
है । यहाँ एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से 3 किमी. दूर जवाई बाँध बनाया गया है । इस बौंध को 
बनाने का काम 946 में शुरू हुआ था और यह 95-52 में बनकर तैयार हो गया था । 

इस बाँध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरों को घरेलू उपभोग के लिए पानी दिया 
जाता है । इसके अलावा पाली जिले में 26 हजार हैक्टेयर भूमि और जालौर जिले में 5 
हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है । 

इस परियोजना में एक पक्का बाँध बनाया गया है । इसके दोनों किनारों पर मिट्टी का 
हा है । इसके दोनों ओर ऊँची दीवारें हैं | बाँध से ।76 किमी लम्बी नहर निकाली गई 

॥ 

(४) जाखम बाँध-यह बाँध जाखम नदी पर प्रताप-गढ़ तहसील (जिला चित्तौड़ 
गढ़) में बनाया गया है । जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है । बाँध बनाने का कार्य 
962 में शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य घरियाबाद (जिला उदयपुर) और 
प्रतापगढ़ के गाँवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का है । न क्षेत्रों में ज्यादातर भील 
आदिवासी रहते हैं । आदिवासी क्षेत्रों को इस योजना से बहुत लाभ पहुँचा है । 

मुख्य घाध से ।3 किमी. नीचे नागरिया गाँव में एक पिक्रअप बाँध बनाया गया है । 
ऊपरी बाँध के प्रवाह-क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ जमीन है जो खेती के लिए उपयोगी नहीं है, 
इसलिए निचले उपजाऊ भागों कौ सिंचाई करने के लिए एक पिक-अप चाँध ज्ञनाना जरूरी 
था। 
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पिकअप बाँध के दायें और बायें किनारों से दो नहरें निकाली गई हैं । मुख्य बाँध पर 
4.5 मेगावाट जल-विद्युत बनाने की दो इकाइयाँ लगाई गई हैं जिनसे 9 मेगावाट बिजलो पैदा 
होती है । इस परियोजना से कुल 23505 हैक्टेयर में सिंचाई कौ जा सकेगी | जाखम 
परियोजना का निर्माण जनजाति उप-योजना (ध४० 5७७-./शथा) के अन्तर्गत किया गया है । 

(४४) मेजा बाँध---यह बाँध भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे से 8 किमी. दूर 
कोठारी नदो पर बनाया गया है । बाँघ का निर्माण 957 में शुरू हुआ था और यह ॥972 में 
बनकर तैयार हो गया था । इससे भीलवाड़ा जिले में ॥0 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई 
होती है । इस बाँध से भीलवाड़ा नगर को भी घरेलू उपभोग के लिए पानी दिया जाता है । 
यहाँ पाइप लाइन भी फरवरी 985 में बनकर तैयार हो गई थी । 

(0) पांचना बाँध--यह मिट्टी का बाँध करौली के समीप सवाई माधोपुर जिले में 
पाँच छोटी-छोटी नदियों के संगम पर गम्भीरी स्थान पर बनाया जा रहा है । बाँध पूरा भर 
जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खदरा उत्पन्न हो सकता है । बाँध से निकाली गई 
नहरों और पुलियाओं के निर्माण का काम चल रहा है । इससे गंगापुर, हिण्डौन, नादौती, 
टोडाभीम आदि तहसीलों में 9980 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी । 

(9) मोरेल बाँध-...यह बाँध मोरेल नदो पर लालसोट से लगभग 6 किमी दूर सवाई 
माधोपुर जिले में बनाया गया है । इससे 8 6 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है । 

वर्तमान में राज्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिंचाई की परियोडनाओं के नाम व जिले नीचे 
दिए जाते हैं-... 





























मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ जिला 
4 भीमसागर जय स्किप झालावाड़ 
2 छापी झ्ञालाबाड़ है| 
3. हरिश्चन्द्र सागर झालावाड़ 
4 बिलास बाय है। 
5 सावन भादों कोटा 
6. परवन लिफ्ट कोटा 
|. 7. सोम-कमला-अम्बा डूँगरपुर 
। 8. सोम कागदर डदयपुर - 
| [_9पंचा___. | पाँचना सवाई माधोपुर 








राज्य सरकार गंगा व उसकी सहायक नदियों के अधिक जल को राजस्थान में लाने 
के लिए शारदा यमुना, तथा राजस्थान साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने के लिए प्रयास कर 
रही है । इसके तहत शारदा का पानी यमुना में डाला जाता प्रस्तावित है । इसके 
बाद राजस्थान साबरमदी लिंक नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर व 
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सिरोही जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलेगी ॥# 
चर्तमान में 7 वृहद, 7 मध्यम एवं 40 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन 
हैं । छापी, पांचना एवं बेथली मध्यम तथा 35 लघु सिंचाई परियोजनाएँ 2004-05 में 
पूर्ण की जायेंगी ।( बजट-भाषण, 42 जुलाई 2004, पिन 57)॥ 
राजस्थान में भू-जल (67०णात ए»/०० का सिंचाई के लिए विकासट 
फरवरी १99१ में राजस्थान के भू-जल विभाग ने भू-जल साधनों व सिंचाई की 
सम्भाव्यता के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किए थे-- 
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72 घेरलू ब औद्योगिक उपयोगों में प्रयोग के लिए (रिजर्व रखा गया) ।_ 99» | 99 
3_ सिंचाई में काम लेने के लायक मात्रा ॥0 80 
4. सिचाई में प्रयुक्त मात्र शाट शी) है| 582. 
5_ सिंचाई के लिए भू जल बकाया-मात्रा (0४2०६) 498 
6 भूजल का सिचाई में अब तक उपयोग (क्रम 4 का क्रम उसे लगभग 54 प्रतिशत 
अनुपात) 








इस प्रकार वर्तमान में भूजल का सिंचाई के लिए 54% तक का उपयोग ऊँचा है । 
राज्य में जल-सतह तेजी से नीचे जा रही है । भूजल के कई क्षेत्रों में यह जल के अत्यधिक 
उपयोग को सूचित करने लगी है । जयपुर, झुंझुनूं, पाली, अलवर, जोधपुर, सीकर व 
जालौर जिलों में स्थिति काफी भयावह हो गई है, क्योंकि इनमें भूजल का उपयोग 
85% से अधिक स्तर तक पहुँच गया है। विद्युत की सहायता से भूजल का उपयोग पीने 
व सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में हुआ है । 

979-80 में भूजल से सिंचाई 4 6 लाख हैक्टेयर में की गई जो बढ़कर 989-90 
में 7.6 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गईं | अत: 979-90 की अवधि में इसमें लगभग 2% 
'की वृद्धि हुईं है । अनुमान है कि 2000 ईस्थी तक भूजल का उपयोग 67% तक होने लग 
जाएगा, जो वर्तमान में 54% आंका एया है । 

भविष्य में सिंचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए । इसके लिए 
सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहिए 
बड़े व मध्यम सिंचाई के अधूरे प्रोजेक्टों को पहले पूरा करना चाहिए । नये प्रोजेक्ट धन 
की व्यवस्था होने पर ही हाथ में लेने चाहिए । पहले से उत्पन्त सिंचाई की क्षमता का 
पूशा-पूरा उपयोग करना चाहिए । रिसाव व वाष्पायन (६९९फ०ट९९ भाते €१४ए०७7७००) 
से होने बएली शूति कम की जानी चाहिए । जल-श्एगोँ की लाइनिंग कही जानी चाहिए । 
'फसलों को इतनी बार पानी देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज मिल सफे । 
इसके लिए फसलवार अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया जाना चाहिए सिंचाई 





] राज्यपाल श्री अंशुमान सिह का विधान समा में अभिभाषण, 24 फरवरी, 2003, पूं ॥3 
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के प्रोजेक्टों के रख-रखाव पर पर्याप्त धनराशि के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए 
क्योंकि रख-रखाव की कमी से इनमें तेजी से गिरावट आती है। 

राजस्थान जल विकास निगम लि. (७०५४७ ५ए/(०० रै९४०ए७८९७ 
छ96एशणक्माणा। ए०क्॒ण्थांगा ॥.0.)--यह 984 में कम्पनी के रूप में स्थापित 
किया गया था । इसके निम्न कार्य हैं-- 

(0) भू-जल (070७0 ५४४८४) कौ जाँच करना, ट्यूबबैल स्थापित करना तथा 
भूजल को उपयोग कृषि, उद्योग, पौने, घरेलू व अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित करने में 
मदद देना 

(2) सतह के जल (5ए॥७०९ ५४०९८) का उपयोग कृषि, उद्योग, पीने व घरेलू आदि 
कार्यों के लिए निर्धारित करना । 

(3) पानी को लिफ्ट करने व उपयुक्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की 
व्यवस्था में मदद देना । के 

निगम की वित्तीय स्थिति मे सुघार की आवश्यकता है। इसे 997-98 में शुद्ध लाभ 
8.5 लाख रु., 998-99 में 20.3 लाख रु. व 999-2000 में 3 लाख रु. का मुनाफा 
प्राप्त हुआ।! यह जल-साधनो के उपयोग व विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकता है। 

सिंचित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम--कमाण्ड क्षेत्र विकास ((0आणाशात 
0४०७ ॥0८५००७॥॥८४) राज्य सरकार ने चाँचवीं योजना में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
शामिल किया था । वैसे इस कार्यक्रम पर चतुर्थ योजगा कौ अवधि में भी कुछ सीमा तक 
बल दिया गया था । अब तक इसके अन्तर्गत इंदिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय 
विकास-कार्यक्रम, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं । इनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

() इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम--इसमें निम्न प्रकार के कार्यक्रम 
आते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं--. 

(अ) भूमि को समतल करना, 

(ब) पानी को नालियों को पक्का करना, 

(स) भ्रद्धक व डिग्गियों का निर्माण, शिक्षा, मण्डियों का विकास, ग्रामीण जल 
अप्लाई, कृषि, सहकारिता, पशु-पालन व मछली पालन । इन कार्यों को संचालित के में 
विश्व बैंक की सहायक संस्था--अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसो-सियेशन से मदद ली गईं है । 
विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महीने की फ्रो-राशन तथा प्रत्येक बसने वाले को 2 
हजार रुपये ब्याज-मुक्त कर्ज दिया गया है । 

4992-93 से जापान के ओवरसीज इकोनोमिक को-ऑपरेशन फण्ड (0807) की 
वृक्षातेषण-परियोजना प्राग्म्भ को गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा-भरा करना है । 
इसके लिए जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त खालों, सड़कों, 
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पेयजल हेतु डिग्गियों एवं नई मण्डियों के बीकानेर व जैसलमेर में निर्माण कार्य भी सम्पन्न 
किए जाएँगे । आठवों पंचवर्षीय योजना में इन्दिरा गाँधो महर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर 
लगभग 500 करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य था । इसमें प्रस्तावित व्यय का उपयोग निम्न 
कार्यों के लिए किया गया--सामान्य वृक्षारोपण, भूमि-विकास कार्य, सड़क-निर्माण, नहरों 
के किनारे वृक्षारोपण, डिग्गियों का निर्माण, टिब्बा-स्थिरोकरण, आदि । सेम व खार की 
समस्या को हल करने का भी प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2004-2005 में इस क्षेत्र में 
खालों का निर्माण-कार्य जारी रखा गया है । 

(2) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम--यहाँ पर विकास कार्य 974-75 में 
चालू किया गया था । इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिस गाँघी क्षेत्र के विकास कार्यक्रप से 
थोड़े भिन हैं, क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था, जहाँ लम्बी अवधि से रेवैन्यू 
प्रशासन चला आ रहा था । यहाँ सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक, विकास हो चुका 
था। अत; इस क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल का उचित किस्म की 
निकास-प्रणाली (छण0थ छिथावह९० 5५८०) का विकास किया जाना चाहिए तथा 
जंगली घास-पात को उखाड़ने को समस्या को हल किया जाता चाहिए । अन्य कार्यक्रमों में 
वृक्षारोपण, कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का बिकास, प्रोसेसिंग उद्योग, ग्रामीण 
गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए | इसके लिए भी विश्व बैंक से 
सहायता ली गई है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम कौ अवधि जून 982 में समाप्त हो 
गई थी, लेकिन इसे छठी योजनावधि में जारो रखा गया था। 


कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय-विकास एजेन्सी (20) के एक प्रोडेक्ट (राजस्थान कृषियत 
अनुसंधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर कार्य 99-92 से शुरू किया गया जिंससे इस 
क्षेत्र के भावी विकास में मदद मिली है । इससे सिंचाई व भूमिगत जल-विकास कार्यों आदि 
मैं कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी की वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा 
है ।2003-04 में चप्बल परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर 6 
करोड़ 32 लाख रुपये व्यय करते का प्रस्ताव था जिससे 2500 हैक्टेयर अतिरिषत क्षेत्र 
में भूमि-विकास के कार्य कराया जाना था | 


'कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार को मदद से क्षेत्र विकास 
कमिश्नरों की देखरेख में किया जाता है । इससे इन इलाकों के आर्थिक विकाप्त में काफी 
मदद मिलती है । गंग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी भाखड़ा नहर प्रणाली में भी कमाण्ड क्षेत्र 
में विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है । 

इस क्षेत्र में सोडा को मदद से भूमिगत नालियों का निर्माण-कार्य किया गया है । 
भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा । एक एकीकृत चाटरशेड क्षेत्र भी सैयार कशया जा रहा है, 

(3) माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम--इसके अन्तर्गत कच्चे जलमार्ग, सड़क, 
क्रोसिंग, कलवर्र, विशेष जलमार्गों कौ लाइनिंग आदि के निर्माण पर बल दिया गया है । 
इससे जनजाति व पिछड़े हुए लोग लाभान्वित होंगे । इससे सिंचाई के पाती को हानि कम की 
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जा सकेगी और पानी को सप्लाई में सुधार होने से किसानों को लाभ होगा । वर्ष 2003-04 
में .65 लाख घनमीटर में मिट्टी भराई छ 0.57 लाख चर्म मीटर में लाइनिंग का कार्य 
कराया गया तथा 8॥ पक्के कार्य पूरे किये गये । मार्च 2004 के अंत तक 2507 हैक्टेयर 
अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किया गया । 


सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई-कार्यक्रम (०० [जाप पंह/ांणा 
एा०8एथश॥९)--राज्य के दक्षिणो व दक्षिणो-पूर्वी भागों में लघु व सोमान्त कृषकों को 
सिंचाई कार्यों में मदद देने के लिए 980-8 से एकीकृत ग्रापीण विकास कार्यक्रम 
(॥श0०) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम प्रारम्म किया गया था । 
इसके लिए लघु व सीमान्त कृषकों की एक प्रबन्ध समिति बनाई जाती है । सिंचाई की 
स्कीम की कम से कम 0% लागत लाभान्वित कृषक स्वयं प्रदान करते हैं और सरकार 
सब्सिडी देती है । इस कार्यक्रम को वित्तोय व्यवस्था के तीन स्रोत हैं-- 

(0) सरकारी सब्सिडी, (॥४) कृषकों का स्वयं का अंशदान तथा (४॥) वित्तोय संस्थाओं 
के द्वारा कर्ज को व्यवस्था करना । 

जिला प्रापीण विकास एजेन्सियों (0४७8७) में त्कनीकी कक्षों के द्वाश यह 
स्कीम बनाई व संचालित की जाती है । राज्य में लिफ्ट सिंचाई स्कौमें निम्न कार्यक्रमों में 
शामिल की गईं हैं; मैसिव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र 
कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास-कार्यक्रम तथा राज्य का बजट । 

यह कार्यक्रम झालावाड़, कोटा, बूँदी, बासवाड़ा, डूँगर-पुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 
भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, सिरोही तथा घौलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता है, 
जहाँ लघु व सीमाम्त किसानों को सिंचाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है । इसके 
लिए सब्सिडी देने क्रा प्रावधान किया गया है 

राजस्थान में नदी नालों, इलों व र्वोतों आदि पर बाँध बचाकर अथवा लिफ्ट करके, 
सिंचाई, पेयजल एवं सावंजनिक आवश्यकताओं के लिए योजतराएँ बनाकर जल का उपयोग 
किया जा रहा है । सहकारी समितियों को कृषि हेतु पम्प लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है ताकि कृषिपत उत्पादन बढ़ सके । 

राजस्थान जल-संसाधव-एकीकरण-परियोजता--राजस्थान को यमुना नदी के 
पानी के बंटवारे के मई 994 के समझौते के तहत .॥॥ बिलियन (अरब) क्यूबिक 
घोर (बोसी.एम.) हिस्सा मिला । इससे 3 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है । 
इस पानी से भरतपुर, अलवर, चूरू, सीकर व झुंझुनूं आदि जिलों को पेयजल की समस्या का 
भी हल सम्भव होगा । अप्रैल 995 में यमुना नदी से राजस्थान को अन्तरिम रूप से ॥00 
क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया जो कम था। यज्य सरकार सर्वाधिक प्राथमिकता सिंचाई 
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के अपूरे कार्यों को पूरा करने पर दे रही है । सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए समय 
सीमा निर्धारित को गई है । राज्य के जल स्रोतों का अधिकतम विकास करने के लिए 
जल- संसाधन एकीकरण परियोजना बनाई जा रहो है । इसमें विश्व बैंक की सहायता 
ली जा रही है । 50 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों का प्रवन्ध भी पंचायतों गज संस्थाओं को 
सौंपने का विचार किया जा रहा है । वर्षा के जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा 
है। 

ताजा जानकारी के अनुसार राजस्थान में सिंचाई की सम्भाव्यता, सृजन व उपयोग की 
स्थिति इस प्रकार हे। -.. 















7 (लाख हैक्टेयर में ) 
सिंचाई की अंतिम | 993-94 तक सृजित 993-94 तक 
सम्माव्यता सम्भाव्यता सृजित-क्षमता का प्रतिशत 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के लघु सिंचाई के साधनों को अन्तिम सम्भावना 
'की सीमा का न केवल सृजन कर लिया है, बल्कि शज्य लगभग इस सीमा का उपयोग 
करने कौ स्थिति में भी आ गया है । अतः भविष्य में वृहद्‌ व मध्यम सिंचाई के साथनों पर 
हो अंधिक बल देना होगा । 

राज्य में जल-संसाधनों के एकीकृत व वैज्ञानिक उपयोग की नितान्‍्त आवश्यकता है। 


राजस्थान में सिंचाई के विकास व जलोपयोग 
की व्यूहरचना के लिए आवश्यक सुझाव? 


राजस्थान में जल-संसाधन-प्रबन्ध पर सबसे ज्यादा ध्यान देने को आवश्यकता है । 
'इसके लिए निम्न रणनीति अपनाई जा सकती है-- 
(॥) उपलब्ध जल का सर्वाथिक संरक्षण किया जाना चाहिए । सिंचाई के लिए 
“उपलब्ध जल पूर्ति से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई को जानी चाहिए। 
(2) चेसीन या उप-बेसोन आधार पर जल के सम्बन्ध में साथनों का नियोजन ' 
किया जाना चाहिए । बेसीन में एक नदी की घाटी का जल-श्षेत्र योजना को इकाई मात्रा 
जाता है। 








॥. $आजार/ एजीाकट एज 943 4999-2000, 70३ ल७०४3 , 05० 3999, 9 66 
2. एगुटा5 छा रिटाचुबलातड चिंगा, रिशज्जॉप्ण, 4990-2000, 608 ॥990, कर 2।-23 
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5 


इंदिरा गाँधी नहर परियोजना में लिपट नहरों की संख्या है-- 
(अआ) 8 (ब) 7 
(स) 6 (द) 5 (ब) 


[बांगड़सर लिफ्ट नहर सहित] 


» राजस्थान में 'जीवन घारा योजना” का सम्बन्ध है-- 


(अ) गरीबों के लिए बीमा योजना 

(ब) सिंचाई कुओं का निर्माण 

(स) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना । 

(द) चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना । (ब) 


» सोम-कमला-अम्बा सिंचाई परियोजना जिस जिले में स्थित है-- 


(अ) डूँगरपुर (ब) बॉँसवाड़ा 

(स) उदयपुर (द) चित्ौड़ (अ) 
(४७, 998] 

2003-04 के अन्त तक इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से लगभग कितने क्षेत्र में 

सिंचाई-सम्भाव्यता विकसित की गई ? 

(अ) १2.43 लाख हैक्टेयर (ब) ॥4.5 लाख हैक्टेयर 

(स) 0.) लाख हैक्टेयर (द) १5.4 लाख हैक्टेयर (अ) 

कंवरसैन लिफ्ट कैनाल से किस जिले को पेयजल की समस्या के हल में मदद 

मिलेगी ? 

(अ) जोधपुर (ब) चूहू 

(स) बीकानेर (द) चूरू व बीकानेर (स) 

राजस्थान में 2002-03 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का कितना 

प्रतिशत हो गया है ? 

(ञअ) 39-40 (ब) 25-27 

(स) 27-29 (द) 24.8-26 8 (अ) 

2003-04 की अवधि में कुल योजना-व्यय का लगभग कितना प्रतशित सिंचाई व 

बाढ़-नियंत्रण पर व्यय किया गया- 

(अ) १5.2 (ब) 8 हम 

(स) १6 (द) 30 
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8. जाखम सिंचाई को परियोजना किस जिले को लाभ पहुँचाएगी ? 


(अ) भरतपुर (ब) टॉक 
(स) उदयपुर (द) जालौर (स) 
अन्य प्रश्व 


4. राजस्थान में योजनाकाल में सिंचाई कौ प्रगति पर प्रकाश डालिए क्या यह प्रगति 
संतोषजनक मानी जा सकती है ? 
2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(0... कडाना बाँध 
(४). नर्मदा परियोजना 
(४0 इन्दिरा गाँधी महर परियोजना 
(४४) माही बजाज सागर परियोजना 
(५) बीसलपुर सिंचाई परियोजना 
(9). राज्य में भूजल (050७0 ५४॥0०) व सिंचाई का विकास 
(४७४) राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्बर का विकास 
(४४४) राजस्थान में सिंचाई को अन्तिम सम्भाव्यता, सृजन वे उपयोग की स्थिति 
(४). शाजस्थान का यमुना जल के बंटवारे में हिस्सा 
(0. साज्य को योजनाओं में सिंचाई व बाढ-नियंत्रण पर व्यय की राशियाँ, तथा 
(४) राज्य में सिंचाई के विभिन्‍न कमाण्ड क्षेत्रों का विकास । 
3.. बीसलपुर परियोजना पर एक संक्षित लेख लिखिए । 





(?०४७४७४ 








आर्थिक विकाप्त में विद्युत के विकास का केन्द्रीय स्थान होता है + विद्युत की प्यास 
मात्रा में नियमित पूर्ति तथा इसकी उचित दरों पर उपलब्धि कृषि व उद्योग के विकास को 
प्रभावित करती है । आधार-ढाँचे के विकास में विद्युत का सर्वोपरि स्थान माना गया है । 
पिछले आठ वर्षों में आर्थिक सुधारों के दौरान विभिन्‍न राज्यों में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 
के विकास पर काफी जोर दिया गया है और इसके लिए निजी विनियोग (7५४४० 
॥४९५ध॥९॥) (स्वदेशी तथा विदेशी दोनों को) इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की नोति स्थीकार 
की गई है । ऊर्जा प्राप्त करने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं--- 

() परम्परागत स्त्रोत (0ज४०॥७००] $0एा८८५)--इसमें जल-विद्युत, थमंल-पावर 
(कोयले, गैस व तेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पन्त पावर के स्रोत शामिल होते 
हैं। 

(2) गैर-परम्परामत स्रोत (४०॥-0०॥एश।०णा॥ $०ण०८८७)--इसमें लकड़ी, बायो 
गैस, सौर्य-ऊर्जा (3०७४ छाव्89), निर्धूम चूल्हा, पवन-चक्‍्को, आदि खरोत शामिल होते हैं । 
इन्हें ऊर्जा के पुनः नये किए जा सकने वाले स्रोत (८९४४४४७६ 5०णा९९५ ० शाध्2५) भी 
कहते हैं क्योंकि इन्हें विभिन्न प्रकार के उपाय करके बढ़ाया या पुनः सृजित किया जा सकता 
है। 

राजस्थान में 2002-03 में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 29 किलोवाट घंटे था 
जो समस्त भारत (373 किलोवाट घंटे) की तुलना में कम था । प्रति व्यक्ति बिजली के 
उपभोग की दृष्टि से भारत के १7 राज्यों में राजस्थान का ग्यारहवाँ स्थान रहा । पंजाब 
का प्रति व्यक्ति 870 किलोवाट घंटे के उपभोग के साथ प्रथम स्थान रहा ॥ 


8225२ ८5 28 2 
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2002-03 के अन्त में राज्य में विद्युत्‌ को कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 4547 
मेगावाट हो गई थी । 2003-04 में इसमें लगभग 69 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के सृजन 
'का अनुमान लगाया गया है। जिससे मार्च 2004 के अंत में विद्युत्‌-सूृजन-क्षमता लगभग ५5238 
मेगावाट हो गयी थी॥! 495-52 में यह मात्र 3 मेगावाट हो थी। इस प्रकार योजनाकाल में 
८77 ब्र[पित क्षमता का काफी विकास हुआ है । लेकिन विद्युत्‌ को माँग व पूर्ति में 
न ( निप्तरचढ़त जा *हा है । अत: विद्युत्‌ की प्रस्थापित क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। 


५6 मे महंत को ४ 
/# 989-90 में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 27।। मेगावाट थी, जिसमें 
टू को स्वयं को क्षमता ($90९-0पताव्त (99०८७) 789 मेगावाट, अन्य परियोजनाओं में 
रब कक 5 ञं 
रू हज्य के हिड्ेसे हि कक 0 म200) 933 मेगावाट तथा अन्य परियोजनाओं के 





9: माध्यम 2 ,0/७०१-८०७७०॥७५) लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित 
हा, ]। मेगावा/रिीतु/विध्चुत क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता ।292 मेगावाट तथा 
क्षमुद्रा 46: थीए 


राजन थे 980.8। में पावर को लगभग 9 6% कमी थो, जो बढ़कर 987-88 
में 30 27% हो गई । इसके आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 40% हो जाने का अनुमान 
लगाया गया था । अतः भावी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान को विद्युत के विकास पर विशेष 
ध्यान देना होगा ताकि माँग व पूर्ति में उचित संतुलन स्थापित किया जा सके । 

स्मरण रहे कि सातवीं पंचवर्धाय योजना (985-90) भें विद्युत को 385 
मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि चास्तविक 
उपलब्धि 580 मेगावाद की हुई थी, जो लक्ष्य से काफ़ी अधिक थी । इसमें कोटा थर्मल 
पावर स्कीम के चरण ॥ की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगावाट, माही प्रोजेक्ट का 40 
मेमावाट व मिनी माइक्रो जल-विद्युत-स्कौमों का 20 मेगावाट रहा था (कुल 580 
मेगावाट) । आठकों पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त विद्युत-सृजन क्षमता का लक्ष्य 
$40.2 मेगावाट था जिसमें से लगभग 258.7 मेगावाट की ही वास्तविक प्राप्ति हो 
सकी है । इसमें प्रमुख योगदान कोटा थर्मल पावर प्लान्ट की पाँचवीं इकाई (20 
मेगाबाठ ) का रहा, जो 26 सार्च, 4994 को कमीशन की गई । इसके अलावा 
जैसलमेर जिले में रामगढ़ की 3 मेगावाट व 35.5 मेगावाद की गैस-इकाइयों का 
योगदान रहा, जो क्रमशः 5 नवम्बर, 994 व 2 जनवरी , 996 को जारी की 
गईं कुछ अतिरिक्त विद्युत सृजन क्षमता माइक्रो जल- विद्युत स्टेशनों व भाखड़ा दायें 
किनारे के पावर प्लान्ट की एक मशीन की अपरेटिंग से प्राप्त की गई । 994-95 में 
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को केन्द्रीय सृजन पावर स्टेशन से 620 मेगावाट विद्युत का 
आवंटन किया गया । इस प्रकार आठवीं योजना में विद्युत का काफी अभाव रहा जिससे 
उद्योगों के लिए विद्युत की कटौती करनी पड़ी और शजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 


. 8०००णच्० १९४८७ 2003-2004 (508), 9. 58 
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काफी ऊँची दरों पर पड़ौसी राज्यों से भी बिजलो खरीदनो पड़ो ताकि उपभोक्ताओं को 
राहत पहुँचाई जा सके । कांग्रेस सरकार ने जनवरी 999 में सत्ता सम्हालने के बाद रबी के 
मौसम में 8 घंटे बिजलो देने के वायदे को निभाने के लिए अतिरिक्त बिजली की खरीद के 
लिए विद्युत मण्डल को 30 करोड़ रु प्रति माह का विशेष नकद अनुदान दिया है जिससे 
राज्य पर वित्तीय भार बढ़ा है । 

(अ) विद्युत में पज्य का अपना हिस्सा व आब॑टित हिस्सा देने वाली अलग-अलग 
परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- 

() राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ निम्न प्रकार 

(॥) भाखड़ा-नांगल परियोजना 

(2) व्यास इकाई] (देहर) तथा इकाई ॥ (पोंग) 

(3) चम्बल प्रोजेक्ट (ये तीनों जल-विद्युत योजनाएँ हैं) 

(4) सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ताप बिजलीवर) (मध्य प्रदेश) । 

(४) अन्य परियोजनाएँ जिनसे राजस्थान को आवंटित-क्षमता (श00९0 
९४7००(३) प्राप्त होती है-- 

(॥) सिंगरौली सुपर-धर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश)--इसकी कुल क्षणता 2050 
मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान को 5% हिस्सा आवंटित किया गया है । यह केद्धीय 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (ध१7९) द्वारा संचालित किया जा रहा है । 

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (शगए८ द्वारा 
070६ )-इसकी कुल क्षमता 000 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित अंश 
95% है। 

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन (५४१०८ द्वारा )--इसको कुल क्षमता 43 मेगावाट 
है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित हिस्सा 9 8% रखा गया है । 

(4) औरैया गैस केन्द्र ( उत्तर प्रदेश )--इसकी कुल क्षमता 652 मेगावाट है 
वधा इसमें राजस्थान को 9.2% अंश आवंटित किया गया है । 

(5) नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना ( उत्तर प्रदेश )--इसको कुल क्षमता 470 
मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित अंश 9 6% रखा गया है ॥ 

(60) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (8877) 

(ब) राज्य की स्वयं के स्वामित्व की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ निम्न 
प्रकर हैं. 

(॥) कोटा धर्मल पावर स्टेशन (775) 

चरण ] (2»< 0) - 220 मेगावाट (983 में चालू) 

चरण (प्रथम इकाई) 20 मेगावाट (25 सितम्बर, 988 को चालू) 


2 8 5  पप 
व अं सत्रिका, ३) जुलाई; 99. पृ 2 (विधिल विद्युत केद्रों में राडस्थात के आवटित अंश के 
) 
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चरण ॥] (द्वितीय इकाई) 200 मेगावाट (। मई, 4989 को चालू) 
चरण गा (एक इकाई) 20 मेगावाट (] अप्रैल, 994 को चालू) इसको लागत 480 
करोड़ रु. आंको गई है । 


इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन (79) की कुल क्षमता 5850 मेगावाट हो गई 
है। अब तक सीन चरणों में इसकी कुल पांच इकाइयों चालू की जा चुकी हैं। इसकी 
95 मेगावाट की छठी इकाई से अगस्त 2003 में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। इंस 
घर 2003-04 मे 38 करोड़ रु का निवेश किया जायगा। 


(2) माही हाइडल प्रोजेक्ट 

(3) राजस्थान की मिनी हाइडल स्कीमें-- 

(0 इन्दिरो गाँधी नहर प्रोजेक्ट में अनूपगढ़ शाखा, सूरत्तगढ़ शाखा, मांगरोल, 
चारणवाला व पूगल शाखाएँ, 

(४) अन्य--दार्यीं मुख्य नहर माही व ए, इटवा, बिस्सलपुर व जाखम परियोजना, 
कुल 0 मिनी स्कीमें । 

राजस्थान अणु-शक्ति प्रोजेक्ट (६077)--यह कनाडा के सहयोग से रावत- 
भाटा नामक स्थान पर ( राणाप्रताप सागर के विद्युतगृह के सपीप) 973 में स्थापित 
किया गया था । इसमें 235 मेगावाट की 2 इकाइयों लगाने से इसकी क्षमता 470 मेगावाट 
हो गई है । यह शत-प्रतिशत राजस्थान के लिए है | तीसरी व चौथी इकाइयाँ (कुल क्षमता 
440 मेगावाट) के क्रमशः जुलाई व दिसम्बर 999 में प्रारम्भ होने की सम्भावना बठलायी 
गईं थी / चार इकाइयाँ (प्रत्येक 500 मेगावाट की) बाद में और लगाई जाएँगी । 

कुछ समय पूर्व राववभारा अणु शक्ति परियोजना को दूसरी इकाई ने काम करना चन्द 
'कर दिया था और तकनीको कारणों से इस इकाई से कुछ समय दक विद्युत का उत्पादन 
नहीं किया गया । पहली इकाई पहले से ही बन्द पड़ी थी । इस परियोजना से राज्य को 6] 
चैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती थी । इसके बन्द हो जाने से अन्य जगहों से महंगी दर पर 
बिजली खरीदी गई । इससे राज्य विद्युत मण्डल के साधनों पर भी भारी प्रतिकूल वित्तीय 
प्रभाव पड़ा । बाद में भारतीय इन्जीनियरों व आणविक तकमीक के विशेषज्ञों ने इस इकाई 
'की भालियों को साफ करके इसे पुनः चालू कर दिया जिससे सिद्ध होता है कि भारत की 
स्वदेशी तकनीक भी काफी सुदृढ़ है और हम इस दिशा में काफी प्रगति करने की क्षमता 
व दक्षता रखते हैं ॥ कनाडा की त्कनीको सहायता के बिना यह सफलता ग्राप्त करवा भारवें 
के लिए यह एक उल्लेखनीय वात मानी जा सकती है । 

हाल में राज्य सरकार का परमाणु-शक्ति-निगम (फए्तंध्णा ?0क्श एमस-' 
एण-शांणा) (ध९८) से एक समझौता हुआ है जिसके तहत 78०९ की तीसरी व 
चौथी इकाई से पूरी बिजली राजस्थान को दी जाएगी । राज्य को विद्युत 2.78 रु. प्रति 





। राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण, 8 जनवरी, 999 
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यूनिट दी जाएगी, जिसमें हर साल 8 पैसे को वृद्धि को जाएगी । यह समझौता 5 साल के 
लिए किया गया है । पहले तीसरी व चौथी इकाई से केवल 9 56% बिजली (86 
मेगावाट) ही मिलने की चर्चा थो, लेकिन अब पूरी 440 मेगावाट बिजली राज्य को 
उपलब्ध हो सकेगी । 7५४ को तीसरी इकाई के जून 2000 में तथा चौथी इकाई के 
सम्भवतः जनवरी 200। तक पूरी होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है । यह समझौता लागू 
होने पर राज्य में विद्युत की आपूर्ति में काफो सुधार होने की आशा है । 


राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (79350 प्ालाट्ृए 9९चवामृपका 
+हथा९३9) (2८08) की स्थापना जनवरी 985 में हुई थी। इसका कार्य गैर-परम्परागत 
ऊर्जा के स्लोतों का विकास करना था । अब इसका अगस्त 2002 में स्थापित नई कम्पनी- 
राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम (र२०]95वथा रिश्ाल्ण०ऐ९ फ्ाशाए् 
(०फ॒०-४४०७ 7.0.-) (एर70) में विलय हो गया है । इसका सम्बन्ध निर्धूम चूल्हे, 
बायो-गैस, सौर्य-ऊर्जा आदि से हैं । इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 

(8) सौर-ऊर्जा (5०४० ए०८टष्ट४)-इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। पहला 
सौर-ऊर्जा फ्रीज जोधपुर जिले में बालेसर उन्नैकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में लगाया गया 
था । इसमें छत पर काँच की प्लैटों का पेनल बनाया जाता है । सूर्य की रोशनी से फ्रोज की 
बैटरी में ऊर्जा इकटूठी होकर फ्रीज को चलाती है । 

जोधपुर जिले के मथानिया में 440 मेगावाट के सौर-मिश्रित-चक्रीय-विद्युत्‌ू- 
यूह (6६200९१० 5097 (०णणंत्रथ्वे ८४/१९ (50८) की स्थापना प्रस्तावित है । इस 
परियोजना की कुल संशोधित लागत 700 कग्रेड़ रु आंको गई है, जिसमे विश्व बैंक का 
योगदान 460 करोड़ रु , जर्मनी को सहायता एजेन्सी (६-७७) का 300-400 करोड़ रु. तथा 
राजस्थान सरकार व केन्द्र मे प्रत्येक का 50 करोड़ रु. होगा । विश्व बेक ग्लोबल 
'एन्वायरनमेण्टल फेसीलिटोी (6557) के तहत सहायता देने को तैयार हो गया है । इसकी 
लागत बढकर 980 करोड़ रु हो सकती है । 

इससे उत्पन्न होने वाली सौर्य-ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाएगा-- 

(0) स्ट्रीट ट्यूब-लाइटे लगाना, (४) सोलर-कूकर्स चलाना, (॥॥) वाटर-होटर्स 
लगाता, (/») सोलर पम्प लगाना-भीची सतह रो पानी निकालते के लिए बाड़गेर, नायोर, 
चूरू आदि मे पम्प लगाना, (५) सीमावर्ती क्षेत्रो मे रंगीन टी वी. सेट्स लगाना । 

(४) वायु-ऊर्जा--राजस्थान मे वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टा पाया 
जाता है । सरल व कम लागत के उपकरण लगाकर इन्दिरा गाँधी यहर परियोजना क्षेत्र में चारे 
वे चरागाह के विकास के लिए 40 वायु मिल (पवन-चक्कियाँ) स्थापित करने की योजना 
है। इस प्रकार मरुस्थल के विकास के लिए वायु एरो-जेनरेटर्स प्राप्त किए जाएँगे । जैसलमेर 
में 40 अप्रैल, 4999 को 2 मेगावाट के वायु-आधारित पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी 
गयी और इस प्रोजेक्ट ने 44 अगस्त, 999 से पावर-उत्पन्तर करना चालू कर दिया । 
दूसग वायु-पावर-डिमोस्स्ट्रेशन-प्रोजेक्ट, चित्तौगढ़ जिले के देवगढ़ स्थान पर 6 मार्च 
2007 को राष्ट्र को समर्पित किया ॥ अब तक वायु-ऊर्जा की क्षमता 486 77 मेगावाट 
प्रस्थापित की जा चुको है । 8४४८ द्वारा जैसलमेर जिले के सोडाग्राम में 25 मेगावाट 
क्षमता का संयंत्र स्थापित क्विया जा रहा है । 
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(7) बायो-गैस--.राजस्थान में गाँवों में गोबर-गैस संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा 
है । इनसे किरोसीन तेल व जलाने की लकड़ी की काफो बचत होगी । 

छठी योजना में 43660 बायोगैस संयंत्र लगाए गए, जिनकी संख्या सातवों योजना में 
20779 हो गई । 990-9] में यह 3950, 99-92 में 4॥28 तथा आठवीं योजना में 
8243 रही । राज्य सरकार इनकी स्थापना के लिए सब्सिडी देती है । राज्य के कई भागों में 
बहुत से संयंत्रों के विफल हो जाने के कारण अब पूर्व उपलब्धियों को बनाएं रखने पर 
अधिक बल दिया जाने लगा है । 

राजस्थान में विद्युत की स्थिति तथा उससे जुड़े कुछ प्रश्न--राज्य में माचं 7996 के 

अन्त में स्वयं की विद्युत-सृजन-क्षमता (07660 0ल्ाध्भधगह (७४०४०॥५) 982 मेगावाट 
थी जिसमें जल-विद्युत का अंश १68 भेभावाट तथा थर्मल का 404 मेगावाट था। १992-93 
में राज्य में कैप्टिंव पावर के उपभोग का अंश २१.6% पाया गया था, जबकि समस्त भारत के 
लिए यह अंश 47.9% था । अन्य बातो का नीचे उल्लेख किया जाता है-- 

(0) थर्मल स्टेशनों में संयंत्र-भार-तत्त्वत (शएज्या ॥,096 ए४९(०० ० 
पक्का 5.0007--राज्य में थर्मल स्टेशनों का संयंत्र-भार-तत्त्व 990-9| में 
42 8% था जो बढ़कर 993-94 में 8% हो गया । 994-95 में यह 75.7% रहा । इस 

९ शज्य में थर्मल संयंत्रों की क्षमता का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगा 
है। 994-95 में समस्त भारत के लिए यह 60% आंका गया है । इसी वर्ष राजस्थान में अन्य 
राज्यों की तुलना में थर्मल स्टेशनों का संयंत्र-भार-तत्त्व सर्वाधिक पाया गया था। बिहार में 
तो यह मात्र 20% ही पाया गया था । संयंत्र-भार-तत्त्व पर प्रबंध की कार्यकुशलता, संयंत्र 
की देखभाल, आम किस्म के कोयले की उपलब्धि, आदि का असर पड़ता है । राजस्थान में 
पिछले वर्षों में इस दिशा में हुईं प्रगति सराहनीय रही है । 


(2) दृल्समिशन व्‌ विवरण के घादे (एघ३४७छ७ण४५४०७ ७४७० ऐ४छछए-फ०७ 
प,055९5 (7 & 0 ॥,055९$)--राज्य में कई कारणों से उपलब्ध बिजली का कुछ अंश 
ट्रांसमिशन व वितरण के दौरान नष्ट हो जाता है । 992-93 से 995-96 के दौरान इस 
प्रकार की हानि कुल उपलब्धि का लगभग 22% आंकी गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 
लगभग 20% रहा है । जम्मू-कश्मीर मे तो यह अंश 42-48 प्रतिशत पाया गया है । मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार आदि को स्थिति राजस्थान जैसी ही पाई गई है । इसके अलावा 
बिजली की चोरी भी एक आम समस्या बन गई है । एक अध्ययन के अनुसार राज्य में 
बिजली की छीजत॑ व चोरी का अश वर्तमान में लगभग 35% है जिसे घंटाने से विद्युत्‌ 
मण्डल का राजस्व कई करोड़ रु, तक बढ़ सकता है 9 अब यह बढ़कर 42% अनुमानित 
है । 


].00॥45 छालह्ु/ 3०ल०, 0६, उद्छष्शाफल, 4996, 9 28 

2. पल तब वतीब्जाएशच्ार रिश्ुणा, 4997, (जाएगा. ए/॑टओ 'शैगाआ) ए ३02, ओ की 
अधिकांश सूचना भी इसी पर आधारित है। 

$ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आर्थिक संकट : चोर और छीजव पर अंकुश जरूरी, एम आर. - 
गर्ग, राजस्थान पत्रिका, | व 2 अप्रैल 999 





विद्युत 253 


(3) राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों की भाँति बहुत कमजोर 
रही है। 3] मार्च, 995 को केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमो को चुकाने की बकाया राशि 
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर लगभग 500 करोड़ रु. थी, हालाँकि उत्तर प्रदेश पर 
यह 2054 करोड रु व ब्रिहार पर 033 करोड रु. थी। विद्युत मण्डलो की वित्तीय स्थिति 
सभी राज्यो में डादाडोल पाई गई है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 5 कम्पनियों में 
विभाजन से पूर्व ऊर्जा के क्षेत्र का सयुक्त घाटा 678 करोड रु था (मासिक औसत 39 
'करोड रु, का था) पिछले दो वर्षों (2000-0। व 200]-02) मे इस क्षेत्र मे विद्युततमण्डल 
को 5 कम्पनियों मे विभक्त करने के बाद पाँच माह (अप्रैल-अगस्त 2000) की अवधि मे प्रति 
माह 50 करोड रु का घाटा हुआ, और आगामी [8 महीनो मे यह घट कर ]0 करोड 
रु मासिक पर आ गया। इस प्रकार वार्षिक घाटा 290 करोड रू से अधिक आंका गया 
है।! इसका मुख्य कारण कृषि-उपभोक्ता को भारी मात्रा मे सब्सिडी का दिया जाना है। 

(4) विद्युत की बिक्री पर औसत अशुल्क ल्क-- ]995-96 मे प्रति किलोवाट घटे विद्युत 
की औसत दर राजस्थान मे 47 53 पैसे रही है, जबकि असम में यह 234 09 पैसे, 
गुजरात मे 4.50 पैसे व मध्य प्रदेश मे 36 47 पैसे रही है। ([९ [60 रद्िन्रएलाएर 
रिकुणा, 997. प्र 3]॥) घाटों. 

इस प्रकार विभिन्‍न राज्यों में संयंत्र-भार-तत्त्व, ट्रानस्समिशन व वितरण के घाटों, 


विद्युत की औसत दर, आदि में काफी अन्तर पाये जाते हैं । भविष्य मे देश के बिभिन भागों 
में बिजली,की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए विद्युत की प्रस्थापित क्षमता को वृद्धि करनी 
होगी और बिजली की उचित दर अथवा कीमत निर्धारित करनी होगी ताकि वित्तीय घाटों को 
कम किया जा सके । 
पूर्व में राज्य में निजी क्षेत्र में लगभग 4300 मेगावाट 
अतिरिक्त विद्युत-सुजन की परियोजनाएँ2 


पूर्व मे राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में लगभा 4300 मैगावाट की अतिरिक्त चिद्युत- 
क्षमता स्थापित करने की परियोजनाएँ तैयार की थीं । लेकिन उनके क्रियान्वयन को दिशा में 
आवश्यक प्रगति नहीं हो सको । इनको पुनः समोक्षा की जानी चाहिए । इनका संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है- 
लिग्नाइट-आधारित ताप-विद्युत परियोजनाएँ 
(॥) कपूरडी व जालीपा--में दो लिग्नाइट-आधारित ताप-विद्युत परियोजनाओं की 
स्थापना के लिए कई पार्टियों से प्रस्ताव मिले हैं । इनके लिए अनुबन्ध किए जा रहे हैं । 
कपूरडी परियोजना की लागत 800 करोड़ रु आंकी गई है । इसमें दो विद्युत-सृजन 
इकाइयाँ ( प्रत्येक 250 मेगाघाट की) होगी । जालीफ परियोजना की लागत 3600 करोड़ रू 
व क्षमता 000 मेगावाट अनुमानित है । इसमें चार इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) 
होंगी । इस प्रकार कपूरडो व जालीपा ((99घ०5 आा० ॥299) दोनों की कुल विद्युत-स॒जन 
क्षमता 500 मैगाबाट आँकौ गई है । 





] मताक्ष॥ पृक्ा55, 28 एसएट७म5, 2003 
2 छाझ्आाती #६९ ९४ रख ?0]49 ९992-97) हटा णी शिणक्सक, छीं400७8 फज)आासा। 007. गए 996. 
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(2) सूरतगढ़ ताप बिजलीघर--इसे वन व पर्यावरण, नागरिक उड्यत, जल- 
आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कोयले की जरूरत को 
पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है । सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह के प्रथम चरण 
(४०९१८ ॥) की पहली इकाई (250 मेगावाट ) ने नियमित उत्पादन 3 नवम्बर 998 
से प्रारम्भ कर दिया है । प्रथम चरण की दूसरी इकाई (250 मेगावाट ) का 3 
अक्टूबर, 2000 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया । 

सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह के द्वितीय चरण (डशट्ट6 ॥) में प्रत्येक 250 मेगावाट की 
दो इकाइयाँ लगाई जाएँगी । इनके लिए एक आर्थिक-तकनौकी स्वीकृति शीष्र ही प्राप्त होने 
की आशा है । पूरे प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ रु के निवेश का अनुमान है । 

(3) धौलपुर ताप बिजलीघर--इसके लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी 
है । पहले इस क्षेत्र के ट्राइपेजियम जोन में आने के कारण इससे ताजमहल की सुरक्षा को तथा 
चम्बल नदी में घड़ियालों को खतरा होने की सम्भावना बतलाए जाने के कारण पर्यावरणीय 
कारणों से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी । लेकिन बाद में इस प्रस्ताधित संयंत्र के लिए 
पर्यावरण-मंत्रालव की स्वीकृति मिल जाने पर यह भी निर्जी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया 
है । इसको संशोधित क्षमता 702 मेगावाट रखी गई है । इसकी लागत 300 करोड़ रु. 

आंकी गई हे । इसका कार्य आरपीजी धौलपुर पावर क॑ को सौंपा गया है, जिससे पावर 
खरीदने का समझौता (778) 29 अगस्त, 996 को किया गया था । यह नेप्था-आधारित 
'परियोजना है । अतः इसके लिए केन्द्र द्वारा नेप्या की आवश्यक आपूर्ति अत्यावश्यक है । 

(4) बरसिंगसर में लिग्नाइट-आधारित बिजलीघर---बरसिंगसर में लिग्नाइट 
आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिए नवम्बर 987 में राजस्थान सरकार व मैवेली 
लिग्नाइट निगम के बीच एक समझौता हुआ था । बरसिंगसर में लिग्नाइट के काफी भण्डार 
हैं । बीकानेर के पलाना ब गुड़ा क्षेत्रों में तथा बाड़मेर के कप्रडी व जालीपा क्षेत्रों में तथा 
नागौर के मेडता रोड मे लिग्नाइट के विशाल भण्डार पाए गए हैं। अब इस परियोजना 
के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, कोयला मत्रालय, भारत सरकार 
त्तथा राज्य सरकार के बीच 0 जून, 2002 को भेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग के 
फलस्वरूप 2५25 मेगावाट की क्षमता की इकाइयो पर वई 2004 से कार्य आरम्भ होने 
की आशा है| 

गैस-आधारित ताप-विद्युत की परियोजना- जैसलमेर क्षेत्र मे जुलाई 990 मे डांडेवाला 
मे गैस के नए विशाल भण्डार मिले है। वहाँ भी गैस अधारित विद्युत का उत्पादन किया जा 
सकता है | रामगढ के चनोट क्षेत्र मे गैस प्राप्त हुई है। रामगढ में दो गैस-आधारित ताप 
विधुत स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे बाडमेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों 
को विद्युत की सप्लाई बढाने मे मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने 35 5 मेगावाट के रामगढ़ 
(जिला जैसलमेर) मे गैस-आधारित विद्युत गृह के लिए केन्द्र सरकार से समुचित्त गैस-आपूर्ति 
के लिए आग्रह किया है। इस अतिरिक्त गैस से वर्तमान बिजलीघर में 76 मेगावाट की 
विद्युत क्षमता सृज़ित हो सकेगी। 
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डोजल-आधारित विद्युत-संयंत्र--राज्य में पहले अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, 
जोधपुर, उदयपुर व आबू रोड में (छ: स्थानों में) डोजल-आघारित विद्युत संयंत्रों की 
स्थापना का निर्णय लिया गया था । झनमें प्रत्येक की क्षमता ॥00 मेगावाट आँंकौ गई थी । इन 
पर कुल लागत का अनुमान 900 करोड़ रु. लगाया गया था । इनके चालू हो जाने से इन छः 
औद्योगिक क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार को आशा लगाई गईं है । 

अन्य प्रोजेक्ट--राज्य सरकार कोटा ताप विद्युत परियोजना की छठो इकाई 
(चरण ॥५ की प्रथम इकाई ) की स्थापना करेगी जिसकी लागत 470 करोड़ रु. 
आंकी गई है। इसे नवों पंचवर्षाय योजना में चालू किया जाएगा । इसकी क्षमता 20 
मेगावाट निर्धारित की गई है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जोधपुर में मथानियाँ नामक स्थान पर ]40 मेगाबाट 
(संशोधित क्षमता) को सौर-ताप परियोजना चालू की जाएगी जिसमें पश्चिमी राजस्थान में 
उपलब्ध विपुल सौर-ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा । इसके लिए ग्लोबल एनवायरनमेण्ट 
फैसिलिटी (587) से सहायता प्राप्त की जा रही है ।इस प्रकार आगापी चर्षो में विद्युत 
के विकास पर भारे विनियोग होने की आशा है । पूर्व में सज्य सरकार ने इसके लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले आवेदन-पत्र माँगे थे, जो एक नया प्रयास था । राज्य में आगामी 
वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में भारी कायापलट होने की सम्भावनाएँ हैं । 

पिछले वर्षों में पूर्व सरकार ने राज्य में सौर्य-ऊर्जा के विकास के लिए तीन 
परियोजनाओं का चयन किया था जिनकी कुल सृजन-क्षमता 300 मेगावाट की 
आंकी गईं थी । लेकिन कुछ कठिनाइयों ब समस्याओं के कारण उन्हें बीच में ही 
छोड़ना पड़ा है । ये जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर के 'सोलर-एनर्जी-एस्टरप्राइज-जोन' 
(5882) में स्थापित की जानी थी । इनमें एक एनरजन इन्टरनेशनल कम्पनी द्वारा 
जैसलपेर में 200 भेगावाट का संयंत्र लगाने की योजना थी, दूसरी एमको-एनरान सोलर 
पावर कम्पनी द्वारा 50 मेगावाट की जैसलमेर में लगाई जाने वाली योजना थी तथा तीसरी 
बाड़मेर के 'आगोरिया गाँव ' में सत-सोर्स ( इण्डिया ) लि- द्वारा 50 मेगावाट की लगाई 


जाने वाले सौर्य-ऊर्जा की योजना थी। लेकिन ये सब योजनाएँ दाद में सकट मे फस गईं, 
जिससे इनके क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित हो गयी। भावी समझौतो मे इनके अनुभवो से 
लाभ उठाया जाना चाहिए। 


चूर्ववर्णित नये प्रोजेक्टों के अलावा तरल ईंघन (दृण्णाव #प्छ) पर आधारित 00 
मेगावाट तक कौ लघु क्षमता वाले निम्त प्रोजेक्टों के पावर-खरीद के समझौते (7९4) 
ज्यादातर सितम्बर-अक्टूबर ॥996 में किए गए थे । इनकी कम्पनी, स्थान व क्षमता आदि के 
विवरण इस प्रकार हैं- 
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(_ कम्पनी स्थान खमता - 

















॥ . एसटी पावर सिस्टम जोधपुर 2»75 मेग्रवाट 

2. टीएफ एण्ड एम सर्विसेज निगम | भरतपुएबाँसवाड़ा 2» 75 मेगावाट 

3. कावोडिया केमिकल्स एण्ड जीमशता /50 मेगावाट 
इण्डस्ट्रीज 















4. डो एल एफ इन्डस्ट्रीज सवाई माघोपुर, झालावाड, ३३८ 00 मेगावाट 





गोयल गैसेज $0 मेगावाट, ।40 मेगावाट | 


केडिया कैशल 





सोरेखुर्द ($लफैण) » 50 मेगावाट 


(जिला अलवर) 
केशोशयपाटन (जिल्द दूँदो) 














ग्लोबल बोड्ड्स 66 मेगाबाट 




























8. केड्िया कैशल सोरेखु्द (जिला अलवर) 00 मेगावाट 
9. इन्डो कैल पावर वेंचर्स 2» 40 मेगावाट, 
2»॥0 मेगावाट 
]0. भगत पावर केशोरायपाटन 00 मेगावाट 
॥! यूरो पावर कन्सोर्टियम भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, 0% 50 मेगावाट, 
वि ञ चित्तौड़ुगढ 2225 मेगाबाट (5 स्थान) 
2..बर्घत इन्फ्रास्ट्क्चर [ आबू गेड (सरिटोही) 00 मेयाबाट 





इनकी स्थापना में आ रहो बाधाओं को दूर करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति 
ने पूर्व में विचार क्रिया था 


राजस्थान को दसवीं पंचवर्षोय योजना में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए ताकि आगामी वर्षों में इसकी माँग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त किया जा 
सके। प्रयल करने पर भविष्य में राजस्थान विद्युत की सप्लाई में आत्मनिर्भर हो सकता है । 


केन्द्र से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने पर सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, बर- 
सिंगसर लिग्नाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मथानियाँ सौर ऊर्जा ताप केन्द्र ब अस्वा 
(द्वितीय चरण) की प्रस्तावित लागतों में अरबों रुपयों की वृद्धि हो गई है । 
नर्वी पंचवर्षाय योजना में सूरदगढ़ चरण ] की दोनों इकाइयों को चालू करके 
500 मेगावाट क्षमता का विकास करने का लक्ष्य रखा गया था । इसके अलाबा कुछ 
क्षमता का विकास बात वाल व कोटला तथा पोंग पावर प्रोजेक्टों व भाखड़ा के दायें किनारे की 
मशीन की अपोरटिंग से प्राप्त किया जाना था । निम्त केन्द्रीय पावर-सूजन केन्द्रों से राजस्थान 
को 590,20 मेगावाट तक की क्षमता के आवंटित होने (80८४४०७) की सम्भावत्रा व्यक्त 
को गयी थी -- 





।. णिजी बाएं हि चेल्श 7, ॥99-2002, १ण ॥, (507), 9 454 
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(मेगावाट ) 
6)... ऊन्चाहर (फाकं॥०0 चरण] | _ 4३20 | 0 
(४) _ रिहन्द |_ ॥०७० | 0 

(00... 7२» विस्तार || 880 | 
(७।.. उरी (छा) | #+2 | # 
| (४). चाथप्रा-झाकरी | ४७90 | 500 

6४). दुलहस्थी जल विद्युत प्रोजेक्ट 390. | 
७।0.. घौलोगंगा । 280 
(४४४) टेहरी चरण। | 000 | 0 
कुल 5902 














पार्बती पतन बिजली परियोजना में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी इस प्रकार रखी 
गई है। -.. 


राजस्थान 40% 
हिमाचल 27%  (2% नि.शुल्क बिजली, तथा ॥5% बिजली उत्पादन-लागत पर) 
हरियाणा. 25% 
दिल्ली हक़ 


काँग्रेस के शासन-काल ( 4999-2002 ) में विद्युत का विकासटै--राज्य 
सरकार के 4 वर्षो के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन 3356 मेगावाट 
से बढ़कर 4564 मेगावाट हो गया था । इस तरह चार वर्षों में 208 मेगावाट 
अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता अर्जित की गयी थी । वर्ष 2003-2004 में 63॥ मेगावाट 
अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अजित करने का लक्ष्य था । इसके परिणामस्वरूप 
5 साल में विद्युत उत्पादन-क्षमता में 4839 मेगावाट की कुल बढ़ोत्तरी होनी थी, जो 
गत 50 वर्षो के कुल विद्युत उत्पादन का 50 प्रतिशत्त से अधिक आंकी गयी थी । 
'सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह बन गया है ।इसे उत्कृष्ट कार्य के लिए 
भारत सरकार द्वारा 2000-200 व 200-2002 में स्वर्ण पदक के लिए चुना गया । कोटा 
त्ापीय विद्युत गृह की ॥95 मेगावाट की छठी इकाई से अगस्त 2003 में विद्युत 
उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य था । रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह के ट्वितोय चरण में 
37.5 मेगावाट के गैस टरबाइन से 7 अगस्त, 2002 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया 
था, तथा 37.5 मेगावाट के स्टीम-टरबाइन से मार्च 2003 में विद्युत-उत्पादन प्रारम्भ होने 


। राजस्थान पत्रिका 26 दिसम्बर, 998 
2 राज्यपाल का अगिगाषण, 74 फरवरी, 2003. पृ 6-9 
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कौ आशा व्यक्त की गयी थी । बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय खनन एवं विद्युत परियोजना का 
काम नेवेली लिग्नाइट निगम को सौंपा गया था । कई सब-स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया था । गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में राजस्थान स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि. द्वारा 
4.90 मैगावाट तथा सुजलोन ण्लर्जी लि. द्वारा 5.25 मेगावाट क्षमता कौ 'पवन-ऊर्जा- 
परियोजनाएँ क्रमशः मई 2002 व सितम्बर 2002 में उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी हैं ॥* राज्य में 
वर्ष 998 में विद्युत कौ माँग व पूर्ति का अंतर 23.2% से घटकर 2003 में 5.6 पर आ गया 
था । राज्य के कई गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र स्थापित करने कौ योजना है । राज्य 
में क्रओं के ऊर्जाकरण का कार्य काफी प्रगति पर है । 


भारतीय जनता पार्टी को सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रम' 


सरकार कौ प्राथमिकत! राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को होगी । 
ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2004-05 में 50 करोड़ रु. का निवेश लिग्नाइट 
आधारित विद्युत परियोजना, गिराल तथा 20 करोड़ रु. का निवेश गैस थर्मल 
परियोजना, धोलपुर में किया जाना प्रस्तावित है । राज्य सरकार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम 
की परियोजनाओं से 230 मेगावाट व पवन-ऊर्जा-परियोजनाओं से 35 मेगावाट प्राप्त करने 
“णय भी प्रयास करेगी । 

विद्युत्‌-प्रसारण-तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है । 400 के.वी. जयपुर-मेड़ता- 
जोधपुर लाइन का कार्य लपभग पूरा हो गया है ।400 के,वी, रतनगढ़-मेड़ता लिंक लाइन 
तथा 220 के.वी. के 4 एवं 32 के वी के 2 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव हैं । 

“प्रसारण व वितरण क्षतियों' ((' & 00 7,05६८७) को कम करने के लिए 6 हजार 
ग्रामीण फौडरों का पुनरोद्धार किया जायगा, ताकि प्‌ & 9 .05$25 को घटाकर 25% के 
स्तर पर लाया जा सके । इस वर्ष (2004-05) 600 फौडरों का रिनोवेशन किया जायगा । 
उपभोक्ताओं को नये विद्युत-कनेवशन दिये जायेंगे । 


राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार (00७८: ४९०० ह७(0॥5 ॥॥ रिश॑ंअशैशा)-- 
चर्तमान में राजस्थान में विद्युत्‌ क्षेत्र मे काफो सुधार किए जा रहे हैं । विद्युत्‌ के उत्पादन, 
द्रान्समिशन, वितरण, प्रशुल्क-निर्धारण व अन्य नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने की दिशा 
में कदम उठाए जा रहे हैं । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है-- 

(॥) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है आगामी चार-पाँच चर्षों में राज्य मे विद्युत्‌ 
को प्रस्थापित क्षमता काफो बढ़ने की सम्भावना है । आशा है कि तब राज्य विद्युत को 
सप्लाई में न केवल आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि कुछ मात्रा में सरप्लस भी हो सकता 
है (इसके लिए निजी कम्पनियों (देशो व विदेशी) से समझौते किए गए हैं ।ये अन्तर्सष्द्ीय 


.. मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्थस राजे का चजट-भाषण, 2004-05, ॥2 जुलाई 2004, पृ 54-55 
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निविदा प्रणालो के आधार पर पारदर्शी, खुले व सुनिश्चित रूप में किए गए हैं, जिनको सर्वत्र 
संहना हुईं है ) 

(2) राज्य विद्युत मण्डल को राज्य विद्युत निगम में बदला जा रहा है जिसके 
कम्पनी अधिनियम में पंजीकरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है । भविष्य में निगप 
बनने के बाद यह सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा | बिजली की दर एक निर्धरण- 
समिति तय करेगी । यह निजी क्षेत्र को उत्पादत व सप्लाई का काम ठेके पर देने के लिए 
स्वतन्त्र होगा । इससे मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में मदद मिलेगी । विद्युत की 
चोरी पर अंकुश लगेगा और बिलों को वसूली में भी सख्तो की जा सकेगी । 

(3) विद्युत-वितरण (ए०७८- 05009०४०॥) व बिल वसूली का काम ठेके 
पर देने से गुणात्मक सुधार होगा । प्रथम चरण में अलवर व सवाई माधोपुर जिलों में 
यह कार्य ठेके पर दिया गया है । आगे चलकर चार जिलों--पाली, जालौर, सिरोहो व 
जोधपुर में भी ठेके पर इसी प्रकार का काम देने का प्रयास किया जा रहा है । आशा है इससे 
विद्युत क्षेत्र को च्यवस्था में गुणात्मक सुंधार आएगा और कुल मिलाकर विद्युत व्यवस्था घारे 
के दौर से निकलकर लाभ के दौर में प्रवेश कर सकेगी । 

(७) पिछले वर्षों में ग्रामीण विद्युतोकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत याँवों में विद्युतीकरण 
को सुविधा बढ़ाई गईं है । वर्ष 994 में रा-रा-वि.मं. (2558) ने एक 'नर्सीर स्कीम' 
(१०छ९३ 9८४९७०) लागू की थी जिसके अन्तर्गत क्रम को लांचकर (०ण॑ ० 
पयाण) कृषि-कमेदशन दिए गए थे । इसके लिए उपभोक्ता पूरी लागत भाता था और 
गैर-घोलू श्रेणी (7०0-9०प्ा०६४० ०३४(९४००५) के प्रशुल्क (#2ग0 का 50% 
देता था । इस प्रकार इस स्कौम के उपभोक्ता कृषिगत क्षेद्र की सामान्य दर के दुगुने से 
ज्यादा का भुगतान करते थे । यह स्कौम कृषकों में काफो लोकप्रिय हुईं थी और काफो 
कृषकों ने इसका लाभ उठाया था । लेकिन नई कांग्रेस सरकार ने नर्सरी योजना को समाप्त 
कर दिया और 999-2000 से राज्य में नई कृषि-कनेक्शन नीति लागू की गईं 
. जिसके अन्तर्गत सामान्य आबेदकों को उचित प्राथमिकता गयी थी । 

(5) ग़ज्य भें विद्यत-निषमनकारी आयोग (छ8|००घ० ३ एिव्टएणंअण) एणाशाेश्रणा) 
एक स्वतस्त्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जो राज्य विद्युत निमम के कार्यों का 
नियमन करेगा और विद्युत के ड्ान्समिशन व सप्लाई के लाइसेंस जारी करैगा । 

(6) राज्य विद्युत मण्डल का मुख्य रूप से तीन भागों--उत्पादन, प्रसारण व 
वितरण--में बैटवारा किया गया है । इसके लिए तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों 
का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण करना होगा । वितरण क्षेत्र को भी तीन कम्पनियों में 
विभाजित किया गया है--एक जयपुर, दूसरी जोथपुर व तीसग्े अजमेर क्षेत्र के लिए 
होगी । शन्च में विद्युत-सुधारों के अन्तर्गत इन परिवर्ततों के प्रभाव आधामी चर्षों में 
सापने आएँगे । विद्युत-सुधारों का कार्य चहुद कठित है । इसे कर्मचारियों के सहयोग से 
हो पूछ करता सम्भव हो सकता है 
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भविष्य में राज्य में ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों के विकास पर अधिक जोर देने 
की आवश्यकता है । राज्य विद्युत-मण्डल के घाटों के कारण राज्य को अर्थव्यवस्था पर 
निरन्तर दुष्प्रभाव पड़ता रहता है । इसलिए इनको प्रचन्ध-व्यवस्था में सुधार करके तथा 
विद्युत की दरों में आवश्यक संशोधन करके एवं बिजली कौ चोरी व छोजत को रोककर 
इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए । दिद्युत को उपलब्धि 
बढ़ाकर ही कृषि व उद्योग के विकास की बात सोची जा सकती है। विद्युत फ्रे विकास 
घर ही आम उपभोक्ताओं के हित निर्भर करते हैं । अतः आगामी बर्षों में सरकार को 
'काफी मात्रा में अतिरिक्त विद्युतू-सृजन की क्षमता का विकास करभे का भरपूर प्रयास 
करना होगा । 
उपर्युक्त विवरण सै स्पष्ट होता है कि राजस्थान का ऊर्जा-परिदृश्य (ए०फ९- 
$९९ए५०) काफी तेजी से बदल रहा है । यदि विभिन्‍न ऊर्जा-परियोजनाओं पर तेजी से 
काम किया गया तो राज्य भविष्य में *ऊर्जा-आधिक्य' (90५८८ 5एा७।०७) वाला राज्य बन 
सकता है, जिससे इसको आगे चल कर विकसित राज्यों की पंक्ति में बैठने का मौका मिल 
सकता है । 


| प्रश्न | 
बस्तुनिष्ठ प्रश्न 


. राजस्थान के कुल आबाद गाँवों में से दिद्युदोकृत गाँवों का प्रतिशत 2002-03 में 
लगभग था-- 
(अ) 97 प्रतिशत 
(ब) 80 प्रतिशत 
(स) 75 प्रतिशत 
(द) 90 प्रतिशत (अ) 
2. मूरतगढ़ ताप विद्युत गृह को पहली इकाई ने वियमित उत्पादन आपम्भ कर दिया-- 
(अ) 3 नवम्बर, 999 से 
(ब) 3 नवम्बर, 3997 से 
(स) नवम्बर 3999 से सम्भावित 
(द) कोई नहीं (अ) 


विद्युत 


6. 


26॥ 
धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित होगी ? 

(अ) लिग्नाइट पर (जब) गैस पर 

(स) नेष्या पर (द) डीजल पर (स) 


वर्ष 999 में किस परियोजना को किस इकाई पर कार्य प्रारम्भ होने की आशा प्रयट 
की गई ? 

(अ) धौलपुर नेप्था-आधारित परियोजना (702 मेगावाट) 

(ब) बरसिंगसर लिग्नाइट-आधारित परियोजना (500 मेगावाट) 


(स) राजस्थान आणविक विद्युत गृह, रावतभाटा की तोसरी व चौथी इकाई (कुल 
440 मेगावाट) 


(द) सूरतगढ़ ताप बिद्युत परियोजना की (250 मेगावाट की) दूसरी इकाई (स) 
राज्य में नई विद्युत नीति को दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ? 

(अ) विद्युत-सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी 

(ब) विद्युत-वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी 

(स) राज्य बिद्युत-मियामक-प्राधिकरण कौ स्थापना 


(द) सभी (द) 
'सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौ कुल कितनी इकाईयाँ रखी गयी हैं ? 

(अ) 4 (ब) 5 

(स) 6 (द) इनमें से कोई नहीं (ब) 


राजस्थान परमाणु बिजलीघर की तीसरी व चौथी इकाई (2 » 200 मेगावाट) राष्ट्र 

को कब समर्पित की गई ? 

(अ) 40 मार्च, 200 (ब) ॥8 मार्च, 200। 

(स) 48 दिसप्बर, 2000 (द) अभी नहीं <(ब) 

जून २०० में कोटा थर्मल की छठी इकाई की 95 मेगावाट क्षमता को स्वीकृति 

मिलने पर इसकी कुल उत्पादन-क्षमता कितनी हो गयी ? इसका राजस्थान पर क्या 

प्रभाव पड़ेगा ? 

उत्तर: 

(0 इसको कुल उत्पादन-क्षमता 4045 मेगावाट हो गयो । 

(४) यह सूरतगढ़ थर्मल के बाद राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन 
गया । 


(४7) छठी इकाई के वर्ष अगस्त 2003 में पूरा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी 
थी 
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अन्य प्रश्न 
4. राजस्थान में पावर के क्षेत्र में हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कौजिए । क्या 
राज्य अपनी पावर की आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर आश्रित है ? 
2. राजस्थान में पावर के विकास की ग्रस्तावित परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय 
दीजिए । इनको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं 2 
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(2) राजस्थान में पावर-इन्फ्रास्टक्चर, 
(8) राजस्थान में ऊर्जा-आधारित संरचना, 
(४४) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (२५००), 
(!») बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 
(४) सूरतगढ़ या धौलपुर ताप-बिजलो परियोजना, 
(४) मथानियाँ सौर-ऊर्जा परियोजना, 
(५४) राज्य की डीजल-आधारित विद्युत परियोजनाएँ तथा 
(५०) एेष्ठा28 तथा अब छर507 
(&) राजस्थान के विधुत क्षेत्र में सुधार । 
(४) पार्वती जल-विद्युत परियोजना 





सड़कें व नई सड़क नीति दिसम्बर, 994 
[80905 जात ि०७स 38056 ए०ा०फए 
96०९७४79७०, 4994] 








आर्थिक विकास में सड़कों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होतो है । इनके विकास को भी 
आधार-ढाँचे के विकास में उच्च स्थान दिया जाता है । सड़कों के विकास के बिना किसी 
भी प्रकार का आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता । कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, लोगों 
के आवागमन, आदि की प्रति बहुत कुछ सड़कों के विकास पर ही निर्भर करती है । 
सड़क-विकास कौ थोजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, 
अकाल के समय ग़हत-कार्य चलाए जाते हैं, खनन-स्षेत्रों का विकास किया जाता है तथा 
सापाजिक विकास (शिक्षा, चिकित्सा, आदि) का आधार तैयार किया जाता है । 

ग़जस्थात के निर्माण के समय सड़कों को दशा काफी अप्तंतोषजनक थी । 3 मार्च, 

१954 को राज्य में डामर की (87) सड़कों को लम्बाई केवल ॥7,339 किलोमीटर थी, जो 
बढ़कर 2003-04 में 9609] किलोमीटर हो गई । ग़ज्य में सभी प्रकार की सड़को की 
लम्बाई मार्च, 2004 के अन्त में 4,57,778 किलोमीटर आंकौ गयो है! 

राज्य में निम्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाकाल में सड़कों का विकास किया गया 
है-..() सिंचित क्षेत्र विकास, (कांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत), (४) न्यूनतम आवश्यकता 
कार्यक्रम (७०), (४) दुः्घ-मार्ग का विकास, (४५४) खनिज सड़कें, (५) राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रम, (४४) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (अब जवाहर रोजगार 
योजना के अन्तर्गत), (५४8) अकाल राहत कार्य, (४४१) कृषि बिपणन बोर्ड द्वारा कृषि- 
*उपज-मंडी को सड़कें, (८०) स्थानीय संस्थाओं द्वारा जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण (॥08), 
मगर निगम, म्यूनिसिपैलियी द्वारा, आदि । 





8८0०८ एल्शंथ्ण 2003-2004, 0. रण वियायत 96। (नद्ोनतम स्थिति के लिए) 
इसमें डामर, मेटल, गेल व मौसमी सभी तरह को सड़कें शामिल हैं । 


264 शजस्थान की अर्थव्यवस्था 


इस प्रकार 950-5॥ की तुलना में 2003-04 में डामर की सड़कों कौ लम्बाई 

'लगभग 5.5 गुनी हो मई । इसके बावजूद भी राज्य सड़कों को दृष्टि से समस्त भारत की 
तुलना यें काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है । 

चोजनाकाल में राज्य में सड़कों का अंश काफी बढ़ा है जो एक संतोषजनक स्थिति 

का पस्चियक हैं । पहले की तुलना में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है । विभिन्‍न वर्षो 

में सड़कों के विकास की स्थिति निम्न वालिका में दर्शाई गई है-- 

डामर सड़कों की लम्बाई ( किमी. में ) 






| _ै3955-56 _ | 
960-6व 
4970-7] 








990-9 
| 2007-02 | 
2003-04 


सड़कों की वर्तमान स्थिति---3 मार्च, 2004 को राज्य में सभी प्रकार की डामर 
४ को सम्भावित लम्बाई 9609 किलोमीटर थी, जिसका वर्मीकरण निम्न तालिका 
॥ है-- 








37 मार्च, 2004 को राच्य में 


लम्बाई ( किलोमीटर में ) 
| 5592 _ । 2 
|_ 8554 । १4. 
5278 
5956 
| 6&ए७ __ ।ै ] 
96097 


आजकल सड़कों को किस्मों के अनुसार निम्न श्रेणियों में रखा जाता है-- 

(3) 9.7. (98७क८॥ 77९॥(८०) व? डामर की सड़कें, 

(2) जठ्ाथ (एक्ट 80970 /३०४०शआ) या पक्की सड़कें ((८५्र]०( 70905) 
(3) 079४७| 7२०३६ या मिट्टी व छोटे गोल पत्थरों को मिलाकर बनी सड़कें तथा 
(4) ए्ला ए८४४८८ 8००75 या साधारण मौसमी सड़कें । 














4. राष्ट्रीय राजमार्ग 
2. राज्यीय राजमार्ग 
3. बड़ी जिला सड़कें 
4. अन्य जिला सड़कें 
5. ग्रामीण सड़कें 







































१. ४००७०ण्या९ ऐटसंटज 2003-2004, (609), 9 6. । 


सड़कें व नई सड़क मोति दिसम्बर, ॥994 265 | 
2003-04 में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई इस प्रकार थी! 


( किलोमीटर में ) 
१. बी. टी. या डामर को सड़कें 9609 








2. डब्ल्यू. बी.एम. (पक्की सड़कें) 34729 





3. ग्रेबल की सड़कें 45085 





4. साधारण सड़कें (एशए) 4273 





कुल व57 8 





राज्य में 3। मार्च, 200। को निम्न पाँच जिलों में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई 
(राष्ट्रीय राजमार्गों सहित) कुल राज्य का लगभग 28.2% अंश पाई गई थी 2 


विमिमिशिनि अकी अकिनििमि ॥ 


जिला (किलोमीटर में ) 


7] 


3. नागौर 













4, बाड़मेर 








5. भीलवाड़ा 
योग 


37 मार्च, 200। को सभी 32 जिलों में सड़कों की लम्बाई 92009 किलोमीटर 
आंकी गई थी । उपरोक्त पाँच जिलो में राज्य की सड़कों की कुल लम्बाई का लगभग 28% 
अंश पाया गया था । राजस्थान में जिलेवार सड़कों कौ लम्बाई में काफी असमानता पाई 
जाती है । 


मार्च 2004 के अन्त तक राज्य मे डामर की सड़कों से जुड़े गाँवों को संख्या अग्र 
गलिका में दर्शाई गई है-- 








4. 8०07ण0८ एटसंटछ 2003-04 9 6 
3 848॥९ 5.808005 ९9]०४॥० 2002, ए ]47. 


५... अऑज--- क्रम तक 7 


साजस्थाव की अर्थव्यवस्था 
4994 की जनगणना के अनुसार डामर की सड़कों से जुड़े गाँवों की संख्या! 


गाँवों की संख्या | मार्च 2002 के अन्त | मार्च 2002 के अन्त 
तक ए7' सड़कों से | तक सड़कों से बिना 


गाँवों की संख्या 


266 










4. ,500 व अधिक 














इस प्रकार 99] की जनगणना के अनुसार मार्च 2002 के अन्त तक लगभग 
46% गाँव ही सड़कों से जुड़ पाए हैं और लगभग 54% गाँव सड़कों से बिना जुड़े रह 
गए हैं । इमकी संख्या 2033 आंकी गई है । 

अतः आज भी राजस्थान में काफी गाँव सड़कों से नहों जुड़ पाए हैं । राण्य में 
सड़कों के सम्बन्ध में कई प्रकार के काम करने बाको हैं; जैसे सड़क को परत को मोटा 
करनला, सड़कों को चौड़ा करना तथा मार्ग में पड़ने वाले बिदा पुल के नदी-नालों पर पुल 
बनाना आदि । 

राज्य में 32 जिले (भये करौलो जिले सहित) है, जो 05 उप-खण्डों (50७« 
(३०३), 24] तहसीलो व 9,१84 पंचायत मुख्यालयो में विभाजित हैं ( ये प्रशासनिक, 
आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं के मेरुदण्ड हैं । इनको सड़कों से जोड़ना अत्यावश्यक है । 
सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने कौ आवश्यकता है । 

राजस्थान में 2003-04 के अन्त में सड़कों का घनत्व बहुत कम था । वह 00 
चर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे 45.93 किलोमीटर था, जबकि राष्ट्रीय औसत 77 
किलोमीटर आंका गया था ( 4998-99 में ) । इस प्रकार यह राष्ट्रीय औसत से काफी 
नीचा है 2 भ्रविष्य में सड़क-विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा, जैसे 
बड़ी गायब कड़ियों का निर्माण करवा, अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना तथा 
बिना पुल के क्रोसिंग के स्थावों पर पुल बनाना, आदि । स्वाभाविक है कि इसके लिए 
काफी पूँजी का विनियोजन करना होगा । 

सड़क विकास की नागपुर योजना के अनुसार सड़कों की लम्बाई प्रति 00 वर्ग 
किलोमीटर में 42 किलोमीटर होनी चाहिए, जो 964 तक प्राप्त करनी थी । लेकिन 34 
मार्च, 4999 के अन्त में यह राजस्थान में 43.7 किलोमीटर तक आ पाई है, जो नागपुर 
योजना के लक्ष्य के समीप होते हुए भी आज भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । 





4 8४णाह 8८5 /(000 ६४]38४॥97, 2003 एशा-, 37 दा 
2. &८0॥०गाररेटशल्छ 2003-2004, 9-6 & पृऐछोट 0 3 ८ दाते. 


सड़कें व नई सड़क नीति दिसम्बर, 994 267 


सड़क विकास की मास्टर प्लान (98-200)--पहले राज्य के सार्वजनिक 
निर्माण विभाग (७५४00) मे सड़क विकास की बीस वर्षोय मास्टर प्लान तैयार की थी 
जिसकी/मुख्य बातें इस प्रकार हैं. 

4) सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, (2) एक हजार व अधिक जन- 
संख्या (97। की जनगणना के अनुसार) वाले सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ना, (3) सड़कों 
की गायब कड़ियों का निर्माण करना व दो मार्ग वाली सड़कें बनाना, (4) बड़ी जिला 
सड़कों पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना, (5) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना, 
(6) पर्यटन महत्त्व की सड़कों का निर्माण करना, (7) धार्मिक स्थानों तक सड़कें बनाता, 
(8) रेलवे-स्टेशन तक सड़कें बनाना, (9) खनन-सड़कें बनाना, (0) औद्योगिक केन्द्रों तक 
सड़कें बनाना, (]) मण्डियों तक सड़कें बनाना तथा दूध के मार्गों एवं पंचायत मुख्यालयों 
तक आबादी क्षेत्रों में छोटी कड़ियाँ स्थापित करना । 

उपयुक्त मास्टर प्लान के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य पर 3,500 करोड़ रु. व्यय 
करने की आवश्यकता आंकी गई थी । 

सड़क निर्माण की योजना को कृषि उपज मण्डी समिति ((0//5), केन्द्रीय सड़क 
कोष (रा) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों (सूखे के वर्षों में) से जोड़ने 
'पर बल दिया यया है ताकि सड़क विकास की गति तेज को जा सके । 

राज्य में नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान सड़कों के रख-रखाव पर भी 
पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सड़कों के निर्माण का 
अनेक दृष्टियों से महत्व है, जैसे कृषिगत माल के उचित विपणन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों 
के औद्योगिक विकास के लिए, निर्धनता-निवारण के लिए, रोजगार देने की दृष्टि से, 
दस्युग्रस्त इलाकों में दस्यु-उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए, जनजाति क्षेत्रों के 
विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए, 
नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए, आदि-आदि । इसलिए भावी योजनाओं में सड़कों के 
विकास पर काफो बल देना होगा 

आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) में सड़क- विकास के लिए प्रावधान, 
लक्ष्य व उद्देश्यव--आठवों पंच-वर्षीय योजना में सड़क-विकास के लिए 697 50 करोड़ रु. 

आवंटित किए गए जिनमें से 388 करोड़ रु. राज्यस्तरीय सड़कों के लिए और 260 करोड़ 
रु. न्यूनतम-आवश्यकता-कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के लिए रखे गए । 
शेष राशि हवाई पट्टियों के विकास, शहरी सड़कों, पर्यटन-महतत्त्व की सड़कों तथा अन्य 
अनुसंधान व विकास-कार्यों पर व्यय के लिए निर्धारित की गईं । 

विश्व बैंक को सहायता से 280 7 करोड़ रु. की लागत से 5 राज्यस्तरीय सड़कों को 
चौड़ा करने, परत को मजबूत करने और पुलों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया । 

आठवीं योजना सें ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 6600 किलोमीटर बढ़ाने का लक्ष्य 
रखा गया था । 


268 राजस्थान की अर्थव्यवस्थी 


सड़क-विकास के अन्य मुख्य लक्ष्य इस प्रकार रखे गए थे--(४) ॥000 की 
जनसंख्या से ऊपर (97॥ की जन- गणना के अनुसार ) के सभी गाँदों को डामर की 
सड़कों से जोड़ दिया जाएगा । इसके लिए गायब कड़ियों के लिए सड़कों का निर्माण 
करना होगा और ग्रेवल व पक्की सड़कों को काफी सीमा तक डामर की सड़कों में 
समुन्नत किया जाएगा । (४) ,798 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल या पक्की सड़कों से जोड़ 
दिया जाएगा । (४४) कई गायब कड़्यों को पूरा किया जाएगा । (४५) बड़े पर्यटन स्थलों व 
धार्मिक स्थानों को परस्पर मिला दिया जाएगा । (9) 5 राज्य स्तरीय सड़कों को बाह्य 
सहायता की मदद से समुन्नत किया जाएगा। 

नवीं पंचवर्षाय योजना में सड़क-विकास के लिए प्रावधान, उद्देश्य व लक्ष्य-- 
नर्वीं पंचवर्षीय योजना में 7फश) के योजना-कोषों से लगभग ,600 करोड़ रु. व्यय किए 
जाएँगे । ये राज्यस्तरीय सड़कों व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सड़कों पर व्यय होंगे । 
नवीं योजना में सड़क-विकास के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार रखे गए हैं--- 

(0 ॥99] की जनगणना के अनुसार 000 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गाँवों की 
डामर को सड़कों से जोड़ा जाएगा । इसके लिए लगभग 700 करोड़ रु. के व्यय से 
5,786 किलोमीटर में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, अथवा उन्हें उनत किया 
जाएगा। 

(४) 99। की जनगणना के अनुसार जनजाति क्षेत्रों में व कम आबादी वाले मरु जिलों 
में 750 की जनसंख्या से अधिक वाले सभी गौंवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा । 

(४) सभी पंचायत मुख्यालयों को मिलाने वाली सड़कों को डामर कौ सड़कों में 
उन्नत किया जाएगा। 

(५) बड़ी राज्य स्तरीय सड़कों व कुछ मध्यम जिला-सड़कों को चौड़ा किया जाएगा 
व्था उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा । इसका उद्देश्य जिला मुख्यालयों को राज्य क्री राजधानी सेव 
जिला मुख्यालयों को पड़ौसी जिला मुख्यालयों से दुगुनो चौड़ी सड़क (7 मीटर) के माध्यम 
से जोड़ना है । 

(९५) अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्त्व की बड़ी कड़ियों का निर्माण किया जाएगा। 
पर्यटन की सुविधा, धार्मिक महत्त्व व रेलवे स्टेशनों जैसे स्थानों को जोड़ने बाली सड़कों 
का निर्माण किया जाएगा। 

(शं) बाईपास मार्गों का निर्माण किया जाएगा । ऐसा भारी घनत्व वाली सड़कों पर 
विशेषत॒या किया जाएगा। 

(४४) गायब पुलों, कलवर्ट (पुलिया), आदि का निर्माण किया जाएगा ता भारी 
ट्रैफिक की सड़कों पर ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। 

(शांत) खनन क्षेत्रों में टोल-टैक्स के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 

(४८) सडुक-निर्माणु की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा ॥ 
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इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त साधन-संग्रह करना होगा, टेक्नोलोजी 
को समुन्नत करना होगा, लागत कम करने का प्रयास करना होगा, पेशेवर प्रबन्ध को बेहतर 
बनाना होगा, तकनीकी दक्षता में सुधार करना होगा एवं सड़क निर्माण कौ विधियों को 
बदलना होगा । आठवों योजना में सड़क-विकास पर कुल सार्वजनिक परिव्यय का 
6% आवंटित किया गया था, जिसे बढ़ाकर नब्ीं योजना के पूर्व स्वरूप में 8% 
प्रस्तावित किया गया । 

अकाल व बाढ़ राहत कार्य, जवाहर रोजगार थोजना, 32 जिले 32 काम, रोजगार- 
आश्वाप्तन योजना (छ्नए0)ग्रशा। है६४णण्ाा०८ 500८०) आदि रोजगाोन्मुख कार्यक्रम हैं 
और इनमें सड़क-निर्माण प्रमुख क्रिया मानी जाती है । इनमें परस्थर ताल-मेल बैठाने की 
आवश्यकता है तथा कृषि-उपज-मंडी, कर्मांड क्षेत्र विकास व खनन-बिकास आदि के साथ 
इनको जोड़कर सड़क-विकास के काम को अधिक तेज गति से करने को आवश्यकता है । 

इन विभिन्‍न कार्यक्रमों को लागू करने पर सड़क-विकास के लिए नवीं पंचवर्षीय 
योजना (997-2002) को अवधि में कुल 3000 करोड़ रु. के व्यय की आवश्यकता 


होगी, जिसका आवंटन निम्त प्रकार दर्शाया गया है-- 
(करोड़ रु.) 










सार्वजनिक निर्माण विभाग के योजना कोषों से 
(४) _ अकाल राहत कोषों से 
कृषि उपज मण्डी कोषों से ३00 
























(४) रोजगार-आश्वासन स्कीम के कोषों से 300 
(५) जवाहर रोजगार योजना कोषों से 200 
(४0 संस्थाणत वित्त से 200 
| कुल[ 3000 | 





विभिन्‍न कार्यों के पूरा होने पर वर्ष 2002 तक 20 हजार किलोमीय दूरी में डामर 

की सड़कें तथा 5 हजार किलोमीटर में ग्रेवल-सड़कें (अकाल राहत वे अन्य रोजगार-सृजन 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत) एवं अलग से खनन-सड़कें, कमाण्ड-क्षेत्र-विकास-सड़कें व कृषि- 
उपज-मण्डी की सड़कें बन सकेंगी, जिससे वर्ष 2002 में सड़क-घतत्व (7090- 
१९॥॥/9) 400 वर्ग किलोमीटर पर लगभग 45 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया 
गया था । 2८ 

नई सड़क-विकास नीति की विशेषताएँ--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 
राजस्थान सड़क-विकास के एक वृहद्‌ कार्यक्रम को अपनाने जा रहा है । इसकी सुख्य 
विशेषताएँ इस प्रकार होंगी-- 

() नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास पर 3000 करोड़ रु. का विनियोजन 
करना होगा । 

(2) सड़क-निर्माण के विभिन कार्यक्रमों में परस्पर ताल-मेल बैठाना होगा । 


खा0 णजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(3) सड़क-निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत दित को मदद लेगी होगी । जैसे 
राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम (६४८८) इस कार्य के लिए कर्ज लेगा जिसको 
चुकाने के लिए टोल-टैक्स लगाना होगा । 

(4) सड़क-विकास के लिए निजी साझेदारी को आमन्त्रित करना होगा । इसके लिए 
खुले टेण्डर आमंत्रित किए जाएँगे । तिजो उद्यमकर्ता छज0, 0:द४९ शा परशार्डश 
(807) (निर्माण करो, संचालन करो और बाद में हस्तान्तरित करो) अथवा 807 
(8णी0, "एलथध९, नश्वाए्ता जात ]घबा5८/ (निर्माण, संचालन, देखभाल व हस्तान्तरण) 
के आधार पर आगे आ सकते हैं । लेकिन अन्त में यह कार्य वापस सरकार के पास चला 
जाएगा । निजी उद्यमकर्त्ता अपनी पूँजीगत लागत निकालने के लिए सरकार द्वारा 
निर्धारित दरों पर टोल-टैक्स एकत्र कर सकेंगे । 

(5) सड़क-विकास की नई नीति में सड़कों के रख-रखाब (आ॥८॥क्षा८०) पर भी 
पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया गया है । 

(6) सड़कों को चौड़ा करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है । 

(7) सड़क-विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा 
ताकि यह कार्य कम लागत पर अधिक कार्यकुशल ढंग से पूरा किया जा सके । 

नई सड़क नीति, 994 की आलोचना-.सड़क- विकास की नई नीति 

राजस्थान में सड़क-विकास की दिशा में एक “लम्बा डग' (३ 08 !६०० 0४०५) मानी 
जा सकती है ॥ आठवों योजना में सड़कों के विकास के लिए 697.50 करोड़ रु. का 
प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर नवीं पंचवर्षीय योजना में 3000 करोड़ रु. करने का 
लक्ष्य रखा गया । प्रश्न उठता है कि वित्तीय साधनों के अभाव की स्थिति में क्‍या इतनी 
विशाल घनराशि जुटा पाना सम्भव होगा ? सड़कों के अलावा वित्तोय साधनों की 
आवश्यकता नई विद्युत-परियोजनाओं व नई सिंचाई की परियोजनाओं के लिए भी होगी । 
चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी घन को आवश्यकता होगी । इसलिए नई 
सड़क-नीति को सफल बनाने के लिए विशाल मात्रा में वित्तोय साधनों की व्यवस्था करनी 
होगी । राज्य पर पहले हो बकाया कर्ज का भार बहुत अधिक है | अतः अन्वर्राष्रीय 
संस्थाओं से सहायता लेकर ही आघार-ढाँचे का विकास करना सम्भव हो पाएगा । 

नई सड़क नीति की सफलता निम्न तीन बातों पर निर्भर करेगी-- 

0 निजी क्षेत्र सड़क-विकास में किस सीमा तक साझेदारी कर पाता है ? 

(४) सड़क-विकास की विभिन परियोजनाओं व एजेन्सियों जैसे न्यूनतम आवश्यकता 
कार्यक्रम (भाप), जवाहर रोजगार योजना, कर्मांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खनन-सड़कों, 
कृषि-उपज-मंडो की सड़कों, घार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों की सड़कों, आदि में कितना 
ताल-मेल स्थापित हो पाता है ? 

(४४) नई सड़कों का उपयोग करने वाले योेल-कर, आदि के रूप में किंदनी राशि 
चुका पाते हैं ? अत: नई सडक नीति एक साहसी व दूरगामी नीति है । आशा है इससे राज्य 
में सड़क निर्माण-कार्य को काफी बल मिलेगा । 
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सड़क-विकास के नये कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण ---मार्च 2004 के अंत 
'ठक १9,696 आबाद गाँवों के सडकों से जुड़े जाने का अनुमान है । इसी अवधि तक 875॥ 
पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कों से जोड़े जा चुके थे । 
प्रगति का अन्य विवरण नोदे दिया जाता है $ 

( प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना (0४6५९) प्रधानमंत्रो द्वारा 25 दिसम्बर, 
2000 को प्रारम्भ की गयी थी । इसके माध्यम से 200। की जनगणना के अनुसार 500 या 
अधिक आबादी के सभी गाँव 2007 के अंत तक सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे । मार्च, 2004 

के अंत तक 4904 गाँवों में 6826 किलोमीटर डामर को सड़कें बनायो जा चुकी हैं । (2) 
मार्च 2004 तक १687 किलोमोटर कौ दूरी तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मुणवत्ता में सुधार 
किया गया है । भारत का राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण (धप्त4) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय 
राजमार्म-ड्वीम प्रोजेक्ट के तहते राज्य में 4 व 6 लेन की सड़कें बनाने में सेलग्न है । 
इसके तहत-- 

(]) स्वर्णिम-चतुर्भुज (अ) जयपुर बाईपास चरण व (4 लेन का) व (आ) जयपुर- 
किशनगढ़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) (6 लेन का); (३) किशनगढ़-भीलवाड़ा-उठदयपुर-रतनगढ़ 
(गुजग़त सीमा) (4 लेन का); (2) उत्तर दक्षिण कोरीडोर-आगरा-धौलपुर-मुम्बई (4 लेन 
का) तथा (3) पूर्व-पश्चिम कोरीडोर-पिंडवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ-कोटा-बारां-शिवपुरी 
(4 लेन का) शामिल हैं । इनकी लम्बाई, लागत व पूरा होने के वर्ष भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 

(3) नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 'सड़क-अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट' सड़कों कौ 
मरप्मत के लिए चलाया गया है )यह जनवरी 2002 से प्राए्म्भ किया गया है । 

(4) निजी क्षेत्र के निवेश से 'बनाओ-संचालन करो-हस्तान्तरित करो (807) 
के तहत सड़क, बाई-पास व टनलों, आदि के निर्माण का कार्य राजस्थान सड़क 
विकास अधिनियम 2002 के तहत चलाया जा रहा है । 

(8) केन्द्रीय-सड़क-कोष के तहत राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने, चौड़ा करने 
तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है । 

(6) कृषक उपज मण्डी, पब्लिक यर्क्स डिपार्टमेण्ट व अकाल राहत वर्क्स के 
तहत 'गायब कड़ी प्रोजेक्ट', 2003-04 में स्वीकृत किया गया था । इस प्रकार राज्य में 
सड़क-विकास के कई कार्य संचालित किये जा रहे हैं । 

'राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (२9|2नात्रा 50006 एण्चते पएक्ाबूणा 
(०करण-४४०७) (रदार0)-इसकी स्थापना 964 में एक वैधानिक निगम के रूप में हुई 
थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 

(0). राज्य में सड़क परिवहन का विकास करके जनता, व्यवस्ताय व उद्योग को 

लाभ पहुँचाता, 

(४) सड़क परिवहन का परिवहन के अन्य साधनों से ताल-मेल बैठाना तथा 

(४४) एक छेतन्र में सडक परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करना व उनमें सुधार 

करना और राज्य में सड़क परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती रूप 
प्रदान करना 4 

निगभ क्को 994-92 से 997-98 तक लगातार साठ वर्षों तक मुनाफा प्राप्त 

हुआ जो 994-95 में 24.2 करोड़ रू. तक पहुँच कर बाद में घटता गया और 
997-98 में मात्र लगभग 4 करोड़ रु. रह गया । लेकिन 4998-99 में इसे लगभग 
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44 करोड़ रु., 4999-2000 में 73.8 करोड़ रु. व 2000-200 में 85.6 करोड़ रुपये . 
का घाटा हुआ 7 ४! 

इस प्रकार राजकीय उपक्रमों में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम पिछले 7 
चर्षों में लाभाजन करने वाला एक अग्रणी उपक्रम माना गया था, जिसने 998-99 में 
अपना नाम घाटे के उपक्रमों में लिखा लिया है जो एक भारी चिंता का विषय है 
इसके कारणों पर आगे प्रकाश डाला गया है । 

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मार्च 996 के अन्त में उपलब्धियों 
'की तुलना कुछ राज्यों व समस्त भारत से निम्न तालिका में की गई है ॥ 


















तालिका से स्पष्ट होता है कि 995-96 में जहाँ पंजाब, महाराष्ट्र व समस्त देश में 
प्रति बस, प्रतिदिन घाटा हुआ था, वहाँ राजस्थान में मुनाफा अर्जित किया गया था । प्रति बस 
प्रतिदिन घाहम-उत्पादकता भी किलोमीटर में राजस्थान में अधिक रही थी । लेकिन प्रति बस 
प्रतिदिन मुनाफा राजस्थान में 4994-95 में 38.79 रु. हुआ, जो लागत बढ़ने के कारण 
१995-96 में 47.2॥ रु, ही हुआ । पूर्व में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके 
मुनाफे में वृद्धि कौ गई थी । लेकिन 998-99 में रोड़वेज कौ दुर्गत का मुख्य कारण 
कुप्रब-्ध, भ्रष्टाचार, रोड़वेज द्वारा कियायों में भारी वृद्धि तथा निजी बस्चों का धड़ल्ले से 
संचालन माना जा रहा है । रोडवेज क॑ किरायों में त्था निजी बसों के किरायों में ज्यादा 
अन्तर होने से लोगों ने सरकारी बसों से मुंह मोड़ लिया है ॥ इस स्थिति पर तुरन्त ध्यात 
देकर इसे सुधारने को जरूरत है, अन्यथा में रोडवेज को घाटे से उबारना दुष्कर हो 
जाएगा । 

निष्कर्ष--राजस्थान के नियोजित विकास में सड़कों के विकास को उच्च 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए । योजनाकाल में सड़कों की लम्बाई कई गुनी हो गई है । 
हालाँकि यह प्रगति काफो सराहनोय है, फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 
यह पर्याप्त नहीं 22230 सकती । इसलिए राजस्थान को आगामी दशक में अपने आधार- 
ढाँचे को अधिक सुदृढ़े करने की दिशा में प्रयास जारी रखना होगा । सरकार को सड़क- 
विकास की नई नीति (994) के क्रियान्वयन की भरपूर कोशिस करनी चाहिए तार्कि 
2004-05 में सड़कों का विकास राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक 
विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका आदा कर सके ॥ 

राजस्थान भारत में पहला राज्य है जिसने सड़क-विकास की इतनी बड़ी योजबा 
प्रस्तुत की है ।भ्वी पंचवर्षीय योजना के पूर्व प्रारूप में सड़क-विकास के लिए 3000 
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करोड़ रु. का विनियोग प्रस्तावित किया गया था। अब देखना है कि सरकार इतनी 
धनराशि को किस प्रकार जुटा पाती है और विभिन्‍न कार्यक्रमो मे किस प्रकार आवश्यक 
सागजरय बैठा पाती है। इसमे कोई सदेह नहीं कि नई नीति ने सड़क-विकास के 
तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक व व्यावहारिक पक्षों को काफी स्पष्ट, पारदर्शी व गतिमान 
इनप्य' है, जो सरके'र की एक उपलब्धि है ' र"ज़्य सरकषर ने सडक की 'स्थिप्टि सुध'रने 
के लिए 600 करोड रु. की एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 
24 हजार किलोमीटर की सडकों का सुदृढ़ीकरण व उन्‍नयन किया जाएगा। 
इसमे धनराशि राज्य सरकार, कृषि विपणन बोर्ड व वित्तीय सरथाओ से प्राप्त की 
जाएगी। राज्य सरकार सडक-विकास की दिशा मे महती प्रयास कर रही है ताकि राज्य 
का आर्थिक विकास द्वुतगति से हो सके। 
सडक विकास के नए कार्यक्रम- 
नर्वीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास में योजना की राशि का 4.8 प्रतिशत 
रखा गया था, जिसे दसवीं योजता में बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री 
ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हजार से अधिक जनसंख्या वाले 47 गाँवों को सड़कों से 
जोड़ने का कार्य प्रगति पर है । इस योजना के तहत देश में निर्मित सड़कों में से 
_ अधिकांश सड़कें राजस्थान में बनी हैं । 
पिछली साल की प्रस्तावित सड़कों में रीगस-खाटूश्याम जी, लक्ष्मणगढ़-सालासर, 
भीलवाड़ा-नाथद्वारा, पीपासर-मुकाम सड़कों के उन्‍नयन व नवीनीकरण का कार्य पूरा 
कर लिया गया है तथा शेष सडकों का कार्य प्रगति पर है जिसे सितम्बर 2003 तक पूरा 
कर लिया जायगा। 2003-2004 में सड़क निर्माण पर 76 करोड़ रू. का व्यय प्रस्तावित 
है, जिसमें निम्न सडकें शामिल हैं: जयपुर-डिग्गी-मालपुरा-केकड़ी-शाहपुरा-मांडलगढ- 
भीलवाड़ा, भरतपुर-डीग-नगर-अलवर- बहरोड, बूँदी-लाखेरो- इन्द्रगढ़-सवाईमाधोपुर-लालसोट, 
चित्तौड़गद- प्रतापगढ-बासवाडा, डूँगरपुर- सागवाड़ा- बासवाडा-रतलाम-(स्टेट बोर्सर), 
डूँगरपुर-सीमलवाड़ा, बालोतरा- बायतू- बाड़मेर- गडरारोड, भरतपुर-रूपगस-सेपऊ, 
गगानगर-पदमपुर-रायसिहनगर, उदयपुर-डवोक-मावली-मोपाल सागर- कपासन-चित्तौड़गढ़, 
. जयपुर-जोबनेर-पचकोडिया लूणावा-नावा-कुचामन- खादूरोड, जैसलमेर-सम-थनाना, 
भरतपुर-मथुरा, अलवर-शाहपुरा-काट-नीमकाथाना- खेतडी-सिघाना, तथा सिरोही-कालंदरी- 
रामसीन-जालोर-सीवाणा-बालोतरा-शेरगढ | 
इसके अलावा 'मिसिंग कड़ियों' को चिन्हित किया गया है जिन्हें पूरा करने का 
प्रयास किया जायगा । सड़क निर्माण में बी.ओ.टो. स्कीम के अन्तर्गत नई परियोजनाएँ 
तैयार की गई हैं । इस प्रकार राज्य सरकार सड़क-निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे 
रहो है । 


[_ ऋस्त ) 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. राज्य मे वर्तमान मे प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर पर सडको की लम्बाई है- 
(अ) 45.9 किलोमीटर (ब) 40 किलोमीटर 


(स) ३8 किलोमीटर (दी 70 किलोमीटर () 


274 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
2. राज्य में सडक-नीति घोषित की गई- 

(ओ) जनवरी 994 मे (बे) दिसम्बर 99+ में 

(से) दिसम्बर ]995 मे (द) जनवरी 995 मे (ब) 
3. सडक-नेटवर्क का विकास करने के लिए अनेक पारियोजनाएँ किसके द्वारा संचालित 

की जा रही है 

(अ) राजस्थान राज्य पुल-निर्माण निगम द्वारा 

(ब) सार्वजनिक-निर्माण-विभाग द्वारा 

(स) स्थानीय सस्थाओ द्वारा 


(द) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत (आओ) 
4. जयपुर से कोटपुतली तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सख्या है- 
(ओ राष्ट्रीय राजमार्ग-8 वी राष्ट्रीय राजमार्ग-0 
(सो राष्ट्रीय राजमार्ग-65 (द) कोई नहीं (ञ) 


5. निकट भविष्य में सडको के विकास व उन्नयन हेतु सर्वाधिक वित्तीय सहायता राज्य 
को मिलेगी- 


(ओ) भारत सरकार से (ब) निजी निवेश से 
(स) राज्य सरकार से (द) विश्व बैंक से (द) 
अन्य प्रश्न 


4, राज्य मे सडको के विकास का विवेचन कीजिए। ग्रामीण सडको की वर्तमान स्थिति 
पर प्रकाश डालिए। सडको के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पडने वाले 
प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 

2. नई सडक नीति, 994 की मुख्य विशेषताएँ लिखिए। 

3. राज्य की सडक-विकास-नीति, 994 मे नदी पचवर्षीय योजना के लिए सड़क-विकास 
के लिए क्‍या लक्ष्य सुझाए गए हैं? इसके वित्तीय प्रावधान भी स्पष्ट कीजिए। 

4. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 

() राज्य में सडक-विकास की वर्तमान स्थिति. 

(0) संडक-विकास-नीति, 3994-उद्देश्य व लक्ष्य, 

(5) राज्य मे सडक-विकास का महत्त्व 

60) सडक-विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाएँ, 

(४) सडक-विकास मे निजी क्षेत्र की साझेदारी 

(धं) सडक-विकास का 20 वर्षीय मास्टर प्लान (98-200॥) 
(जा) राजस्थान राज्य सडक परिवहन नियम। 

(भंत्र) सड़क-विकास के नये कार्यक्रम व उनकी प्रगति । 





पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का 
औद्योगिक विकास 


[ावप्रञाशांग 02एश९ा०्फ्माशाए ० घाठ हवा 
एप्रतातप् ५6७ १6३४ शिक्षा5) 








सन्‌ 949 के पुनर्मठन के पूर्व राजस्थान में छोटे-बड़े कई राज्य थे, जिनमें बिजली, 
पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का 
विकास करना सम्भव नहीं था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य में केवल सात सूती-वस्त्र 
मिलें, दो सीमेन्ट की फैक्ट्रियाँ व दो चीनी की मिलें थीं। आज भी राजस्थान को औद्योगिक 
दृष्टि से अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जावा है । 

999-2000 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन के 
मूल्य, विनियोजित-पूँजी की मात्रा, विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य ताल ध॥७९ 300०6 
0१ ग्रआपि8०ण९)! आदि का 4/ से अधिक अंश देश के ॥0 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्माटक, आंध्र प्रदेश व पंजाब 
में पाया गया था । 986-87 में पहली बार शुद्ध जोड़े गए मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के 
फैक्टरी क्षेत्र में राजस्थान का दसवां स्थान आया था । लेकिन बाद में उसे यह स्थान नहीं 
प्राप्त हुआ । सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है । अन्य राज्यों का क्रम ऊपर दिया गया है । 
राज्य में ।962 की तुलना में 4999-2000 में औद्योगिक प्रगति हुईं है, लेकिन सम्पूर्ण 
देश की पृष्ठभूमि में अब भी राजस्थान का पिछड़ापन अगली तालिका से स्पष्ट हो जाता 





॥ नर उत्पत्ति के मूल्य में से इन्पुटों का मूल्य (ईंघन, कच्चा माल आदि) घटते से प्राप्त पशि के बराबर होता, 
ते 


2 #ा (ष्ज्यणज 5०७०) [999-2000, (250). क्षमा 200। (ऐणल छिवातणाट5) 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 9999-2000 में भी राजस्थान का भारत की औद्योगिक 
अर्थव्यवस्था में काफी नीचा स्थान था । इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 39% 
राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में ।4 4% था । फैक्ट्री में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का समस्त 
भारत में अंश 2 6% था, जबकि महाराष्ट्र का 4 5% था । विनिर्मांण द्वारा जोड़े गए शुद्ध 
मूल्य (॥6६ ४श०८ 96020) में भो राजस्थान का अंश 2.% ही था, जबकि महाराष्ट्र का 
24.3% था । इस प्रकार जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भारत में जहाँ महाराष्ट्र का अंश लगभग ॥/4 
था, वहाँ ग़जस्थान का केवल ॥/48 था । फैक्ट्री-क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य राजस्थान में 960- 
6! में समस्त भारत का % था, जो 970.7 में 2 % कथा 999-2000 में 2.% हो 
गया । इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से फैक्ट्री क्षेत्र में काफो नीचे आता है ॥ 
लेकिन जोड़े गए मूल्य में उसकी स्थिति असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उड़ीसा 
आदि से बेहतर है । 
राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान 
(प्रतिशत अंश ) 


विनिर्माण द्वारा जोड़े गए 
मूल्य (४४७० का अंश 















कुल पंजीकृत 
फैक्ट्ियों का अंश 





तालिका से स्पष्ट होता है कि फैक्ट्री-क्षेत्र के विभिन्‍न सूचकों, जैसे फैक्ट्रियों कौ 
संख्या, स्थिर पूँजी, रोजगार, व विनिर्माण द्वारा वर्धित मूल्य में राजस्थान का अंश समस्त 
भारत की तुलना में 3-4% के बोच आठा है । इस प्रकार राजस्थान का फैक्ट्री क्षेत्र में अपेक्षा 
कृत नीचा स्थान पाया जाता है। 

798& के सर्वे के अनुसार राज्य में 95% में 403 पंजीकृत फैंविट्र्यों थीं, जिसमें 
लगभग १8 हजार व्यक्ति काम पाए हुए थे और उनमें केवल 9 करोड़ स्पयों को पूँडी लगी 
हुई थी । 2000-0। में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 5325, स्थिर पूँजी की राशि लगभग 
450 करोड़ रुपये, कर्मचारियों की संख्या 2.59 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध 
मूल्य की राशि 495) करोड़ रुपये रही थी । राजस्थान में लघु इकाइयों में ज्यादातर, *अदि 
'लघु इकाइयाँ' (संयंत्र व मशीनरी में 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पाई जाती हैं ॥ 
आधी से अधिक इकाइयाँ धातु-पदार्थों, चमड़े कौ वस्तुओं व अधात्विक खनिज पदार्थों के 
निर्माण में हुई हैं । 2 कि 

साकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत-सृजन पर * 
काफो बल दिया है | भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करते का प्रयास किया 
गया है । थर्मल व विद्युत संयंत्रों की स्थापना को गई है । राज्य में अणुशक्ति का भी विकास 
किया गया है । प्रथम योजना के प्रारम्भ में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता केवल 3 मेगावाट थी 
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जो ॥998-५५ के अन्त में लगभग ३१55 ४4 मेगावाट हो गई । इसी प्रकार पानो की व्यवस्था 
का भी कई नगरों व गाँवों में विस्तार किया गया है । सड़कों का निर्माण किया गया है और 
उद्यमकताओं को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, जिनका सम्बन्ध भूमि के आवंटन, 
विद्युत की दरों, बिक्री कर, चुंणी एवं वित्तीय सहायता व पूँजी सब्सिडी आदि से रहा है । 
इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है । 

980 में राज्य में 20 सूती व सिन्‍्थेटिक रेशे की इकाइयाँ, ॥0 ऊनी, 3 चौनी, 5 
सीमेन्ट, 3 मिनी सीमेन्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक टायर व ट्यूब फैक्ट्री, 
9 वनस्पति तेल कौ मिलें, 20 इंजीनियरी को औद्योगिक इकाइयाँ तथा 5 खनिज आधारित 
जड़ी व मध्यम श्रेणो की इकाइयौं थीं । इनके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 7 औद्योगिक 
इकाइयाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रमेन्टेशन लि , हिन्दुस्तान साल्ट्स लि , मार्डन बेकरीज 

एवं राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेन्ट्स लि। 999-2000 में राजस्थान 
के औद्योगिक क्षेत्र के गैर-विमागीय उपक्रमों मे समस्त मारत के फुल केन्द्रीय 
भरिसम्पत्तियो (४६४७) का 2 2% अश ही पाया गया था, जबकि 980-8) भे यह ]7 
प्रतिशत था। अत 999-2000 में इसमे वृद्धि हुई है !! 
मार्च 999 के अन्त में राजस्थान में लगभग 53 बड़े एवं मध्यम दर्जे के उद्योग लगे 
हुए थे । इनमें पूँजीगत निवेश की मात्रा 3740 करोड़ रु. तथा रोजगार की मात्रा १.70 लाख 
व्यक्ति आंकी गई है । 2002-2003 में उद्योग-विभाग में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों व 
कारीगरी की इकाइयों कौ संख्या 2.4] लाख थी जिनमें 3:7) करोड़ रुपये का विनियोग 
किया गया था तथा लगभग 9.27 लाख व्यक्ति काम पाए हुए थे । 


राजस्थान में उद्योगों का कुल राज्य-घेरेलू-उत्पत्ति 
तथा रोजगार में स्थान 


()) उद्योगों का कुल राज्य-घरेलू-उत्पत्ति में स्थान--आजकल औद्योगिक क्षेत्र 
कौ व्यापक परिभाषा में इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है । हम इसमें खनन, 
विनिर्माण त्तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते हैं, हालांकि व्यापक परिभाषा के 
अनुसार इसमें निर्माण-कार्य ((2०७४॥:0/००) भी शामिल किए जा सकते हैं । 

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में उद्योगों का स्थान (993-94) के मूल्यों पर अग्र 
तालिका में दर्शाया गया है। 





7 ज्भाव छ़गगे ते फवण्वतंग एगाल 389 508ध॥०७ 200॥, (50) 99 368-369 999- 
2000 में राजस्थान मे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में परिसम्पत्तियो का मूल्य 849 करोड कु रहा 
जबकि समस्त भारत में यह 38365 करोड रू रहा। अतः राज्य मे इनका अश 2 2९० रहा। राज्य 
में इनमे 30 हजार व्यक्ति लगे हुए थे. जबकि समस्त भारत मे 82 लाख व्यक्ति थे। 

2... 806 #8०5 ४०७ २००४ 2003, 9.28. 
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अवधि : 4980-84 से 2002-03 राज्य की शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति में योगदान ( 993-94 के मूल्यों पर ) ( प्रतिशत में )१ 


4980-8] | 4990-94 2002-03 
(त्वरित अनुमान ) 


00 खतनवपत्यपनिकालना | १» | 





किम ्ञ 2, पंचीकृत जीकृत 
.. (बे) जैर-पंजीकृत 











पूर्व वालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 

कक लगभग 3.% अंश था, जो 4990-94 में 3.7% तथा 2002-03 में 7.8% 
रहा । इस १980-8 से 2002-03 को अवधि में इसमें कुछ सीमा तक (लगभग 5 

*>रतिशर्ते बिन्दु की) वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर यह लगभग 25% आंका गया है। 
इस प्रकार राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय में अंश आज भी समस्त भारत की तुलना 
में काफी कम है, जिसे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकठा है । 2002-03 में अखिल भारतीय 
स्तर पर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जल-पूर्ति का सकल घरेलू उत्पाद में (993-94 
के भावों पर) योगदान 24.9% रहा था, जबकि राजस्थान में यह 28.% रहा । (993-94 
के भावों पर)(निर्माण का 0.32% अंश जोड़ने पर) -था। अत: राजस्थान में यह अनुपात 
अपेक्षाकृत ऊँचा हो गया है। (विशेषतया निर्माण के योगदान के कारण) 

उद्योगों के विनिर्माण ((॥ए+४८णग॥९४) का- अंश विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
राजस्थान में यह 2002-03 में लगभग १.5% आंका गया है ॥ इसमें पंजीकृत क्षेत्र का 
अंश लगभग 5.6% तथा गैर-पंजीकृत क्षेत्र का लगभग 5.9% है-+ इस प्रकार विनिर्माण 
क्षेत्र का अंश आज भी कम है । पंजीकृत व गैर-पंजीकृत दोनों क्षेत्रों का अंश कम है। पंजीकृत 
क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र या संगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है, जबकि गैर-पंजीकृत क्षेत्र में ग्रामीण 
घ कुटीर उद्योग, दस्तकारियों आदि आते हैं, जिनमें कारीगए अपने घरों का काम करके माल 
का उत्पादन करते हैं । अभी भी विनिर्माण का अंश शुद्ध घरेलू उत्पाद में -2 प्रतिशत हो 
पाया जाता है, जो काफी कम है । यह गणना 993-94 के मूल्यों पर को गयी है। 

(2) उद्योगों का रोजगार में स्थान--जैसा कि जनसंख्या के अध्याय में बतलाया 
गया था, 499] कौ जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों में रोडगार का अंश 
मुख्य श्रमिकों में 7.4% था, जिसमें पारिवारिक उद्योगों में वह 2% दवा अन्य यें उ.4# था । 
यह खनन व पत्थर निकालने में % तथा विद्युतू, गैस व जल-पूर्ति में भी कम है ।987च 
१997 में उद्योगों का रोजगार में स्थान अग्र तालिका से स्पष्ट हो जाता है- 





, ३० 8ज6 ऐजालआए 7000० ० एशुंब्जात्ा (960-60 200-02) उ॒णंफ 2002, (055, [४0७0 
ग्रा&8 छा ए 389 42 & 9 54 50ए/ज४९ ए८च८७ 2003-04, 7 #&&॥8 4 
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उद्योगों में श्रम-शक्ति का अनुपात 
( प्रतिशत में ) 
5 ध 
| | # | | 99 | 
(20. खनतत ब पत्थर तिकालता छः | ॥० ै 9 
(७0) _(अ) घरेलू उद्योग | 33 | | 20 
(ब) घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उद्योग |_% | 0 54 
कुल, | ॥4- 06% ४| 0 84 














तालिका से स्पष्ट होता है कि 498-9] की अवधि में घरेलू उद्योगों के अलावा 
अन्य उद्योगों में रोजगार का अंश बढ़ा है तथा घरेलू उद्योगों में कुछ कम हुआ है । खनन 
ब विनिर्माण कार्य (शाह आत ग्राआएग्टिण्पणह) में श्रम-शक्ति का अंश 99। में केवल 
84% रहा है, जो पहले से भी कुछ कम है । भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास 
करके उद्योगों का रोजगार में अंश बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए । इसके लिए राज्य में 
खनन-कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्‍न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की 
सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । राज्य की खनिज-सम्पदा विपुल मानी गई 
है । राज्य में हथकरणघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । राज्य में कई प्रकार की 
दस्तकौरियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता हे तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी 
अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है । ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि 
होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार आएगा । गलीचों, चमड़े 
की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्त-आंभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी 
मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है । इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया 
जाना चाहिए । 

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताएँ---उपयुंक्त विवेचन 
के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं-- 

(6) आकए--जैसा कि पहले बतलाया गया है कि समस्त भारत के फैक्ट्री -धोजे में 
राजस्थान का स्थान काफी नीचा आठा है । 999-2000 में भारत में कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों 
का 3.9% अंश ही राजस्थान में था । विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य (७४१॥) में राज्य को, 
अंश 2.% था  985-87 में पहली बार जोड़े गए शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत में 
राजस्थान का दसवां स्थान आया था, लेकिन बाद में यह स्थान राजस्थान को पुनः नहीं 
मिल पाया है । 


राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा भी समय-समय पर उद्योगों 
के बार्षिक सर्वेक्षण के आकड़े प्रकाशित किए जाते हैं । इनमें फैक्ट्री क्षेत्र में हुई औद्योगिक 
प्रगति का अनुमान लगाया जा सकठा है । हालांकि ये आंकड़े भारत सरकार के केद््रीय 
सांख्यिकीय संगठन (050), नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित आँकड़ों से थोड़े भिन्‍न होते हैं, 
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(पद्धति के अन्तर के कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त 
होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों का आकार के अनुसार वितरण, जिलों के अनुसार वितरण, आदि जो 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते । इसलिए राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से 
प्राप्त सूचचा के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवेचन किया 
जा सकता है। 

राज्य में लघु पैमाने की इकाइयों को भरमार--वर्ष 997-98 में राज्य को 4537 
फैक्ट्रियों के विवरण प्राप्त हुए थे, जिनमें विभिन्न आकार कौ फैक्ट्रियों की स्थिति निम्न 
तालिका में दर्शाई गई है।- 


आकार संख्या। संख्या में | कुलउत्पत्ति | कुल उत्पत्ति में 
प्रतिशत अंश | (करोड़ रु.) | प्रतिशत अंश 











(0. लघु पैमाने की इकाइयाँ 88 8 ॥569 ! 450 
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(४) मध्यम पैमाने की इकाइयों 
(४). बड़े पैमाने की इकाइयों 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 4997-98 में लगभग 88 8% फैक्ट्रियाँ 
लघु पैमाने की थीं । उस समय लघु पैमाने की इकाइयों में प्लांट व मशीमरी में विनियोग 
की सीमा 60 लाख रुपये थी । पाँच करोड़ रुपये तक की प्रोजेक्ट-लागत की इकाइयाँ 
मध्यम आकार की तथा इससे ऊपर की बड़े आकार की मानी जाती थीं। उस समय मध्यम 
पैमाने कौ औद्योगिक इकाइयाँ 6 8% तथा बड़े पैमाने की भी 4 4% थीं । इससे पता चलता 
है कि राजस्थान में लघु इकाइयों की भरमार है । इनमें कुल फैक्ट्री-कर्मचारियों का लगभग 
/3 अंश लगा हुआ है । लघु पैमाने की इकाइयों में स्थिर पूँजी (77:0०0 ०४०७१) कौ मात्रा 
कम होती है, लेकिन जोड़े गए शुद्ध मूल्य धाल। ४४४७० 900०0) में इनका अंश स्थिर पूँज। के 
अंश से अधिक पाया जाता है। 

997.98 में लघु पैमाने की इकाइयों का कुल उत्पत्ति में अंश 45% रहा, जो बड़े 
पैमाने की इकाइयों के 44% के लगभग समान था । राज्य के फैक्ट्री-क्षेत्र में लघु इकाइयों के 
योगदान का काफी महत्त्व होता है । इनके माध्यम से काफी कर्मचारियों को काम दिया जा 
सकता है । 

जहाँ तक बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का प्रश्न है, ।997-98 में इनका अनुपात 
लगभग 4.4% रहा तथा कुल उत्पत्ति के मूल्य में इनका अंश 44% रहा । इस प्रकार बड़े 
पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या दो कम है, लेकिन सकल उत्पत्ति के मूल्य में 
इनका योगदान ऊँचा पाया जाता है । 





॥ ता 0७ कैप इजारट) ण॑ वर(0ना<5, ए2क्तीआ, 4997-98- छ55, ॥9एण  एच्ल्शाएश 
). 9 2॥ 


प्रंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास 2का 


उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में सभी 
प्रकार की इकाइयों की अपनी-अपनी भूमिका पाई जाती है । राज्य में आवश्यकतानुसार सभी 
प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का विकास किया जाना चाहिए । लेकिन रोजगार बढ़ाने की 
दृष्टि से श्रम गहन लघु इकाइयों को प्राथमिकता दो जा सकती है । आधुनिक युग में 
टेक्नोलोजो भी उत्पादन के पैमाने के चुनाव को प्रभावित करती है । 

(2) वस्तुगत ढाँचा (0जाध्रा०00४ 56एलए/०)--राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गैर 
फैक्ट्री क्षेत्र में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है । फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत 
सूचना उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवर्ष प्राप्त होती है । इसमें भारतीय फैक्ट्री 
अधिनियम, 4948 के तहत धारा 2 एम (0) व 2 एम (॥) में पंजीकृत विभिन्‍न फैक्ट्रियाँ 
शामिल की जाती हैं । इसमें पावर की सहायता से चालित 0 या अधिक व्यक्तियों को काम 
देने वाली फैक्ट्रियों तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियों को काम देने बाली 
फैक्ट्रियाँ शामिल होती हैं । 

स्मरण रहे कि फैक्ट्री-क्षेत्र में शामिल इकाइयों में विनिर्माण इकाइयों (१/॥;8९0॥8 
७४७) के अलावा विद्युत-इकाइयाँ, वाटर-वर्क्स व सप्लाई, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग तथा 
मरम्मत सम्बन्धी सेवा की इकाइयों भी शामिल होती हैं । 

राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आजकल कई प्रकार को वस्तुओं 
का उत्पादन किया जाने लगा है, इसलिए उत्पादन में विविधवा दिखाई देने लगो है । 

राज्य में 997-98 में निम्न सात श्रेणी के उद्योगों में कुल फैक्ट्री-उद्योगों में 
जोड़े गए शुद्ध मूल्य (५० ५४श७९ 400८०) का अंश 82.5% रहा । विभिन्न उद्योगों 
को स्थिति अग्र तालिका में दर्शाई गई है ॥! 



































शुद्ध जोड़े गए मूल्य 0५७५) में अंश 
किक आहत उद्योग कोड उद्योग (9) 
24 ऊन व रेशम टैव्सटाइल्स | ॥2 | 02 
30 रसायन व रसायन पदार्थ 73 
20-2 खाद्य-पदार्थ 63 
32 गैर धात्विक खनिज पदार्थ 83 
35-36 परिवहन के अलावा अन्य मशोनरों 49 
9 रबड, पेट्रोलियम व कोयला-पदार्थ 70 
|_+$ | विद्युत 375 
[कुल ।[ 825 











इस प्रकार राजस्थान में ।997-98 में उपर्युक्त सात श्रेणी के उद्योगों में शुद्ध वर्घित 
मूल्य (000 ५५७८ 300०8) का लगभग 4/5 अंश पाया गया जिसमें अकेले विद्युत का अंश 
उ75% था। 


॥. #ैलएणो 507१६ एफ 997-958, (50, $०कुष्लाएल 4999, 954 
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विभिन्न उद्योग-समूहों के अन्तर्गत शामिल उद्योगों के नाम इस प्रकार है... 





उद्योग-सपूह 


उत्पादित वस्तुओं के नाम 





ऊन, रेशम व सिंथेरिक रेशे के वत्ध |] 


(ऊन की कताई, बुनाई व अन्य क्रियाएँ, रेशम तथा सिंधेटिक 
वस्तरों से सम्बन्धित क्रियाएँ) 





गैर घात्विक खनिज पदार्थों से बती 
बसतुएँ (8णा फ़लथ।॥८ प्राशाटाण 
फ़ण्ठप्टा$) 


(सीमेंट मार्बल ग्रेताइट, चौनो-मिट्टी, काँच, अप्रक आदि से 
बची वस्तुएँ) 





परिवहन-उपकरण के अलवा अन्य 


(कृषिगत मशीनरी व उपकरण, निर्माण व खनन उद्योगों कौ 





भशीनरी व उपकरण मशीनशे, बॉयलर्प, कई प्रकाए को औद्योगिक पशीनरो व मशीनी 
औजार, विद्युत औद्योगिक मशीनरी, बिजलो के लैम्प, विडली के 

पखे, टीबी रिसोवर्स , कम्प्यूटर्स आदि ॥) 
4. बेसिक घातु ब एलोय उद्योग (लोहा ब इस्पात, ठाँबा, एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह 


(89 गराटछ5 आते #0५ 
॥005७ा८5) 


घातु उद्योग) 








रसायन व रसायन-पदार्थ 








(उर्वरक, पेंट वार्निश, दवाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, अखाद्य- 


तेल, कोस्मेटिक्स (प्रसाधत-सामग्री), आदि) । 





इसके अलावा राजस्थान में खाद्य-वस्तुओं (5003 ए०१७८७) के निर्माण में संलग्न 
इकाइयों की संख्या भो काफी पाई जाती है । ये दुग्ध-पदार्थों, अल-पदार्थों (जैसे दाल 
आदि), बेकरी में बने पदार्थों, चीनी, गुड़, खण्डसारी, कॉमन नमक, खाद्य-तेल व वनस्पति, 


बर्फ आदि का उत्पादन करती हैं । 


पिछले वर्षों में राज्य में रबड़, प्लास्टिक एवं रसायन-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ा 
है । राज्य में विभिन्‍न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्युत) तथा इलेक्ट्रोनिक्स को 
चस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है । 


हालांकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र, 
में पीछे है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी स्थिति में सुधार आ रहा है । 


हक आदि की तुलना 
कि पहले कहा जा 


चुका है, 986-87 में जोड़े गए शुद्ध मूल्य को दृष्टि से भारत में इसका दसवाँ स्थान रहा था, 
जबकि कन्टिक व मध्य प्रदेश का क्रमश: आठवोँ व नवा स्थान रहा था । पंजाब व हरियाणा 
का स्थान क्रमशः ग्यारहवों व बारहवाँ रहा था। अतः इनसे राजस्थान को स्थिति थोड़ी बेहतर 
रही थी। लेकिन बाद के वर्षों में जोड़े गए मूल्य को दृष्टि से पंजाब ने दस्वाँ स्थान ले लिया। 

राजस्थान के फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 980-8। में १.9 लाख व्यक्तियों से 
बढ़कर 2000-0। सें 2.59 लाख व्यक्ति हो गई। इस प्रकार 20 वर्षों में फैक्ट्री-क्षेत्र में 
कर्मचारियों की संख्या में. लएभा 68 हजार को वृद्धि हुई ( लेकिन इसी. अवधि में अखिल 
भारतीय स्तर पर फैक्द्री-क्षेत्र में रोजयार 78.54 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 79.88 लाख 
च्यक्ति हो गया । इस प्रकार समस्त भारत मैं फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजपार लगभग .34 लाख ही 
बढ़ा। लेकिन 995-96 में भारत में फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 700 लाख रही थी । 
इस प्रकार पिछले पाँच चर्ष में फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार बहुत घट गया है । 

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा (700प7ंग 00८०४ ० रेश्ंबश)भव)-- 
औद्योगिक दाँचे के अन्तर्गत उपयोग-आधारित औद्योगिक वर्गीकरण (058-0%86 ग्रएाांब 
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-(०आा१८शा०णा) का अध्ययन किया जाता है । इसमें निम्न चार प्रकार के उद्योगों का रोजगार 
अथवा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सपपिक्ष महत्त्व देखा जाता है-- 

() आधारभूत वस्तुओं के उद्योग (835० 00005 ॥0050०5) जैसे इस्पात, उर्वरक, 
विद्युत आदि । 

(2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग (एथ्कॉ।भ 50०05 परतएशार5) जैसे मशीनरी, 
'परिवहन का माल आदि । 

(3) मध्यवर्तो वस्तुओं के उद्योग (ग्रात्या०008० (50065 ॥ताञ्ञा९5) जैसे कॉटन 
यार्न, रंग, टायर-ट्यूब आदि । 

(4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (0जा5णगाल 00045 [700507९$) इनमें टिकाऊ 
जब गैर-टिकाऊ उप-भोक्ता वस्तुएँ शामिल की जाती हैं । टिकाऊ उप-भोक्ता 
माल में टी.वी. सेट्स, स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ आदि आती हैं तथा गैर-टिकाऊ 
उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी, नपक, समाचिस, दवा आदि वस्तुएँ आती हैं । 

राजस्थान में इनमें से प्रत्येक को स्थिति का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है। 

(॥) आधास्भूत वस्तुओं के उद्योग-..इस श्रेणो में प्रमुख उद्योगों के नाम इस प्रकार 
हैं-..सीमेन्ट, बेसिक रसायन, लोहा व इस्पात, उर्वरक व कीटनाशक, ताँबा, पीतल, एल्यूमि- 
नियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु, ममक एवं विद्युत । 

6) सीमेन्ट--राज्य में सीमेंट के कई बड़े कारखाने कार्यरत हैं । सीमेंट के कारखाने 
सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर , निम्बाहेड़ा, ब्यावर व कोटा में निजी क्षेत्र में 
तथा रीको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) (मंगलम सीमेंट लि ) तथा बनास 
(सिरोही) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स जे के ग्रुप का) में चल रहे हैं । राज्य में कई मिनी सीमेंट प्लांट 
भी लगाए गए हैं जिनसे सिरोही, बाँसवाड़ा व जयपुर जिलों में सीमेंट का उत्पादन होने लगा 
है । भविष्य में राज्य में कई सीमेंट के बड़े कारखाने लगाने की योजना है । 

(8) रासायनिक उद्योग--.इसमें मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना 
आता है । यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है । डीडवाना में नमक 
का भी उत्पादन होता है ! कोट में श्रीयम केमिकल इण्डस्ट्रीज लि भी इसी श्रेणी में आता 
है । उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी एल्केलाइज एण्ड केमिकल लि, 
अलवर भी आधघारभूत उद्योगों की श्रेणी में आते हैं । 

धौलपुर में संयुक्त क्षेत्र में रीको व ॥0!, केमिकल लि हैदराबाद के परस्पर सहयोग 
से दी राजस्थान अक्सप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि., की स्थापना की गई थी, जहाँ 
विस्फोटक (४८/७००५) बनाए जाते थे । यहाँ मार्च, 498 से उत्थादन चालू किया गया था। 
लेकिन यह ८;ई महीनों से बंद पड़ा है जिससे श्रमिकों को बेकारी का सामना करना 
पड़ रहा है । वर्तमान सरकार इसे पुनः चालू करने का भरसक प्रयास कर रही है । आशा है 
इसे शीघ्र हो चालू किया जा सकेगा । 

(४) डूँगरपुर जिले में मांडो-की-पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन 
प्लॉट लगाया गया था जो फ्लोसंपार उत्पन्न करता है । यह इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है । 
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69) राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान जिंक लि.) तथा खेतड़ी 
में तौँबा गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान कॉपर लि ) कार्यरत हैं । इस प्रकार राज्य में आधारभूत 
उद्योगों के अन्तर्गत सीमेंट, रसायन, उर्वरक तथा ताँबा व जस्‍्ता के कारखाने चल रहे हैं। 

(2) पूँजीमत वस्तुओं के उद्योग--पूँजीगत उद्योगों की श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, 
रेफ्रिजरेटर व एयर कन्डीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत कम्प्यूटर थ पुर्जें, 
रैलवे वैगन, (रेल परिवहन का साज-सामान) आदि आते हैं | भरतपुर में सिम्को बैगन 
फैक्ट्री है । अजमेर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. (पा ॥भाआ८त) तथा कोटा में इन्स्ट- 
मेन्टेशन लि. हैं । जयपुर में नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. में बाल बियरिंग एवं 

अशोका लीलेण्ड लि., अलवर में व्यापारिक वाहन बनाए जाते हैं तथा कुछ और इन्जी- 
नियरिंग उद्योग भी हैं । इस प्रकार राजस्थान में पूँजोगत वस्तुओं के भी कारखाने हैं 

(3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग--इस श्रेणी में उद्योगों के वाम इस प्रकार हैं ; कॉटन 
जिनिंग, क्लीनिंग व बेलिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन कौ सफाई, रंगाई 
व ब्लीचिंग, चमड़े को रंगाई व तेयारी, ठायर-ट्यूब, पेंट व वार्निश, आदि जयपुर में पानी व 
बिजली के मीटर बनाए जाते हैं । उदयपुर के पास कांकरोली में जे के टायर का कारखाना 

है जिसमें ऑटोमोबाइल टायर व ट्यूब बनाए जाते हैं । 

(4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग--राजस्थान में सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चौनी, 
गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते (चमड़े व रबड़ 
के), स्कूटर्स व मोपेड (केल्विनेट ऑफ इण्डिया लि ), ऊनी माल (बीकानेर), बीड़ी 
(मबूर बीड़ी उद्योग, टॉक) आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं । 


फैक्ट्री-क्षेत्र में विभिन्‍न औद्योगिक श्रेणियों का योगदान! > 
































उद्योगों की रोजगार में अंश प्रतिशत जोड़े गए मूल्य में अंश हे! 
श्रेणी ( प्रतिशत ) 
970 980-8 |__90 | 980-6 
॥ आधघारपूत उद्योग 300 346 |_$»9०0 | 0 54 /४ 
2 पूँजीगत उद्योग | 205 । 45 ॥43 8 8 85.5 
3 मध्यवर्ती उद्योग [| 54 | 4 | 56 | [__?8 | | 90 | 
4 उपभोक्ता उद्योग 45 35.5 |_394 | 4 24। 
कुल | ॥000 | 000 |__00०0__| 0 | ॥000_ | (000 | ॥००_ | 000 
कुल मात्र क_]2 | _3%»9 | 92 62.4 ॥ 370 
(लाख व्यक्ति) |_ ट(करोडरुपए) | रुपए) 














उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के उपयोग- 
आधारित उद्योगों ((86-03520 ७०७६४८५) की इकाइयाँ पाई जाती हैं, हालांकि राज्य का 
समस्त देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आज भी नीचा स्थान है । योजनाकाल में इन 





फवाजाएं छतालप: ल॑ एशन्गोता, 970. आठ 4 ६। 980-8 (२शण्ब॥॥ण) (025) के अँकेड़ों 
के आधार पर लेखक दाग प्रतिशत निकाले गए हैं । इसमें विनिर्माण को इकाइयों के अलावा विद्युत, गैस, 
जल-पूर्ति ब॒ मरम्मत में संतरन सभो प्रकार कौ फैक्ट्री-इकाइयाँ शामिल की गई हैं । 


पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास 285 


विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों का योगदाव रोजगार व जोड़े गए मूल्य आदि में बदला है, जो 
उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। 

तालिका से पता चलता है कि 970 से 980-84 को अवधि में राजस्थान में 
आधारभूत उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गए मूल्य में बढ़ा है, पूँजोगत उद्योगों का 
घटा है, मध्यवर्ती उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता-उद्योगों का घटा है । 980-8 
में आधारभूत उद्योगों का अंश जोड़े गए मूल्य में लगभग ॥/2 व उपभोक्ता-उद्योगों का ॥/4 
पाया गया था । स्मरण रहे कि आधारभूत उद्योगों के योगदान के बढ़ने के पीछे मुख्य 
कारण इस श्रेणी में विद्युत का शामिल होना है । 

990-9। से 2000-200 को अवधि में राज्य कौ औद्योगिक स्थिति में सुघार हुआ 
है तथा औद्योगिक विनियोगों के नए प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं । 

उद्योगों का साधन-आधारित वर्गीकरण (]रफए-फन5९० (]45ञञाट्ग्नाणा 
० 00४/स९5४)--उद्योगों का अध्ययन इन्पुटों के आधार पर वर्गीकरण करके भो किया 
जाता है जैसे--कृषि-आपारित, वन-आधारित, खनिज पदार्थ-आपारित तथा रसायन- 
आधघारित उद्योग । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है. 

(0) कृषि-आधारित व फूड-प्रोसेसिंग उद्योग--व्यापक अर्थ में कृषि-आघारित 
उद्योगों में खाद्य-पदार्थ, दुग्ध-पदार्थ व मांस-पदार्थ शामिल किए जाते हैं, लेकिन संकोर्ण 
अर्थ में इस श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं, जेसे-कॉटन-जिनिंग व 
प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती कपड़ा उद्योग (कताई व बुनाई) (खादी, हथकरघा, शक्ति-करघा व 
मिल-करघा) , रेशम उद्योग, तिलड़न पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग, 
साबुन उद्योग, गन्ने पर आधारित गुड़, खंडसारी व चीनी, अचार-मुरब्बा, दाल मिल, बेकरी 
व कान्फेक्शनरी उद्योग, आदि । इसी में सुपारी, चूर्ण, पाली की मेहंदी व बांसवाड़ा का 
आम-पापड़, बीकानेर के पापड्-भुजिया, जोधपुर-नागौर क्षेत्र की मेथी, झालावाड़ व 
श्रीगंगानगर के रसदार फल, आबू-सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के गुलाब के फूल, 
सब्जी व फल, आदि आते हैं । 

(2) बन-आधारित उद्योग-..इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोंद, राल, 
लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं । 

(3) पशु-धन आधारित उद्योय--राजस्थान में पशु-धन पर आधारित उद्योगों में ऊन, 
दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियाँ व मॉस शामिल होते हैं । 

(4) खनिज-पदार्थ आधारित उद्योग---घातु- आधारित, जैसे इस्पात उद्योग, मशीनरी, 
घरिवहन का सामान (वैगन) धातु से बनी वस्तुएँ जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटर-साइकिल, 

आदि । 

(अ) अधातु-खनिज उद्योग (णा-गश्श्ांट प्राक्रिशं ग्राताहता९४)-- 
इसमें पत्थर व मार्बल से बनी वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान, चायना क्ले व सिरेमिक की 
इकाइयाँ, एस्बेस्ट्स सीमेंट, सीमेंट-पाइप आदि आते हैं 


न्‍ 


286 ग्रजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में कृषि-आधारित, खनिज-आघारित व पशु-आधारित उद्योगों का बड़ा 
महत्त्व है । इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान 
निकालने में मदद मिल सकती है । इस समय राज्य में 23 सूती वस्त्र की मिलें हैं, तीन 
चौनी के बड़े कारखाने हैं तथा लेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियाँ हैं । सूती 
बस्त्र की मिलों में ।7 मिलें निद्ी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में (दो ब्यावर व एक 
बिजयनगर में) तथा तीन सार्वजनिक क्षेत्र में (गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़) में हैं । 
सूती वस्त्र को मिलें ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, पाली, गंगापुर 
(भीलवाड़ा जिला) आदि में स्थित हैं । चोनो के तीन कारखाने भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ 
जिला) (निजी क्षेत्र में), श्रीगंगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र में) तथा केशोरायपाटन सहकारी शूगर 
मिल्स लि (बूँदी जिले में) (सहकारी क्षेत्र में) हैं । 

राज्य में बनस्पति तेल को फैक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा में 'वीर बालक'), अलवर 
(खैरथल में), दौसा, निवाई, भरतपुर (सरसों इंजन छाप), गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 
जालौर आदि में स्थित हैं । वनस्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में ' महाराजा 
बनस्पति', झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 'आमेर वनस्पति', निवाई में 'केसर वमस्पति' 
दुर्गापुणा में रोहिताश तथा अन्य चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में स्थित हैं । 

राजस्थान में साधन-आधारित उद्योगों की संख्या का परिवर्तन 989-90 से 997-98 
क्री अवधि में निम्न तालिका में दर्शाया गया है।-.- 















































|. उद्योग की श्रेणी ४8990 में कुल का | 99-98 में | कुल का 
इकाइयों को | प्रतिशत | इकाइयों की | प्रतिशत 
- संख्या संख्या | 
]. साधव-आधारित उद्योग 
(0 कृषि व पशु-घन आधारित ॥276 394 575 356 
400. वन-आधघारित ठा 49 96 22 
(0) खनिज-आधघारिति क्रवा ॥07 68 | _39 
2. उपभोक्ता माल के उद्योग 6॥2 8 9 930 20 
3. उत्पादक गाल के उद्यौश | 26 | 67 305 | 69 | 
4. सामान्य इंजीनियरि के उद्योग ॥ 443 ॥7 525 | ॥$ | 8 
5. रसायन उद्योग 82 23 | _49 । ब4 
6. छपाई व प्रकाशन उच्चोग |] 55 ॥7 43 | ०0 | || 
7. विद्युत, रोशनी, पावर व गैस | 429 | 3०0 । 40 73 39 
8. वाटर वर्क्स | ॥4 | | ०4 | 4 5 03 
कुल | &ऊ5 | | 00 | 000 4429 | ॥000 | 000 | 

















. रिकृणा ण #प्राण्य 5७०९५ णी ॥00ज्ञाट$, सिशुम्घाआ, 7997-98, 0६८शाफरश 2000: 5 
(॥997-98 के लिए) व पूर्व वर्षों के &8॥, 7» 


पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास श्हा 


तालिका से पता चलता है कि 989-90 से 997-98 की अवधि में राज्य में 
खनिज-आधारित उद्योगों, उपभोक्ता-माल के उद्योगों तथा रसायन उद्योग की इकाइयों का 
कुल औद्योगिक इकाइयों में अनुपात बढ़ा है । छपाई तथा प्रकाशन की इकाइयों में स्थिरता 
की दशा देखने को मिली है । 

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति--97 से 2003 की अवधि में 
राज्य में प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई 
है-- 







'कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि 
वस्तु का नाम इकाई 









4. सीमेंट (लाख टन) 









2. यूरिया (लाख टन) 


2! 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 997-2003 की अवधि में विभिन्‍न वस्तुओं 
जैसे सीमेन्ट, बॉल-बियरिंग, आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है ! राज्य में घी, वनस्पति घो, 
खाद्य-तेल, सभी किस्म की शराब, सूती वस्त्र, सिन्थेटिक यार्न व वस्त्र, ट्रान्सफॉर्मर्स, पानी के 
मीटरों आदि का उत्पादन होता है । 

राजस्थान के 32 जिलों में फैक्ट्रियों का वितरण काफी असमान पाया जाता है । आगे 
की त्तालिका में 4970 तथा 2000-0। के लिए विभिन्‍न जिलों के अनुसार फैक्ट्रियों की 
संख्या व उनमें संलग्न कर्मचारियों की संख्या दी गई है, जिससे जिलेवार तुलनात्मक 
अध्ययन किया जा सकता है । तालिका से स्पष्ट होता है कि 4970 से 2000-0। के बीच 
रिऐोर्टिंग फैक्टियों की संख्या 7022 से बढ़कर 5325 हो गई । इसमें संलर कर्मचारियों की 
संख्या 4. लाख से बढ़कर 2.59 लाख हो गई । 






।.. एल्णाण्यांर रट्श<छ 2003-2004, 00ण. ्ीरअ . 7206 ० एए. 32-33. था पला5्यांड| 
गिए(एलांगा त॑ $थेल/ल [ट5 


288 गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में उद्योगों का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाव (९४०छ४ 5एाध्य) 





































































































जिले का नाम 'फैक्ट्रियों की संख्या कर्मचारियों की संख्या 
4970 2000-04 4970 | 2000-0॥ 
4. अजमेर | _7459 _ |[_ 446 | _2॥8 3744 
2. अलवर [_%॥ | 552 | 470 | 36698 
3. बाॉसवाडा |_ 5६ |+ 42 | 227 5690 
4. बाड़मेर 2 3१8 १47 3587 
5, पु |_ 2] _|[_ 52 [| 380 5799 
6. भीलवाड़ा | _ 45 [| 424 | 5043 | 340१0 
7. बीकनेर || 4 ४ € 240 | 309 | 4594 
8 बूँ 42 29 2370 456 
| 9. बात | (कोट मेशामित)।| 5 |_ -| ॥१95 | 
१30. चित्तौड़गढ़ | _ 35 [_]4 | ॥6३ 5802 
॥. च | _ ६5 | ै१05 | ॥१॥3| 246 | 
१2. डुँगरपु | _ ८: _ 6 | - |[_ 2845 
43. थौलपु |.  +० | १0 | ८: हा 654 | 
44. दौसा | (जयपुर में शामिल) | ॥0: >> ० ॥ 678 
5. हनुमानगढ़ | (गंगातार मैशामिल)। ॥40 | - | 5642 | 
6. गंगानगर 74 | 309 | 
7. जयपुर | 234 | $ 
१8. जैसलमेर (५ १ - -| 
49. जालौर (73 0257 5 ॥ 
20, झालावाइ_ | ____72 । 
|_2॥. झुंझुन _ | 3 
[22 जोधपुर _ | 76 
23. कोर 75 
24 नागौर |_ 4 | 
25. राजसमंद (उदयपुर में शामिल) 
26. पाली 47 | 543 | 
| 27. सवाईमाधोपुर | 40 24 
28. सीकर 5 १53 
29. सिरोही ___9 | | 208 | 
30. टोंक |__ 3 ।[ |__ 9 | 
| 3. उदयपर॒ | 5 । बर64 
32. करौली (सवाइमाघोपुर में र्प्रमिल) (स.मा.) 
[ कल | 4022 444693 





लगभग 
सोत: 85 एकणछ णि 970 भाव 2000-0।, एक , 2003, 99 70-73, 0855, उछएण- 


पंचवर्गीय योजनाओं मे राज्य का आद्यागिक विकास 55१५ 


2000-0 में 200 से अधिक फैक्ट्रियों की संख्या निम्न 9 जिलों में पाई गयी थी । 
इसे क्रमवार निम्ल वालिका में दर्शाया गया है-- __ 




























































जिले का नाम फैक्ट्रियों को संख्या | कर्मचारियों की संख्या 
१. जयपुर 304 46289 
2. जोधपुर | $9 [| 49879 
3. पाली उ5 40069 
4. भीलवाड़ा | 42 | 34040 
5. अजमेर | _ 46 | वाबा4व 
6. अलवर शिलाजछ ि 36698 
7. उदयपुर |. 325 | उ724 
8. गंगानगर |_ 3३9 | 48१8 
9. बीकानेर | ५94 | 





9 जिलों में कुल फैक्टियों का अंश > लगभग 80% (5 | 
इनमें कुल रोजगार का अंश + 74% प्न्ल्क्ध्य्श्य 


इस प्रकार राज्य के उपर्युक्त 9 जिलों में कुल फैक्ट्रियों का लगभग 80% अश पाया 
गया तथा शेष 23 जिलो में 20% अंश ही पाया यया । इन्हों नौ जिलो में कुल फैक्ट्री रोजगार 
का 74% अंश पाया गया । इस प्रकार अधिकांश फैक्द्रियाँ व फैक्ट्री-रोजगार इन नौ 
जिलों में पाया गया है । वैसे रोजगार फी दृष्टि से नौ जिलों का क्रम भिल रहा है, जो इस 
प्रकार है । जैसे-जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अजमेर, पाली, व 
बीकानेर । 

यह ध्यान देने की बात है कि 2000-07 में भी निम्न जिलों में फैक्ट्रियों की संख्या 
40 से भी कम रहो-- 
































६ |॥। राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


इस प्रकार ये पाँच जिले फैक्ट्री-विकास की दृष्टि से काफौ पिछड़े माने जा सकते 
हैं। 2000-04 में धौलपुर व दौसा जिलों में प्रत्येक में फैक्ट्रियों की संख्या 0 थी। 970 से 
2000-0। के 30 वर्षों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना में अग्र जिलों ने विशेष प्रगठि दर्शाई 
है-- 

जयपुर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा व अलवर ॥ पाली जिले में 
फैक्ट्रियों की संख्या 970 में 47 थी जो 2000-0 में बढ़कर 35 हो गई । यहाँ सूदो वस्त्रों 
की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग का काम काफी बढ़ा है । इसी अवधि में उदयपुर जिले में 
8९४ संख्या 56 से बढ़कर 325 हो गई है । यहाँ अधात्विक खनिज पदार्थों का फाप्त बढ़ा 

॥ 

2000-0 में घज्य के फैक्ट्री-श्षेत्र में जोड़े गए शुद्ध मूल्य (घ९८४ शघ/ए९ 80960) 
को कुल राशि में सर्वाधिक राशि अलवर जिले की थी। दूसरा स्थान भीलवाड़ा जिले 
'का रहा। इस प्रकार राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्‍्तर जिलों का विकास काफी 
असंतुलित रहा है । भविष्य में पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास पर शेष ध्यान देन होगा 
ठाकि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके । इसके लिए 
सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत-ढाँचे के विकास को देनी होगी ताकि राज्य में विद्युत, 
संचार, सड़क, जल, शिक्षा व स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ विकसित की जा सके । 
साथ में साधव-आधारित उद्योगों का पिछड़े प्रदेशों में विकास करना होगा । रोजगार के 
अवसरों का विकास करने के लिए लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों के विकास 
'पर अधिक ध्यान देना होगा । 

अब हम राज्य के प्रमुख ग्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों, लघु उद्योगों व कुछ बड़े 
पैमाने के उद्योगों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 

राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ---कुटीर या पारिवारिक 
उद्योगों में प्राय: परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं । लेकिन कभी- 
कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा 
सकते हैं; जैसे सोने-चाँदी के जेवर बनवाना, कपड़े को रंगाई-छपाईं का काम करवाना, 
गलीचे बनवाना, आदि । इनके द्वारा थोड़े समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है, अथवा 
पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है । ये गाँव व शहर दोनों में चलाए जाते हैं । इनमें 
विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हाथ का काम हो किया जाता 
है । भारतीय अर्थव्यवस्था में भो इनका काफी महत्त्व है । 997-98 के केन्द्रीय बजर में 
घोषित लघु उद्योगों की परिभाषा में वे उद्योग आते हैं, जिनमें संयंत्र व मशीनरी (एक्षा। खाएं 
8/80॥0/००)) में पूँजी की सोमा 3 करोड़ रुपये* तथा टाइनी इकाइयों की 25 लाख रुपये 
होती है । इनके लिए श्रमिकों की संख्या निर्धारित नहों होतो है, बल्कि इनके लिए केवल 
प्लॉट व मशीनरी में विनियोग की सोमा हो निश्चित को जाती है । नीचे राजस्थार्न के खादी, 
ग्रामीण उद्योग तथा हस्तशिल्प-उद्योग का विवेचन किया जाता है । 


$ दिसम्बर ॥999 में इसे घघकर 4 करोड़ रुपए किया गया है। 
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(7) खादी उद्योग ((॥90॥ ॥00050९5)--राजस्थान के कुटीर व ग्रामीण उद्योगों में 
खादी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग है, जिसमें लोग अंश- 
कालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जोविका चलाते हैं । इसमें कुछ सीमा 
तक स्त्रियों को भी काम मिलता है । इसमें सूती व ऊनो खादी दोनों आतो हैं । वर्तमान में 
इनमें .5 लाख से अधिक व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ है । अत: 
रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में इसका काफो ऊँचा स्थान माना गया है । ऊनी खादी में 
जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कम्बल, चक की रेजी व चौमूँ के खेस एबं अन्य 
स्थानों की रेजी काफो मशहूर हैं । बौकानेर, जैसलमेर व जोधपुर की मैरैनो खादी को 
परस्पर होड़ लगी रहती है । सूती खादी की अपेक्षा ऊनी खादी पर अधिक मुनाफा होता है । 
खादी उद्योग में उत्पादन के मूल्य कौ स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है ॥! 


सूती व ऊनी खादी के उत्पादन का मूल्य 
(977-78 से 2000-200) 


वर्ष 
जल जज 
४] 
छयक पलक 


2000-200 १४4 | 
2003-2004 [4 23502 : ४ | 
इस प्रकार 977-78 कौ तुलना में खादी के उत्पादन का मूल्य 2003-04 में लगभग 
5.7 गुना हो गया है 997-98 में यह 43 करोड़ रु. का हुआ था । ऊनी खादी का मूल्य 
सूती खादी के मूल्य से अधिक होता है । सरकार प्रतिवर्ष ऊनी, सूठी तथा रेशमी खादी पर 
बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि इनकी बिक्रो अधिकाधिक कौ जा सके । 
राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य में 
खादी संस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊन के उत्पादकों व कातने एवं 
बुनने वालों को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है खादी 
कर्मचारियों को न्यूवतम वेतन भी नहीं दिया जाता है । रंगों की खरीद में कई प्रकार की 
अनियमितताएँ पाई जाती हैं । अतः खादी से जुड़ी संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार किया 
जाना चाहिए तथा साधारण खादी के मजदूरों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए। 
3.. वक्ता डैंटबा5 ण क्रकाझाओं गाए बासग 55605. पे2]3श्ोशा, फणा 977-78 0 4986-87, 
(988), (025, उबकण), 9 ॥7 #०१ छ00॥णगाल ए८संटछ 2003-04, 9 35. 
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(2) ग्रामीण उद्योग (एगञा986 ॥675४9९5)--राज्य में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 
खादी के अलावा निम्न ग्रामीण उद्योगों का भी संचालन करवा है, जैसे घानी का तेल, गुड़, 
'खण्डसारी, हाथ का बना कागज, गैर-खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन 
बनाना (7०४8५), भधुमक्खी-पालन ( शहद ) तथा चावल को हाथ से कुटाई। इस 
प्रकार ग्रामीण उद्योगों में से आठ उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं । इसमें उत्पादन व 
बिक्री-मूल्य की दृष्टि से चमड़े व घानी के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता है । 

राज्य में ग्रामीण उद्योगों में उत्पादग-मूल्य व रोजगार की प्रगति निम्न तालिका में 
दर्शाई गई है-- 

अामीण उद्योगों में उत्पादन का मूल्य 
(977-78 से 2003-04 ) 
वर्ष 'करोड़ 
4977-78 
980-8॥ 
4997-98 
१998-99 


999-2000 
2000-200॥ 


2003-2004 

तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले दशक में ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन-मूल्य में 
काफी चृद्धि हुई थी। लेकिन 2003-04 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन-मूल्य मात्र 97.3 
करोड़ रु, आंका गया है जो काफी कम है । 

ग्रामीण उद्योगों को भी माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। 
सरकार ने इनकी बिक्री में सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले हैं। इनके लिए 
कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है तथा कारीगरों को हर प्रकार की मदद दी जाती है। 
भविष्य में संहकारिता के आधार पर ग्रामीण कारीगरों को अधिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 2000-200 में राज्य में खादी ब ग्रामोद्यो में 
उत्पादन का मूल्य लगभग 490 करोड़ रुपये था तथा इनमें रोजगार की मात्रा लगभग 5 लाख 
व्यक्ति थी, जो फैक्ट्री कर्मचारियों से काफी अधिक थी । लेकिन 2003-04 में उत्पादन का 
मूल्य काफी घट गया है । 

सरकार को इनके संगठन, वित्त-व्यवस्था, टेक्नोलोजी व उत्पादन-विधि, बिक्री की 
व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था में सुधार करके इनके विकास पर समुचित ध्यान देना 
चाहिए । जयपुर में राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग नुमाइश 0 दिसम्बर, 2003 से 49 जनवरी 
04 कक डोज समिति व खादी आयोग तथा राजस्थान खादी बोर्ड की तरफ से संचालित 

गः । 

(3) हसस्‍्तशिल्प उद्योग (प्५छ0८7४७)--राजस्थान को दस्तकारी में यहाँ की 
कला ज॒ संस्कृति की छाप पाई जाती है । यहाँ के कारीगरों मे पीतल, पत्थर, मिट्टी, चमड़े, 
कपड़े, लकड़ी व अन्य षदार्थों पर काम करके अपनी कारीमरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का 
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परिचय दिया है । सांगानेर, पाली, बगरू आदि स्थानों के वस्त्र पर हाथ को रंगाई व छपाई 
का काम काफी प्रसिद्ध माना गया है । बाड़मेर की 'अजरक प्रिंट”, उदयपुर के समीप 
माथद्वारा की 'पिछवाइयाँ” (मूर्तियों के पृष्ठ भाग में) जिनमें पहले कपड़ों को काला रंगते हैं 
तथा उस पर भगवान कृष्ण को बाल-लीलाएँ आदि अंकित करते हैं तथा फड़ कपड़े पर भी 
किसी महापुरुष की जीवनी का चित्रांकन करते हैं । जोधपुर के मशहूर बादले व बँधेज के 
काम की ओढूनियाँ व जयपुर की बँधेज की चुनरिया, औद़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध 
माने गए हैं । जयपुर को पाव रजाई (250 ग्राम रुई से बनी) काफी मशहूर मानी गई है, जिसे 
विदेशों भी बहुत चाव से खरीदते हैं । इनके अलावा जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान 
रलों तथा सोने चाँदी के कलात्मक आभूषण, पोतल को खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख 
से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी चस्तुएँ, संगमस्णर को मूर्तियाँ, हल्की सलमा-पचितारों को 
कारीगरी से युक्त जूतियाँ (मौजड़िया व नागरे), ब्ल्यू पॉटरी की अनेक वस्तुएँ, मिट्टी व 
लकड़ी के खिलौने, चंदन व हाथीदाँत की बनी वस्तुएँ, जयपुर व बीकानेर के ऊनी गलीचे, 
ऊँट की खाल से बनी वस्तुएँ, खस के पानदान आदि राजस्थान की हस्तकला के एक से 
एक अदूभुत नमूने हैं । राजस्थान की हस्तकला की वबस्तुएँ निर्यात भी होती हैं, जैसे गलीचे, 
आभूषण आदि । 
स्ज्य के कुछ जिलों में रेशम उद्योग विकसित किया गया है । कोटा, उदयपुर, 
भरतपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में इसके लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं व मलबरी 
की खेती की जाती है । 
सर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा, उदयपुर व बाँसवाड़ा जिलों मैं किया जा 
रहा है । इसके लिए “अर्जुन” पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे परिवेश-संतुलन भी होता है और 
रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, विशेषतया 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । राज्य में 
विभिन प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीनकाल से चली आ रही हैं, जिनकी छाप आज भी 
क्रायम है तथा जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश-विदेश में काफी समय से विख्यात हैं । 
राजस्थान के लघु उद्योग--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लघु उद्योग की चालू 
परिभाषा के अनुसार संयंत्र व मशीनरी में पूँजी की सीमा 60 लाख रुपए (जो बाद में 3 
करोड़ रुपए तथा दिसम्बर 999 में घटकर ॥ करोड़ रुपए) रखी गई है, जबकि पहले यह 
35 लाख रुपये हुआ करती थी | 2002-2003 में राजस्थान में पंजीकृत लघु पैमाने की 
इकाइयों रुथा कारोपऐं की इकाइयौ१७ 4३ साफ हैं जिनमें 9.27 साख व्यक्ति कण पाए हुए 
हैं । इनमें पूँजी का विनियोजन 357] करोड़ रु. का हुआ है ॥ इनके सम्बन्ध में स्थिति 
पूर्णतया स्पष्ट नहों है, क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्री-क्षेत्र में आती हैं और कुछ नहीं 
आर्ती । फैक्ट्री-क्षेत्र की लघु इकाइयों के आँकड़े तो नियमित रूप से एकत्र किए जाते हैं, 
लेकिन गैर-फैक्ट्री-क्षेत्र को लघु इकाइयों का ज्ञान ठौक से नहीं हो पाता है । 


4,. 5०7 'च्िटा5 हैएएण रिग्रं३।॥, 2003, 9 28. 
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फिर भी राजस्थान के फैक्ट्री व गैर-फैक्ट्री-क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफी है । 
यहाँ पर मध्यम पैमाने के उद्योगों का अभाव है । लघु उद्योग विभिन प्रकार के होते हैं-- 

0) कृषि-पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग--जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, 
इसके अन्तर्गत वनस्पति तेल व घी उद्योग, गुड व खण्डसारी की इकाइयाँ, छोटी दाल 
फैक्ट्रियाँ व अन्य इकाइयाँ, हथकरघा उद्योग, बेकरी व कन्फेक्शनरी की इकाइयाँ, दरी व 
निवार बनाने वाली इकाइयाँ, कपास की जिनिंग व प्रेसिंग इकाइयों आदि आती हैं, जिनमें 
संयंत्र व मशीनरी में पुँजी कौ राशि अब 3 करोड़ रु. कर दी गईं है । 

राज्य में जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूँदी, अजमेर और पाली 
जिलों में विलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल की कई इकाइयाँ पाईं जाती हैं। 
राज्य में वनस्पत्ति तेल को फैकिट्रयाँ जयपुर (विश्वकर्मा में “चोर बालक'), अलवर 
(खैरथल में), दौसा, निवाई, भरतपुर (सरसों इंजन छाप), गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 
जालौर आदि स्थानों में पाई जाती हैं । वनस्पति घी के कारखाने जयपुर (विश्वकर्मा में) 
“महाराजा बनस्पति'-प्रीमियर वेजीटेबल प्रोडक्ट्स; 'आमेर वनस्पति'-पी.वो.पी. 
लिमिटेड, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, 'केसरी वनस्पति' (निवाई में), दुर्गापुरा में रोहिताश 
तथा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में पाए जाते हैं । राज्य में अरहर, मूँग, उड़द व मोठ आदि की 
दालें बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं । हाथकरघा उद्योग में कोटा डोरिए की साडियाँ प्रसिद्ध 
हैं। अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपड़ा बुता जाता है । गन्ने का उपयोग गुड़ व खण्डसारी 
'की इकाइयों में किया जाता है । 

(2) पशु-आधारिति लघु उद्योग--इनमें ऊनी वस्त्र, चमड़े, खाल, हष्डियाँ, दुग्ध 
पदार्थ आदि के उद्योग आते हैं । राज्य में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है । बीकानेर, चूह 
और लाडनूँ की ऊनी मिलें लघु उद्योगों के अन्तर्गत कार्यरत हैं । इनकी आर्थिक स्थिति 
काफी खराब हो गई है । इनको बंद करने का कार्य चल रहा है । 

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग--राज्य में मकराना (नागौर), बाँसवाड़ा व 
अन्य स्थानों में संगमरमर का पत्थर निकलटा है, जिससे विभिन प्रकार को मूर्तियाँ च अन्य 
उस्तुएँ बनाईं जाती हैं । जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ़ में पीतल व ताँबे के 
बर्तन बनाने के कारखाने हैं । जयपुर में सोने-चोंदी के बर्तन बनाए जाते हैं । राज्य के कई 
भागों में लोहे के कृषियत औजार बनाए जाते हैं । इस सम्बन्ध में गजसिंहपुर ( श्रीगंगातगर) 
तथा जयपुर में झोटवाड़ा के कारखाने विशेष रूप से मशहूर हैं । 

(७) बन-आधारित उद्योग--राज्य में उदयपुर, सवाई माधोपुर व जोधपुर में लकड़ी 
के खिलौने बनाने के कारखाने हैं । यहाँ बांस का सामान भी बनाया जाता है + कोट में स्ट्र 
बोर्ड का कारखाना है । राज्य में तेंदू पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है 
कत्था, गोंद व लाख का उपयोग किया जाता है । फर्नीचर बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं । 
अजमेर तथा अलवर में माचिस चनाने के कारखाने हैं । 

इस प्रकार राज्य में यहाँ के साधनों पर आधारित कई प्रकार के कारखाने व अन्य 
औधोगिक इकाइयौं चल रही हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका है 997-98 में लघु पैमाने 
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की कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या ।.94 लाख थी, जिनमें कुल विनियोग 2333 करोड़ 
रुपयों का था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्ति लगभग 7.53 लाख थे । 

'कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएँ व समाघान--सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान में 
भी कुटौर व लघु उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका 
हल निकालने का सरकार प्रयल कर रही है । ये समस्याएँ इस प्रकार हैं-- 

(3) कच्चे माल की समस्या--इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उचित 
'कीमत पर नहीं मिलता, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । 

(2) उत्पादन की पुरानी तकनीकर--उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीनें 
होने से माल की किस्म घटिया होती है और कीमत भी ऊँची होती है, क्योंकि उत्पादन- 
लागत अधिक आती है । उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना आवश्यक है। 

(3) बिक्री की समस्या--कुटीर व लघु उद्योगों को तैयार माल की बिक्री की 
समस्या का सामना करना पड़ता है । बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से इनके माल की माँग 
कम हुईं है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है । 

(4) पूँजी का अभाव--इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता है । बैंकों 
से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिए ) 

(5) दक्ष श्रमिकों का अभाव---आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर इस कमी 
को दूर किया जा सकता है। 

(6) पावर की कमी--प्रायः कारखानों को उनकी आवश्यकतानुसार पावर नहीं 
मिल पाती है । पावर कटौतियाँ, पावर के उतार-चढ़ाव आदि उत्पादन को निरन्तर जारी 
नहीं रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है । अतः पावर सप्लाई की स्थिति में सुधार किया 
जाना चाहिए ताकि कारखामों की जरूरतों को पूरा किया जा सके । 

कुटौर व लघु उद्योगों की विभिन्‍न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से 
ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । खनिज-पदार्थ आधारित लघु इकाइयों 
का विकास करके राज्य में औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के अवसर हैं, जिनका 
उपयोग करने की आवश्यकता है । राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ने से वनस्पति तेल की 

अधिक इकाइयाँ लगाई जा सकदी हैं । सोने-चाँदी के आभूषणों का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात 
को प्रोत्लाहन दिया जा सकता है । रत्न व जवाहरात का उद्योग विकेसित किया जाना चाहिए । 
गलीचों का उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक 
विदेशी मुद्रा कमाई जा सके । 

राजस्थान में प्रमुख वृहद्‌ उद्योग-सूती वस्त्र उद्योग--सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के 
बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ।949 में वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के 
समय राज्य में 7 सूती वस्त्र की मिलें थीं । वर्तमान में इनकी संख्या 23 हो गईं है । इनमें से 

7 मिलें निजी क्षेत्र में हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं (दो ब्यावर में तथा एक विजयबगर में) 
तथा 3 सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें (गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़ में) हैं । सूती वस्त्र 
की मिलें ब्यावर (3), भीलवाड़ा (3). जयपुर (2). किशनगढ़ (2), उदयपुर, पाली, गंगापुर 
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(भीलवाड़ा) , हनुमानगढ़, कोटा, भवानीमंडी, विजयनगर, गंगानगर, गुलाबपुर (भीलवाड़ा) 
शो केन्ों में स्थित हैं । भविष्य में राजस्थान में सूती वस्त्र मिल्रों के बढ़ने कौ सम्भावना 
। 

राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल “दी कृष्णा मिल्स लि.'' 889 में निजी क्षेत्र में 
स्थापित हुईं थी । यहाँ पर दूसरी मिल “एडवर्ड मिल्स लि.” 906 में स्थापित की गई । 
तौसरी मिल “महालक्ष्मी मिस लि.” भी यहाँ पर 925 में स्थापित हुईं । इसके बाद 
938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्‍्सटाइल मिलस तथा 942 में पाली में महाराजा उम्मेद 
मिस लि. को स्थापना की गई । 946 में श्रीगंगानगर में सार्दुल टेक्‍्सटाइल लि. की स्थापना 
की गई | आगे चल कर कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स के रुग्ण हो जाने के कारण इनको 
राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने हाथ में ले लिया था, जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थीं। 

राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व-इस 
उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल अर्थात्‌ कपास की समीपता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता 
जितना बाजार की समीपता का पड़ता है । यह आवश्यक नहीं कि सूती कपड़े कौ मिलें 
उन्हीं स्थानों के आस-पास स्थापित हों, जहां कपास का उत्पादन किया जाता है । यह दूसरे 
ऐसे दा पर भी भेजी जा सकती है, जहाँ उद्योग को स्थापना के लिए अनुकूल तत्त्व पाए 
जाते हैं। 

(॥) कच्चे माल की उपलब्धि--फिर भी राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना 
पर कच्चे माल की उपलब्धि का प्रभाव पड़ा है । उदाहरण के लिए, श्रीगंगानगर की सूती 
वस्त्र मिल को कपास वहाँ की सिंचित भूमि से मिल जातो है । अजमेर, भीलवाड़ा, 
झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा जयपुर जिलों में भी कपास को खेती होती है । बाँसवाड़ा में भी 
माही सिंचाई परियोजना से कपास की खेती को काफी प्रोत्साहन मिला है । ब्यावर कौ 
पिलों को भी कपास राज्य के अन्दर व बाहर दोनों से उपलब्ध होती रही है । 

(2) उस उद्योग की स्थापना पर बाजार की समीपता व श्रम की उपलब्धि का 
प्रभाव पड़ा है। श्रमिक पास के गाँवों से आ जाते हैं और उत्पादन केन्रों के पास ही माल के 
उपभोक्ता केन्द्र व बाजार भी पाए जते हैं । श्रम-शक्ति में पुरुष, स्त्रियों, युवक आदि आस- 
पास के स्थानों से उपलब्ध हो जते हैं। 

(3) उद्योग की स्थापना जलवायु, पानी की सप्लाई, भूमि की उपलब्धि आदि से 
भी प्रभावित हुईं है । 

(4) कोयला राज्य के बाहर से मँगाना पड़ता है । इसके अलावा विभिन केन्दों में 
विद्युत की भी व्यवस्था है तथा डीजल जेनरेटिंग सेद्स की स्थापना की भी इजाजत दी 
शई है। 

इस प्रकार राज्य में सूतो कपड़े की मिलों की स्थापना पर कई तत्त्वों का प्रभाव पड़ा 
है। भविष्य में राज्य में सूती तरस उद्योग के विकास के नये कार्यक्रम हैं ताकि श्रमिकों को 
रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा सकें । 
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'कपाप्त के उत्पादन की प्रवृत्ति-राज्य में कपास का वार्षिक उत्पादन काफी घटता- 
बढ़ता रहता है। 998-99 में कपास का उत्पादन 8.8 लाख गोठें, 200-02 में 2.8 लाख 
गठें, 2002-03 में 2.5 लाख गाँठें तथा 2008-04 में 5.3 लाख गाँठें अनुमानित हैं । 
राज्य में सूती वस्त्र व सूत के उत्पादन की स्थिति अग्र तालिका में दो गई हैं ॥ 
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इस प्रकार राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन 200। में लगभग 2.9] करोड़ वर्ग मीटर 
हुआ तथा सूत (यार्न) का उत्पादन 70 हजार टन रहा । तालिका से पता चलता है कि वर्ष 
200 में सूती वस्त्र का उत्पादन 2 9। करोड़ वर्ग मीटर हुआ जो ]983 की तुलना में कम 
था । राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है । 200। में कॉटन यार्न 
का उत्पादन पिछले वर्ष की हुलना में कम हुआ है । 983 में राज्य में सूती वस्त्र का 
उत्पादन 5.6 करोड़ मीटर हुआ, जो अपने आप में एक रिकार्ड था । बाद में इसके 
उत्पादत्र में लगातार कमी हुई है । 

सहकारी क्षेत्र में कताई-मिलें 
($एए/शए १५ 6 (०7्‌शशां४६ 80९७०) 

(0) ग़जस्थान सहकारी कताई मिल लि., गुलाबपुरा ( भीलवाड़ा )--यह 965 
में स्थापित हुई थी । यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों व अन्य से कपास 
खरीदती है और जिनिंग, कताई, बुनाई, रंगाई व अन्य सम्बद्ध क्रियाओं में भाग ले सकती है । 
इसका मुख्य उद्देश्य यार्य बेचकर कपास के उत्पादकों को लाभप्रद गूल्य दिलाता होता है । 
99-92 में इसे 96 लाख रुपयों का घाया हुआ था । अप्रैल, 993 से गुलाबपुरा, 
गंगापुर व हनुप्रानगढ़ की तीन सहकारी कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की जिनिंग मिल्स 
को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी व जिनिंय मिल्स संघ लि. स्थापित किया गया 
है इसका नाप "स्पिनफेड” (5एषए८0) रखा गया है । 

(2) गंगापुर सहकारी कताई मिल लि--यह 98। में स्थापित की गई थी । यह 
भी भीलवाड़ा जिले के गंगापुए कस्बे में स्थित है । यह समिति के सदस्यों के लाभ के लिए 
सहायक उद्योगों का संचालन करती है । इसे 99-92 में 23 करोड़ रुपये का शुद्ध 
मुनाफा हुआ जो पिछले साल से कम था |! अप्रैल, 993 से इसे ““स्पिनफेड'' में मिला 
दिया गया है । 

(3) श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल लि.--इसकौ स्थापना 978 में हुई थी । 
इसका कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन (जिला द्रीगंगातपर) में है ।इसका उद्देश्य भी जिले में 
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उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथकरथों को कच्चा माल उपलब्ध 
कराना है | यह पिछले वर्षों से घाटे में चल रही थी, लेकिन इसे 990-9] में 2.28 करोड़ 
तथा ॥99-92 में | ।7 करोड़ रु का शुद्ध मुनाफा हुआ था । | अप्रैल, 993 से इसे 
+स्पिनफेड'' में मिला दिया गया है । 

सूती वस्त्र मिलों की समस्याएँ व उनका हल 

() कच्चे माल की कमी--राज्य में जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट जाता है, उस 
वर्ष सूती वस्त्र मिलों को कंच्चे माल की कमी का सामना करता पड़ता है । यहाँ लम्बे रेशे 
की कपास का अभाव पाया जाता है। 

(2) पुरानी मशीनरी--राज्य में सूती वस्त्र को मिलों में काफी मशीनें बहुत पुरानी 
हैं । ब्यावर में कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम मे रुग्ण होने के कारण अपने 
अधिकार में ले ली थी | इनमें आधुनिकीकरण का अभाव रहा है । 

(3) शक्ति के साथनों की कमी--राज्य में पुराने स्टीम संयंत्रों के लिए कोयला 
बिहार से मँगाया जाता है । प्राय: मिलों को पावर की समस्या का सामना करना पड़ता है 
जिसे हल किया जाना आवश्यक है । 

(4) सामान्य कठिनाइयाँ--पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिलों के आकार के छोटे 
होने से उत्पादन लागत अधिक आती है । अत: इस उद्योग के प्रबन्ध में काफी सुधार करे 
की आवश्यकता है । 

चीनी उद्योग--राज्य में कई ब्षों से चौनो के तौन बड़े कारखाने चल रहे हैं जो इस 
प्रकार हैं--(॥) दी मेवाड़ शूगर मिल्स, भोपाल सागर ( चित्तौड़गढ़ जिला ) जो 932 
में स्थापित हुई थी, (2) दी गंगानगर शूगर मिल्स लि. जो 945 में बीकानेर औद्योगिक 
निगम लि. के अधिकार में थी तथा ] जुलाई, 956 को इसे श्रीगंगानगर शूगर मिल्स लि. के 
नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया था | अत: अब यह सार्वजनिक क्षेत्र में है । 
(3) श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. 965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की 
गई थी । यह बूँदी जिले में स्थित है । 

इस प्रकार चीनी की तीन मिलें क्रमश: निजी, सार्वजनिक व॑ सहकारी क्षेत्र में स्थापित 
होने के कारण तीन प्रकार के औद्योगिक संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर 
देती हैं । चीनी को मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप होती है ताकि गन्ने को 
दूर तक ले जाने को असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उसके अधिकाधिक रस का 
प्रयोग किया जा सके । गन्ने का उपयोग गुड़ व खण्डसारी बनाने में भी किया जाता है । 

राज्य में बूँदी, चित्तौड़गढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में काफी गन्ना उत्पन्न किया जाता है, 
इसलिए चीनी की मिलें भी इन्हों जिलों में स्थापित को गई हैं । 

गन्ने का उत्पादन--राज्य में गन्ने का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है जिससे 
चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । ॥977-7% में गन्ने का उत्पादन 28 $ लाख 
टन हुआ था जो बाद में कम हुआ है । 
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200-02 में गन्ने का उत्पादन 4.3 लाख टन हुआ । 2002-03 में 4.2 लाख टन 

हुआ तथा 2003-04 में 3.3 लाख टन रहने का अनुमान है । 

अत: पिछले वर्षों में राज्य में गन्ने की पैदावार में घटमे को प्रवृत्ति पार्ड गई है, जो एक 
चिन्ता का विषय है । 

चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति--राजस्थान में चीर्न, के उत्पादन में भारी उतार- 
अढ़ाव आते रहते हैं । 978 में चीनी का उत्पादन लगभग 4॥ हजार टन हुआ था। 
993 में इसका उत्पादन 26 हजार टन हुआ जो घटकर 994 में ।2 हजार टन के 
स्तर पर आ गया था । 999 में यह बढ़कर 23.4 हजार टन, 2000 में 2,0 हजार 
टन तथा 200 में मात्र 4733 टन रह गया है । 

हम नोचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गंगानगर शूगर मिल्स लि. (सार्वजनिक 
उपक्रम) व सहकारी क्षेत्र की श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. की प्रगति का 
संक्षिप्त विवरण देते हैं । 

() दी गंगानगर शूगर मिल्स लि.--यह जुलाई 956 से राजकीय उपक्रम के रूप 
में कार्य कर रही है । इसमें 97% अंश राज्य के हैं तथा शेष निजी शेयरहोल्डट़ों के हैं । 
इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयों का कार्य चल रहा है-- 

(0 शूगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर, जहाँ गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। 

(४) श्रीगंगानगर व अटरू में स्थित डिस्टलरी में तथा राज्य के अन्य भागों में मदिरा- 

चरों में परिशोधित स्थ्रिट (२८०७॥८० »ग0 तैयार की जाती है । 

(४) लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को देशी मदिरा बेचने के लिए दी जाती है (कोटा व 

उदयपुर डिवीजन में जनजाति क्षेत्रों में), तथा 

(/») धौलपुर में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री में कोच के सामान, बोतलों व रेलवे जारस का 

उत्पादन किया जाता है । 

गंगानगर शूगर मिल्स लि को 99-92 में 69 9 लाख रुपयों का घाटा हुआ था । 
बाद के वर्षों में यह लाभ की स्थिति में आयी और 994 95 में इसे 27 3 लाख रुपयों का 
मुनाफा हुआ । 987-88 में भीषण अकाल के कारण काफी गन्ना पशुओं के चारे के लिए 
बेचना पड़ा था, जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था । इसी वर्ष यानी व 
सिंचाई के अभाव में गन्ने की पैदावार कम हुई, गन्ने में रस की मात्रा कम हुई एवं गन्ने पर 
पायरीला मामक कीड़े का भारी प्रकोप रहा । कस्सनी द्वारा श्रीगंगानगर व अटरू में मोलासेस 
या सीरे (१४०७७ ,) से परिशोधित स्थ्रिट अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियों में केसर- 
कस्तूरी व 4 बॉटलिंग केन्द्रों पर देशी मदिरा का उत्पादन किया जाता है । 

१99.92 में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, घौलपुर में लगभग 62 लाख बोतलों का उत्पादन 
हुआ था । कोयले की कमी से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इसे बन्द करने को 
कार्रवाई की जा रहो है । 

(2) श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. (बूँदी जिला)--इसकी स्थापना 
सहकारी क्षेत्र में ।965 में हुई थी । गन्‍्ते के कृषक इसके सदस्य हैं । इसका एक उद्देश्य 
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चास-पड़ौस के क्षेत्रों में गले का उत्पादन बढ़ाना भी है । इसको प्रतिदित गन्ना पिराई कौ 
क्षमता ।250 टव है, जिसका 99-92 में पिराई के मौसम में 70% उपयोग हो पाया था। 
99-92 में यहाँ चीनी का उत्पादन 9555 टन हुआ था, जो पहले से अधिक था । इसे 
99-92 में 29 लाख रुपये का मामूली मुनाफा हुआ जबकि 990-9] में 73.3 लाख 
रुपये का घाय हुआ था । बाद के वर्षों में इसके मुनाफों में काफी उतार-चढ़ाव आता रहा है, 
जैसे ।992-93 में इसे 35 2 लाख रु. का मुगाफा हुआ जो 993-94 में केवल 8] हजार रु. 
रह गया और ॥994-95 में यह पुनः बढ़कर 44.5 लाख रु के स्वर पर पहुँच गया। 

निष्कर्ष --शाजस्थान में चोदी, गुड़ तथा खण्डसारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने 
का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । साथ में चुकन्दर का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है । 
प्रचलित मिलों कौ प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । उनके 
लिए वित्त, नई मशीनें, पावर आदि की पर्यात सुविधा होनी चाहिए । 

सीमेंट उद्योग---राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत म॑ एक अगुआ राज्य माना जाता है । 
यहाँ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है । इस उद्योग के लिए जिप्सम भी 
राजस्थान में मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मंगाना पड़ता है । राज्य में सीमेंट के 
कारखाने लाइमस्टोन की खानों के आस-पास स्थापित किए गए हैं । इस प्रकार कच्चे माल 
को उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रधावित किया है । 988 में सीमेंट की 9 बड़ी 
इकाइयों इस॑ प्रकार थीं । इनके अलावा बहुत-सी मिनी सीमेंट को इकाइयाँ भी स्थापित हुई 
हैं । सीमेंट को बडी इकाइयों इस प्रकार हैं--- 

() एसी सी लि , लाखेरी, (2) जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर, (3) बिडला जूट, 
चित्तौड़गढ़, (4) हिन्दुस्तात शूगर, उदयपुर, (5) जे के . सीमेंट, निम्बाहेड़ा, (6) मंगलम्‌ 
सीमेंट, मोडक , (7) स्ट्रों प्रोडक्ट्स, बनास, सिरोही जिला, (8) श्री सोमेंट, ब्यावर, वथा (9) 
श्रीराम सीमेंट, श्रोरामनगर, कोय | 

इनमें सर्वाधिक उत्पादन-क्षमवा जे के. सीमेंट, निम्बाहेड़ा को है । इसकी क्षमदा ] 
अप्रैल, |988 को | 4 लाख टन वार्षिक थी । सबसे कम श्रीराम सोमेंट, कोटा की थी जो 
केवल 2 लाख रन वार्षिक ही थी । 

सीमेंट का उत्पादन--सन्य में सीमेंट का उत्पादन योजनाकाल में काफी बढ़ाया गया 
है । यह निम्न तालिका में दर्शाया गया है--- 


सीमेंट का उत्पादन (लाख टन में ) 
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राज्य में पिछले वर्षों में सौमेंट का उत्पादन काफी बढ़ा है । 2003 में सीमेंट का 
उत्पादन 84.5 लाख टन आंका गया है जो 4978 की तुलना में लगभग 4 गुना है । यह 
2000 की तुलना में कुछ कम है । राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार 
होने के कारण भविष्य में सीमेंट का उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है । राज्य में कई 
स्थाबों पर मिनी सोमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं । | अप्रैल, 989 से सीमेंट के 
विवरण व मूल्य पर से नियंत्रण हटा लिया गया था । 

अब गज्य में सीमेंट के उत्पादन की क्षमता लगभग 40 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई है । 

पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट की कुछ नई बड़े आकार की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं । 
पिछले वर्षों में रोको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेंट के संयंत्र भी स्वीकृत 
किए हैं, जिससे सोमेंट उद्योग में एक अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्म हो गईं है । 

वर्ष 4992-93 में रीको से दो सीमेंट को बड़ी कम्पनियों का 'टाइ-अप' हुआ था । 

एक तो डो.एल.एफ, सीमेंट लिमिटेड का तथा दूसरी इस्डो निपोन स्पेशल सीमेंद्स लि. 
का । इनमें से प्रत्येक में 400 करोड़ रुपये को पूँजी का विनियोजन होने का अनुमान लगाया 
गया है ।इस ग्रकार राजस्थान का सोमेंट उद्योग भारत के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है । 
राज्य में निकट भविष्य में सीमेंट को कई बड़ी इकाइयौ स्थापित की जा सकती हैं । 

भरत में सीमेंट कौ माँग बढ़ रही है, इसलिए इस उद्योग का चिकास देश के हित में 

रहेगा। मिनी सीमेंट के कारखाने--आवूरोड, नीम का थाना, बाँसबाड़ा, हिण्डौन सिटी 
ब कोटपूतली आदि स्थानों में स्थापित किए गए हैं । इनमें लागत कम व रोजगार अधिक 
मिलता है । सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे माल की उपलब्धि व बाजार की माँग का भी 
काफी प्रभाव पड़ता है । 

राज्य में सीमेंट उद्येणग की समस्याएँ व उनका समाधान 

(0) यहाँ सीमेंट के कारखानों में उत्पादय लागत अधिक आते से उनकौ प्रति- 
स्पर्द्धात्मक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके 
लागत घटाई जा सकती है । 

(2) मिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त मजा में 
सामना नहीं कर पाती । इसलिए सौमेंट की माँग के बढ़ने पर ही उनका 
विकास सम्भव हो पाता है। 

(3) बिजली की सप्लाई के बढ़ने व उसके अनियमित से वियमिव होने पर उद्योग 

का भविष्य निर्भर करता है । 
सबाईं माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्रो कई कारणों से बन्द रही है, जिसके लिए 
श्रमिकों की तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए हैं । इसे पुत्ः चालू किया जाना 
चाहिए। 

राजस्थान को आधुनिक उत्पादन-विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना 
चाहिए। राज्य में इस उद्योग का भविष्य काफी उज्वल है, क्योंकि यहाँ इसके विकास की 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है । आशा है कि भविष्य में भी सीमेंट उद्योग का 
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शज्य में काफी विकास होगा | 990-9॥ के राज्य सरकार के बजट में सीमेंट पर केन्द्रीय 
बिक्री-कर 6% से घटाकर 7% कर दिया गया था ताकि सीमेंट को बिक्री को प्रोत्साहन 
मिले और उद्यमकर्त्ता अन्य राज्यों में सोमेंट बेचने के लिए अपनी “ब्रांच-ट्रांसफर' न करें । 

चमक उद्योग--राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ खारे 
यानी को झौलें पाई जाती हैं, जिससे नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएँ काफी 
अनुकूल हैं । राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांभर, डीडवाना, पचपदरा 
में हैं तथा निजी क्षेत्र में छोटे आकार के नमक के कारखाने फलौदी, कुचामन सिटी, 
पोकरन व जाब्दीनगर (नावाँ तहसील, नागौर-जिला) आदि स्थानों में पाए जाते हैं । 

हम नीचे लवण-स्रोंतों का परिचय देंगे । उसके बाद इन पर आधारित कारखानों का 
वर्णन किया जाएगा । 

(0) राजकीय लव॒ण-स्रोत, डीडवाना--यह स्रोव 90 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ 
है । वर्तमान में 400 नमक के बयारे पुश्तैनी देश वालों के द्वारा तथा 800 क्यारे विभाग द्वारा 
दिए गए 0 वर्ष के लीज के अन्तर्गत कार्यरत हैं । स्रोत के दोनों तरफ बने बाँघों में वर्षा का 
'पामी इकट्ठा किया जाता है । यही पानी रिस्कर नमक उत्पादन क्षेत्र में आता है । इस पानी 
को 'ब्राइन' कहते हैं । ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में होने से 
यह नमक खाने के काम में नहीं आ सकता । इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक 
(॥०१-८७॥७/७ 50 बनता है । इसको बेचने में बड़ी कठिनाई होने लगी है । 990-9। में 
इसे शुद्ध लाप 725 लाख रुपयों का हुआ था, जो पिछले वर्ष से अधिक था । 

(2) राजकीय लवण-स्नोत, पथपदरा--पचपदरा लवण स्रोत 32 बर्ग मील में 
फैला है । यहाँ ममक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है । पचपदरणा जोधपुर से 
28 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है । यह स्रोत भी 964 से कार्यरत है । इस 
स्रोत से 4989-90 में 5 लाख रुपयों का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ, जबकि 990-9 में 
एक लाख रुपये का घाटा हुआ था। 

ये दोनों नमक-स्रोत राजस्थान सरकार संचालित करती है जबकि सांभर में नमक का 
उत्पादन भारत सरकार को देखोख में होता है--जिसका संचालन साभर साल्‍्ट्स लि. 
(हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि की सहायक कम्पनो) कर रही है । साँभर झील नमक उत्पादन के 
लिए प्रसिद्ध रही है । यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है । 

विभाग द्वारा साँभर के निकट जाब्दोनगर में नया नमक स्रोत विकसित किया जा रहा 
है। 

राज्य में नमक पर आधारित राजकीय उपक्रमों का विवरण आगे दिया जा रहा है । 

(॥) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) -- 
यह 966 में स्थापित की गई थी । इसमें सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है । 
यह चमड़े तथा रंगाईं उद्योग में काम आदा है । इसे डीडवाना केमिकल्स लि. को लीज पर 
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दिया गया था, लेकिन लोज का भुगतान समय पर न करने से लीज को फरवरी, 987 में 
समाप्त कर दिया गया । उत्पादन कार्य सितस्वर |988 से बन्द कर दिया गया । इसे पुनः 
संयुक्त क्षेत्र में चलाने का विचार किया गया है । इसे 99-92 में 5 5 लाख रुपयों, 4992-93 
में 4.] लाख रु. ब 993-94 में 7 7 लाख रु. का घाय हुआ था ।994-95 में “न लाथ न 
हति' को स्थित्ति रही थी । बर्तवार में यह बन्द पड़ी है । 

(2) राजस्थान स्टेट केमिकत्स चर्क्स, डीडबाना ( सोडियम सल्फेट बक्स )/-- 
यह 964 में स्थापित किया गया था । यह क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है 
नमक को कयारी में सदों में सल्फेट अलण होकर जम जात है । 0-2 वर्ष में यह परत 
मोदी हो जाती है जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं । यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम में 
आता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । इस इकाई से पिछले वर्षों में लाभ हुआ है 
लेकिन लाभ कौ मात्रा उत्तरोत्तर घटती गई है । यह ॥99।-92 में 42 8 लाख रु. से घेटकर 

4994-95 में 4.7 लाख रु, पर आ गई थी। ॥995-96 में इसे पुत: 6 लाख रु का मुनाफा 
हुआ | बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 

(3) गजस्थान प्रकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना-इसकी स्थाएना 960 में विभागीय 
उपक्रम के रूप में हुई थो । यहाँ खाद्य, अखादय, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बताया 
जता है । यहाँ ब्राइन से सोडियम सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है । इसे भी 
सितम्बर, 98| में मंस्र्स डीडवाना केमिकल प्र|इडेट लि को लीज पर दे दिया गया था, 
लेकिन विवाद होने पर मामला कोर्ट में चला । पिछले दर्षों में इसका मुनाफा घटता-बढ़ता 
रहा है ।4994-95 से इसे 03 लाख ₹. का मुनाफा हुआ जो घटकर 4995-96 में 42 8 
लाख रु. के स्तर पर आ गया । बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 

(4) राजस्थान सरकार साल्‍्ट वर्क्स, पचपदरा--दह 950 में स्थापित हुआ था ) 
यह भी खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडोनीकृत नमक बनात। व बेचता है । 

'पचपदण व डीडवाना दोनों में आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाए गए हैं ताकि नमक का 
आपोडीनीकरण किया जा सके । पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन को कमी से घेंघे (30॥7९) की 
दौमारे हो जातो है जिसको दूर करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के 

राग में पहुँचाया जाता है । इसे 7997-92 में 3.3 लाख रु. त॒या /992-93 में 45.3 लाख रु. 
का घाटा हुआ । बाद के दो वर्षों में 'न लाभ न हानि' की स्थिति रहो है । 

ा में नमक के उत्पादत की प्रवृत्ति--राज्य में नमक का उत्पादन घटता-बढ़ता 
रहता है। 

विभिन वर्षों में उत्पादन की स्थिवि निम्स तालिका में दी गई है-- 
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200 में नमक का उत्पादन 8 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष से कम था। 

निष्कर्ष--जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, डीडचाना के संयंत्र लीज पर दिए गए हैं, 

लेकिन नमक-आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है । नमक के 
राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करने की निदान्त आवश्यकता है । 

काँच का उद्योग--काँच बनाने में बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा 
'कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं । राज्य में काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ 
विद्यमान हैं, जैसे बालू पत्थर, सिलिका मिट्टी, सोडियम सल्फेट, शीरा आदि की पर्याप्त 
उपलब्धि । यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाए जाते हैं । चूने का पत्थर भी बहुतायत 
में मिलता है । काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ नगरों में पाए जाते थे, लेकिन 
आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप से भहत्त्वपूर्ण हैं-- 

() धौलपुर ग्लास बर्वर्स--यह निजी क्षेत्र में है । इसमें काँच का लगभग 000 टन 
वार्षिक उत्पादन होता है । 

(2) हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, घौलपुर--यह दी गंगानगर शूगर मिल्स लि, जयपुर के . 
अन्तर्गत है । यह जुलाई 968 से कम्पनी के पास लीज पर है । यहाँ मंदिरा विभाग के लिए 
बोतलों का उत्पादन किया जाता है । 99-92 में यहाँ 62 लाख बोतलों का उत्पादन हुआ 
था । पुरानी भट्टी के खराब हो जाने से उत्पादन कम हुआ है । कोल इण्डिया व लघु उद्योग 
निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्नेंस में पूरा तापमान न बनने से उत्पादन 
लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया जी सका है । इस इकाई की स्थिति असंतोषजनक बनी हुईं है । 

राजस्थान में काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सवाई माधोपुर, 
नीकानेर, चूँदी तथा उदयपुर में पाई जाती हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, नमक व 
काँच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है । भविष्य में राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों 
के विकास पर बल दिया जा रहा है । ग़ज्य में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की भी 


काफी सम्भावनाएँ हैं। 
| [_ प्रश्न |] । 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
. ग़जस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है. 
(अ) सीमेंट उद्योग (ब) सूती बस्तर उद्योग 
(स) चीनी उद्योग (द) वनस्पति तेल उद्योग (ब) 


2. फैक्ट्रियों को नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा 
फैक्ट्रियाँ हैं ? 
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(अ) भीलवाड़ा (ब) कोर 

(स) जयपुर (द) जोघपुर (स) 
3. राज्य में किस श्रेणो के उद्योगों में विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं-- 

(अ) खनिज-आधघारित (ब) पशुघधन-आधारित 

(स) कृषि-आधारित (द) इलेकट्रोनिक्स (अ) 
4. राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है-- 

(अ) केलवा (ब) कांकरोली 

(स) करौली (द) कोरपूतली (ब) 


[2835, 3998] 

5. उन आठ जिलों के नाम लिखिए जिनमें राज्य की 3/4 फैक्ट्रियाँ स्थित हैं, और 

जिनमें राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र के 3/4 कर्मचारी कार्यरत हैं. 

उत्तर : जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, डदयपुर व गंगापगर । 
6. 2002-2003 में विनिर्माण-श्षेत्र ध0800[72०७7॥) का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद 

में ([993-94 के भावों पर) लगभग कितना अंश रहा ? 

(अ) ॥4% (ब) १.5% 

(स) 9% (व) 8% (ब) 
7. ग़्ज्य का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों 

क्षेत्रों में देखने को मिलता है ? 


(अ) सूती वस्त्र (ब) चीनी 
(स) सोमेन्ट (द) नमक (ब) 
अन्य प्रश्न 
4. राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से अग्रिम चार जिलों के नाम लिखिए । (फैक्ट्री 
विकास को दृष्टि से) 


उत्तर : जयपुर, अलवर, भीलबाड़ा तथा जोधपुर / नम 
2. राजस्थान में लघु-उद्योग एवं दस्तकारी उद्योग के महत्त्वकों समझाइये । लघु उद्योगों 


की समस्याओं का विवेचन कौजिये तथा उन्हें दूर करने के उपायों को भी बताइये । 
> (रण, ] 7०0 2004) 


3३. “राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भिन्‍्नता” विषय पर संक्षिप्त 
एवं आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए। 
4. संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए- 
6) उच्चोगों का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान; 
(४). शाज्य में उद्योगों का रोजगार में अंश्दान; 
(६४) राजस्थान में उद्योगों का आकार; 
(9) राजस्थान में लघु उद्योग व्‌ हस्तशिल्प 
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$. राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत 


दीजिए-- 

(6). आकार, 

(४) वस्तुगत ढाँचा, तथा 

(॥/ प्रादेशिक फैलाव या जिलेवार वितरण । 

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास क्रो उपलब्धियों 
का वर्णन कौजिए । 


»« गजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तकलाओं के महत्त्व को समझाइए । इन 


उद्योगों की सम्रस्याएँ व उपाय बताइए । 


« राजस्थान में जिले वार औद्योगिक विकास (फैक्ट्री-क्षेत्र के अनुसार) का संक्षिप्त 


विवेचन करिए । 


« राजस्थान के सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति व समस्याओं पर 


0. 


4. 


2. 


83. 


प्रकाश डालिए । इतके विकास के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए । 

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाए हैं ? राज्य 
में औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलों के नाम लिखिए और उनकी वर्तमात 
स्थिति का उल्लेख कीजिए । 

राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप परिचय दीजिए । क्या वह पहले को तुलना 
में काफी परिवर्तित हुआ है ? 

थोजनाकाल में राजस्थान में औद्योगिक विकास कौ प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन 
कीजिए। 

राजस्थान के भ्रामीण व कुटीर उद्योगों का विवरण दीजिए । इनमें मुख्यतः किन 
वस्तुओं का निर्माण होता है ? 


4. राजस्थान में सीमेन्ट उत्पादन के प्रमुख कारखानों के नाम बताइए । 


5. राज्य में सोमेंट उद्योग को प्रमुख समस्याएँ बताइए । (00 शब्द) 


6. राज्य में नमक उत्पादन के कारखानों के नाम लिखिए ।(00 शब्द) 





राज्य में औद्योगिक नीति का विकास, जून 
4998 की नीति व नई दिशाएँ 


(हएणाप्राता 9 वातवाञ।प्ांवा एगांल्प्र ० 
पा 5६७०, ?०0४ ० जधा6७ 998 


बात छ&शा ए76०१०ा१5५) 
22 ०००५-०० -००+ न... नम ००७००००००००-२५७७७७७७७७७७७०६७०७४३४०७७४७७७७४:०५५७४७७५७०:०००फ्कावचण 


इस अध्याय में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की तरफ से दी गई 
वित्तीय रियायतों व सुविधाओं का संक्षिप्त परिचय देकर राज्य की पूर्व औद्योगिक नीतियों-- 
978, 4990 थ 994 का उल्लेख करते हुए जून 998 की नीति पर प्रकाश डाला जाएगा । 
बाद में पिहले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों की 
चर्चा की जाएगी । अध्याय के परिशिष्ट में राज्य में बहुराष्ट्रीय व विदेशी कम्पनियों की 
आऔद्योपिक विकास में भूमिका व निर्यात की स्थिति का भी परिचय दिया जाएया । 
राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रियायतें व सुविधाएँ! 
(एकाल्डडागाड & एनलं।ए९४ 0िए 00579 
96एश०छाशा॥॥6 590९) 


पिछली दो शतताब्दियों में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उद्यम 
कर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें, सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्रदान 
को हैं । राज्य का उद्योग निदेशालय (0#7९९/००७/९ 0 7005/८९५) लघु व कुटीर 
उद्योगों की प्रगति का कार्य देखता है । इसके ट्वारा लघु इकाइयों का पंजीकरण 
(#९३॥॥9॥०॥) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का आवंटन करने की 
१.. छिपल्‍्लभम्त < एडला।वल १० ]#4०७(/७, शि00, 7ज 999 & वार्कशांग [.शाएँ [9 
प्रन्‍|जाकिबक, उबकए०००), 2003 लि शिव पयस्क 20 ९ साकएक मत॑णघ्ाव क0835% 
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सिफारिश करता है । इसी के अन्तर्गत वर्तमान में 32 जिला उद्योग-केन्द्र (0धवए। 
70058 (१७७८५) (0705) काम कर रहे हैं, जिनमें ९", प्त20 व राजस्थान लघु 
उद्योग निगम (50) तथा व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं । 
शजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तथा उद्यमकर्ताओं को पूँजी की 
सुविधा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । विभिन्‍न प्रकार कौ सुविधाओं का 
विवरण भीचे दिया जाता है. ५ 
() भूमि का आवंटन-रज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की स्थापना के 
लिए बड़े भू-श्षेत्र निर्धारित किए हें । इन औद्योगिक क्षेत्रों ([00५5॥0 /&7९४७) में उद्योगों को 
99 वर्ष की 'लीज' पर भूमि आवंटित की गईं है । भूमि के आवंटन की दरें विभिन क्षेत्रों में 
अलग-अलग रखो गईं हैं । ये पिछड़े जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हैं | 
विभिन्‍्तर औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन की दरें संशोधित को गई हैं । रीको की पुस्तिका 
पग0परक्ञातं था 280]7 ए॥|ं2७५४७, जनवरी 2003 के अनुसार विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों में 
भूमि की दरो में काफ़ी अतर पाया जाता है। झालादाड के नये विकास केन्द्र में यह 
सामान्यतया 65₹ु प्रति वर्गमीटर, घौलपुर के विकास केन्द्र मे 200 रु प्रति बर्गमीटर, 
जयपुर के कूकस औद्योगिक क्षेत्र मे 550 रु प्रति वर्गमीटर, तथा अलवर के भिवाडी 
चोपन्की (0:०0 (॥०0.७70) में 440 रु प्रति वर्गगीटर रखी गई हैं। लेकिन भिवाडी में 
यह 550₹ु प्रति वर्गमगीटर तक रही है। 
रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनि-योजन निगम लि.) एक समय में 
भुगतान कौ शर्त पर भूमि का आवंटन करता है, जिनमें 25% राशि आवंटन के समय जमा 
करनी होती है और शेष राशि तीन माह में देय होती है । इसका विस्तृत बिवरण आगे 
चलकर किया जाएगा । 
दशओ औद्योगिक बस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विक्रास--(रीको) राजस्थात 
राज्य विकास एवं विनियोजन निमम लि. ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं । 
इनमें पावर, सड़क, जल व पानी के विकास की सुविधाएँ दी गई हैं । इसके द्वारा विकसित 
किए गए क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा तथा मालवीय), कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, 
अजमेर, पाली, चिड़ावा, पिलानी, बूँदी, टोंक, निवाई, सीकर, बालोतरा, बाड़मेर, सादुलपुर व 
चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों में हैं । मार्च 2003 के अंत तक रीको ने 286 औद्योगिक क्षेत्रों 
'का विकास किया है और इनमें 472] औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन में आ चुकी हैं । 
व्यापारिक बस्तियों में नौचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था होती है । 
रौको ने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए जयपुर व पिलानी में कार्यात्मक बस्तियाँ (00लांणाएं 
८४७८७) स्थापित की हैं । 
अलवर जिले के 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं, मत्स्य, मत्स्य विस्तार, राजगढ़, राजगढ़ विस्तार, 
थानागाज्रै, खेड़लो रेल, बहरोड़ू, खैरथल, खैरथल विस्तार व अलवर टी ए. रीको ने ये ; 
औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (३७४७७ (०00७ २०४०४) के अलवर जिले के भाग. 
में विकसित किए हैं । १८ में दिल्ली के इर्द-गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई . 


ं 


सन्‍्च में औद्योगिक तीति का विकास जूत 998 की नीति व नईं दिशाएँ 309 


औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं । अलवर जिले की भिवाड़ी इकाई के अन्तर्गत भिवाड़ी, खुशखेरा 
॥,॥, ए चरण, चोपान्को, सरे-खुर्द, रामपुर-मुण्डाना भिवाड़ी के [४ चरण के विस्तार में 
आते हैं | भिवाड़ी इकाई में काफी पूँजी का निवेश हो चुका है । यह अपनी क्षमता के उच्च 
शिखर पर पहुँच गया है ! अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने लगी हैं । रीको खस्ता 
हाल औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी संचालित करता है । इसने भिवाड़ी औद्योगिक 
झेत्र की कुछ अतिरिक्त भूमि को अलवर नगर विकास न्यास को बेचा है । 

(3) वित्तीय प्रेरणाएँ (सग्नक्कालं॥ [९९0४5 €$)--उद्योगों को वित्तीय 
सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक 
विकास व विनियोजन निगम लि , भारतीय स्टेट बैंक व इसके सहायक बैंक तथा अन्य 
2 बैंकों से प्राप्त होती है । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया 
जाता है। 

राजस्थान वित्त निगम (२7८) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीघंकालीन 
कर्ज देशा है जिसको अधिकतम राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो सकती थी, जिसे 
क्रमश: बढ़ाकर 90 लाख रू., .5 करोड़ रु. तथा वर्तमान में 2.40 करोड़ रु. कर 
दिया गया है । कर्ज देने की कई स्कीरें हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन योजना, उदार ऋण 
योजना, परिवहन ऋण (सिंगल वाहन) ,होटल कर्ज, डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, 
टेक्नीशियन सहायता स्कोम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-पति उद्यमकर्ता स्कीम, 
भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों तथा डॉक्टरों के लिए 
स्कीम । पहले एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण की अधिकतम सीमा ॥5 
लाख रुपये रखी गई थी जिसे अब बढ़ाया गया है । (२700) अपनी उदार ऋण योजना (5$णी 
09 8०0०) के अन्तर्गत कर्ज देता है । कर्ज की सुविधा टेक्नेक्रेद्स व टेक्नीशियनों के 
लिए भी उपलब्ध की गई है । 

कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों व उद्यमियों को उपलब्ध 
कराया जाता है। 

पहले रौको 90 लाख रुपये तक के अवधि-कर्ज ([्वा॥ [.0»7$) प्रदान कर सकता 
था, जिसे एक बार बढ़ाकर ।.5 कशेड़ रु तथा वर्तमान में 2.5 करोड़ रु. किया गया 
है ! अब रीको 0 करोड़ रुपये तक की लागत के प्रोजेक्टों को सहायता दे सकता है । 
ग08 रीको के साथ 5 करोड़ रु. से अधिक, लेकिन 0 करोड़ रुपये की लागत वक के 
प्रोजेक्टें में संयुक्त रूप से कर्ज देने में शरीक होता है । 

पहले (72, ए॥00 व व्यापारिक बैंक परश्पर मिल-कर जो कुल कर्ज दे सकते 

थे, अब उसकी सीमा भी बढ़ा दी गईं है । औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी घन जुय 

सकती है । उद्योग निदेशालय भी लघु इकाइयों को अब 35 हजार रुपये तक के कर्ज 

उपलब्ध करता है । रीको द्वारा अवधि-कर्ज (टर्म-लोन) पर ली जाने वाली ब्याज की दर 
विकास बैंक की पुनर्वित्त स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित होती है। 
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रीको व (१८0) के द्वारा बिक्री कर को शशि के बराबर ब्याज-मुक्त-ऋण ([#०ष्छा 
॥८९ ॥0आ9) भी दिए जाते हैं । राज्य में उद्योगों को बिक्री कर से कुछ वर्षों के लिए मुक्त 
रखने व इसका आस्थगन (0&ा॥९४0 करने की एक स्कीम 987 में घोषित को गई थी, 
जिसे )989 में परिवर्तित रूप में लागू किया गया था । 

(६) विद्युत की सप्लाई बढ़ाई गई है एवं इस दिशा में प्रयास भी जारी हैं । विद्युत- 
प्रशुल्क पर रिबेट दी जाती है । जल-सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई गई है | 

(5) राजकोषीय प्रेरणाएँ (ग5८श ॥9००७8४९६७) व करों में राहत्त (5 
एचाल)--सरकार ने कारखानों में लगाई जाने वाली मशीनरी को चुंगी-शुल्क (0:0५) 
से मुक्त किया है- कच्चे माल पर भी यह छूट दो गई है । राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे 
माल पर बिक्री कर को छूट दी है । विद्युत-शुल्क में भी छूट दी गई है । बाद में बिक्री कर 
से छूट व आस्थपन की 989 की स्कीम लागू की गई | इसे जून 998 में पुन; संशोधित 
किया गया, जिस पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है । 

(6) राजस्थान के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिए सब्सिडी की 
च्यवस्था--भूतकाल में राज्य में ।6 जिलों को औद्योगिक विकास को दृष्टि से पिछड़ा 
घोषित किया गया था । ये जिले इस प्रकार थे--जालौर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, 
झालावाड़, टोंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बाँसवाड़ा, डुँगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, 
जैसलमेर व बाड़मेर । सितम्बर 988 तक 27 जिलों में से ॥6 जिलों को भारत सरकार की 
तरफ से विनियोग-सब्सिडी दी जातो थी । (जो बाद में बन्द कर दी गई) तथा शेष ) जिलों 
को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी । सब्सिडी को स्कीम पूँजी से जुड़ी 
राजकोपीय प्रेरणा (0०फाध्य-गण,०१ एं5८७॥ ॥77९009०) की स्कीम होती हैं 
जिसके अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं को वित्तोय सहायता मिलती है । इसके अन्तर्गत स्थिर पूँडीगत 
वि-नियोग जैसे भूमि, फैक्ट्री, व प्लान्ट तथा मशीनरी के विनियोग का निर्धारित अंश 
उद्यमकर्ता को सरकार सब्सिडी या अनुदान सहायता के रूप में देतो है, जिससे उमको 
कारखाना लगाने के लिए भारी प्रोत्साहन मिलता है 

पहले केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों ॥, 8 तथा ८ 
के अन्तर्गत विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे... (५) इसके अन्तर्गत 25% सब्सिडी 
जैसलमेर, सिरोही, चूरू व बाड़मेर के लिए रखी गई घी । ये “शून्य उद्योग जिले! (० 
फा१0४धां०5 [05ध८5 अथवा 'दा05) कहलाते थे । सब्सिडी को अधिकतम सीमा एक 
इकाई के लिए 25 लाख रुपये रखी गई थी । (8) इसके अन्तर्गत 5 प्रतिशत सब्सिडी पाँच 
जिलों--अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गईं थी बथा इसकी 
अधिकतम राशि ]5 लाख रुपये रखो गई थी । (0) इसके अन्तर्गत 0 प्रतिशत सब्सिडी सात 

जिलों--बॉँसवाड़ा, डूँगरपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर व टोंक के लिए थी तथा एक 
औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी कौ अधिकतम राशि 0 लाख रुपये रखी गई थी । 

इस प्रकार केद्धीय सब्सिडी की व्यवस्था काफी लचीली थी । शेष ॥4 जिलों-- 

अजमेर, भरतपुर, बूँदी, बोौकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, पाली, सवाई 


एन्च में औद्योगिक नीति का विकास, जून 998 की नीति व नई दिखाएँ उ। 


माधोपुर व धौलपुर के लिए पहले राज्य सरकार सब्सिडी देती थी, जो बड़ी व मध्यम 
इकाइयों के लिए ।0% (अधिकतम ॥0 लाख रुपये) एवं लघु इकाइयों के लिए 5% 
(अधिकतम्न 3 लाख रुपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लघु इकाइयों पर 
20% तथा ननन्‍हीं ((79) इकाइयों के लिए 25% रखी गईं थी । निम्न क्षेत्रों को सब्सिडी नहीं 
दी गई थी; जैसे मत्स्य (अलवर) , मस्घर (जोघपुर), जयपुर के विश्वकर्मा द मालवीय 
तथा भेवाड़ (उदयपुर) । सार्वजतिक वित्तीय संस्थाएँ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उदार 
शर्तों पर ऋण प्रदान करती रही हैं । रोको कुछ मामलों में बिक्री-कर की एवज में ब्याज- 
मुक्त कर्ज को सुविधा भी प्रदान करता रहा है । 


बिक्री-कर मुक्ति-योजना, 998। 
(590९5-(७६ £६४९७७४०च $७९070९, (998) 


इस स्कीम में बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन की प्रेरणा की अवधि -4 वर्ष की 
गई है, जो पहले से अधिक है ॥ प्रेरणाओं को घटते हुए (४३७०४४६) ढंय पर रखा गया 
है; जैसे प्रथम एक या दो वर्षों तक बिक्री-कर को प्रेरणा ॥00% रखो गई है, जो आगे के 
वर्षों में प्रति दर्ष घटते हुए क्रम में अन्तिम वर्ष में 30% तक पहुँच जाएगी । बिक्री-कर की 
प्रेणणाएं धर क्षेत्रों; जैसे गारमेण्ट्स व बुने हुए वस्त्रों, रलल व जवाहरात, टेक्सटाइल्स, आदि 
के लिए, बहुत प्रतिष्ठामूलक इकाइयों (४९८८७ 97०580०५ ७॥॥५$) (स्थिर पूँजी 
निवेश 50 करोड़ रु. या अधिक तथा रोजगार 250 व्यक्तियों को ), 5 विकास केन्द्रों 
के उद्योगों, ऑटो इकाइयों, प्रीमियर इकाइयों ( न्यूनतम निवेश 50 करोड़ रु. व 
वियमित रोजगार 500 व्यक्तियों को ) आदि के लिए अधिक उदार रखी गई हैं । आगे को 
वालिका में इनका विवरण दिया गया है । 
बिक्री-कर मुक्ति-योजना, 998 की आवश्यक बातें-- 
क्र.।.. इकाई की किस्म कुल कर-देयता | स्थिर पूँजी-निवेश | कर से मुक्ति 
५४ से मुक्ति के. | के प्रतिशत के रूप| की अधिकतम 
प्रतिशत की सीमा | में अधिकतम छूट | समय-सीमा 

की सीमा 


॥। | क्रसं 2च 3 में वर्णित नई | प्रथम वर्ष में 00% | ॥50लाखरू से ग्यारह वर्ष 
इकाइयों को छोड़कर अन्य | द्वितीय वर्ष में 99% | अधिक वाले स्थिर 
इक्ाइयाँ तथा विस्तार व क्रमश. छटते हुए पूजी-निवेश के 
विविधीकरण वाली इकाइयों | क्रम में अन्त में वें | मामलों में ॥00% 
कबर्ष में 30% कक वथा 50 लाख 
रू. दक के लिए 
॥25% 
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क्र, इकाई की किस्म कुल कर-देयता | स्थिर पूँजी-निवेश | कर से मुक्ति 
| से. से मुक्ति के | के प्रतिशत के रूप | की अधिकतम 
प्रतिशत की सीमा | में अधिकतम छूट | समय-सीमा 
को सीमा 
2 | (अ) चुना हुआ कपड़ा 0.॥0- | प्रथम वर्ष में ।00% | स्थिर पूँजीगत त्तेरह वर्ष 
#ए:४५) रत्न व जवाहरात, | द्वितीय वर्ष में ।00% | विनियोग (#८॥) का 
रेक्सराइल, इलेक्ट्रोतिक्स व. | ठृठीय वर्ष में 90% 725% 
दूश्मंचार, कप्प्यूटर सोपटवेयर, | फिर क्रमश घटते 
जूते (फुटवीयर्स) व चमडे का | ,हुए तेरहवें वर्ष में 
माल 30% 

(आ) कौंच व सिरेमिक की नई ह। 

इकाइया बहुत प्रतिष्ठा-यूलक 
| इकाइयों 2 | 

। मिनी सीमेंट प्लाट छोड़कर | कुल कर-देयता का | स्थिर पूँजी विनियोग ग्यारह वर्ष 
सौमेंट पन्रांट को सभी श्रेणियों, 25कऋ्र कट) का $00% 
पायोनियरिंग/प्रतिष्ठा 
मूलक/बहुत 
प्रतिष्ठामूलक/प्रीमियर इकाइयों 
सहित 








रूग्ण इकाइयाँ 

































(अ) वे इकाइयों जिन्हे पहले | क्रम संख्या | की नई | क्रम संख्या | के ग्यारह वर्ष 
कर-मुक्त या आस्थगन का लाभ | इकाइयों को उपलब्ध अनुसार 
नहीं मिला था। कि होने बाले लाभ हि 
(आ) जिन्हें पहले कर प्रथम वर्ष में 80% | स्थिर घपूँजी विनियोगों |. ग्यारह वर्ष 
मुक्ति/आस्थगन का का ॥00% जहाँ 
लाभ पिल चुका है । हक 3506 इनकी राशि ९0 
ज्यारहवें वर्ष में लाख रुसे अधिक 
“कहने चर जे 05% हो, जहाँ विनियोगों 
को शशि 50 लाख 
रु तक हो वहाँ 
उसका 25% 
5 | पायोनियरिंग इक्राइयों/प्रतिष्झा | प्रथम वर्ष में ॥00% स्थिर पूँजी- तरह वर्ष 
मूलक इकाइयो/निर्यात-इकाइयों ट्विदीव बई में विनियोगो का 
(जहाँ उत्पादन का न्यूनतम 50% 00%, बाद में घटते 00% 
निर्यात किया जाए। क्रम में ।3वें दर्ष में 
30% 























नोट : विकास-केद्धों में स्थापित इकाइयों को स्थिर पुँजी विभियोग (8८7) का 20% 
और मिलेगा (कुल 45%), और एक अतिरिक्त वर्ष (कुल 4 वर्ष) तक का लाभ मिलेगा । 
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बिक्री कर-आस्थगन (6८६क्रा९७) की भी लगभग वे ही शर्ते हैं जो कर-मुक्ति की 
ऊपर बतलाई गई हैं । लेकिन उसमें श्रेणी 2(अ) व (आ) के लिए तथा श्रेणी 5 के लिए 
तेहहवें वर्ष में कुल कर-देयता के आस्थगन के प्रतिशत को दर 40% पर ही आ पाती है । 
वाकी सब शर्तें समान रहती हैं । औद्योगिक इकाई बिक्की कर-मुक्ति या आस्थगन में से 
एक को चुन सकती है । उद्योगों को मिलने वाली अन्य प्रेरणाओं या रियायत्रों जैसे ब्याज 
पर सब्सिडी, माल भाड़ा-सब्सिडी, 06 सेट पर सब्सिडी, चुंगी से मुक्ति, आदि का विवरण 
अगले अध्याय में विस्तार से दिया गया है । 

स्मरण रहे कि नई परिभाषा के अनुसार प्रीमियर इकाई में स्थिर पूंजी की राशि 
00 करोड़ रु., बहुत प्रतिष्ठामूलक इक्काई में 50 करोड़ रु. तथा प्रतिष्ठामूलक इकाई 
में 8 करोड़ रु. की गईं है; तथा इनमें नियमित श्रमिकों की संख्या क्रमशः 500, 
20 व 00 मानी गई है । 

विकास केद्रों (670७॥ एश॥(९७) से सम्बन्धित नीति--22 अक्टूबर, 4989 
को केद्रीय सरकार ने देश के विभिन्‍न भागों में 70 विकास-केद्ध स्थापित करने कौ घोषणा 
की थी, जिसमें राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र बीकानेर, ( खारा ), झालाबाड़, 
आबूगेड व धौलपुर के लिए स्वीकृत किए गए थे ।वर्ष 996-97 में हमीरगढ़ 
(भोलवाड़ा ) विकास-केन्द्र का काम भी हाथ में लिया गया । इस प्रकार कुल पांच 
विकास-केद्र हो गए हैं। जोधपुर के लिए एक मिनी-विकास केन्द्र बनाया जा रहा है 
पैधा उदयपुर में भी एक विकास-केन्द्र स्थापित करने की योजना है । प्रत्येक विकास 

पर 30 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि वहाँ 
इज्रास्ट्क्चर; जैसे पानी, बिजली, सड़क, रेल, संचार व अन्य आधारभूत सुविधाएँ 

की जा सकें । यह महसूस किया गया कि इन स्थानों में विभिन्‍न प्रकार की 

आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहूलियत 
होगी जिससे इनमें औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकेगी । इससे इन केन्द्रों के 
अश्नपास के इलाकों में भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । 

इन स्थानों के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमें औद्योगिक विकास की 
भावी सम्पाववाएँ काफी हैं । उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा ने देश के टेक्सटाइल क्षेत्र में 
काफी नाम क्रमा लिया है । यहाँ काफी संख्या में पावरलूम व प्रोसेस-गृह (9700९5$- 
0७८७) स्थापित हुए हैं, जिससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है । यहाँ खनिज पदार्थों 
के विकास के भी अवपर हैं । इस जिले के दक्षिण भाग से कोटा-चित्तौड़गढ़ ब्राडगेज लाइन 
गुरती है जिससे यहाँ विकास के नये अवसर खुले हैं । 

भीलवाड़ा सिन्थेटिक यार व कपड़े का एक बड़ा उत्पादन-केन्द्र बन चुका है । यहाँ 
पहले ही विभिन्‍न उद्योग-घन्धों में काफी पूँजो का विनियोजन हो चुका है । यहाँ विकास- 
केद्र के पनपने को काफी सम्भावनाएँ हैं। पु 

बीकानेर जिले के बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है । यहाँ कृषि-आधारित 
उद्योगों के बिकास को सम्भावनाएँ हैं । इस सम्बन्ध में बीछवाल का औद्योगिक क्षेत्र 
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उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास केन्द्र में कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, वनस्पति 
तेल, खण्डसारी व गुड़ को इकाइयों, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, आदि कृषि 
व पशु-आधारित उद्योग पनप सकते हैं । बीकानेर में बड़ी रेल लाइन भी पहुँच गई है । अतः 
यहाँ विकास के नये अवसर उत्पन्न हुए हैं । 

झालावाड़ जिले के एक भाग से बम्बई-दिल्ली ब्रॉडगरेज लाइन गुजरती है । इसने 
नारंगी के उत्पादन में नाम कमाया है । आधारभूत सुविधाओं के विकास से इस विकास 
केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयों विकसित की जा सकतो हैं । 

आबू रोड में पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं जिनमें 
मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेन्ट आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं । यह शहर अहमदाबाद के 
निकट है । यहाँ विकास-केन्द्र के पनपने की भारी सम्भावनाएँ हैं। 

राज्य में अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाए जाने के लायक हैं; जैसे बहरोड, 
बाँसवाड़ा, आदि । लेकिन उन पर साधनों को स्थिति को देखकर विकास के अगले चएण में 
विचार किया जाएगा। 

विकास-केन्द्रों की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने कौ आवश्यकता है। 
रीको इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने में संलग्न है । विकास-केन्द्र पर जो 30 
करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जानी है, उसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार वे 
वित्तीय संस्थाएँ अपना-अपना योगदान देती हैं । 

इसके अलावा भारत सरकार की एक स्कीम के अन्तर्गत समन्वित आधारभूत ढांचे 
के विकास [7(९हारशल्ते [छ9त्चिष7एलचा6 06४९०७॥९०५ (त0)] का कार्य 
भी चलाया जा रहा है ताकि लघु उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके । 
के लिए एक केन्द्र सांगरिया (जोधपुर) में तथा दूसरा नागौर में स्थापित किया जा रहा 

॥।क्‍ 


राज्य में औद्योगिक नीति का विकास 


(रशणणांणा ण॑ फरवे७डालंभ एगारर ४ प्रा 840९) 


राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति, जून 978--.राज्य में जनता 
सरकार ने 24 जून, 978 को अपनी औद्योगिक नीति घोषित को थी | इसे भारतीय जनता 
पार्टी कौ सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति माना गया है । इसका संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता है । इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित किया गया था, क्षेत्रीय 
असन्तुलनों को कम करने के उपाय बतलाए गए थे, उद्योगों को दी जाने वाली 
सहायक्ाएँ व सुव्धाएँ स्पष्ट को यई शीं और बीगार औद्योगिक इकाइयों को दी जाते 
बाली सहायता के बारे में भी नीति निर्धारित की गई थी ।॥ 

0) उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम--उद्योगों को प्राथमिकता के क्रम में खादी, 
ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्त-शिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था । उसके बाद एक लाख 
रुपये तक की पूँजी वाले उद्योग, फिर क्रमश: 0 लाख रुपये, 50 लाख रुपये तथा अन्त में 
वबृहद्‌ आकार के उद्योग रखे गए थे । 
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(0) क्षेीय प्राथमिकता का क्रम-प्षेत्रीय अप्षमानताएँ कम करते के लिए क्षेत्रीय 
प्राथमिकताएँ तय को गई थीं । इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था : पहले गाँव, फिर अर्ड्ध- 
शहरी क्षेत्र तथा अन्त में शहर । नये, सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाने का निश्चय किया गया था । 

स्थानीय साधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था । 
श्रम-प्रधात उद्योगों को पूँजी-प्रघान उद्योगों को तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया था । 

(8) सार्वजनिक उद्योग--सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कार्यकुशलता में सुघार 
करने के लिए राजस्थान प्रबन्धक सेवा-संवर्ण (एणजन्हरशा चैजाणहुशाएथ३ (०0७) बनाने 
का प्रस्ताव किया गया था । एक ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज बनाने का प्रस्ताव किया 
गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य-प्रणाली की मिरन्‍्तर समीक्षा करता 
रहेगा । संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी पूँजी में ॥0% सरकारी 
सहयोग की नीति घोषित की गई थी । 

(9) बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नीति--जिस औद्योगिक इकाई में कुल 
क्षमता का 20% से कम उत्पादन हो तथा जो घाटे में चल रही हो व जिसने पिछले तीन वर्ष 
से ब्याव या मूलपन का भुगतान न किया हो, वह बीमार या रुग्ण इकाई मानी गई थी । इनके 
सम्बन्ध में यह कहा गया था कि ऐसी इकाई को उद्योग-निदेशक प्रमाण पत्र देगा । रुग्णता 
का कारण खोजा जाएगा । राजस्थान वित्ते तिगम ऐसी इकाइयों के ऋण के भुगतान की दूसरी 
विधि निर्धारित करेगा (0९५०॥९८७८) । ऐसी इकाइयों से की गई सरकारी खरीद का भुगतान 
'एक माह के भीतर कर दिया जाएगा । सरकारी खरीद में भी ऐसी इकाइयों के माल को 
प्राथमिकता दी गई थी । 

४) नई सहायताएँ व सुविधाएँ--ओद्योगिक नीति में यह भी कहा गया था कि 
उद्योगों के लिए आवश्यक गोचर भूमि जिलाधीश ग्राम पंचायत को सिफारिश पर रूपान्तरित 
(ए००५श७ करेंगे । स्वयं का उद्योग लगाने पर किसान की खातेदारी की 500 वर्गमीटर 
भूमि का रूपान्तरण अपने आप माना गया था । इसके लिए केवल परिवर्तन-शुल्क जमा 
करना आवश्यक माना गया था | दाल मिल, चावल मिल आदि को 25 हजार से कम 
आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर बिजली खर्च में 25% सब्सिडी देने की नीति 
घोषित की गई थी । 

बाद में 980 में राज्य में काँग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के औद्योगीकरण की 
फिम्मेदारी आ गई थी । विभिन्‍न प्रकार की रियायतों व सुविधाओं का लाभ मिलने से राज्य 
औद्योगोकरण को दिशा में आगे बढ़ा था । रीको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु 
उद्योग निगम, उद्योग-निदेशालय, आदि राज्य में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने का भरपूर 
प्रयास करते रहे हैं । उद्योगों के विकास्त के लिए केन्द्रीय पूँजीगत सब्सिडी व राज्यीय 
पूँजोगत सब्सिडी का विस्तार किया गया था । विदेशों यें बसे भारतोयों को राजस्थान में पूँजी 
लगाने के लिए आकर्षित किया गया था। 


3]6 राजस्थान की अर्धव्यवस्था 


सात्॒बीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक ब्रिकास की न्यूहरचना (7675078 
599९8 00५98 $९४शवरत 099)--राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय 
योजना (985-90) के प्रारूप में औद्योगिक विकास कौ व्यूहरचना में निम्न बातों का 
समावेश किया था । 

औद्योगिक नीति के उद्देश्य--सातवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया था 
कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधनों का उपयोग 
किया जाएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्त किए जाएँगे, प्रादेशिक 
असन्तुलनों को कम किया जाएगा, परम्परागत शिल्पकलाओं का विकास किया 
जाएगा, उद्यमकर्ताओं को सहायता दी जाएगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्ट्क्चर का 
विकास किया जाएगा । 

() रोजमारोन्मुख उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर॑ बल दिया 
गया था । इसके लिए खादी ब ग्रामोद्योगों, हथकरघा, दस्तकारियों, अति लघु व लघु 
उद्योगों को इसी क्रम में प्राथमिकत्ता देने पर जोर दिया गया था । 

(2) जिला चच्योग केन्द्रों के स्टाफ का स्वरूप बदलने की आवश्यकता स्वीकार की 
गई थी । इसके लिए अतिरिक्त-कार्यालय मैनेजरों व प्रोजेक्ट-मैनेजरों को नियुक्त करने पर 
बल दिया गया था। 

(3) श्रेणी '४', 'छ', '2” के जिलों के लिए विनियोग-सब्सिडी की व्यवस्था जारी 
रखी गई थी | बिक्री-कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की स्कौम काफी आकर्षक बनाई 
गई थी । अत; इसे योजना की स्कीमों में शामिल करने का सुझाव दिया गया था । इसके 
अलावा बिक्री-कर से मुक्ति/ आस्थगन की स्कीम, 987 तथा बाद में 989 में घोषित की 
गईं थी । 

(4) यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों, 
परम्परागत दस्तकारियों, एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-संवर्द्धन कार्यों को बढ़ावा देगा । 

(5) खादी व ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन व रोजगार में वृद्धि करने पर जोर दिया गया 
था 

(6) मार्च, 984 में राजस्थान हथकरघा विकास निगम (ए्ता00) स्थापित 
किया गया ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बुनकरों को मदद दी जा सके । 
नियम बुनकरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कारगो की गुणवत्ता (क्वालिटी) 
में सुधार करता है । उनको कच्चा माल देता है तथा निर्मित माल को बिक्री को व्यवस्था 
करता है । 

(7) राज्य के कुछ जिलों में रेशम के उद्योग को तथा टसर के विकास के लिए पौधे 

'लगाने को महत्त्व दिया गया । राज्य में उनके विकास के समुचित अवसर विद्यमान हैं । बाद 
में मार्च 987 में औद्योगीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम घोषित किया गया । 


एन में औद्योगिक नीति का विकास, जुन 998 की नौति व नई दिशाएँ 3।7 
शेखावत सरकार की औद्योगिक नीति 4990 


भारतीय जनता पार्टी व जनता दल की सरकार (मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत) ने 
ग्रजस्थान की औद्योगिक नीति दिसम्बर, 990 में घोषित की थी, जिस पर जनवरी, ॥99 
से कार्यास्म्भ हो गया था । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की द्वितीय औद्योगिक 
नीति मानी जाती है । इस नोति का विवेचन नीचे किया जाता है-- 

उद्देश्य--(// खनन, कृषिगत व अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग करना ताकि 
राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़े, (४) अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, 
(7) प्रादेशिक असंतुलन समाप्त करना, (:४) उद्यमकर्ता को प्रोत्साहन देना तथा ।५) 
आँद्योगीकरण के भाध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाना ताकि अधिक मात्रा में विकास 
कार्यक्रम संचालित किए जा सके । 

प्राथभिकताएँ--औद्योगिक नीति में प्राथमिकताएँ इस क्रम में सुझाई गई थीं--.. 

(0 सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामीण उद्योग, हथ-फरघा, दस्तकारियों व चमड़ा 
आधारित इकाइयों को, (#) उसके बाद टाइनी उद्योग जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 5 
लाख स्पयों तक ही, (४४४) वत्पश्वात्‌ लघु पैमाने के उद्योग जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 
60 लाख रुपयों तक होगा, सहायक उद्योग जिनमें पूँजी के लिए 75 लाख रुपये कौ सोमा 
होगी तथा (४) अन्त में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग । 

» निम्नउद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा--इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, 
एट्मे फूड प्रोसेसिंग, साघन-आधारित, श्रम-गहन, कम-ऊर्जा तथा कम पावी का उपयोग 
करने वाले उद्योग 

पावर का घिकास निजी क्षेत्र में भी किया जाएगा । 33 के.बी से 220 के वी. पर 
विजलो लेने वालों को । 5% से 0% विद्युत-प्रशुल्क रियायत व 990-935 की अवधि में 
पावर-कमेवशन प्राप्त कई औद्योगिक इकाइयों के लिए 3000 के वी वक के भार पर 3(-3- 
995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी । लघु व मध्यम इकाइयों से एक वर्ष तक कोई 
न्यूनेतम चार्ज नहों लिए जाएँगे । 

पिछले तीन माह के अधिकतम उपभोग के 5 दिन के उपभोग की नकद सिक्‍यूरिटी 
मनी हो जमा को जा सकेगी । डीजल जैनरेटिंग सेट की लागत पर 5% या 50 हजार रुपये 
तक (जो भो कप हो) नकद सब्सिडी की राशि मिल सकेगी । 

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी--(.) सभी नये मध्यम व बड़े पैमाने के 
उद्योगों को स्थिर पूँजी के विनियोग पर 5% सब्सिडी को दर से (एक इकाई को 5 लाख 
रुपयों तक अधिकतम राशि), (४) निश्नलिखित श्रेणी के उद्योगों को 20% की दर से 
सब्सिडो (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपयों तक), यह सुविधा लघु व सहायक 
उद्योगों, साधन-आधारित उद्योगों द प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा [00% 
निर्यांदोन्मुख उद्योगों को दी गई । 

29 अगस्त, 4992 की एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य पूँजी-विनियोजन 
सब्सिडी की स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया । इसके अनुसार 


38 राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


'जनजाति व [0 में लघु पैमाने की इकाइयों को सब्सिडो के लिए नई दर 30% 
( एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रूपये तक ) त्तथा जनजाति क्षेत्रों व 
उद्योग रहित जिलों में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए नईँ दर 20% ( एक 
“इकाई क्ेलिए अधिकतम सोमा 20 लाख रुपये तक ) कर दी गई । इसी प्रकार प्रवासी 
.. आखतीर्यों के लिए भी नई सब्सिडी की दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 
लाख॑ रुपये) कर दी गई ॥ 
५ ६2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम) श्रम-गहन उद्योगों को दी गई 
“जिनमें; प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री अधिनियम, 948 में 
2 ग्रेज़ीकृत) ॥ / 2 
ड़ यह ब्रिनिझोग « सब्सिडी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा शहरों की 
- उयुत्रिमिप्ल जे शहरी सुधार-सीमाओं में स्थापित उद्योगों तथा जयपुर व कोटा शहरों को 
शहरी-संकुल्लग सीमाओं (एफ 2(६/णा८आणा ॥7) में नहीं दो गई । बाद में इस 
' सम्बन्ध में यह रियायत घोषित को गई कि रौको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक 
इकाइयों को यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त होगी । यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा थी जिसका इन 
क्षेत्रीं के औद्योगिक विकास पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा उत्पन हो गई थी । 
लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय भार काफी बढ़ गया था । 

इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य में पूँजी-विनियोग- 
सब्सिडी उपलब्ध की गई । साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब केद्द्रीय सब्सिडी कौ 
स्कीम लागू हो जाएगी तब राज्य सब्सिडी स्कीम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और 
केन्द्रीय सब्सिडी की सीमा तेक राज्य सब्सिडी उपलब्ध नहीं को जाएगी । 

बिक्री-करों में रियायतें (४४॥९६ 85 (०॥८९६-७०॥५)--औद्योगिक नीति, 
990 में बिक्री करों में जो व्यापक रियायतें घोषित की गईं, वे इस प्रकार थौं-- 

(0 १987 व 989 की बिक्री कर-प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम नये उद्योगों व 
पर्याप्त विस्तार व विविधीकरण करने बाली इकाइयों पर लागू की गई । इनका कार्य- 
काल जो 3। मार्च, 992 को समाप्त होने वाला था, वह 3। मार्च, 995 तक बढ़ा दिया 
गया । 

(४) जो औद्योगिक इकाइयाँ वर्तमात स्थिर पूँजीगत विनियोग के 00% या अधिक 
तक विस्तार या विविधो-करण करने जा रही हैं, और अपना उत्पादन वर्तमात्र लाइसेंसशुदा/ 
पंजीकृत क्षमता के ।00% या अधिक तक बढ़ा लेती हैं, उन्हें भो 989 की बिक्री कर 
प्रेरणा/आस्थगन स्कीमों के अन्तर्गत 75% तक कर से मुक्ति या आस्थगन का लाभ दिया 
गया, जैसा कि एक नई इकाई को दिया गया था 7 





। शा00ए८९5॥टएटा, 00०७८, 992, 9 6 जनजयति क्षेत्रो में बांसदाड़ा, उपर ड उदयपुर जिलो 
के कुछ क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तथा सिरोही जिले मे पेड रोड खण्ड को बढ़ी हुई 
सब्सिडी का लाभ दिया गया तथा उद्योगविहोन जिलों 0शा05) मे सतह, जैसलमेर, चूरू व 
बाड़मेर जिलो को यह लाभ दिया गया। 


एन्य में औद्योगिक नीति का विकास, जूर ॥998 की चीति व जईं दिशाएँ 3॥9 


(#/) ये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को बिक्रो कर से मुक्ति व आस्थगन का लाभ उनके 
स्थिर पूँजोगत विनियोग तक हो सीमित नहीं रखा गया । नई पायोनियरिंग ( विनियोग सौमा 
0 करोड़ रुपये तक) बा प्रतिष्ठामुलक (9/८४08।००४) (विनि-योग सीमा 25 करोड़ 
रुपये तक) इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों को बिक्रो कर की स्यायत 9 वर्ष तक दी गईं, चाहे वे 
कहाँ भी स्थित क्यों न हों । 

(0) निम्न उद्योगों में मशीनरी की खरीद पर भई इकाइयों को आठवीं योजना- 
कालमें बिक्री-कर के भुगतान से छूट दी गई--.-सीमेंट, दम्बाकू , वस्त्र, चौनी, इलेक्ट्रोनिक्स, 
फूड प्रोसेसिंग तथा कृषिगत पदार्थों पर आधारित इकाइयों । 

(५) कुछ उद्योगों के कच्चे माल पर बिक्री कर 3% से कम किया गया । उदाहरण के 
लिए, ताँबा, लोहा व इस्पात व कच्चे ऊन पर बिक्री कर ॥ 5% लगाया गया । नमदे के 
निर्माण में प्रयुक्त कच्चे ऊन पर कोई बिक्री कर नहों लगाया गया । वनस्पति घी के निर्माण 
में प्रयुक खाद्य तेलों पर यह .5% रखा गया । 

(५४) राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के विभागों हारा खरीदी जाने बाली कई 
वस्तुओं पर बिक्री कर की दर 4% रखी गईं; जैसे मोटर गाडियाँ, टाइपराइटर्स, रेफ्रीजेरेटर्स, 
प्रिलाई कौ मशीन, आदि | 

- (१॥॥ अति प्रतिष्ठामूलक या बहुत प्रतिष्ठामूलक (४८५ |/०४8005$) उद्योगों 
(जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 00 करोड़ रुपये या अधिक होता है) को बिक्री कर में 
जो अतिरिक्त प्रेरणाएँ मुक्ति-स्कीम ([0॥06: ६५शा।॥0॥ 5९॥९॥8) में दो गईं, वे इस प्रकार 
हैं-..जो अपने कुल उत्पादन का 90% तक ब्रांच-ट्रास्सफर के माध्यम से अन्य राश्यों में 
हस्तानरित कर सकेंगी, उन्हें कर-दायित्व के 90% तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया । 
इक श्रेणी () के जिलों में ।। वर्ष तक तथा श्रेणी (2) के जिलों में बिक्रो कर की 989 
को स्कीम के मुताबिक छूट दी गई तथा इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों को ग्यारह वर्ष तक के लिए 
विक्की कर से मुछ रखा गया, थे चाहे जहाँ स्थित हों । पायोनियरिंग व प्रेस्टोजियस इकाइयों 
को अपने कुल उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्राम्व-ट्रान्सफर के मार्फत बेचने की 
छूट दी गई तथा अन्य लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए इनकी अधिकतम सीमा 
60% रखी गई । इनका उल्लेख पहले भी तालिका में दिया जा चुका है । 

(|) जेम्स व स्टोन्स को बिक्री कर से मुक्त किया गया ताकि इनका निर्यात बढ़ 

व 


(00) बिक्री कर क्री एवंज में 7 वर्ष के लिए ब्याब-मुक्त कर्ज की एक नई स्कीम 
लागू को गई । इसमें वे इकाइयों शामिल की गईं जिनको पहले की अवधि में बिक्री-कर से 
अन्य किसी स्कोम के तहत लाभ नहीं मिल रहा था । 

चुंगी से छूट--उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए नए उद्योगों 
को आठवों योजनावधि में कच्चे माल पर चुंगी कर से छूट दी गई थी । उन्हें आयातित 
मशीनरों पर चुंगी कर से मुक्त रखा गया था । यह कहा गया था कि विस्तार के लिए 
आयोजित मशीनेरी पर भी चुंगी नहीं देनी होगी । कृषि-आषारित लघु उद्योगों को सीधे 
किसान से अपनी जरूरत का माल खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा गया था। 
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यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाने का 
प्रयास करेगा | वितरण नीति में कुटीर उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकताओं का विशेष 
ध्यान रखा गया था । इनके लिए आयातित कच्चे माल को व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी | 
हथकरघा बुनकरों, दस्तकारों तथा कारीगरों के लिए भी कच्चे माल की व्यवस्था बढ़ाई गई 
थी। 

विषणन---राजस्थान का स्वयं का औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बड़ा नहीं है ! 
इसलिए उद्योगों को प्रायः विपणन को जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है । 
औद्योगिक नीति में विपणन के सम्बन्ध में निम्न उपाय सुझाए गए थे-. 

(० वित्त विभाग के केन्द्रीय स्टोर्स क्रय-संगठन ने सरकारी विभागों द्वारा लघु पैमाने 
के उद्योगों से ।30 वस्तुओं को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाए थे । इनमें 34 
चस्तुओं को और जोड़ा गया । राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगों को 5% का कौमत- 
अधिमान (१06 7;४क्षक्षा००) दिया गया, और अन्य को 0% का कौमत-अधिमान दिया 
गया था । ये लाभ राज्य के विभिन्‍्र विभागों या स्थानीय संस्थाओं के द्वारा की जाने वाली 
खरीद पर भी उपलब्ध किए गए थे । 

(४0 यह व्यवस्था भी की गईं कि यदि उद्योगों के संगठन अपने माल कौ बिक्री के 
लिए कम्पनी बनाते हैं तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी । 

(:4) राजस्थान लघु उद्योग निगम एक व्यायार केन्द्र व औद्योगिक म्यूजियम की 
स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं की नुमाइश व विपणन की 
व्यवस्था की जाएगी । 


अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 
उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता 
इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाओं का विस्तार 
किया गया ।रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में इनके द्वारा खरीदे जाने वाले 4 हजार वर्गमीटर तक 
के भू-खण्डों को खरीद पर 50% तक रिबेट दी जाती है । राजस्थान वित्त निगम एक लाख 
रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 2% को रिबिट देता है, और शिक्षित युवकों के लिए 
स्वरोजगार की स्कीम में इनके लिए 30% का आरक्षण दिया गया था । राजस्थान राज्य विद्युत 
मण्डल इनको पावर कनेक्शन देने में प्राथमिकता देता है । जतजाति उप-योजना में स्थापित 
उद्योगों के लिए राजस्थान वित्त निगम ने ब्याज पर रिबेट 0.5% से बढ़ाकर % कर दी । 
यह कहा गया कि रीको भी इतनी ही रिबिट देगा । जनजाति उप-योजना क्षेत्र में स्थापित होने 
वाले उद्योगों में रीको शेयर पूँजी में 0% हिस्सा लेता है । अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओं 
द्वारा स्थापित उद्योगों में 0% शेयर प्रदान करने के लिए एक पृथक्‌ शेयर पूँजी कोष स्थापित 
किया गया था। 
औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित नीति 


(३) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम चार्जेंज व पावर कटौती 
से मुक्त करने की सुविधा देता है ) रुग्णता का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे जिला 


प्य्य में अद्योगिक कीति का विकास, जून 998 की नौति व नई दिशाएँ उठा 


स्तर पर जारी करने को व्यवस्था की गई । रुग्ण इकाइयों को दो वर्ष के लिए पावर करौती 
से मुक्त रखा गया । 

(४) रूण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करने को व्यवस्था की गई तथा रुग्णता के 
कारणों का पता करके इनके पुनर्स्थापन की व्यवम्था की गई । 

(धो) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्षठन बोर्ड (80) के विचाराधीन रूण इकाइयों 
को निम्न रियायतें दी गईं. 

(आ) पुनर्वास को अवधि में पाँच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुर्माने व 
दइण्डस्वरूप ब्याज (ए८४७| ७॥थ८७) को माफ करना । 

(आ) बिक्रो कर, क्रय-कर, विद्युत-शुल्क आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास अवधि 
में स्थगव-राशि पर ब्याज के भुगठान से मुक्ति प्रदाग करवा 

(३) रुण्ण इकाई को अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग उस इकाई के 
पुरर्वांस की योजना के आघार पर च्याज मुक्त कर्ज के रूप में किया जा सकता है । भूमि का 
बेचान राज्य सरकार द्वार अधिकृत अधिकारों या संस्था के मार्फत करना होगा । 

(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुगण इकाई को भूमि को वित्तीय संस्था को 
गिरवो रखने की इजाजत समय पर दे दी जाएगी । 

(3) राजस्थान वित्त निगम ने एक खिड़की (59० ७॥॥0०७) पर सहायता देने को 
स्कीम लागू की जिसमें स्थिर पूँजो की $ लाख स्पये को सहायता के साथ 25 लाख हपये 
की कार्यशील पूँजी भरो दी जा सकती है । इससे रुगण लघु इकाइयों को कार्यशील पूँजी की 
सुविधा भी मिलने लगी । 

(ऊ) रग्ण लघु इकाइयों को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ 
जारी रखे गए! 

(ए) रुग्ण लघु इकाइयों के पुनर्वास के लिए मार्जिन मुद्रा से सम्बन्धित कर्ज की 
स्कीम अधिक इकाइयों पर लागू करने के लिए अधिक कोष प्रदान करने पर जोर दिया 
गया। 

यह आशा की गई कि इतर विधिनन उपायों को लागू करने से रगण इकाइयों की 
पुनम्धापना में मदद मिलेगी जिससे उत्पादन व रोजगार को बनाए रखना सुगम होगा। 

औद्योगिक नीति में औद्योगिक माल का निर्यात बढ़ाने तथा प्रवासी भारतीयों को 
औद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय सुझाए गए थे । इस प्रकार 
दिसम्बर, 990 को औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओं को हल करने 
की दिशा में कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाए गए थे । 

सित्म्धर 99| में उद्योगों के विकास के लिए पाँच नई रियायतें घोषित की गईं जो 
इस प्रकार हैं-- 

(॥) बिक्री कर से मुक्त या आस्थगन की स्कीम के लिए सम्पूर्ण राज्य को 
पिछड़ा घोषित कर दिया गया । पहले यह श्रेणी ] व ॥ जिलों में विभाजित किया गया था 
एवं श्रेणी ता के जिलों में बिक्री-कर से मुक्ति या आस्थगन की दर श्रेणो | के जिलों की 
तुलना में नीची रखो गई थी । 


322 शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


बिक्रो कर से मुक्ति या आस्थयन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाई गईं 
(जैसे 5 से 7 वर्ष एवं 7 वर्ष से 9 वर्ष ठथा 9 वर्ष से ।॥ वर्ष आदि) । अतः इसे अधिक ठदार 
बताया गया। 

(2) 00% नियांतोन्सुख इकाइयों (छऋएण६०८धा।«०त छा) को 
अतिरिक्त लाभ दिए गए, जैसे अति-प्रतिष्ठामूलक इकाई को ॥॥ वर्ष तक क्रय-कर से 
छूट, 5 वर्ष तक विद्युत-शुल्क को देयता से छूट, ।। वर्ष तक बिक्रो कर को देयता से छूट, 
आदि । 

(3) प्रवासी भारतीयों (४४5) को स्थिर विनि- योग-सब्सिडी 20% 
( अधिवःतम राशि एक इकाई को 35 लाख रुपये ) देने का निर्णय लिया गया । रा 
'की इकाई वह मानी गई जिसमें कुल इक्विटी में वह कम से कम 40% इक्विटी विदेशी 
करंसी के रूप में प्रदान करे । 

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयों को अतिरिक्त बिक्री कर सम्बन्धी रियायतें दी 
गईं। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया । स्टेनलेस स्टील कौ शौटों पर 
क्रय-कर 3% से घटाकर 3% किया रा 

(5) सभी टाइनी औद्योगिक | व कुछेक लघु उद्योगों को राजस्थान 
प्रदूषण नियंत्रण घोर्ड (8920) से (० 0७[००४० एल-प्रग८४०' (४०0८) लेने 
'की शर्त से भी मुक्ति दी गई । 


मार्च 4995 में घोषित अतिरिक्त ज्िक्री कर को प्रेरणाएँ। 


(॥) 3। मार्च, 997 तक स्थापित पित होने वाले सभी नए उद्योगों की प्लांट व मशीनरी 
को बिक्रो-कर से मुक्त रखा गया । (2) आस्थगित बिक्री कर कौ राशि को अब उद्योगों के 
लिए ब्याजमुक्त कर्ज में बदल दिया गया । (3) विस्तार (७७थाअं०॥) के मामलों में बिक्री- 
कर प्रेरणा-स्कीम में अब छूट को सीमा 75% कर दी गई, जो पहले 60% हुआ करती थी । 
(4) विक्री-कर कौ प्रेरणा अब पैकेजिंग के सामान पर भी दी जाने लगी । (5) निर्यात के 
लिए आमूषण-निर्माताओं ट्वाय खनिज व धातु व्यापार निगम 0५)८7८) से खरीदी गई सोने 
व चाँदी को खरीद को क्रय-कर से मुक्त किया गया । (6) कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त 
चमड़ा व खालों तथा कच्चे ऊन को बिक्रो-कर से मुक्त किया गया । (7) सभी दस्तकारी 
'कौ मर्दों को बिक्रौ-कर से पूर्णतया मुक्त किया यया। * 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 4990 की औद्योगिक नीति काफी व्यापक 
व व्यावहारिक किस्म की थी और इससे राज्य में साधन-आघारित उद्योगों (२८६४०७९९- 
755८० ग्राव०507८७) तय इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिल था 
इसमें समस्त राज्य में उद्योगों के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी क्का प्रावधान किया गया - 
था, जिप्तसे राजस्थान भी औद्योगिक प्रेरणाओं व रियायतों की दृष्टि से पहली बार न 
केवल अन्य राज्यों के समकक्ष आ गया, बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भी आगे निकल 





॥शा00, (काप्टडडा०0७७ & [0०250 स्टड 9 [एवएच्रत्त्ट5,, 39०७७०७ ९१6. 9 ॥2 
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गया था | सितम्बर, ।988 में केन्द्रीय सब्सिडो के बंद हो जाने के बाद राज्यों के 
औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता का वातावरण छा गया था । अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सब्सिडी के 
बदते में राज्य सब्सिडी स्कोम को लागू करके इस अभाव की काफी सीमा तक पूर्ति कर 
लो थी। लेकित इस दृष्टि से राजस्थान पोछे रह गया था । 990 को औद्योगिक नीति ने इस 
अधाव को पूर्ति की और उद्यमकर्ता राज्य में उद्योगों को स्थापना के लिए आगे आने लगे । 


राज्य को औद्योगिक नीति, 994* 


औद्योगिक नीति के उद्देश्य इस प्रकार रखे गए--/:) ग़ज्य का अधिक तेज गति से 
औद्योगीकरण करना, (#) राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, (॥४॥ अतिरिक्त 
रोजगार के अवसरों का सृजन करना, (#) प्रादेशिक असंतुलनों को हटाना. (४) निर्यात- 
संवर्धन करना तथा (॥५) खादी व ग्रामौण उद्योगों, हथकरघा, दस्तकारी व लघु तथा अति लघु 
(यज्लौ) उद्योगों को सहायता प्रदान करना । 

व्यूहरचना ($७४४८६५)--दन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्र व्यूहरचना 
(804(९४४) व उपाय अपनाने पर बल दिया गया-.. 

(2 विनियोगों के लिए वादावरण सुघासा, (४) भौतिक व सामाजिक आधार-ढाँचे 
(एशब्शाघण०/०) का विस्तार करना तथा इसे अधिक सुदृद्‌ बनाना, (४7) नियम वे कार्य- 
विधियों को सरल बनाना, (॥) उद्योगों को शीघ्रता से इनपुट उपलब्ध कराता तथा उनके 
लिए विभिन्‍न प्रकार की स्वीकृतियों के मामलों को तेजी से निपटाना, (%) इस्क्रास्ट्क्चर के 
विकास्त में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना, (५४) रोजगारोन्मुख विनियोगों तथा ग्रामीण ब लघु 
उद्योगों को प्रोत्साहन देना, (४१) दक्ष मानवीय शक्ति की उपलब्धि में सुधार करना तथा 
गुणवत्ता सुधार में मदद देना तथा (५४॥४) मुख्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केद्रित करना । इसमें 
निरयातीं व राज्य के संसाधन-आधारित विकास को उच्च प्राथमिकता देना । 

औद्योगिक विकास नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों व व्यूटरचना को कारगर जनाने के लिए 
कार्य-विधि व विभिन प्रेरणाओं में प्रमुखतया निम्न परिषर्तन किए गए-- 

. आधार-ढाँचा (प्रा8धाणटण'०) 


60 सरकार ने निजी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कौ स्थापना के लिए प्रोत्साहन 
दिया । लेकिन यह शर्ते रखो कि प्रस्तावित क्षेद्र रीको के निकटवम औद्योगिक क्षेत्र से 0 
किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित होना चाहिए । 

(४) भूमि का औद्योगिक कार्यों के लिए रूपान्तरण ((णाश्शअं०्क-5 हैक्टेयर 
तक का भू-क्षेत्र सम्बन्धित अधिकारी (?7७८एं्॑व 2७१४०) द्वारा आवेदन की 
प्राप्ति के 30 दिन में औद्योगिक कार्य के लिए रूपान्तरित कर दिया जाएगा । यदि इस 
अवधि में आदेश जारी न हो सका तो स्वीकृति स्वत: दी हुई मानी जाएगी । 








+. ताज शत०, 994, 600, तल्ञाल 45. 994 
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5 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक के भू-क्षेत्र के रूपान्तरण के अधिकार 
जिलाधीश के कार्यक्षेत्र में माने गए । इससे ऊपर व 30 हैक्टेयर तक के लिए अधिकार 
खण्ड-कमिएनर (9शंक्रण्परभ ९०छागंब्ञंगादा) के माने गए । 

नमक चाले क्षेत्र (528॥6 #29) फ्रे आवंटन के नियम आसान बनाए गए । इनकी लोज 
की अवधि 0 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई । 

(४४) राज्य में पावर की सृजन-क्षमता 3] मार्च, 994 को 283 मेगावाट हो 
गई थी । इसके बाद कोटा थर्मल पावर स्टेशन की इकाई-५ चालू की गई जिससे 20 मेया- 
वाट सृजन- क्षमता और जुड़ी है ।॥॥ अप्रैल, ॥994 को राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (धाए८0) 
से समझौता होने से 250 मेगावाट अतिरिक्त पावर प्राप्त हो सकी थी । भविष्य में निम्न 
परियोजनाओं से पावर प्राप्त करने का प्रावधान किया गया-.. सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन (2 
» 250 मेगाबाट) रामगढ़ गैस पावर स्टेशन (विस्तार) (35.5 मेगावाट), बरसिंगसर 
लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन (2 »< 20 मेगावाट) तथा घौलपुर पावर स्टेशन (3 » 250 
मेगावाट) । पावर-सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का भी कार्यक्रम रखा गया । 

ओद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव पावर संयंत्र (0४७90४८ ए०४९ 7|भा।9) लगाने की 
सुविधा दी गई और उनकी अतिरिक्त पावर १559 द्वाय खरीद कर अन्यत्र उपलब्ध कराने 
की च्यवस्था की गई । डीजल जेनरेटिंग सेट (05 $५७) के लिए अनापत्ति सर्टिफिकेट 
(५00) ।5 दिन में स्वीकार करने का आश्वासन दिया गया 

(89) राज्य में पानी का अभाव है । यह देश के सतह के कुल जल (5७79९९ 
ऋ्धश) का लगभग । प्रतिशत मात्र है । यमुना जल-समझौते से राज्य के पूर्वी भाग को 

॥। 9 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया जो काफी सीमा तक 
पानी की कमी को दूर करेगा । इन्दिरा गाँधी नहर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व 
जोधपुर जिलों को तथा चम्बल से कोटा व बूँदी जिलों को पानो देने का निर्णय लिया गया । 
माही प्रोजेक्ट से बाँसवाड़ा जिले को तथा नर्मदा से जालौर व बाड़मेर क्षेत्रों को जल देने का 
कार्यक्रम रखा गया । 

(») राज्य में संचार की सुविधाएँ बढ़ी हैं | 995-96 तक लगभग 2000 किलोमीटर 
में मीटर गेज से ब्रोडगेज में परिवर्तन करने का लक्ष्य घोषित किया गया ताकि उद्योगों के 
लिए विकास को सुविधाएँ काफी बढ़ सकें । 

सड़कों का निर्माण निजी क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करने पर चल दिया गया । यह कहा 
अर कि निजी पार्टियाँ अपने द्वारा निर्मित सड़कों च पुलों से टोल-टैक्स भी एकत्र कर 

गी। 

(भर) रीको व राजस्थान वित्त निगम का अवधि- कर्ज देने का काम बढ़ाने का 
मिर्णय लिया गया । रीको ने मर्चेन्ट बैंक्गि कम्पनो का कार्य करने को दिशा में कदम 
बढ़ाया है । इससे सरकार को योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुयने में मदद मिलो है; जैसे 
राज्य सरकार ने सार्वजनिक बॉण्ड बेचकर 994-95 में 250 करोड़ रु. एकत्र करने का 
लक्ष्य रखा जिसे प्राप्त कर लिया गया। 
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0थ) यह कहा गया कि सरकार निजी क्षेत्र को इन्फ्रास्टक्चर के विकास में अधिक 
सहयोग देगी । सरकार के स्वामित्व वाली हेरीटेज प्रोपर्टी को होटल में बदलने के लिए 
निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाएगा । निजी पार्टियाँ मनोरंजन पार्क, रोपवेज, जल- 
स्पोर्ट्स व अन्य क्रौड़ाओं का विकास कर सकेंगी । 
2. शीघ्र स्वीकृतियाँ (59९९०५ ८०९८थ्वाश्वा८०८५) व प्रणाली का सरलीकरण 
(आझाएा।|€्त 5३ ।शा5) 


(0) प्रदूषण-नियंत्रण-बोर्ड से स्वीकृति--994 को औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 
5 लघु उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (६00) लेने से मुक्त कर दिया गया । राज्य में 26 
उद्योग 'लाल! (१९8) श्रेणी में रखे गए । ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माने गए. 
हैं और 32 उद्योग मामूली प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माने गए हैं । इन्हें 'नारंगी' 
(07786) श्रेणी में रखा गया । 

994 की भीत्ति में यह व्यवस्था की गई कि प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड से स्वीकृति 
॥ वर्ष के लिए दी जाएगी, लेकिन लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए यह 3 वर्ष व 
नारंगी श्रेणो के उद्योगों के लिए 5 वर्ष के लिए होगी । स्वीकृतियों के नवीकरण की 
प्रक्रिया भी सरल की गई । 

(0) उद्योगों के निरीक्षण-कार्य ( इन्स्पेक्शन ) में कपी--वर्तमान में फैक्ट्री 
अधिनियम को छोड़कर 4 श्रम-कानून हैं जिनके अन्तर्गत एक उद्योग का इन्स्पेवशन 
किया जाता है । ।994 को नीति के तहत यह निर्णय लिया गया कि अलग-अलग निरीक्षण 
को वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाए और इसकी जगह एक कॉमन निरीक्षण की 
ध्यवस्था हो रखो जाए । श्रम-विभाग द्वारा औद्योगिक व व्यावसायिक प्रत्िष्ठानों के द्वारा 
अम-कानूनों के अन्तर्गत पूरे किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण दायित्वों को एक चेकलिस्ट तैयार 
कौ जाएगी जिसे उद्योगों व इन्स्पेक्टरों में वितरित किया जाएगा और उसी के आधार पर 

किया जाएगा । 

994 को नीति के तहत यह व्यवस्था की गई कि 20 श्रमिकों से कम व्यक्तियों को 
काम देने वाली लघु व टाइनी इकाइयों के सम्बन्ध में रैण्डम आधार पर केवल 5% 
प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा । अन्य मामलों में वर्ष में एक बार 0% इकाइयों का 
निरीक्षण किया जाएगा । बड़े व मध्यम उद्योगों में निरीक्षण के वर्तमान नॉर्म को 50% कम 
कर दिया गया । सामान्य निरीक्षण के लिए फैक्ट्री देखने से पूर्व नियंत्रक अधिकारी की 
लिखित इजाजत जरूरी कर दी गईं । लेकिन विशेष परिस्थितियों में या विशेष शिकायतें होने 
पर यह शर्त लागू नहीं होगी । 

आगे से लघु पैमाने की इकाइयों को केवल एक वार्षिक-रिटर्न ही भेजना होगा और 
सभी श्रम-कानूनों के लिए एक कॉमन नोटिस लगाना होगा। 

0 श्रमिकों से कम काम देने वाले प्रतिष्ठानों को केवल एक रजिस्टर रखना होगा 

9-9 श्रमिकों वाली इकाइयों को तीन रजिस्टर रखने होंगे । 
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फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत भी निरीक्षण के माने (पकगाओ) घटए गए । राज्य की 
लगभग 2600 फैक्ट्रियों में से 5000 इकाइयों को अधिनियम से मुक्त कर दिया 
गया क्योंकि अब यह १5 मदों को जगह केवल 3 मदों चाली फैक्ट्रियों पर ही लागू 
होगा । इससे बहुत छोटे उपक्रम इसके दायरे से निकल गए जिससे इन लघु इकाइयों को 
काफी राहत मिली । 

विशेष इनपुट व स्वीकृतियों के कामों को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य के मुख्य 
सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधि-कार प्राप्त समिति (छारएएथ<८व एणाध्रभा।ह०) 
स्थापित की गई जिसे अन्तिम निर्णय के अधिकार दिए गए. । प्रत्येक विभाग या संगठन में 
एक वरिष्ठ अधिकाएँ प्रमुख या 'नोडल अधिकारी” बनाया गया जिसे उद्यमकर्ता व विभाग 
के बीच सम्पर्क का काम दिया गया । राज्य सदर व जिला-स्वर पर सहूलियत-समूह 
(क#लाएाआणा ट्ा0०७५) स्थापित किए गए ताकि शीघ्रतापूर्वक स्वीकृतियाँ दिलाई जा सकें । 
राज्य-स्तर पर समिति के अध्यक्ष उद्योग-सचिव और जिला-स्तर पर जिलाघीश रखे गए। 
राज्य-स्तर पर इस कार्य का सचिवालय 'बिप' (छण6४४ ए॑ गाप्रण्माग छज़ाणांणो 
(छाए) तथा जिला-स्तर पर जिला-उद्योग-कैन्द्र (00) रखा गया । 

इस प्रकार सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ समयबद्ध सारणी के अनुसार नियोजित कौ 
गईं। 
3, निर्यात (85४90॥5) 


993-94 में राजस्थान से लगभग ।432 करोड़ रु. के माल का निर्यांद किया गया 
था, जो बाद के वर्षों में बढ़ा है । मुख्य सचिव को अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक निर्यात- 
'विकास-परिषद का पुनर्गठन किया गया । निर्यात के लिए एक अन्तर्देशीय-कन्टेनर-डिंपो 
(फ्ांभाव ९०एशथआाल 0०0०) (00) व एयर-कार्गो-कॉम्प्लेक्स जयपुर में कार्यरत हैं । एक 
नया [00 जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया । औद्योगिक नीति में नियांतों को 
प्रोत्साहन देने के लिए अग्र उपाय सुझाए गए-- 

(0) निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक पार्क (छछुणत ऐ./णाणांणा (ऐण5एॉशे 
एशॉ०) (007)--भारत सरकार की मदद से राज्य में स्थापित करने का निश्चय किया 
गया ताकि इस पार्क में उच्च श्रेणो को आधार-सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । 

(४) यह कहा गया कि निजो क्षेत्र को निर्यात-प्रोसेसिंग क्षेत्र (#फणा शा०८६5आ३ 
2०५७) (5725) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा । 

6) पावर कनेक्शन देने में ॥00% निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्राथमिकता दी गई । 

(४) 00% नियांतोन्मुख इकाइयों को अतिरिक्त प्रेरणाएँ दी गईं | 5 करोड़ रु. से 
00 करोड़ रु. के प्रोजेक्यों के लिए 5 से 7 वर्ष दक कच्चे माल घर क्रय-कर से मुर्कि दी 
गई ।॥ 5 करोड़ रु, से ॥5 करोड़ रु. के प्रोजेक्टों के लिए 50% की छूट दी गई । कृषि 
आधारित इकाइयों के लिए विनियोग की निचली सीमा । करोड़ रु. रखी गई ॥॥0 करोड़ 
रू. से ऊपर विनियोग वाली इकाइयों को पावर-कटौती से मुक्त रखा गया । मशीनरी की 


सष्प में औद्योगिक नीति का विकास, जून 998 की चीठि व नई दिज्लाएँ ३27 


खरीद पर विक्रौ-कर नहीं लगाया गया । पूँजी-विनियोग सब्सिडी अनिवाप्ती या प्रवासी 
भाखीयों (भारा$) की इकाइयों के समान कर दी गईं | गुणवत्ता के लिए 750 9000 व प्रा$ 
]4000 सिरीज में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए जाँच-उपकरण (08 ८वणएञाथा) की 
खरीद पर सब्सिडी उसको लागत का 50% रखी गईं ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके । 
मालभाड़ा सब्सिडी (य्रटापष्टा/ ५७०७५०9) कुल मालपाड़े का 25% निर्धारित कौ गई । यह 
00 के मार्फत बन्दरगाहों तक कन्टेनर्स भेजने पर लागू की गई । यह कहा गया कि एक 
व्यापार-केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा निर्यात-उत्पादन, डिजाइन-विकास व वस्तु में 
नयापन लाने हेतु कई प्रयास किए जाएँगे । 

993-94 व 4996-97 में राजस्थान से किए गए निर्यातों की स्थिति अध्याय के अंत 
में परिशिष्ट 2 में दी गई है । 


4. औद्योगिक रुग्णता (00779) 5 लैता९&) 


6) रुण्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए वर्तमान सुविधाएँ--बिक्री-कर प्रेरणा/ 
आस्यगन स्कीम ॥987 अथवा ॥989 के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों को कर-देयताओं (प8४ 
॥०७॥॥४०५) की 50% की दर से छूट/आस्थगन की सुविधा दी जाती है । उनको बिजली 
करने की अवधि के लिए न्यूनतम चार्जेज के भुगतान से मुक्त रखा जाता है (जो इकाइयाँ 
रीको या अन्य संस्थाओं द्वारा पुनर्जीवित की जा रहो हैं) । राज्य विद्युत मण्डल की बकाया 
राशियाँ विलम्ब-भुगतान-सरचार्ज के स्थान पर 5% वार्षिक ब्याज लगाकर वसूल की जाती 
हैं। इनको विद्युत-शुल्क के भुगतान की नई तारीख एवं बिक्री-कर की बकाया-राशियों के 
लिए नई तारीख की सुविधा दी जाती है । अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि ब्याज मुक्त- 
कर्ज के रूप में दी जाती है । भूमि को वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रखने की तेजी से 
इजाजत दी जातो है । लघु इकाइयों को पुनर्स्थापना के दौरान 50 हजार रु. कौ मार्जिन मुद्रा 
कर्ज के रूप में दी जाती है । 

(४) 994 की औद्योगिक नीति में रू्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए 
अतिरिक्त सुविधाएँ--नीति में यह व्यवस्था की गई कि भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा 
के अनुसार रुग्ण लघु इकाइयों व अन्य गैर-बो आई:एफ.आर. इकाइयों को पहचाना जाएगा। 
इन्हें अतिरिक्त घूमि बेचने, भुगदान की बकाया राशियों के लिए आगे की तारीख तय करने, 
विद्युत-शुल्क ब बिक्री-कर का ब्याज/जुर्माना माफ करने, पुनर्स्थापना के लिए अतिरिक्त 
संयंत्र व मशीनरी पर चुंगी के भुगतान की छूट देने को व्यवस्था को गई । बीआईएफआर 
(87) के मामलों में अतिरिक्त भूमि को औद्योगिक कार्य के लिए बेचने की इजाजत दी 
गईं । इस बाद पर जोर दिया गया कि स्थानीय अधिकारियों की इजाजत से यह अन्य कार्यों 
के लिए भी बेची जा सकेगी और बिक्री से प्राप्त राशियाँ रीको या राजस्थान वित्त निगम के 
पाप्त जमा करानी होंगी, जो पुनर्स्थापन के लिए उनको ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में दी जाएगी । 
राज्य विद्युत मण्डल भविष्य में बकाया राशियों पर विलम्ब-भुगतान-सरचार्ज की जयह 
सामान्य दशाओं में केवल 5% वार्षिक ब्याज लेगा । 


328 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


8. प्रेरणाएँ (ाल्शा॥ १९३) 
पूँजी-विनियोग-सब्सिडी (ए४8फ़ाश इफरव्डांमाधा। 500$09)-- अप्रैल, 
990 के बाद उत्पादन में आमे वाली इकाइयों को यह सुविधा निम्न प्रकार से उपलब्ध को 
गई--बड़े व मध्यम उद्योगों को स्थिर विनियोग पर सब्सिडी 5% को दर से, लेकित एक 
इकाई को सर्वाधिक राशि ]5 लाख रुपए तथा लघु इकाइयों के लिए 20% की दर से, 
लेकिन सर्वाधिक राशि 20 लाख रु. | बड़ी व मध्यम इकाइयाँ, जो 00% निययतिन्युख हों, 
या साधन-आधारित हों, उनको भी 20% या अधिकतम 20 लाख रु की सब्सिडी दी गईं। 
उद्योग-विहीन जिलों व जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में अतिरिक्त 5% सब्सिडी (अधिकतम 5 
लाख रु ) बड़े व मध्यम उद्योगों को, तथा लघु इकाइयों को अतिरिक्त 0% (अधिकतम 
0 लाख रु ) सब्सिडी दी गई । अनिवासी या प्रवासी भारतोयों (पराशा$) द्वारा इक्विटी में 
40% तक अंश वालो इकाइयों को 20% सब्सिडी, अथवा अधिकतम 35 लाख रु. की 
सब्सिडी दी गई । सब्सिडी की यह स्कीम 3] मार्च, 995 को समाप्त हो गई । इसमें निम्त 
संशोधन किए गए । 
सब्सिडी की चालू स्कीम में परिवर्तन--(४) इसमें सोफ्टवेयर विकास, विशिष्ट क्षेत्रों 
में दूध-उत्पाद, विशेष विनियोग सीमा तक सोपट पेय की इकाइयों, औद्योगिक अल्कोहल, 
पावर-गहन-इकाइयों व बियर को भी शामिल किया गया । (॥) लघु इकाइयों के सम्बन्ध में 
सब्सिडी के मामले जिलास्तरीय समित्तियों द्वारा निपटाने का निर्णय लिया गयी । (४४) 
इन्फ्रास्ट्क्चर के विकास पर अधिक बल दिया गया और प्रत्यक्ष संवर्धनात्मक (जाध्ल 
77ण॥०१७०॥७।) सब्सिडी पर कम बल दिया गया । सब्सिडी का उपयोग रोजगार में वृद्धि 
करने व लाभ उठाने बाले उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने सें करने पर ध्याम केद्धित किया 
गया। 
यह स्कीम मार्च, 4997 तक लागू की गई, लेकिन इसमें निम्न परिवर्तन किए 
आफ 
( अ) सब्सिडी लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को जारी रखी गईं ! बड़े उद्योगों 
के सम्बन्ध में एक पंचायत समिति में स्थापित होने वाली प्रथम इकाई क़ो ही सब्सिडी 
दी गई ।( आ ) मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार व विविधीकरण के लिए सब्सिडी 
नहीं दी गईं (३ ) शहरी क्षेत्रों में । लाख जनसंख्या से ऊपर वाले क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं 
दी गई। 
मार्च, 9997 के बाद उत्पादन में आने वाली इकाइयों को सब्सिडी या अन्य लाभ नहीं 
दिया गया । लेकिन यदि कोई औद्योगिक इकाई स्कोम को अन्तिम तारीख तक प्रोजेक्ट- 
लागत का कम से कम 25% विनियोग कर लेती है, और इस तारीख के बाद 3 वर्ष की 
अवधि में व्यावसायिक उत्पादन चालू कर देती है, तो उसको सब्सिडी का लाभ दिया गया। 
बिक्रो कर प्रेरणा/आस्थगन की स्कीम--यह सुविधा ।989 व 987 की स्कौमों 
में नई इकाइयों, पुनर्स्थापन में लगी रुग्ण इकाइयों व विस्तार/विविधीकरण में लगी इकाइयों 
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को उपलब्ध रही है । यह उद्योग के आकार-प्रकार के आधार पा 7 से ।। वर्ष तक दी 
जो है। सुविधा को म्रात्रा स्थिर विनियोग व कर-देयताओं (५४-॥७७॥॥॥७) की मात्रा के 
अनुसार सीमित होती है | यह स्थिर पूँजीगत बिनियोगों के ॥00% से ।25% तक सीमित 
को गईं। कर-देयताओं के रूप में यह 75% से 00% तक सीमित की गईं । यह सुविधा 
मम्यम व लघु इकाइयों को जिला स्तर पर तथा बड़ी इकाइयों को राज्य-स्तर पर स्वोकृत 
कौ जाती है। 

गज्य सरकार ने इस स्कीम के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए-. 

(0 महिला उद्यप्रियों द्वारा स्थापित याइनी औद्योगिक इकाइयों को ॥00% तक 3 वर्षो 
के लिए विक्रौ-कर से छूट दी गई । (४) रेलवे साइडिंग्स, रोलिंग स्टॉक, रेफ्स थ रेल-इंजनों 
को भो स्थिर परिसम्पत्ति (:00 ४५5८४५) में शामिल किया गया | (॥/) ।0 करोड़ रु से 
अधिक विनियोग बाली सोफ्टवेयर विनिर्माण इकाइयों को इस स्क्रीम को नकारात्मक सूची 
सेविकाल दिया गया । 

बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन स्कीम में निम्न परिवर्तन करने की घोषणा की गई--- 

6) बिक्री-कर में एकत्र राशि व उद्यमकर्ता द्वारा रखी गई राशि राज्य सरकार 
को दी हुईं मानी जाएगी और बह उद्यमकर्ता को व्याज-पुक्त कर्ज के रूप में दी हुईं 
मानी जाएगी, जब तक कि यह स्कीम के मुताबिक पुनः वापस नहीं कर दी जाती । 
इसे फर्म के लिए आयकर की समस्या नहीं रही । (४) आस्थगन स्कीम के अन्तर्गत 
बिक्री कर को एकत्र राशि, सुविधा चालू होने के 4 वर्ष बाद देय को गई । (॥8) इस स्कीम 
में श्रम-गहन-इकाइयों को स्थिर पूँजी विनियोग के अतिरिक्त 20% बिन्दु तक लाभ दिया 
एया । ७) बियर, औद्योगिक अल्कोहल, आदि इकाइयों को भी यह सुविधा दी गई | 
(१ ॥00 करोड़ रु, से ऊपर के विनियोग बाली नई सीमेंट इकाइयों को (गैर-जनजाति 
उप-योजना क्षेत्र में) आघ्थगत स्कीस में लाभ 25% से बढ़ाकर 50% किया गया । 
(४) यदि स्कोम के बन्द होने को तारीख तक प्रोजेक्ट-लागत का कम से कम 25% 

हो चुका है, तो उस इकाई को इस स्कीम का लाभ दिया गया । 

क्रय-कर-.ईसबगोल पर क्रय-कर 2 5% से घटाकर ।% कर दिया गया, क्योंकि 
झक़े निर्यात की सम्भावनाएँ हैं । यह व्यवस्था की गई कि विनिर्माता कच्चा माल 3% का 
रियियती कर देकर प्राप्त कर सकेंगे । लेकिन 4% कर देक ब्रांच-ट्रासससफर की इजाजत दी 
जा सकेगी । मशीनों की खरीद पर बिक्री-कर से छूट दी गई । यह सुविधा 3] मार्च, 4997 
पैक बढ़ा दी गई । विशेष इन्जीनियरी व रसायन उद्योग इसके दायरे में लाए गए । डीजल 
जेशरेटिंग सेट पर सब्सिडी को राशि लागत का 25%, अथवा ।50 लाख रु (पहले 50 
हजार रु.) जो भी कम हो, कर दी गई । कैप्टिव-पावर-प्लांट पर विद्युत-शुल्क से छूट दो 

गईं गन्थ विद्युत मण्डल ने विलस्ब-भरुगतान-सरचार्ज को पहले से अधिक उदार बनाया। 
अनुसूचित जाति व अनुमूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को विशेष सहायता-- 


रे सैको के औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 वर्गमीटर तक के प्लाटों के आवंटन पर 50% रिबिट 
गई। 
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(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए जाने चाले कर्जों पर ब्याज में 2% कौ रिवेट (2 
लाख रु के स्थान पर 5 लाख रुपयों के कर्ज तक) दी गई । जनजाति उप-योजना क्षेत्र में 
ज्याज में |% की अतिरिक्त रिवेट दी गई । ऐसे कर्ज पर मार्जिन मुद्रा 25% की जगह 5% ही 
रखी गई । 

(४) ९70 कर्ज की प्रोसेसिंग-फीस पर 50% की रियायत दी गई । 

(४०) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पावर-कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता 
है। 

(५) प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना में 22 5% र्जिवेंशन उपलब्ध है । 

(५४) इनके लिए अलग से उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम संचालित किए गए,। 

महिला-उद्यमकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन--(४) महिला उद्यमियों के लिए 2000 
वर्गमीटर की औद्योगिक भूमि पर ॥0% स्पेशल रिबेट तथा युद्ध काल की विघवा महिलाओं 
(१४०-५४०५७७) के लिए 25% रिबेट दी गई। 

(४) १४0 द्वारा महिला-उद्यम-निधि-स्कीम (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
की) के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को नए प्रोजेक्ट (5 लाख रु कौ लागत तक) के लिए 

% सालाना, ब्याज की दर पर इक्विटी-टाइप सहायता उपलब्ध कराई गई । 

(0 घेलू उद्योगों के लिए शहरी निर्धन महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की गईं। 

(५) टाइनी इकाइयों पर बढ़ी हुई दरों से ब्रिक्रो-कर पर छूट दी गई । 

(१) उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों का लाभ महिला उद्यमशीलता के विकास के लिए 
भी उपलब्ध किया गया । 

6. विशेष उद्योगों के विकास के उपाय 

() चमड़ा-आधारित उद्योग (,९७(४९--४०७९व [090507९5)--वर्तमान में इस 
उद्योग का अधिकांश कच्चा माल राज्य के बाहर भेज दिया जाता है । औद्योगिक नीति में इस 
उद्योग में परम्परागत विधियों के स्थान पर आधुनिक व वैज्ञानिक विधियों को अपनाने पर 
बल दिया गया तथा बिक्री- दर की देयताओं की सीमाएँ 75% से बढ़ाकर 90% (नई 
इकाइयों के लिए ) तथा विस्तार/विविधीकरण के लिए 60% से बढ़ाकर 75% कर 
दी गई । कच्च माल जैसे कच्चा चमड़ा, खालों आदि पर क्रय-कर 3% से घटाकर % करने 
का निर्णय लिया गया । 

(7) चीनी मिट्टी व काँच के उद्योग (एल्कच्लाभ्राट बाते छी955 साता$इ 
एो६७)--राज्य में फेल्सपार, सिलौका मिट्टी, क्वाट्ज॑ व बेन्टोनाइट, आदि के बड़े भण्डार 
पाए जाते हैं । इन उद्योगों का 40% से 70% का माल राज्य के बाहर प्रोसेसिंग के लिए 
भेज दिया जाता है। औद्योगिक नीति में बिक्री-कर-प्रोत्साहन-स्कीम 989 के अन्तर्गत 5 
करोड़ से 25 करोड़ रु. के विनियोग वाली इकाइयों को बिक्रौ-कर का लाभ 7 वर्ष से 
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बढ़ाकर 9 वर्ष तथा 25 करोड़ रु. से ।00 करोड़ वाली इकाइयों को 9 वर्ष से बढ़ाकर ।। 
वर्ष किया गया । उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के लिए कर-देयता ([90-॥90॥॥9) से छूट 75% 
से बढ़ाकर 90% तथा 75% से बढ़ाकर 00% करने की घोषणा को गई । 

(07) ऊन उद्योग (०० [6५६0५)--इस उद्योग में गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण, 
वस्तु-विविधीकरण, ऊन की ग्रेडिंग, नमदा उत्पादन, क्रय कर में कमो करने (१%) की 
सुविधा दी गई । 

(0) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग (8९८0०ग्रांल ॥00७-5॥7९८5)--इनको भी चीनी 
मिट्टी व काँच के उद्योग की भाँति नई सुविधाएँ दी गईं । इसकी इकाइयों के लिए क्रय-कर 
2% रखा गया तथा ब्रांच-ट्रान्सफर की सुविधा दी गई । 

(७) खनिज-आधारित उद्योग (ा्रलाज-०३5५९त० ॥00507९5)--राज्य 
फ्ेल्सपार व वोलस्टोताइट का अकेला उत्पादक है, तथा इसका जस्ते, जिप्सम, फ्लोगइट, 
एस्बेस्टस व केल्साइट के उत्पादन में एकाधिकार है एवं यह सीसे, टंग्स्टन, फॉस्फोगाइट, 
फ्लोर्सपार, आदि का प्रमुख उत्पादक है । इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए 
निम्न कदम उठाए गए--खनन पढ्टे वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रखकर अवधि-कर्ज प्रा 
करने को सुविधा दी गईं । बड़े खंतिजों के लौज कौ स्वीकृति का न्यूनतम क्षेत्र 5 हैक्टेयर 
कर दिया गया। राज्य में प्रोसेसिंग इकाई लगाने वाले उद्यमकर्ताओं को खनन-लीज स्वीकृत 
के में प्राथमिकता दी गई । 

(शं) कृषि व खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग (#ह7० शाप #606 770 
८७॥8)--राज्य में देश का 40% सरसों उत्पन होता है । सोयाबीन में इसका द्वितीय 
स्थान है । यहाँ घनिया, जीरा व लालमिर्च बहुत होती है । राज्य कपास, सोयाबीन, सरसों, 
गुआर गम (8७७ 8७४), ईसबगोल, आदि का नियाँत कर सकता है ।राज्य में कुकुरमुत्त 
(५0७००), शतावरी (857०६७७$), जोजोबा, कट-फ्लॉयर, आदि के उत्पादन की भी 
सम्भावनाएँ हैं । भविष्य में कोल्ड स्टोरेज व ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी देने को व्यवस्था 
को गईं । टिस्यू कल्चर व फूलों की खेती को बढ़ाने पर बल दिवा गया | 00% 
निर्यातोन्मुख इकाइयों को भाँति इनको स्थिर पूँजी के विनियोग पर भी सब्सिडी दी गई। 
निर्यातोन्मुख फसलों व ऊँचे मूल्य वाली फसलों को विदेशी सहयोग से आगे बढ़ाने तथा 
आवश्यक मामलों में सीलिंग काबून से छूट देने की नीति का समर्थन किया गया। 

(शा) पर्यटन (प०ए७प्तज्ना0--राज्य के लिए एक व्यापक पर्यटन विकास योजना 
चैयाप, करने तथा खन्तर्एाष्टीय एजेन्सियों से घन प्रा करने की आवश्यकता स्वोकार को 
गई। . 

(४४3) सीमेन्ट, वस्त्र, वनस्पति/खाद्य-तेलों को सहायता जारी रखी गई । विशेष 
कॉम्पलेक्स स्थापित करके इन उद्योगों का विकास करने पर बल दिया गया। 

राजस्व-विकास, उद्योग-विदेशालय, रीको/आर एफ सी. पर्यावरण विभाग, फैक्ट्री व 
चॉयलर इन्स्पेक्टर, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल आदि के लिए विभिन्‍न कार्यों के लिए 
समय-सीमाएँ निर्धारित कर दी गईं ताकि राज्य का औद्योगिक विकास दुतगति से हो सके । 
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औद्योगिक नीति, जून 998 
(गातणआंश एगां९३, ईएा९ 4998) 

नई औद्योगिक नीति की व्यूहरचना (509६६४)--नई नीति में विकास पर विशेष 
रूप से बल दिया गया है और इसके लिए समूहों के विकास (त६:छेण्जाध्य णे 
शण्ज्न०$) की रणनीति अपनाईं गई है ताकि समूह की किफायतों (९९००णा०णा॑ांत्ड 
ण॑ बट्टहाण्णालत०॥) बे प्रमुख क्षेत्रों को प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके । इस 
नीति की व्यूहरचना में आधारभूत ढाँचे के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा 
विकास व रोजगार की दृष्टि से कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किग्रा 
गया है, नियम व प्रक्रियाएँ सरल की गई हैं, नीति के क्रियान्वयन में उद्योग व सरकार को 
साझेदारी को स्वीकार किया गया है, उद्योग की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
मानवीय संसाधनों के दिकास पर अधिक बल दिया गया है और राज्य के आर्थिक विकास 
में निजी उपक्रम को साझेदारी बढ़ाई गई है । 

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास--आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए राज्य के साधनों के 
अधिकतम उपयोग व निजी क्षेत्र के सहयोग की नीति अपनाई गईं है । इसके लिए क्षेत्रीय 
समूहों ($७८७०४७| (४5८७५) का विकास करने के विशेष उपाय करने पर बल दिया गया 
है। 

विनियोग बोर्ड का पुनर्गठन 'इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व विनियोग ोर्ड ' के रूप में 
किया गया है वाकि उद्योग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चबर पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके । 
इससे औद्योगिक क्षेत्रों में समय पर सुविधाएँ उपलब्ध करने में मदद मिलेगी और अन्य लाभ 
भी प्राप्त होंगे । 

निजी क्षेत्र में एक परियोजना विकास निगम (शणु्ण 06४श९क्राशा। एणएण३ 
४०॥) (20007) को स्थापना की गईं है जिसमें राज्य सरकार ने शेयर-पुँजी में भाग लिया 
है । यह कम्पनी व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद परियोजनाओं पर “विनियोग बैंकिंग रिपोर्ट" 
प्रस्तुत करेगी । इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर लोजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज लि. (॥, & 5) 
तथा हाउसिंग डेचलपमेण्ट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन (07८2) का योगदान होगा। 

राज्य के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यवसाय-केन्र 
(फझए्ञ३९55 (0९॥४९६) स्थापित करने पर जोर दिया गया ह् जिनके लिए रीको भूमि 
या भवन की व्यवस्था करेगा । इनमें उद्यमकर्ताओं को टेलीफोन, फेक्स, सम्मेलब के 
स्थाद, आदि को झुविघा प्रदान की जाएगी । 

निम्न स्थानों पर विशेष उद्योगों के लिए औद्योगिक समूह (प्रतए्ञ्ञा॥ (0०07|/॥४०७) 
स्थापित किए जाएँगे-. 
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! जेम्स एण्ड ज्यूलरी छाश व जेम पार्क, जयपुर 

2. होजियरी चोषस्की, भिवाड़ी 

3 आये सह्ययक पदार्थ 'घटल (पिवाड़ो) तथा सोतापुय (जयपुर) 
(लिंक्स... | ए्रिमिक्स खारा (बोकातेर) 
5 5 _स्लोप्टवेयर टेक्योलोजो ६28 (जयपु0 





6 इत्ेक्ोनिक्स व टेलोकम्यूनिकेशन्स | कूकस (जयपुर) 
7. टेक्मटाइल्स भोलवाड़ा, सांगानेर, सीठापुरा, पाली, जोधपुर, बालोतरा 
8 कृषि (एप्रो) उद्योग इन्दिरा गाँधी नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र 

















व्यावर, बौकोवेर 


शिल्पप्राम (जोधपुर व जैसलपेर) 








किशनगढ़, उदयपुर, वित्तौडगढ़ । 


औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ; जैसे--सड़क , पावर, जल-पूर्ति, आदि विकसित 
की जाएँगे तथा साथ में सामाजिक आधारपूत सुविधाएँ; जैसे शिक्षा, आवास, अस्पताल, आदि 
का भी विकास किया जाएगा । नेशनल हाईवे संख्या 8 पर जयपुर से भिवाड़ी तक 
समन्वित औद्योगिक विकास का कार्यक्रम सम्पन्‍्त किया जाएगा । समाम्वव औद्योगिक 
पार्क रीको के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में या निजी क्षेत्र में विकसित किए जाएँगे। 
पहले निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास्त रौको के औद्योगिक क्षेत्रों की 0 
किलोमीटर की दूरी में नहीं हो सकता था। इसे अब घटाकर 5 किलोमीटर किया गया है । 
भूमि-रूपान्तरण (0 0०५कषञ्नणा) 5 हैक्टेयर तक स्वचालिह हो सकेगा । राजस्व- 
अधिकारी को दिए गए आवेदन की तारीख से 30 दिन बीत जाने पर रूपान्तरण हुआ मान 
लिया जाएगा । इसे तहसीलदाए/प्राम पंचायत 7 दिन में गाँव के रिकार्डों में प्रविष्टि दे देंगे । 
क्षेत्रों के लिए सलाह देने के लिए सलाहकार समित्तियाँ नियुक्त को जाएँगी । 
उद्यमकर्ताओं के विबादों को निपटाने के लिए निपयरा-समितियाँ बनाई जाएँगी । 
शक्ति (?०७क्ष)--नई औद्योगिक नौति में पावर कौ प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए 
वर्ष )998 व वर्ष 999 में सुरतगढ़ चरण-] परियोजना की दो इकाइयों ( प्रत्येक इकाई 
250 मेगावाट की) चालू हो जाएँगी । इनके अलावा निम्न बड़े शक्ति-संयंत्र (पावर-प्लांट) 
नदी पंचवर्षीय योजना की अवधि में व दसवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षो में चालू किए 
] 
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छमता ( मेगावाट में ) 

। धौलपुर घाव प्रोजेक्ट (तरल ईंघन पर आधारित) हल] 
2. बरसिंगसर पावर प्रोजेक्ट ( लिप्नाइट पर आधारित) | 3३७0 | 
3. सूरतगढ़ चरण-॥ पावर प्रोजेक्ट (कोयले पर आधारित) | $%0 | 

4. कपूरडी व जालोपा प्रोजेक्ट (लिग्नाइट पर आधारित) | 20 | सना 
कुल | २१४७ | 








राज्य में कैप्टिव पावर संयंत्रों को लगाने को पूरी स्वतन्त्रता होगी । इसके लिए 
7२४5७ की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । 5४8 की तरफ से प्रोसेस उद्योग, 
नि्यातोन्मुख इकाइयों व छाए में स्थापित इकाइयों के लिए बिजली की निर्बाध रूप में 
पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी । रीको निजी क्षेत्र में लगाए जाने बाले पावर संयंत्रों के लिए. 
भूमि उपलब्ध कराएगा जो [रेड के ग्रिड स्टेशन के पास होगी । ईंधन सरचार्ज तिमाही 
आधार पर संशोधित किया जाएगा । जो औद्योगिक उपभोक्ता अपनी पावर से अपना संयंत्र 
चलाता है उससे कोई न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाएगा । नए बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को 
प्रथम छ: माह के लिए वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली का भुगतान करा होगा, 
और अगले छः माह के लिए वास्तविक उपभोग, अथवा न्यूनतम चार्जेज के 50% (जो भी 
अधिक हो), के आधार पर भुगतान करना होगा । 

दूरसंचार की सुविधा कार्यकुशल व विश्वसनीय बचाईं जाएगी । सेल्यूलर फोन की 
सुत्रिघा जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा के अलावा अलवर, भिवाड़ी, पाली वे 
ब्यावर, आदि को भी प्रदान को जाएगी । 

भीलवाड़ा व उदयपुर को निकट भविष्य में ब्रोडगेज से जोड़ने का तथा भिवाड़ी को 
भी रेल-मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाएगा । 

नवीं पंचवर्षीय योजना में 500 किलोमीटर की दूरो में राज्य हाईवे नेटवर्क की 
विश्व बैंक की सहायता से सुधार जाएगा । 

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर जयपुर-दिल्ली के बीच चार लेन का राजमार्ग बनाया 
जाएगा जिसमें जयधुर-कोटपूतली मार्म तो पूरा हो गया है और कोटपूतली-दिल्ली का शेष 
अंश शीघ्र ही पूरा किया जाएगा । दूसरे चरण में जयपुर-अजमेर खण्ड लिया जाएगा । प्रमुख 
औद्योगिक क्षेत्रों में लिंक-सड़कों का विकास किया जाएगा । 

कान्दला में एक बर्थ-सुविधा विकसित करने का प्रयास किया जाएगा ॥ वायु- 
परिवहन के विकास के लिए सरकार की वर्तमान ।9 एयर-स्ट्रिप्प (हवाई पट्टियों) की 
सुविधा एयर टैक्सी ऑपरेटरों को उपलब्ध करा दी गई है। 


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति (0६॥००७) प्राप्त करने की सुविधा--रीको 
अथवा और कोई एजेन्सी पर्यावरण विभाग से पर्यावरण-प्रभाव-मूल्यांकन (साशाणगगथाए 
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[0० ॥५5६७/ 2१0 (8[#) तथा पर्यावरण-प्रबन्ध योजना (हाशाणगाला। शक्षा०हू०- 
शा |) (207) सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्र के विशेष भाग के लिए स्वीकृत करा 
तेगे । उसके बाद एक औद्योगिक इकाई को अलप से पर्यावरण-विभाग से स्वीकृति 
सेने की आवश्यकता नहीं होगी । 

औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय था राज्थीय राजमार्गों से सामान्यतया 50 मीटर 
पे पे के क्षेत्रों में अपनी इकाई स्थापित करने की इजाजत दी जाएगी ताकि द्रैफिक के 
मुक्त प्रवाह में किसी प्रकार को बाधा नहीं आए। लैकिन बड़े पैमाने पर विफस्धित क्षेत्रों में 
बिता स्तरीय समिति कौ इजाजत से इसमें कुछ रियायत दो जा सकेगी । सीमेंट संयंत्रों, 
ग््डिंग इकाइयों व अन्य काफी प्रदूषण फैलाने चाली इकाइयों को राजमार्गों से 300 
पीटर की दूरी में अपनी इकाई लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी । रौको में प्रदूषण- 
तक के लिए,.एक सलाहकारी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । प्रदूषण -नियंत्रण योर्ड बड़े 
अश्नोगिक शत में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करेगा ताकि यह काम विकेद्धित आपाए पर 
निष्यया जा सके । लघु च टाइनो इकाइयों के लिए 7 दिन में अवापत्ति प्रमाण-पत्र (२0८8) 
हैने की सुविधा दी जाएगी । इस नोति में !5 उद्योगों के स्थान पर 50 लघु पैमाने के 
दोगों को ]900४/स्वीकृति लेने से मुक्त कर दिया गया । 

औप्रोगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रयास किए जाएँगे । फैक्ट्री के अन्दर पमकी 
सै, अपिकों पे पैसा ऐंठने व हिंसा काने जैसो प्रतिबन्धात्मक श्रम-विधियों को सम्बद्ध 
॑िधमों के तहत कड़ाई से रोका जाएगा ताकि उत्पादन को किसे प्रकार की हानि न पहुँचे । 

को अध्यक्षता में श्रप-समसयाओं के निपयरे के लिए साम्ति घदाने पर जोर दिया 

गया। 

रोको के भूमि-आवंटन नियमों को अधिक सरल बताया गया । 40 हजार वर्गमीदर 
तक के भूखण्डों पर भवन-निर्माण को योजनाओं को स्वोकृति को आवश्यकता नहीं होगी । 
की क्षेत्रों में औद्योगिक प्लारों पर आवासीय सुविधाएँ उदार कर दी गई हैं । शहरी क्ष्रों में 
20% छेत में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30% क्षेत्र में आवासीय सुविधाएँ दी गईं हैं । प्रथम मंजिल 
पर रिशिवशी निर्माण के लिए सारे प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं । रीको क्षेत्रों की एक किलो- 
मीटर दूरी वक भूमि-रूपान्तरण के लिए ॥३0८ लेने की आवश्यकता नहीं होगी | 
असतालों/नर्सिंग होम्स के लिए भू-आवंटन औद्योगिक दरों पर किया जाएगा, न कि पूर्व 
को भौते व्यावसायिक दरों पर। 

नियतति-प्रौत्साहन-.-नई औद्योगिक नीति में निर्यातों के लिए आधारभूत सुविधाओं 
झ दिस्तार करने पर बल दिया गया है । सीतापुरा, जयपुर में 365 एकड़ में एक निर्यात- 
प्रेत्ताहन-औद्योगिक-पार्क (5शा? स्थापित किया जा चुका है । दूसरा छश? भिवाड़ी में 
स्थापित किया जाएगा । इन्लैण्ड कब्टेन डिपो (00) जयपुर, जोशपुर, कोटा वे उदयपुर 
मैंस्थापित हो चुके हैं। नए कन्टेनर डिपो भीलवाड़ा, भिवाड़ी व गंगावगर में स्थापित 
किए जाएँगे । इनके लिए रेल-लिंक स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। 
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निर्यात-प्रोत्साहन के लिए अन्य उपाय निम्नोंकित हैं-- 

() राजस्थान लघु उद्योग नियम द्वारा एक अन्तर्राट्रीय व्यापारिक क्षेत्र 
(ए्रश्ण॥ाणाश ४४008 2०॥७) स्थापित किया गया है जिसका नाम इन्डोबाजार 
कॉम (७१४) (शणगत ४४१९ ऋर७क) रखा गया है । इनमें क्रेता व विक्रेता एकत्र 
होकर अपनी क्रय-विक्रय को आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे । इससे निर्यात बढ़ाने में 
मदद मिलेगी । 

(४) निर्यात के अवसरों व-विधियों की जानकारी बढ़ाने के लिए वर्कशॉप, सेमीनार व 
प्रशिक्षण-कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएँगे । 

।20) सीतापुर, जयपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय नमुमाइश समूह (एद्भाशण्वापंणा 0णराण्ेक्ऐ व 
कन्वेन्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा । यह रीौको व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम होगा। 
इसमें पन्द्रह वर्ष तक भनोरंजन कर से छूट रहेगी । 

(/५) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बाण्डेड वेयरहाउस की सुविधा प्रदान को जाएगी । 

(५) 00% निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए प्रेरणाएँ अधिक उदार बना दी गई हैं | अब 
ये प्रेरणाएँ अपने 50% उत्पादन का निर्यात करने चाली इकाइयों को भी उपलब्ध हो सकेंगी। 

(५) ऐसी सभी इकाइयों को ये प्रेरणाएँ सार्वजनिक यूटिलिटी स्टेटस औद्योगिक 
विवाद अधिनियम, 947 के अनुच्छेद 2 (एन) के अन्तर्गत मिल सकेंगी । 

(५४) 3। माच॑, 2003 तक स्थापित होने वाली इकाइयों को पाँच वर्ष तक मशीनरी 
के क्रय पर बिक्री-कर देने से मुक्ति प्रदान कौ गई है । 

हे (५४४) निर्यातक इकाइयों के लिए कच्चे माल पर क्रय-कर को दरें युक्तिसंगत बनाई 
गई हैं। 

(४) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों व प्रवासी भारतोयों के विनियोगों को आकर्षित करने 
के लिए पारदर्शी नीतियाँ व नियम बनाए गए हैं । 

(0 प्रवासी भारतीयों को रिहायशी मकामों के आवंटन में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, 
जयपुर विकास प्राधिकरण व शहरी-सुधार-ट्स्ट (ए7) प्राथमिकता देंगे, बशतें कि वे सज्य 
में औद्योगिक प्रोजेक्ट लगाएँ । उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी । 
औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (89) प्रत्येक प0/धाश प्रोजेक्ट पर एक “नोडल अधिकारी” 
नियुक्त करेगा जो उनको आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि आवश्यक स्वीकृतियाँ 
शीघ्रतापूर्वक मिल सकें । 

नई औद्योगिक नीति में समाज के कमजोर वर्ग के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष 
सहायता व प्रोत्साहन की व्यवस्था-- 

/अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम- कर्ताओं को दी जाने वाली 
सहायता-- 

0. रोको के औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के आवंटन में 

50% को रिबेट । 
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(8) - राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रु. तक के अवधि-कर्जों पर 
ब्याज में 2% की रिबेट (पूर्व में यह 2 लाख रु को सीमा तक हुआ करती 
थी)। 

(मं) जनजाति उप-योजना क्षेद्र में | & को अतिरिक्त ब्याज की रिविट । 

(४) मार्जिन मनी 25% के स्थान पर 5%। 

(कर्ज के आवेदन-पत्नों की जाँच की फौस में 50% की रियायत । 

(४) विद्युत-कनेक्शन क्रम को छोड़कर उपलब्ध कराना । 

(४) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 22 5% आरक्षण । 

(४४) उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता । 


(आ) महिला उद्यमकर्ताओं को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी-- 


6). महिलाओं की उद्यमशीलता-दक्षता, साख-सुविधा व रोजगार-संवर्धन की 
दृष्टि से मदद को जाएगी । 

(४). औद्योगिक भूमि पर ॥0% की विशेष रिब्रेट व महिला-उद्यम-निधि-स्कीम के 
अन्तर्गत इक्बिटी (शेयर-पूँजी) की सहायता जारी रखी जाएगी । 

(002 महिला उद्यपकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण-पाद्य-क्रम पूरा करने पर फैक्ट्री- 
फ्लैट आवंरित किए जा सकेंगे । उद्यमशीलवा व प्रबन्ध-विकास-संस्थान के 
पाठ्यक्रमों में 30% सीटें इनके लिए आरक्षित को जाएँगी । इनके लिए 
पारिवारिक उद्योग स्कीम को सुदृढ़ किया जाएगा । प्रोजेक्ट-रिपोर्टों को 
समय-समय पर नवीनतम बनाया जाएगा। 

प्रमुख या धस्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास--राज्य की बिरीष क्षमता 

बविकास की भावी सम्मावनाओं को घ्यात में रखते हुए निम्न क्षेत्रों की प्रगति पर अधिक 
धान केच्ित किया गया है--() गारमेंट्स व बुने हुए कपड़ें, (2) रल व आभूषण, (5) 
पच्च (रेक्सटाइल्स), (4) इलेक्ट्रोनिक्स व दूरसंचार, (5) सूचना-प्रौद्योगिको (/णिए३-0० 
7४५॥००४५), (6) स्वचालित बाहन व उनके पुर्जे, (7) जूते व चमड़े को वस्तुएं, (8) 
अदामी (डाइमेन्शनल) पत्थर, (9) सीमेंट, (0) कांच व सिरेमिक्स, () कृषि उत्पाद 
अस्करण। 

इन उद्योगों में उत्पादन, बिक्री, निर्यात, युणवत्ता-सुधार, प्रौद्योगिकीय अंगति, आदि पर 

दिशेष ध्यान देकर इनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को उन करने के आवश्यक कार्यक्रम 
अपनाए जाएगे। 

लघु, टाइनी व कुटीर उद्योगों का क्षेत्र तथा उसकी उन्नत करने के उपाय--इनके 

सेबबन्ध में बिक्री, तकनीकी सुधार, कच्चे माल की उपलब्धि, आदि के लिए आवश्यवा 
श्याम किए जाएँगे । जिला-उद्योग-केन्द्रों में इसके उद्यम-कर्ताओं को समय पर सेवाएँ 
अपतब्ध को जाएँगी और इनकी शुणवत्ता व उत्पादकता में सुधार हेतु उत्तमता-पुरस्कार 
शम्प किए जाएँगे । इसी प्रकार दस्तकारियों के लिए डिजाइन में सुधार, हथकरथा क्षेत्र में 
जुकरों को आमदनी में वृद्धि, उनके लिए कच्चे माल (सूत) की उपलब्धि, आदि की 
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व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा । खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र का 
विकास किया जाएगा । ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के विकास में चमड़ा उप-्षेत्र, ऊन-उप-द्षेतर, 
लघु खनिज उप-द्षेत्र, आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा । सरकारी खरौद में इनको 70% 
तक कीमत-अधिमान जारी रखा जाएगा । इससे लघु क्षेत्र की इकाइयों को लाभ होगा। 
सरकार नमक-दश्षेत्रों के विकास पर अधिक घ्यान देगी और 8000 एकड़ खालो पड़े 
क्षारयुक्त भूखण्डों में चरणबद्ध तरीके से कृषि-कार्य चालू किया जाएगा। 

4 मार्च, 989 को पर्यटन का क्षेत्र उद्योग के अन्तर्गत ले लिया गया है । 
सरकार इसके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षा, आदि 
के लिए कृतसंकल्प है । इसके लिए प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई 
गई है जो पर्यटन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेंगी । 

औद्योगिक विकास के लिए प्रेरणाएँ/रियायतें--पूर्व कमियों को दूर करने के लिए. 
नई औद्योगिक नीति में उद्योगों के विकास के लिए नया पैकेज इस प्रकार रखा गया है-- 


बिक्रो कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 4998 
(520 १४5 एडशा।एा०एससाफला। 500७६, 998) 


एक नई विक्रौ-कर मुक्ति/आस्थगन स्कौम, 998 वर्तमान स्कीम, 989 कौ एवज 
में लाई गई है । यह पहले की योजना से निम्न प्रकार से भिन्न मानी जा सकती हैं-- 

(7) नई स्कीम पहले से ज्यादा स्पष्ट है और इसका अर्थ लगाना अधिक आसान है । 

(॥) अब प्रेरणाएँ घस्ते हुए क्रम में | से ॥4 वर्ष तक दी जाएँगी । 

(४४४) विकास-केन्द्रों के लिए प्रेरणाओं की मात्रा ऊँची रखी गई है ताकि उनका 
अधिक व्यवस्थित रूप में और समूहों (.१७५७३७) के रूप में विकास हो सके । 

(0) अब एक प्रोजेक्ट उस स्थान पर भी लगाया जा सकेगा जहाँ पहले से उस्ती 
चस्तु का उत्पादन किया जा रहा है ॥ अत: प्रेरणाओं का सम्बन्ध स्थीन (02४0०) की 
बजाय उत्पादन-क्षमता व विनियोग से कर दिया गया है । 

(/) अब स्थिर पूँजी विनियोग के क्षेत्र में इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधाओं, अनुसंधान व 
गुणवत्ता नियंत्रण-उपकरणों का व्यय भो शामिल किया जा सकेगा । 

(४) नई प्रेरणा-योजना में प्रथम बिक्री की तारीख से, या विस्तार/विविधीकरण की 
२४४ से, अथवा रुग्णता घोषित होने की तारीख से औद्योगिक इकाई को लाभ मिल 

। 

(/7) 450 करोड़ रु. व अधिक के विनियोग वाले प्रमुख प्रोजेक्टों तथा 500 
व्यक्तियों को नियमित रोजगार देने घाले प्रोजेक्टों अथवा श्रस्ट क्षेत्रों के प्रोजेक्टों को 
(कंस्टमाइज्ड पैकेज) दिए जाएँगे । 

(भव) वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगे रियायदी क्रय-करों का 
पुनरीक्षण करके उन्हें युक्तिलंगत बनाया जाएगा । 

चूँजी व्याज पर सब्सिडी (८८८5३ 507 ांवे१)--नई औद्योगिक नीति में 
“विनियोग सब्सिडी (09छात् ॥ए९डशाशा डधष्यत5) के स्थान पर ब्याज 
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पर सब्सिडी की योजना लायू करने पर अधिक बल दिया गया है । यह प्लान्ट व 
मशीन में 60 लाख रु. तक के विनियोग वाली इकाइयों को उपलब्ध होगी और 
भुगतान की अवधि तक व्याज में 2% को दर से दी जाएगी और इसको अधिकतम 
प्रीमा 5 लाख रु. होगी । यह सब्सिडी वित्तीय संस्थाओं व बैंकों को नियमित रूप से 
पुंताव करने पर ही प्राप्त हो सकेगी । यह व्यवस्था 3१ मार्च, 2003 तक लागू करने 
का सुझाव दिया गया । 

चुंगी से मुक्ति (066० €दश॥ए७४०॥)--नर्वी योजना में यह लाभ ( चुँगी से 
मुक्ति) शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष तक प्लान्ट च मशीनरी तथा कच्चे माल को खरीद पर 
वा ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वर्ष तक नई इकाइयों को उपलब्ध होगा । लेकिन विस्तार व्‌ 
विविधीकरण के लिए यह केवल प्लान्ट व मशीनरी को खरीद पर ही उपलब्ध होगा । 

चुंगी से मुक्ति को योजना को लागू करने की विधि को सरल किया गया है । प्लान्ट 
व मशौनरी तथा कच्चे माल के आयात का आबेदन-पत्र प्राप्त होने पर जिला-उद्योग-केन्द्र का 
जनरल मैनेजर चार माह के लिए चुँगी-मुक्ति सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा और एक पास- 
बुक जारी को जाएगी ताकि वस्तुओं का आवागमन निर्बाध रूप से हो सके । 

डीजल जेनेरेटिंग (096) सेट पर सब्सिडी--यह लघु इकाइयों के लिए 00 सेट 
की खरोद पर खरोद मूल्य के २5% की दर से (अधिकतम 2 50 लाख रु ) दो जाएगी । 
यह सुविधा 3] मार्च 2003 तक उपलब्ध रहेगी । 

मुद्रांक या स्टाम्प-शुल्क को युक्तिसंगत बनाना 








॥। कस्टम बांड पर बांड राशि के (% से घटाकर 0 %, न्यूनतम राशि 00 5 तथा 


अधिकठम राशि ॥000 रुपए 
2 ऐसी प्रपत्र के प्रतिधूति चोंड पर | 05% से घटाकर 0 % 








[ 3 प्रपरे के पंजीकरण पर % फोौस, अधिकतम राशि 25,000 रुपए है| 


संशोधित साझेदारी प्रपत्रोंपूरक लीज-प्रपत्नों पर भी स्टाम्प-शुल्क 00 रु किया गया 
है। सडझेदाती में परिवर्तन को स्थिति में प्रपत्र पर स्टाम्प-शुल्क 500 रु. निर्धारित किया गया 
+ बरतें कि शेयर राशि का 50% से कम हस्तान्तरित किया गया हो । रूण इकाइयों की 
। बिक्री व हस्तान्तरण पर स्टाम्प-शुल्क से मुक्ति रहेगी । 
भूमि व भवन कर-..इस नीति के तहत उद्योगों के लिए भूमि व भवन कर से छूट 
। #ीसीमा5 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई | यह कर बाजार-दर के आधार 
॥ 'ए चसूल किया जाएगा | नई औद्योगिक इकाइयों उत्पादन की तारीख से 4 वर्ष की अवधि 
वैक भूमि व भवन कर के भुगठान से मुक्त रहेंगो । यदि झ्ागर या वित्तीय संस्थाओं की 
॥ किसी योजना के तहत कोई रुग्ण इकाई पुनः उत्पादन में आ जाती है तो वह भूमि व भवन 
कर से मुक्त रहेगी । 
* भूमि द भवन कर की उप्युक्त शर्त पर्यटन की परियोजनाओं पर भी लागू होगी। ] अप्रैल, 
# य03 से स्वयं भूषि व भवन कर ही समाप्त कर दिया गया है। 
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राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उदागकरण के उपाय 

(अ) राजस्थान वित्त नियम (7८) के उपाय--फौल्ड स्तर पर कर्ज कौ 
स्वीकृति के अधिकार 2 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु तक किए गए हैं । पूरी सूचना देने 
पर कर्ज की स्वीकृति 30 दिन के भीतर की जा सकेगी । (९ की शाखाओं को कर्ज के 
वितरण के लिए अधिकृत किया गया है । मूल्यांकन के लिए 7 दिन का समय नियत किया 
गया है । सारे कागजात पूरे होने पर व मूल्यांकन के बाद 24 घंटों के भीतर कर्ज का वितरण 
कर दिया जाएगा । उत्तम श्रेणी के उधार लेने वालों से ब्याज की दर ।% कम की जाएगी । 
पर्यटन की परियोजनाओं पर ब्याज की दर % कम होगी । समय पर भुगतान करने पर 
रिबेट ॥% होगी । 

( आ ) रीको के उदारीकरण की दिशा में प्रयास---रीको उद्योगों को कई प्रकार से 
वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जैसे लीज पर वित्तीय व्यवस्था, कार्यशील पूँजी के कर्ज 
देना उपकरण-वित्त-व्यवस्था, बिल पर बट्ठा काटना, आदि । 0 करोड़ रु. से ऊपर की 
लागत बाले प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी । उद्योग से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर 
परियाजनाओं के लिए (औद्योगिक क्षेत्रों में) वित्तीय सहायता दी जाएगी । समय पर भुगतान 
करने बातो को ब्याज में 2% को छूट दी जाएगी । 

रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन (7८४४० ०१ अंट: गण) के प्रयास-सरकार 
ने नई ओद्योगिक नीति में रण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन व पुनरुत्थान के लिए कुछ 
उपायों को घोषणा की है जो इस प्रकार हैं. 

(9) ग्रज्य सरकार बी.आई एफ आर (फतक्षप एज [69509 क्षात ग्रागज्ञाटा॥ १९९एञा- 
५४७८॥०॥) के नमूमे पर उन रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन व पुनर्स्थापन के लिए एक पृथक 
प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है जो बी.आईं एफ आर. के दायेे में नहीं 
आते । 

(४) रीको व आर.एफ.सी. रुप्णता रोकने पर अधिक घ्यान देंगे । इसके लिए वे 
नियमित भुगतान करने वालों से 2% कम ब्याज की दर वसूल करेंगे। 

(१४) इसके लिए राज्य वित्तीय संस्थाएँ प्रबंध के परिवर्तन, एक बार मे निपयारा, आदि 
पर भी विचार कर सकेंगी । 

//५) रुग्ण इकाइयों के लिए नई बिक्री कर प्रेरणा योजना में अधिक उदार रूप से 
प्रैरणा की व्यवस्था को गई है । जिन रण इकाइयों को प्रबंध में परिवर्तन करके नए 
विनियोग से पुनर्जोदित किया भया है, उन्हें नई इकाइयों के समान प्रेर्णाएँ मिल सकेंगी । 
लेफिन शर्त यह होगी कि इन इकाइयों को भूतकाल में ऐसी प्रेरणा का लाभ नहीं मिला हुआ 
हो। 

(४५) रुग्णता की अवधि में रु्ण इकाई से कोई भूमि व भवन कर नहीं लिया जाएगा, 
रे कि बी.आई एफ ,आर. या वित्तीय संस्थाओं ने कोई पुनर्जीवन की योजना तैयार की 

| 

(0 रुग्ण इकाइयों को पुनर्स्थापन योजना के तहत चुँगी-मुक्ति का लाभ मिलेगा, जैसा 
-फि पुनर्स्थापन पैकेज में स्वीकार किया गया है । 
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(४४) रुग्ण इकाई के पुनर्जीवन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (558) 
पूनतम चार्जेज का ॥/3 अंश, या वास्तविक उपभोग चार्जेज, (जो भी अधिक हो) वसूल कर 
केगा। 

(/ध) अपनी स्वयं की भूमि पर स्थापित इकाइयों द्वारा अतिरिक्त भूमि की बिक्रो से 
ए राशि को संस्थापक का अंशदान ([ाणाणल'5 ०णााएणाणा) मानने की इजाजत दी 
ई है (बजाय राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त कर्ज के) । यह शर्त उन रुग्ण इकाइयों पर 

लागू होगी जिनके पुनस्थापन/ पुनजींवन को योजना बी.आईं.एफ आर या वित्तीय संस्थाओं 
ने तैयार की है। 

(0) राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति (508९ ॥७ ८] ॥67-050600७- 
(000 ८०ह्मात्मा((९९) का पुनर्गठव किया गया है ताकि वह बी.आई.एफ.आर. के 
दायो से बाहर वाली इकाइयों पर ध्यान केन्द्रित कर सके । 

नीति का क्रियान्वयन--उपुर्यक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव को 
अध्यक्षत्रा में एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है | वह इसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर 
घ्यान देगी । राज्य सरकार द्वारा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व विनियोग बोर्ड स्थापित किया 
गया है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं । यह बड़ी परियोजनाओं व नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर 
बिवार करता है । यह निर्णय-प्रक्रिया में विलम्ब को कम करता है । बिक्री-कर ढाँचे को 
सुव्यवस्थित करने के .लिए एक राज्य-स्तरीय समिति बनाई गई है । 

राज्य सरकार विकास-समितियाँ गठित करेगी । इनमें विशेषज्ञ, उद्योग व सरकार के 
नुमाइन्दे होंगे जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य-योजना तैयार करेंगे, प्रगति का मूल्यांकन करेंगे 
और आवश्यकता पड़ने पर सुधारों के बारे में सुझाव देंगे । 

नई औद्योगिक नीति, 998 की समीक्षा-इसमें कोई संदेह नहीं कि औद्योगिक 
नीति, 998 पहले की औद्योगिक नीतियों की तुलना में ज्यादा व्यापक व अधिक 
उदार किस्म की है । इसमें उद्योगों के आधारभूत ढाँचे को मजबूद करने के लिए कई 
फदम उठाए गए हैं । उद्योगों को ब्याज-सम्बन्धी रियायतें देने पर काफी बल दिया गया 
है। पूंजी-विनियोग सब्सिडी समाप्त करके उसके स्थान पर ब्याज-सब्सिडी की नई 
धवस्था लागू की गई है । इस नीति को विशेष उद्योगों के विकास की दृष्टि से तैयार 

गया है । अत: यह विशेष उद्योगपरक नीति (6ए579-5ए९ल#०  एगांव्छ) 
कही जा सकती है । इसमें विकास की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। 
अत: 998 की नई औद्योगिक नीवि पहले से ज्यादा व्यापक किस्म की है और इसमें 
"स्थान के दीद्र गति से औद्योगीकरण की कल्पना की गई है। 
क्‍या नई औद्योगिक नीति, 998 राज्य की औद्योगिक 
;क्‍ समस्याओं का निराकरण कर पाएगी ? 


यद्यपि नई औद्योगिक नीति, 998, पूर्व औद्योगिक नौतियों की तुलना में अधिक 
आापक व अधिक स्पष्ट है; लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्य का तीत्र गति से 
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औद्योगीकरण कर पाएगी ? इसके साथ कई अन्य प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं; जैसे क्या इस 
नीति से राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र को योगदान तीब्र गति से बढ़ पाएगा, क्या यह 
नीति औद्योगिक रोजगार बढ़ा पाएगी, क्या इससे राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास हो 
पाएगा, आदि, आदि । 

औद्योगिक नीति 9998 की आलोचना के निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना 


(॥) यह नीति ऐसे समय में घोषित की गई थी जब देश औद्योगिक मंदी के दौर 
से गुजर रहा था और उसका राजस्थान के उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा था। 
औद्योगिक मंदी का मुख्य कारण माँग की कमी माना गया है । इसलिए जब तक औद्योगिक 
माल की माँग नहीं बढ़ती तब तक उद्योगों की स्थिति में सुधार नहों आ सकता । अतः नई 
औद्योगिक नीति के उदार होते हुए भी जब तक देशव्यापी तीब़ औद्योगिक विकास का मार्ग 
प्रशस्त नहीं होता तब तक राज्य में औद्योगिक विकास को दर तेज होने के आसार नजर 
नहीं आ सकते । इसके अलावा 998 का वर्ष राज्य में विधानसभा के चुनावों का वर्ष रहा 
था, जिससे नीति के क्रियान्वयन की दिशा में सक्रिय कदम उठाने में कठिनाई 
रही । सरकार नई औदोगिक नीति के आधार पर राज्य में औद्योगिक विनियोगों को 
प्रोत्साहन देने के लिए देश के प्रमुख शहरों में 'औद्योगिक अभियान! (व्रताआाबं प्या- 
998७५) चला रही है, आशा है देश में औद्योगिक मंदी के बादल छंटने से राज्य भी 
औद्योगिक प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगेगा । 

(2) राज्य कौ पावर की स्थिति को सुदृढ़ करने के मार्ग में कईं प्रकार को बाघाएँ 
उत्पन्न हो गई हैं । पूर्व में चयनित सौर्य ऊर्जा की परियोजनाएँ संकट का सामना करने लगी 
हैं । इसलिए जब तक राज्य की पावर की स्थिति में काफी सुधार नहीं आ जाता तब 
तक औद्योगिक विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने में बाधा जारी रहेगी। 

(3) चई नीति में पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर व्याज पर सब्सिडी की नई योजना 
लागू की गई है । इसका एक प्रभाव तो यह होगा कि चालू औद्योगिक इकाइयों के समक्ष नई 
इकाइयों के आने से (जो पूँजी-सब्सिडी के कारण आने का प्रयास करतीं) जो प्रतिस्पर्धा 
उत्पन होती उसमें कमी आएगी । इससे चालू इकाइयों को अपना अस्तित्व बनाएं रखने में 
मदद मिलेगी । लेकिन यदि पड़ौसी राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि 
में पूँजी-सब्मिडी जएी रही व अधिक उदार बना दी गई तो राजस्थाम में नए उद्योगों की 
स्थापना में ( विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ) कठिनाई आ सकती है । देखना यह है कि 
पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज की सब्सिडी का विकल्प कितना सफल प्रमाणित 
होता है । यह औद्योगिक विकास को किस सीमा तक प्रोत्साहित कर पाता है। 

(७) नई औद्योगिक नीति में भी पूर्व नीतियों की भाँति सार्वजनिक व सहकारी 
उद्योगों की समस्याओं के समायान का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
वर्तमान में इस क्षेत्र में कई इकाइयों की लाभप्रदता का स्तर काफी नीचा पाया जाता है । अतः 
इस क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए भी एक व्यापक पैकेज की आवश्यकता बनो हुई 
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है। लगातार हानि उठाने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में एक नई व प्रभावपूर्ण नीति कौ 
आवश्यकता आज भी बनी हुई है। 

(8) 994 की नीति में 'इन्सपेक्टर राज' कम करने पर बल दिया गया था । 
उशमकताओं का मानना है कि इसपें ऊपरी तौर पर तो अवश्य कुछ कभी हुईं है, 
लेकिन व्यवहार में बिक्री-विभाग, उत्पादन-शुल्क ( आबकारी ) विभाग, आयकर- 
विभाग, व अन्य विभागों के विभिन स्तरों के इन्सपेक्टरों से उद्यमकर्ताओं को काफी 
सीमा तक अनावश्यक पोशानी का सामना करना पड़ता है । अतः इस सम्बन्ध में 
अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक परिवर्तन कौ आवश्यकता बनी हुई है; जिस पर विचार करके 
कोई विश्वसनीय व ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता चाहिए । राज्य-स्वर पर इन्सपेक्टर 
राज कौ समस्या काफी चर्चा का विधय रही है, लेकिन इसे समाप्त करने की दिशा में अभी 
वेक कोई प्रभावी व ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है । रज्य के उद्यमकर्ताओं ने इस 
सम्बन्ध में सेतोप जाहिए नहीं किया है । 

(6) कभी-कभी केद्ध के कुछ निर्णयों से राज्य के उद्योग संकट में पड़ जाते हैं 
औए उस स्थिति में औद्योगिक नीति कारगर नहीं हो पाती । उदाहरण के लिए, उच्चतम 
चयालय के एक आदेश के आधार पर पर्यावरणीय कारणों से कुछ वर्ष पूर्व राज्य कौ 
कई खानें बंद कर दी गई थीं, जिससे खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योगों को काफी 
आपात पहुँचा धा। इसी प्रकार कभी-कभी केन्द्र को कर-नीति से कुछ उद्योगों के लिए 
कैटिनाई उत्पन हो जाती है; जैसे 998.99 के केन्द्रीय बच में मार्यल उद्योग पर उत्पाद- 
शैल्क के चढ़ाने से संकट छा गया या (30 रु. प्रति वर्गमीटर से 40 रु. प्रति बर्गमीटर 
अपादे-शुल्क कर देने से) । बाद में केद्रीय वित्त मंत्री ने 400 ह. प्रति वर्ग मीटर के मूल्य 
से कम को टाइलों पर तो उत्पाद-शुल्क घटाकर 30 ₹ प्रति वर्गमीटर की दर से कर दिया, 

लेकिन इस मूल्य से ऊपर के लिए 40 . प्रति वर्गमीटर ही रखा, जिस पए राज्य सरकार ने 
कैद से पुनः विचार करने का आप्रह किया था। 

निष्कर्ष व सुझाव--राजस्थान में औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ 
काफ़ी हैं । नई औद्योगिक नीति में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर पर्योम्त रूप से 
पल दिया गया है । लेकिन वर्तमान में मिजी उद्यमकर्ताओं को कई प्रकार की 

कँची कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; जैसे उत्पादन के लिए ऋणों पर ब्याज कौ 
कैंची दरें, उन पर कई प्रकार के करों का भार, माल की बिक्री सम्बन्धो कठिताइयाँ, 
पूँजी की कमी आदि । अतः भविष्य में उद्यमकर्ताओं की विभिन्‍्त समस्याओं 
को हल करने पर अधिक जोर देना चाहिए, इन्फ्रास्ट्क्चर; जैसे विद्युत, सड़क, रैल- 
पवन, संचार, आदि के विकास को तेज किया जाना चाहिए एवं माल की बिक़ी की 
पृषिधाओं का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। 
अत; औद्योगिक विकास पर कई तत्तों का प्रभाव पड़ता है जिन पर एक साथ अधिक 
पक्रिय रूप से ध्यान देने से राजश्थाय औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों की पंक्ति में अपना 
यान पा सकता है । लेकिन इसके लिए अभी भासी प्रयाप्त करना होगा । निस्संदेह नई 
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औद्योगिक नीति इस दिशा में अपना योगदान देगी । इसमें प्रस्तावित विभिन प्रेरणाओं व 
भ्रोत्साहनों को व्यवहार में पूर्णरूप से व पूरी तत्यरता से लागू करने की आवश्यकता है ॥ 

पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमां 

कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक नीति व998 को आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर 
आगे बढ़ाने का प्रयास किया था । उस समय राज्य में 33 जिला उद्योग-केन्द्र व 8 उप-केद्र 
उद्योग-निदेशालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे । 

राज्य मे बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, आबू रोड़ व भीलवाड़ा में औद्योगिक 
विकास केन्द्रों की स्थापना का कार्य किया गया था। प्रत्येक केन्द्र पर 30 करोड़ रु. खर्च 
किये जाने थे। चार एकीकृत ए-फ्रास्ट्क्चर विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेन्टर ) जोधपुए, न्‍ 
नागौर, निवाई व कलड़वास में, प्रत्येक 5 करोड़ रु. कौ लागत से स्वीकृत किये गये। 
ब्याज पर सब्सिडी को 2% की स्कीम लागू की गयो थी। डीजल जेमरेटिंग सैट की खरीद पर 
25% की सब्सिडी (अधिकतम 2.50 लाख रु.) लागू की गयी। औद्योगिक विकास की 
दिशा में पिछली सरकार के प्रयास इस प्रकार रहे थे -- 

(9 संशोधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत व्यावसायिक सेवा के लिए । लाख 
रु, तथा औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 2 लाख रु का कर्ज, 8वीं कक्षा पास 
युवकों के लिए, उपलब्ध कराया गया । 

20058 कौ स्कीम के तहत विधवाओं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व तलाक 
शुदा औरतों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी ताकि वे आत्म-निर्भर हो सकें । 

(४) ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन (छा?) के माध्यम से निवेशकर्ताओं के लिए 
*एकल खिड़की स्कीम! (5॥8/6 जगावे०४ इलाला०) लागू की गयी + 

2002-2003 तक 2 4] लाख औद्योगिक इकाइयो का पंजीकरण किया जा चुका था 
जिनमें 3$74 करोड़ रु. की पूँजी लग चुको थी। इनमें 9 27 लाख व्यक्तियों को काम दिया 
गया। 6-0 जनवरी, 999 के बीच भारतीय-उद्योग-परिसंघ ((॥) के सहयोग से एक 
“पार्टनरशिप शिखर सम्पेलन' जयपुर मे किया गया, जो राज्य को नई सहस्राब्दि के लिए 
तैयार करने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा । 

(8) एक उच्चस्तरीय ' आर्थिक विकास बोर्ड ' गठित किया गया जिसके अध्यक्ष 

अजय । इसका काम राज्य के समग्र विकास की दीर्धकीलन योजना में अपना 
माथा। 

(0) इण्डिया स्टोनमार्ट, 2000 का आयोजन 2-6 फरवरी, 2000 के बीच तथा 
इण्डिया स्टोनमार्ट 2003 का 3। जनवरी, 2003 से 4 फरवरी, 2003 के बीच जयपुर 
में किया गया। इसे 'स्टोन्स के विकास केन्द्र! (0008) ने संगठित किया था। इसमें स्टोन 
से जुड़ी विश्व को बड़ी कम्पनियों ने भाग लिया था । इससे राज्य के स्टोन-उद्योग के 
विकास में मदद मिलने को सम्भावना व्यक्त कौ गयी ॥ 

(५) भिवाड़ी को रेल से जोड़ने का प्रयास किया गया । 

(५४) औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढाँचा मजबूत किया गया । 

(श४) उस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली राज्य मिलकर गुजरात में एक 
*ड्राई-पोर्ट ' स्थापित करने को सहमत हो गए थे। कोटा के सकतपुरा स्थान पर एक फ्लाई 
'एश प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय किया गया ॥ 
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(४४४) रोको, आर:एफ.सी. व लघु उद्योग निग्मों के कार्यों को अधिक चुस्त-दुरुस्त 
करने का प्रयास किया गया । 

(£0 'सिंगल-विन्डो-क्लीयरन्स' के लिए त्रिस्तरीय समितियाँ गठित की गयी 
थीं। प्रथम स्तर के लिए विनियोग की सीमा 3 करोड़ रु. रखी गयी, जिसके लिए 
जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी; 3 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. तक 
के लिए विनियोग के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय 
लेगी और 25 करोड़ रु. से ऊपर के विनिवेश के लिए निर्णय “इन्फ्रास्ट्क्चर व 
विनियोग प्रोत्साहम बोर्ड' की समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लेगी । इन 
तीनों अधिकार प्राप्त समितियों के निर्णय सम्बद्ध विभागों के लिए बाध्य माने जाएंगे । 
“इन्फ्रास्ट्क्चर व विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड ' ने कई प्रतिष्ठामूलक निवेश प्रस्तावों को 
क्लीयरेंस प्रदान की थी । 

जनवरी 2004 से बी जे पी सरकार मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 
राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नई नीति व नया कार्यक्रम तैयार करने में संलग्न 
है । नई सरकार प्रमुखतया निवेश को यढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है 
ताकि राज्य अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर सके । 

आशा है नई सरकार औद्योगिक विकास को नए आयाम दे पाएगी । 


परिशिष्ट-] : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व अन्य निगमित संस्थाओं 
(२९८५७/०८७५) द्वाय्य राजस्थान में विनियोग 
(990-9 से 2000-0। की अवधि में) 
































|] प्रोजेक्ट का नाम व स्थान | सहयोगी का नाम च्स्तु प्रोजेक्ट लागत 
नस चदेश (करोड़ रु.) 
चर्ष 990-9 
पर बोश एण्ड लोम्ब (इण्डिया). | बोश एण्ड लोस्ब. ! सोफ्ट कॉन्टेकट लेंस 7000 
लि , प्रिवाड़ी ॥6० अमेरिका मेटेलिक स्पेक्टेकल 
| फ्रेम सन ग्लासेज 
2 | महाराजा इन्टलल लि एबो इलेक्ट्रोलक्ष | वाशिंग पशोनें, डिश ॥500 
(इलेक्ट्रोलक्ष), शाहजहाँपुर स्वोडन वाशर्स एण्ड 
रेफ्रिजरेटर्स 
| राजस्थान पोलीमर्स एण्ड रेजीन्‍्स | एम जी ओ एबौसी रेजीन्स प300 
लि., आबू रोड (बद, छाए में) | टेक्लोचिम, रूस 
[उप जोड़ (७०७५०७७ | जोड़ (७७-१०६४) £. _ | अप 
वर्ष 499-92 
॥! सेम्कोर ग्लास लि., कोर्तिंग एण्ड ग्लास शैल, ब्लेक 20000 
नया नोहरा सेम्संग, अमेरिका व | एण्ड व्हाइट टीवी 
िोरिया पिक्चर टयूबों व 
तर मोनीटर (इकाई 8) 














346 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
[कै] प्रोजेक्ट का नाम व स्थान | सहयोगी का नाम ग्जेब्ट लागत 
देश ( करोड़ 


































































































एस आईं सी पी ए (इण्डिया) | 5078. 5५, सिक्‍यूरिटी प्रिंटिंग अ 
लि , भिवाड़ी स्विटजरलैण्ड स्याही 
|| राजस्थान बूअरीज लि स्तर (जा), जीयर, जौ मात्ट, 2500 
शाहजहाँपुर (बंद) अमेरिका माल्ट स्पिरिट, पेप्सी 
सोफ्ट ड्रिंक कैनिंग 
य | क्‍्लाइमेट सिस्टप्स ()लि, | फोर्ड मोटर के , | याच्िक दृष्टि से जोड़े ॥ 
पिवाड़ी अमेरिका गए अल्यूमिनियम 
रेडियेटर्स 
प्रेष्को इण्डस्ट्रीज लि. बुडियम, अमेरिका | स्टोन उद्योग के लिए 
एम आईए डायमण्ड इग्प्रेगनेंटेड 
कि टूल्स 
| सुपर कॉम्पेक्ट डिस्क लि , डेल्य, यू के ऑडियो कॉम्पेक्ट 328 
शाहजहाँपुर (संयुक्त राज्य) डिस्क 
चर्ष 992-93 
है 0 | अम्ने स्‍्तेड ओक्साइड्स (8४०0९ | 572५0 090०5. | सिरेमिक कलर्स ]50 
$८)0 0:00) लि भिवाड़ी | ॥/0 यूके 
| ॥ | राठी ग्राफिक टेक, लि, रेवन इण्डस्ट्रीन, . | टोनर्स एण्ड डेवलपर्स किए 30 
। भिवाड़ी अमेरिका 
'चर्ष 992-93 
| 'एरिकशन टेलीकम्यूनि-केशन्स, | एल एम एरिकशन, | इलेक्ट्रोनिक स्विटिंग हि 00 
* लि , कूकस स्वीडन सिस्टम 
॥3 | झोदार पिणमेण्ट्स लि., सौतापुरा ; रिसर्च इन्स्टौटयूट. | मास्टर बैचेज ॥9 75 
फॉर मेनमेड 
फिल्स, 
चेकोस्लोवाकिया 
का 
(“| 4 | एशियन कन्सोलीडेटेडलि , | 0048 पैकेजिंग... | बीयर केन्स ॥500 
'शाहजदौपुर (छेड'दिया गण) | टेकोलोजी, यू के 
॥5 | गोविन्द रबर लि. भिवाड़ी यूनियडे रबर साइकिल टायर व 2702 
इण्डिया कं. लि, | ट्यूब 
ताइवान 
6 | इण्डिया शेविंग प्रोडक्ट्स लि, | जिलेट, अमेरिका, | शेविंग ब्लेडें, शेविंग (900 
घिवाड़ी अमेरिका रेजर्स एण्ड शेविंग 
कक 272 





































































































एच में औद्योगिक नीति का विकास, जूच 998 की नीति व नई दिशाएँ उबर 
क्र. | प्रोजेक्ट का नाम व स्थान | सहयोगी का नाम च्स्तु प्रोजेक्ट लागत | 
६3 देश __ (करोड़ र.) 
॥7 | सोपानी वसस्टेड इण्डस्ट्रोज लि , (लक इन्वेन्य &6 | उतनी वरस्टेड यात॑ १2000 
खुशलेश (छोड दिया गया) | स्विट्जरतैण ५ 
(8 | विश श्रुअरीज लि , पिवाड़ी । भद्धा!्८४, जमे | बौयर 20% | 
("| रेस 5५8 (इण्डिया) लि 6८ अपेरिका | खेत खोबल्स.... 7962 
चंदवई 
(| अम्बूज्ञ इण्डस्ट्रीज लि , घिवाड़ी | स्टील यूनियन के , | कोल्ड रोल्ड स्टील ७ | 
- स्पेल स्ट्प्सि 
2! | जीन ओवरसीज इलेक्ट्किल्स, | 809 00 हाइब्विड माइक्रो ॥580 
लि. सीतापुर जर्पनी सर्किद्स 
उफ-जोड़ 528 ॥0. 
वर्ष 993-94 ः 
| टक गैस इक्विपमेंट्स प्रालि.| काबगिस, एयर सेपरेरर्स प्लान् 330 
अलवर स्विट्जरलैण्ड 
हे ग्वालियर पोलीपाइप्स लि , टा09&, कनाडा. | 7४८ रिजिड पाइप्स कि ]26 
कोय (कनाडा की 
अन्तर्रट्रीय विकास 
(गेडदिया गयी 
वर्ष 2993-94 
#॥.७॥ इण्डिया लि. भिवाड़ी रोजेनडॉल ऑप्टिकल फाइबर ॥70 
(१०5८७१०५)..| केवल्स 
#एडशा३ (#दाए्ल 
की सहायक के ) 
उप-जोड़ 4 56 
चर्ष 994-95 िः 
26 | अवश (500) इण्डिया लि | ऑप्टिकल फाइबर 000 
भिवाड़ी ऑस्ट्रिया लाइन टर्मिनल 
ह उपकरण 
[5] सोलरटेक इण्डिया लि वगह [ 808. इटली _ | इटली _ | घिलीकोन बेफसे ४0 
०] फ्बोड़ | ॥8 00 
चर्ष 7995-96 
27 | सिलीकोस्स इण्डस्ट्रीज (ढद) क्रेमीनीज पोलीमर, | सिलीकोन प्रोडक्ट्स 60 25 
(इण्डिया) लि., तिजारा यूक्रेद | 
|| महाराजा इन्टरनल लि. एबी इलेक्ट्रोलक्ष | कम्प्रेसर फॉर कि 000 
(इलेक्ट्रोलक्ष) शाहजहाँपुर स्वीडन रेफ्रिजरेटर्स 
29 | फिलिप्स इण्डिया लि. कोट. | फिलिप्स हालेण्ड, | रा, & ठा3 लैम्प 20000 
| (छौडदिया गया) | हालेष्ड | 












































'नथा नोहरा 





रोयल इण्डिया ज्यूलरी 


मैन्यूफेक्चरिग कलि 
मालवीय इण्डस्ट्रियल एरिया 









एण्ड कोरिया 


रोमर स्पेन 


शैल्स (इकाई ॥0 
कम्प्यूटर सोफ्टवैयर 








उब8 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
प्रोजेक्ट का नाम व स्थान सहयोगी का नाम | वस्तु प्रोजेक्ट लागत 
४ ब देश करोड़ रू) 
30 |सकाटा ५६ (इण्डिया) लि.. सकाटा (58८४७). | पैकेजिंग इक ॥4 28 
|__मिवाडी जापान शी! 
| |] ] कपल ४##<मोटर लि 84४९ भी 0७७ . ] स्पोर्ट्स कार किक 00 
सीतापुरा (छोड दिया गया है) | अमेरिका 
372 महाराजा इन्टरनेशनल लि | हर इलेक्ट्रोलक्ष फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर शक 00 
(इलेक्ट्रोलक्ष) शाहजहौपुर स्वीडन एण्ड अन्य व्हाइट 
डस (विस्तार) 
| इचकॉन इण्डस्ट्रीज लि उदयपुर 8३०७७० 575 प्लास्टिक लंकडी 6 65 
इटली _। फोम वाली ९५८ शीट) 
34 ट्रेन्डी ट्रोपीकल फूडस लि गे काल $+. सेमी-कन्डीड फ्रूट्स 460 
सीतापुरा (छोड दिया गया) फ्रास 
[छप जाड ही 360 78 
वर्ष 996-97 
| सेम्कोर ग्लास लि कोर्निंग एण्ड सेम्सग | कलर टयूब ग्लास 800 00 

































































(| 8 |मोटर इण्डस्ट्रीज क लि बोश जर्पनी फ्यूअल इन्जेक्शन 202 ॥ 00 
(0॥( 0) सीतापुरा उपकरण 
[उप-जाड़ [053 50 | 
[वर्ष 998 99 
कॉपर ऑटोगोबाइल प्रोडस () | चैम्पिअन अगेरिका | स्पार्क प्लग्स | "० | 20 00 
लि _गिवाडी ५5 
40 क्लाइमेट सिस्टम्स ()लि भिवाडी | फोर्ड मोटर क यात्रिक दृष्टि से जोडे। 3000 
अमेरिका गए अल्यूमिनियग 
रेडियेटर्स (विस्तार) हि 
44 |रिवोना इण्डस्ट्रीज लि जोधपुर | (्रक्ी० फ्रास स्टेनलेस स्टील ॥72 40 
कटलरी 
(उप-जोंड____. 7 [7652% | 40 
| वर्ष 2000-200 
42 |ओसीएपी चेसीस पार्ट्स प्रालि | 0050 5 9& स्टीयरिय एण्ड | ७० | 200 
छावाड़ी अलवर (क्रियान्दयन में) इटली _ससपेन्सन पार्ट्स 
|उपलजेड | | 200 | 200 
कुल तघ)) | | उब्ूछ | 
घटाओ निदेश बद इकाइयोँ 75700 | 
विशुद्ध निवेश (लगभग) 2000 करोड रू 








(सोत रीको अक्टूबर 200।) |नोट: ताहिगका से स्पष्ट होत्ता है कि अधिकांश 0९०६, अमेरिका की 
रही हैं क्था ये ज्यादा सख्या में मिदाडी में रिथत है॥| 


सन्ध में औद्योगिक तीति का विकास, जून 998 की नोति व नई दिशाएँ 349 



































परिशिष्ट-ा 
राजस्थान से निर्याता 
(छफुणाए गा पिशुं5धाशाओ 
( करोड़ रु. में ) 

बस्तुओं के नाम | 9-9 | 996-97 
| झतोिवण....... | 6 535 ॥755 
इलेक्ट्रोतिक्स 38 732 
फूड/एग्रो प्रोडक्ट्स |. &४&02 | 2 कक 933 ॥ा 
रैडोमेढ़ गारमेंट्स 680 १00 
टेक्सयइल कल 5 0 “| 327 | 35880 7 
कारपेट एण्ड दरीज शहि |... $0 | 9 (340 
प्लास्टिक एण्ड लितोलियम 5 88 | 2२४0७ | 0 
जेम एण्ड ज्यूलरी ||... ?०७० | 95! ता | 
| ख्ड | पलएबाक पा -> 4466_५ 








केमिकल एण्ड एलाइड 
ड्रास एण्ड फार्मास्यूटिकल्स 





















॥762 

372 

मर्वले 87] 
(--..._िल एण्ड ग्रेताइट वि न 36 

बूल एण्ड चूलन्ख 04 35 

हैण्डलूम # |_ ०2 | 2 














कुल 6889 34800 


(तालिका से स्पष्ट होता है कि 996-97 में 400 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात 
की मर्दों में स्थान चार मदों का क्रमश; टेक्सटाइल (बस्तरों), जेम्स व ज्यूलरी, फ़ूड/कृषि- 
उत्पादों व डायमंड का रहा । इनका निर्यात 243 करोड़ रुपए का रहा, जो ग़ज्य के कुल 
निर्यातों का 62% (लगभग 2/3) आँका गया है ॥] 


पूवे सरकार चे नई निर्यात-नीति (गज ७०४ 7णा०) की रूपरेखा तैयार की 
जिसके तहत वर्ष 2003 तक 45 हजार करोड़ रु. का नियांत करने का लक्ष्य 


प्रस्तावित था । राज्य से तैयार वस्त्र, रलच आभूषण, हैण्डीक्रापट, इमारती पत्थर, 





2 मन की जि हिल कक तल 
] शजस्थान सुजस, अप्रैल-जुलाई ॥929, सुचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर पे 9 


350 


णाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


कपड़ा, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर व जड़ो-बूटी आधारित दवाओं (हबेल दवाओं ) का 
निर्यात बढ़ाया जा सकता है । 


[| फऋन | 


बस्तुनिष्ठ प्रएन 
« राजस्थान की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में कौनसा कथन सही माना जाएगा ? 


] 


(अ) यह पुँडी-गहन की बजाए श्रम-गहन विधियों पर अधिक बल देती है ! 

(ब) यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर देती है 

(स) यह उदारवादी है 

(द) यह सुघारवादी है 

(०) यह निर्यातोन्मुखी है 

(ऐ) सभी (ऐ) 
वर्तमान में राज्य के औद्योगिक विकास में कौनसा औद्योगिक समूह सबसे ज्यादा 
सहायक हो सकता है ? 

(अ) खनिज-आघारित (ब) वन-आधघारित 

(स) कृषिगत पदार्थ-आघारित.._ (द) तिलहन-आधघारित (अ) 


« जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है-.. 


(अ) सोफ्टवेयर कॉम्सलेक्स के रूप में 

(ब) हार्डबैयर कॉम्पलेक्स के रूप में 

(स) लेटर (चमड़) कॉम्पलेक्स के रूप में 

(<) हैण्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (सं) 
[488 998, सामान्य ज्ञाय घ सा. बिता 


* वर्ष 2003 में राज्य में किस वस्तु का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा 


घटा ? (प्रतिशत में) 
(अ) खाद्य-तेल (ब) घी ४ 
(स) सोडियम क्लोराइड (नमक) (द) सभी किस्म की खल (35%)... (ब) 


« गज्य में गलीचा प्रशिक्षण केद्ध कौन संचालित करता है ? 


(अ) राजस्थान वित्त निगम (ब) रीको 
(स) राजसीको (द) राज्य का गलीचा विभाग (स) 


- राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र 002) स्थापित किए गए हैं-- 


(अ) बीकानेर, घौलपुर, झालावाड़ू, आबूरोड़ व भीलवाड़ा 

(ब) थौकानेर, जोधपुर, झालावाड़, सिरोही, नागौर 

(स) उदयपुर, भीलवाड़ा, आबूरोड, जोधपुर, निवाई 

(द) कोय, झालावाड़, अजमेर, गंगानगर, आबूरोड (अ) 


पथ में ऑँद्योगिक नौदि का विकास, जूत 998 को नोति व नई दिस्ाएँ उ5 


7. गरजस्‍यान में मार्च, 2003 के मंत्र में कितने अद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके थे ? 


(अआ) 275 (ब) 270 

(प) 286 (द) ३०2 (स) 
8. मध्यर औद्योगिक क्षे किस जिले में स्थित है ? 

(अञ) जोघपुर में (ब) बौकते में 

(स) कोटा में (९) झालावाड़ में (अ) 
9. राज्य में कितने औद्योगिक विकास केद स्थापित हो चुके हैं ? 

(ञअ) 5 (३) 6 

(शक) 4 (९) 7 (अ) 


0. जगपुर जिले में मानपुरा-मायेड़ी को विकसित किया गया है... 
(अं) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में 
(ब) लेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में 
(8) सोफटवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में 
(द) हैण्डोक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (ब) 
998 को औद्योगिक नीति की सबसे प्रमुख बात है-- 
(अ) समूहों के विकास पर विशेष बल 
(ब) आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना 
(से) विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास पर घ्यान केडित करना 
(4) मानवोय संसाधनों का विकास (ञ) 
2. उज्यमें सोपटवेयर-टेक्लोलोजी-पार्क कहां स्थापित होगा 2 
(अ) गंगानगर क्षेत्र में 
(ब) नियांत-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क़, जयपुर में 
(पी) कोटा में 
(द) जोधपुर में (ब) 
3. राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहद औद्योगिक पार्क (८00?) कहाँ विकसित 
किया गया है ? 
(ञञ) भिचाड़ी में (बो सीतापुण (जयपुर) में 
(स) हीगवाला (जयपुर) में. (<) उदयपुर में (ब) 
4, राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औध्ोगिक पार्क (8077) कहाँ विकसित 
किया गया है... 
(अं) भिवाड़ी (ब) सीतायुशा (जयपुर) 
(स) कोश (द) इसमें से कोई नहीं (ब) 
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राजस्थान की अर्धव्यवस्था 


]5. 998 की औद्योगिक नीति की सबसे प्रमुख बात है-- 
(अ) समूहों के विकास पर विशेष बल 
(ब) आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना 
(स) विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना 
(द) मानवीय संसाधनों का विकास (अ) 


अन्य प्रश्न 


. राजस्थान की नई औद्योगिक नीति, 9998 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । यह 
राज्य के औद्योगिक विकास को कहाँ तक प्रभावित कर पाएगी ? 
2. नई औद्योगिक नीति 4998 का वर्णन निम्न शीर्षको के अन्तर्गत कीजिए । 


(9 
(0) 
(छ) 
(१) 
(श 
(श) 
(श्ण)े 
(शा 


इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, 

औद्योगिक समूहों (००४७।९०१८८५) की स्थापना, 
शक्ति का विकास, 

निर्यात-संवर्धन, 

उद्योग-विशिष्ट क्षेत्र या ध्रस्ट-द्षेत्र, 
ब्रिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 4998, 
रुग्ण इकाइयों को पुनजीबन तथा 

विविध प्रकार की प्रेरणाएँ । 


3. राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों एवं 
सुविधाओं का वर्णन कौजिए । 





राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 


(ए?फ्रां८ &7767979565 ॥ पिश्वुव्ष्तताभा) 








योजनाबद्ध विकास में रार्बजनिक उपक्रभों की गहत्त्वपूर्ण भूमिका मानी गई है । बे न 
केवल आधार-ढाँचे (॥6$00०७/९) के निर्माण में मदद देते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के 
औद्योगिक विकास, रोजगार-संवर्द्धन, निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार के जन-कल्याण 
कार्यों ब सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बद्ध उपक्रमों (20७॥८ ७॥॥७९७) के विकास में 
भी सहयोग देते हैं । उनसे यह भी आशा को जाती हे कि वे योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था 
के लिए साधन जुटाने में भी मदद करेंगे । 

ग़जस्थान में साव॑जनिक उपक्रमों को दो भागों में बाँध जा सकता है--( अ) केन्द्रीय 
सरकार द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम, (आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित साव॑जनिक 
उपक्रम । 

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम--980-8 में राजस्थान में केन्द्रीय 
औद्योगिक परिमम्पत्तियों (३४००७) का ॥ 7% अंश लगा हुआ था, जो ॥999-2000 में 
लगभग 2 2% रहा ॥ रोज्णार में यह अनुपात | 6% पर यथावत रहा है । केद्धीय क्षेत्र की 
सार्वजनिक इकाइयों में हिन्दुस्तान जिंक लि (देबारी, उदयपुर), हिन्दुस्तान कॉपर लि, 
(खेतडू), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, इन्स्ट्रमेटेशन लि कोटा, सांभर साल्ट्स 
लिमिटेड (हिदुस्वान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी), मॉडर्न बेकरीज (विश्वकर्मा 





+ ॥9#80.8। में कुल केन्द्रीय औद्योगिक परिसम्पत्तियो (35६८५) को राशि 2।82 करोड़ रु थी, जिप्तमें 
राजय्थान का हिस्सा मात्र 362 करोड रु ( 7%) था । 4999-2000 में ये राशियाँ क्रमश: 3९]465 करोड़ 
रुपए व 84!9 कंतेड रुपए (? 2%) रहीं ।--37960०७9. ण॑ ॥#ठातओं 2०0) & 5॥5005 2008, 
7-368, (0॥६९ ० वर छटजाएणार #क्शचटा धागाहाओ छा एणशाशलप्ट #56 00७५, 50 
ट७ घ0॥ शाशाजव पा कक 2002 


उठुय राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर) तथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेंट्स लि, कनकपुरा 
(जयपुर के समीप) शामिल हैं । एच एम टी लि. इंजीनियरी, सुरक्षा व वाहन उद्योग के 
लिए प्रिसीजन ग्राइण्डिंग मशोनों का उत्पादन करती है ॥ राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (गाए) 
द्वारा अन्ता (कोटा) में गैस आधारित पावर सैयंत्र को स्थापना से राज्य यें केन्द्रोय विनियोग 
की राशि में वृद्धि हुईं है । 

विभिल इकाइयों का संक्षिपत विवरण नीचे दिया जाता है-- 

(0 हिन्दुस्तान जिंक लि..-इसके अन्तर्गत 5 खानें (तोन राजस्थान में, एक आं्र 
प्रदेश में तथा एक उड़ीसा में) तथा 3 स्मेल्टर्स हैं (एक राजस्थान में, एक बिहार में तथा 
'एक विशाखापट्टनम में) । इसे पावर व पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। 

प्रायः देबारी जिंक स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइस्स में उत्पादन-क्षमता का पूरा 
प्रयोग नहीं हो पाता है । 

(४) हिन्दुस्तान कॉपर लि.-यह नवम्बर 967 में एक निजी कम्पनी के रूप में 
स्थापित हुई थी । इसके अन्तर्गत खेतड़ी तांबा कॉम्पलेक्स, इण्डियन कॉपर कॉम्पलेक्स, 
घटसिला, बिहार तथा पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में तथा ब्रांच कार्यालय दिल्ली, बम्बई 
तथा मद्गास में हैं । इसके द्वार उत्पादित वस्तुएँ कई प्रकार हैं, जैसे ब्लिस्टर कॉपर, वायर 
बार, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रास रोल्ड, निकल सल्फेट, सेलेनियम, सोना, चांदी व सिंगल 
सुपर फास्फेट । 

(४3) हिन्दुस्तान मशीन दूल्स, अजमेर--भारत सरकार को कम्पनी प्ाशा' के 
अस्तर्गत 6 इकाई छ॥7, 4 इकाई वाच व त्तौने डेयरी मशीनरी आदि कौ हैं, जो देश के 
विभिन भागों में कार्यरत हैं । प्र॥/प' अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है । भारत की प्ोधा 
कम्पनी लाभ में चल रही है । प/7] को केन्द्रीय इकाई 499-92 तक घाटे में चल रही 
थी। 

6») इन्स्टूमेप्टेशन लि., कोटा--इसको एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट 
(केरल) में स्थित है । कोटा संयंत्र 965 में स्थापित किया गया था । इसमें 4968-69 से 
उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इस्ट्मेन्द्स लि. जयपुर इसकी एक 
सहायक कम्पनी है जो रीको के साध संयुक्त क्षेत्र में 482-83 में स्थापित हुई थी । 

(०) सांभर साल्ट्स लि.--यह 30 सितम्बर, 964 में स्थापित हुई भी। सोभर शील 
90 वर्ग मील में फैली हुईं है । 

(४) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रोज (इण्डिया) लिमिटेड--.यह 965 में स्थाप्रित हुई 
थी | इसकी ।4 ब्रेड इकाइयौ हैं, जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) में है। इसे म्ड 
बेकगैज कहते हैं (यह उपचोक्ता वस्तु के उच्चोग में आती है ; 

(*४) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स व इस्टूमेन्ट्स 
लि. (्ात,) कनकपुस (जयपुर) कोटा इस्सटूमेन्ट्स लि. कोया को सहायक कंम्पती 


साक्स्थान में सावजनिक उपक्रम 3९५ 


होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में शामिल की जाती है । इसमें भारत सरकार 
को 5% तथा रीकों को 4०५ पूँजी लगी है ॥ इसे संयुक्त क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता 
है। 

अन्य-.-गजस्थान ड्रग्स व फामास्यूटिकल्स लि की स्थापत्रा नवम्बर ॥978 में इसकी 
प्रधान कम्पती [92., को सहायक इकाई के रूप में रीको के साथ संयुक्त क्षेत्र में की गई 
थी । बिक्री के आर्डर न मिलने से इसकी उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा 
सका है तथा इसे छोटे उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है । कम्पनी के लिए 
कार्यशील पूँजी का भी अभाव रहा है । 

( आ ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है । वर्तमान में इनकी संख्या 37 आँकी गई है तथा इनका वर्गोाकरण इस प्रकार 
है... 

(0 वैधानिक निगम बोर्ड--इनकी संख्या 7 थी । इस श्रेणी में राजस्थान राज्य विद्युत 
बोर्ड (१५६8), राजस्थान सड़क परिवहन निगम, राजस्थान वित्त विगम, राजस्थान राज्य वेयर- 
हाउसिंग निगम, राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान भूमि विकास निगम तथा राजस्थान राज्य 
कृषि विपणन बोर्ड आते हैं। 

(४) पंजीकृत कम्पनियाँ--इनकी संख्या 5 आँकी गई है और ये कम्पनी 
अधिनियम, 956 के अन्तर्गत पंजीकृत हुई हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं--दी गंगानगर शुगर 
मिल्स लि., स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि , रीको, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, 
राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., राज्य होटल निगम लि., पर्यटन विकास निगम लि , राज्य 
बीज निगम लि., कृषि-उद्योग निगम लि., ब्रिज व कन्स्ट्रक्शन निगम लि. हाथकरघा 
विकास निगम लिं., जल विकास निग्रम लि , राजस्थान इलेक्ट्रोतिक्स लि , (र87.), राज्य 
रंगस्टन विकास निगम लि. त्तथा राज्य टेनरीज लि. । इनमें कई इकाइयों के नामों में नियम 
के बाद लिमिटेड शब्द आने से ये कम्पनी संगठन में शामिल की गई हैं । कुछ वर्ष पूर्व राज्य 
रेनरीज लि. को एक निजी उद्यमकर्ता को हस्तान्तरित करते का समझौता किया गया जिसते 
अब यह इकाई राजकीय उपक्रमों में शामिल नहीं है । राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. ब 
राज्य खनिज विकास निगम लि. को मिला दिया गया है 

(धा) पंजीकृत सहकारी समितियाँ--इस श्रेणी को 43इकाइयाँ इस प्रकार थीं-- 
श्रीगंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स लि (993-94 से); अनुसूचित जाति व जनजाति 
विकास सहकारी फैडरेशन लि.ढ, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी फैडरेशन लि., राज्य बुनकर 
सहकारी संघ लि., सहकारी भेड़ ऊन विपणन फैडरेशन लि., राज्य सहकारी मार्केटिंग 
फैडरेशन लि., सहकारी उपभोक्ता संघ लि., श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., 
केशोरायपटन, राज्य सहकारी कताई व जिनिंग मिल्स संघ लि. (स्पिन-फेड)*, सहकारी 








+ “'्पनफेड” | अप्रैल, 993 से अस्तित्व में आया है 4 इसमें पहले की गुलाबपुरा, गंपापुर व हनुमानगढ़ 
को सहकारी कताई मिलें तथा गुलाबपुय की जिनिंग मिल शामिल की गईं हैं। 
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हाउसिंग फेडरेशन लि , श्रीगंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर तथा 
राजस्थान सहकारी तिलहन उत्पादक फेडरेशन (तिलम संघ) तथा राज्य सहकारी डेयरी 
संघलि । 

(४) विभागीय उपक्रम--अब इस श्रेणी में निम्न 2 उपक्रम लिए गए हैं-- 
राजस्थान राज्य केमिकल्स चर्क्स (सोडियम सल्फेट वर्क्स), डीडवाना तथा राजस्थान 
सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना 

बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी संगठनों को शामिल नहीं किया जाता है और 
इनमें वैघानिक निगम या बोर्ड, पंजीकृत कम्पनियों व विभागीय उपक्रमों को हो शामिल 
किया जाता है । लेकिन यजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग (सार्वजनिक उपक्रमों के 
ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित "909॥6 छगाश]॥आ5८$ 20॥6" में सावंजनिक उपक्रमों की वित्तीय 
उपलब्धियों में सहकारी इकाइयों को भी पहले शामिल किया गया था । लेकिन 996 से 
सहकारी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो (8९70) से पृथक्‌ कर दिया गया 
है । इसलिए वर्ष 996-97 तथा बाद में प्रकाशित छ?४ की '“सार्वजनिक उपक्रमों 
की प्रोफाइलों'' में 23 राजकीय उपक्रमों का ही विस्तृत बिवरण दिया गया है । 
सहकारी उपक्रमों का विवरण अलग से तैयार किया जाने लगा है । 

सहकारी उपक्रमों को छोड़कर अन्य 24 राजकीय सार्दजनिक उपक्रमों 
का निष्पादन (फएशथाग्गागाए९) तर 


इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं-.. 

(2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश 997-98 में लगभग 8986 करोड़ रुपए से 
बढ़कर 998-99 में 079 करोड़ रुपए हो गया १ निवेश में परिदत्त पूँजी और अवधि- 
ऋण शामिल होते हैं । कुल कोषों में रिजर्व व सरप्लस की राशि भी शामिल होती है । 
994-95 में कुल कोषों को राशि लगभग 6488 करोड़ रुपए से बढ़कर 998-99 में 
706 करोड़ रुपए हो गई । इस अवधि में कुल कोषों में परिदत्त फूँजी का अंश बढ़ा है तेथा 
दीर्घकालीन कर्जों का अंश घटा है । 

(४) राज्य सरकार का परिदत्त पूँजी व अवधि-कर्ज के रूप में योगदान 994-95 में 
लगभग 2909 करोड़ रुपए से बढ़कर 998-99 में 3920 करोड़ स्पए हो गया है । यह 
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में कुल निवेश का लगभग 38% रहा है । 

(0) कर्जे-शेयर यूँजी (इक्विटी) अनुपात 994-95 में 5.3 - । से घटकर !998-99 
में 2.6 . [ पर आ गया है । 





4 895९0 ० (९ इरर्एत ग॑ प्रक९ (०काफांतरर जा छल्जह॒गां॥०१, 50व020टफापड एप ए5- 
काफल्धजाशां थे 5६३४६ इतर 5९९०० बाशवेशागताइड 6. [त्ताराउ) एटस्सेगएशक्षा, 
(एशारटाण, रिज्रुभरट्ठ0 धराएजजा) गए 200] कल ज<5 0:09 णा ि200र्त फुलाणिा।्रशण्ट 


राजस्थान मे सार्वजनिक उपक्रम क्द्ए 


40 ) 4999-2000 में सर्वाधिक शुद्ध लाभ ।7 । करोड़ रपए का राज्य खान व खनन 
लि को प्राप्त हुआ है, ओर सर्वाधिक शुद्ध घाटा राज्य सड़क परिवहन निगम को 70 65 
करोड़ रुपए का हुआ है । 

// राज्य केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) व राज्य सरकार 
नमक वर्क्स, डीडवाना बन्द पड़े हैं और राज्य टेनरीज लि का कार्य निजी क्षेत्र को 
हस्तान्तरित कर दिया गया है । 

॥४४) 998-99 में राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की 
मात्रा 9607 थी जिसमें राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी भी शामिल हैं । इनमें 
497 कर्मचारी प्रबन्धकीय स्तर के थे तथा शेष 900 कार्मिक व अन्य श्रेणियों के 
थे। 

999-2000 में शुद्ध लाभ कमाने बाले उपक्रम इस प्रकार रहे- 

(करोड़ रु ) ( लगभग ) 
























































7 राज्य बीज निगम लि |_॥6 || 6. 
| 8 राज्य कृषि विषणन बोर्ड |_ 833 ऊँ 
है 9 शाजस्थात आवासन मण्डल | ० | 00 
40 राज्य पुल व निर्माण निगम लि ॥ 223० >..| 

॥__ गंगानगर चीतो मिल लि. | ७०॥4 । 44. 
।2. राज्य भूमि विकास निगम शिश्क 4 
॥3._ राज्य जल विकास निगम | ०0१३ | 0!3 
4999-2000 में घाटा उठाने बाली इकाइयाँ इस प्रकार रहीं--- 
(करोड रु. ) 
[ । राज्य सड़क परिवहन निगम 706 

2. राज्य होटल तिगप लि (2. | 0०। | ॥ 

$. राज्य हथकर्धा विकास नियम लि ( 53 

4. राज्य इलेक्ट्रोनिक्स लि 045 

5. राज्य टंगस्टन विकास निगम लि 005 
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राज्य कृषि उद्योग निगम लि 999- 200 में बन्द किया गया । राज्य पर्यटन विकास 
निगम लि. को ॥998-99 में ०8 लाख स्पए का शुद्ध घाटा हुआ । 

996-97 से 4999-2000 तक लगातार चार वर्ष तक जिन उपक्रमों को 
शुद्ध घादा हुआ है चले इस प्रकार हैं-- हे 

(0. राज्य हथकर्धा विकास निगम लि , 

(४) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि , 

(॥४) राज्य टंगस्टन विकास निगम लि 

998-99 में 24 उपक्रमों में से 0 उपक्रमों ने अपना वित्तीय निष्पादन सुधार और 
0 चौटी के लाभ कमाने वाले उपक्रमों का मुनाफा कुल मुनाफे का 99% रहा । 
998-99 में 8 उपक्रमों ने घाटा उठाया जो लगभग 50 करोड़ रुपए का था । 

3। मार्च, 998 के अंत तक 23 राजकोय उपक्रमों में से 7 उपक्रभों के संचयी घाटों 
(३०८०ए॥ा०॥३९० ।0०५७९८५) को राशि 289 ३ करोड़ रु पाई गई थी । जो इस प्रकार थी 





























(37 मार्च, 998 तक संचयी घाटों की राशि 
का (करोड़ रु. में) 
_ राज्य विद्युत मण्डल है 729 
राजस्थान वित्त निगम 749 
अपील है 

3 राज्य कृषि उद्योग निगम लि 2॥ 5 
4 हथकरघा विकास निगम लि |. ७ 8 । 
5 राज्य खतन विकास नियम लि 34 
6 हइलेक्ट्रोनिक्स लि ५? 
7 राज्य टंगस्टन विकास निरम लि 2 
सातों का कुल 2893 














इस प्रकार राजकोय उपक्रमों के संचयी घाटों की राशि काफी ऊँची है । 0806 की 
मार्च 999 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट ( पृ. 73) के अनुसार इसी अवधि के 
अंत तक राजस्थान वित्त निगम का संचयी घाटा (॥९८७आणआतल्त ॥055) 80.33 
करोड़ रुपए हो गया था, जिससे इसकी 67.53 करोड़ रुपए की परिदत्त-पूँजी 
(एश्४-प० ८०४५४) का हास हो गया था । भविष्य में इसको स्थिति को सुधारने के 
लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए । 

स्मरण रहे कि संचयी घाटों की राशि 3व मार्च 4992 को 72 करोड़ रु. व 
3 मार्च 995 को 537 करोड़ रु. थी जो घटकर 34 मार्च, 998 के अन्त में 





॥. #?ए॥९ छाशाताजट३ फीट ण 89७ गि 4997-98, कट2०९6 ॥ 2000, (878, 5०श रण ५). 
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289 करोड़ रु. के स्तर पर आ गईं है । इसका मुख्य कारण यह बतलाया गया है कि 
पिछले तीन वर्षों में रजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया था । 

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण--सार्वजनिक 
उपक्रमों की कार्यसिद्धि का मूल्यांकन केवल लाभ-हानि के आँकड़ों के आधार पर नहीं 
किया जा सकता । इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, सार्वजनिक 
राजस्व जैसे रॉयल्टी, उत्पाद-शुल्क, बिक्री-कर, आय-कर, आदि के रूप में प्राप्त राजस्व व 
सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि के रूप में भी योगदान देखा जाना चाहिए । लेकिन इस बात पर 
अवश्य ध्यात दिया जाना चाहिए कि चथासम्भव उनके वित्तीय घाटे कम किए जाएँ । इसलिए 
घाटे के कारणों का उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए । उपक्रमों में कई 
कारणों से घाटे हो सकते हैं, जैसे गलत परियोजना का चुनाव (णष्छ एणु०८-उ८०८०७०7), 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव, माँग की कमो, प्रबन्ध-सम्बन्धी 
कठिनाइयों, गलत मूल्य-नीति, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति, प्रतिकूल 
श्रम-सम्बन्ध, आदि । 


पूर्व वर्षो में राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण 


राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को प्रायः भारी मात्रा में घाटे की स्थिति का सामना 
करना पड़ा है। पिछले वर्षों में घाटे की सवांधिक राशि 989-90 में 68 6 करोड़ रु की 
रही थी । 990-9] में घाटे का अनुमान 0। 2 करोड़ रु. लगाया गया था। 99-92 में 
राज्य विद्युत मण्डल को 28 9 करोड़ रु का मुनाफा हुआ जो 992-93 में 58 करोड़ रु , 
993-94 में 53.5 करोड़ रु, ।994-95 में 48 । करोड़ रु , 995-96 में 69 2 करोड़ 
रु. तक पहुँच गया । लेकिन 996-97 में 3। 75 लाख रुपये का घाटा रहा । 997-98 में 
इसके खातों में 55 9 करोड़ रु का मुनाफा दर्शाया गया है, लेकिन 2५0 की रिपोर्ट के 
अनुसार मुनाफा जरूरत से ज्यादा बतलाया गया है ) यह वस्तुतः इतना है नहीं । जैसा कि 
'पहले संकेत दिया गया है । राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता व कर्ज को अंशतः शेयर 
पूँजी में बदलने से यह अनुकूल स्थिति बनी है, जिनके अभाव में मण्डल को वस्तुतः घाटा 
ही उठाना पड़ता । सा 

(0) पूर्व में इतने भारी घादे का मुख्य करण यह रहा कि ला में निरन्तर वृद्धि 
होती गईं, जबकि विद्युत- प्रशुल्कों (श«८त्ंलंफ था) में आनुपातिक वृद्धि 
नहीं की गई । अगस्त 985 में विद्युत-प्रशुल्क में वृद्धि की गई थी, लेकिन इसके अच्छे 
परिणाम 985-86 व 986-87 के वर्षों में मिले | फिर भी घाटे की स्थिति जारी रहो ॥ 
इसका आशय यह है कि राज्य विद्युत मण्डल को घाटा कम करे में काफ़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है । 72579 के घाटे का मुख्य क्वारण ग्रामीण विद्युतीकरण में ऊँची 
लागत का आना है । ग्रामौण इलाकों में लम्बी दूरी तक लाइनें डालने में काफी खर्च उठाना 
पड़ता है । किसानों को कम कौमत पर बिजली देनी पड़ती है । ! सितम्बर, !992 से 
बिजली कौ दरों में वृद्धि की गई थी । कृषकों के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से 
बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट की गई, हालांकि लागत के 30 पैसे प्रति यूनिट आने के 
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कारण कृषकों को दी जाने वाली बिजली पर बाद में भी 85 पैसे प्रति यूनिट का 
चाटा जारी रहा । उपभोक्ताओं के लिए यह 75 पैसे प्रति यूनिट रखी गईं थी । बड़े उद्योगों 
के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट थी, जो दिल्ली, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश से कम थी । 

सितम्बर 995 में विद्युत की दरों में 0 पैसे से 23 पैसे प्रति इकाई तक को वृद्धि को 
गई । लघु उद्योगों के लिए बिजली की नई दरें 2 0 पैसे प्रति इकाई रखो गईं । 00 होर्स 
पावर तक के मध्यम उद्योगों के लिए यह 2.30 पैसे प्रति इकाई तथा 00 होर्सपावर से 
अधिक के लिए 2 35 पैसे प्रति इकाई तथा बड़ी इकाइयों के लिए 2.55 पैसे प्रति इकाई 
रखी गई । व्यावसायिक उपयोगों के लिए भी बिजली की दरें बढ़ाई गई । लेकिन घरेलू व 
कृषिगत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कौ दरें नहीं बढ़ाई गई । 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.एन. भण्डारी ने अप्रैल 
996 में पत्रिका में पाठक पीठ के अन्तर्गत लिखते हुए यह स्पष्ट किया था कि विद्युत 
मण्डल को महंगी बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने से 
प्रति दिन ढाई करोड़ रुपए का नुकसान होता रहा है। 45 लाख उपभोक्ताओं में से 37 
लाख को अनुदानित बिजली (5059अंठ5९१ 2९८७१४६४३) उपलब्ध कराई जाती 
है। प्रतिदिन विद्युत मण्डल को डेढ़ से दो करोड रु. तक का कोयला खरीदना पड़ता 
है। रेलबे व कोयला क्रम्पनियों को बड़ी मात्रा में भुगतान करना होता है । विभिल 
क्षेत्रों से करीब 50 करोड़ रुपए की बिजली प्रतिवर्ष खरीदनी पड़ती है । कील 
इण्डिया, रेलवे व राष्ट्रीय धर्मल पावर कॉरपोरेशन को भुगतान करना होता है, तभी वे 
क्रमश: कोयला, बैगन व बिजली उपलब्ध कराते हैं । राजस्थान को 00 किलो- 
मीटर दूरी से कोयला मँगाना पड़ता है तथा कोयले पर व्यय से दुगुना व्यय उसके 
परिवहन पर लगता है । ऐसी स्थिति में राज्य विद्युत मण्डल को घाटा उठाना पड़ता 
है।। 

(2) राजस्थान में विद्युत के ट्रान्समिशन व वितरण की हानि (' ४४0 7 ]05$%) 
का अनुपात 26% से घटकर 2% पर आ गया था । इस सम्बन्ध में समस्त देश का 
औसत 22% है । वर्तमान में इसे राज्य में 35% आंका गया है । एम.आर. गर्ग, पूर्व 
मुख्य अभियंत्रा और तकनीकी सदस्य, राज्य विद्युत मण्डल के अनुसार राज्य में 
बिजली की चोरी व छोजत का अनुपात 45% से कम नहीं होगा / अतः इसे प्रबल 
करके आगामी वर्षों में घटाया जाना चाहिए । बिजली कौ चोरी को भी रोका जाना चाहिए। 

6) राजस्थान विद्युत इकाइयों में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा लगे हुए हैं । 
राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की समस्या पायी जाती है । उद्योगों के वार्षिक 
सर्वेक्षण (फैक्ट्री सेक्टर) 997-98 के अनुसार राजस्थान में कुल फैक्ट्री कर्मचारियों का 
लगभग !6 9% अंश विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह लगभग [0% रहा 
है। 997-98 में राजस्थान में पूँजी-उत्पत्ति अनुपात विद्युत क्षेत्र में समस्त देश की तुलवा में 





] राजस्थान पद़िका, पाठक पीठ, 8 अप्रैल, 4996 
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काफी ऊँचा पाया गया है । पूँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने के लिए स्थिर पूंजी में जोड़े गए शुद् 
मूल्य का भाग दिया जाता है । 997-98 में राजस्थान में विद्युत-क्षेत्र में 48945 कर्मचारी 
कार्यरत थे, जबकि राज्य में सभी फैक्ट्रियों में इनकी संख्या 290357 थी ॥ 

इस प्रकार विद्युत मण्डल को ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात व अतिरिक्त श्रम (४४९८६४४५ 
॥000) कौ समस्या का सामना करना पड़ रहा है । जयपुर व अजमेर के निर्माण खण्डों में 
हजारों तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल में 32 व 220 के .वी. लाइनों 
का निर्माण करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को करोड़ों रपए दिए गए । ऐसी दशा में विद्युत 
मण्डल को घाटा होना स्वाभाविक था। 

(4) विद्युत के बिलों की राशि सही नहीं होती । बिजलो की चोरी होने से कम 
राशि के बिल बनाए जाते हैं। 987 में विद्युत मण्डल ने कोटा की एक फर्म का मामला 
सुप्रीम कोर्ट में जीता था, जिससे 7 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को 
प्राप्त हुआ था, हालांकि यह राशि 24 समान किस्तों में वसूल की गयी थी । फिर भी स्पष्ट है 
कि बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करने से स्थिति सुधरेगी । कृषि के क्षेत्र में बिजली 
की चोरी का एक कारण यह रहा है कि सामान्य प्रार्थना पत्र देने और कुए का कनेक्शन देने 
में 8 से 9 वर्ष का समय लग जाता है । कई व्यक्ति इतनी लम्बी प्रतीक्षा करने की बजाय येन- 
क्ेन-प्रकारेण अवैध रूप से विजली का उपभोग कर कुए से पानी लेना चाहते हैं । विद्युत 
मण्डल ने वर्ष 997 में नर्सरी श्रेणी कौ योजना आरम्भ की थी जिसमें प्रतीक्षा सूची 
को लांघकर अतिरिक्त राशि लेकर कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था । इस 
योजना से हजारों किसानों ने विधिवत कृषि-कनेक्शन ले लिए थे, जो अभी तक अवैध 
रूप से बिजली काम में ले रहे थे / लेकित अब यह व्यवस्था अप्रैल 999 से समाप्त कर 
दी गईं है । इस प्रकार बिजली-प्रशासन की आत्तरिक कमजोरियों से भी विद्युत-बोर्ड को 
घाटा उठाना पड़ा है । 

पूर्व में [558 को राज्य सरकार की ओर से ऋण-राशि का 50% शेयर-पूँजी 
(०१४४७) में बदलने से 57 5 करोड़ रु. के वार्षिक ब्याज की बचत हुई थी । विद्युत मण्डल 
पर केन्र व वित्तीय संस्थाओं का दबाव पड़ रहा है ताकि वह लगी पूँजी पर 3% प्रतिफल 
की दर प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करे । 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (२558) को राजस्थान राज्य विद्युत निगम 
(2870) में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया ग्रया 
है। विद्युत के वितरण-कार्य को निजी क्षेत्र में सौंपने की दिशा में प्रयास किया जा रहा 
है। सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को तीन कम्पनियों में विभाजित करने का निर्णय 
लिया गया है यथा सृजन, संचारण व वितरण । लेकिन इसे लागू करने के लिए 
कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग जरूरी है, क्योंकि इस कदम से उनके हितों की क्षति नहों 
पहुँचनी चाहिए | आशा है कि इस परिवर्तन से निजी क्षेत्र को उत्पादव च सप्लाई का 
काम ठेके घर देने से मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में कुछ सीमा तक मदद 
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मिलेगी, विद्युत की चोरी पर अंकुश लगेगा और बिलों की वसूली में सख्ती को जा 
सकेगी । 

प्रथम चरण में अलवर व सवाईमाधोपुर जिलों में विद्युत-विदरण व बिल वसूली का 
काम ठेके पर दिया गया है । आगे चलकर पाली, जोधपुर, सिरोही व जोधपुर जिलों में यह 
व्यवस्था लागू को जाएगी । 

राज्य में विद्युत-नियामक आयोग (5छ8२0) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जनवरी 
2000 में स्थापित किया गया है जो राज्य विद्युत निगम के कार्यों का नियमन करेगा और 
विद्युत के ट्रान्समिशन व सप्लाई के लाइसेंस जारी करेगा । 

आशा है विद्युत के क्षेत्र में भावी सुधारों से इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा और 
राज्य विद्युत निगम की वित्तीय दशा में आमूल-चूल परिवर्तन सम्भव हो सकेगा । 

सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव--सार्वजनिक 
उपक्रमों की दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कौ थी, 
जो साप्ताहिक पत्रिका ](७॥80९७) के मार्च 4 व 2।, 987 के अंकों में प्रकाशित हुईं 
थी । मई, 987 में स्वर्गीय प्रोफेसर सुखमाँय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आर्थिक सलाह- 
कार परिषद्‌ (800॥णण)० #0५5०५ (0०णा८॥) ने प्रधानमंत्री को 000॥0 8ए/थ॥56 # 
॥0॥4 : 8076 (१७एश॥ [55७९५ पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों 
को व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए 
गए थे । 

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रों में सावंजनिक उपक्रमों व 
अलग-अलग इकाइयों की समस्याओं के हल के लिए विशिष्ट समाधान ढूँढ़ने होंगे । समिति 
ने सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन-क्षमत्ता के उपयोग को बढ़ाने पर बल दिया था । 

जिस प्रकार देश को अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता 
है, उसी प्रकार राजस्थान की नियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य- 
कुशलता व उपलब्धियों का विशेष महत्त्व माना जाता है । इसलिए इनकी लाभप्रदता में 
सुधार करने के लिए उप-क्रमानुसार कार्यक्रम बनाए जाने आवश्यक हैं । पिछले वर्षों में इस 
सं क निम्मे सुझाव सामने आए हैं जिन्हें कार्यान्वित करने से स्थिति में आवश्यक सुधार 


(॥) प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि--सार्वजनिर्क 
उपक्रमों के प्रमुख अधि-कारियों व पूर्णकालिक प्रबन्ध संचालकों को कम से कम पाँच 
वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रबन्ध में व्यवसायीकरण की नितांत आवश्यकता 
है । दो वर्ष की अवधि के डेप्यूटेशन पर अध्यक्षों व प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से 
प्रबन्ध में दक्षता व निरन्‍्तरता नहीं आ पाती है 

(2) स्वायत्तता (8॥०४०ा०पा७)--सा्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों को 
काम करे में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि वे उपक्रम के हित में शीघ्रता से सही 
अर ले सकें । मंत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध में उचित तालमेल स्थापित होना 
चाहिए । 
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(3) लेखादेयता (8॥०८०७॥४॥॥५)--जहाँ एक तरफ प्रबन्ध में स्वायत्तता दी जानी 
चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ प्रबन्धकों पर कार्य-सिद्धि के सम्बन्ध में अधिक जिम्मेदारी भी 
डालो जानी चाहिए । इसको कारगर बनाने के लिए प्रबन्धकों में मेमोरेण्डम ऑफ 
अण्डर-स्टेण्डिंग (५१07)5) भरवाए जाने चाहिए, जिनमें आवश्यक विचार-विमर्श के 
बाद उप-क्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वर्णन होना चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर 
इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू किया गया है, हालांकि उनके परिणामों का 
मूल्यांकन करने में अभी समय लगेगा । 

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित संतुलन व तालमेल स्थापित किया जाना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रतियोगी वातावरण में काम करने वाली इकाइयों व अन्य प्रकार को 
इकाइयों में अन्तर किया जाना चाहिए । 

(4) औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजतरिक उपक्रमों में श्रम 
को प्रबन्ध व पूँजी में साझेदारी दी जानो चाहिए, जिससे श्रमिकों का उत्पादन व उत्पादकता 
६३३ मैं अधिक योगदान मिलेगा । इस दिशा में मजदूर-संघों का समुचित सहयोग वांछित 

गा 

(8) अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या का समाधान यह होगा कि उनको प्रशिक्षण देकर 
अन्य प्रकार कौ क्रियाओं में लगाया जाना चाहिए । इसके छिए सार्वजनिक उपक्रमों का 
विविधीकरण (0॥४८5॥८७॥ण) किया जाना चाहिए। 

(6) निरन्तर घाटा उठाने बाली इकाइयों को बन्द कर देना चाहिए तथा श्रमिकों को 
अन्य कामों में लगाने को जिम्मेदारी सरकार को अपने कंधों पर लेनी चाहिए। 

(7) चुने हुए उपक्रमों के निजीकरण (श४5»॥०॥१) के प्रयास किया जाना चाहिए । 
यह प्रारम्भ में प्रबन्ध के सम्बन्ध में किया जा सकता है, तथा बाद में स्वामित्व के सम्बन्ध में 
किया जा सकता है । यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को वार्षिक लीज को निर्धारित राशि 
पर निजी व्यक्तियों द्वार चलाने का निर्णय किया जाए तो उसके लिए भी प्रयास किया जा 
सकता है । लेकिन इस सम्बन्ध में सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना तथा राजकीय ऊनी 
मिल्स, बीकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं, क्योंकि लीज की राशि 
का भुगतान न होने से न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो 
जाते हैं। 

(8) राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन 
करवाना चाहिए जिनमें पिछले पाँच-सात सालों से लगातार घाट हो रहा है ओर भविष्य में 

भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते । उनकी रिपोर्टों पर 
शीघ्र व उचित कार्यवाही होनी चाहिए । 

(9) जिप्त प्रकार केद्ध काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर श्वेतपत्र तैयार करने का 
विचार रखता है, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी इनके सम्बन्ध में एक श्वेतपत्र बनवाना 
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चाहिए, जिनमें इनकी मूलभूत समस्याओं पर उपक्रमानुश्तार विचार किया जाना चाहिए त्रथा 
अविष्य में सुधार के लिए सुझाव पेश किए जाने चाहिए । इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में 
विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है । हाल हो में केरल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों के सम्बन्ध में एक विस्तृत श्वेत-पत्र प्रकाशित किया है जो इनके सुधार में काफी 
मदद देगा । 

आशा है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान में आगामी वर्षों में सार्वजनिक 
उपक्रमों की वितीय दशा में सुधरर होगा जिससे इनके भावी विकास के लिए साधन जुटाने 
में मदद मिलेगी । पिछले वर्षो में इनमें घाटे की दशा के पाए जाने के कारण आम जनता में 
इनकी उपयोगिता व उपादैयता के सम्बन्ध में काफी संदेह उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें दूर 
करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है । 
'एक मजबूत, कार्यकुशल व प्रावैगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता 
है, तथा एक दुर्बल, अकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्याण बना 
देता है । अतः इस क्षेत्र को अधिक मजीव व अधिक सबल बनाना सभी के हित में होगा। ये 
पंचवर्षीय योजनाओं कौ वित्तीय व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । 
इनकी बचतो का उपयोग आर्थिक विकास में किया जा सकता है । 

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों (8७॥९ ८ए/शए४5९७) के बारे में रिपोर्ट 
देने के लिए मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अक्टूबर, 99 
में किया गया था | समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 992) में निम्न सात उपक्रमों की 
वित्तीय स्थिति पर विचार किया था । गंगानगर शूगर मिल्स लि., राजस्थान राज्य बीज निगम 
लि , राजस्थान जल-विकास निगम लि , राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., राज्य सहकारी 
विषणन संघ, श्री केशोराययटन सहकारी शूगर मिल्स लि , तथा गंगानगर तिलहन ग्रोसेसिंग 
मिल्स लि , गजसिंहपुर । 

दूसरी रिपोर्ट में राजस्थान भूमि विकास निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम लिं., 
(खासा कोठी जयपुर व आनन्द भवन, उदयपुर), सहकारी भेड़ ब ऊन विषणन संघ लि , 
तथा राज्य सहकारी आवास संघ लि., नामक चार राजकीय उपक्रमों को वित्तीय स्थिति की 
समीक्षा की गई थी ।इसके सुझाव सरकार को पेश किए गए थे । 

ग़जकीय उपक्रम्ों में कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें 7980-8 से 7994-95 के 5 
वर्षों में से अधिकांश वर्धो में घाटा रहा है । राजस्थान एग्रो-उद्योग निगम लि., को 
लगातार पद्रह वर्षो तक घाटा हुआ है । राज्य लघु उद्योग निगम लि., को बारह वर्ष तक 
व राज्य बीज निगम लि को दस वर्षो तक घाय रहा है । राजस्थान एग्रो-उच्योग विगम लि 
को ]995-96 व 996-97 में भी घाटा हुआ है । इस प्रकार इसे सदैव घाटा होता रहा है। 

अन्य उपक्रम जिन्हें उक्त अवधि (5 वर्ष कम) में अधिकांश वर्षों में घाट रहा है, 
उनके भाम इस प्रकार हैं-.राजस्थान भूमि विकास निगम (आठ चर्ष), राजस्थान पर्यटन विकार्स 
निगम लि., (आठ वर्ष), राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन संघ लि , (आठ वर्ष), ग़ज्य 
सहाकारी उपभोक्ता संघ लिवर्ष), सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा/ (सात बर्), 
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गंगापुर सहकारी स्पिनिंग . (सात वर्ष), केशोरायपटन सहकारी शूगर मिल्स लि , (आठ 
मिल्स* लि. (सात वर्ष), श्रीगंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिलस लि., गजसिंहपुर 
(पिछले तेरह वर्ष से लगातार), राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम सल्फाइड 
फैक्ट्री) डोडवाना (दस वर्ष), आदि, आदि । 

भविष्य में राजकीय उपक्रमों के घाटों को पूर्ति बजट से करना सम्भव नहीं होगा । 
अतः इनकी वित्तोय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गए हैं । इनमें से 
कुछ को बंद करना होगा, और कर्मचारियों को वैकल्पिक स्थानों या विभागों में काम पर 
लगाना होगा । कुछ का निजीकरण किया जा सकता है, जैसे होटल जैसी क्रिया को निजी 
क्षेत्र भें देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है । कुछ की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके 
उन्हें लाभ में लाने का प्रयास किया जा सकता है । 

राजस्थान भूमि विकास निगम ने ॥99। में कोई फार्म-विकास क्रिया संवालित नहीं 
की थी | इसका समग्र घाटा 4 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि इसको परिदत्त पूँजी 20 
करोड़ रुपए ही थी । निगम को व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को लगभग 70 करोड़ 
रुपए कर्ज के चुकाने थे । इसे किसानों से लगभग 84 करोड़ को बकाया राशि वसूल करनी 
थी, जबकि इंदिरा गाँधी नहर परियोजा क्षेत्र में सरकार द्वारा बकाया कर्जो की वसूली रोक 
दी गई थी । इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम कौ अनुमति के अपनी भूमि बेच 
देते थे । ऐसी स्थिति में इस निगम का कार्यरत रहना कठिन हो गया था । सरकार ने इसे बंद 
करने का निर्णय किया है । सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने इस निगम के काफी कर्मचारी 
अन्य उपक्रमों में लगा दिए हैं और शेष कर्मचारी भी इस प्रकार अन्यत्र काम पर लगा 
दिए जाएँगे। 

99-92 में सरकार ने राज्य वन विकास निगम लि. को बंद कर दिया था । 
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. को भी बंद कर दिया गया है तथा इसकी स्थिर घरि- 
सम्पत्तियाँ इन्स्ट्रमेण्टेशन लि., कोटा को हस्तान्तरित कर दी गई हैं, जो एक केन्द्रीय 
क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है । राजस्थान राज्य टेंगस्टन विकास निगम लि. की 
दंगस्टन- क्रिया हिन्दुस्तान जिंक लि. को हस्तान्तरित कर दी गई है । राज्य टेनरीज लि. 
में सरकारी शेयर पूँजी एक निजी उद्यमकर्ता को हस्तान्तरित करने का समझौता किया 
गया है । राज्य केमिकल वर्क्स की सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री बन्द पड़ी है । राज्य 
सरकार के सॉल्ट-ब्क्स, पचपदरा भी 992-93 से बन्द हैं । बन्द पड़ी इकाइयों से 
वार्पिक खाते प्राप्त नहीं हुए हैं । 

यूर्व में सरकार ने निम्व उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया था है 

(2 राज्य कृषि-उद्योग निगम, (४) हाई टेक ग्लास फैक्ट्री, कल (जो गंगातगर 
चीनी मिल की एक इकाई है), (४४2) श्रीगंगानयर सहकारों तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., 





+ अब स्पिनफेड में शामिल । 
। १० पाटाफुत्ततटड थी रण सिश्ुम्नोगय मि 99]-92 0 994-95 गा, 4997 
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गजसिंहपुर तथा (/») लाडनूं व चूरू की ऊनो मिलें जो राजस्थान लघु उद्योग निगम के 
अधोन थीं । (५) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लि. (सत ईसबगोल फैक्ट्री, आइम 
प्लान्ट व फैक्ट्री, अलवर) अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में भी मजदूरों के हितों की रक्षा करे 
हेतु उचित निर्णय लैने होंगे । राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को 99-92 से 
997-98 को अवधि में निरन्तर साव्र वर्षों तक लाभ ग्राप्त हुआ था | 994-95 में लाभ की 
राशि 24 । करोड़ रु. रही थी जो बाद के वर्षों में घटो, लेकिन फिर भी इसे 997-98 में 
लगभग 4 करोड़ रु का मुनाफा प्राप्त हुआ । 998-99 में इसे लगभग 50 करोड़ रू. का 
घाटा हुआ था तथा 999.2000 में इससे भी अधिक का घाटा हुआ है, जिसके पीछे 
रोडवेज के कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार, अवैध रूप से निजी बसों का घड़ल्ले से संचालन, निजी 
बसों की तुलना में रोडवेज की बसों का अधिक कियया, आदि तत्त्व जिम्मेदार भाने गए हैं । 

व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ (९0/79) ने अगस्त 99 में 
राजस्थान के सभी राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों के अध्ययन पर एक विस्तृत रिपोर्ट 
प्रस्तुत की है जो एक अनूठा प्रयास है ॥ इसमें सभी राज्य स्तरीय सार्वजनिक व सहकारौ 
उपक्रमों को विद्वीय कार्य-सिद्धि पर क्रमवार विचार किया गया है, जो 990-9। तक के 
आँकड़ों पर आधारित हैं । 

इसमें 5५४0, विश्लेषण लागू किया गया है जिसके अन्तर्भत क्रमशः $0शाहाफ 
शर्बाता९55, 0909ग्रणां।५ 270. 7९०४५ (शक्ति , कमजोरी, अवसर व 
सम्भावित खतरा या धमकी ) प्रत्येक उपक्रम के लिए अलय-अलग देखे जाते हैं और 
फिर यह तय किया जाता है कि उसे चालू रखना है अथवा बंद करना है । इस प्रकार के 
विश्लेषण में प्रत्येक उपक्रम को शक्ति के बिन्दु, कमजोर बिन्दु, आगे के विकास के 
अवसर के बिन्दु तथा उसके लिए सम्भाविव खतरों के बिन्दु अलग-अलग निर्धारित किए 
जाते हैं और फिर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाता है। 

उपर्युक्त अध्ययन में निम्न सात उपक्रमों को बंद करने की सिफारिशें की गई 
थीं-धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, टेनरीज लि., भूमि विकास 
निगम, बन विकास निगम, इलेक्ट्रोनिंक्स लि., तथा टंगस्टन विकास निगम लि. । 
सम्भवतःराज्य सरकार ने इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की*इकाइयों 
को बंद करने का निर्णय लिया है । ऐसी रिपोर्ट पहली बार किसी राज्य के लिए तैयार को 
गईं है । कांग्रेस की नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद जनवरी !999 में सार्वजनिक 
उपक्रमों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तीन सदस्यों की समिति गठित को है, जिसकी 
सिफारिशों के आधार पर इनकी भावी पुनर्रचना का प्रयास किया जाएगा। 

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नहं नीति में निरंतर घाटे में चलने बाली 
इकाइयों में श्रमिकों की छंटती, पुनर्प्रशिक्षण, उनको नए काम में लगाने को नीति लांगूं कले 





॥ 8. 7240 & ए. इलापशट३७, रधआालधारंकह मैं 50७० [,७ल। एच॥ट थि॥शछ़शि 0 
छन्‍अुं६७३३, 3७20०5६ /994. 
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का निर्णय लिया है। राज्य सरकार को भी इस दिशा मे आवश्यक कदम उठाने चाहिए । 
लेकिन इसके लिए मजदूर-सघों से बातचीत करके ही कोई उचित मार्ग निकला जा 
सकता है। भारत सरकार की श्रम-सदघी बहिर्गमन नीति का विरोध किया गया है। इससे 
बेरोजगारी उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो गया है। 

अत विभिन्‍न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण 
करके सरकार को एकश्वेत-पत्र (८9०००) निकाल कर इनके सम्बन्ध में अपनी 
भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। तभी इनकी स्थिति मे स्थायी सुधार हो सकता है। इनमें 
से कुछ इकाइयो को आपस मे मिलाने. रुग्ण इकाइयों को बद करने तथा इनके कार्य 
संचालन को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार को कुछ कडे कदम उठाने चाहिए, 
अन्यथा लगातार घाटे मे चलने वाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय स्थिति को कभी दुरस्त 
नहीं होने देगी। इस सम्बन्ध मे प्रति वर्ष 0४6 की रिपोर्ट मे दिए गए सुआवो पर विशेष 
घ्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध लाम-हानि का आकलन भी अधिक सही व अधिक 
सुनिश्चित होना चाहिए। केवल हिसावी-समायोजन (8०००७॥ाह-॥0]ए४थ॥) से 
सतोष नहीं करना चाहिए। 

राजस्थान में स्थापित राजकीय उपक्रमों को सुव्यवरिथत (६#थ0॥6) करने 
की दृष्टि से श्री राजसिंह निर्वाण, पूर्णकालिक सदस्य, राज्य योजना बोर्ड, के 
संयोजकत्व में जून 999 में '*राजकीय उपक्रमों के पुनर्गठन, सशक्तिकरण, व 
विनिवेश त्तथा औद्योगिक विकास* समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्‍न 
सवैधानिक निगमो,/बोर्डों व पंजीकृत कम्पनियो की प्रथम चरण मे समीक्षा करके अपना 
प्रतिवेदन 5 मई, 200॥ को राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किय!। दूसरे चरण में सहकारी 
(राजकीय) उपक्रमो की समीक्षा की गई है। 

समिति की प्रमुख सिफारिशे इस प्रकार हैं।- 

(0) समिति ने निम्न सात सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की 
है- हथकर्घा विकास निगम भूमि विकास निगम जल विकास निगम, कृषि उद्योग निगम, 
टगस्टन विकास निगम, इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तथा टेनरीज लिमिटेड। 

(2) इसने पर्यटन विकास नियम व होटल निगम के पूर्ण निजीकरण की 
सिफारिश की है। 

(3) समिति ने श्रीपंगानयर शूगर मिल को बन्द करने तथा इसकी शराब इकाई 
को सरकार से अलय करके निजी हाथों मे सौंपने की सिफारिश की है। 

(4) निम्न ग्यारह इकाइयो के विलय, कामकाज के बटवारे अथवा कुंछ शेयर निजी 
क्षेत्र को बेच देने की आवश्यकता बतलाई है। राजस्थान वित्त निगम, रीको, राजरथान 
माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड, खनिज विकास निगम, भण्डारण (वियर हाउसिंग) निगम, 
लघु उद्योण निगम, आवासन मण्डल, बीज निगम, रोडवेज, कृषि विषणन निगम तथा 
पुल व निर्माण निगम। 


। पूर्वाद्धत रिपोर्ट मार्च 200तथा दैनिक भास्कर 3 दिसम्बर 200 
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0) इसमे रीको की उत्पादक इकाइयो को या तो बन्द करे अथवा बेच दे । दूसरा 
कामकाज दो भागों में बाट दे- एक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु और दूसरा 
विनियोग के लिए। ७ 

(9) लघु उद्योग निगम मे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (५२७) के जरिए कर्मचारी 
कम करे। 

(9) रोडवेज को क्षेत्रवर अलग-अलग कम्पनियों मे बाँट देने की सिफारिश की गई 
है। राष्ट्रीय मार्गों की सख्या को बढाने का सुझाव दिया गया है। 

(।५) आवासन मण्डल को एक निगम मे बदलने व आशिक रूप से निजी हाथो मे 
सौपने तथा इसके कामकाज मे व्यापक सुधार करने के सुझाव दिए गए है। 

आशा है राज्य सरकार समिति की सिफारिशो पर उचित निर्णय लेकर सरकारी 
उपक्रमो में सुधार की दिशा मे आवश्यक कदम उठाएगी। 


[_अ्रश्न ] 

वस्तुनिष्ठ प्रश्न 

, राजस्थान मे अब तक सबसे ज्यादा सचित घाटा किस उपक्रम को हुआ है? 
(अ) राज्य विद्युत मण्डल (ब) राजस्थान विच निगम 


(स) राज्य कृषि-उद्योग निगम लि... (द) हथकरघा विकास निगम लि. (अ) 
2, राजकीय उपक्रमो की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 

(अ) अतिरिक्त स्टॉफ मे कमी (ब) टेक्वोलोज़ी का उन्नयन 

(स) उचित कीमत+-निर्धारण (द) सभी (द) 
3. निम्न में से कौन-सा उपक्रम निगम (००एण70०7) नहीं माना जाएगा? 

(अ) राज्य विद्युत मण्डल 

(ब) राज्य सडक परिवहन निगम 

(स) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि 

(द) राजस्थान वित्त निगम (स) 
4. निम्न मे से राजस्थान का कौन सा राजकीय उपक्रम बन्द है? 

(अ) राज्य वन विकास लि 

[ब) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पचपदरा 

(स) राज्य केमिकल वर्क्स (स्रोडियम सल्फाइड फैक्ट्री), डीडवाना 

(द) सभी 
अन्य प्रश्न 
4. राजस्थान मे सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिस्धि का परिचय दीजिए तथा, 

इसको सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए। 
2. सक्षिप्ठ टिप्पणी लिखिए- 

() राज्य विद्युत मण्डल का घाटा, 

(॥) राज्य सरकार के उपक्रमों की वित्तीय कार्यसिद्धि, 

(0) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो की लामप्रदता को बढाने के उपाय। 





निगमों की भूमिका 
(छ66 ० एछहिलाप 00770/नॉ०णाऊ 
॥रवप्डॉतता 02780.ञाञ०॥) 





राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें अगस्त, 
986 में पुन्गठित सरकार को उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद्‌ भी शामिल 
है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री हैं । यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा 
करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगों 
को समय-समय पर दो जाने वाली सुविधाओं व रियायतों का जायजा लेती है। 

राज्य में विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों के विकास से सम्बद्ध विभाग, संगठन चा निगम इस 
प्रकार हैं... 

() मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग- 

(0 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. (रीको) 

(४) राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी.) 

(४) सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (बो.पी.ई.) 

(2) ग्रामीण व लघु उद्योगय- 

(0 उद्योग निदेशालय 

#४) खादी व ग्रामोण उद्योग बोर्ड 

(४४) हेथकरघा विकांस निगम 

(४) राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) 

(3) इनके अलावा निम्न केद्रीय संगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक 
विकास में सहयोग देते हैं- 


(०. लघु उद्योग सेवा संस्थान 
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(४) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई ) 
(७) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईं एफ.सी आई.) 
(8) राजस्थान सलाहकर संगठन लि. (राजकोन) (जिसका प्रवर्तन भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया गया है) । 
हम नौचे रौको, राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम के कार्यों व 
उनकी प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ में अन्य संस्थाओं व संगठनों का 
संक्षिप्त परिचय देंगे। 


. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. (रीको) 
(ए७95७0७॥ 5४६ [॥-तए्5(एंश 0९एश०एफ्ारए शाप्र तरण्शाशशा 
एणफणनाणा 70.) (रा (0) 


इसकी स्थापना 4969 में हो चुकी थी, लेकिन नवम्बर, 979 में राजस्थान 
राज्य खनिज विकास निगम (0?5)भ00) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको का 
कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया ॥ इसे कम्पनी अधिनियम, 
956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में स्थापित किया 
गया था। 

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 

(0 प्रोजेक्टों का चयन करना, उनके लिए आशय-पत्र (८॥०४ ० 7(थ0 व औद्योगिक 
लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से मिलकर या स्वयं उनका क्रियान्वयन 
करना । 

(४) राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहन देना और उनका 
संचालन करना । 

॥%४) प्रोजेक्टों की तस्वीरें (#०७८४ 970॥25), प्रोजेक्टों की रूपरेखाएँ (ज़णुंध्ण 
एण्थ्गरा5) व प्रोजेक्ट-रिपर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना । 

(४१) उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, 
औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों को स्थापना के लिए फैक्ट्री-शेड 
उपलब्ध करना। 

(५) मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तोय सहायता की व्यवस्था करना 
जिसके निम्न रूप हो सकते हैं-- 

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अन्तर्गत 

अवधि-कर्ज (धयग [0895) देना । 

(आ) शेयरों का अभिगोपन (छाव#श्य098) करना तथा उममें प्रत्यक्ष अंशदान करता 
इसे शेयर-पुँजी या इक्विटी में भाग लेना (व्वृणं७ एशधंण-ए००) कहते हैं। 
अभिगोषपन की प्रक्रिया में शेयर बिकवाने की व्यवस्था की जाती है, जबकि 
प्रत्यक्ष अंशदान में स्वयं रीको कुछ शेयर खरीद लेता है 


ह 


औद्योगिक विकास में विभिन्न विगमो की भूमिका 37] 


(३) भारतीय ओद्योगिक विकास चैंक की तरफ से सीड पूँजी (इल्‍०त (शा) 
उपलब्ध करना, जो नए उद्यमकत्तां के अंशदान (काणााणरा ५ ८ता॥॥#ए0णा) 
को कमी की पूर्ति के लिए मामूली सर्विस चाज पर उपलब्ध की जाती हे । 

(ई) बिक्री कर को एवज में व्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा 

॥0॥ प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करना । 

इस प्रकार रैको औद्योगिक विकास व विनियोग से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण कार्य 

सम्पादित करता है । 

साधन (२९४००:८८७४)- रीको के वित्तीय साधन शेयर पूँजी, ऋणपत्रो, भारतीय 
औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्दित सहायता व राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज तथा स्वय के 
रिजर्व व बचतो से बने हैं। 3] मार्च 2003 को इसकी परिदत्त शेयर पूँजी लगभग 68.60 
करोड रु थी (अधिकृत पूँजी 75 करोड रु)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजी में अपना 
अंशदान देती है। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
(सिंडबी) से पुनर्वित्त के रूप में सहायता प्राप्त करता है। जनवरी 995 मे इसने ।4 5% 
ब्याज की दर पर 250 करोड रु के अपरिवर्तनीय बाड पहली बार जारी किए थे जिनसे 
आवश्यक धनराशि प्राप्त हो गई थी। ! जनवरी, 2002 को इसका पूरा भुगतान किया जा 
चुका है। 999-2000 मे रीको ने।3.5% की ब्याज-दर पर 288,05 करोड रु. के 
बांडना जारी किए थे। 

. पाधाने रैको के कार्य की प्रगति को देखकर इसे पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी 
हैं ।रीको अब साधारणतया 4 करोड़ रुपये तक के अवधि-कर्ज स्थीकृत कर सकता 
है । यह 0 करोड़ रुपये को लागत वाले प्रोजेक्यें को वित्तीय सहायता दे सकता है । इसमें 
फछ की साझेदारी भी होतो है । इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टों के लिए अखिल 
भारतीय संस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है । 


सितम्बर, 976 में (॥987) ने रौको को वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की 
थी, जिसके बाद इसको विनियोग-सम्बन्धी क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई है । साधारणतया 
रीको संयुक्त क्षेत्र (090 5००७०) की परि-योजनाओं को शेयर पूँजी (००४४७) में 26% अंश 
लेता है (जहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं) तथा सहायता-प्राप्त परियोजनाओं 
(३७४३।९6 0००७) की 0% से 5% तक शेयर पूँजी लेता है । 

इसकी दो सहायक कम्पनियाँ (30099तीश$ (णा-एथआ<») इस प्रकार रही है: 

(0 राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि. (ए८-), 6) राजस्थान इलेक्ट्रोतिक्स लि. रहा.) । 
अब यह बंद कर दी गई है तथा इसको परिसम्पत्तियाँ इस्ट्ूमेण्टेशन लि. कोटा को हस्तान्तरित 
कर दी गई हैं । यह पहले टी.वी. सेट बनाया करती थी | 

मार्च 2003 तक रीको द्वारा 286 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए 2:33 जिनमें 47,27 

अद्योगिक इकाइयों कार्यरत हैं इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट पिछड़े क्षेत्रों में लगाए हैं तथा 


4... 340 4फण्क्ष रक्कूजा 2002-2003, 9 7. 
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कुछ जनजाति क्षेत्रों में लगाए हैं । इस प्रकार रोको पिछड़े क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के विकास 
के लिए प्रयलशौल रहा है । 

# . बर्तमान में गैको की स्वयं की दो परियोजनाएँ इस प्रकार हैं--घड़ी व टू-वे रेडियो 
संचार-उपकरण परियोजनाएँ, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. नामक टी.वी. इकाई में पहले 
टेलीविजन सेट्स बनाए जाते थे, लेकिन जैसा कि पहले बदलाया गया है अब यह बंद कर 
दी गई है । 

रीको की वाच एसेम्बली इकाई ने लाउडस्पीकर, डिजिटल क्लॉक, विद्युत इमरजेन्सी 
लाइट्स आदि के निर्माण कौ योजना बनाई है । घड़ियों की उत्पादन- क्षमता बढ़ाने का 
कार्यक्रम बनाया गया है। अब तक कई लाख घड़ियाँ एसेम्बल को जा चुकी हैं । 

रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापना को प्रोत्साहन दिया है । 
संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न॑ बनाती हैं  रीको 
ने स्वयं के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र) , संयुक्त क्षेत्र व सहायता- प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने 
का प्रयास किया है । कुछ प्रोजेक्टों में विदेशो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है । 
आशा है रीको के प्रयतों से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के | 
पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा । 

रीको इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित रूप से ध्यान दे रहा है । 
985-86 में इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य 70 करोड़ रुपए था जो 99 में 
बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया । इसकी इलेक्ट्रोनिक्स की इकाइयाँ लघु, मध्यम व बड़ी 
सभी आकार की हैं और उनका निरन्तर विकास किया जा रहा है । सबसे अधिक व॑ 
महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं-एलाइड इलेक्ट्रो-निक्स एण्ड मेग्नेटिक्स लि 
उदयपुर (फ्लोपी डिस्केट के लिए), राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इस्स्ट्रमेण्ट्स लि., जयुपर 
(इलेक्ट्रोनिक दुग्ध-विश्लेष॥, आदि के लिए), सेम्टल इण्डिया लि., भिवाड़ी (टीवी 
पिक्चर ट्यूबों के लिए), बहुबली इलेक्ट्रोनिक्स लि. अजमेर (ऑडियो मेग्नेटिक टेप्स के 
लिए) सेम्कोर ग्लास लि., कोटा का टीवी ग्लास शेल्स प्रोजेक्ट, इन्स्ट्रमेण्टेशन लि. का 
इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स तथा मोदी ए.आरई. का मोडेम्स (॥00८॥5), आदि । 

सेम्कोर ग्लास लि. को तरफ से कलर 9 ग्लास शेल्स का प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए 
की लागत से कोय में स्थापित किया जा रहा है । इसके अलावा प्रथम इकाई में ग्लास शेल 
के लिए इसमें 20 करोड़ रुपए का विनियोग होगा । इलेक्ट्रो-निक्स स्विचिंग सिस्टम्स 
प्रोजेक्ट, कूकस (जयपुर) में स्थापित किया 'गया है । इसकी लागत 50 करोड़ रुपए 
अनुमानित है । 

अन्य कई इलेक्ट्रोनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन व विकास के विभिन चरणों में हैं । 
इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है और भविष्य में 
यह देश में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास कर लेगा । 


औद्योगिक विकास में विभिन्न विययों को फूमिका उप 
994-2002 की अवधि में वर्षवार प्रोजेक्ट-क्रियान्वयन की प्रगति इस प्रकार 


वर्ष 994-95 में रोको निम्न परियोजनाओं को आकर्षित करने में सफल रहा है 
वोल्टाज इन्टरनेशनल लि. (इन्टाग्रेटेड ग्रेनाइट का निर्माण करने के लिए), पौरामल 
एन्टपप्राइबेज लि. (रक्त को थैली का निर्माण करने केलिए), ग्रेपको निटपिन लि (मार्बल 
खनन व प्रोसेसिंग के लिए), गुजरात टेलीफोन केबल लि (इन्टोग्रेटेड जेली फिल्ड 
टेलीफोन केबल्स, जोईन्टिंग किट्स, रेडियो पार्ट्स व पावर जेनेरेटर के लिए) तथा प्रेरणा 
पिन्टेक्स लि. (टेक्सटाइल का सामान बनाने के लिए) एवं अन्य इकाइयाँ । 

वर्ष 995-96 में इसने 64 बड़े प्रोजेक्टों से टाई-अप किया है, जिससे 3486 
'कऐड़ रपए का विनियोग सम्भव हो सकेगा । 995-96 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की 
मदद से 6 औद्योगिक प्रोजेक्ट आकर्षित किए गए जिनमें 705 करोड़ रु. का 
विनियोग होगा । इनमें ग्लास शैल व जीएलएस लेम्प्स के लिए फिलिप्स इण्डिया लि, 
फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों व व्हाइट माल के लिए इलेक्ट्रोलक्ष लि , पैकेजिंग उद्योग को स्याही 
के लिए भोन्टारी उद्योग लि,, स्पोर्ट्स कारों के लिए कमल सेबर मोटर्स लि , सिलीकोन्स 
के लिए सिलोकोन्स उद्योग लि. तथा सौआर कोयल्स के लिए महीद्वा एण्ड महीद्धा हैं । 

996.97 में रौको ने 28 बड़े प्रोजेक्टों के साथ टाइ-अप किया जिनसे लगभग 
259 करोड़ रु. का विनियोग हो सकेगा | 4990-9] से 996-97 तक 37 प्रोजेक्टों 
में 380 करोड़ रु. का विनियोग आकर्षित हुआ । 

996-97 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से निम्न चार प्रोजेक्टों में 953 5 
करोड़ रु. का विनियोग आकर्षित हुआ । उनके माम इस प्रकार हैं : सेम्कोर ग्लास लि. 
(कलर टी.वी. ग्लास शैल्स के लिए) (इकाई ), मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि. (मौको) (ईघन- 
इन्जेक्शन-ठपकरण के लिए), कम्प्यूकोम टेक्नोलोजीज प्रा. लि. (कम्प्यूटर सोफ्टवेयर 
के लिए), रोयल इण्डिया ज्यूलरी विनिर्माण कम्पनी लि. (स्वर्ण आभूषण के लिए) । 

१997-98 में कुल स्वीकृतियों का 38% सैकण्ड हैण्ड सुल्जर लूम्स प्रोजेक्ट्स 
($ण:श [.०णा5$ ?/0]०८७) के लिए दिया गया । अवधि-कर्ज का 45% टेक्स-याइल्‍स व 
होटल उद्योग के लिए दिया गया । इस अवधि में 75% अवधि-कर्ज का लाभ जयपुर व 
भीलवाड़ा जिलों में स्थित परियोजनाओं को मिला है । 

998-99 में रीको द्वारा स्वीकृत अवधि-कर्जों का आये से ज्यादा अंश चालू 
कम्पनियों को विस्तार/ विविधीकरण/वित्त-स्कीम/उपकरण-पुनर्वित्त तथा कार्य - 
शील पूँजी या विकसित/विशिष्ट कर्ज के रूप में दिया गया | इससे अवधि-कर्ज में 
गुणात्मक परिवर्तन हो पाया है । अवधि-कर्ज के 49 प्रोजेक्टों के स्वीकृति प्रदात की गई । 
इन्रास्टरक्चर के विकास पर विशेष ध्यात केद्ित किया गया है। 

999-2000 में बिजीनेस प्रोमोशन सैल के प्रयासों से ,,837 करोड़ रु. का 
निवेश निम्न किस्म के उपक्रमों में किया गया है--जयपुर व उदयपुर में कोका कोला 


उत4 साजस्थाव की अर्थव्यवस्था 


की बोटलिंग के लिए हिन्दुस्तान कोका कोल लि., जोधपुर व अलवर में पेप्सी को 
नोटलिंग के लिए वरुण ब्यूअरीज लि., जोधपुर में ताज होटल्स द्वार डीलक्स होटल, यार्न 
ऑसेसिंग के लिए गिनी इन्टरनेशनल लि., इन्सुलेटेड वायर्स व केबल्स के लिए पेरामाउण्ट 
ऋम्यूनिकेशन्स लि., शेविंग ब्लेड व रेजर्स के विस्तार के लिए इण्डियन शेदिंग प्रोडक्ट्स 
'लि., सोप्टवेयर्स के लिए कोम्प्यूकोम सोफ्टवेयर्स लि., कलर पिक्चर ट्यूबों के ग्लास 
पार्ट्स के लिए सेम्कार ग्लास लि., वेट ग्राउण्ड केल्सियम कार्बोनेट के लिए 20 माइक्रोन्स 
लि,, कॉटन यार्न शोटिंग के लिए एस. कुमार्स सिनालेब्स ($979995) लि., जोजोबा- 
बागान व प्रोसेसिंग के लिए आर एस बी प्रोजेक्ट्स लि., तथा एस्बेस्ट्स शीटों आदि के 
'लिए रूफिट इण्डिस्ट्रीज लि. । 

इसके अलावा 999-2000 में इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक 
पार्कों, व्यर्थ भूमि पर एग्रो-प्रोजेक्ट, आबू रोड़ में एग्रो/फूड पार्क, सीडोस ( पत्थरों के 
विकास ) आदि के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं जिनके लाभ आगामी वर्षों में 
मिल सकेंगे । 

2000-200 में रीको ने अवधि-कर्ज-सहायता के रूप में 74 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये 
जिनमें 770.9 करोड़ रु. का निवेश होने का अनुमान है । कुल स्वीकृतियों में 37% राशि 
'टेक्सशइल्स इकाइयों को प्राप्त हुई । शैको भे प्राइवेट इन्जीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों, 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा घर आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की । 

2002-2003 में रीको ने निम्न प्रोजेक्टों से 'ठाई-अप” किया ; नीमराना ने फूड 
प्रोडक्ट्स; 7' प्रोजेक्ट, सीतापुरा, जयपुर, भीलवाड़ा में कॉटन स्पिनिंग घ निर्टिंग; 
'एडवान्स ॥7 इन्स्टोट्यूट, जयपुर, बायो-टैक इन्स्टीट्यूट, जयपुर । 

रीको ने राज्य के बाहर काम करने थाले प्रदासी राजस्थानियों व अन्य लोगों को 
राजस्थान मे आकर उच्चोग लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु समय-समय पर विभिन स्थानों में 
* औद्योगिक अभियान" (005ध78 0०ण०थट्ट)७) आयोजित किए हैं। इससे कुछ उद्यमकर्ता 
उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्थान के लिए तैयार हुए हैं ॥ पिछले वर्षों में विभिन्‍न स्थानों 
जैसे मुम्बई, कोलकाता व दिल्‍ली में आयोजित अभियान काफी सफल माने गए हैं । 

यह विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भी आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है 
ताकि राज्य में औद्योगिक विनियोग बढ़ सके । 

सीैको द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति--रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कई 
प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान को जाती है ।इनका परिचय आगे दिया जाता है-- 

(0) इक्विटी में योगदान देकर, अर्थात्‌ औद्योगिक इकाइयों की शेयर-पूँजी में भाग लेकर, 

(॥) अवधि-कर्ज (दया 0थ॥) देकर, 

(४४) बिक्री कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज (आधा८७ #6६ 5८५ ७७० |0आ) देकर तथा 
(४५) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके । 

लेकिन इसके द्वारा ब्वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य रूप अवधि-कर्ज देना है । 

पिछले 6 वर्षों की अवधि में स्वीकृत वित्तीय सहायता व वितरित वित्तीय सहायता 
की स्थिति अग्र तालिका में दर्शाई गई है ॥! 


. 340 क्षताएव ३टुण१ (रा70)त" 2002-2003, ॥09 6, 2003, 77 4-6 व पूर्व रिपोर्ट ॥ 


आँद्ोगिक गिफ्माम में विधि निययों को ऋषिका स्यद 
998-99 से 2002-2003 त्तक वित्तीय सहायता 
(कोड रु) 
वितरित 

(0 ५0 ५० 886॥, 07% ६० ] 
49.6 
|. (06 _ [| 076 
[| ६४६] _ | ] 
633 485 
(अवधि-कर्ज + इक्वियी सहायता) 


2002-2003 में वितरित वित्तोय सहायता का विवरण इप्त प्रका है-- 
( करोड रु.) 
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() अवधि-कर्ज ((6गा। ॥02) 
(॥) इक्विटी-सहायता 








इस प्रकार रौको द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता मे अबधि-कर्ज (थाग-0आ) 
का सबसे अधिक अंश होता है। 2002-03 मे 2/3 स्वोकृत्ियाँ वस्त्र उद्योग के लिए की गयी 
तथा दूसग स्थान होटल व इन्प्रास्ट्कचर प्रोजेक्टे का रहा । ज्यादा स्वोकृतियों भौलवाड़ा, 
जयपुर, जोधपुर व अलबर जिलो के लिए को गयो । 

2002.2003 में रीको ने 45,9 करोड़ रु. के अवधि-कर्ज वितरित किए जो 
पिछले वर्ष से कम थे ॥200]-2002 में अवधि-कर्ज को रिकिवरी व समयोजनों की दाशि 
95.2 करोड़ रु. रही, जो पिछले वर्ष से कम थी । अपने उत्तम कार्य-निष्मादन के कारण 

रौको १28) के औद्योगिक विकाप्त वे विनियोग निगमों में श्रेणो & में अपना स्थान बनाए रख 
सका है । 

रैकी द्वारा आँद्योगिक क्षेत्रों के बिकास की प्रगति! आर 

भार्च 2003 के अच में रीको द्वारा विकसित औद्दीगिक क्षेत्रों को संख्या 286 
हो गईं थी । इनमें 772 उद्योग स्थापिव किए जा चुके थे ॥2002-2003 में 4॥9 प्लाट 
विकसित किये गये । रौको प्रतिवर्ष नए भू-क्षेत्र अवाप्त कपठा है ताकि नए औद्योगिक क्षेत्रों 
का विकास किया जा सके। इसने वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 423 एकड़ भूमि अवाप्त की। 

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि रको भ्रुमि प्राप्त कले व्‌ विकसित करने के 
कार्य में काफी सक्रिय रहा है। भूखण्डो के विकास पर अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता 
है। विभिन औद्योगिक क्षेत्रों का चुवाव सही नहीं हुआ है । प्रत्येक जिले में कुछ औद्योगिक 


पेजों की स्थापना एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सूचक मावी जाती है । अधिकांश औद्योगिक 
मैं जल, परिवहन व संचार की सुविधाओ को कमी पाई जातो है। इसे उद्यमकर्ताओ को 


काफी कठिनाई का सापना करना पटता है । इस सम्बन्ध में सुधार की नितांत आवश्यकता है। 


पी -अ किक सह कक ले आर. वलल 
॥, ३40 #्बण एक्एण्त 2002-2003. 200, 709 2003. 7 एव 


376 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


दिल्ली के समीप होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अलवर जिले में नए 
औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करमे पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें भिवाड़ी को फ्लेगशिप 
क्षेत्र मानकर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं | खुशखेड़ा विस्तार, चोपन्की व 
"मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र-विस्तार', ]३८7९ नियोजन बोर्ड की वित्तीय सहायता से विकसित 
किए जा रहे हैं । इसके अलावा भिवाड़ी के समीप एक ऑटो-सहायक कॉम्पलेक्स, तथा 
सरेखुर्द व राजगढ़ नामक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है । 
5 विकास केद्रों आबू रोड़, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ व धौलपुर 
केन्द्रों 4(६00%४४॥ ९९७7४४५) का विकास-कार्य प्रगति पर है । भोलवाड़ा- 
हेड न 'पर बनास १ निकट 74 एकड-द्षेत्र में हमीरगढ़ में पाँचवा विकास 
चर गपित क्विया गया. है रे विकास-केन्द्र और विकसित किये जा रहे हैं । ये हैं- 
नम (सोकर) से (नागौर) तथा बीकानेर में एक और करणी (पहले खारा में)। 
हनको मिलाकर 8 ग्रोथ ० हो जायेंगे । 
'५0./ “भारत सरंकार क्ी.सम॑न्वित आधार-ढाँचा विकास [फ्टा8०6 परवि०एलए/९ 
ले तक स्कीम के तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर 
हे ॥//% शगोगेलाव (50०४०४०), टोंक के निवाई तथा उदयपुर के 
हर&/6%४७) में चाए स्थानों पर गाए केन्द्र ( लघु-विकास-केन्द्र ) (एक 
8०श-००॥॥४५) स्थापित किए गए हैं । ये फालना (पाली), हिण्डौन सिटी (करैली), 
बयाना (भरतपुर), धोहिन्दा (राजसमंद) व बारां (बारां जिला) में भी स्थापित किये 
जायेगे । (कुल 9 होगे) । 
विशेष उद्देश्यों के लिए औद्योगिक पार्क--जैसा कि औद्योगिक नीति के अध्याय 
में बतलाया गया था, राज्य सरकार जेम्स व ज्यूलरी, चमड़ा, गार्मेण्ट, इंजीनियरिंग, दस्तकारी, 
इलेक्ट्रोनिक्स आदि उद्योगों के विकास के लिए विशेष उद्देश्यों बाले औद्योगिक पार्क 
विकसित कर रही है । इनका परिचय स्थान सहित निम्न तालिका में दिया गया है-- 
क्षेत्र/पार्क 






4८ 

















१ घमड़ा मानपुरा-माचेडी, भरतपुर, धौलपुर और भिवाड़ी के 


समीप चोपन्की 

रनपुर (कोटा), बोरानाडा (जोधपुर), उद्योग-विहार के 
समीप (श्रीगगानगर) 

कूकस (जयपुर) 
[बीकनार___._...... || 

बीकानेर व ब्यावर 

जयपुर (सीतापुरा), अलवर व जोधपुर (बोगनाडा) 
करौली, दोहिन्डा (यजसमंद) एवं मित्रपुरा (दौसा) 
निर्यात-प्रोत्साहन पार्क (छाशा?) सीतापुरा (जयपुर) 
जयपुर (सीठापुरा), कोटा व अलवर में स्थापित तथा 
(जोधपुर व उदयपुर के लिए नियोजित) 
* विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 














+2 एग्रो-फूड पार्कूस 
































3. इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर पार्क 

4 सिरेमिक कॉम्प्लेक्स/पार्क 

5 ऊन कॉम्प्लेक्स/पार्क 

+& बायो-टेक्नोलोजी पार्कूस 

7. लघु खनिज कॉम्प्लेक्स/पार्क 

8 जेम्स व ज्यूलरी 

+9 सूचना एव प्रौद्योगिकी पार्कूस (]) 


५ 




















औद्योगिक विकास में विभिन्न विग्मों की घ्ष्िका ५४ कफ 
निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (छ?9) सीठापुण, जयपुर की लागत 47.2 करोड़ 
र् नि मानित है । पार्क अब तक पूरी तरह विकसित व कार्यात्मक घोषित किया जा 
चुका है। मार्च 2003 के अन्त तक 260 भूखण्ड (90७) आवंटित किये जा चुके हैं । इसमें 
6 विभिन क्षेत्र हैं जिनका सम्बन्ध जेम्स व ज्यूलरी, चमड़े कौ वस्तुओं, गारमेन्थहोजियरी, 
इन्जोनियरिंग, गलीचों/दस्तकारियों व इलेक्ट्रोनिक्स से है। एक कॉमन- अर (्फ्न्छ 
का भी निर्माण किया गया है। दूसरा छाथए तपूकड़ा (भ्कुए८१००) ( के समीष ) 
जामक स्थान पर विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में उसका स्थान बदलकर 
बोगनाडा (8००४३0०) जोधपुर कर दिया गया। 
स्पेशल आर्थिक जोन ( प्रदेश ) (59०लं9] ए००्यणाएल 2ग्णे (522) 
औद्योगिक, सेवा व व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं के लिए सीमा शुल्क मुक्त, विदेशी 
निवेश से युक्त व अन्य सुविधाओं सहित राज्य में दो स्पेशल आर्थिक जोन विकसित किये 
जा रहे हैं--एक तो सीतापुरा (जयपुर) में जेप्स ब प्यूलरी क्षेत्र के लिए और दूसरा 
दस्तकारी इकाइयों के लिए बोरानाडा ( जोधपुर ) में । 
रीको ने, स्टोन्स के विकास के लिए एक केन्द्र (2#षए७ण 9०४व ० ते 
80065 ((005)] सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित करने का निश्चय 
किया है। इससे स्टोन-उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। 30 जूत, 998 को 00905 
को एक समिति के रूप मे पजौकृत किया गया है । 2-6 फरवरी 2000 के मध्य रीको व 
राज्य सरकार के सहयोग से '“इण्डिया स्टोनमार्ट 2000” नामक अन्तर्राष्ट्रीय मेला 
निर्यात-प्रोत्साहन- औद्योगिक-पार्क ( छशए?) जयपुर मे आयोजित किया गया । दूसरा 
स्टोनमार्ट 2003 में 3। जनवरी से 4 फरवरी 2003 त्तक (ग्रा (ट्रास्तिशआंणा ० 
गपरकआ ॥0050७)) रीको व यूनीडो ( संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ) के 
संयुक्त तत्वावधान में जयपुर मे आयोजित किया गया। अगला इण्डिया स्टोनमार्ट जनवरी 28 
से । फरवरी 2005 में आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है । ही 
पर के पुरी के पूरी तरह कार्यरत होने पर इससे कई प्रकार की सुविधाएँ मिलने लगेगी, 
जैसे स्टोन टेक्‍्नोलोजी एण्ड ट्रेड इन्फोर्मेशन सेन्टर, रिसर्च एण्ड डेबलेपमेट सेन्टर, च्क्त 
ऑफ स्टोन टेक्नोलोजी, प्रोडक्ट डिसप्ले सेन्टर, स्टोन पार्क, स्टोन म्यूजियम पान स् 
विजीनेस सेन्टर सैप्ते कई केद्र बन जाएँगे जो स्टोन के चहुँमुखी विकास में मदद पहुँचाएँगे । 
(008 को सदस्यता के लिए फाउन्डर-सदस्यों, दानी (डोनर) सदस्यो, लाइफ- 
सदस्यों व वार्धिक-सदस्यों का प्रावधान किया गया है । यह स्टोन से जुड़े विविध प्रश्नों के 
समाधान का कार्य करेगा, जैसे इनका व्यापार बढ़ाना, स्टोन की जाँच व इनके बारे मे जरूरी 
सलाह देना, मानवोय साधनों का बिकास करना, स्टोन के मेले व प्रदर्शनियों आयोजित करना, 
आदि। इसका कार्य-संचालन 37 सदस्यों के एक संचालक-मण्डल द्वाए किया जाएगा 
पार्कों को परियोजनाओं से भिवाड़ी औद्योगिक शहर एक 'बृहत्तर-भिवाड़ी (तब 
80७90) बन सकेगा। इससे दिल्‍ली पर भीड़भाड़ व जमघट का भार कम करने में मदद 
मिलेगी।' वृहत्तर-भिवाड़ी ' का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त भूमि भी खदीदनी होगो। 
रीको ने “उद्योग श्री” (ए65०४ 88) चाप की एक नई स्कीम भी चालू को है। 
इसका उद्देश्य ऐसे पेशेवर लोगों को आकर्षित करना है जिनके पास झव व अपुभव होता है 
और जो अपने उपक्रमों द्वारा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक 
उद्यपकर्ता की योग्यता भी रखते हैं। रीको ऐसी परियोजनाओं में इक्विंटो सहायवा भी प्रदाव 
करेगा ! 


इस प्रकार रीको राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफो सक्रिय भूमिका अदा कर 
] 


378 शजस्थान की अर्थव्यवस्था 


2... राजस्थान वित्त निगम 

(रशुंग्नाका गिल (०एएणए्लांण) 

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 955 में 
स्थापित किया गया था । यह एक वैधानिक निगम है, जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम, 
495१ के अन्तर्गत स्थापित किया गया है । इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-- 

(9 औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना, यह ॥0 करोड़ रु. 
तक के कर्ज दे सकता है । 

(४) औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केन्रीय सरकार, राज्य सरकार या 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेन्ट के रूप में 
कार्य करना, 

(/४) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए कर्जों पर गारन्टी देना अथवा इनके द्वारा जारी 
किए गए स्टॉक , शेयर, डिबेंचर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनका अभिगोपन 
करने ((॥॥00४/॥४) में योगदान देना तथा 

(११) नई औद्योगिक इकाइयों को सीड यूँजी (5००० ८४७॥७४) देना, औद्योगिक इकाइयों 
को ब्याज-मुक्त कर्ज (बिक्री-कर की एवज में) देने कौ व्यवस्था करमा, औद्योगिक 
सब्सिडी देना तथा अन्य प्रकार को वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना, जो औद्योगिक 
उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन, विस्तार या पुनर्जीवन ([29५४)) के लिए आवश्यक मानी 
जाती है । यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिए कर्ज की व्यवस्था 
करता है । राजस्थान वित्त निगम कौ लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की 
कई स्कौमें कार्यरत हैं । इनका परिचय नीचे दिया जाता है-- 

(0) कम्पोजिट कर्ज की स्कीम--इसके अन्तर्गत ग्रामीण व अर््धं-शहरी क्षेत्रों में 
दस्तकाएं, कुटीर उद्योगों व राइनी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को 
वित्तीय सहायता दी जाती है । इससे उत्पादन व स्वग्ेजगार बढ़ाने में मदद मिलती है । 

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमकतांओं को प्रोत्साहन देने, के 
लिए उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है 4... 

(3) शिल्पबाड़ी स्कीम--यह स्कोम 987-88 में ग्रामोण व शहरी शिल्पकारों व 
दस्तकारों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रारम्भ की गई थी | अब द्रक कई क्षेत्रों में शिल्प- 
बाड़ियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 
मकान, वर्क-शेड, उपकरण, कच्चा माल व कार्यशील पूँजी के लिए प्रति शिल्पी 50 हजार 
रुपए तक की राशि उपलब्ध को गई है । इसके अन्तर्गत शिल्पियों को भवन-निर्मांण के लिए 
कुछ राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध को जाती है । 

(4) टेक्‍्नोक्रेट स्कीम--इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यवा प्राप्त व्यक्तियों को 
सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार में संलग्न हो सके । 

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वथा भारत सरकार के 

(पुर्वाप्त) निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अन्तर्गत स्वरोजगा३ के कार्यक्रम सागू किए. 
गए हैं यह डछताप (ला-शाएए्एला लि छ-३ध्भंव्ध्याला) स्कीम कहलाती है। 


अधोग्क विकास में विभिन्न तियमों कौ प्रम्रिका 0] 


(6) महिला उद्यमकर्तां : महिला वर्ग में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए 
विशेष अभियान चलाए गए हैं, इतसे महिलाओं को लाभ मिलता है । भारदीय लघु 
उद्योग विकास बैंक (5॥08)) ड्वागर संचालित नई स्कीम 'महिला-उद्यम-नि्धि' के अन्तर्गत 
महिला उद्यमकर्वाओं को “सीड़-पूँजी' दी जाती है । 

(7] सब्सिडी की एवज में कर्ज की स्क्रीम-..30 सितम्बर, !988 के बाद केद्धोय 
सब्सिडी के बंद हो जाने पर निगम ने सब्सिडी को एवज में कर्ज देने को स्कीम प्रारम्भ की 
थी ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में बाधा न पड़े 

(8) म्नहायता की एकल खिड़की-स्कौम ($॥८ १४७0७ $५॥थ॥6)--निंगम 
ने इस स्कीग के अन्तर्गत इफद्ठे 7 50 लाख रुपए तक की वित्नीय सहायता देने का प्रावधान 
किया है, जिसमें 5 लाख रुपए स्थिर पूँजो के होते हैं और 2 50 लाख रुपए कार्यशोल पूँजी 
ऊके होते हैं। इससे एक ही संस्था से उद्यपकर्दा की दोनों प्रकार कौ आवश्यकताओं को पूर्ति 
करने की दिशा में उपयोगी कदम उठाया गया है । इस स्कीम के तहत आने बाले प्रोजेक्टों 
की स्रीमा अब 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है । 

इस्त प्रकार निगम ने वित्तीय सहायता देने के विभिन्‍न कार्यक्रम संचालित किए हें । 
इसे दंगा प्रभावित छेत्रों को भी लाभ पहुँचा है । पर्यटन को समुनत करने के लिए होटल 
उद्योग के विकास के लिए कर्ष दिए गए हैं । 

विग्म के वित्तीय घाधन--राजस्थान बित निषम के पूँजीगत साधन निम्न ख्रोतों से 
प्राप्त किए जाते हैं-..(। स्वयं कौ शेयर पूँजी से तथा कुछ स्पेशल शेयर प्रैंजी राज्य सरकार व 
।7श के पास से, (४) इसे ॥08। व 808! (लपु बैंक) दोनों से पुनवित्त के रूप में 
सहायता मिलती है । (४) निगम बॉण्ड जाये करके भी वित्तोय साधन जुटाता है तथा अपने 

कोष का भी प्रयोग करता है । 

999-2000 से 2003-2004 की अवधि के लिए निगम द्वार वित्तोय सहायता की 
स्वीकृति व वितरित राशि का विवरण निम्न दालिका में दिया गद्य है। -- 


(करोड़ रु, ) 





(मत 


999-200._| 20000 
2046 | _963 
27.9 246 8 

इस प्रकार इसके हारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 2002-03 में 39.9 

करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से अधिक थी । 2003-2004 में 68.3 करोड़ रुपये 

को वितरित राशि में काफो राशि पिछडे क्षेत्रों (8200/206 ०25) को मिली घी 2008 

में विद॒रित राशि सर्वोच्च रही है। इस प्रकार नियम ने अपेक्षाकृत पिछडे व कम 

विकसित क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है  955-56 में इसके ड्वाता वितरित 
राशि केवल १.85 करोड़ रुपये की रही थी ।इस प्रकार अपने कार्यकाल में इसने वितरित 
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380 ग्रजस्थान को अर्थव्यवस्था 


राशि में काफौ प्रगति की है । निगम अब खनन-कार्यों के लिए भी ऋण देने लगा है और 
इस क्षेत्र के नए उद्यमियों को ॥0 लाख र्पए को कार्यशोल पुँजी भी दी जाती है । 
विभिन्‍्त जिलों के अनुसार वितरित राशि काफो असमान रहो है । जयपुर जिले में 
अधिक राशि वितरित हुई जबकि जैसलमेर जिले में कम राशि वितरित को गई है । लेकिन 
इसका प्रमुख कारण विभिन्‍न जिलों के लिए प्रोजेक्टों की मात्र में अन्तर का पाया जाना रहा 
हे । 
निगम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 200-2002 में इसे शुद्ध लाभ 2.42 करोड़ 
रुपयों का हुआ जबकि पिछले वर्ष मात्र 92 लाख रु. का शुद्ध लाप हुआ था । (५० को 
रिपोर्ट के अनुसार 998-99 में भी इसे शुद्ध लाभ नहीं हुआ था । मार्च 4999 के अन्त वक 
इसे कुल 80.33 करोड़ रु. का संचयी घाटा हुआ था, जिससे इसकी सम्पूर्ण परिदत्त पूँजी 
(67.53 करोड़ रु.) का सफाया हो गया ।यह एक चिंताजनक स्थिति मानी गयी है ॥ 


आगामी बर्षों में राजस्थान वित्त निंगम को राज्य के औद्योगिक विकास मे, और भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । इसके लिए इसके वित्तीय साधनों में बृद्धि करनी 
होगी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे । विभिन्‍न स्कीमों का 
पुनरीक्षण करना होगा ताकि उनस्ले अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके । निगम अब खनिज क्षेत्र 
के अलावा राज्य के विभिन्‍न हिस्सों में होटल, मोटल एवं रेस्टोरेंट आदि खोलने के लिए 
भी ऋण देने लगा है । पर्यटन के विकास के लिए विश्राम-स्थल स्थापित करने एवं बड़े 
शहरों व जिला मुख्यालयों में शो-रूम खोलने के लिए भी पूँजो को व्यवस्था करेगा । निगम 
को अपने कार्य में पर्याप्त सुधार करना होगा और कर्ज की रिकवरी बढ़ानी होगो । 
3, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. ( राजसीको ) (ए्नुंब्श्ञाक्षा जिाशों 

प्ातरत्नगं९5 (१णाए००४०३ ,9.) (२७॥500) 


यह जूम 96। में एक स्रार्वजमिक सोमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी 

अधिनियम, 956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था । 

इसमें मुख्य कार्य निम्नांकित हैं-- 

(0 यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व 
प्रबंधकीय सहायता, वस्तुओं की बिक्री, प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देवा है 
तथा उनके हितों को आगे बढ़ाता है; 

(0) उद्यमकर्ताओं व दस्तकारों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदाव करके हस्तशिल्प- 
क्रियाओं का विकास करता हे । 

(४०) बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में आवश्यक समन्वय व तालमेल 
स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाइयाँ बड़े पैमाने के लिए सहायक 
माल तैयार कर सकें; 


औधोपिक विकास में विभिन्न विय्मों को भरमिका उहा 


(५) ऊनो यानें, गलौचों, कम्बलों आदि का उत्पादन कर सकने के लिए संयेत्र प्राप्त 
करना, स्थापित करना तथा उनको चलाता एवं; 
(») लघु उद्योगों में संयंत्र की उत्पादन-क्षमता का उपयोग कराने के लिए 
आवश्यक कदम उठाना । 
पूँजी का ढाँचा---996-97 में इसके कुल वित्तीय साधन .86 करोड़ रुपए के थे 
जिममें राज्य सरकार को परिदत्त पूँजी को राशि 5 6 करोड़ रुपए थी तथा राज्य सरकार से 
प्राप अवधि-कर्ज को राशि 3 | करोड़ रुपए थी । शेष राशि अन्य खोतों से प्राप्त परिदतत पूँजी, 
रिजव तथा सरप्लस व अवधि-कर्ज के रूप में थी । 
यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण की व्यवस्था करता है | इसके 
मार्फेत लोहा व इस्पात, कोयला व कोक, जस्ता, स्टेनलेस स्टोल, ब्रास शीट आदि वितरित 
किए जाते हैं । यह दस्तकारों के !2 एम्पोरियम भी चलाता है, जिनमें बिक्री की व्यवस्था 
की गईं है । इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केद्र चालू किए गए हें, जिनकी संख्या 25 है जिनमें 
से 5 केद्ध जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए गए हं । 
निगम को देखरेख में चूरू व लाडनूँ को ऊनी मिलें संचालित की गई थीं जो अब बंद 
कर दी गयी हैं ! यह टोंक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री चलाता है तथा तेंदू की पत्तियों का संग्रह 
करवादा है । इसने सांगानैर एयरपोर्ट पर “एयर कारगो कॉम्पलेक्स' की स्थापना में मदद दी 
है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है । भविष्य में इसका कार्यक्रम ऊन-आघारिव होजियरी 
व ट्रक-चेसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है । इसने एक फर्नीचर 
बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है । 
नियम की वित्तीय कार्य-सिद्धि! --980-8। से 999-2000 तक के 20 वर्षों मे 
इसे 42 वर्षों में घाटा रहा । 996-97 से 2000-07 के वर्षों में यह लाभ की स्थिति में 
रहा। 
2000-04 से 2002-03 के वित्तीय परिणाम निम्न तालिका में दिये जाते हैं ।' 
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करोड़ रु का हुआ जो पिछले साल से 
सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक से 
उपाय काम में लिए जा 


[__ 20203... | 
इस प्रकार निगम का घाद्य 2002-03 में 44 

काफी अधिक था । भविष्य मै इसकी स्थिति सुथारः 

जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए दाकि इस सम्बन्ध मे आवश्यक 

सके ) 

व नह 

].. 420 #शएभ ए०एणा 2002-03,7000500. 9 4. 

(एप्रोप्रियेशन के बाद का मुनाफा या घादा) । 


382 साजस्थाव की अध॑व्यवस्था 


औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य नियम व संगठन 


(0) सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (8ए6०५०?छशा८ छा।क्षण5६४)--राजस्थान 
में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सावंजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है, 
जिसमें वित्त-सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य हैं । इसमें राजकीय उपक्रमों में दो मुख्य 
अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में लिए जाते हैं । 

ब्यूगे के कार्य इस प्रकार हैं--.(!) सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों कौ 
समीक्षा करना व इनका मूल्यांकन करना; (४) इनके प्रबंध, टेवनोलोजी आदि में सुधार के 
उपाय सुझाना, (४0) विभिन्‍न उपक्रमों में कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों, कल्याण-कार्यों, 
मजदूरी-ढाँचे आदि में समरूपता लाना, (४0) कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन-निर्माण 
की स्कौमों आदि सुविधाओं कौ व्यवस्था करना तथा (9) उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र 
करना व उसे प्रसारित करना । 

(2) उद्योग निदेशालय ()9॥76८०७/९ ०७ ॥70050९5)--इसका मुख्य 
उद्देश्य लघु, टाइनी, ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास में मदद करना है ताकि राज्य का 
तेजी से औद्योगीकरण हो सके । इसके लिए यह जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक 
कार्यकारी योजनाएँ बनाता है, लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है, 
स्थानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार-संवर्द्धन व विकास में प्रादेशिक संतुलन स्थापित 
करने का प्रयास करता है । यह औद्योगिक सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्टे तैयार 
करने में सहायता देता है । यह औद्योगिक अभियान में योगदान देता है । इसके कार्य विविध 
प्रकार के होते हैं । यह वित्तीय सहायता, विपणन, निर्यात-प्रोत्साहन, औद्योगिक सह- 
कारिताओं, हथकरघा उद्योग, ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति, मरु/प्रदेश व नहरी क्षेत्रों के 
औद्योगिक विकास, नमक उद्योग, रुग्ण व बन्द इकाइयों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक 
योगदान देठा है । 

(3) जिला-उद्योग केन्द्र (0&#70 ॥गर0ए050९5 2९0९5)--यह जिली- 
स्तर पर एक केन्द्र-चालित कार्यक्रम है, जो कुटीर व ग्रामीण व लघु व टाइनी उद्योगों से 
सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है । इससे ग्रामीण व छोटे कस्बों में उद्योगों को प्रोत्साहन 
मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं । वर्तमान में राज्य में 33 जिला 
औद्योगिक केद्ध व 8 उप-केद्ध कार्यरत हैं । ये साधनों की उपलब्धि को जाँच करते हैं, 
साख व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम, राजसीकों आदि के बीच कड़ी 
स्थापित करने का कार्य करते हैं । 

इनके अलावा राजस्थान खादी च ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम ओदि 
संस्थाएँ भी अपने-अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का विकास करे में कार्यरत हैं । 

अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास 
के लिए वित्तीय सहायता!--अखिल भारतीय वित्तोय संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत 
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औद्योगिक विकास में विभिन्न नि"्मों को प्ूमिका 383 


कम वित्तीय सहायता प्रदान की है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित राशि का विवरण 
जप्त प्रकार है-- 

(अ) भारतीय औद्योगिक बित्त निगम (7८) ने राजस्थान को ॥948-2000 की 
अवधि में लगभग 695 4 करोड रपए की वित्तोव सहायता वितरित की ।मार्च 2000 तक 
कुल वितरित सहायता में राजस्थान का अंश 4 ३५८ था जबकि महाराष्ट्र का 78% था। 

(आ) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (00९) ने मार्च 999 
तक राजस्थान को लगभग 3368 6 करोड़ रुपए की सहायता वितरित को । अब तक की 
वितरित राशि में राजस्थान का अंश 29% तथा महाराष्ट्र का 29 4% रहा हे । 

(३) भारतीय औद्योगिक विकास बेक (097) ने ।964 2000 कौ अवधि में 
राजस्थान को लगभग 654 2 करोड रुपए की सहायता वितरित की | अब तक की 
वितरित राशि में राजस्थान का अंश 5.0% तथा महाराष्ट्र का 8 7% रहा । 

(३) अन्य अखिल भारतीय सस्थाओं द्वारा वितरित सहायता की राशि--भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट ने मार्च 2000 तक राजस्थान को कुल 288 6 करोड़ स्पए की सहायता वितरित 
की जो कुल वितरित राशि का 07% मात्र था । भारतीय ओद्योगिक विनियोग बैंक (फ्ञा) 
(पहले का ॥२8) ने मार्च 2000 तक लगभग 266 5 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की 
जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 3 7% रही थी । इसी अवधि तक जीवन-बीमा निगम 
ने 335.7 करोड़ स्पए को सहायता राजस्थान को वितरित की जो कुल वितरित सहायता 
का .3% मात्र थी । 

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं ने अब तक राजस्थान को बहुत कम 
मात्रा में वित्तोय सहायता वितरित की है । इसका कारण राजस्थान से प्रस्तुत किए जाने वाले 
प्रोजेक्ें का अभाव माना गया है । 

इन विभिन्‍न संस्थाओं द्वार 998-99 व ॥999-2000 की अवधि में राजस्थान को 
वितरित की गई सहायता की राशियाँ निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं, जिससे विभिन्‍न 
संस्थाओं के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है | 

राजस्थान को विभिन्त्र संस्थाओं द्वारा वितरित राशि की मात्रा 
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इस प्रकार ॥999-2000 में अखिल भारतोय संस्थाओं में राजस्थान के लिए सर्वाधिक 
योगदान भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक (05) का रहा है, जिसके द्वारा वितरित सहायता 
की राशि ॥999-200 में 680 करोड़ रुपए को रही थी, जो 998-99 को तुलना में काफो 
कम थी । इसी अवधि में [एट८ा व ।ए८ के द्वारा राजस्थान को वितरित सहायता में कुछ 
चृद्धि हुई है । छत] ने राजस्थान को 998-99 में कोई सहायता नहीं दी जंचकि 999- 
2000 में यह 85 करोड़ रपए रही है । 

भविष्य में राज्य में औद्योगिक विकास को गति के तेज होने की आशा है | तब 
अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं पर 
उद्योगों के लिए अधिक घनराशि को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आएगी । आशा है 
भविष्य में ये संस्थाएँ वित्त की समुचित व्यवस्था कर पाएँगी और उद्योगों का विकास वित्त 
के अभाव में अवरुद्ध नहीं होगा । 


| | प्रश्न |] | 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


१. राजस्थान का पहली निर्यात संवर्द्न औद्योगिक पार्क (5९77) को स्थापना जयपुर में 
सीतापुर में कब हुई थी ? 


(अ) ॥995 (व) 985 

(स) 997 (द) 4990 (स) 
2. निम्त संगठनों में से कौनसा संगठन राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ उपलब्ध 

कराता है ? 

(अ) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. 

(ब) राजस्थान वित निगम 

(स) राजस्थान लघु उद्योग निगम 

(<) जिला-उद्योग-केन्द्र (अ) 


3. हे सामान्यतया एक औद्योगिक इकाई को ज्यादा-से-ज्यादा कितना कर्ज दे सकवा 
के 
(अ) 0 करोड़ रुपये का (ब) 4 करोड़ रुपये का 
(स) ॥ करोड़ रुपये का (द) कोई सीमा नहीं है 
(साधारणतया कर्ज की सीमा) (ब) 
4. राजस्थान वित्त निगम (श72) राज्य वित्तीय नियम अधिनियम 93।'के अन्तर्गत 
स्थापित किया गया... 
(अ) 95 में (ब) 955 में 
(स) 956 में (द) 952 में (व) 


औद्योगिक विकास में विभिन्न तियमों की मूमिका 385 


5. 'रीको ने स्टोन्स के विकास का केद्ध (2005) कब और कहाँ स्थापित किया ? 
उत्तर : सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में; 998 में जब (7905 को 30 जून 
998 को एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। 
6. राज्य का 'रेक्सयइल सिटी ' है-... 
(अ) भीलवाड़ा (ब) कोटा 
(स) गंगानगर (द) जयपुर (अ) 
7. ऑटो-एन्सिलरी कॉम्प्लेक्स (68ण०-#॥०॥४५ (०४८५) स्थापित करने की 
योजना है- 
(अ) कोटा में (ब) जोधपुर में 
(स) भिवाड़ी व जयएर में (द) किसों में नहीं (स) 
8, राजस्थान में इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (इलेक्ट्रोनिक्स कॉम्पलेक्स) 
कहाँ विकसित किया गया है 2 
(अ) सीतापुर, जयपुर में (ब) कृकस, जयपुर में 


(स) कोटा में (द) भिवाड़ी में (ब) 
9. राजस्थान वित्त निगम (२7८) किन महत्त्वपूर्ण स्कीमों के अन्तर्गत वित्तोय सहायता 
प्रदान करता है ? 


उत्तर : 6) कम्प्रोजिट टर्म लोन, 
(४) $0/$7' उद्यमकर्ताओं को, 
(४7) महिला उद्यम निधि के तहत, 
(४0) नर्सिंग होम/अस्पत्ताल, 
/9) सेम्फेक्स (550५5800), 
(५४) सिंगल विण्डो स्कीम (एकल खिड़की ग्रोजना), 
(0 टर्म लोन (अवधि-कर्ज), 
(४४) कार्यशील पूँजी कर्ज । 
(५४) होटल व विश्रान्तिगृह, 
(४४४) उत्तम उधार लेने वालों की स्कीम । 
अन्य प्रश्व 
32. राजस्थान के-औद्योगिक विकास में 'राजस्थान राज्य वित्त निगम” तथा 'ग़जस्थान 
राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग नियम (रीको) की भूमिका स्पष्ट कीजिए ! 


2, राजस्थान के औद्योगिक विकास में “राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं 
विन्थिश निगम' (रौको) की भूमिका स्पष्ट कीजिए । 
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निम्नलिखित पर संक्षिप्त॑ टिप्पणी लिखिए-- 

(७ ग़जस्थान वित्त निगप--कार्य व प्रगति । 

(४) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राजस्थान के औद्योगिक विकास में भूमिका। 
(॥४) रौको का प्रमुख उद्देश्य बताइए । 


- राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस वित्तोय संस्था का योगदान सर्वोपरि रहा है 


और क्यों ? समझाकर लिखिए । 


« राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए । 


« ग़जस्थान के औद्योगिक विकास में (रः0, (00 एवं २७॥800) की भूमिका 


को विवेचना करें । 





पर्यटन- 


([76प्रारांडईआ 02४९।०.७/7७॥॥) 





राजस्थान के पर्यटन-विभाग ने देश-विदेश के पर्यटकों को 'पथारों म्हारे देस' का 
आकर्षक आमंत्रण देकर राज्य में पर्यटन के विकास के प्रति सरकार का संकल्प प्रगट किया 
। राजस्थान एक रंग-रंगीला प्रदेश माना गया है । राजस्थानो अत्यधिक प्यार से अपने राज्य 
को 'सुरंगा राजस्था4' कहना पसन्द करते हें । प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड ने 
अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्‍्तर भागों में देखा उसके 
आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसपय तथा अत्यन्त मुग्ध करने वाला प्रदेश 
माना । इसका वर्णन उनकी पुस्तक 'ट्रेवल्स इन वैस्टर्न इंडिया' में मिलता है ! देशी व 
विदेशी पर्यटक इसके विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और 
उनके स्मृति-पटल पर इनकी छाप अमिट हो जातो है । 
राज्य में उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएँ हैं । यहाँ के 
अपुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी-अपनी ऐतिहासिक 
पेरपराओं व कलाओं के लिए जाने जाते हैं । जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग 
५ जंतर-मंतर और सैन्ट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध हें । जयपुर के पास कनन वृन्दावन, आमेर 
व सिसोदया रानी का बाग दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं । अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 
कौ दरगाह धार्मिक स्थल के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध है । जोधपुर में मोती महल, फूल 
महल व मान महल तथा सिलह खाना (5॥०॥ ॥2॥9) पत्थर पर कारीगरी के अद्भुत नमूने 
हैं। डदयपुर अपनी झीलों, फव्वारों व महलों के लिए विख्यात है । सहेलियों की बाड़ी, 
पैदोप स्मारक, उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमंद कृत्रिम झील तथा रनकपुर के जैन 
मंदिर प्रसिद्ध हैं । माउण्ट आबू में एक हजार वर्ष पुाने देलवाड़ा के जैन मंदिर उच्च श्रेणी के 


2523 आकलन अल ला कक न 
। देखिए गोपालनारायण बहुरा का लेख कितना रस्तमय है राजस्थान ?, राजस्थान पत्रिका-पर्यटन 
29 मार्च 998 
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मार्बल से बने हैं । इसी प्रकार राज्य में अन्य छोटे छोटे कस्बों कौ हवेलियों की चित्रकारियाँ 
भी मनमोहक हैं और राज्य के विभिन्‍न त्यौहार, उत्सव, मेले, गीत-संगीत, नृत्य, कला- 
कृतियाँ, लोक-कथाएँ आदि सभी बरबस देशी व विदेशी पर्यटकों को सदियों से आकर्षित 
करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे । श्रीगंगानगर जिले की पीलीबंगा तहसील में 
कालीबंगा और सूरतगढ़ तहसील में रंगमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन-नक्शे 
में शामिल होने के लायक हैं । इन स्थलों के थेड़ों की खुदाई से पता चला है कि यहाँ की 
सभ्यताएँ हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी हैं । 

बाड़मेर, किराडू, महाबार, बालोतरा तथा कानाना में मार्च में थार-महोत्सव आयोजित 
किया जाता है | इसके अन्तर्गत बाड़मेर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारहवीं 
शताब्दी के ऐतिहासिक एवं प्रस्तर कला के पुरातात्विक महत्त्व के बेजोड़ किराडू-मंदिरों के 
प्रांगण में, बाड़मेर शहर में, बाड़मेर से 5 किलोमीटर दूर महाबार गाँव में रेत के ऊँचे-ऊँचे 
स्वर्णिम धोरों पर एवं ऐतिहासिक ग्राम कानाना में विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रम, जैसे संगीत, 
नृत्य, कुछ प्रति-योगिताएँ, शोभायात्राएँ, ऊँट-दौड़ू, आदि आयोजित किए जाते हैं, जिनका 
आनंद स्थानीय जन-समुदाय के अलावा देशो-विदेशी पर्यटक भी लेते हैं । धार-महोत्सव में 
लोकगीतों व लोक कलाकारों का अद्भुत संगम होता है और अलगोजा की मथुर 
स्वर-लहरियों में पर्यटक कुछ क्षणों के लिए खो जाते हैं । 

राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 0 सर्किटों ( मण्डल-द्षेत्रों ) में बाँदा गया है 
जो निम्नांकित हैं । इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं ॥ 

6). जयपुर आमेर 

(४)... अलंबर-सिलीशेड-सरिस्का 

(४). भरतपुर-डीग-घौलपुर 

(४) रणथम्भौर-टोंक 

(० छाड़ौदी क्षेत्र (कोटा-बूँदी-झालावाड़) 

(४०). मेरवाड़ा (अजमेर-पुष्कर-मेड़ता-नागौर) 

(६१४) शेखावाटी क्षेत्र 

(४४४) मरु-सर्किंट/क्षेत्र (बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-जोधपुर) 

(७). माउण्ट-आबू-रणकपुर 

(0 मेवाड़ क्षेत्र (उदयपुर-कुम्भलगढ़-नाथद्वारा-वित्तौड़गढ़ू-जयसमंद-डूँगरपुर) 

इन विभिन्न सर्कियों के अपने-अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं । कोई प्रदेश पहाड़ी 
है तो कोई मरुस्थली, कहीँ ऐतिहासिक इमारतें व किले हैं तो कहीं राष्ट्रीय पार्क व 
अभयारण्य हैं । इस प्रकार प्रकृति ने राजस्थान को कईं प्रकार को भौगोलिक व सांस्कृतिक 
विविघताएँ प्रदान की हैं, जिनका पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं । 

अब हम पर्यटन-विकास के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे । 





॥ पएणाब दशतट ० णे॑ र.छन्‍नाजा, एल्ज़ा ० पठणाआता, 50, कहीं-कहीं नो क्षेत्रों (सर्किटों) का 
भी उल्लेख मिलता है । 


... प्रयटन-विजास 389 
(अ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्वटन की भूमिका 
() विदेशी मुद्रा का अर्जन--आज समस्त विश्व में पयंटन को एक महत्त्वपूर्ण 
उद्योग मात्रा जाने लगा है । भारत को भो पर्यटन से प्रति वर्ष कई अरब रुपयों को विदेशी 
मुद्रा प्रात होती है । इसमें राजस्थान का कारों ऊँचा योगदान होता है । उपलब्ध सूचना के 
आधार पर कहा दाता है कि भारत प्रमाण के लिए आने वाले त्येन विदेशी पर्यटकों में से एक 
राजस्थान अवश्य आता है । इससे ग़जस्थान विदेशों मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है । 
शाजस्थान में पर्यटकों, विक्षेपतया 
में कुल 56 लाख पर्यटक प्रति वर्ष गजस्थान 
गन्हों से होते हैं शेष 6 लाख विदेशों पर्वटक होते हें जो भारत आने वाले समस्त विदेशों 
पर्वंठकों को ॥8 लाख संस्का का एक-तिहाई होटा है । सातवीं योजना में पर्यटकों की 
संख्या में काफी वृद्धि हुई । ॥978-79 में 2।< विदेशी पर्यटक राजस्थान आग्रा करते थे । 
992 में इनकी संख्या बढ़कर 33% तक पहुँच गई । इस प्रकार अब सामात्यतया एक- 
तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान उगने लगे हैं । आजकल पयंटकों का आना-जाता सभी 
मौममों में बना रहता है ॥ 
पर्यटन की दृष्टि से 2003 का वर्ष काफी उत्तम रहा ॥ 2003 में 425.45 लाखा 
भारतीय एवं 6.29 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए थे। इस प्रकार राज्य में आने 
वाले कुल पर्यटकों की संख्या 3.74 लाख रही, जबकि 2002 में यह 87.28 लाख 
रही थो।? इस प्रकार गजस्थान में आने वाले देशो व विदेशो पर्यटकों की कुल संख्या 80 
लाख को पार गईं है । सितम्बर 995 से बड़ौ लाइन पर नई “पैलेस आग ब्होल्स” 
रेलगाड़ी चालू कर दी गई है । पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफी उत्साह पाया गया 


है। न 











एक सर्वेक्षण के अनुमार एक पर्यटक राजस्थान में औसतन अद्ाई दिन ठहरता है । 
'एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन भोजन व आवास पर 800-900 रुपए व्यव करवा है तथा देशी 
पर्यटक 300 400 रुपए व्यय करता है । इस प्रकार राज्य में आते वाले पबंटक यहाँ प्रतिवर्ष 
लगभग एक हजार करोड़ रु. खर्च करके जाते हैं जिससे पर्यटन द्वारा याज्य के आर्थिक 
विकास को मिलने वाले योगदान का अनुमान लगाया या सकता है। 

राज्य के आर्थिक विक्रास में पर्यटन को भूमिका को गहराई से समझने की 
आवश्यकता है ।य्रह ग्रज्य के निवासियों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत 


बनाया जा सकता है। 





4. इतमदड: जी ऐटरसेलुफटा( तर प०णाष्या कफ फटा इररलिष्फएट णी रित्रए८ रंफएड गिल उप 
एंकर एला०वं, 9 सीडध 20८7 (ए३काक्रापटर िवएका ०7 इप्रज्ाच्टूए 0 वपपैण्ध्ताओ 
>__ एसस्‍चेकफफरटफ के क्रश्फ एच परे ध्था शिम्व, रत त. 989 ए़ाया 
2. 8००0एच्रांड रिक्शं८४ 2003-04. 9 98. 


बाध्य 


390 गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(2) रोजगार का साथन-अब राज्य में पर्यटन को “उद्योग” का दर्जा दे दिया गया 
है । यह एक प्रदूषणरहित उद्योग है और इसमें किए गए विनियोग की तुलना में यह काफो 
रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकता है । यह माना जाता है कि प्रत्येक आठ विदेशी 
पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर 
एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है । पर्यटकों से होटल, परिवहन, हथकरघा 
उद्योग, दस्तकारियों, आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है । इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास 
होने से पर्यटन-स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं । इस प्रकार पर्यटन के विकास से 
प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं । भारत में कश्मीर की 
अर्थव्यवस्था तो पूर्णयता पर्यटन पर आश्रित रहो है । गोवा की: अर्थव्यवस्था भी बहुत-कुछ 
पर्यटन पर आधारित है । कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों 
को गोवा व राजस्थान की ओर मुड्ना पड़ा है । गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य 
देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान, कुछ विशेष कारणों से, विदेशी 
पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केद्र बनता जा रहा है । 


(3) सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग--पर्यटन का 
विकास करने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का 
मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है । राज्य में शेखावाटी इलाके की हबेलियों में दोवारों पर 
बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है । झुँझुनूं जिले के महानगर 
(महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना-चाँदी को हवेली की मनोरम 
चित्रकारी प्रसिद्ध है । नवलगढ़ में कई करोड्पतियों की हवेलियाँ पर्यटकों के लिए देखने 
लायक हैं । इनमें मोरों की हवेली तथा पोदारों, सेकसरिया, भगत, मानसिंघका, छावछरिया 
आदि को हवेलियों में आकर्षक रंगों में मममोहक चित्र अंकित हैं । इन चित्रों में झांकवा 
जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है । हालाँक ये हवेलियाँ आज सूनी पड़ी हैं, क्योंकि 
इनके ज्यादातर सेठ-साहूकार लोग बड़े नगरों व शहरों में बस गए हैं, लेकिन यहाँ से उनका 
सम्पर्क अभी भी बना हुआ है ॥ इसी प्रकार अन्य कस्वों जैसे मण्डावा आदि की हवेलियों 
में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभावने लगते हैं । उनका पर्यटन-विकाप्त" 
माला में उपयोग किया जा सकता है । विभिन्‍न नगरों में महल, किले व अन्य इमारं, हीलें 
आदि पर्यटकों को अपनी तरफ निरन्तर खींचते रहते हैं । यहाँ के मेलों, त्यौहारों आदि पर 
जो उत्सव, नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको देखकर विदेशी पर्यटक अत्यन्त 
हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतया कठपुतली के खेल आदि में अपनो 
प्रतिभा थ दक्षता दिखाने का तथा उन्हें विकसित करने का सुअवसर मिलता है । जैसलमेर 
का मरु-मेला वास्तव में काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी 
पर्यटकों को आकर्षित करता है । इस प्रकार आज भी राजस्थान “सांस्कृतिक पर्यटन! में 
योगदान बनाए हुए है, हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-पर्यटन (प्0॥09/ 





। सत्यनाययण “अद्भुत हवेलियो की पहचान, नवलगढ़्‌”, राज पत्रिका, 28 मार्च, 4993 , तथा रामावतरे 
पारीक, 'शेखाकटी में पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ, पत्रिका, 20 अक्टूबर, ॥99 
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(०एशशा)), ऊँट-सफारी जिसमें ऊँट पर पर्यटकों का भ्रमण (0क्लाट] इवथि)) आयोजित 
किया जाता है, वन्य जीव सेंचुरी या अभयारण्यों (५७॥0 | 57८-एथ7८५) जैसे 
भैंसरोडगढ़, दर्राह, डेजर्ट नेशनल, जयसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू, आदि; तथा नेशनल 
पार्क जैसे केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर तथा रणथम्भौर नेशनल पार्क का विकास भी 
तेजी से हो रहा है । आमेर में 'हाथी-सफारी ' का भी कुछ सोमा तक उपयोग होता है । 

इसलिए राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्त्व है, लेकिन भारत में विदेशी 
मुद्रा के अभाव की स्थिति में राज्य-में भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना 
स्वाभाविक है । अत: राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य की अर्थव्यवस्था को 
सबल करने का भरसक प्रयास्त करना चाहिए । इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर 
(सड़क, परिवहन, संचार आदि) का विकास होने से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का 
अवसर मिलेगा, पर्यटकों के व्यय से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा मिलने 
वाले निर्यात ऑर्डरों से निर्यात-संवर्द्धध भी होग्य एवं सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्त्व के 
स्थानों के रख-रखाव व उनके आसपास के स्थानों को सुधारने का अवसर मिलेगा । इससे 
राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होंगे । जिस प्रकार औद्योगिक विकास से 
रोजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्क्रास्ट्रक्चवर के विकास, आदि में मदद मिलती है, उसी 
प्रकार पर्यटन भी इन दिशाओं में अपना योगदान करता है । 


(ब ) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ 


6) सांस्कृतिक पर्यटन ((ण/ण 7 0थाआआ)--सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के 
विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि यह 
उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके । जैसा कि पहले 
संकेत दिया गया है, राजस्थान में आज भी “सांस्कृतिक पर्यटन' के विस्तार का काफो 
क्षेत्र है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी सम्पन्न है और राज्य के प्राचीन किले, (अलवर 
का नीलकंठ भर्तृहरि बाला किला) महल, धार्मिक स्थल, हवेलियाँ व अन्य भवन तथा 
इमारतें और साथ में लोक नृत्य व संगीत तथा दस्तकारियाँ पर्यटन के विकास को सुदृढ़ 
आधार प्रदान करते हैं । राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुन्दरता 
बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए । अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का 
घार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्त्व है । यहाँ प्रति वर्ष दूर-दूर से काफी संख्या में 
जायरीन आते हैं । 

राज्य के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देकर एक तरफ उनकी परम्परागत कलाओं 
व प्रतिभाओं को प्रश्नय व संरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ पर्यटन को भी 
विकसित किया जा सकता है । इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी व 
सार्वजनिक कल केन्द्रों का विकास किया जाना चाहिए। 

राज्य को समृद्ध-सांस्कृतिक-विरासत में राजस्थान के मेलों व त्योंहारों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । राज्य के पर्यटन विभाग ने वर्ष 200। तक के लिए अत्तर्राष्ट्रीय रूप से 
ग्रचारित करने के लिए अग्रांकित मेलों ब त्योहारों का एक कलेण्डर तैयार किया है। 
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(0) ग्रीष्मकालीन त्योंहार, माउण्ट आबू._ (2) दोज का त्योहार, जयपुर 


(3) मारवाड़ त्योंहार, जोधपुर (4) पुष्कर मेला, पुष्कर 

6) चन्द्रभागा मेला, झालावाड़ (6) ऊँट त्योंहार, बीकानेर 
(0) नागौर मेला, नागौर (8) मर त्योंहार, जैसलमेर 
(9) हाथी त्योंहार, जयपुर (0) मेवाड़ त्योंहार, उदयपुर 


(॥॥) गणगौर त्योंहार, जयपुर 
इन मेलों ब त्योंहारों में राज्य की संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से झलकती है। 

(४) सभा/सम्मेलन पर्यटन (0णाश्ट्रापणा 70णाह्ग)--सभाओं या सम्मेलनों के 
आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं का उपयोग किया जा सकता 
है । आजकल राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्‍न संगठन अपने 
वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं । इसके लिए सभागारें को आवश्यकता होती है 
'जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । इसके लिए प्रायः होटलों में उपलब्ध 
सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता । अतः 
जयपुर में बिडुला सभागार-केन्द्र की भाँति अन्य स्थानों में केद्रों की स्थापना से भी इस दिशा 
में मदद मिल सकती है । राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर व माउप्ट आबू 
आदि स्थानों पर आधुनिक किस्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ हैं । इससे 
भी पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा । सम्मेलनों में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय 
स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा और उन स्थलों का विकास भी हो सकेगा। 

(४) खेल-कूद व साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन ($907 ज्ञात 40४शाधा८ 
प७शा५॥)--हालांकि राजस्थान में इस प्रकार के पर्यटन के अवसर सौमित हैं, फिए भी 
यहाँ के मरु-प्रदेश में 'ऊँट-सफारी' ((थआा० 54४7) पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन 
सकती है । शेखावाटी के टीलों में एवं विशेषतया जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर तथा 
श्रीगंगानगर की नोहर व भादरा तहसीलों में एवं बाड़मेर के क्षेत्र में इसका विकास किया जी 
सकता है । राज्य की झीलों में साधारण रूप में नावों का उपयोग होता है, लेकिन कोई बढ़े 
पैमाने पर जल-क्रौड़ाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है । 

राजस्थान में वन्य-जीव पर्यटन (५४॥॥ ॥॥6 '0एांझ्रा0) के विकास की संभावनाएँ 
अवश्य हैं और भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा अलवर के वन्य-जीद अभयारण्यों ($0/प्रध४) 
में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने घाले लगभग 5% पर्यटक) । केवलादेव पक्षी- 
विहार, घना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है । रणथम्भौर नेशनल पार्क, 
सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है । इसमें सांभर, नौलगाय, 
चीतल आदि जानवर भो विचरण करते हैं । सरिस्का टाइगर रिजवें, सरिस्का, अलवर से 37 
किलोमीटर दूर है । यह मूलतः बाघों का आवास है । यहाँ अन्य वन्य-जीव भी पाए जाते हैं । 
डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में लोमड्ी, खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन प्रकार 
के पक्षी-जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाए जाते हैं । “ग्रेट इंडियन बस्टर्डा' (ठाध्वा पराहाक्षा 

छछ४१) मरुस्थल के सुदूर आन्तरिक भाग में ही अपनी वंश-वृद्धि करते हैं । यह गोंडाबन 
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पक्षी के नाम से मशहूर हैं । इनकी संख्या बहुत कम हो गई है । भविष्य में मरु राष्ट्रीय पार्क 
(जैसलमेर) , कुम्भलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास को काफी 
सम्भावनाएँ निहित हैं । यहाँ सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यावसायिक कार्यों के 
लिए आने वाले पर्यटकों (घरेलू व विदेशी), सभा-सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आने वाले 
पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने बाले पर्यटकों, आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के 
विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । 

जैसाकि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास कौ 
सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं । 

अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य में पर्यटन का तीव्र गति से विकास कैसे किया 
जाए । मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में नियुक्त पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया 
था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी इसका उचित दिशा में विकास 
सम्भव हो पाएगा । मार्च 989 में राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया, 
जिससे इसके विकास के मार्म में आने वाली सभी बाधाएँ अधिक सुगमता से दूर की 
जा सकेंगी । पर्यटन के विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओं को हल करने की 
आवश्यकता है-- 

(स ) पर्यटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल 

(॥) भूमि की समस्या--पर्यटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व 
अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है । शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास होने से 
होटल व पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का मिलना काफी कठिन होता जा 
रहा है । अतः नगर-नियोजत में रियायती दरों पर इनके लिए उचित प्रावधात किया जाना 
चाहिए । तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी बनाना सम्भव हो सकता है । 

७) केद्दधीय व राज्यीय पूँजी-सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता--.जिस प्रकार 
औद्योगिक विकास के लिए पूँजी-सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पर्यटन- 
क्षेत्र के अभावों को घ्यान में रखते हुए नये प्रोजेक्टों के लिए पूँजी-सब्सिडी की व्यवस्था की 
जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किए जा सकें । 

दिसम्बर 993 से राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक पूँजी-विनियोजन की 
सब्सिडी-योजना लागू की गई है । हैरोटेज होटलों को छोड़कर अन्य पर्यटन इकाइयों; जैसे 
एक सितारा व इससे ऊपर को श्रेणी के होटल, मार्ग में स्थित मोटल, होलीडे रिजोर्ट, 
मनोर॑जन-पार्क, सफारी पार्क, आदि में मान्य पूँजीगत-विनियोग पर 5% या 5 लाख रु,, 
जौ भी कम हो, की सब्सिडी दी जा सकती है । ऐसी ही इकाइयाँ जो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, 
बुँदी, जालौर,बालोतरा, राजसमंद, कुम्भलगढ़, मेनाल (४८॥४), किराडू, ओसियाँ, जयसमंद 
व बांसवाड़ा की म्यूनिसिपल सीमाओं में स्थित हैं, उनके लिए सब्सिडी 20% या 20 लाख 
रु, जो भी कम हो, दी जा सकती है । राज्य के किसी 'भी भाग में स्थित 'हैरीटेज होटलों” 
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के लिए भी पूँजी-बिनियोग की 20% राशि या 20 लाख रु, जी भी कम हो, सब्सिडी के 
रूप में दी जा सकती है। 

१'हैसेटेज होटल" उस किले, महल या हवेली को कहते हैं जो 75 वर्ष से अधिक 
समय से अस्तित्व में है और जिसका उपयोग अब होटल के रूप में किया जा रहा है। 
इन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है : 6) हैरीटेज होटल जिनमें न्यूनतम 5 कमरे, 0 शैयाएँ और 
चभारम्परिक पर्यावरण होता है तथा जो 950 से पहले के बने हैं; (8) हैरीदेज क्लासिक 
जिनमें 5 कमरे व 50 शैयाएँ हों और जो 933 से पूर्व के बनें हों तथा (8) हैरीटेड ग्रेन्ड 
जिनमें ।5 कमरे, 30 शैयाएँ, आधे कमरे बातानुकूलित हों तथा जिनका निर्माण 935 से पूर्व 
का हुआ हो, और जिनमें पारम्परिक क्षेत्रीय व्यंजन (0००) व कोन्टीनेन्टल व्यंजन की 
प्रस्तुति तथा तरणताल, हेल्थ क्लब, टेनिस लॉन, घुड़सवारी, गोल्फ कोर्स को सुविधाओं का 
होना भी जरूरी माना गया है। 

(3) उदार शर्तों पर कर्ज की च्यवस्था--पर्यटन क्षेत्र के विकास में उद्योगों की 
तुलना में अधिक समय लगता है । इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक 
'ऊदार बनाने की आवश्यकता है । इनको ॥0% मार्जिन मनी (उद्यमकर्ता द्वारा लगाई जाने 
वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलना चाहिए तथा इनके लिए ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान की 
अवधि ॥5 वर्ष रखी जा सकती है । अलग-अलग नगरों में ऋण चुकाने की अवधि की 
कानूनी छूट (१(०७/०४ण॥ एथ३००) तीन से सात वर्ष तक रखी जा सकती है । इस छूट की 
अवधि बढ़ाने से उच्यमकर्ाओं को सहूलियत होगी, क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्टों के 
क्रियान्वयन में सामान्यतया अधिक विलम्ब हुआ करता है । 

(4) नये होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी-पूँजी की व्यवस्था--नये होटलों 
की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वित्तीय 
संस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो जाता है । इसलिए होटल- 
उद्योग के लिए सब्सिडी व कर्ज के साथ-साथ इक्विटी पूँजी की व्यवस्था भी बढ़ाई जानी 
चाहिए । इससे निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा । यह कार्य . 
*रीको ' द्वाय उद्योगों की भाँति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, अथवा एक 
पृथक्‌ पर्यटन विकास निगम की स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर कौ जा सकती है ताकि 
उद्यमकर्ताओं को वित्त के अभाव का सामना न करना पड़े । 

(5) करों में रियायतें व छूटें---बिक्रौ-कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों के लिए 
(विभिन श्रेणी के नगरों के अनुसार) छूट दी जानी चाहिए । चूँकि पर्यटन-क्षेत्र विदेशी विनिमय 

अर्जित करने में मदद देठा है, इसलिए पंजीकृत विश्ामगृहों व होटलों में अल्कोहल-युक्त 
चेय-पदार्थों पर राज्य-आबकारी शुल्क में कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है । 
इनमें बीयर को बिक्रो की स्वतंत्रता होनी चाहिए ॥ होटलों में प्रशुक्त होने वाले आयावित 
उपकरणों व साज-सामान पर आयात-शुल्क में 50% की छूट दी जानी चाहिए । डीजल 
जेनरेटिंग सेट की खरीद पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 


(6) होटल-विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएँ--होटल-उद्योग का विकास 
करने के लिए भवन-निर्माण सामग्री का आवंटव इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर 
किया जा सकता है । इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सकता है । इनके लिए 
पानी व बिजली को दरों का निर्धारण उद्योगों की भौति हो किया जाना चाहिए । जो रियायतें 
ब छूटें नये उद्योगों को दी जाती हैं, वे पर्यटन-क्षेत्र को भी दो जानी चाहिए । 

(7) पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार--ऊपर पर्यटकों के लिए 
'होटल-व्यवस्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है । लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 
भारतीय व्यावसायिक यात्रियों की संख्या के बढ़ने के कारण पाँच या चार सित्तरा होटलों में 
विदेशी पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था अपर्यात्त रहती है, इसलिए इसको बढ़ाने कौ 
निवान्त आवश्यकता है । इसके लिए जिन सरकारी इमारतों का वर्तमान में अधिक उपयोग 
नहीं होता है, उनको होटलों या पर्यटन-बंगलों में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए । 
सरकारी दफ्तरों के निर्माण-कार्य को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो सरकारी भवन 
शुरू में होटल की दृष्टि से बचाए गए थे और बाद में उनमें सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिए 
गए, वे खाली कराकर पुन: होटल के लिए काम में लिए जा सकें । इनके अलावा कई निजी 
भवनों में भी काफी जगह खाली पड़ी रहती है, जिनके मालिक सम्भवत: अतिरिक्त आमदनी 
के लिए उनका उपयोग पर्यटकों के लिए करना पसंद करें । इस सम्बन्ध में होटलों व ट्रेवल 
एजेन्टों की सेवाओं का उपयोग करके निजो निवासों में पर्यटकों के ठहरने को व्यवस्था 
बढ़ाई जा सकती है । 

(8) परिवहन का समुचित विकास--परिवहन का विकास पर्यटन-विकास का 
हृदय (प्र८»7) मात्रा जा सकता है । इसके लिए सड़कों का विकास, आधुनिक सुविधाओं से 
युक्त बसों, कारों, स्टेशन वैगनों, मिनी-बसों, हवाई अड्डों, एयर बसों, आदि की उपलब्धि 
बहुत आवश्यक होती है । निजी क्षेत्र में हवाई टैक्सियों व हैलोकॉप्टर सैवाओं को प्रोत्साहित 
किया जा सकता है । 'मिड-वे” व होटलों की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए । शिक्षित ड्राइवर 

व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम कर सकते हैं । स्मरण रहे कि पर्यटक वापस लौटते 
समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ व कटु अनुभव दोनों ले जाते हैं | यदि उनके साथ 
उत्तम व्यवहार होगा और वे हर्षित होकर व प्रभावित होकर लौटेंगे तो अन्य लोगों को 
भारत- भ्रमण व राजस्थान- भ्रमण के लिए प्रेरित कर पाएँगे । यदि उनके साथ धीखाधड़ी हुई, 
दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हें अनुचित कष्ट उठाने पड़े, तो आगे के लिए पर्यटन 
हतोत्साहित होगा | इसलिए पर्यटकों के लिए परिवहन, निवास, भोजन, पेय-पदार्थों आदि 
की उत्तम ही नहीं, बल्कि सर्वोत्तम, व्यवस्था होनी चाहिए । 

राजस्थान में जयपुर को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है और विदेशों से 
चार्टर्ड उड़ानें (0॥४0श०० ॥2॥) यहाँ के लिए चालू की जा सकती हैं । ग्रुप-यात्रा व 
गन्तव्य-स्थान-जयपुर (025020णा उ्एण्ण) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ानें 
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प्रारम्भ की जा सकती हैं | अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक भारत में जयपुर को अपना 
गन्तव्य स्थान बना सकते हैं । इसका आशय यह है कि वे जयपुर को अपना आघार (5950) 
बनाकर दिल्‍ली, आगरा, वाराणसी, खजुराहो, आदि स्थानों को देखने के लिए भी जयपुर से 
ही आ-जा सकते हैं | उनके लिए “जयपुर-चलो' का संदेश राज्य में पर्यटन-विकास के 
लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है । लेकिन इसके लिए काफी विज्ञापन, सूचना- 
सामग्री, परिवहन व निवास-व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं आदि की आवश्यकता होगी । 
यह कार्य युद्ध-स्तर पर करने से ही आवश्यक सफलता को आशा की जा सकती है । 
पहियों पर ग़जमहल (7॥॥॥०९ ०॥ १४॥६७३$) नामक रेलगाड़ी का उपयोग जयपुर, दिल्ली, 
आग पर्यटन-त्रिकोर्णां पर काफी आकर्षक रहा है । जैसा कि पहले बतलाया गया है बड़ी 
लाइन पर 'पैलेस ऑन व्हील्स' गाड़ी सितम्बर 995 से चालू कर दी गईं है । 

(9) मनोरंजन की सुविधाओं का विकास--होटलों में टेलीविजन की सुविधा 
सर्वोत्तम होनी चाहिए । स्वाभाविक है कि कार्यक्रमों का स्तर व विविधता तथा भाषा- 
सम्बन्धी आदि सभी प्रश्नों में गुणवत्ता के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 
स्थानीय लोक कलाकारों के कार्यक्रमों का संयोजन भी भलीभौति किया जाना चाहिए और 
उनमें विविधता व गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(0) हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था व पर्यटन विकास--राजस्थान 
की दस्तकारियों के विकास व पर्यटन-विकास का परस्पर गहरा सम्बन्ध पाया जाता है । 
राज्य में कई प्रकार की कलात्मक व उच्च कोटि की हस्तशिल्प को वस्तुएँ बनतो हें जिन्हें 
विदेशी बहुत चाव से खरीदते हैं । इनमें रल-आभूषण, वस्त्र, मूर्तियाँ आदि विशेष महत्त्व 
रखते हैं । इनमें माल की गुणवत्ता, कीमत व डिजायनों की विविधता आवश्यक होती है । 
इनके उत्पादन व विपणन के प्रमापीकरण पर पूरा ध्यान देने कौ आवश्यकता है । इस सम्बन्ध 
में दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा । प्रथम, कारीगर को अपने माल की उचित कीमत 
मिले, द्वितीय पर्यटक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाघड़ी न हो । इसके लिए बिक्री 
केन्रों की व्यवस्था में अत्यधिक सुधार करने की आवश्यकता है । 

(१) अन्य सुझाव---पर्यटन विकास के लिए कानून व व्यवस्था में किसी भी प्रकार 
की कमी नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा छोटी-छोटी अनेक बातों पर भी घ्यान दिया 
जाना चाहिए, जैसे पर्यटकों को भिखारी तंग न करें, उन्हें कहीं भी घेर लेने का प्रयास न करें 
तथा उनके साथ किसी भौ प्रकार का अशिष्ट व्यवहार न हो । यह भो प्रस्ताव है कि अलग 
से *पर्यटन-पुलिस' बनाई जाए जिसे पर्यटकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए 
विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । पर्यटन-विभाग को सम्बन्धित सेवाओं को 
लाइसेंस देने और निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए. । हमें राज्य में आने वाले देशी व 





+ दिल्‍ली, आगग़ व जयपुर का द्विकोण *स्वर्णिम ब्रिकोण' (हृण३९७७ क्षांक्रड्टी० कहलाता है, एंव 
जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का 'मरू-ब्रिकोण' (66०ता-799०१8/०) कहलाता है। 


पर्यटन-विकास उ9्रा 


विदेशी पर्यटकों की प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों पर पूरा घ्यान देना चाहिए और सभी प्रकार 
की सुविधाओं व साधनों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि भविष्य में पर्यटकों की संख्या में 
और वृद्धि हो सके । 


राजस्थान में पर्यटन के लिए संकट का दौर--990-9। में राजस्थान के पर्यटन- 
उद्योग को काफी घक्का पहुँचा था । देश में राजनीतिक अशांति, विशेषतया मण्डल-मन्दिर 
विवाद के कारण राज्य में पर्यटकों का आगमन बहुत कम हुआ था जिससे इस उद्योग में लगे 
व्यक्तियों के लिए रोजगार व आमदनी के अवसर घटे थे व उनमें निराशा की भावना फैली 
थी । इससे पर्यटकों के माध्यम से हमें जो निर्यात के आर्डर मिल सकते थे, उनमें गिरावट 
आईं और होटलों को लाभ में चलाना काफी मुश्किल हो गया था । यदि भविष्य में भी 
स्थिति अनुकूल नहीं रही तो इस उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है । 
इसलिए यह आवश्यक है कि देश में कानून व व्यवस्था कौ स्थिति में तुरन्त सुधार हो ताकि 
लोग निर्भय होकर देश में भ्रमण कर सकें । कश्मीर का पर्यटन-उद्योग भी विपरीत 
राजनीतक दशाओं के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुआ है । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह 
आवश्यक कदम उठाकर स्थिति को सामान्य बनाए ताकि होटलों के उद्यमकर्ता व विभिन्‍न 
कर्मचारी, ड्राइवर, गाइड, हथकरघा, दस्तकारी, उद्योगों, आदि में संलग्न व्यक्ति अपना 
रोजगार छोड़ने को बाध्य न हों । अतः जहाँ पर्यटन के विकास से सम्बन्धित समस्याओं के 
समाधान की आवश्यकता है, वहाँ इस उद्योग को मंदी के दौर से निकालने को भी नितान्त 
आवश्यकता है । 


दिसम्बर 992 में अयोध्या घटना के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दंगों का भी 
भर्यटन-उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव पड़ा था । अत: इस उद्योग की द्वुतगति 
से प्रगति के लिए आन्तरिक शांति, सदूभाव व सौहार्द्र की नितान्‍्त आवश्यकता मानी गई है । 
कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम में नहीं डालना चाहता । इसलिए जरा-सा आतंक व भय 
उत्पन्न होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपना कार्यक्रम स्थगित करते हैं, अथवा रद्द करते हें, 
जिससे होटलों पर विपरीत असर आता है और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हाथ घोना 
पड़ता है । अतः यह उद्योग बहुत संवेदनशील माना गया है और मानवीय व्यवहार की 
उत्तमता की नींव प९ खड़ा है जिसको ठेस पहुँचाने की बजाय सुदृढ़ किया जाना चाहिए । 

पर्यटन-विशेषज्ञों व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु-ब्रिकोण 
(065९7/-072४8/०) के विकास के अन्तर्गत भविष्य में जोधपुर, जैसलमेर व 
बीकानेर को शामिल करने की आवश्यकता है । इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन-विकास को 
काफी बल मिलेगा । पर्यटन-उद्योग एक सेवा-दश्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, इसलिए इसके 
विकास पर मानवोय गुणों व मानवीय व्यवहार का विशेष प्रभाव पड़ता है । यहाँ राजस्थान 
पर्यटन-विकास निगम लि. का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य में 
चर्यटन-विकास में मएत्त्वपूर्ण योगदान दे रह है । 
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पर्यटन के विकास को विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आजकल इस पर 
प्रति वर्ष अधिक घनराशि खर्च क्यो जाने लगो है । 

अविष्य में उदयपुर, माउँट आवू, कोय व चित्तौड़गढ़ में पर्वटक स्वागत केन्द्र स्थापित 
किए जाएँगे । डोग (भरतपुर), बालोठछ (बाड़मेर) में टूरिस्ट लॉज, नायद्वास मैं यात्री निवास 
तथा नागौर में टूरिस्ट बंगले का निर्मांण करवाया जाएगा । उदयपुर में राजसमन्द झील, 
नौचौकी पाल और पहाड़ी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने की आवंश्यकठा है । 
राजसमन्द झील की पाल के जोणोंद्धार और सुदृद्दोकरण को चरूरत है । 


राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. 
एज भधाशा 70ाचांत्रा) 00 श०ञशशा। ए0०फ्णन्रा०) 7.0. (र700)] 


इसको स्थापना 978 में एक निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनो के रूप में हुईं 
थी। 
इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 
(6). ग़्जज्य में पर्यटन-विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू करना; 
/४) पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि को व्यवस्था के लिए होटल, मोटल, 
युवा-होस्टल, टूरिस्ट बंगले आदि बनाना व चलाना; 
(१४) परिवहन, मनोरंजज, माल को खरीद आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान करना व 
चैकेज-पयंटन का -्यवस्था करना, 
(/0) पयंटन महत्त्व के स्थानों का रख-रखाब व विकास करना वथा, 
69 पर्यटन की प्रचार-सामग्री उपलब्ध करना, वितरित करना तथा बेचना । 
997-98 में इसमें कुल विनियोजित पूँजीो की मात्रा 3.5 करोड़ रुपये थी । इसे 
993-94 में कर से पूर्व मुनाफा .25 करोड़ रु. का हुआ जो घटकर 994-95 में 28.9 
लाख रु हो गया ।995-96 में यह 2 57 करोड़ रु, 996-97 में केवल 24 लाख रु. व 
997-98 में 23 4 लाख रु रहा 998-99 में इसे 98.] लाख रु का घाटा हुआ है। इसके 
प्रबन्ध-सचालन में सुधार करके इसकी कार्य-कुशलता व लामप्रदता में वृद्धि की जानी 
चाहिए | हालाँकि इसे हाल के वर्षो मे लाम हुआ है, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार करने के 
लिए बहुत प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने व उसे 
लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर 
सके। हाल में एपा0८ ने घौलपुर में एक नया मिडवे चालू किया है जो इसको 42वों इकाई 
है । प्रत्येक जिले में पयंटन की सुविधा बढ़ाई जा रही है । देश में होटलों की एक नई श्रेणी 
हेरीटेज होटल्स के कुल 20 में से [5 होटल अकेले रावस्थान में चल रहे हैं, जिन्हें बढ़ाया 
जा रहा है । एक बोडियो कैसेट ““डेजर्ट ट्राइएंगल"” तैप्रार किया गया है जिसमें जोधपुर, 
जैसलमेर, वीकननेर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा व भीलवाड़ा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों व वहाँ की 
संस्‍्कृनि को चित्रित किया गया है । 
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() राज्य सरकार की नीति इसमें निजी विनियोग-कर्ताओं को बढ़ावा देने की है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य में मार्च, 989 में पर्यटन को उद्योग घोषित 
किया गया । बाद में इसके लिए स्वीकृत पूँजी-विनियोजन के 5 से 20 प्रतिशत तक 
सब्सिडी देने की घोषणा की गई । 994-95 में इसके लिए 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी 
तथा किलों, महल व गढ़ की सुरक्षा व विकास के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान 
किया गया । 

(2) राज्य में पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत नौ शहरों--जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउण्ट आबू एवं पुष्कर में 562 परिवारों के 
माध्यम से 4 हजार से अधिक व्यक्तियों के ठहराने की सुविधा जुटाई गईं है । 

(3) विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण हेतु गन्दे पानी व सीवरेज-निकास की 
योजना प्रारम्भ की गई है। 

(4) 994-95 में डेचू, सालासर, देवली, पिण्डवाड़ा तथा ब्यावर में पर्यटकों के लिए 
“मिडचे” की सुविधाओं का निर्माण करवाने के कार्यक्रम रखे गए थे । 

(5) राज्य सरकार दरगाह शरीफ, अजमेर तथा पुष्कर के सर्वांगीण विकास की बृहद्‌ 
क्षेत्रीय योजना पर पहले से काम कर रही है । इसी क्रम में 994-95 में कैलादेवी, गोगा- 
मेदी, सालासरजी, रामदेवरा, देशनोक, मेहन्दीपुर के बालाजी व नागौर की दरगाह के 
नियोजित विकास करने के कार्यक्रम रखे गए थे 

(6) पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में विमान-सेवा छा विस्तार किया जा रहा है । 
प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 9 से बढ़कर 42 कर दी गई । राज्य सरकार एयर टेक्सीज के 
लिए टूरिस्ट सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी । इसके लिए राज्य में 
उपलब्ध हवाई पट्टियों का उपयोग किया जाएगा । 

(7) उदयपुर की मोपीमगरी एवं आमेर के महलों में दृश्य एवं श्रव्य ([॥छकछ बात 
$00॥0) शो प्रारम्भ किया जाएगा । 

(8) राजस्थान में हेरोटेज होटलों की संख्या 65 हो गई है तथा वर्ष 995-96 के अन्त 
तक इनके 00 से भी अधिक हो जाने का अनुमान लगाया गया था। 

(9) राज्य सरकार पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग लेना चाहती है । 

(0) राज्य में पर्यटन-विकास की एक समग्रीकृत नीति पैयार की जा रही है जिसमें 
इसके विभिन्‍त पहलुओं पर विचार किया जा रहा है । 

राजस्थान में पहली बार पर्यटन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मेला 'इन्वेस्ट्यूर” 995 

([0₹९४०ए७- 995) भारतीय उद्योग परिसंघ ((या) की ओर से -4 दिसम्बर, 
995 तक जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया था । इसमें अमरीका, 
सिंगापुर, इजरायल, इंग्लैण्ड, इटली, स्विदजस्लैण्ड आदि देशों सहित भारत के 
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विभिनत राज्यों से जुड़े काफी संगठनों व व्यक्तियों ने भाग लिया था । इस मेले के लिए 
राजस्थान को “मेजबान राज्य ', केरल को 'अतिथि राज्य” व सिंगापुर को “सहभागी 
देश' घौषित किया गया था । इसमें पर्यटन से जुड़े विभिन्‍न विषयों पर गोष्ठियाँ आयोजित 
की गई थी । इस मेले में काफो लोग शरीक हुए तथा इससे राजस्थान में पर्यटन-विकास को 
एक नया आयाम मिला था। 

१998 के प्रारम्भ में जयपुर में 'प्रश्ांत एशिया ट्रेवल एसोसियेशन' ( घाटा ) के 
सदस्यों का सम्मेलन हुआ था जिसमें राजस्थान में पर्यटन की सम्भावनाओं व समस्याओं 
की चर्चा की गई थी । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकार पर्यटन के विकास के लिए कृतसंकल्प 
है और वह इसके विकास के माध्यम से रोजगार व आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही 


है। 


जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दृष्टि से हवाई पट्टी के विस्तार के ग्रथम 
चरण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है । अजमेर में दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ में 
आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 57 लाख रुपये 
स्वीकृत किए गए हैं । जोधपुर में होटल प्रबन्ध-संस्थान खोलने की योजना है तथा उदयपुर 
में फूड-क्रापट-इन्स्टीट्यूट के लिए एक नया भवन बनाया जा रहा है ताकि अतिरिक्त 
पाठ्यक्रम चलाए जा सकें । भविष्य में 'ग्रामीण-पर्यटन' की योजना भी प्रारम्भ की जाएगी । 
इसके अन्तर्गत पर्यटन महत्त्व के गाँवों का विकास किया जाएगा ॥ प्रायः ग्रामीण इलाकों 
और मरुस्थलीय क्षेत्रों में किले, महल, अभयारण्य, आदि स्थित होते हैं, और अधिकतर 
मेले व त्यौहार ग्रामीण संस्कृति व परम्पराओं से जुड़े होते हैं । हैरीटेज होटल, सफारी, आदि 
भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रचलन में देखे गए हैं । इनमें यात्राओं के दौरान पर्यटक घोड़े, 
ऊँट या जीप की सवारी का आनन्द ले सकते हैं । ग्राम्य कलाएँ व हस्तशिल्प पर्यटकों के 
बीच बहुत लोकप्रिय होती हैं । ग्रामीणों का सरल स्वभाव पर्यटकों को काफी सुहाता है । 
ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या कम होने से भीड़माड़ कम होती है और प्राकृतिक वनस्पति व 
जीव-जगत कौ विविधताओं को देखने का सुअवसर मिलता है । इस दृष्टि से यदि ग्रामीण 
क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा पर्यटन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए तो पर्यटन के 
माध्यम से रोजगार के काफी नये अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं । 

997-98 के बजट में पर्यटकों के बढ़ते दबद्यव को देखते हुए आबू पर्वत में 
आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया 
गया था । बीकानेर में सूरसागर से गंदे यानी के निकास की समस्या के निवारण के 
लिए 997-98 में एक करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था । तारागढ़ क्षेत्र के 
विकास हेतु 50 लाख रु. व्यय करने का प्रस्ताव था । वर्तमात में चालू पूँजी-विवेश- 
सब्सिडी योजना, 993 व डीजल जेनरेटिंग सेट क्रय-अनुदान-योजना, 994 को दो वर्ष 
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और जारी रखा जाना प्रस्तावित हे । अजमेर, उदयपुर व जोधपुर स्थित फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट 
का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें आगामी वर्षों में स्ववित्त पोषित 
(श( पिभाटा8) बनाया जाएगा । 
वर्ष 799-2000 के बजट में पर्यटन-विकास्त के लिए 23 करोड़ 3 लाख रु. 
का प्रावधान किया गया जो पिछले वर्ष के 6 करोड़ 74 लाख रु से अधिक था । 
ओसियां मंदिर, जोधपुर के विकास के लिए 20 लाख रु. का व्यय प्रस्तावित किया 
गया । इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर व विराटनगर में 20-20 लाख रु. 
के व्यय का प्रावधान किया गया । सरकार ऐतिहासिऊ स्मारकों के जीर्णोद्धार व संरक्षण 
पर जोर दे रही हे । केन्द्रीय संग्रहालय, अल्वर्ट हाल, जयपुर के संरक्षण व रख-रखाब पर 
बल दिया गया है । 
वर्ष 999-2000 में भारत सरकार द्वारा आमेर महल, जयपुर को सर्वोत्तम 
पर्यटक्क-मित्र स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया है । 
वर्ष 2000-200] में ओसियाँ मंदिर, जोधपुर, किराडू मंदिर, बाडमेर, आमेर 
महल, जयपुर, शाही छतरियाँ, मण्डोर, जोधपुर, मेवाड़ कॉम्पलेक्स, उदयपुर व अन्य 
पर्यटक्क स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार कराया जाएगा । पर्यटन के 
विकास के लिए 200-2002 में 40 करोड़ रु. की राशि आंवटित की गईं । इसका 
उपयोग आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व प्रचार-प्रसार में किया जाएगा । इसके 
अलावा ऐतिहासिक ब सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर 2.2 करोड रु, व्यय किए 
जायेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन की 
स्थापना की गई है, जो पर्यटन से जुडे विभिन्न विभागों में ताल-मेल स्थापित करेगा और 
पर्यटन विकास के माध्यम से शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। यह ग्रामीण 
पर्यटन को भी बढावा देगा। 
राज्य की नई नीति को मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति! 

पर्यटन को ऊत-उद्योग बनाने व इसके माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के 
उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल ने नई पर्यटन नीति को 24 सितम्बर, 2007 को अपनी मजूरी देदी थी। इसमें 
पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न रियायतें देने का निश्वय किया गया था-- 

0) इसमें सरकार की भूमिका उद्मेरक के तौर पर तय की गई थी। राज्य की समृद्ध 
हस्तकला और कुदीर उद्योगों के माल की बिक्री के लिए समुचित बाजार विकसित करने पर 
बल दिया गया ताकि कलाकारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित किया जा सके । 

(४) पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि भूमि को आरक्षित दरों के एक चौथाईं 
दाम पर अधिकतम चार बीघा भूमि के आवंटन का प्रावधान किया गया था। 

(क) पर्यटन इकाई में अकुशल (ए्००) कार्यबल की शत-प्रतिशत भर्ती स्थानीय 
स्तर पर करने की शर्त लागू की गई थी । 2 


॥ राजस्थान पत्रिका, 74 सितम्बर 2007 
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(9) नई पर्यटन इकाइयों को पाँच वर्ष तक के लिए विलासिता-शुल्क (एच ्छ) 
मैं छूट दी गई थी ।नोति में एक हजार रुपए ठक के किराये वाले कमरो पर कोई बिलासित शुल्क 
नहीं लेने, और दो हजार रुपए किराये तक के कमरों पर पाँच प्रतिशत विलासिता कर लागू करने का 
रा किया गया था । दो हजार रुपए से ज्यादा किराए वाले कमरों पर शुल्क की दर 0% रखी 
गई थी । 

(00) यह व्यवस्था की गयी कि नए होटलों को शहरी सीमा में भूमि खरीदने पर पंजीयन 
शुल्क में 50% की छूट तभी दी जाएगी जबकि नई इकाई में कम से कम एक करोड़ रुपये 
का निवेश किया जाए, और इकाई का संचालन एक अप्रैल 2000 से 3। दिसम्बर, 200। के 
शीच में किया जाए । 

(० ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को इन दोनों शर्तों के साथ-साथ 
भूमि एवं भवन कर में शत-प्रतिशत छूद दी गयी । 

(४) राज्य में सघन प्रचार व विपणन तथा पर्यटन मार्ट आयोजन का प्रगवधान किया 
गया था । 

(४2) साहसिक पर्यटन, पर्बावरण-पर्यटन, ऊँट व घोड़ों की सफारी, नदियों व नहगे 
नौकायन, शैक्षणिक व ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया था । 

(४0 पर्यटन कौ बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान, डी.जी. सैट्स अनुदान, राज्य में 
फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा व थियेटर विकसित करने पर भी 
स्वीकृति दी गई थी । 

(2) 60 लाख रुपए का निवेश करने वाली पर्यटन इकाई को ब्याज में 2% की छूट 
देने का प्रावधान किया गया । फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी फिल्में जिनकी 75% 
शूटिंग राजस्थान मे हुई हो, उनको एक साल तक मनोरंजन कर से मुक्ति देने का प्रावधान किया गया 

। लेकिन यह छूट केवल ' यू' प्रमाण-पत्र प्राप्त फिल्‍मो को ही दी गयी । मल्टीप्लेक्स और ड्राइव इन 
सिनेमाघरों को भी उनके व्यावसायिक संचालन की तारीख से 3 वर्ष तक के लिए मनोरंजन कर से 
छूट दी गई । यह छूट पहले वर्ष 75%, दूसरे वर्ष 50% तीसरे वर्ष 25% कौ दर से दी गयी । 

इस प्रकार यह पर्यटन नीति काफी िकासरलक क व प्रमतिशील मानी जाती है । लेकिन 

। सितम्बर, 200 को अमेरिका मे विश्व व्यापार केन्द्र ब पेटागन पर हमलों के बाद तथा 7 
अक्टूबर, 200 को अमेरिका द्वारा अफगाठिस्तान घर जवाबी हमलों को शुरू करने से एक बार 
पर्यटन-उच्योग को भारी धक्का पहुँचा था । 

राज्य के 2002-2005 के बजट में पर्यटन के लिए योजना-मद से 49.50 करोड़ रुपए 
के व्यय का प्रावधान किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना तथा 2000-200॥ की 
तुलना में छ: गुना अधिक था । एशियाई विकास बैंक के बित्त पोषण के आधार पर पर्यटन 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों-सवाईमाधोपुर, माउण्ट आबू, जैसलमेर एवं 5 में घगेहर 
संरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया था । जयपुर को सिटी के 
रूप में विकसित करने हेतु यूगैपीय कमोशन द्वारा 2.25 करोड रु को लागत से एक कार्यक्रम 
““हेरिटेज वाक” के नाम से स्वीकृत किया गया था । ् 

एलबर्ट हॉल से हवामहल तक 2.5 किलोमीटर के रास्ते व उस पर बने भवनों के 

संरक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। 2003-04 के बजट में पर्यटन के विकास पर 3 
करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया । मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना के तहत महाराणा 
प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे गोगुन्दा, हल्दीघाटी व चार्दड का पर्यटन स्थल 
के रूप में विकास का लक्ष्य रखा गया । रु 
राज्य के 2004-05 के परिवर्तन बजट में पर्यटन के विकास के लिए 22.50 करोड़ रु का 

व्यय प्रस्तावित किया गया है जो पिछले वर्ष से अधिक है । जयपुर में जलमहल क्षेत्र, उदयपुर में 
रोप-वे का निर्माण, जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का 'कन्वेन्शन केद्ध* व गोल्फ रिसोर्ट, अलवर 
जिले में तिजाग फोर्ट पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जायेंगे । आमेर दुर्ग व हाडौती क्षेत्र का 
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विकास किया जायगा । आध्यात्मिक पर्यटन के लिए अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, 
श्रीमहावीर जी, रणकपुर, गामदेवरा, जैसे प्रसिद्ध स्थलों का विकास किया जायगा । अनेकों मन्दिरों से 
जुड़ी सम्पत्तियों को चिन्हित कर 'अपना धाम-अपना काम-अपना नाम” योजना चलायी जाएगी ॥ 





| | प्रश्न | | 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
3. सोनार किला स्थित है-- 
(अ) जैसलमेर में (ब) बौकानेर में 
(स) बाड़मेर में (द) जयपुर में (अ) 
2- वर्ष 999-2000 में भारत सरकार द्वारा किस-पर्यटन-स्थल को सर्वोत्तम पर्यटन-मित्र 


स्मारक पुरस्कार दिया गया 2? 


(अ) ओसियाँ मन्दिर, जोधपुर (ब) आमेर महल, जयपुर 
(स) शाही छतरियाँ, मण्डोर, जोधपुर (८) मेवाड़ कॉम्पलेक्स, उदयपुर (ब) 
'किराडू मन्दिर स्थित हैं-- 


(अ) जोधपुर में... (व) दूँदी में (स) बाड़मेर में. (द) कोटा मे (स) 
*ग्रौष्पकालीन त्योहार! (६७१एश॥८८ ए८४४९७) राजस्थान में मनाया जाता है-- 


(अ) जयपुर (ब) जोधपुर 

(स) पुष्कर (द) माउण्ट आबू (द) 
-.. वर्ष 2003 में राज्य में घरेलू व विदेशी पर्यटको की कुल सख्या धी--(लगभपग) 

(अ) 68 लाख (3) १3)7 लाख 

(स) 70 लाख (द) 80 लाख (ब) 
» राज्य में 'नये पर्यटन पैकेज' में शामिल हैं-- 

(अ) पैलेस ऑन व्हील्स (ब) हैरोटेज होटल 

(स) पेईंग गेस्ट स्कीम (द) सभी (द) 


राज्य में पर्यटन के विकास में मुख्य वाधा है-- 

(अ) राज्य की गर्म जलवायु 

(ब) पर्यटकों के लिए, न्यूनतम सुविधाओ का अभाव 

(स) आधार ढाँचे को कमियाँ 

(द) पर्यटन-स्थलों की दुर्दश (स) 


... पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योज प्र है-- 


(अ) (0 क्षेत्रों में. (ब) 8 क्षेत्रो मे (स) 6 क्षेत्र मे (द) 4क्षेत्री में. (अ) 
(१० सर्किलों में) [745$, 4998 
[60 जयपुर-अजमैर, (#) अलवर-सिलीसेड-सरिस्का (४४) भरतपुर-डीग-धौलपुर, (४०) 
रणथम्भौर-टोंक, (») हाड़ोती (कोटा-बूँदी-झालावाड) 6५) मेरवाड़ा (अजमेर-पुष्कर- 
मेडवा-नागौर), (४४) शेखावाटी (५४४) मरु सर्किट (बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-जोधपुर) 
(६४) माउण्ट आबू-रणकपुर, (2) मेवाड्‌ (उदयपुर-कुम्भलगढ़-नाथद्वारा-चित्तौड़गढ़- 
जयसमंद-डूँगरपुर) । 


). रणथम्भौर स्थित है-- 
(अ) भसठपुर (व) अलवर 
(स) सवाईमाधोपुर (द) झालावाड़ (स) 





4 श्रीमती राजे का बजट-भाषण, 32 जुलाई, 2004, पृ 36-37 
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70. राजस्थान में पय॑टन-वकास की क्षमता किन बातों से परिलक्षिद होती है ? 
[उत्तर : संकेत : राजस्थान का पर्यटन-बल निम्न बातों से प्रगट हीवा है-- 
0) इमारतें (ऊिले, राजप्रासाद, हवेली, छतरियों, बाग, नगर, इत्यादि) (॥) रणक्षेत्र 
(हल्दीघाटी, वित्तौडगढ, रणथण्भौर आदि), मंदिर ( सभी धर्मों के, कला व संस्कृति 
(मेले लोककला, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि), व्यवस्ताय (हस्वकलाएँ, रल-आभूरण, 
गलीचे, संगमरमर-ग्रेनाइट, आदि), प्राकृतिक सौन्दर्य (वन, जैसलमेर का मरुस्थल, 
अभयारण्य आदि), भौषोलिक स्थिति (सड़कों, रेल व हवाई सेवाओं से जुड्ा रहना), 
आतिथ्य की परम्परा (होटल, मोटल, भोजनालय आदि), मनोरंजन के साधन (ऊँट, 
घोडे, हाथी की सवारी आदि) तथा विभिन्‍न पर्यटनस्थलों के ब्रीच सम्पर्क (डेजर्ट 
ट्राइएगिल, गोल्डन ट्राइ-एंगिल) एवं राज्य का शान्तिप्रिय देश होना।] मरु-तजिकोण 
(065छ-ग्थ्राष्टा०) में जोधपुर, जैसलमेर व बोकानेर आते हैं, तथा स्वर्णिम द्रिकोण 
(0000 धाथा३6) में दिल्‍ली, आगरा व जयपुर आते हैं ॥ 

॥7. राजस्थान के कुछ किलों व महलो के नाम लिखिए जिनका पर्यटत्र को दृष्टि से महत्त्व है । 


किले 
नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर 

( (पास मे जयगढ़ व आमेर का पुराना किला) 

! लाल किला, अलवर 

| लोहागढ़, भरतपुर 





॥_ जूक अन्ल- 5 




















चद्रमहल, जयपुर, 

रामबाग पैलेस, जयपुर 

सिलीसेढ़ व सरिस्का पैलेस, अलवर, 
मोतीमहल, भरतपुर 


। रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर 'जयनिवास (लैक ऐलैस), उदयपुर, 

4 चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ मौरा का महल, वित्तौडगढ़, 
भेहरानगढ़, जोधपुर उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर, 

१ सोजत फोर्ट, सोजत प्विटी, नागौर पैलेस, नागौर सिटी, 


सोनार किला, जैसलमेर, 
(यह "गोल्डन फोर्ट कहलाता है) 
ताशयगढ फोर्ट, बूँदी, तथा 
गागरान फोर्ट, झालावाड़ जिला 
अन्य प्रश्न 
4. राजस्थान राज्य कौ अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए । राज्य में 
पर्यटन के विकास की सम्भावनाओ पर प्रकाश डालिए और निकट भविष्य में इस उद्योग के 
विकास के लिए सुझान भी दोजिए । 
राज्य के पर्थरन विकास पर एक निबन्ध लिखिए । 
3. राजस्थान में पयेटन विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए ग्ज्य 
में पर्यटन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कोजिए । 
4, राज्य में पर्यटन के विकास की समस्याओ पर प्रकाश डालिए और आगामी वर्षों मे इसके 
विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए । 
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
0) राजस्थान मे पर्यटन, उद्योग, (४) राजस्थान मे पर्यटन विकास 
(09) राज्य मैं 'सास्कृतिक पर्यटन' के अवसर, 
(५) हैरिटेज होढलों कौ पर्यटन-विकास मे भूमिका ! 
6. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाईए । इस उद्योग के विकास 
की भावी संभावनाएँ व समस्याएँ कया हैं ? 


जूनागढ़ व लालगढ़ के महल, बीकानेर, 
जगम॑दिर पैलेस, कोटा तथा 
जूना पैलेस, डूँगरपुर जिला । 





के 





खबर 


राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 


[5796€टांच्वा 87९२ 76४९॥०७70९0६ ?7/0चा'छ/77785 
क्रपिव्वोष्पातवा) 





राजस्थान में ग्रामीण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिल क्षेत्रों की विशेष किस्म की 
समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । इनमें गिम्न 
कार्यक्रम प्रमुख हैं--(४) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, (४४) मरु विकास कार्यक्रम, (४४) जनजाति 
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, (/४) अरावली विकास कार्यक्रम, (४) दस्यु संभाव्य क्षेत्रों में कन्दरा 
(बीहड़) सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास स्कीम तथा (५४) मेवात प्रादेशिक विकास 
परियोजना (3॥) व्यर्थ भूगि विकास कार्यक्रम तथा (४५४४) सीमाव्दी क्षेत्र विकास कार्य-क्रम 
। इनके अलावा राज्य में विकास के लिए न्यूनतम आधारभूत-ढाँचा उपलब्ध कराने के लिए 
न्यूबतम आवश्यक कार्यक्रम (जाक्ाए॥णा) ००१६ एए०ट्टाआआ॥०) (शी४ए) भी संचालित 
किया जा रहा है । राज्य में निर्धनता-निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(हह्टा०व एव] 02ए००कगाल्या ?7एट्टाशात्र८) तारा09) भी लागू किया गया है । वैसे 
भाप? व हर) को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लेना ज्यादा तर्कसंगत होगा । 
नीचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है । 

(0) सूखा-संभाव्य (सूखा प्रभावित ) क्षेत्र कार्यक्रम (07०78 ०्च९ 
कत 0/०टञ०शगाग०) (0947)--बह कार्यक्रम 974-75 में केन्द्र-प्रवर्तित 
स्कीम (एशप्रणा+-99ण50९१ $०ध्याण) के रूप में प्रारम्भ किया गया था ।इसको 
वित्तीय व्यवस्था मैं केन्द्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा रखा गया है । इस कार्यक्रम का 
उटेश्य सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है । इसके लिए भूमि 
ब जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व 
सूछे के प्रतिकूल प्रभाव कम किए जा सकें । 

इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है-- 

9. मिट्टी व नमी का संरक्षण करना (59 शाव॑ ग़ण5चर एभाउशभ्भाणा) 
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(०0. जल संसाधनों का विकास (9/छट्रा रिट्सएण-९४-०र५टण[पाव्या) 
(700. वृक्षारोपण (णिष्च्रआाजा) करना तथा 
सूखा-संभाव्य-क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों में समय- 

समय घर परिवर्तन किया गया है । 982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वे खण्ड हटा दिए 
गए जो पहले मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल थे ! वर्तमान में यह कार्यक्रम ॥॥ 
जिलों--अजमेर, वाँसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूँगरपुर, झालावाड़, करौली, कोदा, 
सवाईमाथोपुर, टोंक व उदयपुर जिलों के विभिन्त खण्डों ( लगभग 32 खण्ड) में 
संचालित किया जा रहा है । इन जिलों के कुछ खण्डों के नाम इस प्रकार हैं-- 


« डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों के समस्त खण्ड, 

*« उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, झडोल व कोटरा खण्ड, 

* अजमेर जिले के मसूदा व ज़वाजा खण्ड, 

* झालावाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड, 

« कोटा व बाराँ जिलो के शाहबाद, सांगोद, चेचट व छबड़ा खण्ड, 

« टोंक जिले मे उनियारा, देवली व येडारायसिंह खण्ड दथा 

* सवाई माधोपुर जिले के भादोती व खण्डार खण्ड । 

995-96 से इस कायक्रम के अन्तर्गत भरतपुर जिले का डोग तथा अजमेर जिले का 
भिनाय (90॥:0) खण्ड शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था । 

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलों में डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों के 
समस्त खण्ड शामिल किए गए हैं, लेकिन अन्य जिलों के चुने हुए खण्ड हो शामिल किए 
गए हैं । 

सातवीं थोजना में प्रगति--इस कार्यक्रम में कोष (४४७) खण्ड के क्षेत्रफल के 
आधार पर प्रदान किए जाते हैं । सातवीं योजनः में इस कार्यक्रम पर लगभग 23 8 करोड़ 
रुपये व्यय किए गए । इस योजना की अवधि में 2।47। हैक्टेयर भूमि में मिट्टी व नमी 
संरक्षण के काम किए गए, 2389 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सम्भावना उत्पन्न की गईं 
तथा 09।8 हैक्टेयर में वृक्षागरेषण किया गया ॥7 

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम पर प्रोफेसर हनुमन्थ राव को 
अध्यक्षता मैं नियुछ ठकनीकी समिति को सिफारिशों के आधार यर 8 अप्रैल, 7995 हे 
प्रत्येक गाँव में लगभग 500 हैक्टेयर भूमि के वाटरशेड ( जल-ग्रहण क्षेत्र ) के विकास 
हेतु कोषों का हस्तान्तरण करने की सिफारिश की गई । प्रत्येक हैक्टेयर की लागत 
4000 रु, अनुमानित है, और एक जल-ग्रहण क्षेत्र का कार्य 4 वर्ष की अवधि में पुर 
करने की बात कही गईं ॥ अत: 995-96 सै यह कार्यक्रम !0 जिलों के 32 खण्डों में 
चलाया जा रहा है /2 विनियोग के इन मापदण्डों को स्वीकार करके आठवीं योजवा मेँ 


॥.. हाझ्कए लाए ४००० 29 992:97, अव#्, 993, > 49 (शुंबह6००) 
2... फर्मी परब्यीी शिच्छ ऐैंब्श शा, 2002-07, छ 75 (500 


राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बा 


0747 पर अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया । कार्यकारी दल के सुझावों के अनुसार 
व्यय की ग्रशि का आवंटन इस प्रकार सुझाया गया : 30% भूमि-विकास व भू-संरक्षण आदि 
कार्यों पर, 20% जल-साधनों के विकास पर, 25% वृक्षारोपण व चशगाह विकास पर तथा 
]5% अन्य क्रियाओं पर । यह कहा गया कि प्रशासन-लागत 0% से अधिक नर्टीं होनी 
चाहिए। 

राजस्थान सरकार ने सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के 
विषय में राष्ट्रीय समिति को प्रध्तुत किए गए ज्ञापन में भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, 
अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलों में 20 नये खण्डों को सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में 
शामिल करने का सुझाव दिया था, क्योंकि इनमें वर्षा का औसत 500 मिलीमीटर से कम 
पाया जाता है और इनमें सूखा पड़ने की पर्याप्त सम्भावना पाई जाती है । 

योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल.सी. जैन की अध्यक्षता बाली शधह्ट्रीय 
समिति ने अगस्त, 990 में सरकार कक प्रस्दुत की गई अपनी रिप्पेर्ट में यह सिफारिश 
की थी कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि 
राज्य सरकार इस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र शामिल करने के बारे में स्वयं कोई फैसला 
कर सके । 

9ै8ए कार्यक्रम के माध्यम से भू-संरक्षण, नमी-संरक्षण, सिंचाई व वृक्षारोपण की 
दिशा में प्रगति हुईं है । इसे न्वीं योजना में जारी रखा गया है तथा प्रति खण्ड विनियोग की 
राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ताकि वांछित परिणाम मिल सकें । 

(2) मरु-विकास कार्यक्रम (06९76 9९४९७०कक्काल्ण शित्हाम्रताशर, 
007)--यहू केन्द्र-चालित स्कीय है और वर्ष [985-86 से इसका सम्पूर्ण व्यय 
भारत सरकार बहन करने लगी है । यह कार्यक्रमू 977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग 
की सिफारिशों के आधार पर चालू किया गया था । इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे 
बढ़ने से रोकना व इन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है। ! अप्रैल 
मी कक तिल 6 आकार, से यह कार्यक्रम मरु जिलों के 85 खण्डों में संचालित किया जा रहा 
, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, 
नागौर, चूकू, पाली, गंगानगर, जौसलमेर, सीकर त्रथा झुंझुनूं । वर्ष 995-96 से यह 
कार्यक्रम भी जल-ग्रहण क्षेत्र/क्लस्टर/इन्डेक्स कैचमेण्ट आधार पर संचालित किया 
जा रहा है और 500 हैक्टेयर के एक माइक्रो जल-ग्रहण प्रोजेक्ट पर प्रति हैक्टेयर 
5000 रू. की लागत आंकी गई है जिसे 4 वर्ष में पृष्ठ करने पर बल दिया गय्या है ऐ 

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो सूखे को गम्भीरता को कम कर सकें, 
जीवन की गुणवत्ता को गेजगार के अवसर बढ़ाकर सुधार सके तथा लोगों के जीवन की 
अन्य दशाओं को उन्नत कर सके । 








].. फ़गी प्रयाफ्त ६९ एक एग्5 2002-07, धठा 7, 9 6 
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(४. कृषि, वानिकी (चाय व चराई साधनों) का विकास, 

(४) पशु-पालन व भेड़ पालन का विकास, 

(४० पशुओं के लिए पेयजल कौ पूर्ति की व्यवस्था, 

(४) लघु सिंचाई ( भुजल के विकास सहित) तथा, 

/४/ ग्रामीण विद्युतोकरण । 

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रगति---सातवीं योजना में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम 
पर कुल लगभग 47 करोड़ रुपये आवंटित किए थे । प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि ॥90 
रुपये रही थी, जो आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम थी सातवां योजना में व्यय कौ 
वास्तविक राशि प्रस्तावित आवंटन के लगभग समान (46 5 करोड़ रुपये) रही । इसके 
फलस्वरूप भूमि-संरक्षण व नमी-संरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर में किया गया, 
अतिरिक्त सिंचाई की संभावना 0367 हैक्टेयर में उत्पल की गई तथा 68443 
हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया एवं पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति के लिए 3988 
कार्य पूरे किए गए ॥ 

आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धनराशि की व्यवस्था 
करनी पड़ी है । 


आठवीं पंचवर्षीय योजना में लि लिवश की आग बम क्षेत्रों के कक न (22 
श९०७) के विकास पर भी बल दिया गया । इनमें केवल की क्रिया को 
आगे बढ़ाया गया ताकि मरु- क्षेत्रों को हगय-भरा बचाने की प्रक्रिया रूपा के क्षें 
.._से प्रारम्भ होकर मरु-कषत्रो में प्रवेश कर सके । वर्ष 995-96 से यह कार्यक्रम 8 वये 
खण्डों में बाटरशेड ( जलग्रहण-ल्षेत्र ) के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव किया 
गया । ये खण्ड निम्नांकित हैं--- अजमेर जिले के पोसांगन (0/5क82)). किशनगढ़ ९ 
श्रनगर खण्ड, जयपुर जिले का दूदू खण्ड, राजसमंद जिले के देवगढ़ व भीम खण्ड, सिरोही 
जिले का शिवगंज खण्ड तथा उदयपुर जिले का गोगुन्दा खण्ड । यह निश्चय किया गया कि 
इन नये खण्डों के लिए केन्द्र 75% कोष देगा तथा राज्य सदका:-केवल-25%: देगी । मर 
क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों के विकास का विचार काफीजसही व सार्थक प्रतीत होता है । इससे 
बाद में स्वयं मरु-क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलेगी । 
इस कार्यक्रम पर 995-96 में 0 करोड़ रुपये को राशि प्रस्तावित को गई वरकि 
भूमि व भमी-संरेक्षण, सिंचाई, वृक्षायेपण व पशुओं के लिए पेयजल को सुविधा बढ़ाने के 
कार्य सम्पन किए जा सकें । जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रत्येक वाटरशेड की ता 
प्रति हैक्टेयर 5 हजार रु. आंकी गई और इसके अन्तर्गत 500 हैक्टेयर क्षेक्रफल रखा गया । 
इस कार्य के लिए बाह्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने का प्रयास किया जा रहा है । 
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इजराइल से तकनीकी सहयोग लेने का प्रयास जारी है । लूगो जलग्रहण क्षेत्र के विकास हेतु 
एक योजना तैयार की जा रही है। 
भारत सरकार ने 844 वाटरशेड-प्रोजेक्ट आवंटित किए थे जिन्हें केन्द्र की शत- 
प्रतिशत सहायता से 3 मार्च, 2000 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था ।4 अप्रैल, 
4999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केन्र का अंश 75% व राज्य का 25% रखा गया है। 
भारत सरकार ने एक विशेष प्रोजेक्ट 'मरुस्थलीकरण ( रेगिस्तान का प्रसार ) रोकने 
(एका0गांघड 06९7४॥०३४०७) के लिए 4 वर्ष की अवधि में 97.50 करोड़ रुपये 
की लागत का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जो ऊपरवर्णित 75 : 25 वित्तीय 
व्यवस्था के आधार पर है ! 


राजस्थान की जनजातियाँ व उनकी अर्थव्यवस्था 
40985 29944: 8:2424555: 5 


99] को जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 
2.44%-आंकी-गई है । इनमें मीणा 49%, भील 46%, गरासिया 27%, सहरिया % व 
डामोर 07% हैं । शेष अन्य जनजाति (कंजर, कथोड़ी आदि) फे हैं | इस प्रकार कुल 
जनजातियों के लोगों में लगभग 95% मीणा व भील जनजाति के अन्तर्मत आते हैं । 
राजस्थान में जनजातियों का क्षेत्रवार वितरण 


() थार मरुस्थल का प्रदेश--राज्य के उत्तरी-पश्चिमो भाग में भील, मीणा व 
गरासियाँ जनजातियाँ रहती हैं । राजस्थान के जोघपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, 
सीकर व झुंझुनूँ जिलों में कुल जनजाति का लगभग 7% निवास करता है । 

(2) दक्षिणी अरावली क्षेत्र--इस क्षेत्र में गरासियां व डामोर जनजाति के लोग एवं 
भील पाए जाते हैं ) गरासिया जनजाति के लोग सिरोही व आबू रोड़ में विशेषतया पाए जाते 
हैं। मेवाड़ प्रदेश भील जनजाति बाहुलय वाला इलाका है । डामोर जनजाति डूँगरपुर जिले में 
विशेष रूप से पाई जाती है । कुल मिलाकर अरावली के दक्षिणी भाग में राज्य की कुल 
जनजाति का 57% (सर्वाधिक अंश) पाया जाता है । 

(3) अरावली का पूर्वी मैदानी व पठारी प्रदेश--इस भाग में अलवर, भरतपुर, 
जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, भोलवाड़ा, कोटा, बूँदी व झालावाड जिले आते 
है] 

इस प्रदेश में मीणा जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं । इसके अलावा इस क्षेत्र में 

भील व सहरिया जनजाति के लोग (कोटा की शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में) पाएं 
जाते हैं | राज्य की कुल जनजातियों का 36% इसी भाग में निवास करवा है। 

4994 की जनगणना के अनुसार अग्र जिलों में कुल जनसंख्या में जनजाति के 
लोगों का अंश 0% से अधिक पाया गया : 


40 उजस्दान की अधथ॑व्यवस्ता 


कुल जनसंख्या में जनजाति का अंश (% में )! 
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ठालिका से स्पष्ट होता है कि बांसवाड़ा, डूँगरपुर व उदयपुर जिले विशेष रूप से 
जनजाति बाहुलय बाले क्षेत्र हैं । लेकिन इनके बाद दौसा, सिरोही, सवाई. माधोपुर, बारां, 
बूँदी व चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कुल जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात 20% से अधिक 
पाया गया है । 

राज्य में जनजातियों की संख्या में वृद्धि-दर 95-64 में 25%, ॥96॥-7 
में 28%, 977-8 में 30,.6% तथा 984-9 में 24.7% रही । ये वृद्धि-दों 
काफी ऊँची हैं और राज्य के विकास में तथा स्वयं जन-जातियों की प्रगति में अवरोधक 
हैं। 
जनजातियों को अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ 


(॥) कृषि--ज्यादातर जनजातियाँ कृषि-कार्य से अपना जीवन-यापन करती हैं । 
लेकिन खेती में नटाईदारी प्रथा के प्राए जाने के कारण वास्तविक काश्तकारों का आर्थिक 
शोषण होता रहता है । कृषि में इन्पुरों को कमी के कारण उत्पादन का स्वर भी नौचा पाया 
जाता है । ये पशुपालन में भी संलग्न रहते हैं । 

(2) बनें से लकड़ी काटने के अलावा ये ढनों की छोटी उपनें संग्रह करने; जैसे 
पत्ते, जड़ी-बूटियाँ, फल, शहद आदि में संलग्न पाए जाते हैं । इसके अलावा भील 
जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं | जनजाति के लोग आस-पास के क्षेत्रों में घरेलू 
सेवा-कार्य भी करते हैं 
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(3) स्थानीय कुटीर व घरेलू उद्योगों में भी ये रोजगार के लिए संलग्न पाए जाते 
हैं। इसके अलावा ये चौकीदारी का कार्य विशेष रूप से करते हैं । 

(4) सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रक्रिया के दौरान अरक्षण की सुविधा का लाभ 
उठाकर धररि-धीरे इनका प्रवेश प्रशासनिक सेवाओं, डॉक्टरी, इन्मीनियरिंग व सरकार में 
भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इनकी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी 
पिछड़ी हुईं, जीवन-स्तर नीचा, अधिकांश व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे, बेरोजगारी व 
अल्परोजगार के शिकार व कठिन जीवन से जस्त पाए जाते हैं | उनको विकास की मुख्य 
घारा में जोड़ने का काम सुगम नहीं है । सरकार ने इनके आर्थिक विकास के लिए कई 
प्रकार के कार्यक्रमों को शुरुआत को है जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है । 

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (79४ 8४९३ 0९5९आगला। 2(0हाग्रागार, 
१७07)-..99। की जनगणवा के अनुसार राजस्थान में 54 75 लाख जनजाति के लोग थे, 
जो राज्य की कुल जनसंख्या का ।2 4% अंश था । भारत में इसका अनुपात 8% था । राज्य में 
बावरिया, भील, मीना, डामोर, गरासिया व सहरिया आदि जनजाति के व्यक्ति बसते हैं । 

५ जनजाति के व्यक्तियों को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा 
॥ 

(8) जनजाति उपयोजना (क्‍00 5०७-?/भा)--इसके अन्तर्गत बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, 
चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियाँ आती हैं । राज्य की कुल 
जनजाति के 54.8 लाख लोगों में से 24 लाख जनजाति उपयोजता क्षेत्र में आते हैं । इसमें 
4409 गाँव शामिल हैं । 

जनजाति उप-योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, 
जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है 
ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्रात किया जा सके । 

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तीय साध्न जुटाए जाते हैं तथा 
राज्य की योजना से कोष प्रदान किए जाते हैं । इनके अलावा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग 
को राज्य योजना कोषों से भी धन दिया जाता है । 

जनजाति उप-योजना 974-75 से आरम्भ की गई थी । इसके मुख्य कार्यक्रम इस 
प्रकार हैं । सिंचाई, विद्युठ, फल-विकास, बेर-बेडिंग, डीजल पम्पिंग से सामुदायिक सिंचाई, 
बीज व उर्वरक वितरण, फार्म-वानिको (#क्षगा (०५७५), आदि । जनजाति के व्यक्तियों 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को व्यवस्था की गई है । इनमें विद्यार्थियों को स्याइपेण्ड भी 

दिया जाता है । 

भविष्य में छाद्रावासों के निर्माण पर विद्येष रूप से बल दिया जाएगा ; वर्ष 999- 
2000 से राज्य में जनजाति दिकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया 
गया । प्रारम्भ में ।3 विभागों की राज्य-योजना मद की 8 प्रतिशत राशि का एक 
जनजाति-विकास-कोध बनाया जाएगा ॥ इसके तहत 2000-2004 में 2 करोड़ 
रु. का व्यय प्रस्तावित है । विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय की जाने 
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बाले राशि का निर्धारण सम्बन्धित विभागों से चर्चा करने के बाद जनजाति क्षेत्रीय 
विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा । 

आदध्रम-छात्रावा्ों के छात्रों के भोजन, वस्त्र, आदि के लिए दी जाने वाली राशि को 
प्रति माह 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रु किया जाना प्रस्तावित है । जनजाति उप-योजना थेत 
में वर्ष (999-2000 में विपणन एवं बिक्री प्रशिक्षण हेतु, तपेदिक नियंत्रण हेतु तथा 
पलोरोसिस नियंत्रण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है । सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 
जनजाति उपयोजता क्षेत्र व जबजाति गैर-उपयोजता क्षेत्र में सामुदायिक जलोत्याव सिंचाई 
योजनाओं, एनीकटों के निर्माण व डीजल पम्प सेयें के वितरण की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। 
इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को सशक्त किया जाएगा । विद्युतीकरण के कार्य को 
भी बढ़ावा दिया जाएगा । 

(४) परिवर्तित क्षेत्र-विकास-दृष्टिकोण (माडा) (००॥2० 4८३ 060० ०कागथा 
/फुएा०4ट, ॥४५॥0५)--इसमें ।3 जिलों के 2939 गाँवों में 44 समूहों के जनजाति के 
लोग शामिल हैं । ये जिले इस प्रकार हैं-.अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौड़गढ़, 
उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व जयपुर । इस कार्यक्रम 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होतो है । यह कार्यक्रम [978-79 से प्रारम्भ किया 
गया था । इसमें वैयक्तिक लाभ पहुँचाने वाली स्कीमें शामिल की गई थीं । माडा में शैक्षणिक 
विकास पर भी ध्यान दिया गया है ) पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम पर चार-पाँच करोड़ रु 
सालाना व्यय किए गए हैं । आठवीं योजना (992-97) में इस कार्यक्रम में शिक्षा, लघु 
सिंचाई कार्यक्रमों, हथकरघा, दरी, बुनाई, बढ़ईगिरी आदि पर बल दिया गया । पहले माडा 
के अन्तर्गत लागों की संख्या 0 लाख व्यक्ति आंकी गई थी । 

(४४) सहरिया विकास कार्यक्रेम--यह 977-78 से आरम्भ किया गया था | इप्तें 
बारों (पहले कोटा) जिले की शाहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों के 50 हजार लोग 
शामिल हुए हैं जो 435 गाँवों में फैले हुए हैं । इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता 
मिलती है तथा राज्य की योजना में भी इसके लिए प्रावधान किया जाता है | 2000-200[ 
के लिए, 37 50 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है । 

इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि, पशु-पालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, 
पेयजल, ग्रामीण विकास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस जनजावि को लाभ 
पहुँचाया जा सके । 

(४) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम--यह 979 से प्रारम्भ किया 
गया था । इसका संचालन जनजव क्षेत्र विकास विभाग (राएबां #ट्ब 06ए2०जआधा। 
एकथ्गगाधां, 000) द्वारा किया जाता है । विभिन जिलों में इनकी संख्या 4.3 लाख 
आंको गईं है । इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, होस्टल, (विशेषतया लड़कियों के 
लिए) निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केद्रों की स्थापना आदि 
कार्य किए जति हैं ! 


सजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 
जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित अन्य गतिविधियाँ 


( अ) एक जनजाति अनुसंघान संस्थान (एप €घढ्थाकका वाइप्रोएर, 
पफशा)--उदयपुर में स्थापित किया गया है । इसमें जनजाति के लोगों के जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओं पर अनुसंघान किए जाते हैं । यह केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है । इसमें केन्द्र व राज्यों का 
50 50 हिस्सा है | इसके माध्यम से सेमोनार, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, लोकसंगोत, आदि की 
क्रियाएँ संचालित की जाती हैं । इसका 989-90 में पुनर्गठन किया गया था । 

(ब ) पोषण-कार्यक्रम--एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम आँगयबाड़ी केदों में 
संचालित किया जाता है जिसमें स्त्रियों व बच्चों के पोषण के सुधार पर ध्यान दिया जाता है । 
इससे माताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है । 

निष्कर्ष--जनजाति के लोगों के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है । 
इनका जौवन वनों से जुड़ा होता है । इनके लिए भू-जोतों का आकार 2 हैक्टेयर से नीचा 
होता है । कहीं-कहों यह ! हैक्टेयर से भो कम होता है । परिवहन को जटिलता, सिंचाई 
व पेयजल की कमी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास, आर्थिक 
शोषण, बेरोजगारी, जंगलों से गोंद, लाख आदि छोटे-मोटे पदार्थों पर निर्भरता, आदि इनके 
आर्थिक जीवन की विशेषताएँ हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि इनके आर्थिक विकास का 
काम बहुत दुष्कर होता है । 

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या जनजाति के लोगों की 
होती है । लेकिन इन क्षेत्रों में भी इनके लिए आरक्षण 2% ही पाया जाता है । राजस्थान 
सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों में इनके लिए आरक्षण ]2% से बढ़ाकर 
50% कर दिया जाए ताकि वन-रक्षक, कानस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, 
कनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के पदों पर 
इनके लिए आरक्षण बढ़ सके । 

कुछ विचारकों का मत है कि जिन खण्डों में 75% जनसंख्या आदिवासियों की पाई 
जाए, वे जनजाति के विकास खण्ड घोषित कर दिए जाएँ और वहाँ की भूमि पर आदि- 
वासियों का अधिकार हो जाए और वे उन क्षेत्रों के उद्योग, व्यापार व सेवा के सारे अवसर 
प्राप्त करें । 


2004-05 के बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए “महाराष्ट्र पैटर्न! की 
योजना को लागू करने पर जोर दिया गया है । इस वर्ष 30 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान 
किया गया है । अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने पर धनग्वशि व्यय की 
जायगी । बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जाति के प्रत्येक 
परिवार में एक व्यक्ति को 00 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रु. 
व्यय किये जायगे । 

उदयपुर जिले के कोटड़ा व झाडोल क्षेत्र में भी कथौड़ी जनजाति के विकास 
का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा । इन क्षेत्रों में भी रोजधार उपलब्ध कराने पर व्यय 
किया जायेगा । 





. 2004-05 का बजट-भाषण, ॥2 जुलाई, 2004 


बीब राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(4) अरावली विक्रास कार्यक्रम (8#3४वी 06ए८०ुकाशा। 2087थाध०)-- 
केद्रीय स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से 
प्रारम्भ कर दिए गए थे ताकि इन क्षेत्रों में परिवेश-व्यवस्था (800-5५४८7ा) को रक्षा को जा 
सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया जा सके । परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध 
भूमि, जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध से होता है और इनका संतुलित विकास जारी 
रखने से परिवेश संतुलन (७८००६८७। ७०४था०८८) स्थापित होता है और देशवासियों की 
आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है । केद्र ने 
अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी 
घाट के पहाड़ी क्षेत्रों व नीलगिरी की पहाड़ियों में चलाए हैं । राजस्थान सरकार भारत को 
अगवली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कहती रही है । वर्ष 986 
में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल कौ अध्यक्षवा में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया 
था ताकि वह पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण कर सके । उस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के 
आधार सुझाएं थे । उनको ध्यान में रखकर ही राजस्थान में अरावली पहाड़ी प्रदेश के कुछ 
भाग पहाड़ी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए छाँटे गए थे । 

इसमें 6 जिलों के 420 खण्डों का 4,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल 
किया गया है, जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का ,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल 
है। इस प्रकार प्रमुखतया अग्रवली का पड़ाड़ी क्षेत्र लगभग 29,66] बर्ग किलोमीटर रखा 
गया है। 

अराबली विकास का महत्त्व--अरावली क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्त्व है क्योंकि 
यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह-जल व 
भू-जल के भण्डारों का निर्धारण करता है । इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा 
में बढ़ने से भी रोकता है। 

पहले अरावली को पहाड़ियों में सघन बन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमें अनेक वन्य- 
पशु पाए जाते थे । लेकिन कालान्तर में वृक्षों के भारो विनाश ने सम्पूर्ण परिवेश-व्यवस्था को 
अस्त-व्यस्त कर दिया । निम्न कारणों से इस प्रदेश का भारी पर्यावरणीय तथा आर्थिक- 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक हास हुआ है । 
(0). जनसंख्या व पशुओं के बढ़ने के कारण जैविक दबाव (8006 छ़ार्5धण०) 
उत्पन्न हो गए हैं । 


/0 . अंधाधुंध ढंग से वृक्षों की कटाई से काफी क्षति पहुँची है। 

(४). खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयों बढ़ी हैं । खनन कार्यों के बाद खालीं 
भूखण्डों की कोई देखरेख नहीं होती है । 

(0 पर्यावरण का ध्यान रखे बिना कई प्रकार के निर्माण-कार्य करा लिए गए हैं 
तथा 

(४. मरु-विस्तार में तेजी आई है । 


राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 45 


इसलिए अरावली पहाड़ी प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जीवन अत्यावश्यक हो गया है । 
इससे निम्न लाभ मिलने की आशा है-- 
(0... समस्त अरावली प्रदेश का स्थानीय साधनों के अनुसार विकास-कार्य सम्पन्न 
किया जा सकेगा । 
(७). स्थानीय लोगों कौ आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार विकास की 
योजनाएँ बनाई जा सकेंगी । 
(४४). वनों का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्त किए जा सकेंगे । 
(0. मिट्टी व जल-साथनों का संरक्षण किया जा सकेगा । 
(७) ईंघन की लकड़ी ब चोरे की सप्लाई बढ़ाता सम्भव हो सकेगा । 
(४४) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सकेगा । 
(५४) फलोत्पादन बढ़ाया जा सकेगा । 
(५४४) चोरे की सप्लाई के बढ़ने से व चरागाहों का विकास होने से पशुपालन के 
विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । 
(0). रेगिस्तान को गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोका जा सफेया 
(0. व्यर्थ पड़ी भूमि (४४७४०॥॥॥०5) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जाएगा 
जिससे पेड़-पौधे लगाने, जल-संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश का 
कायापलट हो सकेगा। 
(४) लोगों में सामुदायिक विकास की भावना का सृजन होगा । 
(00. इन क्षेत्रों के सामाजिक विकास में मदद मिलेगी और 
(४४) जनजाति के लोगों को निर्धनता के दुष्बक्र से निकलने का अवसर मिलेगा । 
इस प्रकार अरावली-विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार कर सकता 
है । लेकिन इस कार्य को सम्पन्न करना सुगम महाँ है । इसकी सफलता की निम्न शर्तें हैं-... 
(अं) व्यापक तकनीक व वैज्ञानिक नियोजन, 
(ब) लोगों की भागीदारी, 
(स) वित्तीय साधन तथा भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्र में उपलब्धि, 
(द) संगठनात्मक तैयारी, 
(च) दीर्घकालीन प्रयास, उचित नेतृत्व व सरकारी सहयोग । 
अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है । इस कार्य 
में भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करमा कठिन है । पहले आठवीं योजना के 
लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये व केन्द्र द्वारा ।50 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव 
किया गया था । लेकिन साधनों के अभाव में 99-92 के लिए राज्य की योजना में इस 
कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख रुपये के व्यय का ही प्रावधान किया गया, जो अपर्याप्त 
था । अतः भारी विनियोग कौ आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्त- 
रां्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनों का पूरा सदुपयोग होना चाहिए । 
यदि ऐसा सम्भव हो सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ 
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आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा । जापान के ओवरसीज इकोनोमिक 
कॉपोेशन फण्ड (0709) की सहायता से चलाईं जा रही अरावली वृक्षारोपण 
परियोजना में वर्ष 9992-93 में ।0 जिले शामिल किए गए थे। ये 0 जिले इस प्रकार 
हैं...अलबर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जयपुर ( दौसा सहित ), पाली, सिरोही, उदयपुर 
( राजसमंद सहित ), चित्तौड़गढ़ व बाँसवाड़ा । इस अवधि में !4 7 करोड़ रुपये व्यय 
करने का लक्ष्य रखा गया था । 993-94 में अरावली पहाड़ियों के विकास-कार्यों पर ॥0 
करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया था । अरावली वृक्षारोपण परियोजना की कुल 
लागत 77 करोड़ रुपये आंकी गईं है । इसमें सरकार की बंजर पड़ी वनों की व्यर्थ भूमि पर 
पेड़ लगाए जाएँगे, सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाए जाएँगे, नई नर्सरी की कई इकाइयों 
स्थापित की जाएँगी, फार्म-वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किए जाएँगे और 
एनीकटों का निर्माण किया जाएगा । 

वर्ष |992-93 से अरावली विकास के ही तहत पुष्कर समन्वित विकास परियोजना 
हाथ में ली गई थी ताकि यहाँ के घाटों को सुधारा जा सके, झील में मिट्टी आदि को भराई 
रोकी जा सके, पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया जा सके , सड़कों का निर्माण किया जा सके व 
पुष्कर में आधार सुविधाएँ विकसित की जा सकें ताकि यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का 
केन्द्र बन सके | 

995-96 के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास, भू-संरक्षण व वानिकी-कार्यों पर 524 
लाख रु के व्यय का प्रावधान किया गया था । 4996-97 में इस परियोजना के अन्तर्गत 
34500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया । 997-98 में चुष्कर सरोवर में 
जमी मिट्टी को निकाल कर सरोवर को गहरा करने का कार्यक्रम रखा गया । इस क्षेत्र में 
जलग्रहण विकास कार्य के लिए कनाडा सरकार की सहायता से एक नई परियोजना पर 
997 98 में काम प्रारम्भ किया गया । अराबली-वनरोपण-प्रोजेक्ट (878 ४शा।ं 
4॥#0०7९४क्रा०ण ?/णुं००६ (॥#॥7) जो 992-993 में चालू किया गया था, 
वह 3 मार्च 2000 के अन्त में समाप्त हो गया है । 288 करोड़ रुपए की संशोधित 
लागत से इसके तहत .57 लाख हैक्टेयर में वनरोपण तथा पौधों के वितरण, 
नमी-संरक्षण व नई नर्सरियों की स्थापना के कार्य सम्पन्न किए गए हैं। 
क्षेत्रीय विकास के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 


(5) कन्दरा-सुधार कार्यक्रम (रपछा€ €टॉश्मग9धण) 77087श00९) एवं 
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम--यह कार्यक्रम 987-88 में लागू किया गया था ताकि 
कन्दराओं या बीहड़ों का फैलाव आस-पास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में न हो सके | इसका 
शक उद्देश्य यह भी है कि बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुईं उत्पादन-क्षमठा बापस प्राप्त की जा 
सके । वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के दस्यु संभाव्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जिनमें निम्न 
8 जिले आते हैं--कोटा, जूँदी, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर तथा 
धोलपुर । इसे डांग-क्षेत्र कहते हैं । यह 00 प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है । इसमें 


सजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बा7 


वृक्षारोपण व परिधि-बौध बनाने (एलाए॥ल०। छ8णाठगा) के कार्यक्रम संचालित किए जाते 
हैं | झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में विशिष्ट समस्याओं के 
समाघान के लिए दोर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाने की योजना है । 
पहले परिधि-बाँघ बनाने व वृक्षारोपण पर बल दिया गया था । राज्य सरकार ने 995-96 
से डाँग क्षेत्र विकास स्कीम लागू की है । यह 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायतों में 
क्रियान्वित की जा रही है । 999-2000 में विभिन्‍न विकास कार्यों पर दिसम्बर 2000 तक 
 8 करोड़ रु व्यय किए गए थे । सरकार ने डांग-प्रदेश-विकास-बोर्ड स्थापित करने का 
निश्चय किया है ताकि इस प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जा 
सके । डांग-श्षेत्र-विकास स्कीम में मूलतः: आधार-ढाँचे के विकास को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गईं है । 

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना (१४९७४ ८३7ण४  0०४श९०फाशा। 
एछाण०८०)--यह कार्यक्रम मेव जाति के लोगों के लिए बनाया गया है । राजस्थान सरकार 
ने फरवरी, 987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर 
व भरतपुर जिलों के मेवात क्षेत्रीं का विकास किया जा सके । इसमें अलवर जिले कॉ 
निम्त 7 पंचायत समितियों (विजारा, रामगढ़, किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़्‌, मंडावर, उमरैन 
तथा कठ्ूमर) तथा भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियाँ (कार्मां, नगर व डीग) शामिल 
की गई हैं । यह कार्यक्रम अलवर व भरतपुर को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के 
माध्यम से संचालित किया जा रहा है । राज्य स्तर पर स्पेशल स्कीम व एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की प्रशासनिक, वित्तीय व नोनिटरिंग की 
व्यवस्था की जाती है । 

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं... 

() सड़क-निर्माण, (2) सिंचाई, (3) पेयजल, (4) अन्य कार्य तथा (5) प्रशासन । 

995-96 मे इसके लिए 2 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था । 
4996-97 में डाँग-क्षेत्र व मेवात-द्षेत्र (क्रम संख्या 5 व 6) दोनों पर कुल 7 करोड़ रु. के 
व्यय का प्रावधान किया गया था जो पिछले वर्ष के समान था । यह धनराशि सड़क निर्माण, 
सिंचाई व पेयजल के कार्यों पर व्यय के लिए रखी गयी थी | 2003-04 में 44 कार्यों की 
285 करोड़ रु. के व्यय से पूरा किया गया था । 


इस प्रकार राजस्थान में कई प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम संचालित किए 
जा रहे हैं ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरु क्षेत्रों एवं मेवात क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके । 
इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी और लोगों के 
जोवमस्तर में सुधार आएगा । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों पर किए 
गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए और साथ में इनको बिकास की व्यापक 
योजनाओं का प्रभावशाली अंग बनाया जाए । हमें यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय 
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विकास कार्यक्रम नियोजित विकास की मुख्य घारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर 
गहरा तालमेल हो, तभी इनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो पाएगी । 

(7) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम (७४३६४८० 96ए४९।०ाए९॥॥ शि0शक्षा॥7०) 
(ज्रा0०)--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, 
सीकर, अजमेर, जैसलमेर ब पाली (0 जिलों) में 6 प्रोजेक्टों पर 45 करोड़ रु. की लागठ 
से 63 हजार हैक्टेयर भूमि में पिछले पाँच वर्षो में व्यर्थ भूमि के विकास के कार्यक्रम 
स्वीकृत किए गए हैं । इनमें से 6 प्रोजेक्टों की 37700 हैक्टेयर भूमि में विकास-कार्य सम्पन्न 
हुए हैं, और 998-99 में 8 प्रोजेक्ट भागत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए थे । भारत 
सरकार ने व्यर्थ भूमि की समस्या के हल के लिए वर्ष 4985 में व्यर्थ भूमि-विकास- 
बोर्ड दा गठन किया था । 

(8) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (8090८ #कए० एेल्श्टाण्ग़ाका। शिएट79- 
790) (8/007)--यह कार्यक्रम वाइमेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर के 4 जिलों के 

॥3 विकास-खण्डों में 993-94 से कार्थान्वित किया जा रहा है । ये जिले राज्य की 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं । इनमें सुरक्षा के लिए आधार-ढाँचे के विकास पर पुलिस, 
सीआईडी, सौमा-सुरक्षा-बल (857) व होमगार्ड, आदि विभागों के जरिए सामाजिक- 
आर्थिक प्रगति के कार्य किए जाते हैं । इन कार्यो में पब्लिक वर्क्स, विद्युत, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, भेड़ व ऊन, शिक्षा, पशुपालन, मानवीय साधनों के विकास, आदि के कार्य शामिल 
किए गए हैं । 2003-04 में 43.73 करोड़ रु. के व्यय से 775 कार्य पूरे किये गये 


थे 
ग्रामीण विकास के अन्य कार्य जिनसे क्षेत्रीय विकास में मदद मिलती है । 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ((॥॥7गरणा ०८०5 एशि0्ट्टाआआएर, _र०)- यह 
कार्यक्रम सीमित साधनों व विकास के लिए आवश्यक मूलभूद न्यूनतम आधार-ढाँचे 
(॥॥०50५०७॥४०) के बीच संतुलन स्थापित करत्य है । यह सर्वप्रथम पाँचवीं पंचवर्षीय 
थोजना में शुरू किया गया था। इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल हैं-... 

() ईंधन की लकड़ी व चार स्कीम, (2) ग्रामीण विद्युतीकरण, (3) ग्रामीण सड़कैं, 
(4) प्रारम्भिक शिक्षा, (5) प्रौढ़ शिक्षा, (6) ग्रामीण स्वास्थ्य, (7) ग्रामीण जल-पूर्तिं, (8) ग्रामीण 
सफाई, (9) ग्रामोण आवास, (0) शहरी गंदी-बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, () पोषण 
तथा (2) खाद्य व नागरिक आपूर्ति | 

इस प्रकार इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जीवन की सुविधाएँ पहुँचाने का 
लक्ष्य सवोंपरि माना गया है । 

995-96 की योजना में न्यूनवम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय हेतु लगभग 497 
करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए थे । इस राशि में से सर्वाधिक राशि ।57 करोड़ रु. प्रारम्भिक 
शिक्षा पर तथा ग्रामीण जलपूर्ति पर 02 करोड़ रु, व्यय करने का प्रावधान किया गया था | 
इस कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य व ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी काफी बल 
दिया जाता है । 


राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 4)9 


995-96 में 300 गाँवों को बिजली देने तथा 500 कुओं को शक्तिचालित करें कां 
कार्यक्रम रखा गया था ।5 हजार हैक्टेयर में बागान लगाने का कार्यक्रम था, तांकि ईंधन की 
लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ सके । ।467 गाँवों को सड़कों से जोड़ने, शिक्षा का विस्तार 
करने, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 8 हजार उपकेन्द्र, 596 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 256 
सामुदायिक स्वाघ्थ्य केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम रखे गए थे । आशा की गई थी कि 
इससे न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति में मदद मिलेगी ॥! 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (्राध्शूशरप रिपाव 9९४६॥०एगशा। 
ए0ट्टाशआ7०, (२07)--यह निर्धनता-उन्मूलब का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया 
है। सज्य में यह 7978-79 में प्रारम्भ किया गया था । यह एक केन्द्र-ग्रवर्तित स्कोम (055) 
है । इसका व्यय केन्द्र व राज्यों के बीच समान रूप से बाँटा जाता है । इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारों को दुधारू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी ) बैलगाड़ी , सिलाई 
की मशोौनें, हथकरघा, आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान ($७७७७५) देती है 
तथा बंकों से कर्ज दिलवाने को व्यवस्था करती है । यह आशा की जाती है कि इस 
कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरोब परिवार व व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाएँगे 
वयोंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार (8०/-०७७७०७9०/७ के अवसर उत्पन्त होते हैं तेथा 
सहायता-प्राप्त व्यक्तियों को आमदनी बढ़ती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों 
को कोई परिसम्पत्ति (3५४९४) दी जाती है ताकि वे उस्तका उपयोग करके अपनी आमदनी 
बढ़ा सकें और गरीबी कौ रेखा से ऊपर उठ सकें । 
इस कार्यक्रम का लाभ लघु कृषकों, स्रोमान्त कृपकों, खेतिहर श्रमिकों, गैर-कृषक 
श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राप्त 
होता है तथा इसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों व बिना 
जीविकोपार्जन के साधन वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है । 
राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति--यह 978-79 में राजस्थान के चुने हुए 
2 खण्डों में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर, 980 से राज्य के सभी खण्डों 
में फैला दिया गया । इससे लघु व सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गाँव के गरीब 
कारीगरों व दस्तकारों तथा पिछड़ी जाति के गगैब लोगों को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है । 

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 990-9] के अन्त तक 7 62 लाख परिवार (छठी 
योजना में 7। लाख परिवार) लाभान्वित हुए हें । इनमें अनुसूचित जाति के 627 लाख 
परिवार, अनुसूचित जनजाति के 3 2] लाख परिवार तथा ] 69 लाख महिलाएँ शामिल थीं ! 
सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में 
उपलब्ध कराए गए थे । 

राजस्थान में इस कार्यक्रम पर 987-88 व बाद में प्रति वर्ष लगभग 33-35 करोड़ रू 
व्यय किए गए, जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए हें । राज्य में 977 में गरीबों के 
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कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लाग्र की गई थी, जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम लागू किया गया था । 

१995.96 के लिए इस कार्यक्रम पर घनराशि लगभग 6। 50 करोड़ रुपये रखी गई 
ताकि 08 लाख परिवाएं को लाभ पहुँचाया जा सके । इसमें राज्य सरकार का अंश आघा 
30 75 करोड़ रु रखा गया | 996-97 में भी इसके अन्तर्गत । 08 लाख परिवारों को लाभ 
पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया जिसे बढ़ाकर 997-98 के लिए ॥ ॥0 लाख परिवार किया 
गया । पहले निर्धनता की रेखा से नीचे (89) के परिवार की वार्षिक आमदनी 
,000 रु. आंकी जाती थी जिसे बाद मे 997-98 से बढ़ाकर 20,000 5. 
किया गया है। कार्यक्रम पर प्रति परिवार विनियोग की मात्रा भी बढ़ा कर 20,000 ₹ 
कर दी गईं जो 996 97 में 8,700 रु थी । 998-99 में इस कार्यक्रम से दिसम्बर 998 
के अन्त तक १।,842 परिवार लाभान्वित हुए जिन्हें सब्सिडो के बतौर 23 59 करोड़ रु व 
कर्ज के रूप में 73 63 करोड़ रु उपलब्ध कराए गए ॥ 


कार्यक्रम की कमियाँ तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव 


(४) गैर-गरीब परिवारों का चुनाव--984 मे विकास अध्ययन संस्थान, (05) 
जयपुर ने जयपुर जिले मे एकीकृत ग्रामीण विकाप्त कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन 
किया था तथा जोधपुर जिले मे नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया गया था । इनसे प्रात्त परिणामों 
से पता चलता है कि कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । जयपुर जिले में 4 7% 
तथा जोधपुर जिले में 2। 4% परिवार ऐसे गरीब मान लिए गए जो वास्तव में गरीब नहीं थे । 
जयपुर के सर्वेक्षण से पदा चला कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिए, अथवा 
उनके पशु मर गए । उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ा । भेड़-बकरी के सम्बन्ध में 
स्थिति बहुत खराब रही । केवल 8% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा पार कर पाए थे | 
इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ सीमित रही हैं । सरकारी आँकड्धों में जिन उपलब्धियों 
का दावा क्या गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय की राशि व लाभान्विद परिवारों 
की संख्या होती है, जो पूर्णतया सही नहीं मानी जा सकती 4 

(४) कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है । 
गरीब परिवारों के चुनाव ब उनके लिए कार्यक्रमों का चुनाव में बैंकों को भूमिका नगण्य 
'रही है । कार्यशील पूँजी का अभाव पाया गया है । लक्ष्यों के निर्धारण में गरीबों के साधनों, 
अवसरों व क्षमताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है 

(0४ कई मामलों में सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ है । दुघारू पशु-विशेषतया भैंस 
देने का विषय काफी चर्चा का विषय रहा है । इस सम्बन्ध में मुख्य शिकायत यह रही है 
कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्सिडी को राशि प्राप्त कर ली गई तथा वास्तविक 
उपलब्धि कम रहो । 
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(४) बहुत गरीब लोग बहुधा परिसम्पत्ति (45५९) को नहीं संभाल पाते । वे मजदूरी 
पर रोजगार करना ज्यादा पसंद करते हैं । 

(») लाभान्वित परिवारों के लिए विपणन को सुविधाओं का अभाव रहा है जिससे चे 
अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं । 
सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न परिवर्तन किए गए थे 

(/) जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहों सके, उनको सहायता की 
दूसरी किस्त (९५०१७ 905०) दी गई, (४) महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 30% 
का लक्ष्य रखा गया (४४) प्रति परिवार विनियोग बढ़ाया गया, (४9) निर्धनता की मात्रा व 
प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि 
सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व अधिक मात्रा में मदद मिल सके । (») जनता के 
प्रतिनिधियो व ऐच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई गई, (५४) साथ-साथ कार्यक्रम के 
मूल्यांकन कौ प्रणाली जारी कौ गई तथा (५४४) सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत 
किया गया । 

आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) में इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के 
लिए निम्न दिशाओं में प्रयास करने के सुझाव दिए गए-.. 

(अ) प्रति परिवार विनियोग को राशि बढ़ाई जानी चाहिए । 

(य) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव की विधि 
अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनाई जाएगी जिसमें गरीबों का चुनाव ग्राम सभाओं व 
लोगों की आम रालाढ सो करने का प्रयास किया जाएगा । 

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्‍न विकास-विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि वे 
आगे-पीछे की कड़ियों (ह809भ0 900 08०८७४थ० ॥॥7:82०७) के लाभ भी प्राप्त कर सकें । 
उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने बालों के लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी तथा पशु- 
चिकित्सा का लाभ उन त्क पहुँचाना होगा (88०/७४थ० ॥पर८8४०५), और दूसरी तरफ उनके 
दूध की बिक्री की समुचित व्यवस्था (807५४2० !॥८8४०५) करनी होगी ताकि वे उचित 
आमदनी प्राप्त कर सकें । कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे-पीछे की कड़ियों के गायब रहने 
से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलठा नहीं मिल पाती है । 

ट्राइसम--ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण देने की स्कौम 979 में शुरू 

को गईं थी । यह रा)? के अन्तर्गत ही चलाया जाता है । इसमें 8 वर्ष से 35 बर्ष के 
व्यक्तियों को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद में वे अपने रोजगार में लगने का प्रयास 
करते हैं । 995-96 में ट्राइसम पर कुल 4 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया 
था जिसमें आधी राशि राज्य सरकार कौ थी ॥ इस कार्यक्रम के द्वार ग्रामोण युवाओं को 
प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है | 995-96 में इसको 
मिलाकर रा)? पर कुल 75.50 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें राज्य 
का अंश भी शामिल था ।. 
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राज्य में रोजगार बढ़ाने पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है | ।995-% में रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों; जैसे--मरु-विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य 
क्षेत्रीय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, नेहरू रोजगार 
योजना, वाटरशेड विकास, आदि पर !58 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया 
था ताकि राज्य में ।5 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सके । यह राशि 
पिछले वर्ष के 365 करोड़ रु से काफी अधिक रखी गई थी (बजट-भाषण) । 996-97 में 
ग्रामीण रोजगार की योजनाओं व कार्यक्रमों पर 570 करोड़ #. का व्यय प्रस्तावित किया 
गया ताकि || करोड़ मानव-दिवम का रोजगार सृजित किया जा सके (बजट-भाषण) । 
997-98 में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, 30 जिला 30 
काम योजना, निर्वन्थ राशि योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण विकास 
केद्च-योजना आदि रोजगारोन्सुख योजनाओं के माध्यम से गाँवों के आधारभूत ढाँचे के 
विकास पर विशेष बल दिया गया । पक्के निर्माण कार्यो में भविष्य में सामग्री व भ्रम 
का अनुपात 50 : 50 स्वीकृत करने का निर्णय किया गया । इस प्रकार राज्य सरकार 
क्षेत्रीय विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों का संचालन कर रही है | 


नया कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (358९) 


अप्रैल 999 से भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम 50558 प्रारम्भ किया 
है जिसमें अब तक के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (207), द्राइसम, ग्रामीण 
क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास (07८024), ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक 
औजारों की सप्लाई (6॥24), ग्ंगा-कल्याण-योजना (67५) व मिलियन कुओं 
की स्कीम (५४७) एक नए प्रोग्राम में मिला दिए गए हैं, जिसका नाम 858४ 
रखा गया है। 

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्शनों के लिए टिकाऊ आय की व्यवस्था करना है । इसके 
लिए माइक्रो-उपक्रमों की स्थापना को जाएगी । इस कार्यक्रम में 50% लाभ 50/87' 
बर्ग के लोगों के लिए 40% लाभ महिलाओं के लिए तथा 3% लाभ शारीरिक दृष्टि 
से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँगे । अगले 5 वर्षो में प्रत्येक ब्लॉक में 
50% मीभीण निधन व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है । लेकिन यह 
को की उपलब्धि पर निर्भर करेगा । 
भधीण विंकीस के अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा 'पंचायती राज व ग्रामीण 
विकास के घवत अश्ाव में की जाएगी । 
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[ ऋ्] 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


॥५ 


डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया जा रहा है ? 
(अ) ॥995-96 से (ब) ॥985-86 से 
(स) 993-94 से (द) 987-88 से (अ) 


. निम्न में से कौनसा क्षेत्रीय कार्यक्रम सबसे ज्यादा जिलों में लागू है ? 


(अ) मेवात क्षेत्र विकास कायक्रम (ब) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 
(स) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (द) सीमावततों क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
[(ब), ॥0 जिलों में] 


« राज्य में सबसे पहले चालू किए जाने वाले क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को छाँटिए-.. 


(अ) मरु-विकास कार्यक्रम (ब) सूखा-सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 
(स) डांग क्षेत्र विकास स्कीम (८) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 


[(ब), ॥974-75 में) 


« कौनसा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वाटरशेड क्षेत्र विकास-कार्यों पर आधारित है ? 


(अ) मरु विकास कार्यक्रम 
(ब) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 
(स) मर विकास कार्यक्रम तथा सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम 


(द) सूखा-सम्भाव्य-द्षेत्र-कार्यक्रम (स) 
5. मेवात-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम फैला है कितने जिलों में ? 

(अ) चार (ब) एक 

(स) दो (द) तीन (स) 
6. स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (55659) में कौन-से कार्यक्रम मिलाएं गए 

हैं? 

(अ) पर? व वएश्5छात (ब) झगर& 

(स) ठश व %ाछ5 (द) सभी (द) 

अन्य प्रश्न 


॥॥ 


24 


« राजस्थान में सूखा-संभाव्य क्षेत्र विकास-कायक्रम का विवेचन कीजिए । इसको 


भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है 2 
राज्य में मरक्षेत्र विकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है ? इस कार्यक्रम को 
उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए ॥ 


. राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए । इस 


सम्बन्ध में जनजाति-उपयोजना की भूमिका स्पष्ट कीजिए । 
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शजप्थात की अर्धव्यवस्था 


» 'अरावली विकास' का क्या महत्त्व है ? इसके सम्मावित लाभों पर प्रकाश डालिए 


और यह बतलाइए कि कार्यक्रम के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं और उन्हें कैसे दूर 
किया जा सकता है ? 


- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 


(/ राजस्थान में सूखा-संभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम, 

(४). अरावली विकास कौ परियोजना, 

(४0). रेगिस्तान के बढ़ते चरणों को रोकने की विधि, 

।0) मैवात विकास, 

(४). कन्दरा-विकास-कार्यक्रम या डांग क्षेत्र विकास-कार्यक्रम, 

/४/ राज्य में विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक 
सुझाव, तथा 

(:4) मरु-विकास-कार्यक्रम 

(20) समन्चित ग्रामीण-विकास्न कार्यक्रम 207) 


« राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएँ एवं कार्यक्रमों को 


विवेचना करें । ये कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए ? 


» शजस्थान में चलाए जा रहे विभिन्‍न विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रगति” 


को समीक्षा कौजिए । 


» निम्नलिखित पर टिफपियाँ लिखिए-- 


(2. सूखा संभाव्य सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, 
(४) मर विकास कार्यक्रम, 
(४00 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम । 





राजस्थान में आर्थिक नियोजन 


(8&€एणाठाग्रांठ शिक्षाप्रागव 7 पिग्युंवष्धाज्वा) 



















““जनसाधारण की अपेक्षाओं को सुलभता से पूर्ण:कर जब-विश्वास, काःपुनर्स्थापन 

(हमारी , योजनाओं तंथा शासन प्रणाली का प्रमुख अंग होग़ा'जिससे नीति और 
*क्रियान्विति 'के बीच को दरी को कम किया. जा सके । हमने विभिन्‍्त/विकेल्पों पर 
'विंचार-कर पाँच वर्ष के विकास की रूंपरेखा तैयार-की-है जो हमारे 'विजन 
'डॉक्यूमेंट ! में परिलक्षित होती है ।! _ »* , 


मुख्यमंत्री ओमती बसुंधगा राजे, ,बजद:भाषण; 72 जुलाई, 2004, पृ. 6: 
नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति 


राजस्थान “एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश" माना गया है । 
राज्य में वर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भागों में बहुत 
कम वर्षा होने एवं थार का रेगिस्तान पाए जाने के कारण आर्थिक विकास में काफी 
'कठिनाइयाँ आती हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत 
पिछड़ी हुई थी । 950-5। में खाद्याननों का उत्पादन लगभग 33 8 लाख टन हुआ था ओर 
95-52 में कुल ए्पोर्टिग क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही शुद्ध जोता-बोया गया क्षेत्र (एल 
क्ष८३ $0५भा) था । उस समय सकल सिंचित क्षेत्रफल ] 7। लाख हैक्टेयर था, जो सकल 
क्षे्रफल का केवल ।2% अंश था ! 

राज्य गें बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का बड़ा अभाव पाया जाता था । 950-57 
के अंत में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता केवल 3 मेगावाट ही थी और 42 ग्रामों को 
ही बिजली मिली हुई थी । केवल 7,399 किलोमीटर में सड़कें थीं। सड़क, पानी 'व' 
(बिजली के अभाब में राज्य में बड़े पमाने के उद्योगों का सिकास संभव नहीं था 

राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ था । 
950-5। के अन्त में 6- वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने बालों का अनुपात 6 6%, 
-4 वर्ष की उम्र वालों में 5 4% एवं ।4 7 वर्ष की उम्र वालों में मात्र । 8% ही था । 
इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपत का भी पता लगता है  950-5। के अन्त में 
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अस्पताल में रोगियों के बिस्‍्तरों की संख्या केवल 5.720 थी । परिवार नियोजन केन्द्रीं व 
ग्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (20) की स्थापना ही नहीं हुई थी । अस्पतालों व दवाखानों को 
संख्या भी बहुत सीमित थी । उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाएँ केवल 48 ही थीं 
तथा प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाएँ केवल 3 थीं । 

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के 53 वर्षों ( 95-2004 ) को प्रगति 
का वर्णन करेंगे । विभिन्‍न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय पर भी प्रकाश डाला 


जाएगा । 
राजस्थान में नियोजित विकास के पाँच दशक 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण १9 छोटे-छोटे राज्यों व तीन 
चोफर्शिपों के एकीकरण से हुआ था । ये राज्य आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्त्व, 
प्रशासनिक कुशलता ब आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्‍न व असमान स्तर वाले थे। 
एकीकरण की प्रक्रिया 948 से प्रारम्भ होकर 956 में पूरो हुईं थी । इस प्रकार प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकोकरण को समस्याओं में उलझा हुआ था । 
उस समय राज्य मैं भावी विकास का अनुमान लगाने के लिए आधारभूत आँकड़ों का भी 
नितान्त अभाव पाया जाता था । 


प्रस्तावित व्यय की राशि | वास्तविक व्यय की राशि 





वार्षिक योजनाएँ (965-69) 
र्थ योजना 











वर्ष 4979-80 योजना 

छठी योजना (980-85) 
सातवीं योजना (985-90)* 
990-9 

499-92 

आठवीं योजना (992-97) 44,500 
नवीं योजना (997-2002) | 27650 (पूर्व मे प्रस्तावित) 49836.5 
2002-03₹ 4370.8 [_ ६437)  /ै/ 
2003-04 5504 5 6044.4 
2004-05 034.4 (योजना-जारी) 


>_ (योजना आयोगसे 
उ््रऋज़ि ज्ौजी है ४ 
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राजस्थान में विभिन्‍न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक 

>व्यूय की राशियाँ पूर्व तालिका में दी गईं हैं-- 

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय को राशि 54 
करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में 03 करोड़ रपये, तृतीय योजना में 23 करोड़ 
रुपये, 960-69 के तीन बर्षो में ॥ २7 करोड़ रुपये व चतुर्थ योजना में ३09 करोड़ रुपये हो 
गई थी । पाँचवीं योजना की अवधि में वास्तविक व्यय की रांश ४58 करोड़ रुपये रही 
थी। 

979-80 को वार्षिक योजना मे 290 करोड़ रुपये व्यय हुए । छठो पंचवर्षीय योजना 
का आकाए 2025 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि वास्तविक व्यय लगभग 2!3] करोड़ 
रुपये का रहा । 

सातवीं योजना का आकार 3000 करोड़ रपये रखा गया था जो छठी योजना से 
लगभग 48 प्रतिशत अधिक था लेकिन इस योजना में वास्तविक व्यय लगभग 306 करोड़ 
रुपये रहा । इसमें राहत कार्यों का व्यय भी शामिल है । 990-9॥ व ॥99-92 के वर्ष 
वार्षिक योजनाओं के वर्ष रहे । इनमें क्रमश: लगभग 976 करोड़ रु व ।78 करोड़ रु 
व्यय किए गए । 
आठवीं योजना (992-97) में प्रस्तावित व्यय की राशि 7,500 करोड़ रुपये रखी गई थी, 
जो सातवीं योजना के 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 3.83 गुनी थी । आठवीं योजना में 
वास्तविक व्यय की राशि के ),999 करोड़ रु दर्शाई गई है, जो लक्ष्य से थोड़ी अधिक है । 
नर्वी पंचवर्षीय योजना ( 7997-2002 ) का आकार पूर्व सरकार द्वारा 27,650 करोड़ 
रु. निर्धारित किया गया था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का लगभग अढ़ाई गुना 
तथा सातवीं योजना के नौ गुने से भी अधिक था । 997-98 की वार्षिक योजना पर 
परिव्यय 3500 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक व्यय 3987.4 करोड़ 
रु. किया गया । 998-99 के लिए योजना 4300 करोड़ झ. की स्वीकृत कराई गई थी, 
लेकिन साधनों की कमी के कारण वास्तविक व्यय 3833 करोड रु. दर्शाया गया है । वर्ष 
999-2000 की योजना का अन्तिम आकार 3855 करोड़ रु. निर्धारित किया गया 
था, लेकिन वास्तविक व्यय मात्र 3685 करोड़ रु. हो पाया 4 वर्ष 2000-200 में 
योजना का व्यय 3697.7 करोड़ रुपये तथा 200-2002 के लिए लगभग 4249 करोड़ 
रुपये हुआ है । 2002-03 को वार्षिक योजना पर व्यय 443 करोड़ रु. आंका गया है, जो 
प्रस्तावित व्यय से कम है, क्योंकि कुछ राशि योजना कोषों से अकाल सहायता की तरफ 
हस्तान्तरित को गयो थी । 2003-04 की योजना पर 6044 करोड़ रु. का व्यय हुआ है जो 
प्रस्तावित व्यय से काफी अधिक है । दसदां योजना (२002-07) का आकार (चालू 
कीमतों पर ) 3,832 करोड़ रुपये निर्धारित किया यया है । 200-2002 को कीमतों 
पर यह 2738 करोड़ रुपये है । 

आगे तालिका 2 मे विमिन्‍न योजनाओं मे सार्वजनिक व्यय का दिमिन्‍न मदों पर 
आवंटन दर्शाया गया है। इसमे हमने वास्तविक व्यय के आवंटन को ही लिया है! 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओ में सर्वोच्च 

प्राधमिकता सिंचाई व शक्ति को दी गई है जो उचित मानी जा सकती है । प्रथम योजना 

में कुल व्यय का 58 ३3% सिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया था, जो सातवां योजना में 
लगभग 52% रहा । आठवीं योजना में यह 42 4% रहा । कृषि, सहकारिता व ग्रामीण 

विकास पर प्रथम योजना मे लगभग ॥3% व्यय हुआ, जो सातवीं योजना मे ।32फ व 

आटबों योजना में 4 7% रहा । राज्य सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, चिकित्पा जल सप्लाई) 

की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा रहा हे । अत: इसके विकास को भी छेंची प्राथमिकता दी गई 

है । प्रथम योजना के कल व्यय के 7% से प्रारम्ध करके सातवीं योजना में इसे 24%: तक 

पहुँचा दिया गया। नर्वी योजना मे यह 32 3% रहा । इस प्रकार राजरथान ने एक तरफ 
सिंचाई व विद्युत के विकास को प्राथमिकता दी और दूसरी तरफ इसने जन-कल्याण 
के लिए सामाजिक सेवाओ के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी। 


योजना के पाँच दशको में विभिन्न पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओ में सार्वजनिक व्यय 
के आवटन का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी योजनाओं की प्राथमिकताएँ लगभग 
'एक-सी रही हैं ! सातवीं योजना तक सार्वजनिक व्यय का लगभग आधा भाग सिचाई व 
शक्ति पर तथा ॥/5 भाग सामाजिक सेवाओ पर व्यय किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद 
नर्वी योजना मे सिंचाई व शक्ति पर लगभग 38 3% तथा सामाजिक सेवाओं पर लगभग 
32 3% व्यय किया गया । इस प्रकार व्यय का प्रतिशत सिंचाई व शक्ति पर कुछ कम 
हुआ है और सामाजिक सेवाओं पर कुछ बढ़ा है । 2004-05 की वाषिंक योजना में 
पुन: सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।इस 
प्रकार आज भी राजस्थान के नियोजन मे इन दोनो क्षेत्रों का ही वर्चस्व बना हुआ है । दसवीं 
पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का आकार 3१,832 करोड़ रुपए 
निर्धारित किया गया है, जिसका अधिकांश भाग आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चार 
विकास पर व्यय किया जाएगा । 

राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य 
(0४9[6०॥१6 ६ ण॑ शिक्षाशंएरड 7 ऐि्युंबशा था) 

राजस्थान में विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे हैं-- 

(/ अर्थव्यवस्था को विकास को दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, (४) पहले से सृजित 
विकास की सम्भावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना, (४४) समाज के कमजोर वर्ग के लोगों 
के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, (४ ) सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढाँचे में 
मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करना एवं (४) रोजगार के अवसर बढ़ाने व 
बदेशिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य को भी पंचवर्षीय योजनाओं में ऊँचा स्थान 


दिया गया है । 


ग 
430 राजस्थाव की अर्थव्यवस्था 


समस्त देश की भाँति राजस्थान की पंचवर्षोय योजनाओं में भी परिस्थितियों के 
अनुसार अलग-अलग दद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है । शजस्थान की पंच- 
ब्र्षीय योजनाओं के उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के ही अनुकूल 
रहे हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय थोजना के मोटे तौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे--कृषिगत उत्पादन व 
सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, पावर के साधनों ब मूलभूत सामाजिक सेवाओं का 
विस्तार करते के लिए शिक्षा, ददा व जल-पूर्ति की व्यवस्था की बढ़ाना।.... 

द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई, शक्ति व सामाजिक सेवाओं पर बल जारी 
रहा लेकिन सिंचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केद्धित किया गया । राज्य में पंचायती राज 
संस्थाओं के विकास पर जोर दिया गया 

तृतीय पचवर्षीय योजना में सिंचाई व शक्ति की परियोजनाओं पर बल जारी रहा, 
लेक्नि राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं को प्रगति पर भी ध्यान 
दिया गया । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र-विकास (87९० 6०५८०ााधया) की अवधारणा पर 
बल दिया गया । समाज के कमजोर वर्ग के लोगों कै लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को 
प्राथमिकता दी गईं । राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र, डेययी विकास व कांड क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया गया । 

याँचवीं पंचवर्धीय योजना के विकेख््रित नियोजन को प्राथमिकता दी गई । समाज के 
कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूरों, कृषि-श्रमिकों, अनुसूचित 
जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्म किए गए। न्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम (५)५०) चलाया गया । क्षे्रेय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति 
क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया जाने लगा । 

छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीद़ गति से ग्रामीण 
विकास करने पर ध्यान दिया गया । इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (007) 
व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (२८०) पर जोर दिया गया । नये बीस सूत्री कार्यक्रम 
को लागू करने पर बल दिया गया । अनुसूचित जाति के लिए “स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना' 
बनाई गई ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके बिखरी जनजातियों के लिए संशोधिव 
क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण ((०सा6त 4८३ 70९४2०एगालग क्षफाण्ब्टा), (48709) 
अपनाया गया जो जनजाति उप-योजना के अलावा स्वीकृत कार्यक्रम था। 

सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार कौ सातवाँ योजना के उद्देश्यों जैसे , 
रोजगार-संवर्द्धन, निर्धनता-उन्मूलन व असमानवा में कमी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, 
सामाजिक उपभोग जैसे शिक्षा, चिकित्सा के ऊँचे स्तर प्रात करना, लघु परिवार नॉर्म लागू _ 
करना, उत्पादन-क्षमता का गहरा उपयोग करना, उद्योगों के आधुनिकोकरण, ऊर्जा-संपक्षण, 
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पर्यावरण व परिवेश की सुरक्षा तथा विकेन्द्रित नियोजन के अलावा निम्न चार उद्देश्यों पर 
पृथक्‌ से जोर दिया गया-. 

(0. राष्ट्रीय व राज्य की आय के औसतों के अन्तरों को कम करना, 

(४). राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि-दर के स्थान पर राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% वार्षिक 

चृद्धि-दर प्राप्त करना, 

(४४ राज्य को भौगोलिक व घरातल की बनावट को देखते हुए क्षेत्र-विशेष के 

कार्यक्रम जैसे मर प्रदेश का कार्यक्रम लागू करना, तथा 

(४) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (१()४०) व बीस सूत्री कार्यक्रम (7727) पर 

जोर देना 

आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्देश्यों व राज्य को आवश्यकवाओं के अनुरूप 
निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया - 

(0). विकास की गति को तेज करना, 

(४) गेजगार के अधिक अवसर उत्पन करना, 

(४४) निर्धनता व प्रादेशिक असमानताओं में काफी कमी करना, 

(४2) मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा 

(४) लोगों की भागीदारी को बढ़ाना । योजना में ग्रामीण पक्ष पर अधिक बल देकर 

विकास की गति की तेज करने तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने 
की नीति अपनाई गई। 

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में मिम्न को शामिल किया गया : 
जनसंख्या की वृद्धि-दर को कम करना तथा चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करना 
ताकि लागत व समय निर्धारित सीमा से अधिक न हो जाए । साथ में कृषिगत आधार को 
अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया गया और इसके लिए बागवानी, पशुपालन, मछली 
पालन व एय्ो-प्रोसेसिंग, आदि क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया । 

राज्य की नवों पंचवर्धीय योजना का स्वरूप केज्द्र की नवीं पंचवर्षीय योजना के 
अनुरूप होगा । इसमें निम्न उद्देश्यों पर बल दिया जाएगा! - 

(9 कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि उत्पादक रोजगार के 
अवसर पर्याप्त मात्रा में विकसित हो सकें और निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके, 
(४) सभी को खाद्य व पोषण की सुरक्षा प्रदान करना; (:४) मूलभूत न्यूनतम सेवाएँ उपलब्ध 
कराना, (४४) जनसंख्या की वृद्धि-दर को नियन्त्रित करना; (४) पर्यावरण को रक्षा करना, 
(४2) महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार देना तथा (५४ विकास में 
आत्प-निर्भरता व स्वदेशी पर जोर देना । 

इस प्रकार गज्य को पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में समयानुकूल परिवर्तन होते 
रहे हैं । 
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अब हम विभिन्‍न योजनाओं मे साव॑जनिक क्षेत्र में परिव्यय एवं प्रगति का उल्लेख 
करेंगे। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आधारभुत आँकड़ों का <(भाव होते हुए भी योजना की 
प्राथमिकताएँ बिल्कुल स्पष्ट थीं । योजना का प्रमुख लक्ष्य सिचाई की सुविधाओं में वृद्धि 
'करना था, इसलिए प्रथम योजना में भाखड़ा व अन्य महत्त्वपूर्ण सिंचाई की परियोजनाओं 
पर विशेष ध्यान दिया गया था । प्रथम योजना में 64 5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान 
किया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 54 | करोड़ रुपणे का हुआ, जिसका विभिन्‍न मर्दों 
पर वितरण पहले दिया जञा चुका है । 

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में कुल व्यय का 58.3 % सिंचाई 
व शक्ति पर व्यय किया गया था । इसमें कृषित क्षेत्रफल के विस्तार एवं सिंचाई की 
सुविधाओं में वृद्धि होने के खाद्यालों का उत्पादन 955-56 में 424 लाख टन हुआ था। 
सिंचित क्षेत्रफल 45 93 लाख हैक्टेयर हो गया था । शक्ति को प्रस्थापित क्षमता 85 मेगावाट 
हो गई थी जो योजना के प्रारम्भ को तुलना में थोड़ी अधिक थी । योजना में [7क्र व्यय 
सामाजिक सेवाओं पर किया गया जिससे शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार हुआ । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (956-6) 


जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ 
ठीक हो गई थी, इसलिए इस योजना का आकार बड़ा रखा गया 4 सिंचाई व शक्ति पर 
आवश्यक बल देना जारी रखा गया ओर इस अवधि में सिंचाई ब शक्ति के बड़े कार्यक्रम भी 
चालू किए गए । जागौरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी प्रथाओं की समाप्ति से गाँवों मैं सामन्‍्ती 
प्रथा को मिटाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए । 

द्वितीय योजना में 05 3 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था, लेकिन 
योजना में वास्तविक व्यय 02 7 करोड़ रुपये का हुआ, जिसका विभिन्‍न मर्दों पर प्रतिशत 
आवंटन पहले दिया जा चुका है । 

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक व्यय का 
37.2% सिंचाई व शक्ति पर किया गया, जो प्रथम योजना की तुलना में कम था । 
सामाजिक सेवाओं पर लगभग 23.6% राशि व्यय को गई । उद्योग व खनन पर केवल 
3.3% राशि व्यय की गई। 

ट्वितीय योजना में खाद्य॒स्नों के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता तो काफी बढ़ी, 
लेकिन 960-6। में मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादन 45 4 लाख टन 
ही हुआ, जो 955-56 के उत्पादन से थोड़ा अधिक था । अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का 
वास्तविक लाभ 96-62 में मिला, जब खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 55.7 लाख टन हो 
गया था । द्वितीय योजना के अन्त में सिंचित क्षेत्र 20,8 लाख हैक्टेयर हो थया था । विद्युत 
की प्रस्थापित क्षमता 960-6। में ।35 8 मेगावाट हो गईं थी । म्वामाजिक सेवाओं का भी 
विस्तार किया गया और शहरी क्षेत्रों में जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किए गए। 
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तृदीय पंचवर्षीय योजना (96-66) 


तृतीय योजना के प्रारम्भ में आर्थिक विकास के लिए आधारभूत-ढाँचा काफो सीमा 
तक तैयार हो गया था । सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन कृषि की 
पद्धतियों का उपयोग करना संभव हो गया था । शक्ति व यातायात का विकास होने से 
उद्योगों की स्थापना करना संभव हो गया था । तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के 
फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी । इन 
सब बातों के कारण तृतीय योजना का आकार लगभग दुगुना रखा गया और 236 करोड़ 
रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 23 करोड़ 
रुपये ही हो प"या, जिसका विवरण तालिका 2 मे दिया जा चुका हे । 

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना में सिंचाई व शक्ति पर कुल व्यय का 
लगभग 54 4% अंश व्यय किया गया । सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 20% 
'किया गया जो पहले से मात्रा की दृष्टि से काफी अधिक था | ॥967 में चीनी आक्रमण के 
बाद समस्त राष्ट्र में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया ओर चुने हुए क्षेत्रों में गहन 
विकास की नीति अपनाई गई । इसके लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम ([ 8 0 9) तथा 
पैकेज प्रोग्राम एवं गहन कृषि कार्यक्रम (( 8 4 ? ) व तीर प्रभाव दिखाने बाले कार्यक्रम 
(एबी) ए0ह7गणग९5) अपनाए गए ताकि उत्पादन मे तेजी से वृद्धि की जा सके । तृतीय 
योजना में काफी तनाव व दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल 
प्राप्त करने की नीति अपनाई गई । इसलिए चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया 
और पुराने लाभों को सुदृढ़ करने की दिशा में अधिक प्रयास किए गए । 


तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति 


तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से तो संतोषजनक रही, लेकिन इस अवधि में 
बार-बार एवं व्यापक रूप से अकाल व अभाव की परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था पर भारी 
दबाव डाले । 963-64 व 965-66 के अकालों को भीषणता अभूतपूर्व थी । खाद्यात्तों 
का उत्पादन जो 96-62 में 55.7 लाख टन के स्तर पर पहुँच चुका था, वह 
965-66 में केवल 38.4 लाख टन ही रह गया । यदि इन असाधारण परिस्थितियों 
को ध्यान में रखा जाए तो तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रणति संदोषजनक मानी जा 
सकती है । 

965-66 में सिंचित क्षेत्र 20 7 लाख हेक्टेयर हो गया जो 960-6॥ की तुलना में 
लगभग 3 2 लाख हैक्टेयर अधिक था । गाँधीसागर क्षेत्र में वर्धा के अभाव के कारण उत्पन्न 
गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद शक्ति को प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ी । योजना के अन्त में 
,242 स्थानों में बिजली की व्यवस्था की गई । शक्ति के क्षेत्र में किए गए विनियोगों का 
चूरा लाभ तृतीय योजना को अवधि में नहीं मिल पाया क्योंकि सतपुड़ा, राणाप्रताप सागर व 
आखड़ (दायें भाग) की बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हो गया था । इसके 
लाभ 966-67 से आगे की अवधि में मिल सके । योजना के अंतिम वर्षों में शक्ति के 


दठ4 द्जस्थान की अधव्यवस्था 


अभाव क्रे कारण औद्योगिक विकास को धवका पहुँचा, यद्यपि विकास का आधारभूत-ढाँचा 
बहुत सुधर चुका था। 

सम्भवतः तृतीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त किए 
गए ! राज्य में शिक्षा का विकास हुआ । चिकित्सा-सुविधाओं के विस्तार एवं बीमारियों के 
नियंत्रण एवं उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार 
हुआ । योजनाकाल में तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए और कई शहरों य गाँवों में 
जल-पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी सुदृढ़ की गईं । 
तीन वार्षिक योजनाएँ (966-69) 


965 में पाकिस्तान सै संघर्ष के बाद विदेशों सहायता के सम्बन्ध में काफी 
अनिश्चिदता की दशा उत्पन्न हो गई थी और 965-66 व 966-67 में लगातार दो वर्षों 
तक सूखा व अकाल पड़ने से विकास के लिए उपलब्ध साधनों का अभाव रहा जिससे चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना । अप्रैल, 966 से प्रारम्भ नहीं की जा सकी ! 966-69 की अवधि में 
वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वत करके नियोजन कौ प्रक्रिया को जारी रखा गया । इस अवधि में 
पुराने लाभों को बनाए रखने के लिए एवं विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास 
किए गए। 

खाद्य-स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों के 
कार्यक्रम अपनाए गए । शक्ति के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए बिजली 
की लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया । साधनों के अभाव के कारण शिक्षा, चिकित्सा व 
सड़कों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा सका । ग्रामीण जल-पूर्ति का कार्य 
जैजी से प्रगति नहीं कर सका। 

तीन वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 37 करोड़ रुपयों का हुआ, 
जिसका आवंटन तालिका 2 में दिया गया है । उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यव 
का लगभग 68% सिंचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक सेवाओं पर 5 8% व्यय हुआ। 
इस प्रकार सिंचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और वृद्धि कौ गई 
सामाजिक सेवाओं पर किए जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व॑ तृतीय योजनाओं की तुलना 
में कमी हो गई । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधनों के अभाव में इस अवधि में 
योजनाओं की प्राथमिकताओं में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था । 
तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में आर्थिक प्रगति 


ऊपर बताया जा चुका है कि 966-69 के ठीन बर्षों में दो वर्ष 7966-67 व !968-69 
अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षत्ति पहुँची थी | 

अनेक कठिनाइयों के बावजूद वार्षिक योजनाओं की अवधि में कुछ क्षेत्रों में प्रगति 
जारी रही । 967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 66 लाख टन हुआ, जबकि 966-67 में 
43.5 लाख टन हुआ था | 968-69 में खाद्यान्नों का उत्पादन पुनः घटकर 35-5 लाख टन 
पर आ गया था । शक्ति की क्षमता में वृद्धि जारी रही । 967-68 में गाँधो सागर परियोजना 
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के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले वर्षों में की गईं विद्युत-शक्ति की कटौदियं हटा 

ली गईं और औद्योगिक क्षेत्र में विनियोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं । 
तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति जारी रही । 

स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा । बीमारियों पर नियंत्रण व परिवार नियोजन का 

कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया । ग्रामोण जल-पूर्ति व शहरी जल-पूर्ति के कार्यक्रम आगे बढ़ाए 

गए। 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74) 


राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि । अप्रैल, 969 में प्रारम्भ हो गई थी, 
लेकिन कुछ कारणों से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था । विकास के क्रम में बाघा न 
हो, इसके लिए वार्षिक योजनाएँ जारी रखी गईं । योजना में 306 करोड़ रुपये के व्यय का 
प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 करोड़ रुपयों का हुआ, जिनका 
आवंटन तालिका 2 में दिया जा चुका है । इस योजना में भी 58 4 प्रतिशत राशि सिंचाई व 
शक्ति पर व्यय की गई । सामाजिक सेवाओं पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ, जो प्रतिशत की दृष्टि 
से पुन; द्वितीय योजना के स्तर पर आ गया था । 

पूर्व योजना की भाँति चतुर्थ योजना में मी आर्थिक विकास की अधिकतम दर प्राप्त 
करने, रीजगार के अवसर बढ़ाने, कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, शिक्षा व चिकित्सा 
की सुविधाएँ बढ़ाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों का विकास करने और 
गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था । इसके लिए चालू 
परियोजनाओं व कार्यक्रमों को पूरा करना आवश्यक समझा गया । योजना में सिंचाई के 
विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि कृषिगत विकास का आधार सुदृढ़ हो सके । 


चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ 


राज्य में चतुर्थ योजना को अवधि में प्रतिकूल मौसमों व अकालों का सामना करना 
पड़ा । फिर भी अधिक उपज देने वालो किस्मों के अन्तर्गत क्षेदफल 968-69 में 5.24 
लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 973-74 में ॥0.54 लाख हैक्टेयर कर दिया गया ! 968-69 में 
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 30 हजार टन से बढ़कर !973-74 में लगभग 74 हजार 
टन हो गया । 973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 67 2 लाख टग रहा जो 4970-7 के 
88.4 लाख टन से काफी कम था । 968-69 में सभी साधनों से सकल सिंचित क्षेत्रफल 
27.2 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 973-74 में 26 2 लाख हैक्टेयर हो गया था । 

चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल, सीमेंट, प्रवर केवल्स, सूती धागे, चीनी 
एवं नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किए गए । बिजली की कमी व अनेक बाधाओं के 
बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढ़ा । राज्य में केन्द्रोथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 
विनियोग को राशि 956-67 में १7 करोड़ रुपये से बढ़कर 973-74 में 00 करोड़ रुपये 
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हो गई थी । चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त में झामर-कोरड़ा की खातों से प्राप्त रॉक- 
फॉस्फेट से 623 करोड़ रुपये को आय प्राप्त हुई थी । योजना में ताँवा, कच्चे लोहे, अप्रक, 
चाँदी, सौसे व कैल्साइट का उत्पादन बढ़ा था। 


राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्धीय योजना (974-79) 


राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप--राज्य सरकार ने जुलाई 
973 में पाँचवीं पंचवर्षीय थोजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग के समक्ष पेश 
किया था । इसमें राज्य की योजदा का आकार 635 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया या, 
लेकिन वास्तविक व्यय को कुल राशि 858 करोड़ रुपये रहो थो । यह योजना के प्रारूप में 
प्रस्तावित राशि से काफी अधिक थी । 

उद्देश्य व मूल नीति-...विभिन क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित 
किए गए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुँचे | उमको रोजयार देने 
व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ति का प्रयास किया गया । राज्य में कृषि, पशु- 
पालन, उद्योग व खनन का विकास किया गया । 

कृषिगत नियोजन में प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने की नोति अपनाई गई । सज्य में पशु- 
पालन के विकास की विश्ञाल सम्भावनाएँ हैं । इसके लिए चरायाहों व चोरे का विकास करने 
पर बल दिया गया ॥ भूजल (70084 ४०८) का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया 
गया, क्योंकि राज्य में सतह के जल (5७7०९ ५०भ०) की माद्य सीमित है। 

कृषक के लिए कृषि व पशु-पालन के विकास के लिए साख को सुविधा बढ़ाने, 
भूमि को समतल करने, भू-संरक्षण व सूखी खेठी के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर घल 
दिया गया । इसके लिए चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिंचाई के क्षेत्रों का 
सर्मान्वित ढंग से विकास करने तथा इनमें सड़क व मण्डियों का निर्माण, विद्युतीकरण व 
वैज्ननिक कृषि की पद्धतियाँ अपनाने को आवश्यकता पर ध्यान दिया गया । चम्बल क्षेत्र में 
पानी के निकास की समस्या, मिट्टी के खारेपन व नहर में वीड्स (घास-पात) की 
अनियंत्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिए विश्व बैंक को सहायता का उपयोग करने पर बल 
दिया गया। 
पाँचरवी योजना में आर्थिक प्रगति 

पाँचवीं योजना में स्थिर भावों पर (980-8] में मूल्यों पर) राज्य की शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति में प्रतिवर्ष 5.2% तथा प्रति व्यक्ति आय में 2.2% यृद्धि हुई । 979 में राज्य में 
गम्भीर सूखे की स्थिति पाई गई थी ॥ 

कृषि व सम्बद्ध क्रियाओं की फ्रगति--खाद्यान्नों का उत्पादन 973-74 में 67.2 
लाख टन से बटूकर 978-79 में 77.80 लाख टन हो गया । विलहन, गला व कपास के 
उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी । 

अधिक उपज देने वाली किस्मों का फैलाव 973-74 में 0.5 लाख हैक्टेयर से 
चढ़कर 978-79 में 5 8 लाख हैक्टेयर हो गया 4 यसायनिक उर्वरकों का उपयोग 073 
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लाख टन से बढ़कर ] 34 लाख टन हो गया । सकल सिंचित क्षेवफल 26 8 लाख हैक्टेयर 
से बढ़कर 30.4 लाख हैक्टेयर हो गया । 

औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको ', “राजस्थान वित्त निगम”, 'राजसीको ' व जिला-उच्योग केन्रों 
(00%) ने औद्योगिक विकास में भाग लिया । सूती खादी, ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगों में 
उत्पादन बढ़ा । शज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए। 
छठी पंचवर्षीय योजना (4980-85) 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 
2025 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन वास्तविक योजना-व्यय लगभग 2)3] करौड़ 
रुपये रहा । 

छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52 6% सिंचाई व शक्ति पर तथा 
9 8% सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया जो पूर्व योजगाओं की भाँति ही था । कृषि, 
ग्रामीण विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर ]] 4% व्यय किया गया। उद्योग 
व खनन पर केवल 3 9% व्यय हुआ । 

इस प्रकार छठी योजना में भी सज्य की अर्थव्यवस्था का आधारपूत्त-ढाँचा (इन्क्रा- 
स्ट्रक्‍्चर) सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रहा । 


छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति 


राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (५5709) छठी योजना में 980-8] 
की कीमतों पर 5 9% वार्षिक बढ़ी । इस प्रकार विकास की वार्षिक दर संतोषप्रद रही । 
983-84 में स्थिर भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में लगभग 23% को वृद्धि हुई जो 
सर्वाधिक थी । प्रति व्यक्ति आय (980-8। के भावों पर) 979-80 में !89 रुपये से 
बढ़कर !984-85 में ।379 रुपये हो गई । छठी योजना ककी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 
स्थिर भावों पर 3% वार्षिक दर से वृद्धि हुई । 

'कृषि--984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 79.] लाख टन हुआ जबकि 979 80 
में 52 4 लाख टन हुआ था । 984-85 में तिलहन का उत्पादन 2 3 लाख टन, गन्ने का 
3.7 लाख टन तथा कपास का 44 लाख गाँठें हुआ था । वर्ष 983-84 को छोड़कर अन्य 
यर्षों में मानसून अनियमित रहा था, जिससे चार वर्षों में राज्य में अकाल व सूखे का कुप्रभाव 
पड़ा था। 

984-85 में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 26 9 लाख हैक्टेयर भूमि आ चुकी 
थी तथा उर्वरकों का वितरण 2 लाख टन से कुछ अधिक हो गया था। 
छठी योजना में लगभग 2 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता 
का विकास किया गया । राज्य में डेययी का विकास किया गया तथा ऊन का उत्पादन 
27 चाख किलोग्राम से बढकर योजना के एए 
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एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से छठी योजना में 7. लाख परिवार लाभाग्वित 
हुए जिनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे । ग्रामीण रोजगार में 
वृद्धि की गई । 

शवित की प्रस्थापित क्षमता 984-85 में 73 6 मेगावाट हो गई थी । 

योजना के आरम्भ में 38% गाँवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी जो 984-85 में 
55% के स्वर तक पहुँच गई थी । राज्य में बायो-गैस संयंत्रों का विकास किया गया था 
जिनमें गोबर का उपयोग होता है । 

उद्योग-.राज्य में विनियोग-सब्सिडी का विस्दार किया गया तथा रीको ने संयुठ 
उद्योगों व सहायता-प्रा् क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया । मार्च, 985 में राज्य में 
29 संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हो गया था । 

खादी--(सूती व ऊनी), ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा तथा 
ग्रामीण उद्योगों में रोजगार 62 हजार व्यक्तियों से बढ़कर । 7 लाख व्यकिति हो गया । गज 
में खनिज पदार्थों में रॉक-फॉस्फेट, जिप्सम आदि का उत्पादन बढ़ाया गया । 

विविध--राज्य में सड़कों का विस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का अधिक फैलाब 
हुआ । अस्पतालों की संख्या बढ़ी तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में सड़कों, प्रारम्भिक 
शिक्षा, पेयजल आदि का विस्तार किया गया । 

इस प्रकार छठी योजना की अवधि में राज्य का आर्धिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्च 
सुदृढ़ हुआ, लेकिन राज्य में अकाल व अभाव को समस्या के कारण ग्रामीण जनता को 
निरन्तर काफी कष्टों का सामना करना पड़ा और राज्य सरकार के सामने अकाल राहत की 
समस्या बहुत्त जटिल बनी रही । 


सातवीं पंचवर्षीय योजना (7985-90) 


निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजग्न का आकार 3000 करोड़ रुपये 
का स्वीकृत किया गया था । यह छठी योजना के लिए स्वीकृत धनराशि से 48% अधिक 
था । लेकिन इस योजना में वास्तविक व्यय की राशि लगभग 306 करोड़ रुपये रही । व्यय 
में आधी से कुछ अधिक राशि (52%) सिंचाई, बाढ़-नियसत्रण व विद्युत के विकास पर तथा 
लगभग ॥/4 राशि (23.7%) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की गईं । इस प्रकार योजना मेँ 
बिजली, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया । 
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सातवीं पंचवर्षीय योजना (985-90) में सार्वजनिक परिव्यय का प्रस्तावित तथा 
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यह कहा गया कि सातवों योजना के लिए लगभग ।40 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय 
सहायदा के रूप में प्रा_्त होगी तथा राज्य सरकार को 000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन 
जुयने होंगे । 

सातवीं योजना में विद्युत उत्पादन-क्षमता को ॥73 मेगावाट से बढ़ाकर 2660 
मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था । इस प्रकार इसमें 62% चृद्धि का लक्ष्य रखा गया था । 
योजना में 4 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का लक्ष्य रखा गया । 
500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों तथा 000 से 500 तक की जनसंख्या वाले 
50% गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गण । शिक्षा, निकित्सा, पेयजल 
आदि का विकास करने के कार्यक्रम रखे गए । इलेक्ट्रोतिक्स इकाइयों के लिए कई प्रकार 
की छूटें व रियायतें दी गई थीं । 

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति (8९०७०७४८ 797०27९5६५ ७०१९७ 
इ6४ला एप९ ४८४० श&7)--दुर्भाग्य से सातवीं योजना के पाँचों वर्ष अकाल व 
अभाव के वर्ष रहे । प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए चथा 986-87 थ ॥987- 
88 में प्रत्येक में सभी 27 जिले अकाल व सूखे की चपेट में रहे थे । ॥988-89 में ।7 जिले 
अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 989-90 में पुत्र: 25 जिलों में अकाल घोषित किया 
गया था। 

साववीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्‍न वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में काफी 
उतार-चढ़ाव उत्पन्त हुए । 980-8। की कीमतों पर राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 984- 
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85 में 5208 करोड़ रु से बढ़कर 989-90 में लगभग 7324 करोड़ रुपये हो गई । इस 
प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 7% रही । वर्ष 988-89 की अत्यधिक वृद्धि ने योजना 
की औसत दर को प्रभावित किया । प्रति व्यक्ति आय 984-85 में 379 रुपयों से 
बढ़कर ॥989-90 में 76 रुपये हो गई । इस प्रकार इसमें 4.3% वार्षिक दर से वृद्धि हुई॥ 

खाद्यानों का उत्पादन 987-88 में 48 लाख टन पर आ गया था जो 988-89 में 
बढ़कर 06 6 लाख टन रहा । यह 989-90 में 85.3 लाख टन रहा । 

तिलहन का उत्पादन 986-87 में 8.8 लाख टन हुआ था जो 4989-90 में 8.5 लाख 
टन हो शया । कपास का उत्पादन 989-90 में 9.86 लाख गांठें हुआ, जबकि 987-88 में 
यह 2 8 लाख गाँठें हुआ था । गन्ने का उत्पादन 989-90 में 7 6 लाख रन हुआ, जो 
पिछले चर्ष से अधिक था । 

989-90 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 44 6 लाख हैक्टेयर रहा, जबकि ]984-85 में 
यह 38 3 लाख हैक्टेयर रहा था । इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल लगभग 63 लाख हैक्टेयर 
बढ़ा। 


पावर व औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति 


सातवीं योजना में पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 मेगावाट 
रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई | 989-90 के अन्त 
में यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुँच गईं थी । इस वृद्धि में कोटा थर्मल चरण व की दो 
इकाइयों, माही हाइडल पावर हाउस-2 की दो इकाइयों, (अन्ता) गैस पावर स्टेशन न 
रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलने आदि से मदद मिली । इस प्रकार साववीं 
पंचवर्षीय योजना में राजस्थान कौ पावर स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी । 

राज्य में भिवाड़ी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास किया गया | 989-90 में 
ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन 20 करोड़ रुपये से अधिक रहा तथा इतमें रोजगार बढ़कर 3 
लाख व्यक्तियों तक पहुँच गया था | सूती व ऊनो खादी का उत्पादन 989-90 में 26 2 
करोड़ रुपये का हुआ । 990-9] व 99-92 वार्षिक योजनाओं के वर्ष रहे । 

आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) में आर्थिक प्रगति -राज्य कौ आठवीं 
पंचवर्षीय योजना में ,500 करोड़ रु. के लक्ष्य के स्थान पर वास्तविक व्यय लगभग 
2,000 करोड़ रु. आँका गया है । नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुस्तार आठवीं 
पंचवर्षीय योजना में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वार्षिक वृद्धि-दर 7.3 प्रतिशत 
तथा प्रति व्यक्ति आय में (980-84 के मूल्यों पर) लगभग 5.4 प्रतिशत रही । 
लेकिन स्मरण रहे कि इस पर !992-93, 994-95 व 996-97 की राज्य को शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति की तेज वृद्धियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था । 

राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति वर्ष घटता- बढ़ता रहा है । यह 99-92 में 
79.8 लाख ठन से बढ़कर 995-96 में 95.7 लाख टन हो गया तथा 996-97 
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में [28.4 लाख टन आंका गया है । राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 99।-92 में 27 
लाख टन से बढ़कर 996-97 में 35 2 लाख टन हो गया जो एक उपलब्धि है | सिंचित 
क्षेत्रफल 99-92 में 52 6 लाख हैक्टेयर से बढ़कर ॥996-97 में 67.4 लाख हैक्टेयर हो 
गया। 

पावर की प्रस्थापित क्षमता 99-92 में 2652 मेगावाट से बढ़कर 996-97 
में 3082 मेगावाट हो गई, जो 385] मेगावाट के लक्ष्य से नोची रही । 

इस अवधि में राज्य ने नियोजित विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विद्युत, 
सड़क, पर्यटन, खनन, आदि क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया है जिसे आगामी वर्षों में जारी 
रखना होगा ताकि बिकास को गति तेज को जा सके । 

अब हम योजनाकाल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व संक्षेप में पूर्व जनता 
शासनकाल की अन्त्योदय योजना का परिचय देंगे । 


पूर्व जनता सरकार का निर्धनता-निवारण के लिए 
अपनाया गया अन्त्योदय कार्यक्रम 


राज्य में जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने को दिशा में “* अन्त्योदय 
कार्यक्रम'” अपनाया गया था । इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यों का ध्यान भी अपनी तरफ 
आकर्षित किया था । राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रणी होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था जो एक सराहनीय बात थी । इसका ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, इसलिए यहाँ इसका 
संक्षिप्त विवेचन किया जाता है । 

अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीवादी कार्यक्रम की एक कड़ी माना जा सकता है । इसमें 
प्रत्येक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको आर्थिक दृष्टि से 
स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था । राज्य में लगभग 33 हजार गाँव हैं । इन 
निर्धनतम परिवारों का चयन ग्राम-सभाओं व गाँव के लोगों की सलाह से किया जाता था । 
इनको सरकारी व व्यापारिक बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराए जाते थे ताकि ये दुघारू पशु-- 
गाय, भैंस, बकरी आदि खरीद सकें, या भेड-पालन व सूअर-पालन कर सकें, अथवा 
बैलगाड़ी या बैल, ऊँटगाड़ी या कहीं-कहों रिक्शा आदि भी खरीद सकें; अथवा दस्तकारी, 
कुणेर उद्योगों को स्थापित करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें । इन्हें कृषि के लिए भूमि 
भी दी जा सकती थी । इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से साघन 
प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का उत्तम तरीका माना गया था । ऐसे लोग योजनाकाल 
में विकास को मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे और विफास के लाभ कुछ सम्पन्न व अर्द्ध- 
सम्पन्न परिवारों तक ही सिमट कर रह गए थे । 

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का चयन किया जाता था उनकी 
प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयों से भी कम होती थी, हालांकि उस समय प्रति 
व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति निर्घनता की रेखा से नीचे माने गए थे । 
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अन्त्योदय योजना में भूमिहीन श्रमिकों व ग्रामीण दस्तकारों को अधिक लाभ मिलने 
की आशा थी । ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि योग्य भूमि को देते थे और बाद में पशु- 
पालन, कुटीर-उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि को देते थे । जनता सरकार का विचार था कि 
यदि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में घनगशि की व्यवस्था की जा सके हो राज्य में 
निर्धनता को दूर किया जा सकता है । 

लम्दन के समाचार पत्र 'दी इकोनोमिस्ट' ने यह मत प्रकट किया था कि “अन्त्योदय 
योजना” को गाँवों के सम्पन्न भू-स्वामियों से कोई खतरा नहीं है, जैसा कि भूमि-सुघार 
कार्यक्रम को रहा है । 'अन्यीदय योजना” व समग्र ग्रामोदय योजना को योजना की नई 
शैली का आधार बनाने का प्रयोजन यही था कि हमारी योजनाएँ ग्रामोन्मुख, गरीबोन्गुख, 
रोजगारेन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बनें, ठाकि समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक 
दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल सके, जो उम्हें पूर्व योजनाओं में महीं मिल पाया था। 


राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा बीस संकल्पों की घोषणा 


980 में राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार के पुनः सत्तारूढ़ हो जाने पर ““अन्तयोदय 
कार्यक्रम'” के स्थान पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लायू किया गया । 985-86 में 
बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था को गई थी जो योजना 
में प्रस्तावित व्यय का 70% थी । सितम्बर 98] में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण 
माथुर की सरकार ने 'पिछड़े को पहले' कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 संकल्पों को पूरा 
'करने पर जोर दिया था । ये बीस संकल्प इस प्रकार थे--.(।) पूरे चुनाव, (2) बढ़िया शिक्षा, 
(3) सस्ता न्याय, (4) गरीब को छप्पर, (5) छोटा परिवार, (6) नई ऊर्जा, (7) ग़जस्थान 
नहर, (8) कोटा थर्मल, (9) जंगल में मंगल, (0) ग्राम तक सड़क, (१]) खेत में बिजली, 
(2) पीने का पानी, (43) पिछड़े को पहले, (4) विकलांग कल्याण, (5) भंगी कष्ट- 
मुक्ति, (6) राष्ट्रीय एकता, (१7) डैयरी विकास, (8) मुर्गी-पालन, (9) कृषि व सह- 
कारिता, और (20) हस्तशिल्प एवं उद्योग । हा 

"पिछड़े को पहले' अभियान अन्त्थोदय का ही एक विकसित स्वरूप मात्रा जा 
सकता है ।' अन्त्योदय' गाँवों के सबसे पिछड़े पाँव परिवारों के आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम 
था, जबकि “पिछड़े को पहले' ग्रामीण विकास को रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया था । 


राजस्थान में योजनाकाल के लगभग पाँच दशकों 
(495-2004 ) की उपलब्धियाँ अथवा आर्थिक प्रगति! 


राजस्थान में योजनाकाल की आर्थिक प्रगति हुई, फिर भी यह राज्य भारत में सबसे 
ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है । हम नीचे संक्षेप में 4957 से 2004 तक 
की अवधि में हुईं आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेगे, जिससे पता चलेगा कि राजस्थान ने 53 
चर्षों में राज्य की आमदनी (3(४०9००१०), कृषिगत उत्पादन, सिंचाई, शक्ति, औद्योगिक 
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विकास, सडक, शिक्षा, चिकित्सा, जल-सप्लाई आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन 
आगामी वर्षों मे विकास की यात्रा व विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ 
करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा किया जा सके। 

(0) राज्य की आय में वृद्धि- राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे मानसून की अस्थिरता के 
कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार-चढाव आते रहते है, इसलिए इसका विश्लेषण काफी 
जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी 993-94 की स्थिर कीमतों पर 960-6 से 
2000-0] तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे सिरीज का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि 960-6] से 2000-0] की अवधि में राज्य की आय मे 4 5% वार्षिक दर से 
वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय मे ]8% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। 

]960-6] में स्थिर कीमतो (993-94 की कीमतो पर) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
(५5097) 7606 करोड रु से बढकर 2000-0। में 44335 करोड रु (5.8 गुनी) हो गई तथा 
प्रति व्यक्ति आय भी स्थिर भावों पर 3865 से बढकर 7932 रु (2 ] गुनी) हो गई। 

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रति वर्ष भारी उतार-चढ़ाव आते हैं जिसका मूल 

कारण कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता माना गया है । 4988-89 में स्थिर मूल्यों ( 993- 
94 का आधार-वर्ष ) पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 39% 
बढ़ी थी, लेकिन अगले वर्ष 989-90 में यह 2.% घट गई थी । पुनः 3990-97 में 
'यह 28.7% बढ़ गई थी ।उतार-चढ़ाव का यह क्रम बाद के वर्षो में भी पाया गया है । 
आजकल रगशज्य की घरेलू उत्पत्ति (307) का आधार 4993-94 कर दिया गया है । 
१993-94 के मूल्यों पर 4994-95 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में पिछले वर्ष की 
तुलना में 8.3%, 4995-96 में 3.7%, 996-97 में 7.7%, 7997-98 में 42.2%, 
998-99 में 4.4४ व 999-2000 में 0.3% की वृद्धि हुई | 2000-07 में इसमें (-) 
रा 200१-02 में 8.5%, 2002-03 में (-) 8.9% तथा 2003-04 में 45.6% को वृद्धि 
हु 

कृषिगत उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आने से राज्य की आमदनी भी प्रभावित होती 
रहती है । राज्य की अर्थव्यवस्था सदैव बहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म की रही है । 
पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की अत्यधिक वृद्धि से सम्पूर्ण योजना 
की औसत वृद्धि-दर प्रभावित होती रही है । 

हाल मे योजना आयोग के सदस्य डॉ. मोन्टेक सिंह अहलूबालिया ने आर्थिक सुधारों 
के बाद को अवधि में राज्यों की आर्थिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
है । उसमें बदलाया गया है कि 980-8। के मूल्यों पर राजस्थान को सकल घरेलू उत्पत्ति 
(059)) में 4980-8। से 990-9] की अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर 6 60% तथा 99-92 
से 997-98 को अवधि में यह 6 54% रही । इसी प्रकार 'बीमारू राज्यों" बिहार, 
म.प्र., उ.प्र., व राजस्थान की श्रेणी में गिने जाने पर भी राजस्थान की वार्षिक वृद्धि- 
दर 4 राज्यों के अध्ययन में प्रथम अवधि में सर्वोच्च रही और द्वितीय अवधि में 
गुजरात (9.57%), महाराष्ट्र (8.0%) व पश्चिम बंगाल (6.9%) के बाद चौथे 
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स्थान पर रही, जो काफी संतोषप्रद मानी जा सकती है । इस प्रकार राजस्थान विकास 
की दर की दृष्टि से घटिया दर वाला राज्य नहीं माना जा सकता । दोनों अवधियों में 
्रति व्यक्ति 00? की वार्षिक दर लगभग 4% भी काफी आकर्षक मानी जा सकती है 
लेकिन आँकड़ों का अर्थ लगाते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि एक वर्ष 
की अत्यधिक ऊँचो वृद्धि-दर पंचवर्षीय योजना को कुल अवधि को औसव चृद्धिनदर को 
काफी ऊपर की ओर ले जा सकती है । 
(2 ) कृषिगत उत्पादन व सिंचाई?--राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 4950-$ में 
33.8 लाख टन हुआ जो 983-84 में 700.8 लाख टन हो गया था, लेकिन 987-88 में 
यह घटकर 47.8 लाख टन पर आ गया था एवं 988-89 में बढ़कर 7 करोड़ 6.6 लाख 
टन हो गया था । राज्य में खाद्यालों के उत्पादन में एक साल चृद्धि और दूसरे साल गिरावट 
की प्रवृत्ति पाई जाती है । 200-02 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 740 लाख टव 
2002-03 के अंतिम अनुमानों के अनुसार 75.3 लाख टन तथा 2003-04 के सम्भावित 
अनुमानों के अनुसार 489 लाख टन दर्शाया गया है । 
इस प्रकार एक ही वर्ष में खाद्यान्रों का उत्पादन पूर्व चर् की तुलना में काफी 
घट-बढ़ जाता है । 
राज्य मे अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घय है । राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 
950-5 में 0 लाख हैक्टेयर से बढकर 200-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर तक पहुँच 
गया था । इस प्रकार सिंचित क्षेत्र 6.7 गुना हो गया । फिर भी शज्य का लगभग 203 कृंषित 
क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है । राज्य में प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में 
भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जिन्हें सिंचाई का विस्तार करके ही कम किया जा सकदां 
है । राज्य में सिंचाई को अन्तिम सम्भाव्यता 57.5 लाख हैक्टेयर आंकी गई है जिसमें से 
27.5 लाख हैक्टेयर में वृहद्‌ व मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हैक्टेयर में लघु साधनों से 
मानो गई है। 
राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों (५७) का उपयोग बढ़ रहा है। 868-6% 
में ये किसमें 5.24 लाख हैक्टेयर में त्रथा 200-02 में लगभग 45.8 लाख हैक्टेयर में बोई 
गईं । सुधरे हुए बीजो का वितरण भी किया गया है । रासायनिक खाद का उपभोग 795- 
52 में केवल 324 टन हुआ था जो बढ़कर 200-02 में 7.9 लाख टन पर पहुँच गया । 
कपास का उत्पादन 200-02 में 2.8 लाख गांठें (प्रति गाँठ « 70 किलोग्राम) रहा है 
जबकि 987-88 मे 2.2 लाख गांठें हो हुआ था ॥2002-2003 में भी कपास का उत्पाद 
2.5 लाख गाँठें हुआ तथा 2003-04 में 5.3 लाख गाँठे होने की आशा है । राज्य में सिंचाई 
के साधनों के विस्तार से खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी है । जैसा कि पहले 
बताया गया है, राजस्थान में सकल कृषित क्षेत्रफल 795-52 में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28# से 


]. १०एाल, 8. 3कएनत्रा>, ६८०जाणचवोर एड्यकिफ्राआल्क जे डर व ७एलनरडाशणिएफ 7०5० 
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बढ़कर 200-02 में लगभग 60.7% हो गया है, जिससे राज्य में विस्तृत खेती की प्रगति का 
भी परिचय मिलता है । 

राज्य में योजनाकाल में डेयरी का विकास किया गया है । राज्य में डेयरी संयंत्रों की 
संख्या 40 तथा अवशीतन केन्द्रों (00॥॥8 (0०॥७४८७) की संख्या 25 हो गई है तथा औसत 
दैनिक दुग्ध-संग्रह की क्षमदा 2003-04 में 3.45 लाख लीटर हो गयी है । राज्य में दुग्ध 
सहकारी समितियों का विकास किया गया है । दूध की खरीद व विपणन में पिछले दो 
वर्षों की सफलता को देखते हुए राज्य को “व्यावसायिक उपक्रमों के ग्लोबल 
संगठन'' को तरफ से वर्ष 2000 में 'ज्ञान ज्योति' पुरस्कार दिया गया है । 

(3) विद्युत-शक्ति की प्रगति--राज्य में 4950-57 में शक्ति की ्रस्थापित क्षमता 
43 मेगावाट थी । यह बढ़कर 2003-04 के अन्त में 5237.72 मेगावाट हो गई । 2603- 
04 में इसमें 690.54 मेगावाट कौ वृद्धि का अनुमान है । इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित 
क्षमता बढ़ी है । राज्य में बिजली प्राप्त गाँवों की संख्या 42 से बढ़कर मार्च, 2004 के अन्त 
तक 38285 तथा शक्तिचालित कुओं/पम्पसेट्स की संख्या 30 से बढ़कर 6.87 लाख हो गई 
है । शक्ति को प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण [[ की प्रथम 
व द्वितोय इकाई, माही हाइडल पावर हाउस-2, अन्ता गैस पावर स्टेशन, इकाई ॥ व] तथा 
रिहन्द सुपर-थर्मल पावर स्टेशन ने दिया है । भविष्य मे शक्ति की स्थापित क्षमता के बढ़ने 
की और सम्भावनाएँ हैं । 

(4) औद्योगिक विकास--पहले बठाया जा चुका है कि योजना की अवधि में 
राज्य में कई कारखाने खोले गए हैं जिससे पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है । 
राज्य में सीमेंट का उत्पादन 395 में 2.8 लाख टन से बढ़कर 2003 में 84 5 लाख टन 
(लगभग 30 गुना) हो गया । चीनी का उत्पादन 95 में 4.5 हजार टन से बढ़कर 2000 में 
42 हजार टन तथा 200 में 467 हजार टन हो गया । सूठी वस्त्र और सूत का उत्पाद बढ़ा 
है । राज्य में बॉल बियरिंग की संख्या 2003 में 290.8 लाख रही थी । राज्य में बिजली 
के मीढरों का उत्पादन 3998 में 4.95 लाख इकाई हुआ था, जो 200० में भारी मात्रा 
में गिरकर 0.9 हजार पर तथा 200 में शून्य पर आ गया । राज्य में नमक का उत्पादन 
भी पहले से बढ़ा है । 200। में नमक का उत्पादन 46 लाख टन हुआ, जबकि 977 में यह 
5.5 लाख टम हुआ था । 

(5) सड़कों का विकास--राज्य मे 4950-5 के अन्त में सड़कों की लम्बाई 
१7,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 2003-04 में 95097 किलोमीटर हो गई । इस प्रकार 
सड़कों को लम्बाई 5.5 गुनी हो भई 42003-04 के अन्त में राज्य मे सड़कों की लम्बाई प्रति 
१00 वर्म किमी. क्षेत्रफल में 45.9 किलोमीटर आंको गई है, जो पहले से अधिक है। लेकिन 
फिर भी यह समस्त भारत के औसत स्तर (लगभग 77 किलोमीटर) (998-99) से नीची 
है। 4994 की जनगणना के आधार पर मार्च 2002 के अन्त तक जो गाँव सड़कों से जोड़े 
गए उनमें से 4500 व अधिक जनसंख्या वाले 33% गाँव, 4000-500 जनसंख्या वाले 20% 


446 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


गाँव तथा 000 से कम जनसंख्या वाले 47% गाँव थे । इस प्रकार कुल गाँवों में से 46.4% 
गाँव सडकों से जोड दिए गए हैं । 

(6) शिक्षा की प्रगति-- 3.000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभो गाँवों में 
प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं । पी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक/ 
उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं । राज्य के सभी जिलों में कॉलेज स्तरीय शिक्षा को 
व्यवस्था कर दी गईं है । राज्य में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्लोलोजी, पिलानो 
और मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर के स्थापित हो जाने से टेक्नीकल शिक्षा 
की सुविधाएँ बढ़ गई हैं । राज्य में पोलोटेक्नीक संस्थाएँ भी स्थापित को मई हैं । राज्य में 
स्कूली शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है । राज्य में साक्षरता का अनुपात ॥98] में 30% से 
बढ़कर 200 में 6] 03% हो गया है । 200। में समस्त भारत के लिए साक्षरता का अनुपात 
65 4% था । इस प्रकार योजताकाल में शिक्षण संस्थाओं का काफी विकास किया गया है । 
950-5। में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को भर्ती 3 30 लाख थी जो बढ़कर 999-2000 
में 98 लाख हो गई । फिर भी लाखों बच्चे (6-4 वर्ष को आयु तक) अधो भी स्कूल नहीं 
ज़ारहे हैं। 


मार्च 2003 में राज्य में भ्यारह विश्वविद्यालय थे (दो कृषि-विश्वविद्यालयों 
सहित), & विश्वविद्यालयस्तरीय संस्थान तथा 334 कॉलेज/अनुसंधान संस्थाएँ थी, जो 
स्नातकोत्तर शिक्षा में संलग्न हैं । पिछले वर्षों में नये कॉलेज, नये विषय, नये सेक्शन, नये 
पाठ्यक्रमो, आदि की व्यवस्था की गई है । वर्तमान में राज्य में कुल 30 इन्जीवियरिंग कॉलेज 
चल रहे हैं। 23 इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में चालू किए गए हैं । चूरू में एक 
पोलीटेक्नीक सस्थान चालू किया गया है । राज्य में मिनी [7] संस्थानों को उन्नत किया गया 
है व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया गया है । राज्य में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की 
व्यवस्था बढ़ायी जा रही है । 

सरकार सामुदायिक या निजी निवेश से मेड़िकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वे 
प्रबन्ध व ध्यवसाय संस्थान खोलने के लिए रियायतो दर पर भूमि का आवटन करेगी । 
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटटीकरण को भी प्रोत्साहन देगी ! वर्ष 2003-2004 में 
उच्च शिक्षा पर 242 करोड़ रु. व्यय करते का प्रस्ताव रखा गया था । (बजट-भाषण, 5 मार्च, 
2003) । 

(2) चिकित्सा व जल-पूर्ति के क्षेत्र में प्रयति- राज्य मे मलेरिया व चेचक आदि 
पर काफी मात्रा मे नियत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 977 में चेचक से मुर्क 
घोषित कर दिया गया था। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तरो की संख्या बढाई गई 
और चिकित्सा सुदिधा भी बढी है। सभी पचायत समितियों मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
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अवधारणा केलोरी-उपभोग की मात्रा से जुड़ी हुई है । गाँवों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 
केलोरी व शहरों में 2/00 केलोरी से कम उपभोग करने वाले लोग गरीब माने जाते हैं 
इसके लिए राष्ट्रीय स्रेम्पल सर्वे के उपभोग व्यय के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। 
987-88 में उपभोग-व्यय के अनुसार गरीबी के माप के लिए विभाजक-रेखा ग्रामीण क्षेत्रों 
के लिए ॥32 रु प्रति व्यक्ति प्रति माह, शहते क्षेत्रों के लिए ।52 3 रु. प्रति व्यक्ति माह 
मानी गई और इनसे नीचे व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए । 993-94 में ये विभाजक 
रैखाएँ 228 9 रू ( ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) व 264 । रु (शहरी क्षेत्रों के लिए) निर्धारित को 
गई । भारत में निर्धनता का अनुपात व निर्धनों को संख्या ज्ञात करने के लिए दो 
विधियांँ प्रयुक्त की जाती हैं--एक तो योजना-आयोग की विधि और दूसरी 
लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (:59९74 67००9) की विधि । योजना आयोग को विधि 
में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वैक्षण के उपभोग व्यय के आँकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के 
उपभोग-व्यय के ऊँचे ऑँकड़ों के अनुसार जनसंख्या के विभिन्न उपभोग-समूहों के लिए 
समायोजित (४०|७७) किया जाता है, जिससे निर्धनता का अनुपात व निर्धनों की संख्या कम 
आती है, जबकि विशेषज्ञ समूह (:05) के अनुमार इस प्रकार का समायोजन (॥त]0च्रा्राऐ 
न करने से निर्धतता का अनुपात व निर्धनों की संख्या ज्यादा आती है । संयुक्त मोर्चा सरकार 
ने विशेषज्ञ-समूह की विधि को अपनाया था जिसके अनुसार निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई 
थी । लेकिन इसका कई विचारकों ने समर्थन नहों किया है । 
योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में आमीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 999- 
2000 में 3.74%, शहरी क्षेत्रों में 49,85% तथा संयुक्त रूप से कुल जनसंख्या में 
45.28% रहा !! इनका विस्तृत विवेचन आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय में किया गया 
है। 

विभिन्‍न विधियों का प्रयोग करने से राजस्थान में भी विभिन्‍न वर्षा के लिए निर्धनता 
के आँकडों में काफी अन्तर पाया गया है। उदाहरण के लिए, राज्य मे 993-94 के लिए 
योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनों का अनुपात 27.4% रहा था - 
(ग्रामीण क्षेत्रों मे 26.46% व शहरी क्षेत्रों में 30.49%)। फिर भी यह माना गया है 
कि राज्य में निर्धतता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में योजना आयोग की विधि के, 
अनुसार 987-88 मे 33.2% से घटकर 999-2000 में 3.7% हो गदा है। 
राजस्थान मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति का अध्ययन किया गया है। 


984 में जयपुर जिले (मार्फत विकास-अध्ययन संस्थान, जयपुर) व जोघपुर (मार्फव 
नाबार्ड) जिलों में तारा) को प्रगत्ति के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त परिणाम संतोषजनक 
स्थिति के सूचक नहीं हैं । जयपुर जिले में 4.7%- परिवार तथा जोधपुर जिले में 2/.4% 
परिवार, जो गरोव माने गए थे, वस्तुत: गरेब नहों थे । जयपुर के अध्ययन में बतलाया गया 
कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिए अथवा उनके पशु मर गए, उनको चोरे क्री 
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कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है । केवल 8% कर्ज लेने वाले ही 
निर्धनता की रेखा को पार कर पाए हैं । भेड़, बकरी आदि के सम्बन्ध में स्थिति काफी 
खराब रही है । इस प्रकार एर07 को उपलब्धियाँ सीमित हो रही हैं । राजस्थान के योजना 
विभाग की सूचना के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 7 लाख परिवारों को [ऐ॥7 से 
लाभ पहुँचा था जिनमें लगभग आधे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 
थे । लाभान्वित होने वाले परिवारों के माल के विक्रय को व्यवस्था भी को गई है । 993- 
94 में लगभग 35 करोड़ रुपये के व्यय से 80 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का 
लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 994-95 में लगभग 54 4 करोड़ रु. व्यय करके (राज्य का अंश 
आधा) 08 लाख परिवारों को तथा 995-96 में 6.50 करोड़ रु के व्यय से (राज्य का 
अंश आधा) 4.08 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए थे । 996-97 में 
भी ॥899 के मार्फत .08 लाख परिवारों व 997-98 में ।॥0 लाख परिवारों को 
लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए । 998-99 में दिसम्बर 998 तक 3842 परिवारों को 
लाभान्वित किया गया । इन्हें 23 59 करोड़ रु. की सब्सिडी व 75.63 करोड़ रु. के कर्ज 
उपलब्ध कराए गए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत !996-97 में प्रति परिवार निवेश की राशि 
8,700 रु. थी जिसे बढ़ाकर 997-98 में 20,000 रु किया गया । 

निर्धनता-रेखा की केलोरी-आधारित अवधारणा को कई राज्यों व विशेषज्ञों ने सही 
नहीँ माना है । इसमें एक समय के केलोरी से जुड़े मौद्रिक व्यय को जोवन-व्यय सूचकांक 
से समायोजित कर देते हैं, लेकिन यह रेखा आगे के व्यय-वितरण में निर्धनता-रेखा के 
बिन्दुओं को सही ढंग से नहीं बतला पाती । 

इसमें निम्न कमियाँ हैं-- 

(0 इसमें भार-ढाँचे (३४०४४॥॥8 ०४9ट्टाआ) में उन परिवर्तनों पर विचार नहीं होता 
जो फसल-प्रारूप में परिवर्तनों, सस्ते स्थानापननों की उपलब्धि व मोटे अनाजों की कीमतों 
'व॒ सामान्य कीमत-सूचकांक के बीच अत्तरों से सम्बन्धित होते हैं । 

(४) एक व्यक्ति की क्रिया का स्तर तथा तदनुरूप उसकी ऊर्जा की आवश्यकता 
भौतिक वातावरण (79-०८ शाशाण्ग्राशथा) पर भी निर्भर होती है । मरु व पहाड़ी 
क्षेत्रों के कठोर भौतिक वातावरण में रोजमर्रा की क्रियाओं में लोगों को अधिक ऊर्जा की 
आवश्यकता होती है । ऐसी दशाओं में सभी राज्यों में समान केलोरी का नॉर्म लागू करने का 
कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है । 

कई विशेषज्ञों को राय है कि ऐसी दशाओं में एक विशिष्ट राज्य के अपने केलोरी- 
नॉर्म प्रयुक्त होने चाहिए । 

0) एक विशिष्ट वर्ष के सर्वेक्षण के आँकड़ों की विश्वम्ननीयता का भी प्रश्न 
होता है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए। प्राय: सूखा पड़ने से 
राज्य के कृषिगत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अतः 
एक वर्ष का उपभोग-व्यय व कीमत-सूचकांक सामान्य दशा का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकते । इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा प्रयुक्त निर्धनता के अनुमान अविश्वसनीय 
बन जाते हैं। 
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७) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (श१८०)--इसके ठहत ग्रामीण क्षेज्लों में 
रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जातो थी । अकाल-राहत के कार्य भी कराए जाते थे । इस 
कार्यक्रम के अन्तर्ग पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, स्कूल-भवनों, डिस्पेन्सरियों, 
आमीण सड़कों, लघु सिंचाई के साधनों व भू-संरक्षण के कार्य शामिल किए जाते थे। 

ग्रामीण भूमिहोन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (श,867), ट्राइसम, मैसिव कार्यक्रम 
(लघु कृषकों के लिए), मरु विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास, रेवाइन रिक्‍्लेमेशन 
कार्यक्रम (कन्दय-सुधार कार्यक्रम) (डाँग-क्षेत्र के विकास के लिए) , सौमावतों क्षेत्र विकास, 
मेवात विकास आदि के लिए घनराशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभान्वित 
किया जाता रहा है । अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए 
रौजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । इसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर सम्बन्धित अध्याय 
में किया गया है । 

सारांश- योजनाकाल मे 53 वर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य में विकास का 
आधार-ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ़ हुआ है। सिचाई की सुदिघाएँ बढी हैं, विद्युत की 
प्रस्थापित क्षमता बढी है और राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम अपनाने की स्थिति 
में आ गया है। रीको ने सयुकत क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र मे कई इकाइयाँ स्थापित की 
हैं, जिनमे से कई इकाईयो मे उत्पादन कार्य चालू हुआ है। इसने बहुराष्ट्रीय निगमों के 
सहयोग से भी औद्योगिक इकाइयाँ चालू की है | शः९ लघु व मध्यम उद्योगो को काफी 
मात्रा मे दीर्घ-कालीन कर्ज देने लगा है। 
लेकिन राज्य मे जनसख्या की कुल वृद्धि-दर 98-9] में 28 44% तथा 99-200में 


लगमग 28 33% रही है जो अभी भी ऊँची बनी हई है, और जनसख्या नियत्रण के क्षेत्र में 
राज्य के लिए भावों चुनौती को सूचक है । राज्य में निरन्तर अकाल व अभाव कौ स्थिति 


बनी रहती है ॥ विद्युत की सृजन-क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के 
लिए प्राय: विद्युत की कमी बनी रहती है, जिससे कृषि व उद्योग दोनों के विकास में बाधा 
पहुँचती है । पर्यटन का विकास भी अपर्या्त मात्रा में हुआ है, जिस पर॑ भविष्य में अधिक 
ध्यान देने को आवश्यकता है । इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी । 

हम नीचे राजस्थान के विकास में घीमी गति के कारणों का उल्लेख करके भावी 
प्रगति के लिए व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राज्य को अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से विकास 
के पथ पर अग्रसर हो सके । 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण अथवा 
आर्थिक विकास में बाधक तत्त्व 
(४05९५ ० 80% ७7०५ 0 हा एणाण्ाए ण॑ एशुंकातआ। ज 
(0ाशडफ्म्रागाड णा एणाणांट 570णती) 


नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य दृष्टियाँ से देश 


के अन्य भागों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था । पिछले 53 वर्षों में कई श्षेत्रों में प्रगति 
होने से राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस दिला 
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में काफी कार्य करना शेष रह गया है । हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य को शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति भें वार्षिक उतार-चढ़तव बहुत ज्यादा आते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अन्त- 
निहित अस्थिरता व अनिश्चितता को सूचित करते हैं । 

इससे राज्य को धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहों, वल्कि आर्थिक गतिहीन दशा 
का भी पता लगता है । राज्य में अकाल व सूखे की दशाओं के कारण कृषिगत 
उत्पादन पर निरन्तर विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है ॥ 
राज्य में धीमी आर्थिक प्रगति के कारण-- 


(0) प्राकृतिक बाधाएँ--.पहले बतलाया जा चुका है कि अराबली पर्वतमालाओं के 
परिचिम में थार का रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी 
भी उपजाऊ नहीं है । इससे कृषि-कार्यों में बहुत बाघा पहुँचती है । 

विभिन प्राकृतिक बाघाएँ इस प्रकार हैं-- 

6) वर्षा की अनिश्चितता, सूखा, अकाल आदि--राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 
अन्य कई राज्यों की तुलना में कम पाया जाता है । वर्षा कौ अनिश्चितता व अनियमितता 
समस्त भारत को विशेषता है, लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान पर पड़ता है । राज्य में 
वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टीमीटर माना गया है, जो जैसलमेर में १5 सेन्टीमीटर 
से झालावाड़ में 04 सेन्टीमौटर तक पाया जाता है । यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ 
भागों में अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ़ के कारण जान-माल की भारी हानि देखी जाती है 
(जैसा कि जुलाई-अगस्त, 990 की दो बार की बरसात से राज्य के पश्चिमी क्षेब--जालौर, 
पाली, सिरोही, बाड़मेर व जोधपुर में देखा गया था) तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के 
कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता और पानी व चारे के अभाव में पशुघन को 
भारी क्षति पहुँचती है । श़ज्य के लिए यह स्थिति एक आम बात हो गई है । 

भूतकाल में राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व अन्य 
“राज्यों को निरन्तर निष्क्रमण होता रहा है । प्राकृतिक प्रकोषों से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार 
को राहत कार्य (२०॥९/ ४४०१७) चालू करने पड़ने हैं और भू-राजस्व आदि की भारी मात्रा 
में छूंटें देनो पड़ती हैं । वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में हर वर्ष किसी न किसी श्षेत्र में 
अकाल की स्थिति अवश्य पाई जाती है । कभी-कभी अकाल की व्यापकता व भीषणता 
बहुत बढ़ जाठी है । छठी पंचदर्षीय योजना (980-85) की अवधि में एक वर्ष (983-84) 
को छोड़कर बाको सभी वर्षों में राज्य में सूखे व अभाव को स्थिति रही । अतिवृष्टि व 
अनावृष्टि दोनों के कारण राज्य को अकाल के संकट का सामना करना पड़ा है । सातवीं 
योजना (4985-90) के सभी वर्ष अकाल की चपेट में रहे । सबसे भारी क्षति 987-88 के 
अकाल से हुईं, जब इससे राज्य के 27 जिलों के 36,252 गाँव प्रभावित हुए थे । बाद के वर्ष 
भो केवल ॥990-9] व 994-95 को छोड़कर अकाल व सूखे से प्रभावित हुए हैं । 995- 
96 में अकाल से 29 जिले, 4996-97 में 2। जिले, 997-98 में 24 जिले, व 998-99 में 
20 जिले प्रभावित हुए. 4 999-2000 का अकाल काफी भीषण माना गया है । इसमें 
26 जिलों के 23406 गाँव अकाल की चपेट में माने गए हैं । लगभग 2.5 करोड़ 
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जनसंख्या व 3.5 करोड पशुओं को अकाल की मार सहन करनी पडी है। राज्य में सर्वश्र 
पानी, चारे व अनाज का भारी संकट रहा है। 2002-2003 का वर्ष लगातार अकाल 
का चौथा गम्भीर वर्ष है। इस बार 32 जिलो मे 40990 गाँवों को अकातग्रस्त घोषित 
किया गया है। यह '“मैक्रो-ड्रॉउट' कहा गया है क्योकि लगभग देश के 2 राज्यों में 
अकाल छाया हुआ है। राज्य ने केन्द्र से भारी मात्रा में सहायता की मांग की है। 
अकाल के कारण लोग रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं तथा पशुओं 
के लिए भी चारे व पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान 
के पशु-पालकों का जीवन कितना कष्टमय है व घोर निराशाओं से भरा हुआ है । सरकार 
को अन्य राज्यों से चारे को खरीद करनी होदी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती और 
फलस्वरूप चारा महँगा हो जाता है । इससे दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है । 

(४) पीने के पानी का अभाव--राज्य के कई जिलों में भूमि के नीचे पानी बहुत 
गहराई से निकलता है अथवा कभी-कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल नहीं निकलता और 
कुछ दशाओं में खारा पानी (87700 एक) निकलता है जो किसी भी काम का नहीं 
होता । इस प्रकार पीने के पानी के अभाव में लोगों को काफी दूर से पानी की व्यवस्था 
करनी पड़ती है, जिसमें अनावश्यक मात्रा में श्रम, शक्ति व साधन नष्ट हो जाते हैं । सूखे की 
स्थिति में तो भयानक गर्मी व प्यास से कभी-कभी मनुष्य व पशु मौत के शिकार हो जाते 
हैं । गाँवों में पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करनी होती है । इस प्रकार राज्य में आज भी 
काफी गाँव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाई है । राज्य सरकार 
हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर काफ़ी बल दे रही है । काफो गाँवों में पेयजल की कठिनाई 
को दूर करने का प्रयास जारी है । सरकार को अकाल व सूखे की स्थिति में ट्रकों व टैंकरों 
की सहायता से गाँवों में पेयजल पहुँचाना होता है । इसके अलावा प्राइवेट ट्रकों, ऊँटगाड़ियों 
व बैलगाड़ियों का भी पेयजल पहुँचाने में उपयोग किया जाता है । 

(४४) भूमि का कठाव--राज्य में तेज हवा के कारण भूमि के कटाव की भी गम्भीर 
समस्या पाई जाती है । पशुओं के द्वारा अनियच््रित चराई के कारण घास की अन्तिम पत्ती तक 
साफ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटाव और भी तेज हो जाता है । इस प्रकार वर्षा वी 
कमी व अनियमितता, भूमि के नीचे पानी की कमी और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी 
अकालों से मुक्त नहीं होने दिया है । 

(2) सिंचाई के साधनों का अभाद-...यद्याप योजरा-काल में सकल सिंचित क्षेत्र 
लगभग छः गुना हो गया है, तथापि आड भी कुल जोते-बोए क्षेत्र का लगभग 30% ही 
सिंचाई के अन्तर्गत आ पाया है । राज्य का लगभग 70% कृषि क्षेत्र मानसून की दया पर 
आश्रित रहता है | सिंचाई के अभाव में एक से अधिक फसलें बोना भी सम्भव नहीँ हो पाता 
और गहन कृषि की पद्धतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है । फसलों की अधिक 
उपज देने वाली किस्मों के लिए रासायनिक खाद के साथ-साथ पर्याप्त मजा में जल को भी 
आवश्यकता होती है । 

(3) चिद्युत शक्ति का अमाव--राज्य में योजनाकाल में विद्युत को ५ त की प्रस्थापित क्षमता 
तो ।3 मेगावाट से बदूकर 2003-2004 के अन्त में लगभग 5238 कर दी गई है, 


शाजस्थाव में आर्थिक तियोजन 453 


लेकिन पिछले वर्षों में चम्बल क्षेत्र में वर्षाम्राव के कारण विद्युत की पूर्ति में कटौती करनी 
पड़ी है, जिससे औद्योगिक इकाइयों को काफो कठिनाई का सामना करना पड़ा है । राज्य 
को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पंजाब को परियोजनाओं का मुँह ताकना पड़ता है । 
राणाप्रताप सागर के पास अणु-शक्ति केन्द्र के चालू हो जाने से राज्य में विद्युत की पूर्ति बढ़ी 
है, लेकिन इस संयंत्र में तकनोको खराबों से इसको कई बार बन्द करना पड़ा है, जिससे 
बिजली का संकट बाएम्बार उत्पन्न होता रहता है । कभी-कभी इसकी दोनों इकाइयाँ बन्द 
हो जाती हैं । राज्य में लिग्नाइट के अलावा ईंचन के अन्य स्रोतों का अभाव पाया जाता है । 
आगामी तीन वर्षों में एक हजार मेगावाट क्षमता बढ़ाने के लिए 3 हजार करोड़ रु. व्यय 
करने का लक्ष्य रखा गया है । जो राज्य-विद्युत-मण्डल के तत्त्वावधान में विद्युत के उत्पादन, 
प्रसारण, उप-प्रसारण व वित्रण मद के अन्तर्गत व्यय किए जाएंगे । पूर्व में ऊर्जा विकास की 
राशि माही प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल प्रोजेक्ट के नये चरणों तथा ट्रांसमिशन कार्यक्रम एवं ग्रामीण 
विद्युतीकरण कार्यक्रम पर व्यय की गई । मिनी-हाइडल प्रोजेक्ट--सूरतगढ़, मांगरोल, माही 
को दायीं नहर, पूगल व चारणवाला चालू किए गए हैं, जिससे विद्युत-सृजन क्षमता बढ़ेगी । 
राज्य में स्वदेशी व विदेशी तिजी कम्पनियों का भी विद्युत-सृजन में योगदान तेजी से बढ़ाया 
जा रहा है । इनसे राज्य को पावर-सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार होगा, लेकिन कृषि व 
उद्योग के लिए पावर की माँग तेजी से बढ़ रही है । अत: मुख्य समस्या बढ़ती माँग को पूरा 
करने को है । राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण पावर-वितरण पर खर्च भी ज्यादा आता 
है । पश्चिमी राजस्थान में लम्बी दूरी के कारण व्यय बढ़ जाता है तथा वर्तमान में राज्य में 
35% पावर की क्षति ट्रांसमिशन व वितरण में आंकी गई है, जो बहुत ऊँची है । विद्युत के 
इस भारी हास को रोका जाना चाहिए। 

आठवीं योजना के अन्त तक पावर कौ माँग व पूर्ति में 4॥ 2% का अन्तर रहने का 
अनुमान लगाया गया था । राज्य का अंश केन्द्रीय पावर-सृजन केद्धों में सिगरौली में 5% से 
घटकर बाद के प्रोजेक्टों में 9 5% मात्र रह गया है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सृजन-केन्द्रों 
द्वारा राज्यों को आवंटित अंश के निर्धारण का आघार बदला जाना चाहिए । वर्तमान में एक 
राज्य द्वाण प्रयुक्त ऊर्जा (छाल्म8/ ०णा४शा॥००) तथा पिछले पाँच वर्षों में प्रात योजना सहायता 
(0(॥-३७७॥३०॥८८) के भारित औसत (फ्७३॥॥०४ ४४ध०४८) के आधार पर केन्द्रीय सृजन- 
केन्रों (एक्ाएग इथाथभागड़ &0ध०णा&$) से उसका विद्युत का अंश निर्धारिव होता है, 
जिससे पिछड़े व निर्धन राज्यों के हितों को हानि होती है | विपरीत थर्मल-विद्युत व जल- 
विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यों के लिए पावर अनार्थिक बन जाती है । अत: पावर की कमी 
जले राज्यों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(4) यातायात के साधनों का अभाव--राज्य में पिछले वर्षों में सड़कों को प्रगति 
हुई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कमी बनी हुई है । रेलों की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि चौड़ी पटरी से संकरी पटरी में परिवहन का अन्तरण 

! करते समय स्टेशनों पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है--जैसे 
!' भूतकाल में सवाई माथोपुर स्टेशन पर यह कठिनाई विशेष रूप से देखने में आईं थी, लेकिन 


454 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


अब जयपुर स्टेशन से सवाई माधोपुर स्टेशन तक ब्रॉडगेज लाइन के बन जाने से जयपुर शहर 
मुम्बई से बड़ी लाइन से सीधा जुड़ गया है । इससे राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन 
मिलैगा और सवाई माधोपुर स्टेशन पर माल को ढोने में जो टूट-फूट होती थी वह नहीं 
होगी । इससे राज्य का व्यापार भी अन्य राज्यों से बढ़ सकेगा । 

992-93 में राजस्थान के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास का सूचकांक (॥060) 80 रहा 
(समस्त भारत का ॥00), जबकि पंजाब के लिए यह 205, मध्य प्रदेश के लिए 75, उत्तर 
प्रदेश के लिए 09 तथा बिहार के लिए 96 रहा ॥ ॥966-67 में राजस्थान के लिए यह 
सूचकांक 59 रहा था । अत; योजनाकाल में इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन इसे और बढ़ाने कौ 
आवश्यकता है । इससे राज्य के आघारभूत-ढाँचे की दृष्टि से पिछड़ी स्थिति का अनुमान 
लगाया जा सकता है । 

(5) अलौह-खनिजों व ईंधन का अभाव---राजस्थान में अलौह खनिज जैसे ताबा, 
सीसा, जस्ता, चांदी व रांगा एवं अन्य कई खनिज तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन 
कच्चे लोहे, कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एवं खनिज तेलों का अभाव पाया जाता है । इसी 
बजह से यह लोहे ब इस्पात एवं अन्य पूँजीगत उद्योगों का विकास कर सकने में असमर्थ 
रहा है । राज्य के पास लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डार हैं । इनका उपयोग करके धर्मल 
पावर की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। 

(6) उपभोग के केन्द्र (000$ण्राफ्//॥ 0शाप्र८४)--ये ज्यादातर राजस्थान से बाहर 
पाए जाते हैं । राज्य भूतकाल में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने में बिफल रहा है । इसके 
लिए कई कारण बतलाए गए हैं, लेकिन एक कारण यह है कि विभिन्‍न वस्तुओं के 
उपभोग के मुख्य केन्ध राजस्थान के बाहर पाए जाते हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ 
उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादक व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन राजस्थान में न 
किया जाकर देश के पूर्वी व पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है । राजस्थान के प्रमुख 
उद्यौगपति भी उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों में गए और उन्होंने राजस्थान 
में आज तक पर्याप्द मात्रा में रुचि नहीं दिखलाई । राज्य के सभी मुख्यमंत्री प्रवासी: 
उद्धमकर्ताओं को राजस्थान के औद्योगीकरण में सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील करते 
रहे हैं, लेकिन उसका वांछित, आशा-जनक व उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलना अभी शेष है । 
अविष्य में उनकी शंकाओं व शिकायतों का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है । 
इसके लिए समय-समय पर विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए तार्कि 
व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सकें और उनका वहाँ पर उचित समाधान किया जा सके | 

(7) प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की कमी--राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना- 
परिव्यय औसत से काफी कभ है और इसमें तथा समस्त राज्यों के औसत के बीच का 
अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है । उदाहरण के लिए, छठी योजना की अवधि में राजस्थान 
के लिए प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की राशि 622 रुपये थी, जबकि समस्त राज्यों के 
लिए इसका औसत 707 रुपये था । साववी योजना में राजस्थान के लिए यह राशि 875 








।. 8056 $पकञ८5 रिश/णाहू70 डग65 ण॑ [॥69, 5९०जटागणल, ॥994, 906 5 -] (एला5) 
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रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 62 रुपये रही थी ॥ इस प्रकार दोनों के बीच का 
अन्तर छठी योजना में 85 रूपये से बढ़कर सातवीं योजना में 287 रुपये हो गया था । 
प्रति व्यक्ति योजना- परिव्यय के अन्तराल (699) का बढ़ना अनुचित है, क्योंकि 
इससे प्रादेशिक असमानता को कम करने में बाधा पहुँचती है । लेकिन बाद के वर्षों में 
स्थिति फ्रें सुधार हुआ है । 99 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय (एाआ-०७॥७३) 
2]7 रुपये हुआ जो राष्ट्रीय औसत (262 रु) से कम था । लेकिन 995-96 में 
राजस्थान के लिए यह 727 रु. रहा जो राष्ट्रीय औसत 524 रु. से अधिक था । 
995-96 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय आं्र प्रदेश, असम, गुजरात, 
केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, तमिलनाड्‌, उत्तर प्रदेश व प. बंगाल से अधिक रहा ।! 

(8) सरकार के पास वित्तीय साधनों का अभाव--आर्थिक विकास की गति को 
तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है । राजस्थाव 
सरकार ने पिछले वर्षों मे विकास-कार्यों एव अकाल सहायता-कार्यों के लिए केन्द्रीय 
सरकार, वित्तीय सस्थाओं ब जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया है जिससे देनदारियों की कुल 
बकाया राशि (प्रीविडेण्ट कोप आदि सहित) 3॥ मार्च, 2003 के अन्त वक लगभग 45877 
करोड़ रुपये हो गई थी जिसमे केन्द्रीय ऋणों को राशि 2096। करोड़ रुपये या लगभग 46% 
थी । शेष कर्ज राज्य के प्रोविडेण्ट फण्ड, बीमा व पेंशन फण्ड, बाजार कर्ज आदि के रूप मे 
जुटाया गया था । मार्च 2005 के अन्त तक राज्य पर कुल कर्ज की बकाया राशि के 
59280 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है ४ इस प्रकार राज्य कर्ज के भार से उत्तरोत्तर 
अधिक दबता जा रहा है । फिर भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में राजस्थान पर कर्ज का 
भार अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो 'राजकोषीय अलार्म” (राजकोषीय खतरे की 
घंटी) के दौर में प्रवेश कर गया है । 

इस प्रकार राजस्थान फी स्थिति यू पी. से तो बेहतर है, लेकिन राज्य पर केन्द्रीय 
सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियों का भार काफी ऊँचा है । आजकल नये केन्द्रीय ऋण 
पुराने ऋण की अदायगी में प्रयुक्त होने लगे हैं । राज्य को अधिकांश केन्द्रीय सहायता भी 
ऋणों के पुनर्भुगवान में प्रयुक्त हो जाती है । इससे राज्य कौ कमजोर वित्तीय स्थिति का पता 
चलता है । राज्य को नई योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है । 
ऐस्ती दशा में सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों को जुटाने की जटिल समस्या उत्पन हो जाती 
है । सिंचाई व विद्युत आदि क्षेत्रों में किए गए विनियोगों से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से 
गहरा वित्तीय संकट बना रहता है । वित्तीय साधनों की हानि को कम करने के लिए 
सरकार ने शशबबन्दी को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य को आबकारों कर से पुनः अच्छी 
आमदनी होने लगी है । 2003-04 के संशोधित अनुमानो में इससे 7240 करोड़ 

रुपये को आय का अनुमान लगाया गया है । 
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(9) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी व अल्प- रोजगार की समस्याएँ-..99]- 
200 के बीच राजस्थान की जनसंख्या में 28 33% की वृद्धि हुईं, जो भारत में औसत वृद्धि 
(2। 34 प्रतिशत) से 7% बिन्दु अधिक है ! राज्य में रोजगार के साधनों के अभाव में 
बेरोजगारी की समस्या भो विद्यमान है । रोजगार सलाहकार समिति (अध्यक्ष डॉ. विजय 
शंकर व्यास) की दिसम्बर, ॥99। की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में [99] से 2000 की 
अवधि में 44 लाख नये व्यक्ति श्रम-शक्ति में प्रविष्ट होंगे । पहले के 4 83 लाख बकाया 
बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल करने पर उपर्युक्त अवधि में लगभग 49 लाख व्यक्तियों के 
लिए रोजगार के नमे अवसर उत्पन्न करने होंगे । इस पर अधिक विस्तार से एक स्वत 
अध्याय में विवेचन किया गया है । अकाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या और प्री 
जटिल हो जाती है । लोग यथासम्पव रोजगार के लिए शहरों की तरफ आने लगते हैं, 
जिससे शहरों कौ स्थिति और भी खराब हो जाती है । राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति के कल्याण की समसध्या भी बहुत जटिल है । इसका सामाजिक पहलू भी है । अतः 
उनको हल करने के लिए कई दिशाओं में प्रयल करने आवश्यक हो गए हैं । 

(70) थीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण--उपर्युक्त तत्त्वों के अलावा राज्य के 
आर्थिक विकास्त॒ में अन्य तत्त्व भी बाधक रहे हैं, जैसे गाँवों का सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा 
का अभाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एवं पर्याप्त जन सहयोग को कमी ! इनमें 
से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं, 
लेकिन राजस्थान का सामन्ती वातावरण, सामाजिक पिछड़ापन, जाति-प्रथा, ऊँच-नींच का 
भेद-भाव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करे रहे 
हैं । योजवा-कार्यों पर जितना घन व्यय किया जाता है, उनका पूरा लाभ नहीं मिल पावा। 
साधनों के अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो 
गया है । राजस्थान को घीमी आर्थिक प्रगति के उत्तरदायो कारणों का उल्लेख करने के बाद 


अब हम राज्य में आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायों के बारे में आवश्यक सुझाव देते 


हैं। भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए सुझाव 


(5प्४०४४०७5 07 रि8़ंत ९९णष्ग्रां६ एच क एएॉण्फ्शे 
राज्य मे नर्वी पंचवर्षीय योजना ] अप्रैल 997 से लागू की गई थी। 990-94 
99.92 के वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएँ सचालित की गई थीं। इस समय 2003-2004 
की वार्षिक योजना कार्यान्वित की जा रही है जो दसवीं पचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष 
है। अत हमे भूतकाल के अनुमवो से लाभ उठाकर भावी नियोजन को अधिक सक्रिय वे 
सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि राज्य में विकास की गति तेज की जा संके। 
इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं- 
(0 आर्थिक सर्वेक्षण--राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने चाहिए 
जिससे औद्योगिक व खनिज विकास को भावी सम्भाववाओं का पता लगाया जा सके ॥ई+ 
सर्वेक्षणों से आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे ॥ आर्थिक अनुसंधान को राष्ट्रीय परिषद्‌ 
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(५९4४8) ने राज्य के लिए 4974-89 की अवधि के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार 
कौ थी, जिसमें राज्य के भावी विकास के लिए काफी उपयोगी सुझाव दिए गए थे । एम.वोी. 
माधुर समिति ने आठवीं पंचवर्षोय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना निर्धारित 
करने के लिए अपनो जून, 4989 की रिपोर्ट में कई उपयोगी सुझाव दिए थे । राजस्थान में 
*रोजगार समस्या की मात्रा व भावी अनुमानों” पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर, 
१99 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी की थी जिसमें वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार को 
स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए थे । राज्य सरकार ने भावो विकास के 
लिए “विकास-परिदृश्य'” पर एक प्रतिवेदन तैयार किया है जो दीर्घकालीन नियोजन की 
दिशा में एक उपयोगी कदम है । इसे अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । 

(2) सूखे से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास--राज्य में निरन्तर 
पड़ने वाले अकालों से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए । 
इसके लिए सिंचाई के साधनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए राज्य में सभी प्रकार 
के साधनों से अन्तिम सिंचाई की सम्भाव्यता 52 लाख हैक्टेयर आँकी गई है जिसमें से 
993-94 के अन्त तक 45 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का विकास कर लिया गया 
था । अतः भविष्य में सिंचाई के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका उपयोग किया 
जाना चाहिए । पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी बढ़ाई जानी चाहिए और ट्यूब-बैलों के 
समीप चारे को जमा करने के लिए 'फॉडर बैंक ' बनाने चाहिए । सिंचाई के विस्तार का एक 
प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा है कि गंगनहर अथवा इन्दिरा गाँधी नहर के क्षेत्र में जहाँ कुछ वर्ष 
पूर्व चराई के मैदानों से 'सेवण” ($९४थ॥) घास उपलब्ध हो जाती थी, अब वहाँ खेती का 
विस्तार होने से घास की मात्रा काफी कम हो गई है और पशुओं को सुदूर स्थानों में चराई 
के लिए ले जाना पड़ता है । इसलिए राज्य में चारे का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा । 
इस दिशा में डेयरी विकास निगम, राजस्थान गौ-सेवा संघ व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना 
के प्राधिकारी चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । 

(3) राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-संरक्षण व जल व्यवस्था--राजस्थान के 

शुष्क प्रदेश में सिंचाई की सम्भावनाएँ सीमित होने से उपलब्ध नमी के संरक्षण व कुशल 
उपयोग पर अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता है । फसलों का ऐसा प्रारूप अपनाना होगा जो 
कम नमी के अनुकूल हो । इसके लिए बन्डिंग या कन्टूर-बन्डिंग को विधि ज्यादा उपयुक्त 
होगी, बनिस्बत टेरेसिंग (८ए४०॥९), रिजमेकिंग (802०-॥०078), चैक-डेम (लाल्ल(- 
दवा) के निर्माण, आदि के । बन्ध के खेतों में चने को फसल कम वर्षा के समय भो हो 
सकती है । हवा को रोकने में पेड़ व झाड़ियाँ भी लाभप्रद हो सकते हैं । शुष्क प्रदेशों में कैर 
आदि के पेड़ बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । कुछ स्थायी घास की किसमें सुरक्षात्मक 
डुकड़ियों का काम कर सकती हैं । इन टुकड़ियों के बीय में खेती की जा सकती है । इनसे 
खड़ी फसलों को रक्षा की जा सकती है । मिट्टी का हवा से होने वाला कटाव रुकता है 
और नमी पर नियंत्रण हो पाता है । इन संरक्षण के उपायों से शुष्क प्रदेश में फसलों के 
उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिल रूकती है । 
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(4) अरावली क्षेत्र के विकास पर बल--अदवली प्रदेश का राजस्थान, हरियाणा, 
मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह व भूजल-खोतों व भण्डारों के निर्धारण में काफी 
महत्त्व है तथा यह रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है । लेकिन इस्त क्षेत्र को 
पिछली अवधि मैं काफी क्षति का सामना करना पड़ा है और इसकी पर्यावरण व परिवेश 
सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई है । इस प्रदेश के विकास को पहाड़ी-द्षेत्र के 
बिकास में शामिल करने से राज्य को काफी लाभ पहुँचेगा । योजना आयोग के एक कार्य- 
कारी दल ने इसका समर्थन किया है । अव: भविष्य में अराबली प्रदेश का विकास पहाड़ी 
क्षेत्र विकास का अनिवार्य अंग बनाया जाना राज्य के हित में होगा | इस पर पहले अधिक 
बिस्तार से विवेचन किया जा चुका है । 

(5) पेयजल को सुविधा--राज्य में जिन क्षेत्रों में पेपजल का अभाव पाया जाता है, 
उनमें जल-पूर्ति के कार्यक्रम तेजी से लागू करने होंगे । खरे पानी की पट्टी में पड़ने वाले 
क्षेत्रों के लिए गाँवों के समूह के लिए क्षेत्रोय योजनाएँ बनानी पड़ेंगी और आस-पास के क्षेत्रों 
में नलों के जरिए पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी । जहाँ पानी गहराई में उपलब्ध 
होता हैं और मनुष्य व पशुओं के पीने योग्य होदा है, वहाँ अधिक संख्या में ट्यूब-बैल 
लगाने होंगे । कुछ क्षेत्रों में नये कुएँ खोदने और पुराने कुओं को गहरा करने से भी काफी 
सीमा तक पेयजल की समस्या हल हो सकती है । 

(6) इन्दिरा गाँधो नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास--इन्दिरा गाँधी 
नहर परियोजना के क्षेत्र में नई बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं जिनमें काफी लोगों की रोजगार 
दिया जा सकता है । अत: इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वेक्षण, सड़क-निर्माण, वृक्षारोपण, पानी की 
व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । सब पूछा जाएं तो मरुभूमि का 
कल्याण इस नहर को पूरा करने पर निर्भर करता है । इस योजना के पूरा हो जाने पर सारा 
प्रदेश हरा-भरा हो जाएगा और सारी घरतो लहलहा उठेगी । अत: केन्द्रीय सरकार व राज्य 
सरकार दोगों को मिलकर यथासम्भव शोघ्रता से इस परियोजना के दीनों घरणों को पूरा 
करने का प्रयास करना चाहिए । अनावश्यक विलम्ब होने से भविष्य में परियोजना की 
लागत और बढ़ जाएगी और अन्य कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं । राज्य सरकार 
चाहती है कि भारी वित्तीय व्यय की आवश्यकता के कारण इसे केन्द्र अपने हाथ में लेकर 
संचालित करे । 

अकाल-राहत कार्यों में सड़क-निर्माण के नाम थर काफी रुपया प्रतिवर्ष व्यय होता 
रहा है, लेकिन सड़कें फिर भी ठीक से नहीं बन पाती हैं । यदि यही घनराशि इन्दिरा गाँधी 
नहर परियोजना को पूरा करने में लगती तो राज्य के लिए ज्यादा अच्छा होता ! इस प्रकार 
साधनों के अभाव की स्थिति में भी साधनों का दुरुपयोग होना वास्तव में एक चिन्ता 
का विषय है और वह प्रभावपूर्ण नियोजन के अभाव का सूचक है। 

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम 
चालू किए हैं । यह कार्यक्रम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, चूक, 
बीकानेर, बाँसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों में लागू किए जा रहे हैं । इन कार्यक्रमों में सड़क, लघु 
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सिंचाई, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, ग्राम्थ-जल सप्लाई योजना, आदि पर बल देने से 
अकालों की भीषणता में कमी होगी और लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा । राज्य में 
अकाल राहत कार्यों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए । 

(7) आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास--अभी तक राजस्थान में 
आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास कम हुआ है । राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने 
से कृषि-आधारित उद्योगों (880-095६० ॥09बह्८5) व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों जैसे तेल 
उद्योग, कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग, खण्डसारी, ब्रेड, बिस्कुट, फलों एवं सब्जियों को डिब्बों में 
भरने, मेथी, पापड़-भुजिया, शर्बत, मसालों आदि का विकास किया जा सकता है । 

भीलवाड़ा, चित्तौड़गढू व झालावाड़ में पावर लूम का विस्तार किया जा सकता है । 
लकड़ी-आधारित उद्योग भी डूँगरपुर व झालावाड़ मे स्थापित किए जा सकते हैं । इस सम्बन्ध 
में लकड़ी की पेटियाँ, कार्ड बोर्ड, औजारों के हत्थे, लकड़ी चीरने आदि के उद्योग गिनाए 
जा सकते हैं । राज्य में खनिज- आधारित उद्योगों में चीनी-मिट्टी के बर्तन, अभ्रक की पिसाई, 
मारबल कर्टिंग व ड्रेसिंग आदि का विकास किया जा सकता है । रसायन उद्योगों में साबुन 
पेंट-वार्निश, प्लास्टिक, बूट-पॉलिश आदि का विकास सम्मव है । धातु-आधारित उद्योगों में 
शौट मेटल राज्य का सामान्य उद्योग रहा है । भविष्य में कृषि औजारों, तारों का निर्माण, 
आटा मिलें, स्टोल फर्नीचर, स्टोब, कुकर्स, ताले, साइकिल व खिलौने आदि बनाए जा 
सकते हैं । विविध समूह में खेल का सामान, बर्फ, आइसक्रीम, सिले-सिलाए वस्त्र, गलीचों, 
जूतों, दुग्ध पदार्थ आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है । राज्य में रल-जवाहरात व 
आपृषणों, नाना प्रकार की दस्तकारियों, पर्यटन आदि के विकास के अवसर विद्यमान हैं 
जिनका समुवित उपयोग किया जाना चाहिए । 

इस प्रकार विभिन्‍न किस्म के उद्योगों का विस्तार करके उपभोक्ता-माल ब अन्य 
पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास के 
भी काफी अवसर हैं । इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है । 

(8) प्रवासी अथवा अनिवासी (ध२9) उद्यम- कर्त्ताओं को आकर्षित करना-- 
औद्योगिक विकास्त में उद्योगपतियों से अधिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्हें 
नये उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । राजस्थान के कुछ 
उद्योगपति अन्य राज्यों में उच्चोगों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं । उन्हें अपने राज्य में आकर 
उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । आज की परिवर्तित 
परिस्थितियों में ' निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र' की नीति का विशेष अर्थ नहीं रह गया 
है, बल्कि तिजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों के शीघ्र व पर्याप्त विकास एवं विस्तार कौ 
नौति अपनाई जानी चाहिए । निजी उद्योगपतियों में उद्योगों के संस्थापन, संचालन च विकाप्त 
को जो योग्यता पाई जाती है, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । हमें अनियंत्रित 
पूँजीबाद की शोषण प्रवृत्ति एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता 
के बीच का कोई अधिक सही एवं अधिक व्यावहारिक मार्य ढूँढना चाहिए । देश के 
आर्थिक विकास में दोनों क्षेत्रों का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए । इसके 
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लिए संयुक्त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा । रोको के द्वारा संयुक्त क्षेत्र व 
सहायता-प्राप्त क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य में आने वाले वर्षों में औद्योगिक 
विभियोगों में काफी वृद्धि होने कौ सम्भावना है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी औद्योगिक 
विकास में सहयोग बढ़ रहा है जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है। 

(9) वित्तोय साधनों में वृद्धि--पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के पास 
योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी रहती है । इसमें वृद्धि 
करना आवश्यक है | इसके लिए सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में किए गए पुराने वि- 
नियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होंगे । जिन क्षेत्रों व जिन वर्गों की आमदनी बढ़ी है, 
उनसे अधिक मात्रा में वित्तोय साधन जुटाने होंगे और भविष्य में अपव्ययपूर्ण खर्च को 
रोकना होगा । राज्य को आन्तरिक साधनों के संग्रह पर अधिक बल देना चाहिए । गैर- 
योजना व्यय की वृद्धि पर रोक न लग सकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति काफी 
शोचनीय हो गई है । समथ-समय पर राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत 
करने व बोनस आदि देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ जाता है । इससे राज्य का 
वित्तीय संकट बढ़ता है। राज्य के राजस्व का बड़ा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है, जिससे 
विकास कार्यों के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने लगा है । सरकार ने पानो, बिजली 
व बसों के किराये बढ़ाकर माधन-ग्रहण करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे सर्व- 
साधारण पर आर्थिक भार बढ़ा है । विभिन्‍न परियोजनाओं की लागत कम करने व प्रशाप्ततिक 
कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । 

(0) राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए--राजस्थान में 
पशुपालन एक महत्त्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है । इससे राज्य को आय में लगभग 5% का 
योगदान मिलता है, लेकिन योजना के परिव्यय का % से कम अंश ही पशुपालन पर खर्च 
किया जाता है । अत: इस असन्तुलब को कम करने की अगवश्यकता है । पशु-धन के 
विकास पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता है । 

(37) पर्यटन का बिकास किया जाना चाहिए--.प्राय; यह देखा गया है कि भारत 
में आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटकों में से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है । इससे राज्य 
पर्यटन से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है । राजस्थान में कई पर्यटन स्थत 
हैं, जहाँ किले, मन्दिर (जैसे माउन्ट आबू में देलवाड़ा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर आदि), 
अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, पुष्कर झील, पर्वतोय प्रदेश, वन, पुप्ननी सांस्कृतिक व 
ऐतिहासिक कला-कृतियाँ आदि दर्शनीय हैं | इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित 
होते हैं । अत: पर्यटन-विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | इसके लिएं जयपुर 
श्यपपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला जाना चाहिए ताकि सीधी चार्टर उड़ानें इस शहर 
तक की जा सकें । इसके लिए पर्यटन-निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य सम्मल करे 
होंगे । दस्दकारियों का विकास करना होगा । गाइडों व टैक्सी-ड्राइवरों की अनुचित आदतों 
पर अंकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क में विदेशी पर्यटक आते ही बहुत निराश हो जाते हैं। 

राज्य में पर्यटम को उद्योग घोषित करने का कदम काफी सराहनीय रहा है । अब पर्यटन 
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को परियोजनाओं के लिए पूँजी-विनियोजन पर 5% से 20% सब्सिडी भो दी जाने लगी 
है। 

(2) जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर साधनों का अधिक कारगर उपयोग 
किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रित नियोजन को सफल बनाया जाना चाहिए । नियोजन की 
तकनोक में सुधार किया जाना चाहिए । विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों में नये सिरे से लागत-लाभ 
अध्ययन किए जाने चाहिए । हरा)? व ॥२9 के लिए आवश्यक परियोजनाओं का चयन 
सही ढंग से किया जाना चाहिए । जवाहर शेजगार योजना को सफल बनाने तथा घंचायती 
राज संस्थाओं को सक्रिय करने के लिए जिला, खण्ड व ग्राम-स्तर पर परियोजनाओं के 
चयन का महत्त्व बढ़ गया है । इस सम्बन्ध में नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है 
ताकि वित्तीय साधनों का अपव्यय रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढ़ाया जा सके । 

(3) अन्य सुझाव---विकास की प्रक्रिया में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक 
क्षेत्रों में समुचित ताल-मेल बैठाया जाना चाहिए । राज्य में शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक 
पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिए. और प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी सुधार किया जाना 
चाहिए । स्मरण रहे कि नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी 
कम करना होता है जिसके लिए राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व 
हरिजनों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे । प्रशासनिक कार्यकुशलता में 
वृद्धि करने को नीति के साथ-साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिए उचित प्रेरणाएँ व 
पुरस्कार एवं अका्यकुशल व बेईमान व्यक्तियों के लिए कड़ी सजाओं की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । ये बातें काफी जानी-बूझी हैं, लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार में लागू 
करने की, जिससे विकास को गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रों में उत्पादन व 
कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके | 

(34) राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पंचवर्षीय योजना 
का संशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता--कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में राज्य 
नियोजन बोर्ड (8॥७(४ ९]9ग्रा078 8020) गठित किया गया था, लेकिन उसने योजनाओं के 
निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में अभो तक कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है । 
गहलोत सरकार ने इसका पुनर्गठन किया था | सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार-विमर्श 
करके इसे और अधिक सक्रिय बनाना चाहिए । योजना आयोग की भाँति इसका भी पुनर्गठन 
किया जाना चाहिए ताकि राज्य की विभिन्‍न समस्याओं के विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों में 

गहन अध्ययन करके राज्य के ठीव्र आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
कर सकें । इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक आदि के अनुभवों से बहुत कुछ 
सीखने की आवश्यकता है । 

राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके दिल्ली में 
योजना आयोग को पेश करता रहा है जिसमें आवश्यक कटौती व संशोधन करके 
योजना आयोग अप्रनी स्वीकृति देता है । उसके बाद पूर्व वर्षों में पंचवर्षीय योजना का 
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संशोधित व अन्तिम रूप फिर से विस्तारपूर्वक सैयार करने की कोशिश नहीं होती थी, 
बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही योजना की प्रक्रिया जैसे-तैसे जारी रखी 
जाती थी । इससे नियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि 
(णाष्ट (/्त एश5्एश्टार०) का अभाव सदैव बना रहता था । यहाँ तक कि 
पंचवर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती थी । राजस्थान के आर्थिक नियोजन 
में फिलहाल 0 या 5 वर्षों के परिप्रेक्ष्य का अभाव माना गया है । इस अभाव को दूर 
करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व वर्ष 20। के लिए “विकास-परिदृश्य'' 
(0७४००ए०१९४ शांञं०छ) का एक प्रारूप तैयार किया था जो सही दिशा में प्रयास 
माना जा सकता है । भविष्य में आवश्यक संशोधन के बाद पंचवर्षीय योजना का अल्तिम 
मसौदा भी अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि मार्च 993 में आठवीं योजना, 
992 97 के लिए किया गया था । पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा राज्य को विशेष 
आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित व्यय की राशि के आधार पर पंचवर्षीय योजना का 
व्योरेवार संशोधित व नया प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए । इससे विकास व उत्पादन के 
लक्ष्यों पर अधिक घ्यान देने के अलावा राज्य में नियोजन की भूमिका अधिक संबल व 
सार्थक बन सकेगी । पिछले वर्षों में राज्य में बहुत कुछ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही 
काम चलाया जाता रहा है जो काफी नहीं है । बदली हुईं परिस्थितियों के अनुरूप दसबीं 
पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का अंतिम स्वरूप भी स्पष्ट किया जाना चाहिए । 
राज्य में योजना के आकार के सम्बन्ध में काफो भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है । कोई 
योजना के बडे आकार का समर्थन कर रहा है, तो कोई इसके छोटे आकार का | इस 
सम्बन्ध में आर्थिक विश्लेषकों व विशेषज्ञों से सलाह करके कोई सार्थक निर्णय लिये 
जाने की आवश्यकता है। 
यहाँ भी गुजरात की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक बैज्ञानिक ढंग से तैयार 
किया जाना चाहिए | इसके लिए काफ़ी तकनीकी कार्य करना होगा, जैसे विभिन्‍न उद्योगों 
के बीच आवश्यक कड़ियों की स्थापना करना (्राश-000509५ ॥॥088०७), विभिन जिलों 
या उद्योगों के बीच औद्योगिक कड़ियाँ स्थापित करना, कृषि व उद्योगों के बीच कड़ी 
स्थापित करना, औद्योगिक संगठन ब प्रबन्ध के नये ढाँचे तैयार करना, प्रशिक्षण के कार्यक्रम 
चलाना, सावंजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर व उद्योगों के 
बीच कड़ी स्थापित करना, टेक्नोलोजी मिशनों का औद्योगिक विकास में उपयोग करना, 
आदि-आदि । अभी तक इस प्रकार के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान में निदान्त अभाव 
रहा है और कुछ ऐच्छिक किस्म के निर्णयों से काम चलाया जाता रहा है । आशा है 2002- 
2007 की अवधि में दसवों पंचवर्षीय योजना पहले की नियोजन को प्रवृत्तियों वे 
गक्रियाओं से मुक्त होकर वैज्ञनिक व तकनीकी नियोजन का मार्य ग्रहण कर पाएगी, 
जिनके अभाव में नियोजन एक दिखावे या भुलावे (या कुछ व्यक्तियों के अनुसार छलावे) 
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के अलावा और कुछ नहीं रह गया है बल्कि वह एक हरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार-ठंत्र से 
भी अधिक बदतर हो गया है ॥ इस प्रकार राज्य में सम्पूर्ण नियोजन-तंत्र अधिक को 
व्यापक व अधिक वैज्ञानिक बनाने कौ आवश्यकता है । इसके लिए राज्य के नियोजन 
बोर्ड में विशेषज्ञों की एक “सक्षम टीम” होनी चाहिए । हालांकि इस कार्य में काफी विलम्ब 
हो गया है । लेकिन “कभी नहीं से तो देर हो सही” के नियम के अनुसार राज्य में नियोजन 
'को अधिक सक्रिय व अधिक सार्थक बनाने की आवश्यकता है ! पूर्व में गहलोत सरकार ने 
राज्य में 'आर्थिक सलाहकार बोर्ड ' (508) का गठन करके राज्य के दीर्घकालीन विकास 
में उद्योगपतियों, विशेषज्ञों व अधिकारियों का व्यापक सहयोग लेने का एक विस्तृत कार्यक्रम 
बनाया था । जनवरी 2004 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद 
विकास का परिदृश्य एक नया रूप ले रहा है । सरकार ने एक “आर्थिक नीति व सुधार 
परिषद्‌' तथा एक 'व्यय-सुधार-आयोग' का गठन किया है, जो राज्य के आर्थिक व वित्तीय 
क्षेत्र में सुधारों के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगे । 

राज्य में खनिज सम्पदा, डेयरी विकास व पशु-धन के विकास कौ काफी 
संभावनाएँ विद्यमान हैं । राज्य सरकार चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है । इसके 
लिए इन्दिर गाँधी नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिए भी करना होगा । इस दिशा मे 
अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । अतः कोई कारण नहीं कि 
सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेज 
गति से न कर सके । आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमो व अकाल राहत-कार्यक्रमों में अधिक 
ताल-मेल बैठाया जाना चाहिए. । राज्य की जल-समस्या पर विशेष ध्यान ।देया जाना चाहिए। 
केद्ध की भाँति राज्य-स्तर पर भी आर्थिक उदारीकरण कौ प्रक्रिया को लागू करने की 
आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । केद्ध- 
राज्य सम्बन्धों पर नये सिरे से विचार करके 'सहकारी-संघवाद' (०००7९४०७(४९ 
[९0९:५४5५४) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । 


| प्रश्न | 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
4. आठवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि क्‍या थी ? 
(अ) 99-9 (ब) 992-97 
(स) 990-95 (द) 993-98 (व) 


2. नवों पंच वर्षोय योजना की अवधि क्या थी ? 
(अ) 996-200॥ (ब) 990-995 
(स) 995-2000 (द) 997-2002 (द) 
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3. ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजना लागू को 
गई है, उसका ना है ? 
(अ) गुरुमित्र योजना (ब) शिक्षाकर्मी योजना 
(स) सरस्वती योजना (द) गोपाल योजना (स) 


4. राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की राशि 
सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में लगभग कितनी गुनी रही ? 
(अ) 39 गुनी (ब) 4 गुनी 
(स) 35 गुनी (द) 3 गुनी (अ) 
5. राज्य की नवों पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय में सर्वाधिक व्यय किस मद पर 
किया गया ? 
(अ) सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर 
(ब) शक्ति पर 
(स) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 
(द) कृषि, ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर (स) 
6 राजस्थाव की विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का सार्वधिक अंश 
सामान्यतया किस मद यर किया गया ? 


(अ) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 

(ब) सिंचाई व शक्ति पर 

(स) कृषि व ग्रामीण विकास पर 

(द) उद्योग, खनन व पर्यटन पर (ब) 
7. शजस्थान के नियोजित विकास को प्रमुख उपलब्धि रही है 

(अ) विकास की ऊँची वृद्धि दर 

(ब) रोजगार में वृद्धि 

(स) आधार-ढाँचे का तेजी से विकास 


(द) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (द) 
8. राजस्थान के विकास में प्रमुख बाघा है-- 

(अ) गर्म जलवायु (ब) जनता का अशिक्षित होना 

(स) वित्तीय साधनों का अभाव (द) जल का अभाव (द) 
अन्य प्रश्न 


]. राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं ? नियोजन काल में हुई आर्थिक 
प्रगति की समीक्षा कीजिए । (एक, फिल्याए, 2004) 
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2. “राजस्थान के धीमे आर्थिक विकास के लिए सतत अकाल, राजनीतिक इच्छा शक्ति 
की कमी, शृंखला और रिसाव, दोषपूर्ण प्राथमिकताएँ, उदासीन जन सहयोग तथा 
केन्द्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता ही उत्तरदायी है ॥” समीक्षा कोजिए । 





(["जाहाखांतताऊ ॥ 6 ६&6000770 
ए९घ४०॥०777९०75£ ० घधद्युं््ौ७:097) 








हमने इस पुस्तक के विभिन्‍न अध्यायों में राज्य के विभिन क्षेत्रों के विवरण में उनसे 
सम्बद्ध बाधाओं व समस्याओं का उल्लेख किया है और संक्षेप में उनको दूर करने व हल 
करने के उपाय भी सुझाए हैं । विशेषतया नियोजन के अध्याय में राज्य में नियोजित विकास 
की बाघाओं पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास कौ गति को तेज करने के उपाय भी 
सुझाए गए हैं । इस अध्याय में हम अधिक गहराई से कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास 
की प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेंगे और उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों कौ 
चर्चा करेंगे ताकि राज्य द्रुत गति से सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होकर 
बेरोजगारी, निर्धतता तथा आर्थिक असमानता को समस्याओं का निवारण कर सके । 

योजनाकाल में आर्थिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कई 
दृष्टियों से कमजोर बनी हुईं है । इसके भावी विकास में निम्न बाधाएँ मानी जा सकती हैं-- 

(9 राज्य के विकास में प्रमुख बाधा भौगोलिक है । 60 प्रतिशत से अधिक श्षेत्र में 
भारत का बड़ा मरस्थल फैला हुआ है । जनसंख्या के दूर-दूर तक छितरे होने के कारण 
बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, सड़क, शिक्षा, संचार, चिकित्सा, आदि को पहुँचाने की 
अति व्यक्ति लागत ऊँची आती है, 

(४) कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है । मानसून के विलम्ब से आने, 
अथवा इसके अभाव, अथवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत 
प्रभावित होता है, 

(/४) राज्य में जनसंख्या की वृद्धि की दर भारत की औसत बदतर अधिक 
होते के कारण (99[-200। में राजस्थाव में लगभग 28-3% तथा भारत में 27.3%) 
आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार बढ़ता जा रहा है; सं 

(#) श्रम-शक्ति में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों को रोजगार हे # 
कठिनाई आ रही है । बेरोजगारी पर व्यास-समिति को दिसम्बर !99] को अन्तिम रिप 
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(इस विषय का विस्तृत विवरण आगे चलकर एक पृथक्‌ अध्याय में दिया गया है) के 
अनुसार 2000 के अन्त तक राज्य में पूर्ण रोजगार देने के लिए इस अवधि में 49 लाख 
च्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता होगा । राज्य में शिक्षित वर्ग में भो बेरोजगारी को 
समस्‍या काफी गम्भीर होती जा रही है, 

५ राज्य में जल का विवान्व अभाव है । राजस्थान की सतही जल की मात्रा समस्त 
भारत के सतही जल को मात्रा का % है, जो बहुत कम है । भूमि के नीचे जल कई स्थानों 
पर लवणीय है तथा अन्य स्थानों में सूखे के कारण जल-स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अतः 
राजस्थान में जल-प्रबन्ध का प्रश्न सर्वोपरि माना गया है । इसे राज्य की समस्या न॑ । माना 
जा सकता है; 

(४0) ग़ज्य के स्वयं के बिद्युत-उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी है । आज 
भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों पर काफो निर्भर करता है जिनमें कुछ में इसका 
प्रत्यक्ष हिस्सा है और कुछ में से इसे हिस्सा आवंटित किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण 
सम्बन्धित अध्याय में किया जा चुका है । विद्युत को माँग व पूर्ति में अन्तर बढ़ता जा रहा है 
जिसे कम करने के लिए शज्य के ताप बिजलीघरों (बरमिंगसर लिग्नाउट आधारित बिजला 
की परियोजना सहित), सौय॑ ऊर्जा व पवन ऊर्जा का शीघ्र विकास करना आवश्यक है, 


(था) राज्य में सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चदर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है । 
राजस्थान में साक्षत्ता की दर 200। में 6% रही जो 399। की तुलना मैं अधिक होते हुए भी 
समस्त भारत के 65.4% के औसव से कम है । इससे राज्य के शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़ेपन 
का अनुमान लगाया जा सकता है । 

(१४४) राज्य परिवहन व संचार की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्तर से ना« आता है. जिससे 
अय्य क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खनन आदि का विकास भी अवरुद्ध हो गया है, 

(०0 राज्य के विभिन्‍न भागों में विकास की दृष्टि से काफी असमावताएँ पाई जाती हैं 
जिन्हें कम करते का प्रयास करता होगा, 

() इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने से 
इसे केद्रीय सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता हैं । इस प्रकार राज्य के विकास 
में मूलतः भौगोलिक, जनांकिकीय (0ला०्श्ञम्ी०0) आधघार-ढाँचे से सम्बन्धित ([07- 
500०७ए३/), वित्तीय, प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं, जिनको दूर किए बिना राज्य के सुखद 
भविष्य को कल्पना नहीं को जा सकती । 

अब हम कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास कौ प्रमुख बाधाओं पर विस्तृत रूप 
से प्रकाश डालेंगे और भ्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का उचित व प्रभावशाली 
उपाय भी सुझाएँगे ताकि आयामी 0-5 वर्षों में उन बाधाओं को काफो सीमा तक दूर 
किया जा सके । इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान मे आज की तुलना में आर्थिक विकास 
को भावी सम्भावनाएँ काफी हैं और विभिन्‍न प्रकार की बाधाओं को दर करने पर राज्य 
विकसित राज्यों की पंक्रि में आ सकता है * 
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(अ) राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के 
उपाय 

हम कृषिगत विकास के अध्याय में बतला चुके हैं कि योजनाकाल मे राज्य मे कुल 
कृषित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन 3 लाख हैक्टेयर से बढकर 2000-0| में 92 3 
लाख हैक्टेयर हा गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से बढकर लगभग 56 % 
हो गया। इस प्रकार राज्य मे कुल जोते-बोए गए क्षेत्र मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 
एक सतोष का विषय है | इसी अवधि मे कुल सिचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल के 
2% से बढकर 34 9% पर आ गया है तथा विभिन्‍न फसलों की पैदावार बढी है | कृषिगत 
इनपुट जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक कीटनाशक दवाइयां, कृषिगत औजार 
आदि का विस्तार हुआ है | राज्य ने तिलहन के उत्पादन मे नए कीर्तिमान स्थापित किए 
है। उद्यान व फल-विकास, पुश-पालन, दुग्ध-व्यवसाय व अन्य सम्बद्ध क्रियाओ का 
विकास किया गया है। 

लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद भावी कृषिगत विकास के मार्ग में कुछ 
बाधाएँ हैं जिनको दूर करना होगा | इनका सम्बन्ध फसलों के विकास के साथ-साथ फलो- 
चयन, पशु-पालन, चाश, जल-प्रबन्ध आदि से है । इनका विवेचन नीचे किया जाता है-- 

(0 भूमि पर सीमा-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में बाधाएँ--राजस्थान में 
सामन्‍्ती प्रथा का बोलबाला रहा है । राज्य में जागीरदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून 
बनाए गए हैं । उनके माध्यम से मध्यस्थ-वर्ग को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है । 
लेकिन सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी व 
असन्तोषजनक रही है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन को अदालतों में 'स्टे" लाकर चुनौती दी 
गई है, जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। 
इससे भूमि के वितरण की असमानता कम नहीं हो पाई है । 

(2) मानसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल-प्रबन्ध की आवश्यकता-- 
राजस्थान में मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल- 
प्रबन्ध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जाएगा । ग़ज्य में भारत के कुल 
सतही जल का % हिस्से में आया है, जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ देश के कृषित क्षेत्र 
का ।% है तथा राज्य कौ 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है । राज्य में वर्षा का 
बार्षिक औसत 536 मिलीमाटर है, जो पश्चिम में जैसलमेर व बीकानेर जिलों में 00 से 
250 मिलीमीटर के बीच तथा पूर्व में बॉसवाड़ा व झालाबाड़ जिलों में 900 मिमी. से अधिक 
पाया जाता है है 

राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः सूखे व अभाव की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
उपलब्ध जल-साथधनों में से लप्भग 70% सतही जल एवं 50% भू-जल का उपयोग किया 
ज। चुका है । हालांकि 9997-98 के आँकड़ों के अनुसार कुल कृषित क्षेत्र के 30% भाग पर 
सिंचाई की जाने लगी है, फिर भी लगभंग 70% कृषित भाग अभी भी वर्षा पर आश्रित है। 





। राज्य में औसव बर्षा 55 सेन्टोमीटर होती है, जो ॥0 से 90 सेन्टोमीटर के बीच पाई जाती है ॥ 
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जिलेवार सिंचित क्षेत्र में काफी असमानताएँ पाई जाती हैं । इसलिए सीमित मत्ना में उपलब्ध 
जल के संरक्षण व सदुपयोग के जरिए अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना सम्भव हो सकता है । 
अनुमान है कि उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुँचने में ही नष्ट हो जाता है । 
बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में ही संरक्षण व उपयोग होना चाहिए । इससे नमी- 
संरक्षण (/0द्रापार (णाइश्टाएआ0णा) में मदद मिलेगी । सूखी खेती के लिए जलधारा या 
जल-ग्रहण विकास कार्यक्रम (जशार्जआास्त 06ए९०फ्ाशा ए0छ्शाश्राधार) के 
माध्यम से वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि नमी-संरक्षण 
सम्भव हो सके । इससे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फसलों का चुनाव 
करना होगा जो जल्दी पक कर तैयार हो सकें ॥ उनके लायक उर्वरकों व औजारों की 
भी व्यवस्था करनी होगी । अत: राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर बल दिया जाना 
चाहिए । राज्य में भारत सरकार की सहायता से वर्षा-आश्रित क्षेत्रों के लिए 36 करोड़ रुपये 
का राष्ट्रीय जल-प्रहण विकास कार्यक्रम (१०० ए४॥शज्ञाव्ते 9९४९।०फा९०१ ए0०- 
#शशया॥०) (प्श07) व विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड़ रुपये को समन्वित जल- 
ग्रहण विकास परियोजना ([0(687४७४० ए४०7७७८०७ 0९९४८॥०७७८० 00९०७ (एए7) 
चालू की गई है । जल के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल 
देना होगा- 

(2 सिंचाई हेतु पक्की नालियाँ बनाना--सिंचाई के जल को फसल तक पूरी तरह 
पहुँचाने के लिए सिंचाई की नालियाँ पक्की करने या पी.वो.सी. पाइप लाइनें डालने हेतु 
किसानों को अनुदान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यर्थ जाने वाले पानी से अधिक क्षेत्र 
में सिंचाई कौ जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य 
कृषकों को 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है । एक 
कृषक को 00 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है । 

(४) फव्वारा-सिंचाई योजना (5छ्ा॥/00 एगइआणा $०८०)--यह कार्यक्रम 
उन क्षेत्रों में लाभदायक होगा जहाँ भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता 
है, सिंचाई का साधन कुआँ च ट्यूब-वैल होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला 
जाता है । राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में जैसे--सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जालौर, पाली, 
जोधपुर, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर आदि जिलों में इससे लाभ मिल सकते हैं । इसके 
प्रचार-प्रसार के लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाहिए । इससे फलों का उत्पादन/बढ़ाने में 
मदद मिलेगी । पिछले वर्षों में राज्य में फव्वारा सिंचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया 
है ।इससे सरसों की फसल में चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से घुल जाता है । 

* (7) बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति (90७ ॥रए8/०णा)--इस पद्धति में पानी को खेत पर 
एक जगह एकत्र करके उसे कन्डयूट पाइपों द्वारा पौधों तक पहुँचाया जाता है । इससे पानी 
कौ किफायत होती है तथः फलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है । इसके लिए 





+ ४४0७ अजमेर, भोलवाड़ा , जोधपुर व उदयपुर जिलों में विश्व बैंक की सहायता से नवम्बर 990 
से प्रारम्भ किया-गया था और यह मार्च 4999 में समाप्त हो गया है । 
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भी अनुदान दिया जाता है । इसमें एक बार पानी को स्टोर करने व अन्य व्यवस्था में व्यय 
अवश्य करा होग है, लेकिन बाद में इससे काफी किफायत होने लगती है 
* (9) सामुदायिक नलकूप योजना--जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल 
सिंचाई के क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है । 
” इंसके लिए पर्याप्त भू जल (ठा00००-४८7) की आवश्यकता होती है । यह योजना 
सोकर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोंक 
4 जिलों में लाभकारी होगी ॥ एक सामुदायिक नलकूप के लिए लघु व सीमान्त कृषकों 
का एक समूह बनाना होता है । उनको सरकार अनुदान देती है और यह राशि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% एवं अधिकतम 5 
हजार रुपये प्रति कुआँ दी जा सकती है । इससे प्रतिवर्ष हजारों परिवारों को लाभ पहुँच 
सकता है । 

(») फसलों के प्रारूप में परिवर्तत--सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम 
उत्पादन हेतु फसलों के हाँचे को भी बदलना होगा । इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता 
वाली फसलों जैसे--गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कप्त जल की आवश्यकता वाली 
फसलों जैसे--सरसों , धनिया, चना, अलसी आदि फसलों का उपयोग करना होगा 
ताकि कृषकों की आय भो बढ़ाई जा सके । इसके लिए फसल-प्रदर्शनों का आयोजन 
किया जाता है । इस कार्यक्रम के लिए उर्वरक, बीज आदि के लिए अनुदान की भी व्यवस्था 
'करनी होती है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में सिंचाई की पक्की नालियाँ बनाकर, 
'फव्वारा व बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति का उपयोग करके, सामुदायिक नलकूप योजना अपनाकर 
व फसलों के ढाँचे को बदलकर, तथा सूखी खेती के विकास के लिए 'जल-पग्रहण' विकास 
कार्यक्रम को लागू करके कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने व इसमें वार्षिक उतार-चढ़ावों को 
कम करने की दिशा में प्रगति सम्भव हो प़कती है । 

“ (3) लवणीय मिट्टियों की समस्या--राज्य में लगभग 0 लाख हैक्टेयर भूमि लवणता 
व क्षारीयता (६8॥7॥9 क्षा6 ८४०70) को समस्याओं की शिकार है । 987-88 में यह 
कृषित भूमि का लगभग 7.5% थी । इस समस्या का समाध्यन करने से कृषियत उत्पादन बढ़ 
सकता है । राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में कुओं को सिंचाई से लवणता कौ समस्या बढ़ी 
है । खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण यह समस्या फसलों के 
उत्पादन को गिरा देती है । 

हाल में बोकानेर जिले के लूणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रों में 'सेम' (वाटरलोगिंग), 
जो लवणता को उत्पन्न करती है, व 'खार' की समस्या ने उग्र रूप घारण कर लिया है । 
इससे दूर-दूर तक भूमि पर लवण की सफेद-सफेद परतें जम गई हैं और धरती बंजर होती 
जा रही है । भूमि पर निरन्तर पानी के जमाव से 'सेम” के कारण खार बाहर निकल आता है 
जो भूमि को बंजर बना देता है । मूलतः खैतों में जरूरत से ज्यादा पानी देने से यह समस्या 
उत्पन्न होती है, तथा पानी के निकास (0:9॥2९0) की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती । 
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लवणयुकत मिट्टियों की ममम्या का समाधान करने के लिए निम्न उपाय सुआए गए 
हैं-..(0) फसलों का एक विशेष प्रकार का ढाँचा, (४) हरी खाद देना, (४) भूमि की 
लवणता ब क्षारीयता को ध्यान में रखकर उवंरकों का उपयोग करना, (५ । लवणयुक्‍क्त 
सिंचाई के पानी में सुधार करना, (9 मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का उपयोग 
करना । 

कृपकों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए तथा उनको उचित मात्रा में 
जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध कराई जानी चाहिए । समस्याग्रस्त मिट्टियों की जाँच की 
व्यवस्था होनी चाहिए । ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुनः काश्त में लाना सम्भव हो 
सकेगा । राजस्थान सरकार की विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत विस्तृत कृषि-विकास परियोजना में 
समस्याग्रस्त मिट्टियां वाली भूमि को पुन: काश्त में लाने की स्कीम भी शामिल की गईं है । 

(4) कृषिगत इन्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वेरकों, खाद, पौध- 
संरक्षण ( कीटनाशक दवाओं ) ब आबश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति करना--- 
कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इन्पुटों की सप्ताई से सोधा सम्बन्ध होता है । इसलिए कृषकों 
को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किए जाने 
चाहिए । 2004-02 मे बाजरे के अन्तर्गत कुल 5१.3 लाख हैब्टेयर क्षेत्र मे केवल 44.5 
लाख हैक्टेयर में अधिक उपज देने वाली किस्मो का प्रयोग किया गया था, जो 28.3% था । 
गेहूँ में यह अनुपात 87% तक पहुँच गया था ॥/ अन्य फसलों में इसको बढ़ाने की 
आवश्यकता है । बाजरे में यह क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए । जौ, चना, मोठ व ग्वार में भी 
उन्नत किस्मों की बुवाई को जानी चाहिए । इससे खाद्यान्नों को पैदावार बढाने में मदद 
मिलेगी । उदाहरण के लिए, बाजरे की स्थानीय किस्स्रों के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 
8-१0 क्बिटन उत्पादन मिलता है, जबकि-उन्लनत किस्मों से 25-30 क्विंटल (तिगुना) 
उत्पादन मिलता है । इसलिए विभिन्‍न फसलों में उन्नत व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करके 
उत्पादन-क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अन्तर को कम किया जा सकता है । बीजों की 
उपलब्धि बढ़ाने के लिए बीज-ग्राम कौ योजना अपनाई जा सकती है, जिसमें गाँव के सम्पूर्ण 
क्षेत्र में एक विशेष किस्म को फसल उगाई जा सकती है तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन 
किया जा सकता है । 

200-02 में राज्य में उर्वरकों की कुल खपत 7.90 लाख टन रही थी, 
जिसमें खपत का स्तर अलवर, बारां, भरतपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर 
(सर्वाधिक ), हनुमानगढ़, कोटा व जयपुर जिलों मे काफी ऊँचा रहा है । बारानी 
(असिचित) फसलों पर भी सूखी खेती की ठकदीक के विकास के साथ-साथ प्रति हैक्टेयर 
उर्बवरकों का उपभोग बढ़ाया जा सकठा है । मस क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का औसत 250 
मिलीमोटर है, वहाँ बाजरे की खड़ी फसल को प्रति हैक्टेयर 0 किलोग्राम नाइट्रोजनयुक्त 
उर्वरक दिया जाना चाहिए । इसके अलावा गोबर की खाद आदि का प्रयोग बढ़ाकर भी 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । 


]. #ट्ञाएणाणबो $घथाहवाए5, रशुब्घऑआ, 200-02 3809 2004, 99 37-38 
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पौध-संरक्षण दवाओं व इनके उपकरणों का उपयोग अनुदान को सहायता से बढ़ाया 
जाना चाहिए । राज्य में कई प्रकार के स्प्रेयरों पर अनुदान दिया जाता है । बीजों को फफून्द 
से बचाने के लिए उचित मात्रा में दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए | खरपतवार 
निय॑त्रण, चूहा व विशेष कौट नियंत्रण, सफेद लट, कातरा, दीमक आदि कीटों से फसलों 
फो बचाने से पैदावार बढ़ेगी । इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होगा तथा उनके लिए 
प्रदर्श, मिनी किट्स आदि की व्यवस्था बढ़ानी होगी । तिलहन व दालों के विकास के 
लिए विशेष सुविधाएँ देनी होंगी । 

(5) सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता--कृषकों के 
लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कर्ज को आवश्यकता होती है । राज्य में 
सहकारी साख सस्थाओं का विकास किया गया है। 2000-0] में राज्य में 5240 प्राथमिक | 
कृषि साख समितियाँ थीं जिनकी सदस्य सख्या 55.9 लाख थी। इनमें से आधी से ज्यादा 
कमजोर अवस्था में थीं । इनमें से काफी समितियाँ बन्द पड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने सम्पूर्ण वर्ष 
में कृषकों को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिए थे । केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर ओवरड्यूज का 
भार है । कुल 26 में से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के हैं । साख की आवश्यकता व साख 
की पूर्ति में भारी अन्तर पाया गया है । राज्य में साख की आवश्यकता वितरित साख को 
मात्रा से लगभग दुगुनी आंकी गई है । इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को दशा भी 
अच्छी नहीं है । इनमें से कई बैंकों में घाटे की राशि काफी ऊँची रही है । राज्य में अकाल 
व सूखे के कारण कृषकों की कर्ज चुकाने को क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । कृषि व 
ग्रामीण ऋण-राहत स्कीम, 990 के अन्तर्गत राज्य में ।8 लाख परिवारों को 500 करोड़ 
रुपये की राहत दी गई थी । इसमें किसान, बुनकर व दस्तकार शामिल थे । तिलहन के क्षेत्र 
में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक तिलम 
संघ की स्थापना की गई है । लेकिन इसके कार्य में कई प्रकार के दोष पाए गए हैं 

राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने को आवश्यकता है ताकि ये कृषिगत 
उत्पादन बढ़ाने में उचित भूमिका निभा सकें । नफ 

वर्ष 2004-05 के लिए 640 करोड़ रुपये के अल्पकालीन तथा 30 करोड़ रुपए 
के भध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे गए हैं । कुल ऋण की राशि का लक्ष्य 
4950 करोड़ रु. का है ।! थे पिछले वर्ष की सम्भावित उपलब्धियों से अधिक हैं ! सहकारी 
संस्थाओं द्वारा दिए गए कर्जों की वापसी कौ भी व्यवस्था होनी चाहिए । सहकारी क्षेत्र में 
महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने एवं प्रबन्ध समिति में कम से कम एक संचालक महिला 
प्रतिनिधि-के रूप में रखने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा । सहकारी संस्थाओं में 
बढ़ते हुए अमंतुलत वही समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाए ६ 
(6) चारे का अभाव--कृषकों के लिए कृषि व पशुपालन दोनों का महत्त्व है 

क्योकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते हैं । राज्य में पशु-पालन का, 
विशेषतया शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में, बहुत महत्त्व है । राजस्थान में वनों का अभाव है । 


. मुख्यमंत्री का बजट-भाषण, 72-7-2004, पृ. 29. 
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राज्य में 47 लाख पशु सरकारी वन-भूमि पर चराई करते हैं, जो उसको क्षमता का 20 गुना 
है । अधिकांश बंजर च अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है । चारे को कमी 
से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । सूखे व अभाव के वर्षों में चारे की तलाश में 
राज्य से पशुओं का निष्क्रमण होता रहता है । राज्य में भूमि के कटाव की समस्या भी 
काफी गम्भीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति माँग को तुलना में काफो कम है । अन्य राज्यों से 
चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है । इस कमी को दूर किया जाना चाहिए । 

'कृषि-वानिकी (एल्‍7८ण ०7९४४४५७) एवं चारा उत्पादन--किसानों द्वारा कृषि- 
वानिकौ व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है । उनको बन-पेड़ों 
के पौधे उपलब्ध किए जाने चाहिए । दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में रतन जोत तथा पश्चिमी भाग 
में खेजड़ी के पौधों का महत्त्व है । कृषकों के खेतों पर पौधशालाओं का विकास किया 
जाना चाहिए । कृषकों को कुट्टी की मशीन व रांद (7०७९) उपलब्ध कराई जानी चाहिए 
ताकि वे चारा काट कर पशुओं को खिला सकें । इससे पशुओं को साल भर चारा मिल 
सकेगा, जिससे ऊन व दूध का उत्पादन बढ़ेगा और राज्य से पशुओं के पलायन में कमो 
आएगी । राज्य में चारे व ईंघन को कमी के दूर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने 
का अवसर मिलेगा । 

(7) उद्यान व फलोत्यादन का विकास--राज्य में विभिन्‍न कार्यक्रमों, जैसे अनु- 
सूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति उप- 
योजना (]गर0७| $५७-०/७9), मरु-विकास व सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड, 
'फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत फलोत्पादन बढ़ाया जा रहा है । झालावाड़ में संतरा, 
श्रीगंगानगर में किन्‍्नों, मौसमी, माल्टा, उदयपुर, बाँसवाड़ा, भरतपुर व जयपुर में आम, 
जोधपुर में बेर, सवाई माघोपुर जिले में अमरूद व जालौर में अनार आदि का उत्पादन बढ़ाया 
जा रहा है। 

सब्जी, फूल व मसालों (मिर्च, धनिया, मैथी, जीरा, सौंफ, अदरक, हल्दी आदि) 
तथा पान की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है । भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते 
हुए कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में रेशम का उद्योग पनपाने के लिए शहतूत 
की खेती की जा सकती है । टसर योजना कोय, उदयपुर व बाँसवाड़ा जिलों में लागू को जा 
रही है । इसके अन्तर्गठ अर्जुन पौध-रोपण किया जाता है । इसके 4-5 वर्ष में विकसित होने 
पर कौट पाले जाते हैं । यह आदिवासी लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक उत्तम उपाय माना 
गया है । 

निष्कर्ष--राज्य सरकार ने एक सर्वागीण कृषि-विकास परियोजना तैयार की है । यह 
विश्व बैंक के सहयोग से आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) में संचालित की गईं है । 
इसमें फसल-उत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन, मेंहदी, तुम्बा (एक प्रकार की अखाद्य तेल को 
फसल) तथा ईसबगोल को शामिल किया गया है । इसमें चारा उत्पादन के लिए कृषि- 
वानिकी विकास कार्यक्रम, समस्याग्रस्त मिट्टियों के सुधार, कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र 
को समुनत करने, फल-विकास, जल-विकास, बीज-विकास, विपणन साख सहकारिता, 
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समग्र पशु विकास, भेड़-विकास, मछली-पालन व सामुदायिक लिपट सिंचाई आदि के विकास 
के लिए विस्तृत कार्यक्रम रखे गए हैं । यह कार्यक्रम संशोधित रूप में विश्व बैंक द्वारा 
स्वीकृत हो गया है । इसमें राजस्थान के लिए कृषिगत क्षेत्रों में व्यापक क्रान्ति कौ सम्भावनाएँ 
छिपी हुईं हैं । लेकिन इसके लिए वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा । 
सरकार के समक्ष नई कृषिगत विकास को नीति की घोषणा का प्रश्न विचाराधीन है । 


( आ ) औद्योगिक विकाम्न में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय 
<हूप्‌ राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन में देख 
८चुके है किा्य 'को आय में विनिर्माण क्षेत्र (4087040०एा78 ६०००) का अंश (993-94 
४ “के मुल्योंपर) 2007-02 में ११% द 2002-03 मे ११.5% रहा है । यह काफी कम माना 
£ गया हैं; ।खनने, निर्माण,त्था विद्युत, गैस व जलपूर्ति को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र 
टू का राज्य की आय में हि 2002-03 मे 28% रहा था, जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन 
'क्ो बतलाता है । आज भी राज्य को आय मे कृषिगत क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है । 
७ “* यह, 2 देने की बात है कि 2002-03 में अकेले निर्माण क्षेत्र (00॥577९ 
हि पा से राज्र/क्री आय में योगदान 993-94 के मूल्यों पर 0.3% रहा था । 
3... :7 सॉजनाकालम राज्य का औद्योगिक विकास हुआ है । लेकिन कईं बाधाओं के कारण 
“>जपराति-उतनी नहीं हो पाई है जितनी गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों को हुई है । हम पहले 
बतला चुके हैं कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 999-2000 में गुजरात में 
फैब्ट्रियों की संख्या 452)0 थी, जबकि राजस्थान में केवल 560 थी । फैक्ट्रियों में 
कार्यरत कर्मचारियों की संख्या गुजरात में 903 लाख थी, जबकि राजस्थान में 2 64 लाख 
ही थी । इस प्रकार देश की जनसंख्या में लगभग समान अंश रखते हुए भी गुजरात में 
'फैक्ट्रियों का विकास राजस्थान की तुलना में लगभग तिगुना हुआ है । इससे स्पष्ट होता 
है कि राज्य के ओद्योगिक विकास में कुछ तत्त्व बाधक रहे हैं | उनको दूर करके ही 
भविष्य में ओद्योगिक विकाप्त को गति तेज कौ जा सकती है । 

(]) पंचवर्षीय योजना में खनन व उद्योगों के विकास पर कुल सार्वजनिक व्यय 
का अंश काफी कम रहा है । इससे औद्योगिक विकास में बाधा पहुँची है । 960 के 
दशक में इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का लगभग ।.5 प्रतिशत हो व्यय किया 
गया था । चतुर्थ योजना में यह 2 8% तथा पाँचवीं योजना में 4% हो गया एवं छठो योजना 
में भी लगभग इतना ही अंश बना रहा । सातवीं योजना में खनन व उद्योग पर प्रस्तावित 
व्यय 6.4% रखा गया था, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 4.7% ही रहा, जो लक्ष्य 
से काफी नीचा था । योजना में खनन व उद्योग के विकास के लिए 90.5 करोड़ 
रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जबकि वास्तविक च्यय केवल 45.6 करोड़ 
रूपये ही हो पाया था । इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय किए 
जा सके थे। 

लेकिन 990-9 में पहली बार उद्योग व खनन पर यीजना में कुल सार्वजनिक 
परिव्यय की 9.१% राशि व्यय को गई थी, जो 499-92 में घटकर 5.3% हो गई ॥ 
आठवीं यौजवी में यह लगभग 5.4% रही 2003-04 में यह मात्र ,5% ही हो पाया है | 
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(89.5 करोड़ रु, जब कि योजना का कुल व्यय 6044 करोड़ रु. आंका गया 
है) । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का उद्योग व खनन पर 
नौचा अंश रखने से इस क्षेत्र के विकास में बाधा पहुँची है । 

989 में एम.वी. माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि आठवीं 
पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 0% अंश औद्योगिक विकास के 
लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो वर्तमान स्तर का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग 
डा होगा । इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो 
सकेंगे। 

(2) औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर ( बिजली, परिवहन, 
संचार, जल आदि ) का अभाव 

(4) ब्रोडगेज रेलवे की कमी--भूतकाल में राज्य में मीटर गेज रेलवे अधिक रही है 
जिससे माल कौ ढुलाई में बाघा पड़ी है । हाल तक केवल भरतपुर, कोटा व सवाई माघोपुर 
ही ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे हैं । अब कोटा-चित्तौड़गढ़ के बीच ब्रोडगेज की रेलवे 
लाइन बन जाने से सीमेंट की कुछ इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें एक 
सुपरसीमेंट संयंत्र भी शामिल है । जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच मीटर गेज लाइनों को 
ब्रोडगेज लाइनों में बदल देने से औद्योगिक विकास के नए अबसर खुले हैं । इससे जयपुर- 
मुम्बई के बीच यातायात बहुत सुगम व शीघ्रगामी हो गया है । इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में नई 
रैल-लाइनें बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार-ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है । इसी प्रकार 
दिलली-अहमदाबाद मार्ग को ब्नोडगेज में बदलने से विकास के नये अवसर खुले हैं । 

(४0) औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों को स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही हे । 
ला स्थानों पर सड़कों का अभाव है तथा अन्यत्र रख-रखाव की दृष्टि से अभाव पाया 
गया है । 

(४) विद्युत का अभाव तथा सप्लाई में अनियमितता--औद्योगिक विकास में 
विद्युत की सप्लाई का स्वोपरि स्थान माना गया है । हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य में 
विद्युत की माँग ब पूर्ति में काफी अन्तर पाया जाता है । विद्युत की पूर्ति की तुलना में माँग 

अधिक पाई जाती है । अभी तक राजस्थान विद्युत कौ पूर्ति के लिए आन्तरिक साधनों का 
पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाया है । 

आठवीं योजना में बरसिंगसर व सूरतगढ़ ताप परियोजनाओं के चालू होने से विद्युत 
की स्थिति में सुधार होने को सम्भावना है । राज्य को बाहरी स्रोतों से भी बिजली के मिलने 
की सम्मावना है जिससे इसका अभाव दूर होगा। 

पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, आबू रोड 
व धौलपुर में विकास केन्द्र (॥०७४प॥ ८८१४८७) स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके 
अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रति केन्द्र 30 करोड़ रुपये आगामी वर्षों में व्यय किए. 
जाएँगे । इससे विद्युत, सड़क, संचार, जल आदि की उपलब्धि के बढ़ने की सम्भावना है । 

(3) अक्दूबर, 988 से मार्च, 99] तक स्थिर पूँजी पर केद्धीय सब्सिडी के 
बन्द करने से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोध आ गया था १ 
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सितम्बर 988 के बाद राज्य में केद्धोय पूँजी-सब्सिडो की स्कीम बन्द कर दी 
गई थी जिससे पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरीत प्रभाव 
पड़ा था । पिछड़े इलाकों में लघु व मध्यम पैमाने कौ इकाइयों की स्थापना पर पूँजी- 
सब्सिडी की सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है । अक्टूबर 988 से केन्द्रीय 
सब्सिडी बन्द होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता व शिथिलता का वातावरण 
उत्पन्न हो गया था ! पहले पूर्णतया उद्योग-विहोन जिले (श7) में एक करोड़ रुपये के 
प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये कौ सब्सिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफोौ प्रोत्साहन 
मिलता था । राजस्थान में केन्द्रीय सब्सिडी कौ राशि 98-82 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 
984-85 में 8 करोड़ रुपये हो गईं थी । इससे उद्योगों की स्थापना को काफी प्रोत्साहन 
मिला था। 
केन्द्रीय सब्सिडी स्कीम के अक्टूबर, 988 से बन्द होने के बाद अन्य राज्यों ने दो 
अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए अपनी-अपभी नई औद्योगिक नीतियाँ 
घोषित कीं, ताकि इनमें विकास कौ गति को बनाए रखा जा सके । उदाहरण के लिए, 
पश्चिम बंगाल ने राजकीय सब्सिडी 5 से 30% तक कर दी, जबकि पहले केन्द्रीय 
सब्सिडी ।0% से [5% तक ही हुआ करती थी । 
तमिलनाडु ने पिछड़े “' दालुकों'” में राजकीय सब्सिडी देना चालू कर दिया था | उत्तर 
प्रदेश ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए 0 करोड़ रुपये का एक उपक्रम कोष 
(५८४/ए७ +०४) स्थापित किया था । हरियाणा ने पावर-सब्सिडी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 
5 लाख रुपये कर दी थी, ताकि उद्यमकर्त्ता स्वयं के डीजल जेनरेटिंग सेट लगा सकें । 
इस प्रकार अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सब्सिडी के अभाव को दूर करने का प्रयास किया, 
लेकिन राजस्थान ने पूँजी-विनियोग पर सब्सिडी की स्कीम जोर-शोर से अप्रैल 99] से 
चालू कौ, जिसके अन्तर्गत मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए 5% सब्सिडी व लघु उद्योगों के 
'लिए 20% सब्सिडी की व्यवस्था काफी उदारतापूर्वक की गई, जिसका विवरण औद्योगिक 
नीति के अध्याय में किया जा चुका है । बाद में आदिवासी क्षेत्रों व उद्योगविहीन जिलों में 
5% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की गई । 
आशा की गई कि सब्सिडी की नई सुविधा से पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण 
राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई लहर उत्पन्न होगी तथा राज्य द्रुत गति से औद्योगिक 
प्रगति कर पाएगा । 
(4) औद्योगिक रुण्णता से उत्पल बाधाएँ---राजस्थान में भी अन्य राज्यों की भाँति 
औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास में बाघा पड़ी है । मार्च, 998 के अत्त में राज्य में गैर- 
'लघु उद्योगों को रुग्ण/कमजोर ($20/७४८०॥0! इकाइयों की संख्या 87 थी । इनमें बैंकों कौ 





॥ एक गैर-लघु राण इकाई वह होती है जिसे पंजीकृत हुए पाँच वर्ष से कम नहीं हुआ है और इसके इकट्ठे 
घाटे शुद्ध पूँजी (८०७फ८ 9० ४०) के बराबर या अधिक होते हैं । गैर-लघु कमजोर इकाई वह होती है 
जिसमें इकट्ठे घाटे पिछले चार वर्षों की सर्वाधिक शुद्ध पूँजी (७७४६ जथ ४०५७) के 50% के बराबर या 
अधिक हो गए हैं (अन्य बातों के अलावा) 4 
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बकाया उधार की राशि 37 5 करोड़ रुपये थी, जो देश को कुल बैंक बकाया उधार राशि 
का 3.% थी | इसी अवधि के अन्त तक रुग्ण लघु पैमाने की (96६८ 58॥ छा) 
इकाइयाँ! 5655 थीं, जिनमें बैंकों की ।08 6 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जो 
समस्त देश की बकाया राशि का 2.8% थी । इससे इन इकाइयों के रोजगार, उत्पादन आदि 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।? 

राजस्थान में लघु व मध्यम उद्योगों के रुग्ण होकर बन्द होने का मुख्य कारण 
कार्यशील पूँजी (३४००:७४ ८४७४४) का संकट माना गया है । बैंक कार्यशील पूँजी समय 
घर व पर्यात मात्रा में नहीं देते हैं । राजस्थान वित्त निगम को 990-9] में खतरे में पड़ी 
डगाही वाले खातों की राशि 3 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, इसलिए निगम ने ॥05 
इकाइयों की 46 लाख रुपये की राशि बट्टे खाते लिखने का निर्णय लिया था । राजस्थान का 
यह पहला सार्वजनिक उपक्रम था जिसे बट्टे खाते में रकम डालने का फैसला करना पड़ा 
था । बाद के वर्षों में भी समय-समय पर बढ्टे खाते में रकम डालने का फैसला करना पड़ा 
है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक रूग्णता भी औद्योगिक विकास 
में एक अवरोधक तत्त्व है ! 

(5) अन्तर-संस्थागत समन्वय (#शानंप्ञ्ञॉणाणानी ९००००॥०४०घ) व 
सहयोग का अभाव--विभिन्‍न वित्तीय संस्थाएँ जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 
भारतीय वित्त निगम, रीको, राजस्थान वित्त निगम, व्यापारिक बैंकों आदि में परस्पर 
समन्वय का अभाव पाया जाता है । इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने में 
कठिनाई होती है | उदाहरण के लिए, उद्यमकर्चाओं को वित्तीय संस्था से स्थिर पूँजी 
के लिए कर्ज मिलने के बाद कार्यशील पूँजी के लिए व्यापारिक बैंकों के पास जाना होता 
है । लेकिन वहाँ से कर्ज मिलने में विलम्ब व असुविधा होती है । यदि इन संस्थाओं के 
कार्यो में अधिक तालमेल हो जाए तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिल सकता 
है। 

(6) राज्य में ' औद्योगिक संस्कृति” (॥900508| ०७॥०७८) का अभाव--राजस्थान 
के सन्दर्भ में प्रायः यह कहा गया है कि यहाँ “औद्योगिक संस्कृति” का अभाव है, जबकि 
गुजरात, महाराष्ट्र आदि में यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है । औद्योगिक संस्कृति का 
आशय यह है कि सरकारी प्रशासन उद्यमकर्त्ता पर कितना ध्यान देता है । यदि छोटे-छोटे 





। शक लघु इकाई उस स्थिति में रूप्ण मात्री जाती है जब उसका उधार का खाता सदेहास्पद अग्रिम 
(व०ण७७७ 80४9००९) का रूप ले ले, अ्थांतू मूलथन या ब्याज का भुगतान 2ढ+ वर्ष से ज्यादा 
अवधि तक न किया गया हो, और नकद घाटों के कारण इसको नेट वर्थ पिछले दो हिसाब के 
वर्षों के लिए अधिकतम नेट दर्य (9०४८ ०७७ ७०:५७) के 50% या अधिक तक नष्ट हो गई हो । 

2. एह्फुतत छत (एलाशाए> जाते सफाआा०ट, 998 99, 9 ॥५-24 लि श्: 55] घश्ाक, घए00 ए 25 ति कएा- 
डा हटा />रव: जाा$ 
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कामों को करवाने के लिए उद्यमकर्त्ता विभिन्‍न कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, एवं 
बार-बार अनेक इस्स्पेक्टर फैक्ट्रियों में उनको अकारण तंग करते पाए जाते हैं तो समझना 
चाहिए कि उस राज्य में ' औद्योगिक संस्कृति” का अभाव है । इसके विपरीत यदि सरकारी 
प्रशासन उद्यमकर्त्ता की समस्याओं के हल में मदद देता है और उत्पादन बढ़ाने में सभी 
प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक संस्कृति विकसित मानी जाती है । नए 
उद्यमकर्त्ताओं और प्रवासी भारतीयों को ग्रजस्थान के औद्योगिक विकास में शरीक करने के 
लिए इस्फ्रास्ट्र्वर के विकास के साथ-साथ “खुले मंच' में उद्यमकर्त्ताओं की समस्याओं पर 
विचार होना चाहिए, तथा 'एकल खिड़को सेवा! (00८ धशात०७ 5९५८९) के दृष्टिकोण 
को मूर्तरूप दिया जाना चाहिए ताकि एक ही बिन्दु पर उद्यमकर्त्ता को विभिन्‍न प्रकार की 
सेवाएँ मिल सकें और उसे अनावश्यक रूप से एक जगह से दूसरी जगह न भटकना पड़े । 

(7) ' भोद्योगिक वातावरण ' (00079 ०॥0/८०) का अभाव --प्रायः यह भी 
सुनने को मिलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण 
(70877 ०एाकष०) का अभाव है । इसका अर्थ यह है कि राज्य में उद्यमकर्ताओं को 
आकर्षित करने के लिए सुविधाओं व प्रेरणाओं की कमी है । औद्योगिक वातावरण तब 
बनता व पनपता है, जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ विकसित हों ( आवश्यकतानुसार पानी, 
बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि को सुविधाएँ मिल सकें) तथा उद्यमकर्त्ताओं को वित्तीय 
व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें मिलें । पड़ौसी राज्यों की तुलना में इनमें कमी 
रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप राजस्थान के औद्योगिक विकास 
में शिथिलत्ता आएगी । 

इस समस्या के समाधान के लिए लचीली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति अपनानी होगी । 
अन्य राज्यों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को अपनी नीति में इस 
प्रकार के परिवर्तन व समायोजन करने चाहिए ताकि वह उनसे किसी तरह पीछे न रहे । ऐसा 
करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक अनुकूल बन पाएगा । 

(8) दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास में 
बाधक--.स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पूँजीगत सब्सिडी की सुविधा, कर्ज 
को सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूट आदि अपने आप में 
औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें तो हैं, लेकिन ये पर्याप्त शर्ते नहीं हैं । औद्योगिक 
विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इन्क्रास्ट्रक्चर, रियायती कर्ज, पूँजीगत- 
सब्सिडी, नवीन व उन्नत टेक्नोलोजी, उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माँग व बिक्री की 
सुविधाएँ आदि सभी जरूरी हैं । लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का 
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औद्योगिक तियोजन (॥005ध० जञाशागशा्ट) जिसमें निम्त बातों घर अधिक चल दिया जाना 
चाहिए- 

(0 कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ (.0॥82८५) या ताल-मेल 

को दशाएँ हों, 
(४) विभिन्‍न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हीं, 

(४११ विभिन्‍न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार कौ कड़ियाँ हों, 

(४) उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निद्ी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के बीच 

बंटवारा किस प्रकार का हो, 

(५) एक वर्षीय, पंचवर्षीय व दीघंकालीन औद्योगिक नियोजन में समन्वय किस 

प्रकार बैठाया जाए। 

उपर्युक्त ढंग के बैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन की “' प्रखर" तथा व्यावहारिक औद्योगिक 
व्यूहरचना से ही औद्योगिक विकास की गति ठेज की जा सक्कतो है । राज्य में तीव्र औद्योगिक 
विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, लेकिन औद्योगिक नियोजन, विशेषतया 
१0-५5 चर्षों के परिप्रेश्ट में सैयार किया सया टो्घकालीन औद्योसिक फिफोजन ही 
औद्योगिक विकास को सही दिशा व आवश्यक गति प्रदान कर सकता है । इसके 
अभाव में राज्य में कुछ कारखाने अवश्य खुल जाएँगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं 
हो पाएगा । उदाहरण के लिए, प्राय: उद्यमकर्त्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालीन 
दृष्टिकोण अपनाते हैं । उन्हें लगता है कि सीमेन्ट के उद्योग में काफी मुनाफा हो रहा है तो 
वे इसकी इकाइयों लगाने के लिए अनेक आवेदन-पत्र एक साथ पैश कर देते हैं और उनकी 
स्वोकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं । लेकिन बाद में पता चलता है कि सम्भवत: इस 
क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हैं, और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं 
का अभाव बना हुआ है । इन दशाओं को उत्पन्त न होने देने के लिए अधिक वैज्ञानिक 
आधार पर तैयार किए गए औद्योगिक नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमें अनेक विन्दुओं 
'पर तालमेल बैठाए जाते हैं जिनमें से कुछ का संकेत ऊपर दिया गया है । 

(9) गैर-फैक्ट्री क्षेत्र में खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा व दस्तकारियों की 
समस्याओं के समुचित समाधान की आवश्यकता--हफ्ने ऊपर जिन बाधाओं की चर्चा 
की है उनमें से अधिकांश का सीधा सम्बन्ध फैक्ट्री-क्षेत्र या संगठित क्षेत्र के उद्योगों से माना 
गया है । लेकिन ग्रजस्थान के जनजीवन में रोजगार व आय की दृष्टि से गैर-फैक्ट्री क्षेत्र के 
उद्योगों का महत्त्व कम नहीं है । उनकी समस्याओं का समाधान करना भो बहुत आवश्यक 
है । उनका भी यथासस्थव आधुनिकीकरण किया 'जाना चाहिए ताकि माल की गुणवत्ता में 
सुधार हो और उनकी लागठ कम कौ जा सके । उनका नियांत वट्टने का भी प्रयास किया 
जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में नई औद्योगिक नीति में हथऋरघा वुनकरों को उचित मूल्यों 
पर यान व अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया 
है | आठवीं योजना में ।0 हजार नए हथकरघे लगाने का प्रस्ताव किया गया था ताकि 30 
हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त काम दिया जा सके 
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दस्तकारियों के विकास हेतु नई नौति में कारीगरों व शिल्पकारों के प्रशिक्षण, कच्चे 
माल, विपणन, कार्यशील पूँजी आदि की सुविधाओं को बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए 
राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष कदम उठाने तथा एक डिजाइन व विकास केन्द्र 
स्थापित करने आदि पर जोर दिया गया है । लेकिन इनके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से 
योजना बनानी होगी जिनमें क्षेत्रवार, उद्योगवार व माँग के अनुसार विकास के कार्यक्रम 
निर्धारित करने होंगे, ताकि ठोक से यह पता लग सके कि योजना में इस क्षेत्र में कितने 
लोगों को लाभप्रद रेजगार मिल पाएगा और उनकी आमदनी व जीवन-स्तर में किस प्रकार 
का परिवतंन आ पाएगा । 

उपर्थधुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक नियोजन, औद्योगिक नीति व 
औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्त्ताओं के समुचित सहयोग से ही औद्योगिक विकास 
की दर को बढ़ाना व राज्य का औद्योगीकरण करना, विशेषतया ग्रामीण औद्योगी- 
'करण करना, सम्भव हो सकता है । 

यहाँ पर आठवीं योजदा में औद्योगिक विकास की नीति के सम्बन्ध में माथुर समिति 
की सिफारिशें देना भी लाभकारी होगा ताकि इस क्षेत्र के विकास में समुचित योगदान मिल 
सके । 

आठवीं पंचवर्षीय योजना (990-95) में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना के 
सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त एम.वी. माथुर समिति के प्रमुख सुझाव व सिफारिशें! 

आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर माथुर समिति 
( अध्यक्ष, प्रोफेसर एम.वी. माथुर ) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 26 जून, 989 को 
पेश की थी । इसमें औद्योगिक विकास के नए क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिए गए थे तथा 
इस सम्बन्ध में विकास की नीतियाँ च आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे । 

रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-- 

(॥) राज्य के विभिन्‍न प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकप्तित किए 
जाने चाहिए, जैसे दक्षिणी राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग, पश्चिम में नहर 
सिंखित क्षेत्र में कृषि-प्रोसेसिंग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा 
असिंधित जिलों में दक्षता-आधारित (50॥-9०५5८व०) हस्तशिल्प उद्योग विकसित किए 
जाने चाहिए । जैसलमेर क्षेत्र में स्टोल ग्रेड लाइमस्टोन व गैस-आधारित औद्योगिक इकाइयाँ 
भो विकसित की जा सकती हैं । 

(2) समिति ने निम्न औद्योगिक समूहों पर विशेष रूप से घ्यान केद्धित करने पर बल 
दिया था-.इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि-आधारित व फूड-प्रोसेसिंग, खनन व खनिज-पदार्थ, पर्यटन 
(!०णाआ) रलमणि व जवाहरात उद्योग तथा दस्तकारियाँ (चमड़ा व चमड़े को वस्तुओं 
सहित) ! 





॥. शी 2०७र (.णणाभपन्‍्ल ऐकूजा ०० 5एगट8७ लि वा0७७ने फटरनगूलएला। क छिट्ठाफ चिच्ट 
अध्क एश950 प्रण ॥, 989, ए०४. ज २००जीजा, एय. ४-गराताऊए 4७ शा। (7. ए]-टजाएएाशफ७, 
फ़ 3-48 
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(3) जैसा कि पहले बतलाया गया है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय 
का लगभग 0% भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था, 
जो वर्तमान स्तर से काफी ऊँचा था । आशा की गई थी कि इससे औद्योगिक विकास के लिए 
ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे । 


(4) 2002-03 में विनिर्माण (६४५४)०७०ए४४४) क्रिया का स्थिर कीमतों 
( 993-94 की कोमतों ) पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद (07) में मात्र .5% अंश 
थां, जिसे आगामी वर्षो में बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए । इसके लिए 
पंजीकृत विनिर्माण व अपंजीकृत विनिर्माण दोनों का [२577 में अंश बढ़ाना होगा । 

(8) राज्य सरकार को उद्योगो को दी जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए । इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सेवाओं फी ज्यवस्था बढ़ानी चाहिए । 
उन उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए, जिनमें राज्य को विशेष रूप से लाभ प्राप्त हैं, 
जैसे पशु-आधघारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण, खनिज-पदार्थ व दस्तकारियाँ । 

(6) भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी भूमि 
अबाप्त करनी चाहिए जब यह अत्यावश्यक हो । जहाँ आगामी कुछ वर्षों में कोई उद्योग 
नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों के बिकास पर 
ध्यान देना चाहिए । 

(7) उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद्‌ को राज्य के औद्योगिक 
विकास कौ समीक्षा करते के लिए नियमित रूप से अपनी बैठक करनी चाहिए । 

(8) सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए । एक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (2७७॥८ छाशाज्राइ७ 8९)९०७०॥ छ040) 
गठित किया जाना चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की व्यवस्था करे । 

(9) अप्रक को बिक्री-कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने 
किया है। 

(0) चमड़े व दस्तकारियों के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया जाना 
चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का लाभ मिल सके । 
इसके लिए विभिन्‍न संस्थाओं के साधन मिलाने होंगे जैसे उद्योग-निदेशालय, राजस्थान लघु 
उद्योग निगम, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पंचायती रात्र व 
ग्रामीण विकास विभाग आदि । 

माथुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिए थे 
जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजो से प्रगति हो सकती है । 

चूव॑ राज्य सरकार ने जून 998 में नई औद्योगिक नीति घोषित की थी जिस पर 
स्वस्तार पहले एक पृथक्‌ अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । यह नीति काफी उद्भर व 
प्रगतिशील मानी गई है । इसमें राज्य में विभिन्‍न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करने के 
लिए कदम उठाए गए हैं और शीघ्र निर्णय को प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है । इसमें 
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विशेष उद्योगों के बिकास के लिए नीति निर्धारित की गई है । इसमे पुूँजी-सब्सिडी के 
स्थान पर ब्याज पर सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की गई है तथा निर्यात-संवर्धन, 
रुण्ण उद्योगों क्ले पुर्जीवन व उद्योगों के लिए प्रेरणाओं के अन्तर्गत बिक्री-कर मुक्ति/ 
आस्थगन, 998 की संशोधित व अधिक उदार योजना लागू की गई है । कांग्रेस को 
नई सरकार ने औद्योगिक विकास को नीति में 'एकल खिड़की ' क्लीयरेन्स' (॥॥#स्‍86 
ऋषंशत०५ ८९्शाआ८९) पर बल दिया है । इसे तीन स्तरों में लागू किया जा रहा है; 
प्रथम स्तर ये विनियोग की सीमा 3 करोड़ रु, तक, द्वितीय स्तर में 3 करोड़ रू . से 
25 करोड रू से अधिक की सीमा रखी गयी है और इसके लिए तोन अधिकार प्राप्त 
समितियाँ नियुक्त की गयी हैं। इनका विवरण पहले औद्योगिक नीति, 998 के अध्याय 
में दिया जा चुका हे । 

आशा है आगामी दशक में राजस्थान भारत के औद्योगिक मानचित्र पर अपना यथोचित 
स्थान बना पाएगा । 


| प्रश्न | 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
4. राजस्थान के कृषिगत विकास्त में मुख्य बाधा है--- 
(अ) भूमि-सुधारों का अभाव 
(ब) सिंचाई का अभाव 
(स) उर्वरकों कौ कमी 


(द) वर्षा की अनियमिततदा व अनिश्चितता (द) 
2 शजस्थान के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान किस तत्त्व पर दिया 
जाना चाहिए २ 


(अ) बहुगराष्ट्रीय कम्पनियों का राज्य में निवेश बढ़ाने पर, 

(ब) विद्युत कौ सप्लाई में वृद्धि करने पर तथा विद्युत की दरें उचित रखने पर, 

(स) सड़कों के विकास पर 

(द) पिछड़े क्षेत्रों में सब्सिडी की सुविधा बढ़ाने पर (ब) 
3. राजस्थान व गुजरात के बीच औद्योगिक विकास की खाई कैसे पादी जा सकती 

है? 

(अ) राजस्थान में पूँजी-निवेश पर अधिक सब्सिडी देकर, 

(ब) राजस्थान में विद्युत की सुविधा बढ़ा कर 

(स) सामाजिक आधार-ढाँचे को आद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत करके, 

(द) राज्य में औद्योगिक प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके, 

(ए) सभी (ए) 
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अन्य प्रश्न 


क्र 


ग 


५ राजस्थान में कृषि विकास की मुख्य बाधाएँ क्या हैं ? बताइए । 


« “राजस्थान में औद्योगिक विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं, इसलिए इसके मार्ग में 


आने वाली बाघाओं को दूर किया जाना चाहिए १” इस सम्बन्ध में बाधाओं का 
विवेचन कौजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाइए । 


« राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ? इन बाघाओं को कैसे दूर 


किया जा सकता है ? 


« संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 


/) राजस्थान के जल-प्रबन्ध में सुधार, 

/४) राज्य में लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या, 

(४) राजस्थान में शुष्क खेती तथा वाटरशेड (जल-ग्रहण) विकास कार्यक्रम, 
(७) औद्योगिक विकास में पूँजी-विनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम, 
(४) राज्य के कृषिगत विकास में बाधाएँ 

/५४/ राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएँ । 


« राजस्थान में औद्योगिक विकास कौ धीमी गति के लिए कौन से घटक उत्तरदायी 


हैं ? ग़ज्य के तीन्र औद्योगीकरण के लिए सुझाव दीजिए । 





राजस्थान ि निर्धनता 


[(7०श्शए क मिग्ल॑गडा97) 








पिछले दो दशकों में भारत में निर्धतता काफी चर्चा का विषय रहा है । हमारे देश की 
पंचम पंचवर्षीय योजना (974-79) में निर्धनता-उन्मूलन को योजना के उद्देश्य के 
रूप में स्वीकार किया गया था । तब से विभिन्‍न विद्वानों ने इस पर, विशेषतया ग्रामीण 
ननिर्धनता पर, काफी लिखा है ॥ निर्धनता की समस्या के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रोफेसर 
वी एम दांडेकर व उनके सहयोगी नीलकंठ रथ, सर्वश्री बो एस मिनन्‍्हास, सुरेश तेंदुलकर, 
'पनब बर्धन, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, हाल में गौरव दत्त व मार्टिन रेवेलियन (आता 
7२9४५७॥॥०४), आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । योजना आयोग ने समय-समय पर 
निर्धनता के सम्बन्ध में अपने अनुमान पेश किए हैं और इस समस्या के हल के लिए नीतियाँ 
भी सुझाई हैं । आजकल भारत में लकड़ावाला विशेषज्ञ दल (००कृथ। ह70७.) की विधि से 
निर्धारित निर्धनता-अनुपात व निर्धनों की संख्या का अधिक उपयोग किया जाने लगा है । 
योजना आयोग द्वार पूर्व में निर्धारित निर्धनवा- अनुपात की तुलना में विशेषज्ञ-दल के अनुमात 
ऊँचे आए हैं । इनका आगे चलकर उल्लेख किया जाएगा । दिसम्बर 999 में प्रिंसटन 
विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों-एंगस डीटन व एलसेन्ड्री टारोजी (६98०5 ऐशन:णा 
भात #€55शातपा० पछाएण्ट्टा) ने एक नई विधि का प्रयोग करके 987-88 से 
4993-94 के बीच भारत में कुछ राज्यों में निर्धनता के अनुपातों में होने वाले 
परिवर्तनों का विवेचन प्रस्तुत किया है, जो ज्यादा प्रामाणिक माना गया है । इनका 
संक्षितत परिचय अऐे चलकर दिया जाएगा 

निर्धनता की समस्या ने सरकार व नियोजकों का ध्यान अपनी तरफ कई कारणों से 
आकर्षित किया है । एक कारण ठो यह है कि पहले यह सोचा गया था कि योजनाबड्ध 
विकास के फ्लस्वरूप अपने आप गरीबी कम होती चली जाएगी । इसे “विकास का 
ढलकने वाला” या ' टपकने का प्रभाव' (॥7८९-००४७४-८ी०८।) कहा गया है । जब यह प्रभाव 
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उत्पन्न नहीं हुआ और देश में गरीबी बढ़ती गई तो इस समस्या पर सीधा प्रहर करने के 
लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे एकौकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण 
क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के लिए विकास-कार्यक्रम (09/८0२५). आदि । गरीबी जैसे 
विषय पर ध्यान जाने का दूसरा कारण यह था कि केन्द्र कौ तरफ से राज्यों को हस्तान्तरित 
किए जाने वाले वित्तीय साधनों के लिए गरीबी के स्तर को आधार बनाने की बात भी सोची 
जाने लगी । हालांकि नवें वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में तो गरीबी को आधार बनाने 
पर बल दिया था, लेकिन बाद में इसके माप को कठिनाइयों को देखते हुए अपनी दूसरी व 
अन्तिम रिपोर्ट में इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और खेतिहर 
मजदूरों की संख्या के आधार पर 'पिछड़ेपन का मिश्रित सूचनांक ' ((१०॥ए०%० 0९४ 
890(४/७0॥65$) तैयार करके उसे नए आधार के रूप में अपनाने पर बल दिया था । फिर 
भी करोड़ों नर-नारियों को गरीबी के जाल से मुक्त कराना नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य होना चाहिए । इसलिए देश में राष्ट्रीय व राज्यीय दोनों स्तरों पर गरीबी एक 
विचारणीय विषय रहा है । अत: इसके माप, कारणों, सरकारी नीति व परिणामों पर विस्तृत 
अध्ययन करना आवश्यक हो गया है । 


गरीबी की रेखा का माप--सत्तर के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (70४८३ 
॥॥९) को प्रत्ति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसका स्तर 
973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 49 रु. व शहरी क्षेत्रों के लिए 56 6 
रु. निर्धारित किया गया था । इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह कही गई थी कि व्यय के इन 
स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग और शहरी 
क्षेत्रों में 2700 कैलोरी के बराबर उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा | इसलिए 
इन स्तरों के नीचे प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब माने गए । बाद में 
गरीबी की रेखा में कीमत-सूचनांकों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते रहे । 
987-88 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी की रेखा 32 0 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति 
माह का व्यय मानी गई और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 52.3 रुपये मानी गई 993-94 के 
भावों पर गरीबी की रेखाएँ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के 
अनुसार क्रमश: 228 9 रु. व 264 रु. आंकी गई है । 
सातवीं योजना में गरीबी की रेखा 984-85 की कीमतों पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 
6400 रुपये का व्यय मानी गई थी, जिसे आठवीं योजना की अवधि (992-97) के लिए 
99-92 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ]],060 रुपये माना गया था । 
स्मरण रहे कि भारत में शरैबी को अवघाएजा में न्यूनदम कैलोरी के उपभोग 
((श०णार-709८०) की गारंटो दी गई है । लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना होगा कि 
987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह लगभग 32 रुपये व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 
2400 कैलोरी तक का उपभोग कर रहा था । इससे कम व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 
उपभोग का यह स्तर शाप्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए बह गरीब था । लेकिन साथ में यह 
- भी ध्यान रखना होगा कि ॥32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य-पदार्थों से 
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2400 कैलोरी उपभोग प्राप्त करने के अलावा वह अन्य गैर-खाद्य-पदार्थों; जैसे वस्त्र, दवा 
आदि पर भी थोड़ा बहुत व्यय अवश्य कर रहा था । इसलिए गरीबी की रेखा वाला व्यय 
प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी के उपभोग की लागत-मात्र नहीं है । इसे ध्यान से समझ 
लैन चाहिए । 

भारत में गरोबी कौ अवधारणा एक 'निरपेक्ष अवधारणा' (895076 
८०॥००ए/) है क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड़ दिया गया है । यदि इसे 
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी न्यूनतम आमदनी से जोड़ दिया जाता दो भी 
यह निरपेक्ष अवधारणा ही मानी जाती । 973-74 से पहले 960-6। के लिए ॥5 रुपये 
प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी की रेखा मान कर गरोबी के अनुपात व गरीबों कौ संख्या 
ज्ञात किए गए थे । 

गरीबी को सापेक्ष अवधारणा (2)9॥५6 ००१०९ में चोटी के ।0% या 5% के खर्च 
कौ तुलना निम्नतम ]0% या 5% के खर्च से की जाती है । इससे व्यय में असमानता का 
अनुमान भी लगाया जा सकता है । लेकिन हमने भारत में गरीबी की अवधारणा को निपपेक्ष 
रूप में लिया है ओर इसे 'खुराक की मात्रा' से जोड़कर देखा है । गरीबी की सामान्य रेखा 
से 75% नीचे का माप 'अत्यधिक गरीबी” (७७७ ए०४श-४४) कहलाता हैं । विश्व 
बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट (989) में इसके अनुमान अलग से दिए गए थे। 

राजस्थान में निर्धनता-अनुपात व निर्धनों की संख्या--आजकल प्रति पाँच वर्ष में 
राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन (२५५0) के द्वारा उपभोग-व्यय (०एा$ए॥ए॥0- 
०५एथ॥०/७०) के आँकड़ों का उपयोग करके निर्धन व्यक्तियों की गिनती (॥०७6००७॥0 की 
जाती है । निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात “निर्धनता-अनुपात' (70४थ॥५- 
॥00) कहलाता है । 

]977-78 व 983 (जनवरी-दिसम्वर) में एन.एस:एस. (प०ाक $थवा0/6 $ए५९)) 
के 32वें व 38वें चक्रों के आँकड़ों के आधार पर राजस्थान व भारत के लिए गरीबी के 


अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं -- 
( प्रतिशत में ) 
कल | 


ग्रामीण शहरी कुल 

| 397-78 | | _983 | पथ्रा-78 | _98 | | इ97-78 | ७8 | 
यजस्यात 335 366 39 | 26 | 296 | 3४3 | 3 
समस्त भारत | 522 | 404 “| 382 28 १ 483 | 374 


983 में गरीबी का सर्वाधिक अनुषात ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में रहा था जो 5 4% 
था, और शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 40 3% रहा था और दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर भी 
यह बिहार में ही सर्वाधिक पाया गया था, जो 49 5% था । उपर्युक्त दालिका से स्पष्ट होत 





























4. 7४८०३ जि ३०७, 076 ॥99॥ (8७0४ '३७ए/ल, 99-92) 9 १9 ये योजना-आयोग द्वारा जैयार किए 
शए व उसके ट्वाग स्वीकृत आँकड़े हैं। बाद में लकडावाला येषज्ञ दल (्फुशा 7०००) ते इनसे पिन 
आँकडे दिए हैं । ् 
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है कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 977-78 तथा ।983 में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों 
में अलग-अलग व संयुक्त रूप से समस्त भारत की तुलना में नीचा पाया गया है । 983 में 
राजस्थान में ग़ा्ीण क्षेत्रों में गरीबों कौ संख्या 095 लाख तथा शहरों में 2.2 लाख 
और समस्त राज्य में !26.2 लाख रही थी ।! उस वर्ष यह समस्त भारत के गरीबों का 
4,66% था । गरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण 
काश्तकार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, बंधुआ मजदूर, 
अपाहिज व्यक्ति, साधन-हीन कृपक, आदि आते हैं। 

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 977-78 से 983 के बीच समस्त 
भारत व अन्य सभी राज्यों में गरीबी का अनुपात घटा था, लेकिन अकेला राजस्थान ही 
एक ऐसा राज्य रहा जिसमें यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 33.5% से बढ़कर 36.6% 
हो गया था और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर 33.6% से बढ़कर 
34.3% हो गया था ( हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह 33.9% से घटकर 26.% पर आ 
गया था ) । इस विषय को लेकर भी काफी चचां रही है कि आखिर राजस्थान में ही 
गरीबी का अनुपात ॥977-78 से 983 के बीच क्‍यों बढ़ा, जबकि अन्य सभी राज्यों व 
समस्त भारत में यह घटा था । इस अन्तर का कोई सुनिश्चित कारण बतलाना कठिन है, 
क्योंकि यह उपभोग-व्यय के आँकड़ों पर आधारित होता है । आँकड़ों से जो परिणाम 
निकलता है उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है । 987-88 के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 43वें 
चक्र के परिणाम काफो अनुकूल आए हें । ये निम्न तालिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं 2 
साथ में तुलना के लिए 983 के आँकड़े भी दिए गए हैं । 

वर्ष 4983 व 987-88 के लिए गरीबी के अनुपात-राजस्थान व समस्त भारत 
के लिए-- 














( प्रतिशत में ) 
वर्ष राजस्थान समस्त भारत 
ग्रामीण | शहरी कुल | ग्रामीण | शहरी कुल 
उ8बाँ चक्र (983) 366 | 264 43 | &4 | हि 284 ग्र4 
43वाँ चक्र (4987 88) 260 94 6 हैक ख़ज उउब 20] 299 




















इस प्रकार योजना-आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरोबी का अनुपात 
983 में 36 6% से घटकर ॥987-88 में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 26 % से घटकर 
9 4% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 34 3% से घटकर 24 4% पर आ 
गया था । 





॥. (करतिशत क्राठ श/णाजटाव0 विवीय, 4 डच०७णा ०१७४४ 990, 9 ।39 987-88 के योजगा आयोग 
के प्रारम्भिक अनुमानो के अनुसार राजस्थान में ग्रामीष क्षेत्रों में यैवों की संख्या 8। लाख तथा शहरी क्षेत्रों 
में 9 लाख थी ।इस प्रकार राज्य में कुल गरीबों की संख्या ॥00 लाख थी, जो देश में फुल गरोजों की 
संख्या 2.377 लाख का 42% थी । (875० 5धपर5005 एटाआग३ ॥० 5(765 ए 03, $ट्ञाटाफंत 
4994, 008० 9 4 ('भाए, 80०॥0७०७) (योडदा आयोग द्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक आँकड़े) 

२2 एज्ञाप्ट, कार 9 ॥3 
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अतः सरकारी अनुमानों के अनुसार 983 से 987-88 की अवधि में राजस्थान में 
गरीबी का अनुपात ॥-2 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है । इस प्रकार यह निष्कर्ष प्रचोरित 
किया गया है कि !980 के दशक में देश में तथा राजस्थान में गरीबी का अनुपात काफी 
घट है। 

वर्ष 987-88 में राजस्थान व समस्त भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्घन 











व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दी गईं है--- 
निर्धनता की रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या ( लाखों में ) 0965) 
वर्ष राजस्थान समस्त भारत 
ग्रामीण शहरी कुल ग्रामीण शहरी क्कुल 
987 88 | ४ | | 9 | | ०० | | ॥90 | बा7 श्र 























जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 987-8$ में राजस्थान में कुल गरीब 00 
लाख, अथवा ! करोड़ व्यक्ति, पाए गए, जबकि सी एम आई ई की तालिका के अनुसार 
977-78 में इनकी संख्या 05 लाख व्यक्ति (ग्रामीण क्षेत्रों में 86 लाख व शहरी क्षेत्रों में 
9 लाख व्यक्ति) रही थी । 

लगभग एक दशक वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल.आर. जैन एवं एस डी. 
वेन्दुलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलाया था कि योजना आयोग ने 987-88 के लिए 
निर्धनता में जो भारी कमी का दावा किया है वह सही नहीं है । उसमें सांख्यिकोय दृष्टि से 
कमी है । यदि व्यय का मध्यम श्रेणियों के लिए सही ढंग से कीमत-समायोजन 
(ग-/००॥26 एाए९-३०]७च्ञातशा।) किया जाए तो निर्धनता के अनुपात बहुत ज्यादा मात्रा में 
बदल जाएँगे। 

उदाहरण के लिए, राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 983 व 987-88 के लिए 
योजना आयोग के अनुसार ठथा मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के अनुसार, अग्र तालिका में दिए 
जाते हैं।-. 





























( प्रतिशत में ) 
राजस्थान योजना आयोग के अनुसार मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के अनुसार 
4985 4987-58 | 3993 | 4987 88 
0). ग्रामीण | $%6 | 260 420 49 
(४)_ शहरी | 26 | त | 394 | 4 372 45 
(00 सप्पूर्ण राज्य 749 अब्द आए 488__ 











॥ योजना आयोग के परिणामों के लिए 00४॥8, 4994 की तालिका देखें तथा मिन्हास-जैन तेन्दुलकर के 
परिणामों के लिए उनका लेख 6९॥#काह ]एलातल्णल्‍ड ग॑ १0४८९ छा ॥॥० 980५5--8 ०९ 
उश$ए७ 84५८७, &ए५. उण5 6-3, 99, 9 676 एक 5. (पूर्व में इस विषय पर यह एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा प्रामाणिक लेख माना गया है ।) लेकिन हाल में गौरव दत्त व मार्टिन रेवेलियन 
वा प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के डीटन व टाग्रेज़ी के अध्ययनों को ज्यादः महत्त्व दिया जाने लगा है + 
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इस प्रकार योजना आयोग के परिणामों व मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के परिणामों में 
भारी अन्दर पाया जाता है । उपर्युक्त विशेषज्ञों के अनुसार ।983 व 987-88 के बीच 
राजस्थान में गरीबी का अनुपात (ग्रामीण एवं कुल ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों का मिला-जुला) 
4-42 प्रतिशत बना रहा, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% से बढ़कर 4। 5% हो 
गया। 

987-88 के लिए दोनों के परिणामों में लगभग 7-8 प्रतिशत बिन्दु का 
अन्तर है, जो काफी ऊँचा है । सम्पूर्ण राज्य में ( ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर ) 
गरीबी का अनुपात 987-88 में योजना आयोग के अनुसार 24.4 प्रतिशत रहा, 
जबकि मिन्हास-जैन- तेन्दुलकर के अनुसार 4.8 प्रतिशत ( लगभग 7.4 प्रतिशत 
बिन्दु अधिक ) रहा । इससे निर्धनता-अनुपात सम्बन्धी आँकड़ों की प्रामाणिकता व 
सार्थकता पर एक बड़ा भारी प्रश्व-चिन्ह लग जाता है। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान में 
गरेबी का अनुपात 987-88 के लिए 24 4 प्रतिशत सही नहीं जान पड़ता, क्योंकि राज्य में 
'जनसख्या की अधिक तेज गति से वृद्धि, जनसंख्या व श्रम-शक्ति को कृषि पर 
अत्यधिक निर्भरता, प्रतिवर्ष सूखे व अकालों के प्रकोप, औद्योगीकरण का अभाव, 
प्रति व्यक्ति नीचो आमदनी, ऊँची शिशु-मृत्यु-दर, गरीब बस्तियों में बीमारी का 
प्रभाव, आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, राज्य में निरक्षरता का 
ऊँचा अनुपात ( विशेषतया ग्रामीण महिलाओं में ), जीवन की अनिवार्यताओं कौ 
बढ़ती कीमतें, स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, पेयजल का अभाव, 
आवास की असुविधाएँ, शहरों में बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों से उत्पन्न अनेक समस्याएँ, 
जल तथा वायु का बढ़ता प्रदूषण, आदि गरीबी के ऊँचे अनुपात की ओर इंगित करते 
हैं, न कि गिरते हुए अनुपात की ओर । 

वैसे भी 987-88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूखे का वर्ष रहा था । राजस्थान में 

भी सूखे का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था । इस वर्ष खाद्याननों का उत्पादय घटकर लगभग 
48 लाख टन पर आ गया था । अत: ग्रश्न उठता है कि योजना आयोग के आँकड़ों के 
अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात 983 में 34.3% से घटकर 987-88 
में 24.4% पर कैसे आ गया ? अभूतपूर्व सूखे के वर्ष में निर्धनता-अनुपात के घटने की 
बात व्यवहार व सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाती । इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता 
है कि सूखे से जो आमदनी घटी उसकी पूर्ति सरकार ने विशेष मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमों 
(२घ९९-९गा0।0)गशा। ए7०ट्टाभण7८५5) कौ बढ़ाकर की हो । इसके अलावा सम्भवतः 
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में खाद्य-पदार्थ स्थिर 
भावों पर सवेसाधारण को उपलब्ध किए हों । लेकिन इनसे हमारी समस्या का पूरा समाधान 
नहीं हो पाता, क्योंकि 987-88 में राज्य में बेरोजगारों कौ दें पूर्व वर्षों कौ तुलना में ऊँची 
चाई गई हैं । इसलिए 987-88 में निर्धनता का घटता अनुपात बेरोजगारी के बढ़ते 
अनुपात से मेल नहीं खाता । इस वजह से भी मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर का राजस्थान के 
लिए 42% का निर्धनता-अनुपात बाला निष्कर्ष ज्यादा सही व अधिक विश्वसनीय प्रतीत 
होता है । 


49५0 शएजस्थान की अर्थव्यवस्था 


लकड़बाला विधि के अनुमार, योजना आयोग ने 993-94 व 999-2000 के लिए 
ग्रामीण व शहरो क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से निर्धनता के अनुपात राजस्थान व भारत के लिए 
इस प्रकार दिए हें।-.. 
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इनसे स्पष्ट होता है कि 3999-2000 में निर्धनता का अनुणात राजस्थान में 5.3% 
रहा, जो 993-94 से कम था व यह समस्त भारत के 26% से भी कम था । 
राजस्थान में 999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 3 7% व शहरी 
क्षेत्रों में ।9 9% रहा, जब कि भारत में इन्हों अवधियों के लिए यह क्रमशः 27.7% व 
दा 6% रहा । ५७50 का 993-94 का दौर 50वाँ व 999-2000 का 55वाँ माना गया 
॥।' 
राजस्थान में निर्धनता को प्रभावित करने वाले त्तत्त्व 
अथवा राज्य में निर्धनता के कारण 
(]) ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ--राजस्थान एकीकरण से पूर्व ॥9 
सामन्ती राज्यों त्र 3 चीफशिपों का समूह था, जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास काफी 
पिछड़ा हुआ था । उस समय की भूमि-व्यवस्था कृषिगत बिकास के अनुकूल नहीं थी । 
कृषकों का आर्थिक शोषण होता था । राज्य का सामन्ती वाताबरण गरीबी और पिछड़ेपन का 
जनक था । इसे बदलने की नितान्त आवश्यकता थी । डर 
इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में कुल भू-क्षेत्र का 6) % व जन- 
संप्या का 40% पाया जाता है । ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं, जैसे अकाल व सूखे के निरन्तर 
शिकार होते आए हैं, जिससे गरीब विशेष रूप से अस्त होते हैं | उनके लिए रोजगार, 
आमदनी, खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है । 

(2) जनसंख्या सम्बन्धी तत्त्व--राज्य में जनसंख्या को वृद्धि दर 98-9॥ में 
28,44% तथा 399-200 में 28.33% रही, जो भारतोय औसत दरों, क्रमश: 23.86% 
व 2.34% से ऊँची थी । 200 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 76.6% 
जनसंख्या ग्रामीण थी, हालांकि 96 में यह 83.7% थी । 2007 में कुल जनसंख्या 5.65 
करोड़ रही है । इसमें ग्रामीण जनसख्या 433 करोड़ व्यक्ति रही है, जिसके लिए 
उचित स्तर पर रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्न कश्ना कोई आसान काम नहीं है । 
इसके अलावा 200॥ की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 7.6% 
व अनुसूचित जनजाति के 2.56% थे, जो भारत से अधिक थे । इनमें गरीबी के दबाव 
अधिक मात्रा मे पाए जावे हैं ।जिन जिलो में जनसंख्या में पिछड़ी जातियो का अनुपात ऊँचा 
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पाया जाता है उनमें गरीबी का प्रभाव भी ज्यादा पाया जाया है । राज्य के मर श्षेत्र, सूखाप्रस्त 
क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाए जाते हैं । 

(3) गय्य में भ्रमिकों में आकस्पिक श्रमिकों (0४5०० ५४०ए:शज्) के अनुपात के 
बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आया है । समस्त राज्य में !977-78 में कुल 
श्रमिकों में उगकस्मिक श्रमिकों का अनुपात लगभग 95% था जो /983 में ॥ 7% तथा 
987-88 में ॥9 6% हो गया । इस प्रकार कुल पाँच श्रमिकों में से एक श्रमिक 
आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कोई नियमित काम की 
व्यवस्था नहीं है । इससे इनके लिए पर्याप्त आमदनी के अवसर कम रहते हैं और इनमें 
गरीबी अधिक मात्रा में पाईं जाती है । राज्य में 98-9) की अवधि में खेतिहर मजदूरों 
की संख्या में वृद्धि हुई है । 

(५) भूमि-सुधारों के क्रियान्वयत का अभाव--हम पहले देख चुके हैं कि राज्य 
में सीमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बाँटने के काम में 
वाप्तविक प्रगति धीमी रही है । भूमि-सुधारों के बाद भी कार्यशील जोतों के वितरण में 
भारी असमानता पाई जाती है और सीमान्त व लघु जोतों का (2 हेक्टेयर तक) कुल जोतों 
में अनुपात 995-96 में 50 3% रहा और इनके अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 
॥॥ समाया हुआ था। अतः भूमि-सुधारों का गरीबी दूर करने में योगदान बहुत कम 
हुआ है । 

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार-चढ़ाव तथा ग्रामीण निर्धनता--ग्रामीण 
निर्धनता का सीधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य में मानसून की अ- 
'निश्चितता व अनियमिद्रता के कारण कृषिगत उत्पादन में वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं 
जिससे सूखे व अकाल के वर्षों में रोजगार व आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है | पशु- 
पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण समस्या उत्पल हो जाती है, जिससे उनको 
आर्थिक हानि होती है । 

(6) राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निम्ततम 20% के समूह की 
आर्थिक-सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है--..983 के 38वें एन एस एस. चक्र के 
आँकड़ों के अनुसार निम्नतम दो दशशांशों (7५४० 0८८७७) (अर्थात्‌ व्यय के निम्नवम ॥0% 
के समूह व अगले 0% से 20% तक के समूह) में स्वरोजगार में लगे ग्रामीण परिवाएों में 
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राजस्थान में 60 से 65 रुपया प्रति माह आँका गया था, जो काफी 
कम था । 98। में 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में एकीकृत बाल-विकास स्कोम 
(008) की परियोजनाओं के अन्तर्गत कुपोषण का प्रभाव 8 2% बच्चों में पाया गया । यह 
प्रभाव अनुसूचित जाति के |7 3% व अनुसूचित जनजाति के 8 % बच्चों में पाया गया था। 

983 में 5 वर्ष व अधिक आयु के वयस्कों में 020% तक के निम्नतम व्यय-समूह में 
ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात पुरुषों में 2/% व महिलाओं में 2% पाया गया । शहरी 
क्षेत्रों के लिए ये अनुपात इस व्यय-समूह के लिए क्रमश: 54% व 2% रहे ये ॥ इससे यह 





॥.पावा4. ?0४९०१, साफ़ाग्गयालाए गाव 5950 उचबल्ड, है शांत छा: (०७) 300५, 989, 
एुए 47-55 
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स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय-समूह में कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक है, जो 
उनमेँ व्याप्त गरीबी का सूचक माना जा सकता है । 

(7) गरीबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य-पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का 
निर्धनता से सम्बन्ध--स्वर्गीय धर्म-नारायण ने अपने अध्ययनों में इस बात पर ध्यान 
आकर्षित किया था कि गशैबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य-पदार्थों की कौमतों में वृद्धि होने 
से गरीबी बढ़ती है और इनकी कीमतों में कमी होने से गरैबी भी कम होती है । ग्रामीण व 
शहरी क्षेत्रों में समस्त देश के विभिन्‍्ल क्षेत्रों की तरह राजस्थान में भी गरीबों के उपभोग की 
अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में, विशेषतया खाद्य-पदार्थों की कीमतों में, वृद्धि हुईं है । 
मोटे अनाज जैसे बाजरा, जौ, आदि तथा दालों, खाद्य तेलों, चीनी, गुड़ आदि के दामों में 
निरन्तर वृद्धि होती रही है । इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन-स्तर में गिरावट आती है । 
व्यवहार में न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन में बाधा पाईं गई है । 


(8) सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता-- राज्य में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति आवश्यकता से काफी कम पाई जाती है । मरु व पहाड़ी क्षेत्रों 
में प्रत्येक बच्चे के लिए 4-2 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल को व्यवस्था करना कठिन 
है। राज्य में 988 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु-मृत्यु-दर ।॥ थी, जबकि केरल में यह 30 ही 
थी । 98| में 34,968 गाँवों में से 7,86। गाँवों में प्रति गाँव 40 परिवार थे तथा ॥0,425 
गाँवों में प्रति गाँव 40 से 00 परिवार हो थे ॥ इस प्रकार की बस्तियों में सामाजिक सेवाओं 
को ठीक से पहुँचाने का काम आसान नहीं होता है । इसलिए ये गाँव शिक्षा, पेयजल, दवा व 
चिकित्सा, पुलिग, सामान्य प्रशासन, विद्युत आदि की सुविधाओं से वंचित रहे हैं । जनवरी 
989 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में बिस्तरों (७९१५) की संख्या 
64 थी, जबकि समस्त भारत में यह 9] थी 2 अतः: राज्य में जिस तरह का जनसंख्या का 
छितराव या फैलाव है, उससे सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक पहुँचाना एक कठिन कार्य 
है | इससे भी बेकारी व गरीबी से संघर्ष करने में बाधा पहुँचती है । . 

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कॉमन-प्रोपर्टी- साधनों (एजागणा शिष्ुशा)- 
(१९६०पा००5, 000२5) से मिलने वाली सुविधाओं में भारी गिराबट--पहले गरीब लोग 
गाँव की कॉमन प्रोपर्टी में चसगाह, वन, नदी के किनारे तथा उसके अम्य क्षेत्रों से प्रात साधन 
व जलगप्रहण क्षेत्र, तालाब वगैरह शामिल किए जाते थे । डॉ. एन.एस. जोधा ने अपने एक 
अध्ययन में बतलाया है कि पहले ग्रामवासियों को प्रति परिवार गाँव की कॉमन सम्पत्ति के 
उपयोग से 530 रुपये से 830 रुपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी । लेकिन अब 
इनका निजीकरण होने से धीरे-धीरे गाँव के निवासियों को इनके लाभ नहीं मिल रहे हैं । 
अब जनजाति के लोगों को वनों से जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाती । वैसे भी वृक्षों की 
अनियमित कराई, मिट्टी के कराब ब अन्य कारणों से 'परिवेश-असन्तुलन' (८८००हांध्शे 





]. शटतागग्णतात) क्‍0 हट विधाती सता्राव्ट एाप्राउल्र००, .0ल्‍टफफटाब त॑ रणुग्घणण, 95. (गाँवों में 
परिवारों की स्थिति के लिए) 
2. शिलाउणग्रातणा१० वॉच पट घाध्याव्ट ऐएजाग्राइब्रणा, ॥994 27 
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7098/87०४) की समस्या उत्पन्त होती जा रही है जिससे स्वयं कॉमन सम्पत्ति ही क्षीण हो 
गई है । इस तत्त्व ने भी गरीबी को बढ़ाने में मदद की है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में समस्त देश की भाँति विभिन्‍न 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जनसंख्या-सम्बन्धी व आर्थिक तत्त्वों ने मिलकर राज्य 
में गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है । 

गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा में दोष|--राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्रों 
मैं गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा सही नहीं मानी गई है । इसके निम्न कारण हैं-.. 

(2) यह पाँच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग-व्यय के 
सर्वेक्षण की सूचना पर आधारित होती है । इसलिए उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों से 
प्रभावित होने के कारण यह पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होती । 

(४) गरीबी की रेखा के लिए कैलोरी की मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में देश के सभी 
राज्यों के लिए एक-सी मान ली गईं है, जो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आयु, लिंग व 
आर्थिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होने जरूरी होते हैं | लोगों को ऊर्जा (८०८४५) की 
जरूरत अलग-अलग होती है । डॉ वी एम ग़व का मत है कि केरल में कैलोरी की मात्रा 
74 हो सकती है, जबकि राजस्थान में यह 2743 होनी चाहिए । 

अतः कैलोरी की मात्रा राज्यों की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग 
निर्धारित होनी चाहिए थी । इसके अलावा राजस्थान में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के 
उपभोग में बाजरे की प्रधानता होने से इसकी ऊँची कैलोरी की मात्रा के कारण राज्य में 
गरीबी का अनुपात नीचा आता है जिससे वह सही स्थिति का सूचक नहीं माना जा सकता । 
राज्य आँकड़ों में तो कम गरीब दोखता है, जबकि वास्तव में अधिक गरीब है । 

(१४) व्यय के आँकड़ों को कोमत-सूचकांकों से समायोजित करने में कठिनाई आती 
है । हम पहले देख चुके हैं कि योजना-आयोग व विशेषज्ञों के निष्कर्षों में इसो कारण से 
भारी अन्तर पाया जाता है । 

(//) आजकल गरीबी को अवधारणा का सम्बन्ध कैलोरी की मात्रा के स्थान पर 
न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे---जीवन-निर्वाह के स्तर के लिए आवश्यक भोजन-सामग्री के 
अलावा शिक्षा, दवा, आवास, पेयजल, मनोरंजन, आदि से करने पर जोर दिया जाने लगा है, 
ताकि गरीबी की अवधारणा को अधिक वैज्ञानिक, अधिक व्यापक व अधिक सार्थक 
बनाया जा सके । इसलिए कैलोरी से जुड़ा गरीबी का दृष्टिकोण अपर्याप्त व अनुपयुक्त माना 
जाते लगा है। 

(») जैसा कि पहले कहा गया है केद्रीय सांख्यिकीय संगठन (0.5.0.) तथा 
राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन (३550) के निजी उपभोग पर व्यय के आँकड़ों में 
अन्तर पाया जाता है, जिनमें समायोजन व समन्वय स्थापित करने को समस्या का 
सामना करना होता है । लेकिन लकड़ावाला विशेषज्ञ-समूह ने अपनी वर्ष 993 की 
रिपोर्ट में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के उपभोग-व्यय के आँकड़ों में किसी प्रकार का 
समायोजन (५0]05एार्श) करने का समर्थन नहीं किया है 
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ग्रामीण विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामौण विकास कार्यक्रम, 
ट्राइसम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिह्ीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 
(989-90 में जवाहर रोजगार योजना में शामिल) न्यूबतम आवश्यकता कार्यक्रम (ध!धए०) 
तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, जैसे सूखा-सम्भाव्य -क्षेत्र कार्यक्रम, मरुक्षेत्र विकास- 
कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का निर्धनता-उन्मूलन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष 
रूप से प्रभाव पड़ा है । लेकिन हम यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर 
रोजगार योजना पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे । विशेष क्षेत्रीय-विकास कार्यक्रमों का 
विवेचन पहले एक पृथक्‌ अध्याय में किया गया है । गरीबी और बेरोजगारी का परस्पर 
गहरा सम्बन्ध होने के कारण हमने यहाँ रोजगार कार्यक्रमों का विवेचन करना अधिक 
उपयुक्त समझा है । 

() एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ([706873०6 [रण 0९४९०एवाथा 
ए0्ट्टा्ाणा०) (र)7)--जैसा कि पहले विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अध्याय 
में बतलाया गया है, यह निर्धनता-उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है । 
राज्य में यह 978-79 में प्रारम्भ किया गया था । यह एक केद्द्र-प्रवर्तित योजना (55) का 
अंग है । इसका व्यय केन्द्र व राज्यों के बीच समान रूप से बाँटा गया है । इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारों को दुधारू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी) बैलगाड़ी, सिलाई 
की मशीनें, हथकरघा, आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान (5४७४॥०)) देती है 
तथा बैंकों से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है । यह आशा की जाती है कि इस 
कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार ८ व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाएँगे, 
क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार ($९-श॥0०|गशा0 के अवसर उत्पन होते हैं तथा 
सहायता-प्राम व्यक्तियों कौ आमदनी बढ़ती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों 
को कोई न कोई परिसम्पत्ति (४६७८।) दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग करके अपनी 
आमदनी बढ़ा सकें और गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें । 

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति-.यह 4978-79 में राजस्थान के चुने हुए 
॥॥2 खण्डों में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर, 980 से राज्य के सभी खण्डों में फैला 
दिया गया । इससे लघु व सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गाँव के गरीब कारीगरों वे 
दस्तकारों तथा पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है । 

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 990-97 के अन्त तक ॥7 62 लाख परिवार (छठी 
योजना में 7 | लाख परिवार) लाभान्वित हुए ।इनमें अनुसूचित जाति के 627 लाख परिवार, 
अनुसूचित जनजाति के 32 लाख परिवार तथा .69 लाख महिलाएँ शामिल हैं । सरकारी 
सब्सिडी के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध 
कराए गए। 

राजस्थान में इस कार्यक्रम पर 987-88 व बाद में प्रतिवर्ष लगभग 33-35 करोड़ रु. 
व्यय किए गए, जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए हैं । राज्य में 977 में गरीबों के 


कु 
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कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू को गई थी, जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। 

राज्य की आठवों योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय हेतु 
477 3 करोड़ रु का प्रावधान किया गया । 992-93 में 20 3 करोड़ रु. व 993-94 में 
2। 9 करोड़ रु, व्यय किए गए और क्रमश: | 0। लाख परिवार व | ॥7 लाख परिवार 
लाभान्वित हुए थे । 994-95 में व्यय की 30 9 करोड़ रु की राशि से 08 लाख परिवार 
लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था । इतनी ही राशि केन्द्र ने अलग से व्यय की थी । 

995-96 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 6। 50 करोड़ रुपये रखी गई, 
ताकि । 08 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके । इसमें राज्य सरकार का अंश आधा 
(30 75 करोड़ रु ) रखा गया । ॥996-97 में ॥207 के मार्फत | 08 लाख परिवारों व 
997-98 में | ॥0 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए । पहले निर्धनता 
की रेखा से नीचे के परिवार की वार्षिक आमदनी ,000 रु. तक मानी गई थी 
जिसे 997-98 में बढ़ाकर 20,000 रु. किया गया । इस कार्यक्रम में अधिकाधिक 
गुणवत्ता लाने के लिए प्रति परिवार विनियोजन बढ़ाया गया है, भविष्य में देख-रेख को 
व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी तथा लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए अन्य विकास 
कार्यक्रमों का लाभ दिलाए जाने के प्रयास किए जाएँगे । 4998-99 में (दिसम्बर 998 के 
अंत तक) 3।842 परिवारों को लाभान्वित किया गया । इन्हें सब्सिडी की राशि 23 6 
करोड़ रु व कर्ज की राशि 75 6 करोड़ रु उपलब्ध कराई गई ॥ 
कार्यक्रम की कमियाँ तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव 

(४) गैर-गरीब परिवारों (॥0-70०ण ६7८5) का चुनाव--984 में विकास- 
अध्ययन-संस्थान, (9$) जयपुर ने जयपुर जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की 
उपलब्धियों का अध्ययन किया था तथा जोधपुर जिले में नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया 
गया था । इससे प्राप्त परिणामों से पठा चलता है कि कार्यक्रम में प्रगति संतोषजनक नहीं रही 
है । जयपुर जिले में ।4 7% तथा जोधपुर जिले में 2। 4% परिवार ऐसे गरीब मान लिए गए 
जो वास्तव में गरीब नहीं थे । जयपुर के सर्वेक्षण से पता चला कि 54% कर्ज लेने वालों ने 
अपने पशु बेच दिए, अथवा उनके पशु मर गए । उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ा । 
भेड़्-बकरी के सम्बन्ध में स्थिति बहुत खराब रही । केवल 8% कर्ज लेने वाले ही गरीबी 
की रेखा को पार कर पाए थे । इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ सीमित रही हैं । सरकारी 
आँकड़ों में जिन उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय को 
राशि व लाभान्वित परिवारों की संख्या होती है, जो पूर्णतया सही नहीं मानी जा सकती । 

(४) कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है । 
गरीब परिवारों के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमों के चुनाव में बैंकों की भूमिका नगण्य 
रही है । कार्यशील पूँजी का अभाव याया गया है । लक्ष्यों के निर्धारण में गरीबों के साधनों, 
अवसरों व क्षमताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है । 
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(6४४) कई मामलों में सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ है । दुधारू पशु विशेषतया भैंस 
देने का विषय काफी चर्चा का विषय रहा हे । इस सम्बन्ध में मुख्य शिकायत यह रही है 
कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्सिडी की राशि प्राप्त कर ली जाती है तथा वास्तविक 
उपलब्धि कम हो पाती है। 

(४४) बहुत गरीब लोग दी गई परिसम्पत्ति (४५७८४) का भली-भांति उपयोग नहीं कर 
पाते हैं । वे मजदूरी पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं । 

(४) लाभान्वित परिवारों के लिए विपणन की सुविधाओं का अभाव रहा हे जिससे वे 
अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं । 

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न परिवर्तन किए गए--() जो 
लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके थे उनको सहायता की दूसरी किस्त 
(3९८०॥७ ५०४८) दी गई, (४) महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 30% आरक्षण का 
लक्ष्य रखा गया, (४४४) प्रति परिवार विनियोग बढ़ाया गया, (४४) निर्धनता की मात्रा व प्रभाव 
के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे 
ज्यादा गरीबों को पहले व अधिक मात्रा में मदद मिल सके , (४) जनता के प्रतिनिधियों व 
ऐच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई गई, (७४) साथ-साथ कार्यक्रम के मूल्यांकन की 
प्रणाली जारी की गईं तथा (५४४) सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाँचे को मज़बूत किया गया | 

आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) में इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के 
लिए निम्न दशाओं में प्रयास करने के सुझाव दिए गए-. 

(अ) प्रति परिवार विनियोग की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। 

(ब) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव की विधि 
अन्‍्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनाईं जानी चाहिए जिसमें गरीबों का चुनाव ग्राम सभाओं 
व लोगों को आम सलाह व सहमति से किया जा सके । 

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्‍न विकास-विभागों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि 
वे आगे-पीछे की कड़ियों (00:४0 था0 ७७८८४ ॥॥:8268) के लाभ भी प्राप्त कर सकें । 
उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने वालों के लिए चारे को व्यवस्था करनी चाहिए तथा पशु- 
चिकित्सा का लाभ उन तक पहुँचाना चाहिए (9३८८शक्ष० ॥7.32०5), और दूसरी तरफ 
उनके दूध की बिक्री की समुचित व्यवस्था (0/४० |9:88०७) करनी चाहिए ताकि वे 
उचित आमदनी प्राप्त कर सकें । कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे-पीछे को कड़ियों के 
गायब रहने से स्थानीय स्तर पर पर्याप् सफलता नहीं मिल पाती है । 

पहले बतलाया जा चुका है कि अब 207 को पएशडगश, ७८4, . 
8ाग7#, ७८५ व ५४४ के साथ ॥ अप्रैल 999 से प्रारम्भ स्वर्णजयंती ग्राम 
स्वरोजगार योजना (5559) में मिला दिया गया है । 

ट्राइसम--ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण देने की स्कीम ॥5 आगस्त, 

979 में शुरू को गई थी । यह 97 के अन्तर्गत ही चलाया जाता है । इसमें ।8 वर्ष से 35 
वर्ष के व्यक्तियों को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद में वे अपने रोजगार में लगने का 
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प्रयास करते हैं । 995-96 में ट्राइसम पर कुल ।4 0 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा 
गया, जिसमें आधी राशि राज्य सरकार की रही ॥ इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं 
को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है । 995-96 में इसको 
मिलाकर [ए)ए पर कुल 75 50 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें राज्य 
का आधघा अंश भी शामिल है । ।998-99 में 0500 व्यक्तियों को ट्राइसम के अन्तर्गत 
लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें से दिसम्बर 998 के अंत तक 3507 युवाओं 
को प्रशिक्षित किया जा सका और 260 युवा प्रशिक्षित किए जा रहे थे । 

(2) जवाहर रोजगार योजना (उ४)--प्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से 
जवाहर रोजगार योजना एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है । यह 989-90 में प्रारम्भ की गई थी । 
इसमें केन्द्र का अंश 80% ब राज्यों का 20% रखा गया है । इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में 
रोजगार के दो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे (४) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (२8६०) 
तथा (४) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (श,8652) । ॥989-90 से ये दोनों 
कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में मिला दिए गए । लेकिन जवाहर रोजगार योजना का 
विस्तृत विवेचन करने से पूर्व इन दोनों का संक्षिप्त परिचय देना उपयुक्त होगा ! 

( अ) राष्ट्रीय ग्राथीण रोजगार कार्यक्रम--यह कार्य-क्रम अक्टूबर 980 में प्रारम्भ 
किया गया और | अप्रैल, 98 से यह एक नियमित कार्यक्रम बना दिया गया था । इसके 
अन्तर्गत ग्रामीण छेत्रों में मजदूरी पर रोजगार (अ88९-७॥ए॥0५७०७ बढ़ाने कौ व्यवस्था की 
जाती थी । इसके माध्यम से अकाल-राहत कार्य भी कराए जाते थे । इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, स्कूल-भवन, दवाखाने, ग्रामीण सड़कें, लघु 
सिंचाई व भू-संरक्षण आदि के कार्य क्रिए जाते थे । लोगों का पोषण-स्तर ऊँचा उठाने के 
लिए काम के बदले अनाज भी दिया जाता था । इसमें केन्द्र व राज्यों का अंश 50 50 होता 
था। 

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति तीन वर्षों के लिए अग्र तालिका में दी गईं है।-- 














चर्ष खाद्यानोों के मुल्य सहित कुल काम का सृजन ( मानव दिवसों मे ) 
व्यय-राशि ( करोड़ रु. में ) ( करोड़ में ) 
4986-87 656 कक 
4987-88 423 ९ व ० ले 442 50 ० ह। 4 
4988-89 369 22 














इस प्रकार |३॥१8९ के अन्तर्गत राजस्थान में [986-87 में 65 6 करोड़ रुपये का कुल 
व्यय करके 9.3 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो सर्वाधिक था । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कार्यक्रम 989-90 से जवाहर रोजगार योजना; में 
मिला दिया यया है ! हु 





|. #का्ण्यों श्षा, 7989 90 & 4990-9] (न्‍श्टाएफटव. जी वि0त3, शैकताफाह़ (.जाधातरात्त आगे 
- 8.567 की प्रगद़ि के ऑँक्डे भी इन्हीं से लिए गए हैं। 
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(व) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंदी कार्यक्रम (0,867)--यह कार्यक्रम 
अगस्त 983 में चालू किया गया था । इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता था। 
|. इसका उद्देश्य भूमिहीनों के लिए रोजगार कौ व्यवस्था करना होता था ताकि प्रत्येक 
झूमिह्वीन श्रमिक के परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 00 दिन तक का 
कम दिया जा सके । इसमें भी कार्य लगभग वही होते थे जो ]धार८? में किए जाते थे, जैसे 
सड़क-निर्माण, पंचायत व स्कूल भवन का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था, आदि । 

तीन वर्षो में राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही-- 

















चर्ष व्यय की राशि काम का सृजन ( मानव दिवसों में ) 
( करोड़ रु. में ) (करोड़ में ) 
4988-87 |_ 2२4६४ _ | हि 45 
हे 
॥987-88 354 | 20 | 09 
4988-89 247 4.25 








इस प्रकार [श.507 के अन्तर्गत ।987-88 में 35 4 करोड़ रु. के व्यय से 2 करोई 
'मानव-दिवस का काम सृजित किया गया जो सर्वाधिक था। 
जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बातें-- 

(2 इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति 
'को वर्ष में कम से कम 00 दिन का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है । 

(४) इसका कार्य ग्राम-पंचायतों के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्य सरकारों का 
'किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । 

(४४) इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। 

(४१) इसमें कोषों के आदंटन में अलग-अलग स्तरों पर निर्धनों की संख्या, पिछड़ेपन 
के सूचनांक तथा जनसंख्या आधार-स्वरूप माने गए हैं । राज्यों के आवंटन में निर्धनों की 
संख्या, जिला-स्तर पर पिछड़ेपन का सूचनांक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन के लिए 
जनसंख्या को आधार बनाया जाता है । 

(») जिला-स्तर पर कुल आबंटन का 6% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 
लिए इन्दिरा आवास योजना में इस्तेमाल किया जाता है । घनराशि का उपयोग सामाजिक 
वानिकी, सड़क व भवन-निर्माण आदि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जाता है । 

989-90 में जबाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 26 करोड़ 
रुपयों के न्‍्यय से 4.39 करोड़ मावब-दिवस रेजणर सृजन करने का लक्ष्य रखा गया 
था । इसमें राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 25.2 करोड़ रुपये रखी गई थी । शेष 
लगभग ॥00 करोड़ रु. केन्द्र का अंशदान रखा गया था । 989-90 में वास्तविक व्यय 

06.6 करोड़ रु. हुआ और 4.44 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया गया, जो 
लक्ष्य से अधिक था । 990-9। में इस योजना पर व्यय की गई गशाशि बढ़ाकर 428 करोड़ 
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रुपये कर दो गई और रोजगार-सृजन का लक्ष्य 5 34 करोड़ मानव-दिवस रखा गया । 
990-9 में राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम रहा था । 
99-92 व 992-93 में इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कुल लगभग ॥50 करोड़ रु के 
प्रावधानों में राज्य सरकार का अंश 30 करोड़ रुपये रहा था । 993-94 में भी इस कार्यक्रम 
पर कुल ॥50 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया ताकि 4 | करोड़ मानव-दिवस का 
रोजगार सृजित किया जा सके । 994-95 के लिए व्यय की राशि 255 करोड़ रु. रखी गई 
तथा ॥995-96 के लिए 220 करोड़ रु. प्रस्तावित की गईं जिसमें केन्द्र का अंश ॥76 करोड़ 
रु. व राज्य सरकार का 44 करोड़ रु. रखा गया । 

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का 
पूरी तरह सरलीकरण किया गया है । ग्राम पंचायत को 0 हजार रु. तक के कच्चे कार्य एवं 
50 हजार रु. तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं | विकास कौ गंगा 
को गरीब के दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है । पहले के [शश८ए व 
॥(,809 के अन्तर्गत अधूरे पड़े कार्यों को पूण किया जा रहा है । कई स्थानों पर पाठशाला- 
भवन, सड़कें, सामाजिक घानिकी के कार्य आदि पूरे किए जा रहे हैं ) 

अब जवाहर रोजगार योजता (५) के स्थान पर [ अप्रैल 4999 से 
जवाहर-ग्राम-समृद्धि-योजना (१55५) लागू की गयी है, जो पूर्व योजना का एक 
अधिक व्यापक रूप है । इससे गाँवों के गरीबों के लिए रोजगार के स्थायी अवसर 
उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा । इसका दूसरा उद्देश्य बेरोजगार गरीबों के लिए 
पूरक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। 999-2000 के लिए इस योजना पर 50 
करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । 

] जनवरी, 99] से *' अपना गाँव अपना काम" योजना का श्रीगणेश किया 
गया था इसमें 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार द्वारा ( जवाहर 
रोजगार योजना/राज्य योजना कोषों से ) देने की विधि अपनाई गई है । 99-92 के 
लिए इस कार्यक्रम के बास्ते 25 करोड़ की राशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 
उपलब्ध कराई गईं थी । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन 
मिला है । 992-93 में इस कार्यक्रम के तहत 0 करोड़ रु. को राशि राज्य की योजना में 
से उपलब्ध कराई गई थी, ताकि 50 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जा सकें । 993-94 से 
इसके प्रारूप में परिवर्तन किया गया । अब इस कार्यक्रम में जनता व सरकार का अंश 
व्यय में आधा-आधघा कर दिया गया है । किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए 
स्थानीय लोगों/ दानदाताओं/गैर-सरकारी संगठनों /सामुदायिक समूहों द्वारा 30 % 
न्यूबतम राशि सार्वजनिक अंशदान (ृष०॥८ ८०ा४४8०४०४) के रूप दी जाएगी 
और 50% “राशि अपता- गाँब-अपया-काम' (&6%४&) कोष से दी जाएगी । शेष 
राशि उस स्कीम से उपलब्ध की जाएगी, बशर्ते कि प्रस्तावित कार्य उसमें स्वीकृत 
किया गया है | 993-94 में इस कार्यक्रम पर कुल प्रस्तावित व्यय 20 करोड़ रु. तथा 

994-95 व 995-96 में प्रत्येक वर्ष के लिए 30 करोड़ रु. रखे गए थे जिनमें राज्य 
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सरकार का पूरक अंश आधा रहा था । भविष्य में इस योजना के अधिक लोकप्रिय होने की 
आशा है। 
राजस्थान में इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक 
(गाज ऐल्‍टातर जे 2[8 (९सापए) 


में गरोबी कम करने के लिए आवश्यक सुझाव 


() ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार “दो बच्चों के नॉर्म'' को लागू करना 
चाहिए । इसके लिए परिवार-कल्याण व परिवार-नियोजन पर अधिक जोर दिया जाना 
चाहिए । अल 


![क व्यापक व अधिक सुनियोजित ' मजदूरी पर रोजगार कार्यक्रम' सभी जिलों 
(83 कक में चलाया जाना चाहिए जिनमें उत्पादक-रोजगार के कार्यक्रम लिए जाएँ 
दल आवश्यकताओं व स्थानीय साधनों के अनुकूल हों । आगे चलकर ॥807 
भौदि भी इसमें मिलाया जा सकता है ताकि सीमित वित्तीय साधनों का रोजगार 
श में सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों की अनावश्यक बर्बादी व 
्र गेकी जा सके । 

2] भूमि-सुघारों के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास करना 

चाहिए 

(4) पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सहकारी समाज तथा विकेन्द्रित व 
'जिला-नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए। 

(5) ग्रामीण निर्धनों का “एक राजनीतिक संग्रठन' बनाया जाना चाहिए जो उनके 
अधिकाएं के लिए संघर्ष कर सके । 

(6) कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए “सूखी खेदी”' की विधि को लागू करना 
चाहिए ताकि जल-ग्रहण विकास परियोजनाओं (छरशलओआलत 6४९॥०॥॥८७ (70]०0७) के 
माध्यम से फसलों की पैदावार के साथ-साथ चारे, जलाने की लकड़ी आदि का उत्पादन भी 
बढ़ाया या सके । व्यर्थ-भूमि के विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिए ताकि भूमि 
का सदुपयोग हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके । 

(7) ग्रामीण उद्योगों में उत्पादकता व गुणवत्ता बड़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए । 

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओं जैसे--शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली आदि 
का दिस्तार करना चाहिए ताकि कम आमदनी वाले लोगों को भी जीवन की न्यूनतम 
आवश्यकताओं से वंचित न होना पड़े । 

गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (इण्ल॑०-९८व्यणपरॉं८ ८एा&९) है । 
इसके कई आयाम (6४राशाअं०॥७) होते हैं ॥ यह एक बहुत पेचीदी समस्या है । इसका 
हल सुगम नहीं होता । फिर भी विभिन प्रकार के प्रयास करके इसको तौद्रता अवश्य कम 
की जा सकती है और कम को जानी चाहिए  तीज्र गति से आर्थिक विकास, खाद्यान्यों के 


४ 
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उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-सृजन के लिए कृषि-आधारित उद्योगों का विकास, सामाजिक 
सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का विकास गरीबी को दूर करने की अत्यावश्यक 
शर्तें हैं । गरोबी दूर करने के लिए सामाजिक पिछड़ापन भी दूर करना होगा और सामाजिक 
कुरौतियों पर भी प्रहार करना होगा । 


निर्धनता के माप पर विशेषज्ञ-समूह ([5एश।| 6707) 
की रिपोर्ट को मुख्य बातें 


]989 में योजना-आयीग द्वारा स्वर्गीय प्रो डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक 
विशेषज्ञ-दल निर्धनता को रेखा की पुनः परिभाषा करने व निर्धनों की संख्यात्य अनुपात के 
ताजा अनुमान प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था । इसके सदस्यों में प्रो. वी एम. 
दांडेकर, प्रो पीवी सुखात्मे, डॉ आर राघाकृष्ण डॉ ए वैधनाथन, श्री एस एन; रयाण्द 
तथा प्रो एस आर हाशिम रहे हैं | शुरू में प्रो बी एस मिन्हास, डॉ राजा जे चेलैया बड़ों 
योग्रेन्र अलक, आदि अर्थशास्त्री भी इससे सम्बद्ध रहे थे । 

विशेषज्ञ-दल ने अपनी रिपोर्ट योजना-आयोग को जनवरी 993 में प्रस्तुत*कर 
दी थी । लेकिन इसके सम्बन्ध में सरकारी प्रेस-नोट जुलाई 993 में जारी किया गद्य 
था ॥ विशेषज्ञ-दल ने निर्धनता को अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की सिफारिश की है । 
दल के अनुसार इसमें 'खाद्य के उपभोग' के स्थान पर 'जीवन-स्तर' को शामिल 
किया जाना चाहिए । यदि निर्धनता की रेखा का आधार 'कैलोरी की आवश्यकता' को ही 
माना जाए तो भी इसमें जलवायु के अन्तर, उम्र, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार अन्तर 
ज़्था एक समय में व एक समयावधि में कौमतों के अन्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ) 
दल के अनुसार निर्घनता-अनुपात के अनुमानों के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता (व०४१७३ ण॑ 
॥6) के अन्य तत्वों का भी आकलन किया जाना चाहिए, जैसे निर्धनों की सामाजिक 
संरचना (500४4 ०णाए००७॥४०॥), उनका प्रदेशवार वितरण, उनके पारिवारिक लक्षण, 
उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ, उनके रहने के पर्यावरण को गुणवत्ता, आवास, 
प्रेयजल, आदि की स्थिति । दल के अनुसार 987-88 में भारत में निर्धनता का अनुपात 
38% रहा था, जबकि पहले योजना-आयोग के अनुसार यह 30% ही रहा था । विशेषज्ञ- 
समूह (50) के अनुसार इसी वर्ष बिहार में यह 53.02%. मध्य प्रदेश में 46.4%, पंजाब 
में 44 25% तथा राजस्थान में 32 02% रहा था । ये योजना-आयोय के पूर्व अनुमानों से 

अधिक हैं। 

नीचे राजस्थान व भारत के लिए योजना-आयोग (९८) व विशेषज्ञ-समूह 

(820) द्वारा 4977-78, 983 व 987-88 के लिए निर्धनता कौ रेखा से नीचे 
जनसंख्या के प्रतिशत दर्शाएं गए हैं ।। 
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(शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से ) 
(गण क्णाश शाएं प्रथा एणाण।ाशं) 
( प्रतिशत में) 












'शाजस्थान |] 


भारत 483 


तालिका से पता चलता है कि विशेषज्ञ-समूह (20) के अनुमान, विशेषतया 987-88 
में, राजस्थान व भारत दोनों के लिए, योजना-आयोग (०0) के अनुमानों से ऊँचे रहे हैं । 
987-88 में योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात (07श७/न्गा0) 
24 4% रहा, जब कि 3०850 ४ हु के अध्ययन के अनुसार यह 32% रहा । समस्त भारत 
के लिए ये अनुपात क्रमशः 30% हैं 38% रहे । इस प्रकार दोनों के लिए विशेषज्ञ-सपूह 
के निर्धनता अनुपात,योजनां-आयोग के निर्धनता अनुपातों से लगभग 8 प्रतिशत बिन्दु 
कचेखेहैं।...+ दुजक हर 

ली (क्षण ००० 'वैल॥००) के अनुसार राज्यवार 
ग्रामीण 'निर्धनती के अनुपात (एवं एछ०४९४४ 7०0०५) 987-88 के बाद के 
चर्षो 989-90, 990-9, 992 व 993-94 के लिए भी उपलब्ध किए गए 
हैं। आगे राजस्थान की ग्रामीण निर्धनता की स्थिति की तुलना भारत से की गई है।-- 




















ग्रामीण निर्धनता के अनुपात 
(विशेषज्ञ-दल की विधि के आधार पर ) 
(रण ए०शश५५ एथशां०५, 26-0400009) 
5 ( प्रतिशत में ) 

|| | 99.4 | 993-94 

| राजस्थान | 
पका 

भारत | 394 उब्4 











तालिका के निष्कर्ष--उप्युक्त तालिका का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों 
का निर्धनता पर प्रभाव जानने के लिए किया गया है । इसके अध्ययन से पता चलता है कि 
आर्थिक सुधारों से पूर्व के वर्ष 9989-90 में राजस्थान में ग्रामीण चिर्धनता का 


40.0. (कक्रामकलफेश 6& #0्राप 3८७, 57वीं फपफ5 : ६७0०८ ऐलजग४ बज ?0:वयाए+ 
गाते छा शणाकन स्काएअ) 23, 996, 9 0॥, तालिका में 993-94 के लिए संशोषिव आँकड़े 
दिए गए हैं, जो योजना-आयोग ने दिसम्बर 996 में “फाइनल' किए हैं। चद्रशेखर व सेन ने अपने लेख में 
कु राजस्थान व समस्त भारत के लिए क्रमशः 275% व 375% दर्शाया था । बाको के ऑकड़े पूर्ववत्‌ ही 

६] 
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अनुपात 26.% था जो 993-94 में बढ़कर 26.5% हो गया । समस्त भारत के 
लिए यह इसी अवधि में 34.4% से बढ़कर 37.3% हो गया । इस प्रकार आर्थिक 
सुधारों का ग्रामीण निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । लेकिन उपर्युक्त 
आँकड़ों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 993-94 में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 
राजस्थान व भारत दोनों में 992 को तुलना में कम हुआ है । यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि 993-94 में 987-88 की तुलना में ग्रामीण निर्धनता के अनुपात राजस्थान व 
भारत दोनों में कुछ अंशों तक कम हुए हैं। 

मार्च 997 में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार विशेषज्-दल को विधि के अनुसार 
राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता-अनुपात 3 6% रहा । लेकिन ॥। मार्च, 4997 को 
संयुक्त मोर्चा सरकार के कुछ घटकों, चिशेषतया आँध्र प्रदेश ने, निर्धनता के आँकड़ों में 
संशोधन करने का केन्द्र पर दबाव डाला था, जिसके फलस्वरूप विशेषज्ञ-समूह की विधि 
के आधार पर नये संशोधित (00।०0) आँकड़े जारी किए गए थे । 

राजस्थान के लिए 987-88 व 993-94 के लिए प्रारम्भिक आँकड़े (योजना आयोग 
की विधि-पर आधारित), विशेषज्-दल की विधि तथा संशोधित (700/920) विशेषज्ञ दल 
को विधि के अनुसार गरीबों की संख्या (लाखों में) के आँकड़े (शहरों व गाँवों के मिलाकर) 
मिम्न तालिका में दिए गए हैं- 














(लाखों में ) 
प्रारम्भिक संशोधित विशेषज्ञ-समूह 
(योजना-आयोग की 'की विधि के 
विधि के अनुसाग ) अनुप्ता 









| «2१9 | 429 






4987-88 84.3 





॥993-94 |___285 | 285 
स्रोत; बिजिनेस लाइन, 3 मार्च, 997. 

इस प्रकार 993-94 में राजस्थान में (१ व &6 तथा 80 (708/920) (संशोधित) 
तीनों तरह से प्राप्त आँकड़े 987-88 की तुलना में राज्य में निर्धनों की संख्या में कमी दशाते 
हैं। 
डीटन थ टारोजी के निर्धनता-सम्बन्धी अनुमान 

दिसम्बर 999 में एक अध्ययन में डीटन व टारेजी (प्रोफ़ेसर, प्रिंस्टन विश्व- 
विद्यालय) ने लकड़ावाला-म्रुप की विधि में दो कमियाँ बतलायी हैं--एक तो यह कि 
उसमें लास्पेयर सूचकांक-मणना-विधि का उपयोग किया गया जो मुद्रास्फीति की दर 
को ऊँचा करती है, और दूसरा, उसमें कौमतों का उपयोग ]५88 के आँकड़ों की 
सहायता से महीं किया गया है, बल्कि लकड़ावाला विधि में ग्रामीण-उपभोग को 
खेतिहर श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य- सूचकांकों से समायोजित किया गया है और 
शहरी उपभोग को अखिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांकों की सहायता से 











504 णएजस्थान की अर्धव्यवस्य 


समायोजित किया गया । इसके विपरीत डीटन-टारोजी विधि में लास्पेयर सूचकांक के 
स्थाम पर टोर्नक्विस्ट (०८कप्॒चं४0 सूचकांक विधि का उपयोग किया गया जिससे 
प्राप्त परिणाम ज्यादा विश्वप्तनीय व स्वीकार्य माने गए हैं । इसके अलावा डीटब- 
टारोेजी ने कीमतें [४७५ के आँकड़ों से ही काम में ली हैं जिनमें उपभोग की मात्रा व 
उपभोग पर व्यय दोतनों एक साथ दिए रहते हैं, जिससे कीमतें भी प्राप्त हो जाती हैं ॥ 
987-88 से ॥993-9+ की अवधि में लकड़ावाला-विधि व डीटन-टारोजी 
(प्रिंस्टन-विधि) के परिणामों में भारी अन्तर देखने को मिला है । राजस्थान में 987-88 से 
993-94 क्यो अवधि में लकड़ावाला-विधि के अनुसार ग्रामीण निर्धनता के अनुपाव में 
6.9% को गिरावट आयी, जब कि प्रिंस्टन-विधि के अनुसार 2.2% को गिरावट आयी । 
इसी प्रकार शहरी-निर्धनता के अनुपात में लकड़ावाला-विधि के अनुसार 7 7% की गिरावट 
आयी जबकि प्रिंस्टइ-विधि के अनुसार 2 5% को ही गिरावर आयी । अतः प्रिस्टन-विधि 
के परिणाम ज्यादा सही व ज्यादा विश्वसनीय माने गए हैं । लेकिन स्वामीनाथन एस- 
एंकलेसरिया ऐय्यर का मत है कि हमें निर्धनता को भापते समय केवल ३५५ के 
आँकड़ों पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए! 
आजकल निर्धनता का एक नया माप सामने आया है जिसे क्षमता-निर्धनता-माप 
(0७9०४॥॥5 9०४९४४३ 7४0०) कहा गया है ।इसके अनुसार मानवीय विकात्त के ठीन 
सूचकों के आघार पर (यथा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन वालों का अंश, 
महिलाओं के प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति का प्रतिशत 
तथा 5 चर्ष ६ अधिक को महिलाओं में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत) निर्धनता का 
अनुपात निकाला जाता है । यह सुझाव यू एन डी पी की मानवीय विकास रिपोर्ट 996 
में दिया गया है । 994 में एन सी ए ई आर, दिल्लो ने ग्रामोष क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण काया 
था जिसके अनुसार क्षमता-निर्धनता-माप की नई अवधारणा के अनुसार राजस्थान में निर्धनता 
का अनुपात 66% आया है, जो समस्त भारत के 52% से ऊँचा है । केरल में यह 72% व 
बिहार में 66% आया है (विजिनेस टुडे, 7 फरवरी, 997) । अत: राजस्थान व बिहार में 
203 ग्रामीण परिवार निर्धन-परिवारों की श्रेणी में आए हैं ॥ भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, 
पेयजल आदि की सुविधाएँ बढ़ाकर राज्य में क्षमता-निर्धनता-अनुपात को 2/3 से घयकर 
॥2 पर लाने के लिए भारी प्रयास करना होया ॥ अतः निर्धनता को समस्या आँकड़ों के 
जाल में काफो उतजझ्ञी हुई है, और मानवीय साधनों के विकास में केन्द्रीय स्थान रखती है ६ 
इसका हल निकालने के लिए रोडगारोन्मुख, ग्रामोन्मुख व गरीबोन्मुख विकास-रणनोति 
अपनाई जानी चाहिए। 





॥. 5७ आगामी $.- कैफ लडमाज कण, फिट एरड्रगा ७० पीट एक्चएक फपरयॉट, परी फिट छएजाजाएर 
गरत्ता55, 3फन्‍्ट 44, 2000 
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999-2000 के लिए निर्धनता-अनुपात भारत के लिए 26% आया है जो ॥993-94 
में ३6% आँका गया था । राजस्थान के लिए यह 999-2000 के लिए 45.3% रहा है 
जो 4993-94 के लिए 27.4% आंका गया था ॥ लेकिन गणना-विधि में अन्तर के 
कारण ये आंकड़े तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि इनको 'रिकॉल-अवधियाँ" अलग-अलग थीं 
(999-2000 थें साप्ताहिक आघार पर सूचना प्राप्त की गई थी) । 


निर्धनता-अनुपार्तों की तुलनीय स्थिति: 999-2000 व 2006-077 






























(% में) 
(999-2000) (2006-०7) 
संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त 
6) राजस्थान 535 | ] | | ॥2] | 











(2) बिहार 
0) पजाब 


62 20 2.0 
७ उत्तरप्रदेश [७9] 
[9/ ७9३ ] 


तालिका के परिणामः- इस प्रकार योजना-आयोग का अनुमान है कि निर्घनता का 
अनुपात समस्त मारत में 999-2000 मे 26% से घटकर 2006-07 मे 9% तक आ 
जायगा। लेकिन बिहार जैसे राज्य की स्थिति 2006-07 मे 999-2000 की दुलना मे 
निर्धनता-अनुपात की दृष्टि से ज्यादा बदतर होने का भय है। पजाब मे इसके काफी 
बेहतर होने की राभ्भावना व्यक्त व्ये गयी है। राजस्थान मे भी निर्धनता-अनुपात के 
999-2000 में 5.3% से घटकर 2006-07 मे 72.% पर आने की सम्भावना है। 
इसके लिए राजरथान में 2002-07 में विकास की दर का लक्ष्य 8.5% (स्थिर भावों 
पर) रखा गया है। 

राजस्थान के 2004-05 के बजट में निर्धन-वर्म के लाभ के लिए प्रस्तावित 
कार्यक्रमर :-- 

(3) अन्त्योदय अन्त योजना, अनपूर्णां योजना तथा गरीबी को रेखा से 
नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए “राशन टिकिट' योजना लागू की 
जायेगी ॥ ये 'राशन टिकिट' राशन कार्ड के अलावा अग्रिम रूप से दे दिये जायेंगे । राशन 
खरीदते समय ये टिकिट क्रेता द्वारा विक्रेवा को दिये जायेगे ताकि उन्हें आसानी से खाद्यान्न 
मिल सके । 


426 | #8 | आ7 








प. फ़ेगी लाकर घर ४८आ ए9 2002-07, 00, रग गा फुया & 9 33. 


आयानात कजकफतार १3 व्वत्शार्ज कन्‍्भज ता ७ 
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(2) सहरिया आदिम जाति के लोगों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम 
खाद्याल 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना पर 
2.92 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है । 

(3) जनजाति बाहुलय जिलों में 'विश्व-खांध्य-कार्यक्रम' के तहत दस रुपये मूल्य के 
बराबर 8 लाख खाद्य-यूनिट्स मजदूरी के अंश के रूप में वितरित की जायेंगी ॥ एक खाद्य- 
यूनिट में 2 किलो गेहूँ व 200 ग्राम दाल उपलब्ध करायी जायगी जिससे लोगों को 
खाद्य-सुरक्षा मिल सकेगी । 

(4) सरपंच को १0 क्विंटल तक के 0-0 किलो के “फूड-स्टाम्प” उपलब्ध कग़ये 
जायेंगे ताकि खाद्याननों के अभाव कौ स्थिति में किसी परिवार को 40 किलो गेहूँ के 
*फूड-स्टाम्प' तात्कालिक सहायता के रूप में जारी किये जा सकें । इनके आधार पर 
ऐसा व्यक्ति या परिवार राशन को दुकान से बिना भुगतान किये गेहूँ प्राप्त कर सकेगा । इस पर 
4,22 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है । 

आशा है इन कार्यक्रमों से गरीबों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्त 


+% समन्वित ग्रामीण विकास योजना (20?) का मुख्य लक्ष्य है-- 
(अ) ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना 
(ब) भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार जुटाना 
(सं) मरुस्थलीयकरण पर नियंत्रण 
(८) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना 
(द) 
2. 4999-2000 में राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात लकड़ावाला-पग्रुप की 
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
6) राजस्थान मैं निर्धनता की समस्या 
(४) समन्वित ग्रामीण विकास-कार्यक्रम 
079) राज्य में जवाहर रोजगार-योजना तथा, 
(४) 3999-2000 मैं राजस्थान में गरीबी कौ स्थिति कौ समीक्षा 
+राजस्थान में निर्धनता' पर एक सारपूर्ण व संक्षिप्त निबन्‍्ध लिखिए । साथ में आर्थिक 
सुधारों का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभाव भी समझाइए ।॥ 


क 





राजस्थान में बेरोजगारी 


(एादा॥॥|0्राशाई गा पिल्लु॑गच्धावा) 





राजस्थान में जनसंख्या को त्रीत्रगति से वृद्धि, कृषिगत विकास के उतार-चढ़ावों दथा 
धीमे औद्योगिक विकास ने राज्य में रोजगार को स्थिति को प्रभावित किया है । इस बात के 
स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में बेरोजगारी व अल्परोजगार ((06द०॥[760»॥०॥) की 
दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है । एक तरफ खुली बेरोजगारी की दरें ।980 के दशक में 
बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ छिपी हुईं बेरोजगारी या अल्परोजगार की स्थिति व्यापक रूप से, 
विशेषतया वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में, पाई जाती है । कृषिगत सुस्त मौसम में लोगों को पूरा 
काम नहीं मिल पाता । यही नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग; 
जैसे डॉक्टर, ईं ।नियर व कृषिगत ग्रेज्युएट आदि भी अपनी योग्यता व पसंद के मुताबिक 
काम पा सकने में कठिनाई महसूस करते हैं । अत: शिक्षित बेरोजगारी का प्रकोप भी निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है। 


बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े । 


बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाएँ---राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन के पाँच 
वर्ष में एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकड़े प्राप्त होते रहे हैं । इस 
सम्बन्ध में हाल के वर्षों में 50वें दौर (993-94) व 55वें दौर (999-2000) की अवधि के 
लिए सम्पन्न किए गए हैं । इनमें बेरोजगारी की तीन अवधारणाओं का उपयोग किया गया है 
जिनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है-- 

() सामान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (ए5७न। 5६४७५ ९छक८०एछ)-- 
इसमें कार्य को स्थिति जम्बी अवधि के लिए देखी जाती है; जैसे ।993-94 के 50वें दौर में 
यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनों तक के लिए निर्धारित की गई थी । सामान्य 
स्थिति की बेरोजगारी वर्ष भर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी ((॥7०णा८ 
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णा€एाए०३७४९४() को बतलाती है और यह व्यक्तियों की संख्या में मापी जाती है। 
इसके आँकड़े दो शोर्षकों के अन्तगंत प्रस्तुत किए जने हैं--() एक तो सामान्यतया मुख्य 
स्टेट्स के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति (जाप) ०प ॥ [आए-([वां &ना५५) तथा (2 
सामान्य स्टेटस (समायोजित) (॥५७.॥ ५.७५ १0॥०५००) के अनुसार बेगेजगार व्यक्ति जिसमें 
से सहायक स्टेटस वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है (क्रेज ताजा जगएन एप. गए 
एछ७०0००)। य 

हम आगे चलकर सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आँकड़ों का उपयोग करेंगे । इसमें 
मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार व्यक्तियों में से सहायक क्रिया वाले श्रमिकों 
को हटा दिया जाता है । स्मरण रहे कि समस्त भारत में व अधिकांश राज्यों में इस प्रकार कौ 
दीर्घकालीन बेरोजगारी प्रायः कम मात्रा में ही पाई जाती है । 

(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (१४७७६) $तड (0- 
८कक0--इसके अनुसार काम की स्थिति पिछले सात दिनों को अवधि के सन्दर्भ में देखी 
जाती है । यह व्यक्ति रोजगार में लगा माना जाता है जो किसी लाभप्रद धन्धे में लगा होता है, 
तथा एक सप्ताह को सन्दर्भ-अवधि (#शंल्व९१०९ ९४४००) में किसी भी दिन कम से 
क्रम एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट देता है । जो व्यक्ति पूरे सप्ताह में एक घण्टे भी 
काम नही कर पाता, लेकिन जो काम की तलाश में रहता है, या काम के लिए 
उपलब्ध रहता है, बही बेरोजगार माना जाता है । इससे औसतन एक सप्ताह में 
बेरोजगार रहने खाले व्यक्तियों की संख्या प्रणट होती है । इसमें दीर्घकालीन बेरोजगारी के 
साथ-साथ बीच-बीच में होने वाली बेरोजगारी (॥शग्रशाशा। परश्णाणएज़ाशाए भी 
शामिल होतो है, जो सामान्यतया रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण 
उत्पन्न होती है । 

(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (0आ9 $8805 (एणा०थ)-- 
दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा में व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक 
दिन के लिए रिकार्ड की जाती है । जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे, 
लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता है, उसे आधे दिन के लिए काम करने बाला 
'गिना जाता है । यदि वह एक दिन में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूँर 
दिन काम में लगा माना जाता है। 

इसमें सर्वेक्षण-वर्ष में औसतन एक दिन में बेरोजगार व्यक्ति-दिवसों (४50॥-0०)%) 
की संख्या प्रगट होती है । यह अवधारणा बेगेजगारी की सबसे ज्यादा व्यापक दर को सूचित 
करती है । 

इसमें निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते हैं-- 

(0) दोर्षकालीन बेरोजगारी से सम्बन्धित बेरोजगारी, (2) प्राय: काम में लगे लोगों के 
वे बेरोजगारी के दिन जिनमें सन्दर्भ सप्ताह में वे बीच-बीच में बेरोजगार हो जाते हैं तथा 

0) चालू साप्ठाहिक स्टेटस को प्राथमिकता के आधार पर काम में लगे व्यक्तियों के 
बेरोजगारी के दिन भी इसमें शामिल होते हैं । इसलिए यह बेरोजगारी का माप सबसे ज्यादा 
व्यापक व सबसे ज्यादा विस्तृत माना गया है । 


साजस्थान में बेगेजगारों 509 


राजस्थान में बेरोजगारी की दरें--एन.एस एस के ॥999-2000 के 55वें दौर के 
“अनुसार, राजस्थान में उपयुक्त तीनों अवधारणाओं के अनुसार, बेरोजगारी की दरें अग्र- 
तालिका में दर्शाई गई हैं । बेरोजगारी कौ दर में बेरोजगारों का कुल श्रम-शक्ति 
(७9०७7 ०7०९) से अनुपात देखा जाता है । स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति में काम में 
लगे व बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं 
राजस्थान में वेरोजगारी की दरें! 
(999-2000)_ श्रम-शक्ति के ( प्रतिशत में ) 
ग्राप्रीण क्षेत्र (२७१०) शहरी क्षेत्र (770 80) 
सामात्य स्टेटस चालू दैनिक 
(समायोजित ) स्थिति 
(७25) स्थिति | (208) 






































तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस (समायोजित) के अनुसार, 
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत नीची थीं । ये पुरुष-वर्ग में 0 64 व महिला-वर्ग में 
0 % थीं | शहरी क्षेत्रों में ये पुस्ष-वर्ग में अधिक 2.,6% तथा महिला-वर्ष में 2 % ही थीं। 

दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी को सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों में पुरष-वर्ग के 
लिए 47% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में | 9% रही । ये 
सभी दरें चालू दैनिक स्थिति (205) के अनुसार राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में 
बेरोजगारी कौ स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है?- 






4999-2000 में रोजगार- 

प्राप्त व्यक्ति ( करोड़ ) 

] ग़जस्थान 4.99 

2 भारत 33.67 
इस प्रकार राजस्थान मे 7999-2000 में रोजगार-प्राप्त लोगों की संख्या लगभग 2 

करोड़ (205 के अनुसार) आँकी गई है, तथा बेरोजगारी की दर श्रम-शक्ति का 3.% थी। 


बेरोजगारों के आँकड़ों का दूसरा खतोत रोजगार-विनिमयालय (छग्रए09एश0॥-०४- 
श्ा2०७) होते हैं । उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुसार, बेरोजगारों की संख्या राजस्थान 








बेरोजगारी-अनुपात | बेरोजगारी-अनुपात 
4999-2000 




























॥.. छाए०ज्ाष्टा! गछ0 (कटाप्रहञी०जट। ॥0 ॥43 4999-2000, ॥455 55% ०घय७ (77५ ॥999-200९ 
2000), एलः०7 ० 458, 8829, 200। (एथा ॥) 79 39-742 

2. $थ्ल॑ंभे ठ79% पक्का ० शिप्फातज़ादां एतासअंग्राड जाणना॥, 00, 70 !९७ एश४ां, 
399, 2002, 9-35, [498९ 9, (टस्‍शाफाओ : 5.9. (फ्ृागे- 
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में 992 में 9 06 लाख तथा ॥994 में 85 लाख आंको गई है ॥ लेकिन ये आंकड़े 
बेरोजगारी कौ सही स्थिति को सूचित नहों करते, क्योंकि (१) सभी बेरोजगार व्यक्ति इन 
विनिमयालयों में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, (2) जिनको काम मिल जाता है वे अपना 
नाम उनके रजिस्टरों से नहीं कराते तथा (3) कई लोग बेहतर काम की तलाश में भी अपना 
माम इसमें रजिस्टर करा लेते हैं, हालांकि वे रोजगार प्राप्त होते हैं । इसलिए बेरोजगारी के 
अध्ययन में आजकल एन.एस:एस. के आँकड़ों का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है। 
लेकिन यहाँ भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए, क्योंकि ये आँकड़े ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते हैं । स्मरण रहे कि हमने 
ऊपर 987-88 के लिए सामान्य स्टेटस ( समायोजित ) के आधार पर बेग्रेजगारों कौ 
संख्या दी है । यह वर्ष भर की बेरोजगारी यश दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती 
है। नियोजन में नोतिं-निर्धारण की दृष्टि से दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारों की 
संख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है । 

राजस्थान में अल्परोजगार ( एआएशचधाफ!0फश्राला। ए७७|१५धघा)--खुली 
बेरोजगारी के बजाय राजस्थान में भी अल्परोजगार या अर्द्धरोजगार की स्थिति ज्यादा देखने 
को मिलती है । मौसमी बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है । राज्य में कृषि के वर्षा पर आश्रित 
होने के कारण एक फसल की खेती ज्यादा पाई जाती है । आज भी लगभग 3/4 कृषिगत क्षेत्र 
असिंचित पाया जाता है । खरीफ की फसल के बाद लोगों के पास काम बहुत कम रह जाता 
है । इसलिए वे अतिरिक्त काम (४00/७ण४। ७०/७ को तलाश में रहते हैं । खरीफ व रबी 
दोनों फसलों के लिए जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है | 
इसी प्रकार ग्रामीण दसस्‍्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी आमदनी 
कम पाई जातो है । कई लोग जो काम करते हैं उसकी जगह दूसरा काम तलाश करते रहते 
हैं, अर्थात्‌ वे वैकल्पिक काम (७॥९8॥५९ ७४०४0 करना चाहते हैं । 

एन.एस.एस. के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में अतिरिक्त काम चाहने वालों का 
अनुपात 993-94 में निम्न प्रकार रहा था?-- 

( प्रतिशत में ) 











ग्रामीण 
शहरी [| _:?४£ | झ्ड | _? | ० 
इस प्रकार 993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 6.2% पुरुष अतिरिक्त काम करने के लिए 


तैयार थे, तथा 3,6% महिलाएँ भी अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थों । इससे राज्य में 
अल्परोजगार को गम्भीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । सूखे व अकाल के वर्षों 
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में स्थिति और बिगड़ जाती है और लोगों को राहत कार्यों के माध्यम से सहायता पहुँचानी 
आवश्यक हो जाती है । 

जैसाकि पहले बतलाया गया है दसवों योजना में प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के 
अवसर प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित स्पेशल-ग्रुप ( अध्यक्ष : डॉ. एसपी. 
गुप्ता) ने अपनी मई 2002 की रिपोर्ट में चालू दैनिक स्थिति [एफाप्टा८ 0आ5 
&0७७५ (८08)] के आथार घर राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात ( बेरोजगार 
व्यक्ति श्रम-शक्ति के अनुपात के रूप में ) 993-94 में .3]% तथा 999-2000 
में 3.3% रहा है। ( समस्त भारत के लिए क्रमशः: लगभग 6% व 7.32%) । इस 
प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात 999-2000 में 993-94 की तुलना में 
बढ़ा है । 999-2000 में यह केरल में 2%, पश्चिम बंगाल में 5% व तमिलनाडु में 
.8% पाया गया है । अतः 999-2000 में राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात इन राज्यों 
कौ तुलना में काफो कम रहा है ! 


990 के दशक में कितने लोगों के लिए रोजगार की व्यदस्था करनी होगी ? 

जयपुर स्थित विकास-अध्ययन-संस्थान (05) के पूर्व निदेशक प्रो. विजय शंकर व्यास 
की अध्यक्षता में “राजस्थान में बेरेजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुपान"" 
पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 99] की अंतिम रिपोर्ट (68 32707 में बतलाया 
था कि 990 के आरम्भ में राज्य में बेरोजगारों की बकाया संख्या 4.83 लाख थी, 
तथा 5-59 वर्ष की आयु में श्रम-शक्ति 990-95 में 20.5 लाख तथा 995- 
2000 के बीच 23.3 लाख और बढ़ेगी । इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के 
लिए 990 के दशक में कुल लगभग 49 लाख व्यक्तियों के लिए नये रोजगार की 
व्यवस्था करनी होगी ।। समिति के मतानुसार इसके लिए राज्य में कुल रोजगार में वार्षिक 
वृद्धि-दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी, ताकि वर्ष 2000 त्तक राज्य में पूर्ण रोजगार की 
स्थिति प्राप्त की जा सके | समिति के अनुसार, अस्सी के दशक में राज्य में रोजगार में वार्षिक 
वृद्धि-दर 2 ।% रही थी। 

राज्य में रोजगार-सृजन के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव2 

राजस्थान में रोजगार नीति को ठोस आघार प्रदात करने के लिए यह आवश्यक है 
कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएँ। 

व्यास समिति ने विभिन आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार- संवर्द्धन के लिए निम्न 
सुझाव दिए हैं-. 

() कृषि-.समिति के मतानुसार राजस्थान में इन्दिया गाँधी नहर परियोजना (चरण 
॥) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 0.0 लाख हैक्टेयर है, जिसमें से सातवीं योजना के अन्त 
तक केवल । लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही कृष्टि के अन्तर्गत लाया जा सका है । ठीन लाख 





3. एक्कुजा ए॑ फट ॥३२७०) एणाएगएएब न साफ़ग्शान्था,, एस्स्थाफंक 99, 9 32 
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हैक्टेयर क्षेत्र के ।995 तक तथा अगले चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र के वर्ष 2000 तक कृषि में 
आने की आशा की जा सकती है । इस प्रकार कुल सात लाख हैक्टेयर क्षेत्र के कृषि के 
अन्तर्गत आने की सम्भावना है ! यदि एक मुरब्बे, अर्थात्‌ 6 हैक्टेयर, में काश्त करने पर वर्ष 
में दो व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र में 2 लाख व्यक्तियों के लिए काम 
सृजित किया जा सकता है । इसके लिए खेतिहर परिवारों को बसाने, उन्हें प्रशिक्षण देने, 
औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था को विकसित करने कौ आवश्यकता होगी । 

सिंचित क्षेत्रों में बहुफसल कार्यक्रम (7006 ल0ण एण्ग्राआग८) अपनाकर एक 
लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है | इसके अलाबा फल, सब्जी व 
'फूल जैसे ऊँचे मूल्य वाली फसलें उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है । 
इससे 5-6 लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता है । 

(2) पशु-पालन द्वारा वानिकी व मछली उद्योग--इनके द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष 
रोजगार उत्पन्न होने के काफी आसार हैं | वर्ष 2000 तक राज्य में पशुओं की संख्या 6.8 
करोड़ होने की आशा है । इसके लिए चारे का उत्पादन बढ़ाना होगा । राज्य में दूध का 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । कुछ प्रशीतक संयंत्र और लगाए जा सकते हैं । राज्य में ऊन- 
उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ हैं । अजमेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, 
पाली व सीकर जिलों में इसके विकास की सम्भावनाएँ हें । राज्य में गलीचा-उद्योग में 
रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है । 

व्यर्थ भूमि पर वनों का विकास करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है । इस 
सम्बन्ध में लगभग । लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है । 

राज्य के कुछ जिलों जैसे कोटा, सवाई माघोपुर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, श्रीगंगानगर, 
जयपुर, टोंक, डूँगरपुर, पाली, भीलवाड़ा तथा चम्बल, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना व माही 
सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में मछली उत्पादन बढ़ाकर रोजंगार बढ़ाना सम्भव हो सकता है । 

(3) खनन--राज्य में खनिज-सम्पदा के विकास की सम्भावना है । जैसलमेर में 
स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं । बाड़मेर, बीकानेर व नागौर जिलो में लिग्नाइट 
कोयले के भंडारों का विदोहन किया जाना है । ग़ज्य में उर्वरक उद्योग के विकाप्त के 
अवसर विद्यमान हैं । क्रूड तेल व गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है । आगामी दस वर्षो 
में खबन-क्रिया में 50 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त ग्रेजगार के अवसर उत्पन्न करने 
की सम्भावना प्रतीत होती है । 

(4) उद्योग-.-राज्य में अभी तक विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ 
है । फैड्ट्री क्षेत्र व गैर-फैक्ट्री क्षेत्र में उत्पादन को नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढ़ाया 
जा सकता है । राज्य में इलेक्ट्रोनिक, इंजीनियरिंग, रसायन, कृषि-आधारित उद्योगों आदि के 
विकास के अवसर बिछणाल हैं । दस्तक , हपकरणा, एल ज आपूषण (जेप्स च ज्यू्री) 

आदि का विकास किया जा सकता है । गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, तिलहन, गन्ना, लाल मिर्च 
व मसालों आदि के आधार पर एग्नो-प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की ज' सकतो हैं । सूजी, 
मैदा, बिस्कुट, पापड़, भुजिया, आदि पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं । एग्रो-प्रोसेसिंग 
इकाइयों में [990-2000 की अवधि में 6 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देना 
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सम्भव हो सकता है । राज्य में टाइनी उद्योगों, दस्तकारियों व कारीगरी के कामों में प्रयत्न 
करने से दस वर्षों में 3.5 से 5 लाख व्यक्तियों को खपा सकना सम्भव हो सकता है । 

इनके अलावा उदयपुर, बाँसवाड़ा, पालो व सिरोही जिलों में नाना प्रकार के उद्योगों 
के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं क्योंकि वहाँ आधार-ढाँचा (78500०७६) सुदृढ़ 
होने से कई प्रकार के स्वतन्त्र किस्म के उद्योग (00-005६ उग00507 ९5), जो 
'कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता है 
एवं जिनकी बिक्री की व्यवस्था राज्य के बाहर भी की जा सकती है । 

($) पर्यटन--राज्य में वर्ष 2000 तक देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी । 
पर्यटन के बिकास के लिए होटलों, मोटलों (7१०.७।५) व अन्य आधारभूत सुविधाओं का 
पर्याप्त विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं । 

५6) निर्माण-कार्य--सिंचाई, सड़क निर्माण व भवन-निर्माण में काफी श्रमिकों को 
खपाया जा सकता है । इस क्षेत्र में 58 लाख व्यक्तियों के लिए काम के मये अवसर जुटा 
पाना कठिन नहीं होगा। 

(7) व्यापार, परिवहन व सेवाएँ--अन्य क्षेत्रों में विक्रास से व्यापार, परिवहन आदि 
क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर खुलते हैं । कृषिगत उत्पादन, खनन उत्पादन, औद्योगिक 
उत्पादन, आदि के बढ़ने से व्यापार व परिवहन के क्षेत्रों में विकास के नये अवसर खुलते हैं । 
सन्‌ 2000 तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं-- 

अतिरिक्त रोजगार के अवसर ( सोमाएँ ) (६902९) ( लाख व्यक्तियों में ) 
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उद्योग 
पर्यटन 
निर्माण (००॥59॥000॥) 
व्यापार, परिवहन व सेवाएँ 
कुल 
स्िति के मतानुसार आगामी दशक में संगठित क्षेत्र में 5 से 7 लाख रिक्त 

स्थान मृत्यु व अवकाश प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्त होंगे । अत: यदि पूरा प्रयास करके 
44 लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार 
'की स्थिति आ सकती है । यदि केवल 35 लाख व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जा 
सका सीमा) ठो वर्ष 2000 में बेरोजगारों की संख्या 7 से 9 लाख तक पाई जा 
सकती है । 

इस प्रकार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में वित्रियोग बढ़ाकर तथा श्रम-गहन विधियों का 
प्रयोग करके रोजगार-संवर्द्धन का प्रयास किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया को देखरेख व 
संचालन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक रोजगार-परिषद्‌ (&#090,गढा॥ ८०णाल)) का 
गठन किया जाना चाहिए । व्यास-समिति ने इसकी स्थापना पर काफी जोर दिया है । 

अन्य सुझाव--रोजगार-संवरद्धंत के वर्तमान कार्यक्रमों जैसे एकोकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है), 
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न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनबाति 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अशवली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, डांग 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावतों क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुनरीक्षण करके उनको 
अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है । इन पर की जाने वाली धनराशि के व्यय से 
सर्वांधिक लाभ प्राप्त किया जाता चाहिए । इनमें परस्पर समन्वय व पूरा तालमेल स्थापित 
क्रिया जाना चाहिए । स्थ्रयं नियोजन का स्वरूप इस प्रकार का बनाता चाहिए ताकि उसी में 
से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम के अवसर उत्पन्न हो सकें | तब आगे चलकर 
रोजगार के विशेष कार्यक्रमों पर निर्भरता भी कम की जा सकेगी । 

सच पूछा जाए तो रोजगार का एक ही व्यापक राज्यव्यापी (६(४॥०-७/०१८) कार्यक्रम 
संचालित क्रिया जाना चाहिए जो बेरोजगारों के लिए ' एक सुरक्षा-जाल' (इन्नथए- 
7९) का काम करे और बेरेजगार लोग उससे आवश्यकतानुसार लाभ उठा सकें । 
इसके लिए राजस्थान में भो महाराष्ट्र के नमूने पर रोजगार-गारंटी-कार्यक्रमों (265) 
की चालू किया जाना चाहिए । रोजगार-संवर्द्धन के विभिन्‍न प्रचलित कार्यक्रमों की 
समीक्षा करके उनको अधिक युक्तिसंगत्त व अधिक लाभकारी बनाने की आवश्यकता 
है। उनसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन (कव्यरांठ ण॑ ०ण्गागराएगांए/ ७७७०७) ज्यादा 
से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए । 

राजस्थान में अस्सी के दशक में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (५500) में 6.5% 
सालाना की वृद्धि हुई और रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.% रही । अब नब्बे के दशक में 
राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि-दर 55% वार्षिक अनुमात्रित है, तथा रोजगार में 
वृद्धि-दर 2,5% वार्षिक रखो गईं है ॥ इस प्रकार नब्बे के दशक में घरेलू उत्पत्ति में 
अपेक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार की अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। 
इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक सहारा लेना होगा । अत: राज्य के समक्ष रोजगार- 
संवर्द्धन की एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है । आशा है राजस्थान इस दिशा में सफलता प्राम करके 
अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण पेश कर पाएगा । रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि, पशु- 
पालन, वानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, पर्यटन, 
परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास 
करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्थात पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा । नियोजन का 
स्वरूप बदलना होगा ताकि विकेन्द्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख, गरीबोन्मुख व लोगों कौ 
आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन 
किए जा सकें । अत: 'रोजगारोन्मुख नियोजन! (लाए्/0,/था-णाल॥८व एशागाह) को 
सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 

995-96 की वार्षिक योजना में ग्रामोण विकास पर 250.4 करोड़ रु. तथा विशेष 
क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 7.5 करौड़ रु, के व्यय का प्रावधान किया गया था । नई सार्वजनिक 





॥. इस प्रकार राजस्थान में रोजगार-लोच (लफु/0,४०७०-न०८८ए) अस्सी के दश्षक में 2 ॥/6.5 5 032 से 
बढ़ा कर भब्बे के दशक में 2 5/5.5 5 045 करते का प्रयास किया शया है, जिसके लिए श्रम-गहन 
विधियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना आवश्यक मात्रा गया है । इसके लिए लघु व ग्रामीण उद्योगों 
के विकास को प्राथमिकता देनी जरूरी मानी गई है । 
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वितरण प्रणाली (९४णाए20 एच्कार छज्ञाफैणाणा 5५हढग) के अन्तर्गत 422 विकास 
खण्डों में निर्धनतम ग्रामीण परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार वर्ष में ॥00 दिन का 
+' आश्वस्त किस्म का रोजगार” (७५६७४८७ ८ग्राए/०,॥०॥) उत्पन्न करने का काम 2 
अक्टूबर 993 से हाथ में लिया गया जिसमें प्रति परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों को इस 
प्रकार का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था । साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी 
परिसम्पत्तियों का सृजन भी किया जाना चाहिए । यह जवाहर रोजगार योजना के नमूने पर 
केन्द्र-चालित योजना है । 
राजस्थान की दसवों पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में बेरोजगारी की 
समस्या का आकार व रोजगार-नीति! 

अनुमान लगाया गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 237 लाख व्यक्ति 
बेरोजगार थे । इसे बेरोजगारी की बकाया (53060०९ ण॑ ७एथाए।०/॥०॥) कहते हैं । 5 वर्ष 
व अधिक की आयु में श्रम-शक्ति में बढ़ोतरी का अनुमान, 2002-2007 की अवधि के 
लिए 26 लाख व्यक्ति लगाया गया है । इस प्रकार दसवीं योजना में कुल अतिरिक्त श्रम-शक्ति 
जिसको रोजगार उपलब्ध करना होगा, वह 28 37 लाख व्यक्ति होगी । इन सबके लिए 
योजनावधि में रोजगार व आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने आवश्यक हैं । 

राज्य सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए निम्न रणनीति अपनाने का निश्चय किया 


(४) श्रम-शहन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आघार पर लेना, (४) जवाहर रोजगार 
योजना (3772४), रोजगार आश्वस्त स्कीम (885) आदि स्पेशल मजदूरी रोजगार- 
कार्यक्रमों पर अधिक बल देकर लागू करना, (४) अपना गाँव अपना काम तथा 32 
जिले 32 काम जैसे कार्यक्रमों में जन-भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास पर बल 
देना, 69) शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, आदि के 
माध्यम से रोजगार बढ़ाना, (४) ग्रामीण क्षेत्रों में गोपाल, सरस्वती, स्वास्थ्य कर्मी, आदि 
कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करना ताकि स्थानीय युवाओं को आवश्यक 
प्रशिक्षण देकर समाज के लिए उपयोगी सेवाओं में लगाया जा सके, (४) तकनीकी सेवाओं 
सहित औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार करके व्यवसायीकरण (४6८ब्रपिगा- 
४॥59#0ा) की प्रक्रिया पर बल देना, (:४/) ट्राइसम व शिक्षित बेरोजगार युवाओं के 
लिए स्वरेजगार स्कोम (5पटा70५) के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, तथा 
(५४४) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करके साथ में ग्रामीण आवास 
कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देना । 

विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों के लिए विनियोग-रोजगार के नॉर्म लगाने पर अनुमान लगाया 
गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-2007 में 38.85 लाख व्यक्तियों को 





] एमी वच्ता। |पर्ट एम शक्षा 2002-2007, एण ॥ 608, एक्कक्माड़ एरफकागदा। 2त्री2 
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अतिरिक्त काम देना सम्भव हो सकेगा । राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर कृषि, 
पशु-पालन, वन, मछली-पालन, वेयरहाउसिंग, बिक्री, ग्रामीण व लघु उद्योग, सिंचाई, 
कर्मांड क्षेत्र-विकास, खनन, ग्रामीण सड़कों, सामाजिक सेवाओ--शिक्षा, चिकित्सा व 
स्वास्थ्य, भवन-निर्माण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत हैं, जिनका पर्याप्त मात्रा 
में उपयोग किया जाना चाहिए | 
आर्थिक उदारौकरण के दौर में राज्य सरकार भी रोजगार बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर 
रही है | 995-96 में राज्य में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों में एक लाख व्यक्तियों को 
अतिरिक्त रोजगार देने का कार्यक्रम बनाया गया था । तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने 
8995-96 के बजट-भाषण में कहा था कि सरकार निर्धनद्ा-उन्मूलन (अथवा निर्धनता- 
निवारण) तथा रोजगार-संवर्धन के लिए कृतसंकल्प है और आर्थिक सुथारों के मानवीय 
स्वरूप पर अधिक बल देना चाहती है । अतः 4995-96 में मरु विकास कार्यक्रम, 
सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गाँव अपना 
'काम योजना, सहभागी नगर विकास योजना, नेहरू रोजगार योजना, निर्बन्य-राशि- 
चोजना, (एतांश्ते।णाव 5९8९०९), जल-ग्रहण-विकास परियोजनाओं तथा योजना 
में सिंचाई व सड़क निर्माण हेतु, प्रावधानों को मिलाकर कुल 458 करोड़ रु. व्यय 
करके 45 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सूजित करने का लक्ष्य रखा गया था | यह 
राशि पिछले वर्ष इन कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि से 365 करोड़ रु. अधिक थी । वर्ष 
996-97 में ग्रामीण विकास कार्यो मर लगभग 775 करोड़ रु के व्यय का प्रावधान किया 
गया ॥ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित 
किया गया । इससे करीब ।॥ करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सूजित करने का अनुमान 
लगाया गया । तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 4996-97 के बजट-भाषण में घोषणा की थी कि 
जो उद्यमकर्ता राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिए विभिन्‍न सुविधाएँ लेते हैं उनके लिए 
यह आवश्यक होगा कि वे अकुशल श्रमिकों का 70% तथा कुल श्रमिकों का कम से 
'कम 50% तक नियोजन स्थानीय श्रमिकों में से ही करें । यह आशा की गई थी कि 
सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे 
और उस सीमा तक बेरोजगारी की समस्या का हल निकल पाएगा। 
997-98 के बजट में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजता, 

30 जिला 30 काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना ( जो विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में 
विकास्न-कार्यों पर व्यय की जाती है), अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण 
विकास केन्द्र ओोजता आदि रोजगार-परक योजनाओं के माध्यम से गाँवों के 

आधार-भूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया गया । सरकार ने पक्के कार्यों के 

निर्माण के लिए भविष्य में सामग्री एवं श्रम का 50 : 50 अनुपात रखना स्वीकार 

फकिया। 
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वर्ष 999-2000 के बजट में वित्त मंत्री ने विधानसभा के सदस्यों ह्वारा स्वयं के स्तर 
पर विभिन्न विकास कार्य कराने हेतु प्रति सदस्य 0 लाख रुपये के वर्तमान प्रावधान को 
बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा को, जिसके लिए आगामी वर्ष में कुल 40 करोड़ 
रु की धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया । 999-2000 के बजट में कृषि, उद्योग, 
बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, आदि क्षेत्रों में व्यय की राशि के बढ़ाए जाते से 
रोजगार के अधिक अवसर खुलने की आशा लगाई गई । गज्य सरकार ने सेवामुक्ति 
(शप्रश्गाथा0 की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 चर्ष कर दी ताकि राजकीय सेवा में 
नये लोगों की भर्ती के अवसर उत्पन्न किए जा सकें । 


वर्ष 2000-200। के बजट में पुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्मत निर्मित 
करवाई जाने वाली छोटी दुकानों व स्टॉलों या गुमदटियों ( कियोस्क ) में से 70% 
दुकानें निःशुल्क या कमजोर व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आरक्षण 
(६0$९7५श्रापंगा) किया गया था । यह निर्णय लिया गया था कि कमजोर व्यक्तियों 
को उक्त गुमठियाँ या कियोस्कें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाएँगी और इनकी 
कौमत राज्य सरकार वहन करेगी । इस योजना के तहत चार वर्षो में चार लाख 
'कियोस्क का निर्माण करने का कार्यक्रम रखा गया था । प्रथम चरण में नगरीय 
निकायों द्वारा दिसम्बर 2000 तक लगभग 6 हजार कियोस्कों का निर्माण हो चुका 
था तथा 033 निर्माणाधीन थे । 2000-2004 में 25 हजार कियोस्क के निर्माण का 
लक्ष्य रखा गया था ॥ 
2004-05 के बजट में रोजगार-संवर्धन के कार्यक्रम:--२ 

सरकार कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन, सहकारिता, पर्यटन, खनिज एवं उद्योग जैसे 
22 क्षेत्रों का समन्वित विकास करके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन 

ग्री। 

बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जबंजाति तथा 
'उदग्रपुर जिले के कोटड़ा एवं झाडोल क्षेत्र में निवास करने वाली कथौड़ी जनजाति 
के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 700 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया 
जाएगा । 

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को जो प्राथमिक शिक्षा तक योग्यता रखते 
हैं, उनको राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा 
संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत अपना घंघा लगाने हेतु अथवा उद्यम स्थापित करने 
के लिए ऋण पर ब्याज में 5% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा ।इस 'स्वावलंबन 
योजना” के तहत 5 हजार अनसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुँचाया जायगा ।बन- 
विकास कार्यों पर वर्ष में 30 हजार श्रमिक प्रति दिन काम पा सकेंगे । संपूर्ण ग्रामीण 
रोजगार योजना के तहत रोजगार का सृजन होगा । 

।_. पहल और परिणाम दिसम्बर 2000, राजस्थान सरकार, पृ 49 
2. परिवर्तित बजट 2004-05, बजट-भाषण, ॥2 जुलाई, 2004, विभिन्‍न पृष्ठों पर उपलब्ध 
जानकारी के आधार पर । 
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जिला-गरीबी-उन्मूलव-परियोजना पर 2004-05 में 200 करोड़ रु. व्यय करे 
का प्रावधान है । इस वर्ष खनिज एवं खनन आधारित उद्योगों में 40 हजार व्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष रोजगार और १ लाख व्यक्तियों को पोक्ष रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है । इसके 
अलावा पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिक उद्योग, सड़क-चिकास आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये 
अवसर सूृजित होंगे १ 

वर्तमान सरकार को उपर्युक्त कार्यक्रमों को समन्वित रूप देकेर विभिन क्षेत्रों के लिए 
आर्थिक क्रियाओं के अनुसार, निवेश की मात्रा निर्धारित करके, निवेशकर्ता के सम्बन्ध में 
निर्णय करके, उत्पादन के पैमाने को तय करके, माँग को स्थिति को स्पष्ट करके एवं अन्य 
सम्बद्ध फैसले करके एक व्यापक रोजगार कार्यक्रम आगामी 5 वर्ष के लिए घोषित करके उस 
पर कड़ाई से अमल करना चाहिए ताकि राज्य में दक्ष, अर्द्ध दक्ष व अदक्ष, ग्रामीण व शहरी, 
'पुरुष व महिला, शिक्षित व अशिक्षित सभी प्रकार के बेरोजगार लोगों को लाभप्रद रोजगार 
(इकषार्णण ९79।0/००)) उपलब्ध हो सके ! 

आशा है कि राज्य सरकार के विभिन प्रयासों से राजस्थान में रोजगार के अवसरों को 
बढ़ाने में वांछित सफलता मिल पाएगी । भावी पंचवर्षोय व वार्षिक योजनाओं में रेजगार- 
संवर्धन के कार्यक्रमों पर अधिक स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


। राजस्थान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है-- 
(अ) राज्य का अल्प-विकास 
(ब) बड़े उद्योगो के विकास पर अधिक जोर 


(स) ग्रामीण उद्योगों का हास (८) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (आओ) 
2. राज्य में सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं-- 

(अ) कृषिगत क्षेत्र में (ब) पशु-पालन में 

(स) खनन-उच्चोग में 

(द) ग्रामीण विकास के विभिन क्षेत्रों में (द) 


3. राज्य में रोजगार बढ़ाने के वर्तमान में प्रचलित चार कार्यक्रमों के नाम लिखिए-- 
उत्तर : (0 स्वर्ण जयन्दो ग्राम स्वरोजगार योजना (६05५), 
(४) अपना गाँव अपना काम (४0558), 
(7४) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 00$५), 
(५) 32 जिले 32 काम (87886) । 
अन्य प्रश्न 
4. राजस्थान में बेरेजगारी की समस्या का स्वरूप व आकार क्या है ? विवेचन कौजिए। 
2. राज्य कौ एकौकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने बैरोजगारी 
को दूर करने में कहाँ ठक योगदान दिया है ? समझकर लिखिए ! 
3. राजस्थान में नये गेजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा प्रतीव होते हैं ? 
स्पष्ट कीजिए । 
4. राजस्थान में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, कारणों व सरकारी नीति का विवेचन 
कीजिए । क्या राज्य में आगामी दशक में पूर्ण रोजगार को स्थिति उत्पन्न करती 
सम्भव हो सकेगा ? 





राजस्थान में पंचायती राज व ग्रामीण विकास 
(एच्रालावश््थ्प पघ्छ्लु गा पिपायां 00४6॥0 छञााशा 
॥॥ भिश्वंव5ञाव्ा) 





पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज-व्यवस्था के महत्त्व को 
सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया है । पंचायती राज की आवश्यकता इसलिए 
महसूस की गई कि इसके द्वारा ग्रामोण विफास व आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा 
सकता है और प्रशासनिक तंत्र को जन-भावनाओं के अनुसार “संवेदनशील ', “पारदर्शी ' व 
"जबावदेही ' बनाया जा सकता हे । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास के कार्यक्रम 
बनाने, स्थानीय साधनों को जुटाने एवं विकास में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने में 
पंचायती राज संस्थाओं की अहम्‌ भूमिका होती है । कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय 
सड़कों, पानी-बिजली, आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्ध में ये संस्थाएँ कारगर 
सिद्ध हो सकती हैं | बलवंत राय मेहता समिति ने 957 में पंचायती राज संस्थाओं पर 
अपनी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । भारत में 959 से पंचायती राज्य को अपनाया जाने 
लगा था ओर राजस्थान देश का प्रथम व अग्रणी राज्य बना जिसने 2 अक्टूबर, 959 को 
नागौर में इस व्यवस्था को अपनाया था । वहाँ पंचायती राज के उद्घाटन के समय तत्कालौन 
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे “नए भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
ऐतिहासिक कदम' घोषित किया था । ऐसा माना जाता है कि शुरू के दस वर्षों तक तो इस 
व्यवस्था ने ठोक से काम किया, लेकिन बाद में ऐसा प्रतोत होने लगा कि ये संस्थाएँ अपने 
मूलभूत उद्देश्यों से उत्तरोत्तर दूर होती जा रही हैं । इनकी प्रगति की रफ्तार भी घीमी रही 
है । लेकिन सभी क्षेत्रों में यह महसूस किया जाता रहा कि गाँवों में रोजगार, आमदनी व 
उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना व सुदृढ़ीकरण की नितान्त 
आवश्यकता है। 
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पंचायती राज-व्यवस्था का स्वरूप--लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कौ प्रक्रिया को 
तेज करने के लिए भारतीय संविधान का 75वाँ संशोधन 992 में पारित किया गया तथा इसे 
24 अप्रैल, 993 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया | इसके अनुसार पंचायती राज 
संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल पाया है । अब प्रत्येक राज्य-सरकार को इनको 
स्थापना करनी पड़ेगी । इसकी व्यवस्था के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायत, खण्ड (ब्लॉक) 
स्तर पर पंचायत समिति और जिला-स्तर पर जिला परिषद्‌ स्थापित करनी होगी । इन तोनों 
स्तरों पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से (0॥८८ ८।९८७०॥) चुनाव कराना होगा, अर्थात्‌ ग्राम 
पंचायत के सभी वार्ड-मेम्बर, अथवा ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों तथा सरपंचों का, पंचायत- 
समिति के सदस्यों का त्था जिला-परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से 
सीधा किया जाएगा । जनसंख्या के आधार पर वार्ड्स बनाए जाएँगे । प्रत्येक स्तर की पंचायत 
के सदस्यों का चुनाव उस निवचिन क्षेत्र का प्रत्येक मददाता अपना मत देकर करेगा । 

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, यह राज्य सरकारों पर 
छोड़ दिया गया था लेकिन पंचायत समिति व जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद का चुनाव चुने 
हुए सदस्य अपने में से ही करेंगे । कोई भी बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं 
लड़ सकेगा । राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जिसे सरपच कहते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष 
विधि से, तथा उप-सरपंच का चुनाव पंचों में से बहुमत के आधार पर (परोक्ष विधि से) 
किया जाता है । पंचायत समिति का अध्यक्ष 'प्रधान' व जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष 'प्रमुख' 
कहलाता है । पंचायत समिति के सदस्य अपने में से प्रधान व उप-प्रधान का चुनाव करते हैं। 
इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य अपने में से प्रमुख व उप-प्रमुख का चुनाव करते हैं ! 
यह “परोक्ष विधि' कहलाती है । 

सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और कार्य- 
काल समाप्त होने पर छह माह के भीतर चुनाव अनिवार्य रूप से कराना होगा । चुनाव 
कराने हेतु राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा । प्रत्येक राज्य के 
राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी जो राज्य सरकार की ओर से 
इन संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। 
प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा । यह पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 
लगाए जाने वाले करों के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें देगा । 

पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों के लिए महिलाओं को एक- 
तिहाई आरक्षण दिया गया है $ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 
भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। इससे इन संस्थाओं पर सम्पन वर्ग की 
प्रभाव कम हो जाएगा । यह एक क्रान्विकारी परिवर्तन है, लेकिन इसको सफल बनाने के 
लिए एक तरफ महिलाओं को साक्षर करना होगा, प्रधानों व प्रमुखों के लिए आवश्यक 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी और इन संस्थाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों का 
इन्तजाम भी करना होगा । कार्यों के विकेन्द्रीकण के साथ-साथ वित्तीय साधनों का भी 
विकेन्द्रीकरण जरूरी होगा + 
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प्रारम्भ में राजस्थान के नए पंचायती राज अधिनियम 994 के अनुसार 3॥ 
जिला-परिषदों में से छह के प्रमुख अनुसूचित जाति के निर्धारित किए गए थे । ये जिले इस 
प्रकार थे--बीकानैर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व सवाई माधोपुर । निम्न पाँच जिलों 
के प्रमुख अनुसूचित जनजाति के रखे गए--बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, दौसा, सिरोही व उदयपुर । 
अन्य पिछड़ी जाति के प्रमुख बाड़मेर, जालौर, टोंक, झुंझुनूं व धौलपुर के लिए आरक्षित 
किए गए । इसी तरह 237 पंचायत समितियों के प्रधानों के लिए भी आरक्षण किया गया 
था। 


संविधान के मए प्रावधानों के अनुसार एक “राज्य वित्त आयोग' गठित किया गया था 
जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णकुमार गोयल और सदस्य श्री चन्दनमल बैद एवं सेवानिवृत्त 
आई ए एस, अधिकारी देदेन्द्रसिंह शक्तावत तथा एक आई ए एस अधिकारी श्रीनिवासन 
आयोग के सदस्य-सचिव नियुक्त किए गए थे । आयोग को राज्य सरकार और पंचायती राज 
संस्थाओं व नगरपालिकाओं के बीच ऐसे करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों की विशुद्ध 
आय का वितरण सुझाने के लिए कहा गया था जो संविघान के अनुसार उनके बीच 
विभाजित किए जा सकते हैं । साथ में इसे यह भी सुझावा था कि इस राशि को स्थानीय 
संस्थाओं में किस फार्मूले के अनुसार आवंटित किया जाए । इसे शज्य कौ संचित निधि 
(००॥४०॥०७०० ७॥0) में से सहायता-अनुदान की राशि की सिफारिश करने के लिए भी 
कहा गया था । आयोग का कार्यक्षेत्र इन संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों व 
'फौस, आदि के बारे में सुझाव देना भो था । इस प्रकार इसे स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय 
'स्थिति में सुधार के आवश्यक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया था । राज्य के प्रथम वित्त 
आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी जिसकी सिफारिशों पर आगे 
चलकर प्रकाश डाला जाएगा। 

उपर्युक्त बिवरण से स्पष्ट होता है कि गाँवों के आर्थिक विकास के लिए त्रिस्तरीय 
संस्थाओं--.ग्राम-पंचायत, पंचायत-समिति व जिला-परिषदों को स्थापना व सफल संचालन 
की निठान्त आवश्यकता है, तभो चहुँमुखी ग्रामीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती 
है । सच्चे लोकतन्त्र को स्थापना के लिए स्थानीय संस्थाओं की विकास-कार्यों में भागीदारी 
आवश्यक मानी गई है । पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास-परियोजनाओं के 
चयन व संचालन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कौ जाती है और विभिन्‍न कार्यक्रमों को 
देख-रेख व नियन्त्रण में काफ़ी मदद मिलती है । हालाँकि पंचायतों राज संस्थाओं के 
वास्तविक सुदृढ़ीकरण की तरफ सरकार का ध्यान पिछले कुछ वर्षों में ही गया है, फिर 
भी गाँवों में पंचायतो राज संस्थाओं के सम्बन्ध में संविधान के 73वें संशोधन व नगरों 
में नगरपालिकाओं के लिए 74वें संशोधन से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 
आर्थिक विकेन्द्रीकरण ब आर्थिक उदारीकरण के मिलन की दिशा में यह एक अनूठा 
प्रयास है, जिसे जनस॒हयोग व जन-भागीदारी से सफल बनाया जाना चाहिए । 
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राजस्थान में ग्रामीण विकास के विभिन्‍त्र कार्यक्रम! 


ग्रामीण विकाप्त-कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, आय का 
अधिक समान वितरण करना, गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी का विनियोजन 
बढ़ाना है । हम पहले राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अध्याय में ग्रामोण 
विकास से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं । वहाँ सूखा- 
संभाव्य-क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र-विकास कार्यक्रम, 
अरावली विकास कार्यक्रम, डाँग क्षेत्र-विकास कार्यक्रम, मेवात विकास कार्यक्रम, व्यर्थ 
भूमि विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तथा एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम आदि की चर्चा की गई थी । यहाँ अन्य कार्यक्रमों का भी परिचय दिया जाएगा 
और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका व योगदान को 
अधिक सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी सुझाव भो दिए जाएँगे । पूर्व में वर्णित कार्यक्रमों के 
विस्तृत विवेचन के लिए सम्बन्धित अध्याय का उपयोग किया जाना चाहिए । यहाँ उनकी 
प्रमुख बातों पर ही पुनः ध्यान केन्द्रित किया गया है । 

(0) एकीकृत अथवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (॥207)--जैसा कि 
पहले बतलाया जा चुका है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर 
उत्पन करके निर्धन व्यक्तियों का आमदनी को बढ़ाना है ताकि वे गरीबी को रेखा से ऊपर 
आ सकें । इससे लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गैर-कृषिगत मजदूऐों, 
ग्रामीण कारीगरों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ पहुँचेगा । इनमें 
से भी बंधुआ मजदूरों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों व साधनहीन कृषकों को अधिक 
चरौयता दी जाएगी ताकि वे विभिन्‍्तर किस्म कौ आर्थिक क्रियाओं में लग कर निर्धनता की 
रेखा को पार कर सकें । 

वर्ष 996-97 में प्रति परिवार विनियोग को राशि पहले के 8,700 रु से बढ़ाकर 
20,000 रु कर दी गईं । 4998 99 में दिसम्बर 998 तक 3,842 परिवारों को 23 59 
करोड़ रु, की सब्सिडी व 75 63 करोड़ रु. का कर्ज देकर लाभान्वित किया गया । पिछले 
वर्षों में प्रति वर्ष लगभग एक लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाता रहा 
है ।। अप्रैल 999 से यह कार्यक्रम ट्राइसम, द्वाकरा, सीट्रा, जी के .वाई. तथा एम.डबलू.एस. 
के साथ स्वर्णजयंती- ग्राम-स्वरौज़गार-योजेना (5559) में मिला दिया गया हैं ताकि 
गाँवों में गरौबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को गरीबी की रेखा से ऊपर 
लाया जा सके । उन्हें रोजगार दिया जा सके और उनकी आमदनी बढ़ायी जा सके । 

ट्राइसम कार्यक्रम ( ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण ) यह 
वएए7 का ही एक भाग है जिसे भारत सरकार द्वारा 75 अगस्त, 979 से प्रारम्भ 
किया गया था । इसक्रे अन्तर्गत 0 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 
4995-96 में 4 करोड़ रु. के व्यय का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें केन्द्र व राज्य 


].. 8८णाण्रा० ऐेट्श८७ 2003-2004, 6077 ए 84-90 व्रधा राज्य के मुख्यमंत्री का 
परिवर्तित बजट-भाषण 2004-05, ॥2 जुलाई, 2004, पृ. 44-46 
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सरकार का आधा-आधा अंश रखा गया था । 995-96 में उद्योगों में प्रशिक्षण देने हेतु 
20 संस्थान स्थापित करने का कार्यक्रम था। आगामी कुछ वर्षों में ये सभी पंचायत-समितियों 
में खोल दिए जाएँगे ताकि युवावर्ग को मजदूरी-रोजगार व स्वरोजगार के अधिक अवसर 
मिल सकें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु-पालन क्षेत्र में 'गोपाल' को प्रशिक्षित किया जाएगा 
तथा बागवानी व दुग्ध-व्यवसाय के विकास के लिए संस्थागत प्रतास किया जाएगा । 4998 
99 में 0.500 युवा वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम रखा गया है । 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास (द्वाकरा) (0०ए८एुश़ाशा। ण॑ 
१एछआाला क्षात (धताद। ॥ एिपाा। #००५) (09८२%)---यह एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम की उप-योजना (50७-$(#८॥८) के रूप में वर्ष 984 में चलाईं गई थी । 
इसके अन्तर्गत गरीबी को रेखा से नीचे को ग्रामीण परिवारों को महिलाओं को स्वरोजगार 
के अवसर प्रदान किए जाते हैं ।(99/00९% के अन्तर्गत ॥0 से 5 स्त्रियों के समूह को 
पर४$७॥ में आय-सृजन के लायक दक्षताएँ प्रदान की जाती हैं, ओर स्थानीय स्तर पर 
दक्षता, कच्चा माल, तैयार माल की बिक्री की सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं । इससे उनको 
अतिरिक्त आय प्राप्त होने से उनके जीवन को गुणवत्ता में सुधार होता हे ओर उनकी 
सामाजिक-आर्थिक शक्ति व क्षमता में वृद्धि होती है । 

995-96 से पूर्व इसमें यूदीसेफ की चित्तोय सहायता भी दी जातो थी | लेकिन 
॥995-96 से इसमें 25,000 रु. के कोष की व्यवस्था प्रत्येक समूह के लिए की जाती हे, 
जिसका आधा हिस्सा राज्य सरकार देती है और शेष आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार देती है । 

प्रारम्भ से लेकर 4997-98 तक 5545 महिला-समूह बनाए जा चुके थे तथा 
राज्य के ॥74 चुने हुए खण्डों में 75400 स्त्रियों को लाभान्वित किया जा चुका था । ये 
समूह प्राय: चाक, दरी-पट्टी, मोमबत्ती व टोकरी बनाने का काम करते हैं । इनकी वस्तुएँ 
“सुरंगी'' के नाम से बेची जाती हैं । 

(3) महिलाओं का विकास (५/०करशा 0९४९।००७४९॥()--राजस्थान में यह 
कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए 984 में 
यूनीसेफ की ४ /यता से 6 जिलों में प्रारम्भ किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रागीण 
महिलाओं को विकास में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए तैयार करना है । इसके लिए 
उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना के आदान-प्रदान व सामूहिक कार्यों के जरिए अधिक सक्षम 
बनाया जाता है । इस कार्यक्रम के माध्यम से दहेज, बाल-विवाह, स्वास्थ्य व पोषण, 
शिक्षा, महिलाओं के प्रति हिंसा ( परिवार के अन्दर व बाहर ) जैसे प्रश्नों पर ध्यान 
दिया जाता है / 992 से यूनीसेस का सहयोग समाप्त हो गया है और 7997-98 के 
अंत तक यह सभी जिलों में संचालित किया जाने लगा है ।! 

आठवीं योजना में इस कार्यक्रम पर लगभग ।] करोड़ रु व्यय किए गए । ग्राम-स्तर 
पर साथिनों के मार्फत महिलाओं के विकास के अन्य कार्यक्रमों--जैसे 99/0९५, आदि 
के साथ इसका ताल-मेल बैठाना आवश्यक माना जा सकता है 998-99 से द्वाकया को 6 
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जिलों की बजाए सभी क्षेत्रों का एक यूनिवर्सल-कार्यक्रम बना दिया गया है । इसके अन्तर्गत 
किशोर बालिका योजना ““लाडली "', स्व-सहायता समूह, महिला रोजगार योजना, 
बालिका समृद्धि योजना, आदि संचालित किए जा रहे हैं ।4 अप्रैल 999 से द्वाकरा को 
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गथा है । 


(4) जवाहर रोजगार योजना (॥7४)--इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 
बेरोजगार व अर्द्धद-रोजगार प्राप्त पुरुषों व स्त्रियों को लाभप्रद रोजगार के अतिरिक्त अवसर 
प्रदान करना है । लेकिन इससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का भी निर्माण होगा। 
इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के बीच व्यय का आवंटन 80 20 के अनुपात में रखा गया है। 
995-96 में इस कार्यक्रम पर 220 करोड़ रु. व्यय हेतु रखे गए जिसमें राज्य का अंश 44 
करोड़ रु और भारत सरकार का 76 करोड़ रु रखा गया था । इसका विस्तृत विवेचन 
बैरोजगारी के अध्याय मे किया गया है। 200-02 मे टिसम्बर 200। तक लगमग 4668 
लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया था ओर इस पर 56 52 करोड रु व्यय 
किए गए थे। । अप्रैल ।999 से इसका व्यापक स्वरूप जवाहर-ग्राम-सपृद्धि-योजना 
(30$%) अपनाया गया है। 

($) इन्दिग-आवास-योजना ([8४)--यह योजना 985-86 में ए7,867 
की उप-योजना के रूप में शुरू की गयी थी जिसे बाद में २४ की उप-योजना के रूप 
मै जारी रखा गया । यह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को सुविधा बढ़ाने के लिए प्रारम्भ की गई 
थी | अब यह 4 जनवरी, 4996 से स्वतन्र रूप से संचालित की जा रही है । सामान्य 
क्षेत्रों में प्रति मकान 20 हजार रु. तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 22 हजार रु. की लागत निर्धारित की 
गई है । 2003-:004 में 3578 नए मकान निर्मित किए गए तथा 9755 इन्दिरा आवास का 
अप-पग्रेडेशन किया गया । 

(6) जीवन-धारा-योजना (॥09)--995-96 तक यह यौजना भी जवाहर 
गेजगार योजना के अंग के रूप में चलाई गई थी । अब यह स्वतन्त्र रूप से संचालित की 
जा रही है । इसके अन्तर्गत लघु व सीमान्त किसानों को कुओं के निर्माण व लघु 
सिंचाई कार्यो के लिए शत-प्रतिशत सरकारी सब्सिडी दी जाती है । 998-99 में 
दिसम्बर 998 त्तक 270 कुओं का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका था तथा अन्य पर कार्य 
चालू श। 

(7) रोजगार-आश्वस्त-स्कौम (एफफ़ाएज्शाशा-ै55प्राक्षा ९€ इलाशाशे 
(2&8)--ग्रामीण क्षेत्रों में आश्वस्त रोजगार की एक नई योजना 2 अक्टूबर, 993 
से राज्य के 22 जिलों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले 22 
ख़ण्डों में चालू की गई थी । जवाहर-रोजगार-योजना की भाँति इसमें भी केन्द्र व सज्यों का 
अंश 80 20 के अनुपात में रखा गया है । इसमें गरैबी की रेखा से नीचे जीवनवापत 
करने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम दो व्यक्तियों को वर्ष में 00 दिन तक का 
रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वर्तमान में यह कार्यक्रम 204 खण्डों में क्रियान्वित 
किया जा रहा है ।वर्ष 200]-2002 में दिसम्बर 200। तक लगभग 49.2 करोड़ रु. व्यय 
किये जा सके । । अप्रैल 4999 से यह केन्द्र व राज्य के क्रमशः 75 : 25 वित्तीय 
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अंशों के रूप में संचालित की जा रही है । इसके कुल कोषों का 70% पंचायतों को 
तथा शेष 30% जिला-परिषदों को जारी किया जाता है । 

(8) अपना गाँव अपना काम--गाँवों में आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन 
करने के लिए । जनवरी , 994 से यह कार्यक्रम चलाया गया है । इसके द्वारा अतिरिक्त 
रोजगार के अवसर उत्पन्न करके सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है । 
संशोधित वित्त-व्यवस्था के प्रारूप के अनुसार, इसके लिए 50 प्रतिशत कोष की व्यवस्था 
सार्वजनिक व ग्राम पंचायत के अंशदान से को जाती है (जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि 
सार्वजनिक अंशदान के रूप में (नकद, श्रम या माल के रूप में) दी जाती है) और शेष 50 
प्रतिशत राशि राज्य के द्वारा अपने अंश के रूप में दी जाती है । यह राशि जवाहर रोजगार 
योजना व अन्य योजनाओं में से दो जाती है 

वर्ष 200-2002 में दिसम्बर 200। ठक इस कार्यक्रम पर 6 03 करोड़ रु. व्यय किए 
गए। 

(9) बिना बंधा (निर्बन्ध) कोष योजना ([7026 ४090० $0॥९८॥१९) ((7--स्थानीय 
लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को उचित महत्त्व देने की दृष्टि से यह जरूरी है 
कि योजना के कुछ कार्य जिलों को हस्तान्तरित कर दिए जाएँ । यह कार्यक्रम 988- 
89 से लागू किया गया था | वर्ष 200-02 मे दिसम्बर 200। तक विभिन्‍न प्रकार के कार्यो 
पर लगभग 4 79 करोड रु की राशि व्यय की गई। 

इस कोष से वे स्कीमें चलाई जाती हैं जो विभिन क्षेत्रों की कमियों को दूर करने 
के लिए आवश्यक मानी जाती हैं; जैसे मनुष्यों व जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था 
करना, स्कूलों के लिए भवन-निर्माण करना, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, मातृत्व-केन्द्र, रचत- 
बैंक, सामुदायिक हॉल, आदि का निर्माण करना । ये ग्रामीण व शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों 
के लिए होते हैं । इनके माध्यम से विधानसभा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के 
कार्य सम्पन्न करवाते हैं। इस सम्बन्ध में जवाहर रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों का आवश्यक 
संशोधनों सहित उपयोग किया जाता है । 

(0) 32 जिले 32 काम--यह स्कोम 99।-92 से चालू को गई थी । इसके 
अन्तर्गत प्रत्येक जिला विकास की एक क्रिया का चयन करता है; जैसे लिफ्ट सिंचाई, 
स्ग्रिन्कलर, एनीकट, स्कूल-भवन व अस्पताल-भवन का निर्माण, बिजली, पेयजल, सड़क, 
आदि का निर्माण । यह राज्य के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है । वर्ष 2000- 
200]-2002 मे दिसम्बर 200] तक इस पर 4 87 करोड रु व्यय किए जा चुके थे। यह 
रथानीय नियोजन व विकास में जन भागीदारी को बढावा देता है। 


(0॥) सूखा-संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (0787)--यह कार्यक्रम 4974-75 में 
केन्द्र-प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में 50 50 आधार पर शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य 
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि व पाती का सर्वोत्तय उपयोग करना माना गया है । डससे सूखे व 
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अभाव के विपरीत प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है । वर्तमान में यह 0 जिलों के 

32 खण्डों में क्रियान्वित हो रहा है । इनका विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
2003-04 में इस कार्यक्रम पर 28.2 करोड़ रु. व्यय किये गये ।4 अप्रैल, 7945 

से यह जल-प्रहण क्षेत्र (३४३४८६७४०१) के आधार पर चलाया जा रहा है । प्रत्येक जलग्रहण 


क्षेत्र में 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल होता है और एक हैक्टेयर पर 4 हजार रु, व्यय किए जाने का 
प्रावधान है । 


(02) मरु विकास कार्यक्रम (007)--यह कार्यक्रम 4977-78 में मरक्षेत्र की 
अर्थव्यवस्था को सुधारमे के लिए आरम्भ किया गया था । यह पूर्णतया केन्द्र-चालित कार्यक्रम 
है । यह १6 मरु जिलों के 85 खण्डो में चलाया जा रहा है । प्रत्येक 500 हैक्टेयर के एक 
बाटरशेड के लिए 5 हजार रु के व्यय कौ राशि निर्धारित की गई है । अप्रैल, 999 से 
नए प्रोजेक्टों के लिए केच्र का अंश 75% तथा राज्य का 25% कर दिया गया है । 
2003-09 में इस कार्यक्रम पर 0.44 करोड़ रु. व्यय किये गये । 

(3) ग्रामीण बिकास केन्द्र-ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक व आर्थिक 
आपार-ढाँचे की कमी पाई जाती है जिसे दूर करने के लिए ग्रामीण विकास केन्द्र की योजना 
वर्ष ।995-96 से लागू की गईं है । इसको क्रियन्वित करने से लोगों के जीवन की गुणवत्ता 
((७४॥७ ०,6) में सुघार आएगा । प्रःरम्भ में यह सभी जिलों की 237 पंचायत समितियों 
में से प्रत्येक में 5 ग्राम-केन्द्रों के अनुसार, अर्थात्‌ कुल 485 ग्राम विकास्त केद्धों में 
चलाई गई है । इसके अन्तर्गत निम्न आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है-- 
पक्की सड़क, बस-स्टॉप, रेलबे स्टेशन, पोस्ट-ऑफिस व तार-घर, टेलिफोन-कार्यालेय, मार्केट 
यार्ड/हाट, सहकारी समिति, बैंक शाखा, एग्रो-सर्विस्त-केन्द्र, आटा चक्की, उचित मूल्य को 
दुकान, स्कूल, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, दवा को दुकान, परवार-घर, पुलिस-स्टेशन, आदि । 

(34) ग्रामीण हाट बाजार--प्रामीण क्षेत्रों में आधार-भूत सुविधाओं का विकास उन 
क्षेत्रों में ज्यादा जरूरी माना गया है जहाँ समय-समय पर हाटें लगती हैं । प्रति हाट-बाजार पर 
औसत व्यय 50 हजार रु होने का अनुमान है । 995-96 में 2.50 करोड़ रु की लागत से 
500 हाट-बाजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था | इससे ग्रामीण इलाकों में विपणन 
की सुविधाओं का विस्तार होने को आशा है 

(35) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (8तएथ #ष९३ 06४७0०प्ाशा श०ड्राग्राग्रा०) 
(8877)--रजस्थान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा आती है | इसके 
अन्तर्गत चार जिले शामिल होते हैं जो इस प्रकार हैं---बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व 
गंगानगर । सीम्म तहसीलों की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है । इसलिए वर्ष 

993-94 से 00 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से सीमा क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम चलाया गया 
है । वर्तमान में इसके अ्यर्गत उपयुक्त 4 जिलों के 3 विकास-खण्ड शामिल हैं । ये 3 
खण्ड अग्रांकित हैं- 
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__ जिला | खण्ड/पंचायत समिति...] 
)_ बाड़मेर (० शिव (502०) त 
(४0 बाड़पेर 
(#॥०_चोहरन ((॥७ाञ) 

(५१ घोरीमला 
2 जैसलमेर | ॥ ७ जैसलमेर 
4१७ सम (57) 
३_ बोकानेर ७0 _बौकानेर 





























(७0 कोलायत 
4. श्रीगंगानगर (७ करनपुर 
(४) गेंगालगर 
ा] (0) पदमपुर 
(/४)/ रायसिहनगर 
(2/_ अनूप 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में आधार-ढांचे के विकास के लिए पुलिस, 
सी.आई.डी., सीमा-सुरक्षा-बल (857) व होमगार्ड आदि विभागों के जरिए प्रयास किए जाते 
हैं, और दवा व स्वास्थ्य, भेड व ऊन, शिक्षा, पशु-पालन व मानवीय साधनों के विकास, 
आदि पर बल दिया जाता है । वर्ष 2003-04 में 43.73 करोड़ रु. की लागत से 75 
'काम करवाये गये । 

(6) डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड--डांग-क्षेद्र मुख्यतया डाकुओं का प्रदेश माना 
जाता है, जिसमें घाटियाँ पाई जाती हैं । इसके विकास के लिए डांग प्रादेशिक विकास-घोड 
का गठन किया गया है जो मेवात विकास बोर्ड के नमूने पर है । इसके द्वारा डांग-श्षेत्र का 
आर्थिक-सामाजिक विकास जिला-पग्रामीण विकास एजेन्सियों के मार्फत किया जाता है । यह 
क्षेत्र 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है और इसके सामाजिक-आर्थिक 
विकास पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र के जीवन को बदलने में भारी 
मदद मिलेगी ! आठ जिलों में सवाई माधोपुर, घौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, 
कोय व बूँदी शामिल हैं । 

(7) गंगा कल्याण योजवा--यह केन्द्र चालित योजना फरवरी 997 से चालू 
की गईं है। इसमें केन्द्र व ग़ज्यों का हिस्सा 80 20 है । इसके अन्तर्गत उन लघु ब सीमान्त 
कृषकों को व्यक्तिगत या समूह के रूप में भूजल (870थ॥6 ७०थ्य) (कुए च नलकूप) की 
सिंचाई को सुविधा प्रदान की जाती है, जिन्हें किसी अन्य योजना के तहव यह लाभ नहीं 
मिल रहा है । इस स्कीम का आधा कोष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों 
को मिलता है । पहले यह स्कीम परा)ए के तहत थी, लेकिन बाद में यह एक पृथक्‌ 
स्कीम के रूप मैं चलाई जा रही है । अतः गंगा कल्याण योजना लघु व स्रीमान्त कृषकों 
को भूजल-सिंचाई में मदद करती है । 
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ग्रामीण क्षेत्रों में गेजगार के अवसर बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिए 
१995-96 में मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार 
योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, सहभागी मगर विकास योजना, भेहरू रोजगार 
योजना, निर्बन्ध-राशि-योजना (छा८त 0 $णाथा८), जल ग्रहण विकास परियोजना 
(ए्रथद-शा८१ 0८ए८०एञाण्थाग एः्णुध्टा), योजना में सिंचाई व सड़क-निर्माण के प्रावधानों को 
मिला कर कुल 58 करोड़ रु. व्यय करके 5 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार 
सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था । यह राशि 994-95 के वर्ष से 365 करोड़ र. 
अधिक थी । इससे गरीबी दूर करने में भी मदद मिल सकती है । 

राज्य में । अप्रैल, 999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (555६), 
5 अगस्त, 200 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (56४५), 2000-04 से 
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास तथा संसद सदस्यों व विधानसभा सदस्यों 
के द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं । 

ग्रामीण विकास व पंचायत विकास के कार्यक्रम--995-96 के लिए ग्रामीण 
विकास व पंचायत विभाग के निम्न कार्यक्रमों पर व्यय हेतु लगभग 24 करोड़ रु. प्रस्तावित 
किए गए थे--()) पंचायती राज को नवजीवन प्रदान करना होगा । इसके लिए ग्राम सेवक के 
नए पद सृजित करने होंगे । इनका समस्त व्यय राज्य सरकार को बहन करना होगा । (0) 
जयपुर में पंचायत-भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा । (0 ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक 
शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जाएगा । यूमीसेफ भी गाँवों में इस प्रकार के कार्यों में मदद 
देगा । (४) पंचायतों द्वारा अपने कर-राजस्व को उगाहने हेतु समान रूप से अनुदान देने को 
स्कीम जारी रखी जाएगी ।(५) जिला-परिषद्‌ व पंचायत-समिति भवनों के आधुनिकौकरण 
की स्कीम जारी रखने के लिए आधी धनराशि स्वयं स्थानीय संस्थाएँ जुटाएँगी । (॥४) ग्राम 
स्तर के कार्यकर्ताओं (४॥,५७४७) को प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर के आलावा 
डूँगरपुर व जयपुर में दो नए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी । (शा) जिला- 
परिषदों व पंचायत-समितियों में कम्प्यूटर को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । (शा 
पंचायती-राज संस्थाओं के लिए नए चुने गए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को व्यवस्था कौ 
जाएगी । 

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में पंचायती राज पर अनुसंधान व अध्ययन 
की व्यवस्था है । इसके द्वारा उक्त विषय पर गोष्ठियाँ. वर्कशॉप, सैमीनार आदि आयोजित 
'किए जाते हैं । भूमि-सुधारों को गति प्रदान करने के लिए उन लोगों को वित्तीय सहायदा देने 
का प्रावधान किया गया है जिन्हें सौलिंग से ऊपर की अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है 
ताकि वे उस भूमि का यथोचित विकास कर सकें । कृषिगत-संगणना (ब77०एॉ(ए४ 
०९॥४॥७) पर केन्द्र द्वारा धनराशि व्यय कौ जाएगी तथा कुछ राशि राज्य सरकार व्यय करेगी । 
बन्दोबस्त विभाग (5६पशयाध्या १८७०॥7०00 के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है । 
एक प्रशिक्षण-स्कूल की स्थापना को जाएगी जिसमें चालू व्यय का भार राज्य सरकार पर 
होगा । राजस्व-प्रशासन के सुदृढ़ोकरण व आधुनिकोकरण के लिए कम्प्यूटर, प्रपत्र 
सोफ्टवेयर की खरीद, आदि की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । 

उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि राज्य में नई पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण 
विकास की एक सबल एजेन्सी के रूप मे विकसित करने का भरपूर प्रयास जारी है । 
घरिवर्तित परिस्थितियों में ग्रामोण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी हो गया है ।इनके बिना 
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सम्पूर्ण आर्थिक उदारीकरण कौ प्रक्रिया विफल हो सकती है । लोकतान्त्रिक विकेन्द्री- 
करण, जनता को भागीदारी, स्थानीय विकास कार्यक्रमों का चयन व क्रियान्वयन, आदि 
भूल्नी ग्रामीण विकास के अविभाज्य अंग बन गए हैं । इनको सफल बनाना होगा, अन्यथा 
गाँवों से शहरों की ओर जनता का पलायन नहीं सकेगा और ग्रामीण जनता विकास की मुख्य 
धारा से नहीं जुड़ पाएगी । 

राजस्थान में दिसम्बर 994 व जनवरी 995 में पंचायती शाज संस्थाओं के 
चुनाव सम्पन्न हुए थे । इनमें कुल .9,49 निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न पदों पर निर्वाचित 
होकर आए थे । वर्तमान में राज्य में 32 जिला परिषदें, 237 पंचायत-समितियाँ व 989 
ग्राम-पंचायतें कार्यरत हैं | सामान्यतः: एक ग्राम पंचायत में 2 से 5 हजार तक जनसंख्या होती 
है तथा एक पंचायत-समिति में | लाख से | 5 लाख तक की जनसंख्या होती है । इनके 
कार्यक्षेत्र व वित्तीय अधिकारों की काफी चर्चा होती रहती है । इनकी विभिन्न समस्याओं 
का समाघान निकालने की आवश्यकता है । 

अब हम पंचायती राज व ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव 
देंगे। 

पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक 
सुझाव!---राजस्थान का नया पंचायती राज कानून, 994 राज्य में सामाजिक, आर्थिक व 
शाजनीतिक क्रान्ति का सूत्रपात करने की दृष्टि से काफी महत्त्व रखता हे । लेकिम केवल 
कानून बनने से सब कुछ नहीं हो जाता । इसको सफल बनाने के लिए इसके राजनीतिक व 
वित्तीय पहलुओं पर भी गहराई से ध्यान देना होगा । इस सम्बन्ध में निम्न प्रश्न उभर कर 
सामने आते हैं जिनका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए । 

(॥) साक्षरता-अभियान व्‌ प्रशिक्षण-कार्यक्रम की आवश्यकता--ग्रामोण क्षेत्रों 
में महिलाओं व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों को पंचायती राज 
संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पदों के लिए आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन 
उसको कारगर बनाने के लिए साक्षरता-अभियान व प्रशिक्षण-कार्यक्रम को तेज करना होगा 
ताकि चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान व प्रमुख आदि अपने-अपने कर्त्तव्यों को निभा 
सकें । इस सम्बन्ध में युद्ध-स्तर पर प्रयास करमा होगा ताकि सच्चे लोकतान्त्रिक 
विकेद्धीकरण को स्थापना की जा सके । 

(2) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए चार प्रकार के शक्ति- 
हस्तान्तरण को आवश्यकता है । सर्वप्रथम, वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का हस्तान्तरण 
केन्द्र से ग़ज्यों की ओर, राज्यों से जिला-स्तर की ओर; तथा इसी क्रम में ब्लॉक स्वर की 
ओर व ग्राम-पंचायत स्तर को ओर होना चाहिए । इससे स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ होगा । इसे 





॥ डॉ विरंजत मिश्र का लेख : लोकतान्रिक विकेन्द्रीकरण * आधारभूत प्रश्न, राज पत्रिका, 2 
अप्रैल, 996, पृ ३ (अत्यत्त साएपूर्ण लेख) एव इन्हीं के दो और लेख ४ पचावती राज 45:54 एँ कैसे 
सशक्त हों ? राज. पत्रिका 26 व 27 फरवरी 999 तथा डॉ एच एस महला का विस्तृत मि 
राजस्थान में पचायती राज की वर्तमान स्थिति, समस्थाएँ एवं सुझाव, क्रॉनिकल, पी एस:सी , अप्रैल 
999, पृ 5१-७० 
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लम्बबत्‌ हस्तान्तरण (#शापरल्छ। धश्ा#०३) की संज्ञा दो जा सकती है । द्वितीय किस्म 
का सत्ता का हस्तान्तरण सरकारी विभागीय अधिकारियों व निर्वाचित सदस्यों के बोच होगा 
चाहिए । इस सम्बन्ध में स्थानीय सार्वजनिक सेवाएँ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन चलाई 
जानो चाहिए ताकि पादी-बिजली आदि को सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें । इसे शक्ति का 
क्षैतिज-हस्तान्तरण (क०्संटझ०्पांश धण्क०7) कहते हैं । तोसरे शक्ति-हस्तान्तरण के 
अन्तर्गत पचायती राज संस्थाओं में वार्डों से सोधे चुने हुए प्रतिनिधियों व राज्य के विधायकों 
तथा लोक सभा के सदस्यों के बोच परस्पर सहयोग व तालमेल को व्यवस्था करनो होगी । 
इनके आपसी सम्बन्धों को अधिक मधुर बनाना होगा जो प्रायः कठिन पाया गया है । इस 
सम्बन्ध में उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना होगा । ग्ज्य के विधायकों व लोक सभा के 
सदस्यों को आवश्यक अधिनियम व नियम बना कर पंचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन 
करना चाहिए और स्थावीय संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन कानूनों व नियमों के 
क्रियान्वयन का काम सौंपा जाना चाहिए । कुल मिलाकर सम्पूर्ण शक्ति पंचायती गज संस्थाओं 
को सोंपी जानी चाहिए । इसे क्रियानुसार-हस्तान्तरण (8लपक्रोह धशाईध) केह 
सकते हैं । अन्त में पंचायती राज संस्थाओं पर आधिपत्य मम्प्रान्त, प्रभावशालो व अभिजात्य 
वर्ग का न होकर समाज के आम आदमी का होगा चाहिए । इसे सत्ता का धरावलीय 
हस्तान्तरण (8७5४९-९८४९ ४:७०४८८) कह सकते हैं । अतः वर्चस्व जनवा द्वारा चुने गए 
सच्चे प्रतिनिधियों का होना चाहिए । 

(3) वित्तीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न--पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्याप्त घन की 
व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ये अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएँगी । 
मुख्यमंत्री ने अपने 995-96 के राजम्थान के बजट में ग्राम-पंचायतों को दिए जाने वाले प्रति 
व्यक्ति अनुदान की राशि में 25% वृद्धि करने की घोषणा की थी ॥ दसवें वित्त आयोग की 
सिफारिशों के अन्तर्गत इन संस्थाओं को वर्ष ।996-97 से सहायता देने का प्रावधान किया 
गया था। 

राज्य वित्त आयोग की स्थानीय संस्थाओं को राजकोय कोप के अन्तरण के 
सम्बन्ध में सिफारिशें-- 

(0 आगामो वर्षों में इन संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि के अतिरिक्त 
राज्य सरकार ट्वार अपनी शुद्ध कर-राजस्व राशि (6 ६8४-६४टयाए८) का 2.8% हिस्सा 
स्थानीय संस्थाओं को वितरित किया जाना चाहिए । 

(४) यह राशि पंचायत राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं को जनसंख्या के अनुपात में 
वितरित करनी चाहिए । 

(४7) यह घद्यशि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप दी जाने वाली 
राशि के अतिरिक्त होगी । 

आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य प्रयोजन हेतु, अनुदान की वर्तमान दर ई 
रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर ।] रुपये प्रति व्यक्ति तथा पंचायव समितियों के लिए 50 पैसे 
प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर | रुपया 25 पैसे करने की सिफारिश की थी । 
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आयोग ने नगरपालिकाओं के सामान्य कार्यों के लिए अनुदान को वर्तमान राशि के 
अलावा 53 करोड़ 93 लाख रु पाँच वर्षो में देने को सिफारिश को थी । आर्थिक दृष्टि से 
कमजोर नगरपालिकाओं को 5 वर्षो में विकास की जरूरतों के लिए 0 करोड़ 48 लाख रु 
को सहायता देने की सिफारिश को थी । 

राज्य सरकार ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार 
कर लिया था और तदनुसार वर्ष 995-96 के संशोधित अनुमानों में पंचायती राज 
संस्थाओं के लिए 32 करोड़ 95 लाख रू. तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए ॥ 
'करोड़ 53 लाख रु. के अन्तरण का प्रावधान किया गया था । वर्ष 996-97 के 
लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 करोड़ 48 लाख रूपये और नगरीय 
स्थानीय निकायों के लिए 34 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था 
तथा 997-98 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 59.50 करोड़ रु. तथा नगरीय 
स्थानीय निकायों को 47.5 करोड़ रु. देने का प्रस्ताव किया गया था । 


पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त व 
अधिक सक्षम बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया था । इसके लिए जिला-“ग्रामीण- 
विकास-एजेन्सियों (0700085) की अध्यक्षता जिलाप्रमुखों को सौंपी गई थी जो एक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था । ग्रामोत्थान कौ नौ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ जिला परिषदों को 
हस्तान्तरित की गई थी । सरपंच को पंचायत समिति एवं प्रधान की जिला-परिषद्‌ का 
सदस्य मनोनीत कर त्रिस्तरीय सामंजस्य स्थापित किया गया था 4 ग्राम सभाओं को 
लोक-कल्याण एवं विकास-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की महत्तो जिम्मेदारी सौंपी 
गयी थी । प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा का प्रावधान किया गया जो विकास-कार्यों 
'का निर्धारण करता है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय 
स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण 5% से बढ़ाकर 2% किया गया ॥ 999-2000 
के बजट में ग्रामीण विकास व पंचायती राज के सम्बन्ध में निम्न घोषणाएँ की गई थीं-- 


(9 4999-2000 में ग्रामोण क्षेत्रों में 40 बच्चों पर एक प्राथमिक शिक्षा केन्द्र के 
हिसाब से ॥6 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया । 

(४) इस्खी वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ोकरण के लिए 77 करोड़ 67 लाख 
रुपये का व्यव प्रस्तावित किया गया ॥ दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 
पंचायती राज संस्थाओं को 53 करोड़ 6 लाख रु और विशिष्ट-योजना-संगठन (550) के 
माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 202 80 करोड़ ₹ का व्यय 
अस्तावित किया गया ! न्‍ 

(8४) आगामी वर्ष में पंचायत-चुनादों के लिए 2790 करोड़ रू. का व्यय 
प्रस्तावित किया गया । 
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///) प्रत्येक विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने क्षेत्र में स्वयं के स्तर पर विभिन्न विकास 
कार्य करवाने के लिए 0 लाख रु के स्थान पर 25 लाख रुपये का प्रावधान किया 
गया । इसके लिए कुल 40 करोड़ र की राशि का प्रावधान किया गया । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि जब पंचायती राज संस्थाओं को विकास-कार्यों का 
हस्तान्तरण किया जा रहा है तो उनको वित्तीय हस्तान्तरण भी काफी मात्रा में करना होगा 
ताकि वे अपने कार्यों को ठीक से पूणा कर सकें । 

2003-2004 के बजट में ग्रामीण विकास व पंचायती राज पर 536 करोड़ रु- 
के व्यय का प्रावधान किया गया था । पानी के पारम्परिक जल-सखत्रोतों के रख-रखाव 
ब सुदृढ़ीकरण के लिए जन-सहभागिता से 'राजीव गाँधी पारम्परिक जल-स्रोत- 
संधारण-कार्यक्रम' नामक योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने पर बल दिया गया 
था । 

पहाडी क्षेत्रों मे अन्य पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए 
“मकरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम” बनाया गया था । यह राजसमंद, भीलवाड़ा, 
अजमेर ब पाली जिलों में संचालित किया गया । 

विधानसभा सदस्यगणों द्वारा विभिन्‍न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर करवाने के लिए 
प्रति सदस्य 25 लाख रुपये का प्रावधान जारी रखा गया । इसके लिए 2000-200 में भी 
40 करोड रु. का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया । 

(4) ग्रामीण विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों में परस्पर ताल-मेल की आवश्यकता 
बढ़ गई है। भविष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए दी 
जानी उपयुक्त रहेगी ताकि साथ में उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी 
सम्भव हो सके । ग्रामीण क्षेत्रों में वनियोग की मात्रा बढ़ाने से ही कृषि, पशु- पालन, 
लघु व कुटीर उद्योग, विपणन, आधार-ढाँचे--सिंचाई, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, 
पेयजल आदि का त्तेजी से विकास हो सकता है । अब विभिन क्षेत्रों में विकास के 
कार्यक्रम निर्धारित करते समय स्थानीय आवश्यकताओं व स्थानीय साधनों पर अधिक ध्यान 
केन्द्रित करना होगा । पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से इस दिशा में काफी सहयोग 
पिलेशा क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जन सहयोग की पर्याप्त व्यवस्था सम्भव हो सकती है| 
भविष्य में जन-आकांक्षाओं फे अनुरूप जिकास-कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए और लोगों 
की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते पर अधिक शक्ति लगाई जानी चाहिए । 

(5) भूतकाल में प्राय: यह देखा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के दौरात 
अचानक नए कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं; जबकि पहले के कार्यक्रम अधूरे पड़े 
रहते है। भविष्य में इस प्रवृत्ति को निरुत्छाहित किया जाना चाहिए ! 

साधनों के सर्वोत्तम उपयोग को दृष्टि से कार्यक्रमों की संख्या सीमित रख कर 
उनको कारगर ढंग से पूरा करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा । मुख्य बात यह है 
कि बिकास-कार्यक्रमों को सीधे लोगों की आम जरूरतों से जोड़ना होगा ताकि इनका लाभ 


सजस्थान मे एचायती राज व ग्रामीण विकास 533 


सर्वसाधारण को मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में गगेब व पिछड़े वर्गों को रोजगार एवं 
आमदनी बढ़ाने के उत्तरोत्त अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें । हमारे देश में यह घारणा पाई 
जाती है और समय के साथ जोर भी पकड़ती जा रही है कि आर्थिक सुधारों के लाभ समाज 
के धनी बर्ग को तथा विदेशी कम्पनियों को ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, और देश में ग्रामीण 
क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । ऐसी स्थिति में स्थानीय संस्थाओं, 
स्थानीय विकास-कार्यो व जनता की भागीदारी, आदि का महत्त्व विकास की रणनीति में 
काफी बढ़ गया है । अत: इस निष्कर्ष से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक 
उदारीकरण की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण 
विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित 
किया जाना चाहिए । 

पंचायती राज व विकेन्द्रित नियोजन के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण रिपोर्टे प्रस्तुत हुई 
हैं; जैसे अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 978, जिला-तियोजन पर डॉ. सी.एच. हनुमंता 
राव कार्यकारी दल की रिपोर्ट, ( सितम्बर 982); जी.वी.के. राय समिति रिपोर्ट, 
मार्च 985 ( ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों 
की समीक्षा पर ), पंचायती राज के पुनर्जीवन पर एक 'कन्सेप्ट पेपर' ( डॉ. लक्ष्मीमल 
सिंधवी द्वारा जून 986) तथा दिसम्बर 7987 से जून 988 के बीच जिला 
मजिस्ट्रेटों /जिलाधीशों की कार्यशालाओं की रिपोर्ट, आटि । इनका उपयोग करके 
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाना चाहिए । 

पंचायती राज के सुदृढ़ेकरण की दिशा में 
पूर्व सरकार के प्रयास! 


(१) जिला प्रमुखो को जिला विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाकर इनका प्रबन्ध 
जिला परिषदों को सौंपा गया । 

(2) संविधान को १4रवीं अनुसूची के 29 विषयों में से अब तक 6 विषयों का कार्य 
पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया । 

(3) पचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 50/57, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को 
आरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5% से बढ़ाकर 27% किया 
गया । 

(4) गरीबी की रेखा से नोचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को रियायतों दर पर 
30 हजार भूखण्ड आवंटित करने का कार्य आरम्भ किया गया । 

(5) 920% द्वारा संचालित प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा-कर्मी, लोक जुम्बिश योजना 
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम पंचायती राज एवं ग्रामोण विकास विभाग को 
हस्तान्तरित किए गए । 





॥। पहल और परिणाम, वर्ष कुशल नेतृत्व के, राजस्थान सरकार, दिसम्बर 2000 पृ 6-5 
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(6) वर्ष 3999 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया तथा 26 जनवरी, ] मई, ॥5 
अगस्त व 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं को बैठके आयोजित करके सामाजिक विकाप्त पर 
ध्यान केन्द्रित किया गया । आगे भी ये सभाएँ आयोजित की जाती रहेगी 

(7) जनजाति बाहुल्‍य वाले क्षेत्रों में 7९7०४ 8०, 999 पारित कर ग्राम 
सभा का प्रावधान किया गया । इनमें सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद 87' के लिए ही आरक्षित 
किए गए । 

(8) प्रत्येक गाँव में वार्ड-पंचों की अध्यक्षता में एक चारागाह प्रबन्धन समिति बना 
कर सार्वजनिक चरागाहों पर अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था की गई । 

(9) आपशधिक प्रवृत्ति के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए पंचायती 
राज अधिनियम में संशोधन किया गया । 5८/57, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के आरक्षित 
वर्ग के अध्यक्ष पद से किसी को हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष पद दिया गया | 

(१0) वर्ष 2003-04 के लिए द्वितीय राज्य वितत आयोग एवं ग्यारहवें वित्त आयोग 
की सिफारिशो के अनुसरण मे पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए क्रमशः ॥6 
करोड़ 2 लाख रु, एवं 98 करोड़ 39 लाख रु. का प्रावधान किया गया । 

2004-05 के बजट में पंचायती राज संस्थाओं के 


सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम? 

(१) 2004-05 मे पचायदी राज संस्थाओं को ॥30.40 करोड़ रु. तथा नगर- 
पालिकाओ को 48.94 करोड़ रु. अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगे । नगर- 
धघालिकाओं को मनोरंजन कर में हिस्से के रूप में राशि दी जायगी । चुंगी की राशि 
में 40% की दर से वृद्धि की जायगी जिससे 2004-05 में नगरपालिकाओं को 449.6 
20 रू. हस्तान्तरित किये जा सकेंगे जो पिछले वर्ष से 40.83 करोड़ रु. अधिक 

। 


पंचायती राज संस्थाओं को कार्यो व गतिविधियों के हस्तान्तरण के साथ- 
साथ कोष व कर्मचारी ( फण्ड्स च फंवशनरीज ) भी हस्तान्तरित किये जायेंगे ताकि 
वे वास्तव में स्वशासी इकाइयों के रूप में अपने कार्य संपादित कर सकें । 

इस प्रकार राज्य सरकार ने पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आवश्यक कदम 
बढ़ाएं हैं, जिन्हें व्यवहार में पूरी तरह लागू किया जाना जरूरी है 


न 


चस्तुनिष्ठ प्रश्न 
१..73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था ? + 

(अञअ) करा (ब) उम्र (स) 993 (द) श्रव. (+) 
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया ? 

(अ) 993 (ब) 3992 (स) 994 (द) ॥997 (स) 


. परिवर्तित बजट-भाषण, 2004-05, पृ. 44-46. 
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3. राजस्थान मे ग्राम-पंचायत के उप-सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान तथा 
जिला-परिषद्‌ के प्रमुख व उप-प्रमुख का चुनाव किस विधि से होता है ? 
(अ) प्रत्यक्ष विधि से (ब) परोक्ष विधि से 
(स) अंशत: दोनों से (द) किसी से नहीं (ब) 
(चुने हुए सदस्यो द्वारा अपने में से ही किया जाता है) 

4. पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता है- 
(अ) लोकतंत्र को रक्षा के लिए (ब) समतावादी समाज की स्थापना के लिए 
(स) लोगों को न्यूनतम सुविधा मुहैया कराने के लिए 


(द) सभी के लिए (द) 
5. लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई के काम में सहायता देने हेतु कार्यक्रम है-- 

(अ) वाटरशेड विकास योजना (ब) सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई स्कीम 

(स) अपना गाँव- अपना काम (द) जीवनधार योजना (द) 
अन्य प्रश्न 


4. पंचायती राज संस्थाओ व ग्रामीण विकास पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
2. ग्रागीण बिकास के तिस्त कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(0. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (श97) 
(४) ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाओं व बच्चो का विकास (द्वाकरा) 
(४४). जवाहर रोजगार योजना 
(70... निर्बन्ध-राशि योजना (एग्रा56 ७00 $0ल्गा९) 
(७) डांग-दश्षेत्र तिकास-कार्यक्रम 
3. पंचायती राज संस्थाओ व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने के लिए. 


आवश्यक सुझाव दीजिए । इनके मार्ग मे आने वाली प्रमुख बाधाएँ क्या हैं और उनको 
कैसे दूर किया जा सकता है ? 





नवीं पंचवर्षीय योजना (997-2002) 
[शत 79४6 ७ रिशा (997-2002]] 








पूर्व राज्य सरकार ने नर्वी पचवर्षीय योजना का आकार 27650 करोड रु का रखा 
था, जो आठवीं पच्चवर्षय योजना के आकार का लगमग 2 भुना था। योजना-आयोग 
ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। यह आकार प्रचलित मूल्यो (वा ८णाध्या। 97005) पर था। 
996-97 के मूल्यों पर यह 22526 करोड रु. आँका गया था। (८९०ाणाए र९एं९४ 
999-2000, पृ. 2) बाद मे राज्य के समक्ष वित्तीय साधनों की कमी को देखते हुए यह 
महसूस किया गया कि नर्वी योजना का आकार 27.650 करोड रु रख पाना कठिन होगा। 
नर्वी पचवर्षीय योजना मे वास्तविक व्यय लगभग ]9876 करोड रू आका गया है. जो 
प्रस्तावित व्यय का लगभग 72% (या 3/4) ही रहा है। ऐसा वित्तीय साघनो के अभाव के 
कारण हुआ है | पूर्व सरकार ने इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे ।! 

(9 कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि उत्पादक रोजगार की 
सृजन किया जा सके तथा निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके, 68) अर्थव्यवस्था की 
विकासदर तेज़ करना, लेकिन साथ मे कीमतें यथास्थिर रखना; (77 खाद्य व पोषण 
की सुरक्षा प्रदान करना, विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों के लिए, (५) मूलमूतर 
न्यूनतम सेवाएँ जैसे सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, सडकें, 
आवास, आदि समयबद्ध रूप मे उपलब्ध करना, (५) जनसंख्या की वृद्धि-दर को 
नियन्त्रित करना; (५३) विकास की प्रक्रिया मे पर्यावरण-संरक्षण की व्यवस्था करना 


॥.. फ़िशी जात 5४ ऐैट्श /438 997-2002, ५७ ॥ छू" 32 उतह8 ३१३ 
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(४) महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार देकर सशक्त 
बनाना; (४|/) जन-साझेदारी की संस्थाओं का विकास करना तथा 6:) आत्म- 
निर्भरता की दिशा में प्रयासों को मजबूत करना । 
इस प्रकार पूर्व योजनाओं की भांति नवीं पंचवर्षीय योजना में भी आर्थिक आधार-ढाँचे 
को सुदृढ़ करने, सामाजिक क्षेत्र का विकास करने, जल-संसाधनों का बेहतर उपयोग करने. 
निर्यात बढ़ाने तथा चालू परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा करने पर विशेष रूप से ध्यान 
केन्द्रित किया गया है । इसमें ''रोजगार-सवर्धन”” को विकास का केन्द्र माना गया है । 
इन उद्देश्यों या लक्ष्यों में विशेष नयापन नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात को है कि 
इनको प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ नीतियाँ अपनाई जाएँ । 
पूर्व राज्य सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना (997-2002) का आकार 27,650 
करोड़ रु. रखा था जिसका विभिन क्षेत्रों के अनुसार आवंटन नौचे की तालिका में दर्शाया 
गया है । इसमें संशोधित प्रारूप को तैयार करते समय कुछ परिवर्तन की सम्भावना है। 


न्वी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रवार प्रस्तावित आवंटन! 
( प्रस्तावित परिव्यय 27650 करोड़ रु. ) 


















































विकास की मद करोड़ कर. | कुल परिव्यय का प्रतिशत 
कृषि व सहायक क्रियाएँ 953 2 7 | 
2 ग्रामीण विकास 4963 2 | _7 !| व रे 
3 विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम |_406 | 406 05 
4. सिंचाई ह 30272 | |_ _!0०9 | 09 
5. शक्ति (०७८) 6528 0 236 
6 उद्योग व खत 2॥522 78 
7. परिवहन 2689 2 97 
8. वैज्ञानिक सेवाएँ | 3%4 | हु । 9३. || ] 
9 सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ 75200 272 (छ) 
0. आर्थिक सेवाएँ 7690 28 
। सामान्य सेवाएँ 690 06 
॥2. केद्ध-प्रवर्तित स्कीपों (255) को हस्तात्तरित | 7७० | 09 श्5ठ 
[ लगभग 276500 |___[७०० [| 00: 











॥. आय व्ययक अध्ययन, 2002-03, पृ. 48. 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक 
परिव्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को दी गईं जो 
27.2% है तथा द्वितोय प्राथमिकता शक्ति के छेद्र को दी गई जो 23.6% है । कृषि 
च सहायक क्रियाओं, ग्रामीण विकास द विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम को सार्वजनिक परि- 
व्यय का ।475% अश दिया गया । इसमें सिंचाई का 0.9% अंश मिला देने से यह 
25 6% हो जाता है, जो योजना के कुल प्रस्तावित परिव्यय के /4 से कुछ अधिक होता 
है। 

नरवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों में विकास के प्रमुख लक्ष्यों 
व नीतियों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । ( नवीं योजना के ड्राफ्ट, मार्च 4998, के 
अनुसार जिसे संशोधित किया जाना था) 


कृषि, पशु-पालन, वानिकी व जल-संसाधन 
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इसके अलावा वर्ष 200-2002 में ऊन का उत्पादन 2 करोड़ किलोग्राम, अंडों का 
60 करोड़ इकाई, दूध का 62 लाख टन तथा मास का 60 हजार टन तक करने का लक्ष्य रखा 
गया था । राज्य में वानिकी के विकास के लिए अरावली वृक्षारोपण, परियोजना व इन्दिय 
गाँधी नहर परियोजना, वृक्षारोपण प्रोजेक्ट तथा बानिकी विकास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 
कार्यक्रमों को आये बढ़ाने पर बल दिया गया । 


राज्य के कुछ जिलों में जैसे अलवर, भस्तपुर, जालौर, जयपुर, दौसा, सीकर व झुंझुवं 
जिलों में भूजल का दोहन 85% के स्तर से ज्यादा होने लगा है । अतः इस प्रकार की 
भयावह स्थिति को नियन्द्रित करते की आवश्यकता है । राज्य में जल के अभाव को देखते 
हुए जल-नियोजेन की तरफ समुचित ध्यान दिया जान्य चाहिए । 

ऊर्जा का विकास--996-97 में राज्य में विद्युत को प्रस्थापित सृजन- क्षमता 3050 
मेगावाट ऑंकी गई थी । नर्वी योजना में निजी क्षेत्र में 2265 मेगावाट विद्युत सृजन-क्षमता के 
जोड़े जाने की सम्भावना व्यक्त की गई । सरकारी क्षेत्र में सूरतगढ़-कोयला-आधारित व 
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रामगढ़-गैस-आधारित परि योजनाओं से 600 मेगावाट क्षमता उत्पन्न होने को आशा प्रगर 
को गई । राज्य में पूर्व प्रस्तावित सौर-ऊर्जा परियोजनाएँ कठिनाई का सामना कर रही हैं 
जिनके सम्बन्ध में नए प्रयास किए जा रहे हैं । 

औद्योगिक विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का विकास तथा खनन-विकास-- 
नवीं योजना में औद्योगिक विकास जून ॥998 में घोषित नई ओद्योगिक नीति के तहत करने 
पर जोर दिया गया । राज्य में तेज गति से औद्योगिक विकास को आवश्यकता है और 
सम्भावना भी । राजस्थान में कुटीर, लघु उद्योगों, हथकरघा व दस्तकारियों के विकास के 
अत्यधिक अवसर हैं । ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए चमड़ा, ऊन ब खनिज- 
साधनों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में श्रम की 
उत्पादकता बढ़ाने को ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

नवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में उदर खनिज-पदार्थो की खोज पर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिए जिनमें इनकी देश में कमी पाईं जाती है, अथवा जिनका ओद्योगीकरण ब निर्यात 
की दृष्टि से विशेष महत्त्व है । वेस मेटल्स, चेल व प्राकृतिक गैस, लिप्नाइट, सीमेंट प्रेड 
लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फायर क्ले, फ्लोराइट पोटाश, रॉक फॉस्फेट, सोना व टंगस्टन 
के विकाप्त पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । 

सड़कों का विकास--राज्य में 45% गाँव अभी भी सड़कों से नही जुड़ पाए हैं । 
नवों योजना में भारत सरकार सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या । का काम शीघ्र प्रारम्भ करने 
वाली है । निजी क्षेत्र को 'बनाओ, , स्वामित्व रखो, संचालन करो तथा हस्तान्तरित करो' 
(फरण्णाव, 099, 09९-०(९ >चत [79गर्ढ) (8007) के आधार पर सडक 
निर्माण को बढ़ावा देने को नीति स्वोकार की गई है । 

शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल के क्षेत्रो को प्रगति--राज्य में साक्षरता के प्रसार पर 
विशेष घ्यान देने की आवश्यकता है, विशेषतया महिला-साक्षारता पर, बयोंकि ।99] में 
राज्य में महिला-साक्षरता को दर लगभग 20% थी, जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय 
है । राजस्थान में लड़कियों के लिए कॉलेजों को स्थापना पर अधिक वल दिया जाना 
चाहिए। 

राज्य के 32 जिलो में से 28 जिलों में जन्म-दर व शिशु-मृत्यु-दर बहुत ऊँची है, 
तथा चिकित्सा की सुविधाएँ अखिल भारतीय स्तर से कम पाई जाती हैं । नवों पंचवर्षीय 
योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रसार को अधिक्र महत्त्व दिया जाना चाहिए । 

वर्ष 2000 तक राज्य के ग्रामीण व शहरो क्षेत्रों में ।00%- सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था 
करने पर बल दिया जाना चाहिए । जल-प्रदूषण को रोकने, जल-संसाधनों के पतन व 
गिरावट की समस्याओं को हल करने तथा जल के हास को रोकने की दिशा में प्रयास 
करने होंगे। 
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नगरीय विकास व विकेन्द्रित नियोजन--राज्य के नगगों में सामुदायिक सेवाओं, 
आवास, आदि आम सुविधाओं की कमी पाई जाती है । इनके विस्तार के लिए निम 
संस्थाओं को विधिन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने का 
प्रयास करना होगा ॥ ये संस्थाएँ हैं-- नगर पालिकाएँ, शहरी-विकास ट्रस्ट (ए75). 
सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य व इंजीनियरिंग विभाग (एप्ला50), राजस्थान 
शाज्य विद्युत बोर्ड, विषणन बोर्ड तथा औद्योगिक विकास निगम 

राज्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाने की दृष्टि से सभी 32 जिलों में जिला- 
नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जो जिलाधीश के नियंत्रण में मुख्य नियोजन 
अधिकारी की देख-रेख में अपना कार्य संचालित करते हैं । भविष्य में इनके माध्यम से 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (४०), रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों व ग्रामीण विकास के 
कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय जनता की 
भागौदारी पर विशेष बल दिया जाएगा । योजना की स्कीमों को राज्य की स्कीमों व जिला- 
स्तर की स्कीमों में विधक्त किया जाएगा | जिला-नियोजन को नीतियों, प्राथमिकताओं, 
लक्ष्यों व रणनीति को तय करने के लिए एक शीर्ष जिला संस्था का गठन किया जाना 
चाहिए । इसमें जिला-स्तर के अधिकारियों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों, स्थानीय गैर-सरकारी 
संस्थाओं के व्यक्तियों, वित्तोय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, आदि का सहयोग लिया जाना 
चाहिए । विकेस्‍न्द्रत नियोजन के माध्यम से जन-भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है तथा 
विकास को गति तेज को जा सकती है । इससे स्थानीय साधनों के सर्वोत्तम उपयोग का 
अवसर मिलता है। 

सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय के लिए वित्तोय साधन जुटाने 
का प्रयास कर रही है । इस सम्बन्ध में अधिकांश साधन तिम्न स्रोतों से जुयाए जा सकते 
हैं... 
(अ) राज्य के स्त्रवं के साधन 

(४) राज्य प्रोविडेण्ट कोष 

(४0) अल्पबचतों के तहत केद् से प्राप्त होने वाले कर्ज 

(८४) बाजार से प्राप्त कर्ज (शुद्ध) 

(५) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर्ज 

(५) बॉँड/ऋणपत्र बेचकर प्राप्त साधन 

(४) अतिरिक्त साधन-संग्रह (दसवें वित्त आयोग के 29% सूत्र के तहत राज्य को 
होगे बाले हस्तान्तरण व केनद्र-प्रवर्तित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को हस्तान्वरण की राशि 
को शामिल करके) तथा 

(०४४) दसवें वित्त आयोग द्वारा स्पेशल अनुदान । 


नवीं प्रचवर्षीय योजना 67997-2002. - हा 
(आ) केन्द्रीय सहायता 

0) घरेलू केन्द्रीय सहायता 

(४) बाह्य -सहायता पर आधारित परियोजनाओं के अन्तर्गत सहायता । 


स्मरण रहे कि पूर्व में राज्य कौ नवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न स्रोतों से ऋणात्मक 
राशि का अनुमान लगाया गया था-- 

(४) चालू राजस्व से बकाया राशि 

(४) सार्वजनिक उपक्रमो का अंशदान 

(४) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध) 

वर्तमान में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2002-2003) की वार्षिक 
योजना पर कार्य चल रहा है, लेकिन कई कारणो से अभी तक नर्बी योजना का स्पष्ट चित्र 
सामने नहीं आ पाया है । केन्द्र व राज्य दोनों मे नवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति 
अनिश्चित व डांवाडोल रही है । राज्य के समक्ष भारी मात्रा मे राजस्व-घाटा व राजकोषीय 
घाटा होने तथा पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य-स्तर पर क्रियान्वित करने से 
वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिम्नसे नवीं पंचवर्षीय योजना के बड़े आकार के 
अनुसार सार्वजनिक परिव्यय के मार्ग में काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी । नवीनतम सूचना 
के अनुसार नी योजना मे लगभग 9,836 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । 


नवी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का क्षेत्रवार वितरण!--997-98 
'की योजना का आकार 3504 करोड़ रु निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें वास्तविक 
च्यय लगभग 3987.4 करोड़ रु. जो लक्ष्य से अधिक था । वर्ष 4998-99 की योजना 
का व्यय 3832.8 करोड़ रू. आंका गया था ।999-2000 की चार्पिक योजना का 
अन्तिम आकार 3855 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय 
3685 करोड़ रु. हुआ । 2000-2007 को वार्षिक योजना का अन्तिम आकार 4238 
करोड़ रु. का प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कटौती की गई 
वास्तविक व्यय 3698 करोड़ रु. हुआ । नवीं योजना के अन्तिम वर्ष 200-2002 के 
लिए योजना का अन्तिम आकार 4642 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, जबकि 
वास्तविक व्यय 429 करोड़ रु. दर्शाया गया है । 


वित्तीय संकट की वजह से अब बड़ी योजना का वित्तीय पोषण करना कठिन हो गया 
है ।ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की चदीं पंचवर्षाय योजना में वास्तविक व्यय 
9,836 करोड़ रु. ही हो पाया है ।* 





 । परिवर्तित आय-व्ययक अध्ययन, 2004-05, _ 
पृ, 48 व 50 (999-2000 व बाद के आकडों के लिए) 
+ उपर्युक्त राशियों को जोड़ने पर नवीनतम सशोधित व्यय 9422 करोड रू आकी गया है। 
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42 शजस्थान की अधव्यवस्था 
चूं्ब में उपलब्ध सूचना के आधार पर नर्वी पंचवर्षीय योजना ( 997-2002 ) 
में क्षेत्रानुस्नार परिव्यय का आवंदन ( प्रतिशत के रूप में ) ( % में )! 





१997-2002 त्वास्तविक व्यय 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता 
सामाजिक व सामुदायिक्र सेवाओं के क्षेत्र को दी गई, जिस पर कुल सार्वजनिक व्यय 


का 32.3% खर्च किया गया, जो सर्वाधिक था । 


नर्वी योजना मे सार्वजनिक व्यय मे दूसरा रथान शक्ति का रहा जिस पर 26 8% राशि 
व्यय की गई। इस प्रकार नर्वी योजना का आधे से अधिक अंश (59%) शक्ति व 
सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर व्यय किया यया। योजना का वास्तविक व्यय 


प्रस्तावित व्यय का लगभग 72% रहा। 
राज्य की नर्वी पचवर्षीय योजना में अर्थिक प्रगति?” 


राज्य कौ घरेलू उत्पत्ति के अध्याय मे बतलाया जा चुका है कि राजस्थान में नर्वीं 
पंचवर्षीय योजना ( 7997-2002 ) की अवधि में विकास को औसत दर लगभग 4.5%8 
रही। इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव काफी देखे गये, जैसे 4997-98 में 2.2% 998-99 में 


॥ आय-व्ययक अध्ययन 2002-2003, मार्च, 2002 पृ 50. 
*# इसमे प्रशासनिक सुधार, निर्बध जिला योजना, बत्तीस जिले बत्तीस काम आदि शामिल हैं । 
2 8०णाणागरढ एश्श*छ 2003-04, भाव ९भाद 20ण0क्ार एटश2७ड, गटाटशयय। #0 ८5 


हि चल+जाच < 
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44%, १999-2000 में 0.3%, 2000-200 में (-) 2.8% तथा 200-02 में 8.5% 
(१993-94 के भावों पर, पिछले वर्ष से तुलना करने पर) योजना आयोग ने दसवीं 
पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के प्रारूप (0798 के खण्ड ॥, पृ. 4। पर राजस्थान में 
नवीं योजना के विकास की दर 3.5% दर्शायी है ।यह अंतर आंकड़ों की असमानता 
के कारण हो सकता है । फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि राज्य में नवीं पंचवर्षीय 
योजना के दौरान निरंतर अकाल व सूखे की दशाओं का सामना करना पड़ा था । वर्ष 4998- 
99, 4999-2000 व 2000-200। में तो काफी गाँव अकालग्रस्त घोषित किये गये जिससे 
सरकार को अकाल राहत पर धनराशि व्यय करनी पड़ी और भू-राजस्व भो निलंबित करना 
पड़ा । इससे सरकार विकास-कार्यों पर ज्यादा धनराशि व्यय नहीं कर सकी । 
राज्य में प्रति व्यक्ति आय 996-97 में 7882 रु. (993-94 के भावों पर) थी, जो 
200१-02 में 857 रु. के स्तर पर रहो । इसमें भी वार्षिक उतार-चढाव आते रहे । यह 
2000-200। में 804 रु. ही रही थी । राज्य की अर्थव्यवस्था मे भारी अस्थिरता पायी जाती 
है; इसलिए योजना के प्रारम्भ की स्थिति को तुलना योजना के अंत की स्थिति से करना 
कभी-कभी भ्रमात्मक भी हो सकता है । 
राज्य की अर्थव्यवस्था की अस्थिरता मूलतया कृषिगत अर्थव्यवस्था की अस्थिरता मे 
प्रगट होती है । 
इसलिए खाद्यान्तों का उत्पादन प्रति वर्ष घटता-बढ़तता रहता है. । यह 996-97 
में 428.2 लाख टन हुआ था जो 997-98 में 40.5 लाख ठन के स्तर पर पहुँच कर 
आगामी तीन वर्षो में घटकर 2000-0। में 00.3 लाख टन पर पहुँच गया, जिसके 
लिए 200-02 का संशोधित अनुमान 40 लाख टन लगाया गया है । 
राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 200-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर रहा, जब कि 999- 
2000 में यह 69.3 लाख हैक्टेयर रहा था । राज्य में दूध, मांस, ऊन व अण्डों के उत्पादन 
का स्तर नवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है । जैसा कि नियोजन की प्रगति के 
खण्ड में बतलाया गया था, राज्य में 200-02 में दूध का कुल उत्पादन 77.2 लाख टन के 
स्तर पर पहुँच गया है । 
राज्य में औद्योगिक प्रगति विभिन्‍न उद्योगों में असमान रही है । फिर भी सीमेंट का 
उत्पादन 2002 में 8.45 लाख टन हुआ जो पहले से अधिक था । 200-02 के अंत में 
विद्यु की प्रस्थापित क्षमता 457 मेगावाट तक पहुँच गयी थी, जो योजना के प्रारम्भ की 
तुलना में अधिक थी । 
नदी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुछ चिंताजनक पहलू 
(१) योजना में वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय का लगभग 70-72 ही रहा, क्योंकि 
विदेशी सहायता लक्ष्य से काफी कम प्राप्त हुईं तथा केद्ध से चित्तीय साधनों का 
हस्तान्तरण राज्य की तरफ कम हो पाया । राज्य पर बकाथा कर्ज का भार 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया जिसकी राशि मार्च 4997 के अंत में 6,776 करोड़ रु. 
से बढ कर मार्च 2002 के अंत में 39,970 करोड़ रु. हो गयी ( वृद्धि 38% ) 


(2) 


(3) 


चजस्थान का अथ. ,ब्स्था 


( अथवा पहले की तुलना में 2.38 गुनी ) । निरंतर बजट-घाटा बढ़ने से उधार को 

शशि के बढ़ने से राज्य पर ब्याज की देनदारी बढ़ गयो । इस प्रकार राज्य 2007-02 

के अंत में वित्तीय दबाव में आ गया था । 
राज्य मे 997 मे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 2,76 लाख 
रही (सार्वजनिक क्षेत्र में 0.3 लाख तथा निजीक्षेत्र मे 2.63 लाख) जो 2002 
(जून तक) 2.00 लाख पर आ गयी (सार्वजनिक क्षेत्र मे 9.54 लाख तथा निजी 
क्षेत्र गे 2.46 लाख)। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र मे रोजगार काफी घटा है, 
जिससे राज्य मे बेरोजगारी मे वृद्धि हुई हे। 
राज्य का दसवी योजना (2002-07) मे विकास की दर 8 5१ (योजना आयोग द्वारा 
निर्धारित विकास-दर) प्राप्त करने के लिए भारी प्रयास करना होगा। 
राज्य मे आज भी आधारभूत सुविधाओ जेसे सडक राचार विद्युत सिचाई आदि का 
नितान्त अभाव हे। जिससे आधुनिक उद्योगो व कृषि के विकास ब विस्तार में 
बाघा पडत्ती है। इसलिए आगामी वर्षों मे आथिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने की 
आवश्यकता हे। 
राज्य मे कृषिगत क्षेत्र के भारी उत्तार-चढाव वास्तविक चिता के कारण हें। अत 
कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि के उपायो पर नये सिरे स विचार करने की आवश्यकता 
है | अकालो का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार की जानी चाहिए! 
राज्य मे पर्यटन, पशुधन, खनन, दर्तकारी व निर्यात विकास के प्रमुख केन्द्र बन 
सकते हैं। इनके सम्बन्ध मे आगामी योजना मे एकीकृत्त रणनीति अपनानी चाहिए। 
अभी तक विकास के इन क्षेत्रो पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 
वैसे तो सम्पूर्ण देश औद्योगिक मंदी की समस्या का सामना कर रहा है । 
लेकिन राजस्थान में लघु व मध्यम उपक्रम (६१४०5) औद्योगिक रुग्णता से 
ज्यादा मात्रा में शिकार हैं । इसलिए इनका विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर इनको पुनः 
जीवित करने के लिए एक नया पैकेज तैयार किया जाना चाहिए । 

आगामी अध्याय मे राज्य की दसवीं पचवर्षीय योजना (2002-07) के विभिन्‍न 

पहलुओ पर विस्तार से चर्चा की जायगी। 


[ प्रश्न | 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


राजस्थान की नर्वी पचवर्षीय योजना मे जिस मद में सबसे अधिक प्रतिशत 
धन व्यय किया गया वह है - 

(अ) कृषि (ब) सिचाई एवं बाढ नियत्रण 

(स) ऊर्जा (द) सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ (द) 
दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार बडा करना चाहिए क्योकि - 

(3) राज्य का आर्थिक आधार-ढाँचा अभी कमजोर है 
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(ब) राज्य का सामाजिक आघार-ढाचा काफी पिछडा हुआ है 
(स) कृषिगत विकास पर व्यय के लिए अधिक घनराशि की आवश्यकता है 
(द) सभी (द) 


3, राज्य की नर्वी योजना में प्रथम वर्ष की वार्षिक योजना व इसकी पंचम वर्ष की 
वार्षिक योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता में अन्तर बताइए- 
उत्तर : 997-98 को वार्षिक योजना मे सर्वोच्च प्राथमिकता शक्ति के क्षेत्र को दी 
गई थी, जबकि 200 2002 को वार्थिक योजना में यह स्नामाजिक व सामुदायिक 
सेवाओं को दो गई । 
4... नवीनतम सूचना के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 
कितना व्यय हुआ है ? 
(अ) 27,650 करोड़ रू (ब) 27,444 करोड़ रु. 
(स) 25,000 करेड़ रू. (द) 20,59 करोड़ रु. 
(ए) 49422 करोड़ रु. (ए) 
अन्य प्रश्न 
) सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 


नर्वी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य 


2 राजस्थान की नी पचवर्षीय योजना (997-2002) पर एक निबन्ध लिखिए। 





दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 
तथा 

तीन वार्षिक योजनाएँ ( 2002-05 तक ) 

[0ग॥ +॥४७ १९३ ?29॥, 2002-07 


गा 
व#8७ श्राप ?॥5 (2002-05)] 





राष्ट्रीय योजना आयोग ने दसवीं पचवर्षीय योजना के प्रारूप, सण्ड --आयामो व 
रणनीतियो- के अन्तर्गत दसर्वी योजना व उसके बाद के लिए निम्न व्यारह मोनीटरेबल 
लक्ष्य निर्धारित किये है जिनको ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने अपनी दसर्दी योजना 
के लिए लक्य निर्धारित किये हैं व व्यूहरचना तैयार की है। राष्ट्रीय योजना आयोग के 
अनुसार ग्यारह मोनीटरेबल लक्ष्य इस प्रकार हैं । 


गरीबी वर्ष 2007 तक पाँच और 2042 तक ]5 फीसदी कम करना। 

कम से कम दसवीं योजना में बढने वाली अम-शक्ति को उच्च गुणात्मक एव 
लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना। 

वर्ष 2003 के अन्त तक सभी बच्चो को स्कूल भेजकर वर्ष 2007 तक उनकी पंच 
वर्ष तक की शिक्षा पूरी करना। 

साक्षरता एव मजदूरी में वर्ष 2007 तक लिग-मेद (६०१0८९ डगः50 50 फीसदी 
कम करना। 

वर्ष 200 व 20।। के दशक मे जनसख्या वृद्धि दर 6.2 प्रतिशव तक करना। 
यौजना अवधि मे साक्षरता दर बढाकर 75 फीसदी द्क करना। 

दर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर (/५२) कम कर अति हजार 45 करना तथा 202 
तक इसे 28 पर लाना। 

वर्ष 2007 तक माठृ मृत्यु-दर ((/५ार) कम कर ग्रति हजार 2 तथा 2072 तर्क 
4 करना। 

वर्ष 2007 तक वन-क्षेत्र मे 25 एव 20!2 तक 33 फीसदी की बढोतरी करना। 
योजना-अवंधि मे सभी गाँवो को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। 


॥। ॥घ्सी जा हि६० 3४३४ शिव, 2002-07, ६छा 4 #* (600) 
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वर्ष 2007 तक सभी मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना तथा 20]2 तक अन्य 
अधिसूचित (7०7॥60) जल क्षेत्रो को प्रदूषण मुक्त करना। 
जैसा कि पहले बतलाया गया है राष्ट्रीय उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए राज्य 
सरकार ने दसर्वी पचवर्षीय योजना के लिए निम्न दृष्टिकोण व व्यूहरचना पर 
बल दिया है। 
छ राज्य व राष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत आय के अन्तर को कम करना | इसके 
लिए विकास की दर ऊँची करनी होगी। 
छ. ससाधन आवटन को अधिक विवेकपूर्ण बनाना। प्रत्येक विभाग द्वारा स्वय के 
साधनो का आन्तरिक सृजन करना। 
घ सेवा क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढाना, विशेषतया शहरी क्षेत्रो मे । 
क्र क्षमता-निर्माण के विभिन्‍न स्तरों पर लगन वाले समय एवं लागत मे कमी 
करना तथा उसके उपयोग को बढाना। 
छ वर्तमान आघारभूत योजनाओ को पूर्ण करने पर जोर देना, विशेषतया सिचाई 
के क्षेत्र मे जहाँ स्कीमे काफ़ी समय से लम्बित पडी हैं। 
छ कृषि आधारित क्षेत्र को बागवानी पशुधन मत्स्य तथा कृषि प्रसस्करण (ब्रष्ठ०- 
[7०००६४४४) जैसी विभिन्‍न योजनाओ हेतु उपयोग मे लाना। 
थ्र॒पेयजल प्रबन्धन को अत्यधिक महत्त्व देना। जल जैसे सीमित साधन का सबसे 
ज्यादा कार्यकुशल उपयोग करना तथा भूमि की उत्पादकता वढाना। 
एज राहत कार्यो को सामान्य योजना कार्यक्रमो से जोडना ताकि राज्य को सूखे के 
सकट से बचाया जा सके। 
8. वाछित स्तर के कम उपलब्धि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को विनिवेश 
के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना। 
स्थानीय लाभ के क्रियाकलापो जैसे- पर्यटन हैन्डीक्राफूट तथा हैण्डलूम को 
प्राथमिकता दिया जाना। 
घ॒ सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान 
देना, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे। 
४ जनसंख्या वृद्धि रोकने को मुख्य उद्देश्य के रूप मे लेकर उसे कम करने के 
गम्भीर प्रयास करना । 
थ॒सूचना, प्रोद्योगिकी का गाँव स्तर तक विस्तार करना। 
आधारभूत सुविधा की कमी वाले क्षेत्रो पर विशेष ध्यान देना ताकि विकास मे 
प्रादेशिक असतुलन कम किये जा सके। 
॥ 73 एवं 74 वें सविधान सशोघन के अन्तर्गत पचायती राज़ सरथाओ एव शहरी 
निकायो को न्यायिक मजबूती प्रदान करना ताकि विकास रथानीय जरूरतो, 
स्थानीय साघनो व स्थानीय प्राथमिकताओ के अनुरूप किया जा सके | 





3... फिगी लाए [६० ६<आ शिंज। 2002-47, १७ | (६शगछर) 000 गिजनाकरर 309 शाला, 
एए ४3 उ 
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इन उद्देश्यो के अलावा दसर्वी योजना के प्रारूप मे पर्यटन, दस्तकारी व हथकरघा 
के विकास रोजगार के अवसरो मे वृद्धि पर्यावरण विनाश पर रोक तथा योजना व 
गैर-योजना क्रियाओ मे कार्यकुशलठा को बढाने पर बल दिया गया है। 

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार प्रचलित कीमतों पर 383.75 
करोड रुपये तथा वर्ष 200-02 की स्थिर कीमतों पर 2738.00 करोड रुपये रखा 
गया है। प्रमुख मदो का प्रस्तावित योजना-आवटन निम्न त्तालिका मे दर्शाया गया है 
राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना - मुख्य मदवार परिव्यय ($ल्‍९०7४ 60805) 































(करोड रुपये) 
परिव्यय*] (प्रतिशत 
(वर्ष 200[ मे) 
-ग2 की 
कीमती पर 
(2) (4) | ७ | (6) 
[] [कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ 6। 64 06 60 
2 [ग्रामीणविकास_|. 84 | ॥727 |_ 66 
3 








सिचाई एवं बाढ़ नियत्रण 4 ॥!॥ 





















उद्योग एव खनिज 























































परिवहन 2950 0 3365 25 
वैज्ञानिक सेवाएँ ]48 00 3759 
(नगण्य) 
का आमाजिक एक ;+2807 3037 |. 92७व0 उउगा 
सामुदायिक सेवाएँ 
आर्थिक सेवाएँ -.._ | 32 40 52263 /9 
सामान्य सेवाएँ 0265 03 7.3] 26 














योग 3॥83]75॥| ॥00 | 273।8 00 ॥0000 


इस प्रकार प्रचलित कीमतो पर, राजस्थान की दसर्दी पचवर्षीय योजना का आकार 
लगभग 3]832 करोड रु प्रस्तावित किया गया ऐै, जो नर्वी योजना के प्रस्तावित आकार 
27.650 करोड रु से 5% अधिक है। दसवीं योजना मे परिव्यय मे सर्वोच्च प्राथमिकता 
सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ को दी गयी है जो 30 3% है| द्वितीय स्थान ऊर्जा को 





4, छ८णाणागंट र८शंट७ 2003-04 (507 ) 9. 6. (प्रतिशत निकाले गये हैं) 

+ 200।-02 की कीमतों पर परिव्यय का आवंटन फ़ाश्ा प्रलाकक ायन्‍ढ पएद्य 7:४8, स्ण,।. 
(शबरवक्ांगडट (०जप्मांडआं००) 993 पर आधारिह है, जो अधिक प्रामाणिक मात्रा जा 
सकता है । यह अन्य स्रोतों के आवंटन से भिन्‍तर है । 
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दिया गया है। सिचाई व बाढ नियत्रण को तृतीय स्थान दिया है। इस प्रकार दसवीं योजना 
में भौतिक इमफ्रास्ट्रक्चर व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया है। 

200-02 के मूल्यों पर राज्य की दसर्दी पचवर्षीय योजना का आकार 2778 करोड 
रु आका गया है। 

दरावी योजना के लिए वित्तीय साधनीं 

राज्य को योजना के वित्तीय पोषण मे भारी दिक्‍कतो का सामना करना पडता है। 
एक तरफ राज्य के वित्तीय साधन काफी सीमित हैं ओर दूसरी तरफ प्रतिवर्ष अकाल राहत 
के लिए भारी मात्रा मे धन की आवश्यकता पडत्ती है। 2002--03 की वार्षिक योजना का 
आकार 5% से घटाकर उसमे से वित्तीय साधनो को अकाल राहत की तरफ हस्तान्तरित 
करना पड़ा था| इसलिए राजस्थान में योजना का वित्तीय पक्ष काफी अनिश्चित व कमजोर 
रहा है। इसम निरतर भारी उलट-फेर होते रहते है और राज्य की योजना का वित्तीय 
पोषण उधार पर आश्रित होने लगा है। राज्य की दसवीं योजना के प्रारूप में योजना की 
वित्तीय व्यवस्था के लिए निम्न प्रावधान सुझाये गये हैं जिनमे आगे चल कर मारी बदलाव 
की सम्भावना है। 

राज्य की दसवीं योजना के लिए वित्तीय साधनों 
का प्रस्तावित प्रारूप (करोड रु.) 

राज्य के स्वय के साधन 
(अ) राज्य के रवय के साधन, इसके तहतः 


(0 चालू राजस्व से बकाया (0१03277 
(0) सार्वजनिक उपक्रमो का योगदान हाउ। 
(४) राज्य प्रोविडेण्ट कोष (शुद्ध) 67705 


(७) विविध पूजीगत प्राप्तिया (शुद्ध) (-07742! 
(५) योजना-अनुदान (दसवों व 


ग्यारवॉ वित्त आयोग) 8266 
(५३) अल्प बचत सग्रह ]5250 
(५४) सकल बाजार उघार 
विधानिक तश्लता अनुपात) 6673 
(५४॥) समझौता आधारित कर्ज 
(ाब2रणाशल्त 403॥) 57058 
(४० ऋण पत्र/बाड 33500. ॥80785 
(आ) केन्द्रीय सहायता 
0) केन्द्रीय सहायता (घरेलू) 69559 
(0) बाह्य सहायता प्रोजेक्टो के लिए ज55] 
सहायता ॥870 


समग्र योजना साधन. 28859 57 


अाजप--7-----+-++- डे 
। फियी वसाकी ए5९ फस्थ शिक्षा ते ॥ (डेखतगा) 508 , कड़ा 
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इस प्रकार 3.832 करोड रु की योजना के लिए लगभग 28860 करोड के साघनो 
के अनुमान तो दिये गये हैं लेकिन लगभग 2972 करोड रु के साधनो का अतराल छोडा 
गया है जिसकी जानकारी आगे चलकर दी जायेगी। तालिका मे दिये गये विवरण से 
स्पष्ट होता है कि योजना की वित्तीय व्यवस्था बाह्य सहायता पर काफी सीमा तक निर्भर 
करेगी। चालू राजरव से बकाया राशि भारी मात्रा मे ऋणात्मक रहने की सम्भावना 
है। केन्द्रीय सहायता (घरेलू व बाह्य प्रोजक्टो के अन्तर्गत) की राशि 08]] करोड रू 
दर्शायी गयी है जबकि चालू राजस्थ से बकाया राशि (-) 0328 करोड रु रखी गयी है। 
चालू राजस्व से बकाया राशि के ऋणात्मक होने से स्पष्ट होता है कि राज्य में 
गेर-योजना राजस्व-व्यय की राशि कुल राजस्व-प्राप्तियो से अधिक रहती है, जो एक 
चिता का विषय हे, क्योकि इस स्थित्ति मे राजरच खाते से योजना के वित्तीय पोषण 
के लिए घनराशि नहीं मिल पाती है। 
तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना के वित्तीय पोषण में रवर्य के साधनों मे 
अल्प बचत-सग्रह का योगदान सर्वाधिक आका गया है। लेकिन वित्तीय व्यवस्था का 
सम्पूर्ण चित्र काफी अनिश्चित व परिवर्तनशील किरम का माना गया है, और वास्तविक 
स्थिति प्रस्तावित स्थिति से काफी भिन्‍न निकलती हे। 
दरसरवी पचवर्षीय योजना विकार व उत्पादन के प्रमुख लक्ष्यों 
नर्वी योजना दसवी योजना 
(8997-2002) (2002-07) 
(प्रत्याशित उपलब्धि)| का (लक्ष्य) 








































] खाद्यानना का उत्पादन [लाख टन) 

2. तिलहन का उत्पादन (लाख टन) तह 484 

3 कपारा (लाख गाठे) 83 फय 

+ गन्ना (लाख टन) 83 | _08 | ] 

5 अधिक उपलजे देने वाली किस्मो के ऊा या हझढ़ 
अन्तर्गत क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर) (200]-02 में) | 

6 कूल सिचाई कीं सम्भाव्यता सृषि उय न 





(लाख हैक्टेयर मे) 

(वृहद्‌, मध्यम, लघु, आदि) 
को की लम्बाई [किलोमीटर मे) झ्छ्गा - ग्र्श्श 
(सतहदार + गैर-सतहदार) 

इस प्रकार दसवीं योजना मे कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये गये 
है। खाद्यान्न, तिलहन, कपास व गन्ना आदि के उत्पादन में दसरवी योजना में नवीं योजना 
की तुलना में वृद्धि करने का प्रयास किया जायगा। अधिक उपज देने वाली किस्मो के 
अतर्गत क्षेत्रफल बढाया जायगा। सिचाई की सम्भाव्यता (ग्ाहभांगा एजदापांधी की 


+-«->5--६-६--० 
काशी पक्का फिए बेच्श एज 2002-07. ४छा ॥ (॥स्कोज७- 608, शशाणाएंड एथआफलए 
अंक व हज स्का की 
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दसवीं पंचवर्षोय योजन 2002-07 तथा दीन वार्षिक योजवाएँ (2002-05 कक)... 55 
विकास किया जायगा तथा सडको की लम्बाई बढायी जायगी। 
कृषिगत उत्पादन की वृद्धि मानसून पर निर्भर करेगी | इसलिए इस क्षेत्र की प्रगति 
के सम्बंध मे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। 
राष्ट्रीय योजना आयोग ने राजस्थान की दसवीं पचवर्षीय योजना मे विभिन्‍न आर्थिक 
क्षेत्रों में सकल-राज्य-घरेलू-उत्पाद (5500) मे वृद्धि की निम्न दरे अनुमानित की हैं ॥ 


(वार्षिक वृद्धि दर % मे) 














ह ० हर उद्योग... सेवाए सकल राज्य घरेलू 
(6500 मे वृद्धि 
राजस्थान 450 0606 965 83 
भारत 40 89 94 80 है! 





इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थान की दसवीं योजना (2002-07) मे 
कृषि उद्योग व सेवाओ जैसे सभी क्षेत्रों मे विकास की वार्षिक ओसत दरें समस्त भारत 
की औसत दरो से अधिक आकी गयी है ताकि दसर्बी योजना की अवधि में राजरथान 
/ विकास की ओसत दर 8.3% प्राप्त कर सके जो भारत की ओसत दर 8.0% से 
थोडी अधिक होगी। 
जेसा कि निर्धनता के अध्याय मे बतलाया गया हे राजरथान मे सपुक्त-निर्धनता 
अनुपात के 7999-2000 मे 5.3% से 2006-07 मे 2.% पर पहुँचने की सम्भावना 
व्यक्त की गयी हे। 
राज्य की दसवीं पतच्रवर्धीय योजना के प्रथम वर्ष (2002-03) व द्वितीय वर्ष 
(2003-04) की योजनाओं का परिचय*- 
राज्य को वार्षिक योजना 2002-03 का आकार (कोर-थोजना के अन्तर्गत) 560 
करोड़ रु. का रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके 4370.8 करोड़ रु. किया गया, 
क्योकि योजना में से 790 करोड़ रु. के कोष राज्य में अकाल-राहत कार्यों की तरफ 
हस्तान्तरित करने पड़े थे । 2002-03 की वार्षिक योजना में वास्तविक व्यय 4437.॥ 
करोड़ रु. का हुआ था । 
2003-2004 की वार्षिक योजना के लिए पूर्व वित्त मंत्री ने 5858 करोड़ रु. के 
परिव्यय का प्रावधान किया था, जिसे बाद में संशोधित करके 4258 करोड़ रु. और पुनः: 


संशोधित करके 5504.5 करोड़ रु. किया गया, और वास्तविक व्यय का नवीनतम अनुमान 
6044.4 करोड़ रु. प्रस्तुत किया गया है ॥ 
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निम्न तालिका में 2002-03 व 2003-04 की वार्षिक योजनाओं के संशोधित 
परिव्यय (209७५2०१० 09॥99) तथा वास्तविक व्यय के आंकड़े दिये गये हैं 7! 
क्षेत्र (करोड़ रु.) ( दशमलब के एक स्थान तक ) 
| 2007-0 | 2003-04 
फिी संशोधित | वास्तविक | संशोधित | वास्तविक है 
परिव्यय | व्यय | परिव्यय | व्यय 


















































(0ण99) | (०फथाणा 
फ्षे नर 
१. कृषि व सम्बद्ध सेवाएँ 76.3 [73.9 70.6 89.9 
2. ग्रामीण विकास 522.0._ (472.7 है! 495.8 | 508.9 
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम है! 32.8 (42.7 32.8 32.8 
4 सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण 354.]_370.2 96.8_| 96.8 
5. ऊर्जा 4304.2:240.2 त | 6678 |2063 | | 
6. उद्योग व खनिज 84.2 [86.6 76.8 [99.5 | 
7. परिवहन 4802 674.0 | | 435.8 | [502.3 | 
8 वैज्ञानिक सेवाएँ व अनुसंधान | 0.8 __| (.0_। हु 0०.9 | [0.8 | 
9. सामाजिक व सामुदायिक | 447.3 (286 2 ॥| 685 0 | 625.2 क्र 
सेवाएँ 
0. आर्थिक सेवाएँ 28.7 ्शि4 68.6 426.7 
4 सामान्य सेवाएँ 402 22.6 53 6 [45.2 | 
कुल योग | 4370 8 [443. | .।_ | 5504.5 | 6044.4 





तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-03 में वास्तविक व्यय मे प्रथम स्थान 
सामाजिक ब सामुदायिक सेवाओं का रहा, जो कुल व्यय का 29% था; हालाकि यह 
प्रस्तावित (संशोधित) व्यय से कम था । 2003-04 मे वास्तविक व्यय में प्रथम स्थान ऊर्जा 
का रहा जो कुल व्यय का 34.8% था । यह प्रस्तावित (संशोधित) परिव्यय से काफौ 
०३ । आज भी योजना व्यय में ऊर्जा व सामाजिक सेवाओं की ही वरीयता 
जारी है । 

2002-03 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में, 4993-%4 
के भावों पर 6.5% घटा, और 2003-04 में 4.7% बढ़ा (कृषिगत उत्पादन में अत्यधिक 
वृद्धि के कारण)। यह ध्यान देने को बात है कि वर्ष 2002-09 में राजस्थान में कृषि व 
23 से प्राप्त आय, 7993-94 के भावों पर, पिछले वर्ष कौ तुलना में 29.4% घटी, 

2003-04 में यह 45.2% बढ़ी (इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी अस्थिरता का 
अनुमान लगाया जा सकता है । खद्याग्नों का उत्पादन २007-02 में 440 लाख टन से घट 
करे 2002-03 में 753 लाख टन पर आ गया, और 2003-04 में इसके बढ़कर 8? लाख 
टन के स्तर पर पहुँचने का अनुमान लगाया गया है । 





4 ण्वाधत छा 50009 2004-05, ण५ 2004, ए. 48 कर 9 50 


555 
2004-05 को वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव 

(१) 2004-05 में योजना परिव्यय (छक्ा ००0०७) का आकार 7034-44 
करोड़ रू. प्रस्तावित किया गया है जिसे योजना आयोग से दिचार-विमर्श करके 
अंतिम रूप दिया जायगा । यह २००3-04 की योजना के संशोधित परिव्यथ के 
आकार ( 5504 करोड़ रु, ) की तुलना में 7527 करोड़ रु, अधिक है । 

इसमें सर्वाधिक राशि 24) करोड़ रु, (34.3%) (लगभग १/3) सामाजिक व 
सामुदायिक सैवाओं के लिए प्रस्तावित की गयी है । दूसरा स्थान विद्युत का रखा गया है 
जिसके लिए 269 करोड़ रु. (30.8%) का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार इन दो मदों 
पर लगभग 65% (2/3 अंश) व्यय का लक्ष्य रखा गया है । 

(2) वार्षिक योजना की 703॥ करोड़ रु, की वित्तीय व्यवस्था के लिए 
विभिन्‍न प्रस्ताव इस प्रकार हैं : सार्वजनिक कर्ज से आधिक्य 2328 करोड़ रु,, सार्वजनिक 
खाते से 56 करोड़ रु, जीवन बीमा निगम से 280 करोड़ रु, नाबार्ड से 500 करोड़ रु., 
सामान्य योजना केद्धीय सहायता से 776 करोड रु., बाह्य सहायता प्रोजेक्ट से 968 करोड़ 
रु., अन्य खोतों से 707 करोड़ रु, बजट के बाहर के स्रोतों से 822 करोड़ रु. तथा बजट- 
घाथ 334 करोड़ रु. । लेकिन गैर-योजना खाते में 7509 करोड़ रु. का घाय आंका गया है । 
लेकिन यह व्यवस्था सांकेतिक ही मानी जानी चाहिए । इसे भविष्य में अधिक स्पष्ट किया 
जायगा । 

(3) राज्य में 2004 में भी सूखे की स्थिति के कारण सरकार ने केन्द्र से 779.43 
करोड़ रु. की राशि व राहत सहायता के रूप में गेहूँ को माँग की है ॥ इसे प्रकार 2004-05 
की योजना के समक्ष भी भारी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है । पूर्व वर्षो की भांति इस बार भी 
योजना की वित्तीय व्यवस्था कर पाना मुश्किल होगा । 
राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे 

() हम पहले बतला चुके हैं कि राष्ट्रीय योजना आयोग ने राजस्थान की दसवीं 
पंचवर्षीय योजना में विकास की दर का लक्ष्य 8.3 सुझाया है । इसके लिए कृषिगत क्षेत्र में 
विकास की दर 4.5%, उद्योगों में 0.% तथा सेवा- क्षेत्र मे 9.6% प्राप्त करनी होगी । राज्य 
की 2002-03 में 3993-94 के भावों पर विकास की दर (-) 7 7% रही है । 2003-04 में 
योजना का आकार छोटा रहने से विकास की दर के सम्बन्ध में कुछ भी कह सकना 
फिलहाल कठिन जान पड़ेता है । इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8.3४ विकास की 
दर प्राप्त करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है । नवीं योजना में राज्य की वार्षिक विकास- 
दर 3.5% त्तथा आठवीं योजना के दौरान 7.5% रही थी । राज्य में वर्षा की अनिश्चितता व 
पानी के निरंतर बढ़ते अभाव की स्थिति में 2002-07 मे कृषिगत क्षेत्र में विकास की दर 
4.5% प्राप्त करने कही बात दिवास्वप्त जैसी प्रवीत होती है । पंजाब के लिए यह 4 १% ही 
निर्धारित की गयी है । 

(2) पिछले वर्षो में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल हो गयी है जिससे 
योजनाओं के लिए आवश्यक मात्रा में साधन-संग्रह करना कठिन ही गया है । 
विकास ओर अकाल वितोय साधनों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धी हो गये हैं जिसकी क्षति 
विकास को झेलाी पडी है ।नवी योजना मे वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से काफो कम 
हुआ । इसी प्रकार की स्थिति साधनों के अभाव में दसवीं पंचवर्षाय योजना के दौरान बन 
सकती है । इस सम्बन्ध मे भारत सरकार, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय 
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रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, आदि सम्बद्ध पक्षों को राज्य को वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने 
का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । तभी योजना की रेल पुनः पटरी पर आ सकेगी । 

(3) राज्य की मूल्यवर्धित कर (५५7) के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है । 
बिक्री कर राज्य के राजस्व का प्रमुख आधार है । वैट के माध्यम से राज्य के राजस्व पर 
किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं आना चाहिए । इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया 
स्पष्ट की जानी चाहिए । 

(4) ऐेसा प्रतीत होता है कि राज्य में आर्थिक नियोजन के साथ-साथ 
राजकीधीय या वित्तीय नियोजन ([5८छ/ का गिल) ए०श्णांगढ्) भी संचालित 
किया जाना चाहिए । इसका विस्तृत विदेचन आगामी अध्यायों में किया जायगा । इसके 
लिए राज्य में मध्यमकालीन ग्रजकोषीय सुधारों का कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है । 
केन्द्र को भांति राजस्थान में भी 'राजकोषीय जिम्मेदारी व बजेट प्रबंधन अधिनियम" 

लागू किया जाना चाहिए ताकि पाँच वर्ष की अवधि में राजस्व घाटा शून्य पर लाया 
जा सके; राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2-3 प्रतिशत पर लाया जा सके 
और राज्य के बढ़ते बकाया कर्ज पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके ॥ इस प्रकार 
स्वस्थ राजकोषधीय स्थिति से ही स्वस्थ नियोजन उत्पन्न हो सकता है हालाकि यह सम्बन्ध 
विपरीत दिशा में भी सही सिद्ध होता है । 

(5) चूंकि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण के युग मे विकास में बिजी क्षेत्र की भूमिका 
प्रबल हो गयी है; इसलिए राज्य को अपने आर्थिक साधनों का उचित उपयोग करने में निजी 
क्षेत्र की पूँजी-निबेश में भागीदारी बढ़ानो चाहिए ताकि पर्यटन, खनन, पशुधन, दस्तकारी, 
निर्यात, आदि क्षेत्रों में उत्पादन-क्षमता को बढ़ा कर विकास की वार्षिक दर, प्रचलित कौमतो 
पर, ॥5 प्रतिशत प्राप्त की जा सके, ताकि 7% मुद्रास्फीति के बाद राज्य वास्तविक विकास की 
दर 8% अर्जित कर सके । यह काम केवल नियोजन के माध्यम से होना कठिन है, इसलिए 
राज्य सरकार को निजी क्षेत्र को डचित प्रेरणा देकर विकास रकी प्रक्रिया में शामिल 
करना चाहिए । 

(6) चूंकि राज्य के पास वित्तीय साधनों का नितांत अभाव है, इसलिए राजस्थान को 
भी विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (59९९७ ८७(९४०७ $9/९७) में शामिल किया जाना 
चाहिए ताकि इसे योजना के लिए जो वित्तोय सहायता मिलती है उसमे 90% अनुदान व 
40% कर्ज मिल सके, जब कि वर्तमान में इसे 70% कर्ज व 30% अनुदान-राशि मिलती है 
जिससे इस पर ब्याज को देनदारी बढ़ जाती है । 

अतः भविष्य में नियोजन की सफलता के लिए राजकोषीय परिदृश्य को सुधारा जाना 
सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए । 


प्रश्न 

१... राजस्तान को दसवीं पंचवर्षीय योजना पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
2. राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना की आलोचनात्मक समीक्षा लिखिए | 
3... शजस्थान को दसवों योजना का आकार, प्रचलित भावों पर छोटिए: 

(अ) 3532 करोड़ रु (ब) 3832 करोड़ रु. 

(स) 273१8 करोड़ रु. (द) 27650 करोड़ रु. (ब) 
4. संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए :- 

0) राज्य की दसवों पंचवर्षोय योजना के प्रथम तीन वर्ष : 2002-05 तक । 





राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ तथा 


2004-05 का बजट 
(546-8फ0086/9/५ ॥7शाते5 द्वा।त॑ 
व छप्04७ ० 2004-05) 


योजनाकाल में राजस्थान के जित्तीय ढाँचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तव हुए हैं । इस 
अध्याय मे राज्य कौ बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियों (0008०29 0९॥5) व 2004-05 के बजट 
पर प्रकाश डाला जायेगा जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति व विभिन्‍न प्रकार के घाटों जैसे 
राणस्व-घाटों, शजकोभीय घाटों, समग्र घाटों, आदि की सही जानकारी हो सकेगी । निरन्तर 
पड़ने वाले अकालों व सूखे के कारण राज्य की वित्तीय दशा काफ़ी कमजोर रहो है । स्वयं 
राज्य के द्वारा किएं गए तीत्र आर्थिक विकास व केद्ध से प्राप्त होने बाली अधिक वित्तीय 
सहायता से राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकठा है । 

2004-05 के बजट-अनुमानों के अनुसार राजस्व-खाते में घाटा लगभग 2204 करोड़ 
रुपये व पूँजी-खाते में आधिक्य (5905) 870 करोड़ रुपये दिखाया गया है । इस प्रकार 
2004-05 के बजट मे समग्र घाटा लगभग 334 करोड़ रु. हो जाता है । 

2003-04 के संशोधित अनुमानों में राजस्ब-घाटा लगभग 3667 करोड़ रुपए व 
पूँजीगत-आधिक्य 3385 करोड़ रु. रहा था, जिससे बजट घाद्य 282 करोड़ रु. रहा । 
वित्तमंत्री ने अपने 72 जुलाई, 2004 के वजट-भाषण में इस घाटे कौ पूर्ति के लिए कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया है । लेकिन इस प्रकार के घाटे की राशि से राज्य-सरकार का वित्तोय 
संकट गहरा ही होगा । शजस्व-घाटे का ऊँचा रहना केद्ध तथा राज्यों में राजकोषीय संकट 
(8६०० ८यं४७) का सूचक माना जाता है, क्योकि ऐसो स्थिति में चालू व्यय की पूर्ति उधार 
'लैकर करमी पड़ती है, जो राजकोषीय असंतुलन (5८४) ए097०6) को प्रकट करती है । 

अब हम राजस्व खाते मे आय-व्यय की प्रवृत्तियों, पूँजी-खाते में आय-व्यय की 
प्रवृत्तियो, सार्वजनिक कर्ज के भार, आदि पर प्रकाश डालेंगे । 
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रास्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ! 
(पृफश्ातड गा रि९ट्शंए5ड पशावेश- एिस्फशाएर 8९९००णा) 
राजस्व खाते में विभिन प्राप्तियों को तोन श्रेणियों में बाँठ जाता है-- 


'कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायदार्थ अनुदान (8/-॥-कं0) । नीचे इनका 
क्रमशः विवरण दिया जाता है-- 


(१) कर-राजस्व (79%-९४९॥७४७९)--इसके अत्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों में 
हिस्सा तथा स्वयं राज्य का कर-राजस्व (डभ८! 5 09॥॥ (७५ 2४८॥०८) दिखाया जाता है। 
राजस्थान को अन्य राज्यों की भाँति केन्द्रीय आयकर व संघीय उत्पादन शुल्क में हिस्सा प्राप्त 
होता रहा है 4 राज्य में स्वयं के द्वारा लगाए गए निम्न करों से राजस्व को प्राप्ति होती है- 
भू-राजस्व (]970 72५८॥७८), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी ($॥8८ ०४८5०), 
'बिक्री-कर ($७।०५ (७00), वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर व शुल्क 
तथा अन्य कर व महसूल । अन्य करों में मनोरंजन कर, व्यापारिक फसलों पर उपकर, आदि 
शामिल होते हैं । 


१95१-52 मे कुल कर-राजस्व की प्राप्ति .6 करोड़ रुपये हुई जो बढ़कर 96- 
62 में 29 करोड रुपये, 9977-72 में 09 करोड़ रुपये, 98-82 में 508 करोड़ रुपये 
तथा 99-92 मे 2445 करोड़ रुपये हो गई (केन्द्रोय करों में अंश सहित) | 2003-2004 
के संशोधित अनुमानों में यह लगभग 4094 करोड़ रुपये तथा 2004-2005 के बजट 
अनुमानों में 42724 करोड़ रुपये दर्शाई गई है । 


करों को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियो में विभाजित किया जाता है । प्रत्यक्ष करों का 
भार दूसरे पर नहों खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करों का खिसकाया जा सकता है । 
'सजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्त होता है उनमें निम्न शामिल हैं-- 
(2) केंद्रीय आयकर मे अंश, (॥४) भू-राजस्व (0900 76५७॥॥॥९), (/४) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन 
शुल्क तथा (४9) अचल सम्पत्ति पर कर । परोक्ष करो (छाठ«०॥9:25) में निम्न कर आते 
हैं--(8) संघीय आबकारी या उत्पादन-शुल्कों में अंश, (॥) राज्य आबकारी, (॥) बिक्री कर, 
(५) वाहनों पर कर, (५) सामान व यात्रियों पर कर, (४४) विद्युत-शुल्क, (/४) मनोरंजन कर 
तथा (४४४) व्यापारिक फसलों पर उपकर । 


१97-72 में कुल कर-राज्स्व में प्रत्यक्ष करों का अंश 27% था जो 99-92 में 
46.7% रहा | 200-2002 मे यह 20.8% व 2003-2004 के संशोधित अनुमानों मे भी 
यह 24.3% दिखाया गया है । इस प्रकार कर -राजस्थ में ग्रत्यक्ष करों का योयदात लगभग 
१/5 रहा है । यह परोक्ष करो की तुलना में काफो नीचा है ॥ 





 परिवर्तितद आय-व्ययक अध्ययन 2004-05, जुलाई 2004, विभिन तालिकाएँ । 
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'कर-राजस्व का विश्लेषय---निम्न वालिका में विभिन्‍न वर्षों के लिए कर-राजस्थ 
में विभिन्न करों के योगदान का विश्लेषण किया जाता है-- 
497-72 
(4८८०कग्र5) 


शीर्षक ( 





ही 
लेखे » ) | (करोड़ रु.) 
(करोड़ रु.) 
(क) केन्द्रीय करों 43.3 | ् ३ 4503.2 








(ख) राज्य कर 65.7 8224.] 


(0) मुद्रांक व 
रजिस्ट्रेशन शुल्क 
(॥)) राज्य 
आबकारी 





(५) बाहनों का कर छू | 8524 | 4 
(४) अन्य है मे 55.8 


(शा) कुल कर- 5 या 42724.3 
राजस्व 
तालिका से पता चलता है कि 97-72 मे कुल कर-राजस्व मे केन्द्रीय करो का 
अश 40% था जो 2004-2005 के बजट-अनुमानों में घटकर 35 4% पर आ गया है ।इस 
प्रकार राज्य के स्वय के कर-राजस्व का अंश 60% से बढ़कर 64 6% हो गया है । राज्य के 
कुल कर-राजस्व में भू-सजस्व का अंश काफी घट गया है । यह 497-72 में 8% से घटकईँ 
2004-2005 के बजट-अनुमानों में 0.3% पर आ गया है । इसो अवधि में बिक्री-कर का 
योगदान 30 4% से बढ़कर 35 3% पर आ गया है । 
आजकल राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में बिक्री-कर का स्थान सर्वप्रथम 
आता है । 2004-2005 के बजट मैं राज्य का स्वयं का कुल कर-राजस्व 822 करोड़ 
रुपये आँका गया है, जिक्षमें बिक्री कर का अंश 4486 करोड़ रुपये, अर्थात्‌ लगभग 54 6% 
है। स्मरण रहे कि बिक्री-कर का राज्य के कुल कर-राजस्व में 2004-2005 के बजट- 
अनुमानों मे अंश लगभग 35.3% आंका गया है । लेकित राज्य के स्वयं के (०५४४॥) कुल कर- 
राजस्व में यह अंश और भी ऊँचा, अर्थात्‌ 54 6% आँका गया है । इस प्रकार बिक्री-कर 























555 हू राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का आधे से भी कुछ ज्यादा अंश प्रदान करता है । अतः 
राज्य की करों से प्राप्त राशि में बिक्री-कर की स्र्वोपरिता है । दूसरा स्थान राज्य 
आबकारी कर तथा तोसग वाहनों पर कर का है । भूमि-सुधारों के फलस्वरूप भू-राजस्व का 
योगदान कुल कर-राजस्व 0.8% रह गया है । राज्य आबकारी से 2004-2005 के बजट में 
१325 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है । 
मा (2 ) अ-कर राजस्व (४०॥-१७५ २९४८॥०९)--राजस्व खाते में आय का यह दूसरा 
स्रोत है । सहावतार्थ अनुदान (हा075-॥-५0) जो केद्ध से प्राप्त होते हैं वे भी इसी के 
अन्तर्गत दिखाए जाते हैं, हालाकि उनकी राशि ऊँची होने से उनका विवेचन अलग से भी 
किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद (आ०००) 280 (3) (ब) के अन्तर्गत राज्यों के राजस्व 
के लिए सहायतार्थ-अनुदान दिए जाते हैं । अ-कर राजस्व की आय निम्न शीर्षकीं के अन्तर्गत 
दिखाई जातो हैं-ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, सामान्य सेवाओं से प्राप्त 
राशि, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं व अन्य साधनों से प्राप्त राशियाँ एवं | 
शहर अनुदान अनुदान (हाथ्या5झनवा-छा0) । 
सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत तिम्न मर्दे शामिल होती हैं--(8) शिक्षा; कला व 
सस्कि , (४) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, (॥॥) जलपूर्ति, सफाई, आवास और 
विकास तथा (६9) अन्य । आर्थिक सेवाओ मैं निम्न में आती हैं--(॥) लघु सिंचाई, 
(!/) वानिकी व वन्य जीवन, (४४2 उद्योग, ग्रामीण व लघु उद्योग, (४५) बृहद्‌ एवं मध्यम 
सिंचाई, (») अलौद धातु, खनन व था कार्मिक उद्योग व (9) अन्य । 
जैसाकि पहले कहा जा चुका है, सहायतार्थ अनुदान भी अ-कर-राजस्व के अन्तर्गत 
ही दिखाए जाते हैं । 
अ-कर-राजस्व का वर्गीकरण 972-73 से बदला गया है । 957-52 में अ-कर 
राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानो सहित) 44 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 96-62 
मे 47 करोड़ रुपये, 977-72 मे 76 करोड़ रुपये, 498-82 में 349 करोड़ रुपये व 
१995-96 में 346 करोड रुपये हो गई । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में अ-कर 
राशि 4608.9 करोड़ रुपये रही तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में यह 4659.8 
करोड़ स्पये आंकी गई है । 
'राजस्वे-खाते मे राजस्व-प्राप्तियाँ ((6५८॥४८:७०९७७) के इन दीन स्रोतों का योगदान 
निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- अधि 
प्रतिशत 


2003-2004 2004-2005 
( ( संगोयित अनुम्यव ) |_ (बजद अनुमान 2 
6) कर-राजस्व 70.6 73.2 

(0) अ-कर-राजस्व 42.4 4.9 

|) सहायतार्थ अनुदान 47.3 44.9 
** कुन्‍ल राजस्व प्राप्तियाँ |__32700 । 0 7१00,0 
कुल राजस्व प्राप्तियों (करोड रु.) 45703.4 47384.] 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते को कुल-प्राप्तियों में सहायता अनुदां 
का अंश 2004-2005 के बजट-अनुमानों मे लगभग है आँका गया है, जो वर्ष 
से प्रतिशत के रूप में कम है । यह 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में लगभग 270.5 
करोड़ रु. था, जिसके 2004-2005 के नरम नों में 2589.8 करोड़ रु. रहने की आशा 
है । अतः इसमें निरपेक्ष रूप में कमी का अनुमान _ 
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पाजस्थान में कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पत्ति से अनुपात--निम्न तालिका में 
१97-72, 98-82 तथा 2002-2003 के लिए राज्य में कुल कर-राजस्व व राज्य की 

घेरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) के आँकड़े दिए गए हैं-- 
( करोड़ रुपये ) ( प्रचलित भावों पर ) 


97]-724 78-82[ 2002-2003 
| कुल कर-राजस्व (केद्रोय करो में अश सहित) 709 | 508 । | 936.4 | 


राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (५50/)( प्रचलित भावों पर) | 4534 4978 75048 
कर राजस्व का राज्य को आय से 7% 0 2% 42 4% 
इस प्रकार 2002-2003 मे कुल कर-राजस्व (केन्रीय करो मे अंश सहित) राज्य 
कौ शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (४५707) का 2.4% रहा, जो 97-72 की तुलना में ५.3 प्रतिशत 
बिन्दु अधिक था । 
सदि हम राज्य के स्वयं के कर-राजस्व को लें तो इसको राशि 2002-2003 में 
6253.3 करोड़ रुपये थी, जो उस वर्ष की राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 0507) का 8.3% 
भात्र थी । अतः 2002-2003 में केन्द्रीय करों में अंश सहित राज्य का कुल कर-राजस्व 
राज्य की आय का 2.4% रहा, जबकि इसी वर्ष राज्य का स्वयं का कर-राजस्व राज्य की 
आय का 8.3% हो रहा था । इससे केद्धीय करों के अश के हस्तान्तरण (५७07) का 4 4% 
का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है करो पी 
राजस्थान में प्रमुख करों की प्रतिक्रियात्मकता या बाँयन्सी 
(छ00:भ7९9 णी शक्न[ं०्ण प95६९5 ॥ २9]985979) 
दो वर्षों के वीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि में राज्य की आय की 
प्रतिशत बृद्धि का भाग देने से जो परिणाम आता है, उसे उस कर की बॉयन्सी या 
प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं । इसमें कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल कर 
लेते हैं । लेकिन किसी कर की लोच (॥४४-९।७५४७८॥५) निकालते समय कर की दरें 
स्थिर रखी जाती हैं । अतः कर की लोच राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिल्त॑नों से स्थिर 
दरों पर कर-राजस्व की प्रतिक्रिया का माप होती है । इस प्रकार कर की लोच को 
निकालते समय कर की दरें स्थिर मानी जातो हैं, जवकि कर की बॉयन्सी ज्ञात करते समय 
कर की दरों के परिवर्तन भी शामिल किये जाते हैं । 
980-89 के बीच राजस्थान में कुछ प्रमुख करों की बॉयन्सी (७७०५०७॥८५) इस 
प्रकार रही है । इससे 980 के दशक में राज्य में इनकी बॉयन्सो का पता चलता है ॥ 
राजस्थान में कर-बॉयन्सी 
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560 # राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
यदि कर की बॉयन्सी एक से अधिक होती है दो कर-प्रयास उत्तम माना जाता है 
और यदि यह एक से कम होती है तो कर-प्रयास कमजोर माना जाता है । उपर्युक्त तालिका 
के अनुसार केवल मनोरंजन कर को छोड़कर कर-बॉयन्सी के एक से अधिक रहने से राज्य में 
'कर-प्रयास उत्तम माना जाएगा । राज्य आबकारी कर व विद्युत-शुल्क में तो यह और भी 
उत्तम रही है । कर-बॉयन्सी के एक से अधिक रहने का आशय यह है कि राज्य के अमुक 
कर के राजस्व में अमुक अवधि में वृद्धि की दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति को वृद्धि को दर से 
भी अधिक रही । दसवें विच आयोग ने भी अपनी दिसम्बर 994 की रिपोर्ट में विभिन्न 
राज्यों के लिए बिक्री कर, राज्य आबकारी कर, आदि के लिए बॉरन्सी-गुणांक (७७0/भाट) 
००८६४) निकाले हैं (रिपोर्ट, पृ. 90-9), जिनका उपयोग उच्च स्तरीय अध्ययन में 
किया जा सकता है । प्रवृत्तियाँ 
राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ 

(प्रफ्क्कएड क खफिफुलावांप्रा€  ३९४९॥7९ 8९९००ए765) 

राजस्व-व्यय को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जाता है-- 

(१) सामान्य सेवाओं (ह९४९००थ 5९:शं८९८७) पर व्यय--इनमें राज्य के अंगे 
(0०१5 ० 50806) पर व्यय (मंत्रिपरिषद, विधानसभा, न्याय प्रशासन, निर्वाचन आदि), 
राजकोषीय सेवाएँ (कर-वसूली व्यय), ऋण-परिशोधन व ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक 
सेवाएँ, पेन्‍्शन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायवार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती है) 
पा होते हैं । इममें सर्वाधिक व्यय ऋण-परिशोधन व ब्याज के भुगतान की मद पर होता 

॥ 

(2 ) सामाजिक सेवाओं पर व्यय्य--इसमें निम्न मदों का व्यय आता है-- 

(0) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, (॥) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 
(8) जलपूर्ति, सफाई, आवास व शहरी विकास, (४४) श्रमिक व श्रम-कल्याण, (५) अनुसूचित 
जातियों व अनुसूचित जनजातियो व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (५४) समाज कल्याण व 
योषाहार । इनमें सर्वाधिक व्यय शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति को मद के अन्तर्गत होता है । 

(3 ) आर्थिक सेवाओं पर व्यय--इनमें निम्न म्दे शामिल की जाती हैं-- 
/2 कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, (४४) ग्रामोण विकास व विशेष क्षेत्र-कार्यक्रम, (४४) उद्योग व 
खनिज, (५) सिचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा, (») परिवहन, (४४) विज्ञान, टेक्नोलोजी व 
पर्यावरण तथा (४४) सामान्य आर्थिक सेवाएँ । 

१9$-52 में कुल राजस्व-व्यय 77.2 करोड़ रुपये हुआ, जो बढ़कर 96-62 
में 52 करोड़ रुपये, 497-72 में 203 करोड़ रुपये व 98-82 में 823 करोड़ रुपये 
गया । 2002-2003 में राजस्व-व्यय 4706 करोड़ रुपये हुआ जिसके 2003-2004 के 
संशोधित अनुमानों में 49374 करोड़ रुपये तथा 2004-2005 के ब्रजट अनुमानों में इसके 
१9588 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । 

2004-2005 के चडट-अतुणातों में एडस्अ-व्यय का सर्वाधिक अंश, 43.१% सामान्य 
सेवाओं पर, 36.4% सामाजिक सेवाओं पर तथा शेष लगभग 20.5% आर्थिक सेवाओं पर 
व्यय हेतु रखा गया है । 

आगे 2003-2004 (संशोधित अनुमान) व 2004-2005 (बजट-अनुमानों) में कुछ 
व्यय की मदों की स्थिति दर्शाई गई है ।साथ में 2004-2005 के लिए कुल राजस्व-व्यय में 
उनका प्रतिशत अंश भी दिया गया है । 


राज्य की बजट प्रवृत्तियाँ तथा 2004-2005 का बजट 56॥ 






























उ005-54 उत्ध-झ । रझूगा-ए 
शीर्षक (संशोधित अनुमान) | (बजट-अनुमान) | में कुल राजस्व- 
(करोड रु.) (करोड़रु) | व्यय का प्रतिशत 
. ब्याज का भुगतान 4800 4 566 4 (0०० /| 
(सामान्य सेवाओं में) 
2. शिक्षा, खेल, कला व 3753.3 4500 श्र 
संस्कृति (सामाजिक-सेवाओं में) 5 जिफ 
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व ऊर्जा १3754.2 27647 30.7 
(आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत) 
4 प्रशासनिक सेवाएँ 4१62 5 3293.7 8 | 
(सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत) 
5 पेशत व विविध सामान्य 392१ 9 3382 9 70 
सेवाएँ (सामान्य सेवाओं 
के अन्तर्गत) 
कुल राजस्व-व्यय 49370 5 9588 2 किक 000 
( अन्य मदों सहित ) 











तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ़ गया है, जिससे 
2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार ब्याज का भुगतान कुल राजस्व-व्यय का 26,4% 
हो जाएगा, जो काफो ऊँचा है । कुल राजस्व-व्यय का लगभग 24 2% व्यय शिक्षा, खेल, 
कला ब संस्कृति की मद पर होगा । प्रशासनिक सेवाओं पर कुल राजस्व-व्यय का लगभग 
6.4% होने लग गया है । सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा पर 2004-2005 के बजट में कुल 
राजस्व-व्यय का 4 4% रखा गया है । पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय 2004- 
2005 के 4 'राजस्व-व्यय का 7.0% दर्शाया गया है, जबकि 2003-2004 के 
संशोधित | में यह 9.9% रहा था । वर्ष 4999-2000 में १५८४३ ४४ त्ति की आयु 
60 वर्ष से 58 वर्ष करने से राज्य पर आंगामी वर्षों में वित्तीय भार बढ़ा है । अब पुनः 
सेवानिवृत्ति की आयु के 60 वर्ष हो जाने से वित्तीय भार कम प्रतीत होगा । 

राजस्व व्यय को (४) विकास-व्यय व (४) अ-विकास-व्यय में भी विभाजित किया 
जाता हैं । 495-52 मे विकास-व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ करता था जो 
१497-72 में 58%, 98-82 में 70% व 2002-2003 में ५5.4% रहा । 2003-2004 के 
संशोधित अनुमानों मे यह 55.5% रखा गया है । इसके 2004-2005 के बजट में 57% रहने 
का अनुमान है । 

4973-74 से राजस्व-बव्यय के प्रस्तुतीकरण का स्वरूप बदल गया है । जैसा कि ऊपर 
स्पष्ट किया गया है कि अब यह सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक 
सेवाओं के अन्तर्गत विभिल मदों के माध्यम से दिखाया जाता है । 

राजस्थ-खाते में घाटा--राजस्थान में राजस्व-खाते में 795-52 में 4.2 करोड़ 
रुपये का घाटा हुआ था, जो 97-72 में 7.9 करोड़ रुपये का तथा 98-82 में 356 
करोड़ रुपये का रहा । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में लगभग 3667 करोड़ रुपये का 
घाटा रहा तथा 2004-2005 के बजट-अनुमानों मे 2204 करोड़ रुपये का राजस्व-घाटा 

“दिखाया गया है । 990-9 के लेखों (9८८०७॥/७) में राजस्व-खाते में 468 करोड़ 
रूपये की बचत (६ए।७०७) रही थी, जो केद्र से भारी मात्रा में सहायतार्थ-अनुदान मिलने 
के कारण सम्भव हो सकी थी 


562 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


पूँजीगत प्राप्तियों ( सार्वजनिक लेखों की शुद्ध ग्राप्तियों सहित ) तथा 
पूँजीगत व्यय 
[एकक्राश ए€८शंए5 (एलेणवांगड़ गरध॑ एफ्रशर ३९९००पा७) भा 
(एग्एॉघश कज्फ़शात्रंएणार] 

(कक) पूँजीगत प्राप्तियाँ (0४0॥0॥ 7९०८७ए5)--पूँजीगत प्राप्तियाँ निम्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत दिखाई जाती हैं-- 

(6) आन्तरिक ऋण (णला।॥ 0950--आन्दरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो 
प्रकार का हो सकता है । इसका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

(अ) स्थायी ऋण (एशाएशा८ण 0060))-इसके अन्तर्गत जनता से लिए गए 
बाजार-ऋण शामिल किए जाते हैं । ये विकास-ऋण होते हैं, जो राज्य की विकास योजनाओं 
की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किए जाते हैं । इनमें भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए 
"फ्लोटिंग-ऋण"' या अल्पकालीन ऋण भी शामिल किए जाते हैं । 

(आ ) अल्पकालीन ऋण (7020॥2 ०00)--इनकी मात्रा राज्य के स्वयं के 
साधनों व आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । ये काफी परिवर्तनशील होते हैं । राज्य 
सरकार सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लेती है । 

(४) केन्द्रीय सरकार से लिए गए. ऋण (.0भ5 गणा। 06 (.क्ाएन्ष 00ए0॥- 
॥्र०य()--राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लेती है । ऐसे अवसर भी आए हैं जब 
228 के बैंक से ली गई ओवरड्राफ्ट की राशि को चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य को 
ऋण दिए हैं । 

(70) ऋण व अप्रिम राशियों की रिकवरी (२०००४८०७ रण 7075 200 
&१५७॥००४)--राज्य सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियों कौ चापसी से भी धनराशि प्राप्त 
होती रहती है । ये राशियाँ सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के लिए 
दिए गए पूर्व ऋणो की रिकवरी को सूचित करती हैं । 

(00 सार्वजनिक लेखों से प्राप्त शुद्ध राशियाँ--सार्वजनिक लेखों या खातों में 
चे सौदे दिखाए जाते हैं जो सरकार बैंकर या टूस्टी के रूप में करती है । इसमें सस्पेन्स 
व भुगतान (६०४०७॥७४ शा ए्ाग0॥०6) के सौदे भी शामिल होते हैं । इसमें 23320 
4 'फण्ड, रिजर्व कोष, जमाओं व अग्रिम राशियों की शुद्ध प्राप्तियाँ दर्शाई 
जाती हैं । 

चूँजीगत खाते की प्राप्तियाँ (0४७॥७ ८८८७७) निम्न वालिका में दर्शाई गई हैं। -- 
( करोड़ रु. में ) 













शीर्षक 













42684.4 | 7303.9 | 
98547 
39.7 
3542.3 


2020१.7 


(/_ राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 

(४) केन्द्रीय शण्काए से लिया जया ऋण 

(४7/ ऋण व अग्रिम राशियों को वसूली (स्किवरी ) 
(५) शुद्ध सार्वजनिक लेखे (४८४ ७४७७८ #॥०८००००७) 
कुल पूंजीगत ग्राप्तियों (८ऋप्य ए००ट०७) (लगभग) 
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इस प्रकार पूंजीगत गत खाते की प्राप्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण व 
केन्द्रीय सरकार से गया ऋण प्रमुख मर्दे होती हैं ।ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी 
के अन्तर्गव सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओ व आर्थिक सेवाओं के लिए दिए पूर्व ऋणों 
की रिकवरी की राशियाँ आदी हैं । सार्वजनिक लेखे से शुद्ध राशि 2004-2005 के 

. बजट-अनुमानों में लगभग 456 करोड़ रु. दर्शाई गई है, जो पहले से कुछ कम है । इसमें 
मुख्यदया अल्प बचतें, प्रोविडेण्ट फण्ड, वगैरह की शुद्ध राशियाँ आती हैं ॥ 

(ख) पूँजीगत व्यय (29 गा 29फशात॥ए6)--पूजीगत व्यय राजस्व-व्यय की 
भाँति सामान्य सेवाओं, सामाजिक ग व आर्थिक सेवाओं को विभिन्‍न मदो के अन्तर्गत 
दिखाया जाता है । इसका प्रयोजन परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है । यह ध्यय 
योजना-व्यय, गैर-योजना तथा केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों के तहत सामान्य सेवाओं, सामाजिक 
सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अलग-अलग दर्शाया जाता है । समग्र पूँजीगत व्यय 
की भर्दे अग्र प्रकार दर्शाई जाती हैं 2 


पूँजीगत व्यय (0घजंध्बो ए्रफुथाताए०) 
















( करोड़ रू. में ) 
मर्द 2003-2004 2004-2005 
वितरण की मर्दे (संशोधित अनुमान ) | (बजट अनुमान ) 





(अ) पूँजीयत व्यय (योजना, गैर-योजता 
केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों के अन्तर्गत मिलाकर) 















(४ सामान्य सेवाएँ 600 
(४) सामाजिक सेवाएँ १482 8 
(४) आर्थिक सेवाएँ 897 3 
| 34407 [| 


तक सर्वजतिक कर्म टैपबौजनत [32405] 
(स)कर्जब अग्ैम रियो (राज्य बसी 


(30-४० (छत 
(अ)+(ब)+(स) 


5 गत व्यय को जो मर्दे सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं च आर्थिक सेवाओं के 
अन्तर्गत दिखाई जाती हैं, उनका वही अर्थ होता है, जो राजस्व-खाते में इन भदों पर व्यय के 
समय स्पष्ट किया गया था । जैसा कि पूर्व तालिका से स्पष्ट होता है इसमें सर्वाधिक राशि 
आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय की जाती है, कि: पजीपत पूजीगत परिसम्पत्तियों का 
निर्माण किया जा सके; जैसे-उद्योग, पर पालत ५ सिंचाई की परियोजनाएँ, सड़कें 
आदि । इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं भी विभिन्‍न संस्थाओं आदि को कर्ज देती है तथा 
स्वयं कर्ज चुकातो है जो पूँजीगत व्यय में दिखाया जाता है । सार्वजनिक कर्ज (गैर-योजना) 
की मद के अन्तर्गत भी 82 व्यय को राशि दिखाई जाती है । 

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, पूँजीगत कट अल म टक्ाव! 
एछ)कुथयशाण्ा5) का कुल योग (877४७ ॥0/2) 686 करोड़ रुपये रहा, आम 2004- 
2005 के बजट-अल़ुमानो, में. बदुकर, 77063 करोड़ रु. रहने, का अनुपात है । ह व्यय 
में इस प्रकार की कमी एक प्रतिकूल दशा की सूचक होती है । 

'पूँजीगत आधिक्य (टथणाओं 5एफए०७)--जब पूँजीगत व्यय की कुल राशि गत 


प्राष्तियों को कुल राशि से कम होती है 40२४०) आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जो 
कुछ सोमा तक राजस्व-घाटे की पूर्ति में लगाई जाती है । 





2. 0, 9. 2 
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2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पूँजीगत आधिक्य लगभग 3385 
करोड़ पर का रहा जिसके 2004-2005 के बजट-अनुमानों में 7870 करोड़ रुपए रहने की 
सम्भावना है । 

पूँजीगत आधिक्य के कारण समग्र घाटे को णशि राजस्व-घाटे की राशि से कम हो 

जाती है, अथवा कभी-कभी वह समग्र अधिशेष भी हो सकती है । 2004-2005 के बजट- 
अनुमानो में राजस्व-घाटा 2204 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, लेकिन पूँजीगत आधिक्य के 
१870 करोड़ रुपये रहने के कारण बजट्रीय घाटा 334 करोड़ रुपये रहा । इसे परीगत जीगत 
आधिकय के उपयोग का पता चलता है । लेकिन साथ में राजकोषीय अमवुलप द्रन की भी 
'प्रगट होती है, क्योकि राजस्व घाटे की पूर्वि उधार लेकर करना आगे चलकर वित्तीय 
'कठिनाई उत्पन्न करता है । 

समग्र बजट घाटे या चचत को स्थिति ( वर्ष 4982-83 से 2004-2005 ) के 
बजट-अनुमानों तक ) -- 

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है 2004-2005 में समग्र बजट-घाटा लगभग 334 
करोड़ स्पये रहने का अनुमान है ] 

स्मरण रहे कि राज्य में समग्र बजट-घाटे का रहना व बढ़ना एक चिंता का कारण है । 
इसका मुख्य कारण राजस्व-घाटे का ऊँचा रहना है, अर्थात्‌ सरकार का चालू व्यय इसको चालू 
प्राप्तियों से अधिक रहता है ! 5 

राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है । सरकार को अकाल राहत कार्यों के 
संचालन पर भारी व्यय करना पड़ता है । अकाल व सूखे के कारण राज्य सरकार के कर- 
राजस्व में कमी आ जाती है एवं राहत-कार्यो पर व्यय में वृद्धि करनी होती है । 

राज्य का कुल बजट-घाय या बचत अग्र ठालिका मे दर्शाएं गए हैं-- 

तालिका : समग्र बजट-अधिशेष (0एशथ 5एफ्ञाप७) (+) 

या घादा (ताल) (-) 

[ पिछले वर्ष का घाटा समायोजित (#त[05/) किए बिना ] 

[_. वर्ष त्लेख) _._[_ (करोड़रुपबे) | 
4982-83 
983-84 
4984-85 
१985-86 
१986-87 
4987-88 
१988 -89 
4989-90 
990-9 
499-92 
4992-93 
993-94 
4994-95 















































]. आय-व्ययक अध्ययन 2004-2005, जुलाई 2004, व पूर्व वर्षों के आय-व्ययक अध्ययन । 
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चर (लेख ट्करोड़ रूपये ) 
4995-96 (2 202.9 
996.97 ७) 2.4 
997-98 [| 42. 
998-99 ७) 258.9 
4999-2000 $ अं 3 495.7 
2000-2004 (| 479.3 
2004-2002 (+) 90.8 
2002-2003 (2 206.5 
2003-2004 (संशोधित अनुमान) () 282.4 








2004-2005 (बजट अनुमान) ७) 334.4 
तालिका से स्पष्ट होता है कि 982-83 से 2004-2005 की अवधि में 
वर्षों में समग्र बजट में अधिशेष (5०७5) भी रहा था । 99-92 में समग्र बजट अधि 
274 करोड़ रु, रहा था । बाद में 4996-97 व 200-2002 में भी समग्र बजट मे अधिशेष 
रहा । 2003-2004 के सं.अ. 282.4 करोड रु तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में 
334.4 करोड़ रु का समग्र घाटा दर्शाया गया है । है 
राजस्थान में 4992-93 से 2004-2005 की अवधि में राजस्व-घाटे के 
बढ़ने के कारण ् ् 
राजस्थान के बजट में 4990-9 में राजस्व-बचत या आधिक्य की मात्रा 
468.0 करोड रूपये तथा 499-92 में 48.5 करोड़ रुपये रही थी । लेकिन 992-93 
से राजस्व-घाटे मे 4996-97 तक वृद्धि हुई | 4997-98 में इसमें कमी होकर बाद में काफी 
दि हुई है ।2004-2005 के बजट-अमुमानो में भी इसका स्तर ऊँचा रहा है । यह स्थिति 
तालिका से स्पष्ट होती है-- 

राजस्व-घाटा (ए९एश्शाएल 0शस्‍लं) 





( करोड़ रु. में ) 
[| 3992-93 | 
993-94 
4994-95 
4995-96 
4996-97 
4997-98 




















4998-99 
१999-2000 

2000-200॥ 

2004-2002 

2002-2003 

2003-2004 (संशोधित अनुमान) 
2004-2005 (बजट-अनुमान) 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि 7992-93 से 996-97 के बीच राजस्व घाटा 7.9 
शुना हो गया था । वर्ष 4998-99 तथा बाद के वर्षों में इसमें काफो वृद्धि हुई है । 2004- 
2005 में भी राजस्व-घाटा ऊँचा ( 2204 करोड़ रुपये ) दर्शाया गया है । पाँचवें वेतन 
आयोग की सिफारिशों के कारण राज्य-कर्मचारियों के बेतन बढ़ने से राज्य सरकार 
का राजस्व-घाटा काफी बढ़ गया है । सरकार ने राजस्व-घाटे को समाप्त करने का * 
संकल्प व्यक्त किया है । 


राजस्व-घाटे के बढ़ने के सम्बन्ध में निम्न कारणों पर ध्यान देना होगा-- 

(१) राजस्व-घाटे के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्षों में राजस्व- 
प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि राजस्व-व्यय की प्रतिशत वृद्धि से कम रहीं है, जो निम्न तालिका 
से स्पष्ट होती है-- 


(करोड़ रुपये ) 
राजस्व-व्यय 

4080.2 
49588.2 

























राजस्व प्राप्तियाँ 
428.8 
47384.] 


वर्ष 









१99-92 (लेखे) 
2004-2005 (बजट-अनुमान) (परिवर्तित) 
2004-2005 में 499-92 को में 


उपर्युक्त स्थिति में राजस्व-घाटे का बढ़ना स्वाभाविक था । 99१-92 से 2004- 
2005 की अवधि में राजस्व-प्राप्तियों में लगभग ॥3255 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा 
राजस्व-व्यय में लगभग 5508.0 करोड़ रुपये को वृद्धि दर्शाई गई है ।इस प्रकार राजस्व- 
व्यय राजस्व-प्राप्तियों से अधिक तेज गति से बढ़ा है । 

(2) 499-92 से 2004-2005 को अवधि में ब्याज की अदायगी का भार लगभग 
66 करोड़ रुपये से बढ़कर 566 करोड़ रुपये की तरफ चला गया है । इस प्रकार तैरह 
वर्षों में ब्याज का भार 8 4 गुना हो गया है, जो एक चिंता का विषय है ! 

(३3) राज्य के अंगों (085 ० 8५०) जैसे मंत्रिपरिषद, विधानसभा, न्याय- 
प्रशासन व चुनावों पर व्यय 499-92 में 48.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2004-2005 
(बजट-अनुमान) मे 22.3 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । 

(4) प्रशासनिक सेवाओं; अर्थात्‌ लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, 
ट्रेबरी, पुलिस, जेल, मुद्रण आदि पर इसी अवधि में व्यय 349 करोड़ रुपये से बढ़ कर 
१254 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय 
277 करोड़ रु. से बढ़कर 362.9 करोड़ रु, होने का अनुमान है । वर्ष 995-96 में पेंशन 
व विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय की राशि 33 करोड़ रुपये दर्शाई गई थी । यह 
2003-2004 के सं.अ, में 92.9 करोड़ रु. रही थी जिसका कारण सेवा-निवृत्ति की आयु 
"का 60 से 58 वर्ष करना माना गया है | 2004-2005 के बजट-अनुमानों में पेंशन व विविध 
सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 362.9 करोड़ रु. की राशि दिखाई गयी है । सरकार ने 
सेवानिवृत्ति की आयु पुनः 60 वर्ष घोषित कर दी है । 
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(5) प्रमुखतया चुनावी व्यय के कारण राज्य के अंगों (ण.टआ5 ० 5६४/०) पर व्यय 
१992-93 में 45.3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 24.8 
करोड़ रु. दर्शाया गया है । 

(6) एम. गोविन्दा राव व सुदिष्तो मुण्डल के अनुसार राजस्थान में सामाजिक व 
आर्थिक सैवाओं पर कुल सब्सिडी का भार 3977-78 में 279 करोड़ रुपये से बढ़ कर 
4987-88 में 7742 करोड़ रुपये हो गया था, जो 20% सालाना वृद्धि का सूचक था । इन पर 
लागत कौ तुलता में रिकवरी की दर काफी नोची रहती है । बाद के वर्षों में भी राज्य पर 
सब्सिडी का भार जारी रहा है । डी.के. श्रीवास्तव, भुजंगाराव, पी. चक्रवर्ती व रंगमनतार 
(एफ, मार्च, 2003 ) के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान पर कुल सब्सिडी 
का भार 998-99 में 8652 करोड़ रुपये रहा था, जिसमें वांछित ( मेरिट ) सब्सिडी 
(जो सारे समाज को लाभ पहुँचाती है ) 4093 करोड़ रुपये रही, तथा गैर-जरूरी 
(नॉन-मैरिट ) सब्सिडी, जो सिर्फ कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाती है, 4559 करोड़ 
रुपये रही ॥ 

(7) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय घाटों का भार भी बजट पर 
पड़ता रहता है । पूर्व मे राज्य विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष करोडो रु. के वित्तीय घाटे का भार 
उठाना पड़ा है । 

(8) केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमो (055) के लिए कुछ धनराशि केन्द्र से अवश्य मिलती 
है, लेकिन इनकी अवधि के पूरा हो जाने पर व्यय का सम्पूर्ण भार राज्य पर आ जाता है, 
जिससे इन पर होने वाले राजस्व-व्यय का भार राज्य सरकार को वहन करना होता है । 

(9) राज्य पर बकाया कर्ज का भार ऊँचा होने से कर्ज की अदायगी में भी धनराशि 
लगाई जाती है, जिससे शुद्ध कर्ज की प्राप्ति घट जाती है । इस प्रकार राज्य के पास विकास के 
साधन सीमित हो जाते हैं । 

(१0) राज्य पर प्रतिवर्ष अकाल, सूखे आदि के लिए राहत-व्यय का भार पड़ता 
रहता है, जिससे सुदृढ़ विच्ीय स्थिति प्राप्त करचा कठिन हो जाता है । 987-88 मे राहत- 
कार्यों पर व्यय की राशि 622 करोड़ रु. तथा 4988-89 मे 324 करोड़ रु. रही थी । बाद में 

भी राहत पर व्यय निरन्तर किया जाता रहा है । पिछले पाँच वर्षो में लगातार अकाल पड़ने के 
कारण भी राहत-व्यय काफी बढ़ाता पड़ा है, हालांकि 200-2002 में स्थिति ज्यादा 
प्रतिकूल नहीं थी । 





॥ इसकी प्रारम्भिक चर्चा लेखक मे वतस्थली मे आयोजित राजस्थान आर्थिक परिषद्‌ के 8वें वार्षिक 
सम्मेलन, 2--23 अप्रैल, 7994 के अपने अध्यक्षीय भाषण में की थी, जिसका वित्य क्न्‍्त्वा 
7०श्रटक शी #०]05॥707 था. ॥ यह २9]350॥80 0007077० 40एश04| के जववरी 994 के अक में 
प्रकाशित हुआ था । लेखक ने स्व जेपी गुप्ता तथा डॉ सतीश के बत्रा के साथ राजस्थान के आर्थिक 
परिषद्‌ के !3-5 फरवरी 999 के जयपुर-सम्मेलन में 75८७॥ 50९9० ० 2०)35020 : 509९ 
छ&८ 7550७ में इसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया था, जिसका सशोधिव व परिवर्धित प्रारूप बाद में 
एजुग्थधत 82०७००७८ 700८७ अड्रैल 2000 के अंक में प्रकाशित किया गया था ॥ 
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(१) आजकल योजना के अन्तर्गत राजस्व-व्यय का अनुपाठ पहले से ज्यादा हो गया 
है जिसकी पूर्ति उधार लेकर करनी पड़ठी है जिससे राजस्व-घाटा ब्याज के कारण बढ़ जाठा 
की । 

इस प्रकार राज्य के राजस्व-खाते में स्थिति पिछले वर्षों में ऐसी हो गई है जिसको 
सम्भाल सकता उत्तग्रेचतत अधिक कठिन होता जा रहा है । 

सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्राप्त करने हेतु राजस्व-घाटा समाप्त करके इसे समयबद्ध 
तरीके से राजस्व-आधिक्य (ए८४८॥०८ 5शए४७) में बदलना जरूरी हो गया है, तभी 
राजस्व-खाते की बचतें पूँजी-निर्माण में मदद दे सकती हैं । 

राज्य के राजस्व-घाटे को कम करने के लिए सुझाव--जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, राज्य की मुख्य समस्या राजस्व-घाटे (6४८४०९ पै८ह८/) की है । 2003-2004 के 
संशोधित अनुमानों मे राजस्व घाद्य 3667 करोड़ रुपये व 2004-2005 के बजट-अनुमानों में 
लगभग 2204 करोड़ रुपये दर्शाया गया है । अत: हाल के वर्षों में भी राजस्व घाटा फँैचा बना 
हुआ है । लेकिन भविष्य में राजस्व-घाटे को उत्तरोत्तर कम करने व अन्ततोयत्वा समाप्त 

करने के लिए निम्म उपाय किये जाने चाहिए-- 

(१) राज्य को अपने करो; जैसे बिक्रो-कर, राज्य आबकारी कर, विद्युत करों व 
शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए । राज्य के विद्युत-करों को 
अन्य राज्यों के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना चाहिए । 

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों (डाश्या5न४-४४१); जैसे गैर 
योजना अनुदानों, राज्य की थोजना-स्कीषों के अनुदानों, केन्द्रीय योजना-स्क्वीमों के 
अमान न्‍नों तथा केन्द्र-चालित स्कीमों के अनुदानों की राशियों में वृद्धि की जानी 
चाहिए १ 


(3) कुछ दिद्वानों का सुझाव है कि राज्य का केन्द्रीय करों में जैसे आयकर व 
उत्पादन-शुल्क में अंश बढ़ाया जाना चाहिए । इन करों से केद्ध की आमदनी के बढ़ने से 
'यह स्वत: कुछ सीमा तक चढ़ जाएगा । अत: केन्द्र द्वारा इन करों को दसूली में पर्याप्त सुधार 
किया जाना चाहिए । नई व्यवस्था में सभो केद्रोय करों की शुद्ध प्राप्ियो का 29.5% राज्यों 
में वितरित किया जाने लगा है । 

(4) राजकोब उपक्रमों का घाटा कम करने के उचित उपाय किये जावे 


चाहिए--जैसे उनके प्रबन्ध में सुधार, उचित मूल्य-नीति, टेक्नोलोजी के स्तर को ऊँचा * 


करना, आदि । यदि कुछ इकाइयों लगातार घाटे में जा रही हैं दो उनको निजी क्षेत्र को 
हस्तान्तरित करने, अथवा बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है । लेकिन ऐसा के 
समय श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । 

(5) अनुत्पादक व्यय च व्यर्थ के व्यय पर रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। 
इसके लिए एक स्पष्ट व सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ॥ 

(6) राज्य सरकर के द्वारा दी जाने चाली चांछित व अवांछित सब्सिडी की शशि को 
जाँच करके उसमें यथास्म्भव कमी करने का प्रयास करना चाहिए और सब्सिडी उन्हीं को दी 
जानी चाहिए जो इसके लायक हों । 

(7) सरकार को विद्युत, सिंचाई, सड़क-परिवहत, आदि को दरों को इस प्रकार 
निर्धारित करना चाहिए ताकि इनको लागत अवश्य निकल सके ॥ इसके लिए प्रबल 
राजनीतिक इच्छा शक्ति व विधायकों के राजवीठिक सहयोग की आवश्यकता होंगी । साथ 
में लागत कम कजे के प्रयास भी निरन्तर जारी रखे जाने चाहिए । 
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चर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष राजस्व-घाटे को पूरा करने की समस्या विद्यमान 
है, जिसके लिए इसे अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय में कटौती करनी होगी । राज्य सरकार 
को सार्वजनिक उपक्रमों से बचत प्राप्त करनी चाहिए तथा भूतकाल में किए गए विनियोगों से 
अधिक प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । राज्य की विपरीत स्थिति उत्तरोत्तर 
अंभिक जटिल होती जा रही है । इसको सुधारने के लिए कई उपाय करने होंगे । इसमें केन्द्र 
व राज्य सरकार दोनों को अपना उचित योगदान देना होगा । इस पर आगे चलकर अधिक 
विस्तार से चर्चा की जायगी । 

राजस्थान का बजट 2004-2005* 

राजस्थान का 2004-05 का परिवर्तित बजट मुख्यमंत्री श्रीपत्ती बसुन्धरा राजे मे 
विधानसभा में 42 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया । इससे पूर्व 4 फरवरी, 2004 को 4 
महीनों के लिए, 3 जुलाई, 2004 तक व्यय हेतु लेखानुदान-प्रस्तावों सहित, वार्षिक 
वित्तोय विवरण सभा के पटल पर रखे गये थे । 

85 पृष्ठों के अपने बजट-भाषण में मुख्यमंत्री ने विकास व कल्याण से जुड़े विभिन्‍न 
मुदूदों का उल्लेख किया है । बजट मे वार्षिक योजनाओं, दरिद्रता, कुपोषण व भूख से 
मुक्ति, महिला-कल्याण, पिछड़ी जातियो के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व सामाजिक 
विकास, रोजगार-सृजन, कृषि की प्रगति, औद्योगिक व खनन विकास, पर्यटन, सूचना- 
प्रौद्योगिकी, पंचायती राज संस्था, वित्तीय प्रबन्धन में सुधार, इन्फ्रास्टक्चर के विकास- 
सड़क, ऊर्जा, सिचाई व जल प्रदाय योजनाओ के प्रबंधन, आदि पर बल दिया गया है । कर- 
प्रस्तावों में राज्य मे उद्योग व व्यापार के हित्रो को आगे बढाने के लिए बिक्री कर, प्रवेश कर, 
आदि मे आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं | रण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जोॉबम के लिए 
योजनाएँ प्रस्तावित कौ गयी हैं । सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सकल्प व्यक्त 
किया गया है और 5 से 7 वर्ष की अवधि मे राजस्व-घाटे को शून्य करने और राजकोषीय 
घाटे (5८०। 0720 को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 5 प्रतिशत तक करने का 
लक्ष्य रखा गया है । बजट की छ; प्राथमिकताओ मे दरिद्रता-निवारण, अशक्तो व महिलाओं 
को सहायता, रोजगार-सवर्धन, वित्तीय सुधार, आर्थिक आधारभूत व सामाजिक आधारभूत 
सुतिधाओं का विस्तार शामिल किये गये है । बजट को मुख्य बातों पर नीचे प्रकाश डाला 
जाता है । 


वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण 

दप्तवीं योजना के प्रथम दो वर्षो--2002-03 व 2003-04 में 0475 करोड़ रु. 
व्यय होने से योजना का लपभग 33% निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है । आगामी तीन वर्षों में 
27356 करोड़ रु का व्यय किया जाना है । इसलिए दसवी योजना के तीसरे वर्ष 2004-05 
में परिव्यय का लक्ष्य 703 करोड़ रु. रखा गया है, जो पिछले वर्ष की योजना के आकार से 
१927 करोड़ रु. अधिक है । इस प्रकार सरकार योजना के आकार को बढ़ाने के पक्ष में है 
308 दसवीं पंचवर्षोय योजना में निर्धारित सार्वजनिक परिव्यय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 

। ; 





* ओऔमती चसुन्थग राजे, मुख्यमंत्री का बजट भाषण, 72 जुलाई, 2004, 
चरिदर्तित बजट 2004-05 पर आधारित । 
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2003-04 में प्रचलित कौमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 47.3 प्रतिशत 
तथा स्थिर कीमतों पर 4.7% प्रतिशत की वृद्धि हुई है । प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित 
'कीमवों पर १5.6 प्रतिशत तथा स्थिर कीमतों पर 42.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।इस प्रकार 
2003-04 का वर्ष विकास की दृष्टि से उत्तम रहा है । 


'दरिद्वता-निवारण, कुपोषण से मुक्ति, महिला-कल्याण व पिछड़ी जातियों के उत्थान 

के लिए कार्यक्रम हा 
आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 35.82 लाख बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं 

व बालिकाओं को पूरक पोषाहार वितरित किया जायगा जिसके लिए १8 करोड़ 6 लाख रु. 

का प्रावधान किया गया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 2652 सहयोगिनियों (साथिनों) की 

नियुक्ति की जायगी । राशन कार्ड के अलावा “राशन टिकिट” भी गरीब परिवारों को दिये 

जायेंगे ताकि उन्हें खाद्यानन का वितरण सुनिश्चित किया जा सके । 

बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 
किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायगा । ग्राम पंचायत 
स्तर पर सरपंच को 0 क्विंटल तक के 0-0 किलोग्राम के “फूड-स्टेंप' दिये जायेंगे 
जिनका उपयोग तात्कालिक सहायता के रूप में किया जा सकेगा । 

सुरक्षित मातृत्व हेतु 0 हजार पारंपरिक दाइयों को प्रशिक्षित किया जायगा । बालिका 
शिक्षा को बढ़ावा दिया जायगा । इसके लिए विद्यालय खोले जायेगे | 

राजकीय विद्यालयों में 4 से 72 त्तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क 
पाद्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी । 

'कामकाजी महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्रो में छात्रावास व ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु 
पालना गृह स्थापित किये जायेंगे । जिला मुख्यालयों पर मूक-बधिर व नेत्रहीन बालकों के 
लिए शिक्षण संस्था की स्थापना की जायेगी । निःशक्त्जनों के लिए 'विश्वास स्वरोजगार 
सहायता योजना! के तहत कर्ज व अनुदान की व्यवस्था की जायगी । वरिष्ठ नागरिकों के 
लिए रोडबेज की बसों में किराये में 30% की छूट दी जायगी । 

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये नये छात्रावास स्थापित किये जायेंगे | सहरिया 
जनजाति के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 00 दिन का रोजगार देने के लिए 20 करोड़ 
रु. व्यय किये जायेंगे । उदयपुर जिले के कोटड़ा च झाडोल क्षेत्र में कथौड़ी जाति के प्रत्येक 
परिवार में एक सदस्य को वर्ष में 400 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायगा । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व सामाजिक विकास--प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक 
शिक्षा पर अधिक धनणशि व्यय की जायगी । शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया 
जायेगा । विभिन्‍न प्रकार के विद्यालयों को क्रमोन्‍तत किया जायगा । पिछड़े विकास खण्डों 
वाले प्रत्येक जिले में एक “कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय' पिछली जाति की 
बालिकाओं के लिए खोला जायगा । साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में मदद देने 
के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु 'आपकी बेटी ' योजना लागू की जायगी 

उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए निजी निवेशञ को प्रोत्साहित किया जायगा ॥ एक 
'तकनीकीो विश्वविद्यालय व.एक मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है । 
उदयपुर जिले में खेरवाड़ा, अलवर जिले में थानागाजी व झुंझुंतूँ में सरकारी कॉलेज खोलने 
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का प्रस्ताव है । झालावाड़ व बारां कॉलेजों को स्नातकोत्तर कॉलेजों में क्रमोन्नत करने का 
प्रस्ताव है । 

राज्य में खेल स्टेडियमों के विकास के लिए जयपुर व अजमेर स्टेडियमों का चुना 
गया है । झालाबाड़ में भी खेल संकुल का विकास किया जायगा । 


स्वास्थ्य-सुविधाओं के विस्तार के लिए विश्व बैंक की सहायता से 472 करोड़ 
रु. की लागत से “राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स प्रोजेक्ट' प्रारम्भ किया जा रहा है जिस पर 
2004-05 में 92 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है । राज्य में स्वास्थ्य उपक्रम 
स्थापित किये जायेंगे । आदिवासी क्षेत्रों में 47१9 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की 
नियुक्ति कौ जायगी । राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6 अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल 
हुए व्यक्तियों के प्रभावी उपचार के लिए “ट्रोमा यूनिट्स' स्थापित की जायेगी । एलोपैथिक, 
आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैधिक चिकित्सा की सुविधा के लिए एक छत के नीचे व्यवस्था 
चुने हुए स्थानों पर की जायगी ॥ प्रथम चरण में यह सुविधा भेडिकल कॉलेज से जुड़े 
अस्पताल, जिला मुख्यालय व गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रारम्भ की जायेगी । 
रोजयार-सृजन, कृषि, पशु-धन, उद्योग व खनत-विकास 

रौजगार-सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य, बन, सहकारिता, पर्यटन, खनिज एवं 
उद्योगों में समन्वित विकास करना होगा । कृषिगत क्षेत्र में फसल-पद्धति में परिवर्तन की 
आवश्यकता है । धनिया, जीरा व ग्वार-गम के लिए कृषि-निर्यात-क्षेत्र विकसित किये 
जायेंगे । खरीफ 2003 से 6 फसलॉ--मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँगफली, कपास एवं ग्वार के 
लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी थी । इनमें फसल नुकसान का 50 प्रतिशत 
राज्य सरकार को देना होता है । इस वर्ष 2004 को खरीफ में इस योजना को १4 फसलों पर 
लागू किया जायगा जो इस प्रकार होंगी--धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँग, मोठ, उड़द, 
चौला, अरहर, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी व ग्वार । इससे लाखों किसान लाभान्वित 
होंगे । कृषकों को संतरो, जीरा, धनिया व प्याज के उचित दाम दिलाने की योजना लागू की 
गयी है । 


*कृषक-साथी ' योजना में कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रु. व दो 
अंगों की क्षति होने पर न्यूनतम 25 हजार रु.को सहायता देना प्रस्तावित है । कृषकों को 30 
प्रतिशत अधिक ऋण दिया जायगा । अगस्त 2004 से एक सघन अभियान चला कर 3 
भाह में सभी पात्र किसानों की बैंकों से 'किसान क्रेडिट कार्ड ' उपलब्ध करा दिये 
जायेंगे । दवा-पौधों, फल-सब्जी व ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारी 
समितियों का तिर्माण किया जायगा / इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । पशुधन के विकास 
के लिए 'जर्म-प्लाज्म' की व्यापक उपलब्धि सुनिश्चित की जायगी । दूध का प्रतिदिन संग्रहण 
गुजरात की भांति 50 लाख लीटर तक (निजी व सहकारी क्षेत्र में) किया जा सकता है । 
आगामी 4 वर्षों में केवल सहकारिता क्षेत्र ये 25 लाख लीटर प्रतिदिन संग्रहण का लक्ष्य तय 
किया गया है । गौ-वंश की वृद्धि व नस्ल सुधार के लिए पथमेड़ा गौशाला का विकास 
किया जायगा । 

उद्योग विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत 72 हजार लोगों को रोजगार दिया 
जायगा रोजगार के अवसर खादी ब ग्रामीण उद्योगों में तथा रीको व आर.एफ.सी. द्वारा 
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किये जा रहे निवेश से उत्पन्न होंगे । औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख लोगों को रोजगार 
उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जेम्स-ज्वैलरी, सीमेंट, टैक्‍्सटाइल्स, दस्तकारी, साल्ट्स, 
व खाद्य तेल के लिए पृथक से औद्योगिक नीति बनायी जायगी । निर्यात-प्रोत्साहन 
नीति प्रस्तावित है । लघु व अति लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया जायगा ॥ बुनकरों 
"को कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायो जायगी । इसके लिए बुनकर संघ, सहकारी समिति व 
राज्य वित्त निगम के बीच एक अनुबंध कराया जायगा । 
अनुसूचित जाति के 5 हजार लोगों को राजस्थान अनुसूचित जाति-जबजाति 
वित्त व विकास सहकारी निगम से स्वरोजगार के तहत अपना थंधा लगाने हेतु 5४ 
अनुदान पर ऋण उपलब्ध कगयया जायगा । वन-विकास के माध्यम से रोजगार दिया 
जायगा ॥ ग्रामीण विकास कौ विभिन्‍्दर योजनाओं पर 6१9.25 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित 
है । इससे रोजगार का सूजन होगा । जिला गरीबी उन्मूलन (प्राशक्राए८)-परियोजना 
(0शए) पर 200 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक 
परिसम्पत्तियों के निर्माण व रख-रखाव में स्थानीय समुदाय कौ भागीदारी सुनिश्चित करने के 
लिए “गुरु गोलबलकर जन भागीदारी विकास योजना' प्रारम्भ की जायगी जिसमें सामान्य 
क्षेत्र में 30% राशि जन-सहयोग से तथा शेष सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायगी । खनिज व 
खनन आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार बढ़ाया जायगा । 2004-05 में अतिरिक्त 
प्रत्यक्ष रोजगार 40 हजार व्यक्तियों को और परोक्ष रोजगार । लाख व्यक्तियों को देने 
का लक्ष्य है । 


पर्यटन, सूचना-प्रौद्योगिकी, पंचायती राज संस्थाएँ 

पर्यटन पर 2004-05 में 22.50 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है 
जबकि पिछले यर्ष यह राशि मात्र 72 करोड़ रु. थी । जयपुर में जलमहल क्षेद,, 
उदयपुर में रोप-वे का निर्माण, जयपुर में 'कन्वेन्शन सेंटर' एवं “गोल्फ रिसोर्ट' को 
स्थापना व अलवर जिले में तिजारा फोर्ट को पर्यटन इकाई के रूप में प्रारम्भ किया 
'जायगा । इनके अलावा आमेर दुर्ग, हाड़ौती क्षेत्र, अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, 
श्रीमहावीरजी, रणकपुर, रामदेवरा जैसे स्थलो का विकास किया जायगा । 

अनेक मन्दिरों से जुड़ी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में "अपना धाम-अपना काम- 
अपना नाम' योजना क्रियान्वित की जायगी । 

सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम वर्ष में 200 व द्वितोय वर्ष में 2 हजार व्यक्तियों की 
रोजगार दिया जायगा । इस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी का बजट 27 करोड़ रु, प्रस्तावित है जो 
पिछले वर्ष से अधिक है । इस क्षेत्र में 'लोक-मित्र' च *जन-मित्र' योजनाएँ संचालित कौ जा 
रही हैं । ई-मित्र सेवाओं मे निजी क्षेत्र की व जनता की भागीदारी बढ़ायी जायगी ! 
न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण बढ़ाया जायगा । इन्दिरा गाँधी नहर, गंग नहर व भाखंडरा 
'कमाण्ड क्षेत्र के अस्थायी पट्टाथारकों को खातेदारी अधिकार जमीन की कौमत बसूल करके 
दिये जायेंगे ।पुलिस-प्रशासन का जनता के लिए आसान बनाया जायगा ।“लर्निंग-लाइसेंस” 
बनाने के अधिकार मोटर वाहन डीलगं व वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थानों को दिये 
जायेंगे। हरिश्चन्द्र माथुर संस्थान में एक “सेंटर फॉर गुड गवर्नेन्स” स्थापित किया 
जायगा । 
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भंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं को इस वर्ष अधिक धन राशि दी जायेगी । 
नगरपालिकाओं को चुंगी की क्षतिपूर्ति के रूप में इस वर्ष 449.46 करोड़ रु. 
हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से अधिक है । इनको विभिन्‍न 
गतिविधियों के हस्तात्तरण के साथ-साथ कोष ब कर्मचारी भी हस्तान्तरित किये जायेंगे । 
इसके लिए विस्तारपूर्वक कार्ययोजना तैयार को जानी चाहिए । 

वित्तीय प्रबंधन में सुधार--केद्ध की तर्ज पर राज्य सरकार भी 'राजकोषीय 
उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक' तैयार करेगी । इसके माध्यम से 5-7 बर्ष में 
राजस्व-घारा शून्य तथा राजकोषोय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5 
प्रतिशत पर लाया जायगा । केद्र के ऊँचे ब्याज के कर्ज को नीचे ब्याज के कर्ज में बदलने 
(डेट-स्वॉप) की विधि का प्रयोग करके बकाया कर्ज ब ब्याज के भार को कम करने का 
प्रयास किया जायगा । 2003-04 के अन्त तक लगभग 2962 करोड़ रु के कम ब्याज के 
ऋण लेकर पहले के ऊँचे ब्याज के कर्ज को चुकाया गया है । इससे ब्याज के पेटे बचत हुई है 
जिसे आगे भी जारी रखा जायगा । इसी प्रकार 'हाउसिंग-विकास-वित्त-निमम' का कुछ ऋण 
भी नीचे ब्याज पर रिशिडयूल कराया गया है जिससे ब्याज मे कमी हुई है । | जनवरी, 
2004 से भर्ती किये जाने वाले ग़ज्य कर्मचारियो के लिए एक स्वपोषित या अंशदायी पेंशन 
योजना लागू की गयी है । सरकार मे राज्य कर्मचारियों के लिए भवन-विर्माण हेतु 75% व 
न क्रय हेतु 8.5% ब्याज दर पर बैंकों व वित्तीय सस्थाओ से कर्ज लेने की व्यवस्था की 


सरकार को अल्प बचत से 2003-04 मे 425 5। करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं जो 
पिछले साल से 2.4% अधिक हैं । यह सारी राशि राज्य को कर्द कै रूप में मिलेगी । 
सरकार को 2003-04 में बाह्य स्रहायता से अधिक राशि प्राप्त हु३ १ 2003-04 में राजस्व 
घाटा राजस्व प्राप्तियों का 22 5% रहा, जो 2002-03 के 304% कौझ़ुलना में 7.6% बिन्दु 
कम था । इसके 5% बिन्दु कम होने पर केन्द्र से प्रोत्साहन राशि मिलती (है, जो राज्य को इस 
वर्ष 59 77 करोड़ रु. मिलेगी । अगले वर्ष भी सम्भवतः; हमें 60 6 करोड रु की प्रोत्साहन 
राशि मिलेगी, बशरतें कि राजस्व-घाटा राजस्व-प्राप्तियो के अनुपात में 203॥-05 में भी 5% 
'कम हो जाय, जिसकी काफी सम्भावना लगती है । इस प्रकार राज्य को विशीय स्थिति कुछ 
सुधार की ओर है । कई 

आधारभूत सुविधाओं का विकास--0) सड़ कें --राज्य सरकार राष्ट्रीय 
राजमार्गों के सुधार का प्रयास कर रही है । इसके लिए केद्ध सरकार को 960 करोड़ रु. को 
योजना दी है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 400 दिवस की कार्य-योजना के तहत काम 
जारी है । काफी गाँवों का सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है । राजमार्गों, जिला सड़को, आदि 
का मानक स्तर के अनुसार काम किया जा रहा है । राज्य के छः बड़े शहरों में एशियन 
विकास बैंक की सहायता से आधारभूत सुविधाओं का विकास किंया गया है । इसके दूसो 
चरण में 900 करोड़ रु के व्यय से 75 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पर्यटन वे धार्मिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों मे आधारभूत सुविधाओं का विकास्त किया जायगा । “राजस्थान 
शहरी आधार ढाँचा वित्त व विकास नियम” गठित किया जायगा ! शहरी सेवाओं के विकास 
के लिए मोहल्लेवार समितियों का गठन किया जायगा । 
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(9) विद्युत का विकास--ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रु. 
'का निवेश लिग्नाइट आधारित योजना, गिराल तथा 420 करोड़ रु. का निवेश गैस 
'परियोजना, धौलपुर में किया जाना प्रस्तावित है ॥ विद्युत-प्रसारण ठंत्र को मजबूत करने के 
लिए 400 के.वी. जयपुर-मेड़ता-जोधपुर लाइन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है । - 
इसके अतिरिक्त 400 के.वी. रतनगढ़-मेड़ठा लिंक लाइन, 220 के.वी. के 4 तथा ॥32 
के.वी, के १2 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है । विद्युत “टद्रान्समिशन व 
डिस्ट्रीब्यूशव लॉसेज” (ए' & 0 7,055९5) को घटा कर 25% पर लाया जायगा । 
इसके लिए फीडरों पर मवीनीकरण ( रिनोवेशन ) किया जायगा । 

(॥) जल-संसाधन--राज्य में जल का दोहन तेजी से हो रहा है । जल-संग्रह व 
जल के उचित संरक्षण की व्यवस्था बढ़ानी होगी । सिंचाई परियोजनाओं के लिए 695.54 
करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । इसमें 00 करोड़ रु. नर्मदा परियोजना पर, 50 
करोड़ रु, माही परियोजना पर, 72 करोड़ रु. गंगनहर के आधुनिकौकरण पर वथा 55 करोड़ 
रु. बीसलपुर परियोजना के लिए शामिल हैं । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना पर अलग से 
477 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिससे .45 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की 
अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। 

वर्ष 2004-05 में छाप, पांचना व बेधली मध्यम तथा 35 लघु सिंचाई परियोजनाएँ 
पूरी की जायेगी । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना व नर्मदा परियोजना को भारत सरकार 
के सहयोग से आगामी 4 वर्षों में पूरा करमे का प्रयास किया जायगा । 

बनास नदी पर ईसरदा बाँध बनाने का प्रस्ताव है । इस वर्ष लघु सिंचाई 
परियोजनाओं पर 2१7 करोड़ रू. का व्यय प्रस्तावित है । वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 
एनिकट्स, चैक-डैम, टैंक, खडीन, आदि के काम कराने होंगे । सिंचित क्षेत्रों में 
खालों का निर्माण-कार्य कराया जा रहा है । इस वर्ष सिद्धमुख नहर परियोजना पर सिंचित 
क्षेत्र विकास कार्य शुरू किया जायगा । भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेय, खाय़्पन आदि की 
समस्या के हल के प्रयास किये जा रहे हैं । 

अजमेर जिले को 'फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना' के लिए 26 करोड़ रु. का प्रावधान 
किया गया है । जयपुर शहर के लिए बीसलपुर बाँध आधारित परियोजना को शुरू 
करने के लिए इस वर्ष 59 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है ॥ इसी वर्ष भीलवाड़ा- 
कांकरोलिया घाटी योजना, चूरू-बिसाऊ परियोजना, आरजोएलसी (द्वितीय चरण) जोधपुर 
घरियोजना व उदयपुर को मानसी-बॉकल परियोजना को पूरा किया जायगा ॥ 

37 मार्च, 2004 तक राज्य में 90972 निवासस्थानों (88७॥09009७) को 
'जल-प्रदाय योजनाओं के तहत लाया जा चुका था । स्व-जल धारा योजना पर कार्य 
प्रगति पर है । जल प्रदाय की 'आपणी योजना ' चूरू व हनुमानगढ़ जिलो के 335 गाँवों में 
'जन-सहयोग से काफो कारगर सिद्ध हुई है । इसमें पाइप लाइन के रख-रखाव का काम जन- 
समूह द्वारा किया जाता है । 

इस प्रकार बजट मे विभिन्‍न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के 
प्रावधान किये गये हैं । 
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'कर- प्रस्ताव (7285-?0070595) 


2004-05 के बजट में कर-प्रशासन के सरलीकरण का प्रयास किया गया है । इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार हैं ।॥ 

(१) बिक्री कर पर सरवचार्ज तथा टर्न/ओवर टैक्स को समाप्त किया गया है । 
टैक्सटाइल, पेट्रोल तथा डोजल (ईंधन के रूप में प्रयोग को छोड़कर) पर लागू प्रवेश कर 
(थाए३ ७०) को भी समाप्त किया गया है । बिक्री कर की दरो का पुनर्निधारण किया गया 
है; जिममें ज्यादातर प्रस्तावित दरों को वर्तमान दरों से नीचे दाले स्लैब में रखने का प्रयास 
किया गया है, जैसे पूर्व की 20.7% की जगह नई दर 20% रखी गयी है, लेकित कहीं-कहीं 
आगे की समीप की स्लैब भी अपनायी गयी है, जैसे 49.45% की जगह 50% आदि । इससे 
हिसाब में आसानी होगी एवं उपभोक्ता की सहत मिलेगी । 

(2) कच्चे माल पर बिक्री-कर सरचार्ज सहित 3 45% हो जाता है जिसे घटा कर 
3% किया गया है । डीजल पर लागू सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स व प्रवेश कर समाप्त कर सीधे 
20%, व पेट्रोल पर सीधे 28% बिक्री कर लगाना प्रस्तावित है । 

(3) प्रवेश कर केवल तीन श्रेणियों पर रहेगा; यथा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
आरोपित वस्तुओं पर, औद्योगिक इकाइयो के उपयोग के ईंधन पर तथा राज्य के उद्योगों को 
संरक्षण देने के लिए । 

(4) राज्य के व्यवहारियों की स्वकर निर्धारण में फार्म 5-ए, 5-घी व 5-सी भरने 
होते हैं जिन्हें छोटा व सरल किया गया है और केवल 5.% की रैण्डम सेम्पल आधार पर 
चैकिंग होगी । जिन व्यवसायियों ने गत वर्ष से कम से कम 6% अधिक कर जमा कराया है, 
उन्हें 'गोल्ड कार्ड योजना” के वहत विशेष सुविधा दी जायगी । वाणिज्यिक कर विभाग मे 
लंबित अपीलों के निस्‍्ताएण के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ता फिये जायेंगे । निस्तारण के 
* लिए व्यवसायी को ब्याज व पेनल्टी को छूट दी जायेगी, बशतें कि यह न्यायालय से अपनी 
अपील वापस ले ले, और मूल कर को तीन वर्षों में किस्तों में जमा करा दे । व्यवहारियों को 
घोषणा पत्र विभाग में जमा कराने में राहत दी गयी है । इनको रिफण्ड का भुगतान शीघ्र कराने 
कौ व्यवस्था की जायगी । बिक्री कर विलम्ब से जमा कराते पर ब्याज की दर 38% से 
घटाकर 2% तथा रिफण्ड के समय दिये जाने वाले ब्याज की दर भी 8% से घटा कर 6% की 
गयी है । व्यवहारियों को अन्य कई प्रकार की सुविधाएँ दी गयी हैं । 

(5) जेम्स व ज्यूलरी के निर्यात की बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित प्रशमच ( कर 
क्रम करने सम्बन्धी ) योजना को परिवर्तित किया जा रहा है । जयपुर को धुन: बुलियन 
व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाया जायगा । 

(७) कृषकों को कई प्रकार को राहतें दी गई हैं; जैसे खल व तेल रहित खल को 
पूर्णदया कर मुक्त करन, ईसबगोल व जीरे पर मंडी कर घटाना (.6% से 0.5%), बाटर 

पम्प सेटों व ऑयल इंजनों पर कर की दर 8% से घटाकर 4% करना, अन्य पम्पसेटों पर कर 
कम करना, जिप्सम पर कर 0% से घटा कर 4% करना, राक्षायनिक खादों व कौटनाशक 
दवाओं, बीजों, कच्चे ऊन, वूल वेस्ट व टोप्स, आदि पर कर घटाया गया है । 

(7) गृहणियों को कियना, सूखे मेवों व बेबी फूड, पर कर कम देवा होगा । 
सिलाई की मशीनों पर कर की दर 8% से 4% की गयी है । शर्बत, जेम, मुरब्बा आदि 
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पर कर घटाया गया है । घरेलू गैस पर 3 रु. प्रति सिलेण्डर कीमत कम की गयी है । 
मिट्टी का तेल 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया है । खील व मुरमुरा कर मुक्त 
किया गया है ॥ 
(8) औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई 
हैं; जैसे नये उद्योग के लिए प्लान्ट व मशीनरी की खरीद पर कर पूर्णतया समाप्त 
किया गया है । कपड़े को प्रवेश-कर से मुक्त किया गया है, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, हैण्डपम्प 
निर्माण उद्योग, बिजली के तार व केबल्स उद्योग आदि पर कर भार कम किया गया है । 
खान के मिनरल बेस्ट को कर से पूर्णतया मुक्त किया गया है । ए सी प्रेशर पाइप, कुछ 
कन्डक्टर व ट्टांसफारमर्स, आयरन व स्टील इन्गद्स, प्लास्टिक के बोरों व खाली टीन के 
'कनस्तरों पर 4% प्रवेश कर लगाया गया है, ताकि आयातित माल कौ प्रतिस्पर्धा से इन्हें 
बचाया जा सके । कागज को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है । 
निवेश नीति 2003 में संशोधन प्रस्तावित है ॥ सम्बन्धित इकाई द्वारा लाभ प्राप्त 
करने के लिए उसकी ऋण की सीमा 50 लाख रू. से घटा कर 0 लाख रु. व भूमि 
व भवन में मिवेश की सीमा 25 लाख रु. से घटा कर 30 लाख रु. की गयी है । 
कालीन उद्योग में हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इन पर 
केन्द्रीय बिक्री पर समाप्त किया गया है । 
रुग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जावित करने के लिए बिजली के बिलों के £8%8 में 
उद्यमी को सुविधा दी जायगी, उसको 5% ब्याज अनुदान (7/श९४ 5ए०४09) देय होगा और 
विद्युत शुल्क में 50% को छूट 7 वर्षों के लिए दी जायगी । रीको व शजस्थान वित्त निगम 
की रुग्ण इकाई को भो ब्याज अनुदान व विद्युत-शुल्क में उपर्युक्त छूट मिल सकेगी । 
अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिक्री कर लगाने के लिए राजस्थान बिक्री कर 
अधिनियम 994 में संशोधन किया जा रहा है । इससे राजकोष में आमदनी बढ़ेगी । 
(9) पंजीयन जे मुराक गंक शुल्क की दर % से घटा कर 8४ की गयी है । तीन 
या अधिक मंजिल के पर फ्लैट की प्रथम खरीद पर 8%, बाद में 5 वर्षों के पश्चात्‌ 
प्रथम हस्तान्तरण पर 5%, द्वितीय हस्तान्तरण पर 4%, तृतीय व बाद के हस्तान्तरण पर 3% 
स्यम्प शुल्क देय होगा । इससे करापवंचन पर अंकुश लगेगा 3 
बाहन विक्रय प्रमाण-पत्रों प« स्टाम्प-शुल्क समाप्त किया गया है । “पावर आफ 
अरार्नी' के माध्यम से अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर स्टाम्प कर 3% से घटा कर 2% 
किया गया है 4 स्टाम्प प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक 'एमनेस्टी योजना' लागू की जायगी। 
पंजीयन व मुद्रांक शुल्क में कमी से जनता को काफी राहत मिलेगी । भूमि व भवन कर की 
94 करोड़ रु. की बकाया राशि वसूल करने के लिए करदाताओं को राहत दी जायगी 425 
के वी व अधिक क्षमता के 'केप्टिव पावर जेनरेशन सेद्स ' द्वारा उत्पादित विद्युत पर 
25 पैसे प्रति यूनिट विद्युत-शुल्क लगाया जायगा । इसकी आय से विद्युत वितरण 
कम्पनियों को सबवेन्ट का किया जायगा ताकि बे केन्द्रीय कम्पनियों द्वारा 
कोयले व डीजल की मूल्य- ब्ददि का अतिरिक्त भार वहन कर सकें । 
(१0) पर्यट्म को प्रोत्साहन देने के लिए होटलों पर विलासिता कर 0% से घटा कर 
8% किया गया है । 

इस प्रकार 2004-05 के बजट में कर-व्यवस्था को सरल व प्रभावी बनाने का 
व्यापक रूप से प्रयास किया गया है । अब हम बजट की आलोचना से पूर्व इसके प्रमुख 
आँकड़ों पर दृष्टि डालते हैं । 
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राज्य का बजट : एक नजर में ( करोड़ रु. में ) ( दशमलव के एक स्थान तक ) 
200२-03 | 2003-04 | 2004-05 के 
(वास्तविक) | के संशोधित | परिवर्तित 
(8०००णाछ) | अनुमान | बजट- अनुमान 
3 (9 (0076१ छ8) 
(१) राजस्व-प्राप्तियों १3087.9 -270.7 | 7384.] 
(2) राजस्व-व्यय 37045.8 | ॥9370.5 49588.2 
(3) राजस्व खाते में घारा - 3933.9 | - 3667.5 | _- 2204.2 
(4) पूँजीगत प्राप्तियों (लोक लेखे की 48638.6 | 20204.] | 8933.0 
शुद्ध प्राप्तियों सहित) 

















49१4.3 36846.0 |_१7063.2 | 
37273 | 3385.4 869.8 
-206.5 | -282.4 | -334.4 | 
- 674.0 | - 79296 | - 680.9 
(9) ब्याज को देनदारी 4300.] 4800,4 
(१) राज्य सकल घरेलू उत्पाद 00094 | (अभी उपलब्ध 
(चालू कीमतों पर) नहीं) 
(॥3) राज्य का बकाया कर्ज राज्य के (उपलब्ध नहीं) 
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 
(%) 
(१4) राजस्व घाटा/राज्य के सकल घरेलू 
उत्पाद के अनुपात में (%) 
(१5) राजकोषीय घाटा/राज्य के सकल 
घरेलू उत्पाद के अनुपात में _(%) 
(76) शजस्व घाटा/राजकोषीय घाटे के 
अनुपात में (%) 


खोत : 8008थ 80 # झथा८९ (४००९०) 2004-05, 8:0परणगरा० ए९फ्रंट्ज 
2003-04 & 04 ए#ण६५, एाबा८० 0कागाधा।, 00९, 2004.] 
'बजद की आलोचना 
सकारात्मक पक्ष--स्वयं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्थरा ग्रजे ने यह कहा है कि इस 
बजर में विभिन्न करों को समाप्त केरके, एक सरल एवं सुसंगत कर-व्यवस्था को अपनाने का 
प्रयास किया गया है । साथ में करों में रियायतों के फलस्वरूप वाणिज्यिक व व्यापारिक 
गतिविधियों के बढ़ने से राजस्व में वृद्धि की संभावनाएँ व्यक्त की गयी हैं । बजट के कर- 
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प्रस्तावों से विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और जनता को लाभ 
पहुँचेगा इस सम्बन्ध में निम्न दिशाओं में प्रगति के आसार व्यक्त किये गये हैं-- 

(१) इस बजट में समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया 
है । जैसा कि बजट के विस्तृत विवरण से स्पष्ट होता है; आर्थिक जीवन के सकी क्षेत्रों के 
विकास के लिए व्यय के प्रावधान किये गये हैं जो पिछले वर्ष से अधिक हैं । यह पिछले 
वर्षों के बज़टों को भी शैली रही है और उस्नो घरम्परागत शैली को दोहराते हुए इसमें कृषि, 
उद्योम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, सिंचाई व जल-पूर्ति, पर्यटन, समाज के पिछड़े वर्ग 
के कल्याण, आदि पर व्यय को राशि बढ़ायी गयी है ताकि राज्य में चहुमुद्धो विकास का 
मार्ग प्रशस्त हो सके । समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बालिकाओं, आदि की समस्याओं 
को हल करने का प्रयास किया गया है । 

(2) बजट में स्पष्टतया वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाने की नीति पर बल दिया 
गया है । 2004-05 के लिए योजना का आकार लगभग 703। करोड़ रु. प्रस्तावित किया 
गया है, जो पिछले वर्ष के प्रस्तावित आकार से 527 करोड़ रु. अधिक है । इस प्रकार 
सरकार 'बड़ी व सशक्त वार्षिक व पंचवर्षीय योजना' की पक्षधर है ताकि राज्य को 
तीज़ विकास के पथ पर डाला जा सके । 

(3) बजट में रोजगार के भये अवसर उत्पन्त करने के लिए भ्रप-गहन आर्थिक 
क्रियाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है; जैसे खनन व खनिज आधारित 
उद्योग, खादी व ग्रामीण उद्योग, पर्यटन, विविधतापूर्ण कृषिगत विकास, पशुधन का विकास, 
आदि ।पिछड़ी अनुसूचित जन-जातियों के लिए एक परिवार में एक व्यक्ति को 00 
दिम के रोजगार की गारंटी देने का कार्यक्रम सराहनीय भाना जा सकेता है । इससे 
सहरिया जनजाति व कथौड़ी जनजाति के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा । 

(4) बजट में कृषि के विकास के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं; जैसे ऋणों में 30% 
की वृद्धि करना, फसल-बीमा का दायरा बढ़ाना, दुर्घटना ग्रस्त होने पर कृषक के लिए 
मुआवजे की व्यवस्था करना, किसान-क्रेडिट-कार्ड सभी पात्र कृषकों को उपलब्ध कराना, 
दबा सम्बन्धी पौधों, फल-सब्जी आदि का विकास करना, आदि । 

(5) राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रकार की नीतियाँ घोषित की गयी हैं 
जिनका लाभ लघु उद्योगों को मिलेगा । बुनकरो के लिए कार्यशील पूँजी को जुटाने की नीति 
घोषित की गई है । रुगण औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को कई प्रकार को रियायतें दी 
गयी हैं; जैसे बिजली के बिलों को चुकाने में रियायतें, ब्याज पर सब्सिडी देना आदि । 

(6) बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट-प्रबंधन विधेयक के माध्यम से 
राज्य के राजस्व घाटे को 5-7 वर्ष में शून्य पर लाने व राजकोषीय घाटे को कम करने 
के प्रयास सापयिक हैं और सराहनीय हैं । कर्ज की अदला-बदली (6०७-४४४7) 33204 
नीति को लागू करना भी उत्तम सिद्ध होगा । सरकार राजस्व-घाटे को राजस्व-! क्के 

अनुपात में प्रति वर्ष 5४ की कमी करके केन्द्र से ' प्रेरणा-राशि* प्राप्त करने का भी भरपूर प्रयास 
'कर रही है । राजस्व-घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपाव में 2004-03 में 32% रखा गया है, 
जो 2002-03 की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से आधा है । यह एक उचित परिवर्तन है । 
इस प्रकार इस बजट में सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण क्का संकल्प व्यक्त किया 
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है । बिक्री करों, प्रवेश-कर, टर्नओवर कर, आदि में उचित फेर-बदल करके राज्य में 
उद्योग व वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया है जिससे इस बजट की व्यापारिक क्षेत्रों में 
काफी सराहना हुई है । राज्य में राजकोपीय घाटे की गुणदत्ता में सुधार हो रहा है । 

इस प्रकार इस बजट में आर्थिक विकास व सामाजिक विकास दोयों पर संतुलित रूप 
से ध्यान देने का प्रयास किया गया है । वित्तीय साधनों के अभाव की स्थिति में भी विकास 
कौ प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया गया है । यदि बजट में प्रस्तावित कार्यक्रमो को पूरी 
तह लागू किया जाय तो निश्चित रूप से राज्य का आर्थिक-सामार्जिक विकास होगा । 

बजट के कमजोर बिन्दु 

परिवर्तित बजट 2004-05 में जो घोषणाएँ व कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं, उनको 
च्यवहाए में लागू करना कठिन होगा ।इस सम्बन्ध में दो प्रकार की दिवकतें सामने आ सकती 
हैं, एक तो वित्तोय साधनों के अभाव को और दूसरी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के 
अभाव को । इसलिए प्रत्येक घोषणा व कार्यक्रम को लागत का आकलन कया जाना चाहिए, 
ताकि यह पता चल सके कि उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगो और इसकी 
व्यवस्था कैसे को जायगी । सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट प्रतोत होती है । भूतकाल मे भी 
प्रत्येक वार्षिक बजट में कई प्रकार के कार्यक्रम घोषित किये गये, लेकिन उनके क्रियान्वयन 
को प्रगति की कोई सूचना नहीं मिली । इसलिए बेहतर यह होगा कि अगले वर्ष 2005-06 
के बजट में कुछ पृष्ठों में 2004-05 के बजट के कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण दिया 
जाय, उपलब्धियों व कमियों को स्पष्ट किया जाय और पूरी समीक्षा कौ जाय ताकि बजट के 
प्रति लोगों को विश्वसनीयता बढ़ सके । अभी तक काफो लोग बजट को आंकड़ों का एक 
वार्षिक मायाजाल मानते हैं जिसे शीघ्र ही भुला दिया जाता है । 

2004-05 के बजट में भी राजस्थान के अधिकांश राजकोषोय संकेतक चिता की दशा 
को ही प्रकट करते हैं । इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं । 

(१) राज्य का बकाया कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2002-03 व 
2003-04 में लप्भग 53-54 प्रतिशत है, जो इस सम्बन्ध में नॉर्म का प्रतिशत की दृष्टि 
दुगुना बैठता है जो चिंता का कारण है । इसलिए राज्य कर्ज के जाल में फैंसता जा रहा है, 
और ' डेट-स्वाप' से भी इसका कोई पर्याप्त हल होता नहों दिखायी देता । 

संशोधित (2) राजकोथीय घाटा राज्य के सकल सू, उत्पाद का 2003-04 के 
संशोधित सनुमानों | में लगभग 7.9% है जो काफी ऊँचा है । जब तक राज्य की ठ07 
में तेज गति से वृद्धि नहीं होती और राज्य की उधार पर निर्भरता कम नहीं होती तब 
तक इसको घटा सकना कठिन होगा ! 

(3) राज्य यर ब्याज की देनदारी 2004-05 में लगभग 566 करोड़ रु. आंकी गयी 
है जो राजस्व घाटे से भी अधिक है । राज्य में पूँजीगत व्यय भी कम है जिससे विकास में 
बाधा पहुँचती है । अभी तक राज्य की वित्तीय स्थिति मे सुधार के स्थायी चिह्न प्रगट नहीं हो 
पाये हैं । इसलिए राज्य को आगामी वर्षों में विकास की गति को तेज करने, राजस्व में वृद्धि 
करने तथा अनावश्यक व्यय को कम करने की दिशा में काफी प्रयास करने होंगे । 

(4) बजट में मूल्य-संवर्द्धित कर (४४7) का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इसे 
विभिन्‍न राज्यों में 4 अप्रेल, 2005 से लागू करने का निर्णय लिया गया है । बैसे बजट में 
घोषित कर-प्रस्तावों से ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ बैठ के आगमन को 
ध्यान में बडे हुए ही पहले से बिक्री-कर, प्रवेश कर, टर्न टैक्स आदि में कई 
प्रकार के परिवतन किये हैं । लेकिन फिर भी भ्रम का निवारण करने के लिए सरकार को 
चैट लगाने को अपनी तैयारी दर्शानो चाहिए । 


580 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(5) 2004-05 के बजट में अतिरिक्त साधन-संग्रह के लिए कोई लक्ष्य घोषित 
नहीं किया गया है । विकास पर व्यय के साथ-साथ साधन जुटानो भी आवश्यक माना गया 
हे । अतिरिक्त साधन-संग्रह के पक्ष पर 2004-05 का बजट कमजोर माना जा सकता 

॥ 

(6) 2004 में राज्य में अकाल व सूखे कौ स्थिति को देखते हुए ग़ज्य पर अकाल 
सहायता का भारी भार आने की आशंका उत्पन्न हो गयी है । ऐसी स्थिति में सरकार कको 
गम्भीर वित्तोय स्थिति से जूझना पड़ सकता है । 

सारंश में यह कहा जा सकता है कि 2004-05 का बजट सरकार के उत्तम व नेक 
इरादों को जाहिर करता है । लेकिन इसके क्रियान्वयन पर प्रश्न-चिद्द लगा है, और एक वर्ष 
बाद ही असली वस्तु स्थिति सामने आ पायेगी । 


(१९फछ वाए९डंगलाएं 7027९ ते (९ 8६४02 60एशपाशरला, 
27 वणा९०, 2003) 


राज्य सरकार ने राजस्थान में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई- 

निवेश नीति घोषित को थी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 
शो ()) नये निवेश पर विलासिता-कर (05७7५-(७७) में शत-प्रतिशत की छूट दी 
गई है ५ 

(0) स्टाम्प ड्यूटी व रूपान्तरण-शुल्क में 50% को छूट दी गई है । 

(॥) आधारभूत ढांचे के लिए हर साल 00 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान बजट 
में किया जायगा जो वर्ष 2007 तक जारी रहेगा । इससे राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास, 
को मदद मिलेगी । इसके फलस्वरूप राज्य में आधारभूत ढांचे की कमियाँ दूर हो सकेंगी । 

(५) नये निवेश पर विद्युत कर, भण्डी कर व मनोरंजन कर पर भी सात साल के 
लिए 50% छूट के अतिरिक्त ब्याज-अनुदान धाभ८ा८७४ ४४०५0५) को २% से बढ़ाकर 5% 
करने का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति व जनजाति के निवेशकों के लिए 7% का 
अतिरिक्त ब्याज-अनुदान उपलब्ध होगा । यह छूट उन उपक्रमों के लिए होगी जिनके लिए 
कम से कम 50 लाख रु. का ऋण लिया गया हो, अथवा 25 लाख रु. का निवेश भूमि व 
भवन में किया गया है । 2004-05 के परिवर्तित बजट में ऋण व भूमि व भवन मे किये जाने 
काले निवेशों की सीमा घराकर ग्रत्येक के लिए 70 लाख रु. कर दी ययी है । इससे निवेश 
के लिए लघु उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा । 

(५) नई निवेश नीति में रोजगार-सब्सिडी (छत्ाफ्ा0एञाशा(-509899) का 
प्रावधान किया गया है । यह नियमित श्रमिकों पर किये गये व्यय पर 25% सात साल तक 
मिल । जहाँ निवेशक ट्वात ब्याज-अनुदान नहीं लिया जा रहा है वहाँ 30% हक सब्सिडी 

गी । 

(५) ब्याज व रोजगार-सब्सिडी निवेशक द्वार दिये जा रहे बिक्री कर व चैट 
आदि के 50% की सीमा तक निवेशक द्वारा कम से कम १0 लोगों को रोजगार देने 
पर ही दी जायेगी । इस सम्बन्ध मे एक माह के अन्दर भुगतान नहीं देने पर पाँच प्रतिशत 
ब्याज का प्रावधान है । 

(शा) सरकार जयपुर में “रल व जवाहरात' के लिए, जोधपुर में 'दस्तकारी' के लिए 
तथा बीकानेर में “ऊनी गलीचों” पर आधारित उद्योगों के लिए विशिष्ट-आर्थिक-द्षेत्र 
(७०९० ८८०१०एां० 2025) (5225) स्थापित करेगी, तथा सोहापुर (जयपुर), बोरानाडा 


राज्य की बजट प्रवृत्तियाँ तथा 2004-2005 का बजद 584 
पु) व नीमराणा ( अलवर) में निर्यात-संवर्धन-औद्योगिक-पार्क (8श7) भी विकसित 
। 


सरकार की नई निवेश नीति का उद्देश्य राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देना है ताकि 
रोजगार, उत्पादन, आमदनी व विकास में मदद मिल सके । इस नीति की सफलता इसके 
प्रभावी क्रियान्वयन व उद्यमियों के सहयोग पर निर्भर करेगी । सरकार ने पहले पगत - 
सब्सिडी का प्रयोग किया है; और बाद में ब्याज-सब्सिडी का प्रयोग किया है ओर अब 
रोजगार-सब्सिडी में इसका प्रयोग किया जा रहा है ! 

आर्थिक विश्लेषकों को पूर्व सब्सिडी के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण 
करके नई भीति के सम्भावित | की व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए ताकि 
राज्य में विवेश-संवर्धन का सही मार्ग प्रशस्त हो सके । 


राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस सुझाव 


राज्य पर निरन्तर बढ़ते कर्ज व ब्याज की देनदारी तथा बजट-घाटे की समस्या का 

स्थायी समाधान निकालने के लिए एक नई मध्यमकालीन शाजकोषीय नीति (॥९0/णा छा 
5००] 9०!॥०)) लागू करनी होगी, जिसकी सरल रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है । 2004- 
2005 के बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधरमे के लिए कुछ नए व प्रभावी दिशा- 
निर्देश दिये जाते तो बेहतर होता । यह एक परम्परागत किस्म का ही बजट है, जिसमें 
बजट-सम्बन्धी प्रचलित नीतियों व दृष्टिकोणों की ही जारी रखा गया है, जिनसे 
किसी भारी आर्थिक-सामाजिक बदलाव की आशा नहीं की जा सकती । राज्य 
सरकार को निम्न समस्याओं के समाधान को दिशा में कुछ नई शुरूआतें करनी थीं, जो बजट 
में नहीं को गई हैं । उदाहरण के लिए, राज्य में राजस्व घाटा राजकोषीय घाट का 2002- 
2003 में 64.3% था, जो राजकोषीय घाटे की नीची गुणवत्ता को सूचित करता है; क्योंकि 
राजकोषीय घाटे की 64% राशि राजस्व घाटे की पूर्ति में लगाई गई थी । राज्य में पूजीगत 
निवेश या परिव्यय को राशि 2002-2003 में 2028 करोड़ रुपये आँकी गयी थी जो 
घाटे का लगभग १/3 थी । वार्षिक पूँजीगत निवेश (02७॥/ ००००१) की राशि 

राजस्व घाटे से भी नीची बैठतो है । लेकित 2003-04 के सं.अ. में तथा 2004-05 के 
'बजट-अनुमानों मे पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि का प्रयास दर्शाया गया है जो एक अच्छी प्रवृत्ति 
का सूचक है । अतः राज्य को आगामी वर्षों में निम्न दशाओं में प्रयास करने होंगे ताकि 
४8 पंचवर्षीय योजना के अंत तक, वर्ष 2007 में, राज्य वित्तीय संकट से मुक्त हो 


(१) राज्य को कर्ज को अदला-बदली (6«७।-४७०४) की केन्द्र कौ योजना 
का लाभ उठाना चाहिए जिसके तहत पूर्व में ऊँचे ब्याज पर लिये गये कर्ज की 
राशियों को कम ब्याज पर नये कर्जों में बदलने की व्यवस्था की जाती है । 


(2) राज्य सरकार को एक 'रोलिंग-राजकोषीय-योजना' (एगाघड़ 
#75८७ 9]9॥), बनानी चाहिए जिसमें कुछ मान्यताओं के आधार पर यजस्व-बढ़ाते व 
व्यय को सीमित करते हुए राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 4/2% 
प्रति वर्ष घटाने का प्रयास किया जाय, ताकि आगे चलकर इसे शून्य पर लाया जा सके 





3. लक्ष्मीनारायण नाथूगामका, कैसे सुधरे राज्य की वित्तीय स्थिति ? दैनिक भास्कर, 0 अप्रैल, 
2002 तथा दूसरा लेख : गहराते वित्तीय अंक, को दूर करने पर शीघ्च ध्यात दें, नफा- 
नुकसान, 3] मई, 2004. 


इड82 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


इसके लिए प्रत्येक वर्ष एक नया पंचवर्षाय नक्शा बनाया जाना चाहिए जिसमें नये 
तथ्यों के आधार पर लक्ष्यों का पुनर्निधारण किया जा सके । इसी मार्ग पर चलकर 
आगामी वर्षों में राजकोषोय घाटे को कम करना तथा कर्ज की देनदारी को नियंत्रित 
'करना सम्भव हो सकेगा । इसे राजकोषीय-उत्तरदायित्व व बजट-प्रवन्धन योजता के तहत 
लिया जा सकता हैं स 

(3) राज्य सरकार को सार्वजनिक उठपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में भारी सुधार करना 
होगा । इसके लिए ग़जसिंह निर्वाण समिति को सिफारिशों को अमल में लाना होगा और 
सार्वजनिक उपक्रमों में परस्पर एकीकरण, इनकी निजी क्षेत्र को सीधी बिक्रो व आवश्यक 
पड़े पर निरंतर घाय उठाने वाली इकाइयों को बंद करने को दिशा में जरूरी कदम उठाने 
पड़ेंगे । 

(4) सरकार को अवांछित या गैर-मेरिट सब्सिडो कों कम करने के लिए सघन 
अभियान चलाना चाहिए ताकि सरकारी खर्च पर अंकुश लगाया जा सके । इस प्रकार को 
सब्सिडी का लाभ समाज के एक विशेष वर्ग को हो मिल पाता है, सारे समाज को नहीं । 
सार्वजनिक वित्त व नोति के राष्ट्रीय संस्थान (शाशः?), नई दिल्‍ली ने 998-99 के लिए 
विभिन्‍न राज्यों के सम्बन्ध में मेरिट व॑ गैर-मेरिट सब्सिडी के आँकड़े प्रकाशित किये हैं । 
हर आधार पर गैर-मेरिट सब्सिडी को घटाने की दिशा में कड़ा कदम उठाया जाना 
चाहिए । 

(5) चूँकि सार्वजनिक निवेश की मात्रा सीमित है, इसलिए राज्य सरकार को देशी व 
विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहन व प्रेरणा देकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में तेज गति से 
चृद्धि करती चाहिए, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके और आगे चलकर बजट-घाटे 
कम किए जा सकें । राज्य में पर्यटन, दस्तकारी, पशुधन, खनन, निर्माण, आदि के विकास को 
सम्भावनाओं का पर्याप्त लाभ उठाया जाना चाहिए । 

(6) वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए राजस्व-संग्रहण व व्यव-परिसीमन पर 
अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए ॥ 

(7) पूँजोगत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूण करके उनसे पर्याप्त मात्रा में 
प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए । सीएजी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 
मार्च 2002 के अंत मे 300 अपूर्ण प्रोजेक्टों में 760 करोड़ रु. की पूँजी रुकी पड़ी है, 
पक, वर्षों से परियोजनाएँ अधूरी पड़ी हैं । उनको पूरा करने से प्रतिफल प्राप्त किए जा 
सकते हैं । 

(8) राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य के विशेषतया 
'खनिज-साथनों का सबसे बड़े स्तर पर विदोहन का प्रयास किया जाना चाहिए ॥ राज्य 
क्के शासक सुधयर आयोग ने अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट में गैस, लिग्नाइट च पेट्रोल के 
भण्डारों का करके रान्य में विद्युत की क्षमता बढ़ाने व सरकारी राजस्व बढ़ाते 
'का सुझाव दिया है । उस पर शीघ्रतापूर्वक ध्याव दिया जाना चाहिए । कहीं ऐसा न 
हो कि इसमें अनावश्यक विलम्ब हो जाए जिससे हमारे हितों को क्षति पहुँचे। राज्य 
को ऊँची विकास-दर प्राप्त करने की योजना बनानो चाहिए और उसे कार्यान्वित 
'करना चाहिए । इसमें निजी निवेश की भागोदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए । 

वर्तमान में देश में केन्द्र च राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है । 

अदः उचिव नीठियाँ अपनाकर आगामी दस वर्षों में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने की 
कोशिश को जाती चाहिए ॥ 


॒ 


राग्य को बजट प्रवृत्तियो तथा 2004-२005 का बजट 583 
परिशिष्ट-4 (8एएल्णवंड-) 
राजस्थान का सकल राजकोधीय घाटा (67055 ए5८४) 0९॥०॥), 
(७579) 993-94 से 2004-05 ( बजट-अनुमानों ) त्तका 
(अ) सकल राजकोषीय घाटे के विभिन अंग (0९८०प्रफुएआं०७) 













वर्ष राजस्व-अधिशेष 
(-) तथा राजस्व- 
घाटा (+) 


300.7 
424 8 
70 8 
996-97 865.9 


997.98 58.8 25070 -:5368 
998.99 2996 3 3626 | 5509 । 


999-2000 3639 9 5]73 | 204.0 | 2 
2000-200 2633 6 384 | 
200-2002 












राजकोषीय 
घादा (छा7) 


4470.] 
762.7 































































2004-2005 

(बजट-अनुमान) 
+ पूँजीगत परिव्यय पूँछीपत विवरण की राशियों का एक अंश होता है और इसमें 

विकास-व्यय (सामाजिक व आर्थिक सेवाओ पर) तथा सामान्य सेवाओं पर गैर-विकास 

व्यय शामिल होता है । 

'ध +* शुद्ध डधार में राज्य सरकार ट्वाय दिए गए कर्जों व अग्निम राशियों में से उसके 

द्वास कर्ज की रिकवरी घटाने से प्राप्त राशि आती है । 

















].. राजकोषोय घाटे को गणता की विधि के लिए व अक्डो के लिए 5५80६ ##0थ०७ : ह 50व ण 
छठडल5 ज॑ 2003-04, एेछा, 4फस्ती 2004 व इसके पूर्व अंकों का प्रयोग किया जावा चाहिए । 
देखिए : राजस्थात का राजकोझय घाटा-क्या सही, क्या गलत 2 मेरा लेख शजस्थात पत्रिका, 34 अप्रैल, 
2000 
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(य) सकल राजकोपीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था (गक्ालंगढ) का रूप 







( करोड़ रुपये ) 


राज्य की स्वयं | समग्र बचत | सकल 
प्राप्तकजें | की पूँजीगत | (-) घाटा | राजकोषीय 
प्राप्तियाँ* (+) घाटा 























| 28.4 | 28.4 470 0 
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4998-99 





2003-2004 


| 33099 | -4956 
| _ 9093 | ॥793 | 43/82 | 
2869 | 2065 | 54० | 


(संशोधित अनुमान) 






258.9 







286.9 














2004-2005 


(परिवर्तित) 


(बजट-अनुमान) 






2527.5 






















+ निम्नलिखित मदों को कुल पूँजीगत प्राप्तियों में से घटने पर 


(0 


(60 
6) 


केद् से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियाँ (सकल) (इसमें अल्प बचतों का अंश 
शामिल होता है) 

राज्य के द्वारा कर्ज व अग्रिम राशियों की रिकवरी, 

आन्तरिक कर्ज को वापसी (0।520॥»2०) (आन्तरिक कर्ज में बाजार ऋण, 
जीवन बीमा निगम से कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (४000), 
आदि से प्राप्त कर्ज शामिल होता है) । 

दूसरे शब्दों मे, इसमें केन्द्र से प्राप्त कर्जों को वापसी (08०0००) को 
छोड़कर राज्यस्तरीय सार्वजनिक कर्ज की वापसी शामिल होती है । 


राज्य की शजट प्रदृत्तियाँ तथा 2004-2005 का बजट 585 
(स) सकल राजकोधीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुपात के रूप में 
(करोड़ रु.) 





सकल सकल राज्य घरेलू 
राजकोपीय । उत्पत्ति (5500) 
घाटा (७य)) | (चालू मूल्यों पर ) 
(संशोधित ) 

(3) 
(करोड़ रु. ) 

32970 

4]487 

4733 

5756 
































2003-2004 (सं.अं, ) 
खोत : 0) परिवर्तित आय-व्ययक अध्ययन 2004-2005, जुलाई 2004 व पूर्व घर्षों के 
प्रपत्र, 
6॥) परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में 2004-2005, जुलाई 2004 व पूर्व वर्षो 
के प्रपत्र, 
(7) परिवर्तित बजट-भाषण, मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे, 72 जुलाई, 2004, 
(9) लक्ष्मोनारायण नाथूरामका, बजट तथा राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्थान 
पत्रिका, 8 अप्रैल व 9 अप्रैल, 2000, राज्य-बजट 200-2002 को दिशा 
क्या हो ? राजस्थान पत्रिका, 27 मार्च, 200१, पृ. 9. 
(») लक्ष्मीनाशायण नाथूरामका, राजस्थान का राजकौषीय घाटा-क्या सही, 
क्या गलत, राजस्थान पत्रिका, ॥] अप्रैल, 2000. 
(५) लक्ष्मोनारायण नाथूरामका, कैसे सुधरे राज्य को वित्तीय स्थिति ? दैनिक 
भास्कर 0 अप्रैल, 2002. 
(सं) लक्ष्मीनारयण नाथुरामका, गहराते वित्तीय संकट को दूर करने पर शीघ्र 
ध्यान दें, नफा-नुकसान, 34 मई, 2004. 
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प्र्श्न 

+ राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है ? 

(अ) मनोरंजन कर्ज 

(ब) केद्ध के उत्पाद-शुल्क में हिस्से के रूप में 

(स) केद्ध से व्यक्तिगत आयकर में हिस्से के रूप में 

(द) बिक्री-कर (द) 
2. राज्य में बकाया कर्ज की राशि के 34 मार्च, 2005 के अन्त तक लगभग कितनी हो 

जाने का अनुमान है ? 

(अ) 4 हजार करोड़ रु. (ब) 36 हजार करोड़ रु. 

(स) 59.3 हजार करोड़ रु. (द) 58.8 करोड़ रु. (स) 
3. राज्य पर बकाया कर्ज की राशि के बढ़ने का प्रमुख कारण छाटिए- 

(अ) राजस्व घाटे का लगातार बने रहना 

(ब) बजट में समग्र घाटे का सदैव रहना 

(स) राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहना 


(द) सदैव राजकोषीय घाटे का रहना (द) 
4 योजना का आकार कैसा होना चाहिए ? 

(अ) बड़ा (ब) छोय 

(स) साथनों की प्राप्ति के अनुकूल (द) इनमें से कोई नहीं (स) 


5. पिछले वर्षों में राजस्थान में वित्तीय संकट का प्रमुख कारण बताइए-- 
(अ) राजकीय कर्मचारियों को प्रत्येक 9 वर्ष बाद तीन बार प्रमोशन की स्कीम 
(ब) पाँचवें वेतत आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर 
(स) योजनाओं का आकार बड़ा रखने के कारण 
(द) सब्सिडी का असहनीय भार 
(ए) किसामों को कम दर पर विद्युत की उपलब्धि करना (ब) 
6. विकास-व्यय व गैर-विकास व्यय में अन्तर करिए । 
( उत्तर--संकेत : विकास-व्यय सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं पर 
किया जाता है; जबकि गैर-विकास व्यय केवल सामान्य सेवाओं पर किया 
जाता है । सामाजिक सेवाओं मे शिक्षा, चिकित्सा, जलापूर्ति, शहरी विकास, आदि 
अते हैं; दथा आर्थिक सेवाओं में कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा, 
परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिको, पर्यावरण आदि आवे हैं । सामान्य सेवाओं में राज्य 
के अंगों (छाहआ5 ० 0३८ $3८) पर व्यय, (विधानसभा, मन्त्रिपरिषद्‌, न्याय- 
प्रशासन, दिर्वाचन-सहित) कर-वसूली व्यय, ब्याज की देनदारी, प्रशासनिक सेवाएँ, 
पेशन, सहायतार्थ अनुदान, आदि आते हैं । न 


* राज्य की बजट प्रवृत्तियां तथा 2004-2005 का बजट ह्र्हा 


राजस्थान में 2004-2005 के बजट-अनुमानों में दिकास-ब्यय कुल व्यय का 
56% अनुमानित है । दोनों प्रकार के व्ययों का विभाजन राजस्व, पूँजी व ऋण 
की श्रेणियों में भी किया जाता है ।) 


7. राज्य में बकाया कर्ज राज्य की भ्रकल घरेलू उत्पाद का 37 मार्च, 2004 के अन्त में 

लगभग कितना अंश हो गया था २ 

(अ) 53% (व) 46% 

(स) 44% (द) 50% (अ) 
& शज्य का स्वयं का कर-राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 

बढ़ा--(990-9 से 2000-200॥ तक) 

(अ)७% से 0% (ब) 5.9% से 6.9% 

(स) 6.7% से 7.3% (द) इनमें से कोई नहीं (ब) 
9. प्रचलित कीमतों पर शज्य को स्रकल घरेलू उत्पत्ति 2002-03 में 7993-94 की 

हुलमा में लगभग कितनी गुनी हो गई ? 

(अ) 37 गुनी .। (ब) 4.7 गुती 

(स) 2.6 गुती (द) 4.7 गुवी (स) 

(स्रोत ः छ९णागां९ एक्ट 2003-04, (8६ ॥4, था ॥6 ९०१) 


विभिन्‍न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व 
राजस्थान की वित्तीय स्थिति 


(णा€रःछशा साद्ा०6 007र्रं55075, ठद॥वतंधा 
एल्शापान् गाव दि्वुं35७पाधा 69॥065) 





प्रायः प्रत्येक पाँच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत एक नए 
वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों 
प्रस्तुत करता है--- 

(अ) जो कर केन्द्र व राज्यों के बीच अनिवार्यतः विभाजनीय हैं (जैसे व्यक्तिगत 
आयकर) , अथवा विभाजनीय हो सकते हैं (जैसे संघीय उत्पादन-शुल्क), उनको शुद्ध 
भ्रा्तियों का केन्द्र व राज्यों के बीच वितरण निर्धारित करना तथा अलग-अलग अंश निर्धारित 
करना। 

(आ) राज्यों के राजस्व-सम्बन्धी सहायतार्थ अनुदान की राशि (ह&08-॥-48) के 
सिद्धान्त निर्धारित करना, तथा 

(३) सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य किसी विषय पर केन्द्र के निर्देश पर विचार करना। 

अब तक दस वित्त आयोगों को रिपोर्टे सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं ! दसवें 
वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री कृष्णचद्ध पंत थे । इसकी रिपोर्ट (995-2000) की अवधि के 
लिए राष्ट्रपति को 26 नवम्बर, 799५ को उ्रस्तुत की यई थी / इस यर सरकार द्वार कार्रवाई 
की घोषणा मार्च 995 में की गई । ग्यारहवाँ वित्त आयोग डॉ. ए.एम. खुसरो की 
अध्यक्षता में जुलाई 998 के प्रथम सप्ताह में गठित किया गया है । इसे अपनी रिपोर्ट 
दिसम्बर 999 तक प्रस्तुत करनी थी । लेकिन इसको अन्तरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को ॥5 
जनवरी 2000 को प्रस्तुत की गयी जिसमें 2000-200 के लिए प्रारम्भिक 
ज्यवस्थाएँ सुझाई गईं । इसकी मुख्य रिपोर्ट (क्त्नंश स्क्एक0 (2000-2005 के 


किभित्र वित्त आयोग गाडयिल फार्युला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति 589 


लिए ) राष्ट्रपति को 7 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई तथा एक पूरक-रिपोर्ट 
अतिरिक्त विचारणीय विषय (#09ताण्याग वछ्क्ा ते रसिसशाला८९) पर 30 
अगस्त 2000 को प्रस्तुत की गई जिन पर अगले अध्याय में स्विस्तार चर्चा की गई 
है 

वित्त आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार है--.. 

(!) संविधान की घारा 270 के अधीन आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी 
अनिवार्य मानी जाती है । प्रथम वित आयोग ने आयकर को शुद्ध प्राप्तियों में ग़रज्यों का 
हिस्सा 55% रखा था, जिसके वितरण का आघार 80% जनसंख्या व 20% वसूली रखा गया 
था । दसवें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 77 5% सुझाया था जिसका वितरण विभिन्‍न 
राग्यों के बीच पाँच आपारों पर इस ग्रकार रखा गया--20%9, 4977 की जनसंख्या के 
आपार पर; 60% प्रति व्यक्ति आय को दूरो के आधार पर, 5% “समायोजित क्षेत्रफल! 
(४९० ४0]0520) के आधार पर, 5% आधघार-ढाँचे के सूचकांक के आधार पर, तथा ॥0% 
कर-प्रयास के आधार पर किया गया । इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया 
गया है । 

राजस्थान का अंश आयकर की विभाज्य आय में प्रथम वित्त आयोग, 4952 
की रिपोर्ट के अनुसार 3.50% से बढ़ाकर दसवें वित्त आयोग को ऐपोर्ट में 5.55% 
कर दिया गया । 

(४) संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत संघीय उत्पादन-शुल्क की आय में 
राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, हालांकि यह बैंटवारा ऐच्छिक माना जाता है, अनिवार्य 
नहीं । इसकी स्थिति भी प्रथम वित्त आयोग से नवें वित्त आयोग तक काफ़ो बदल गई है । 
प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओं--तम्बाकू, माचिस व वनस्पति-पदार्थों की शुद्ध 
प्राप्तियों का 40% पूर्णतया जनसंख्या के आघार पर राज्यों में बितरित करने का प्रावधान 
किया था । दसवें बित्त आयोग ने संघीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का 
47.5% राज्यों में वितरण हेतु सुझाया था । इसमें से 40% का वितरण उसी आधार 
पर किया भया जिस पर आयकर की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की ऊपर सिफारिश की 
गईं थी । शेष 7.5% का राज्यों में वितरण आयोग द्वारा सुझाए गए अंशों के अनुसार 
किया गया । इसका आधार राज्यों का वित्तीय घाटा (व९०ाशो) रखा गया था । 

राजस्थान का संघीय उत्पादन-शुल्क के राजस्व में अंश प्रथम वित्त आयोग के अनुसार 
44% से बढ़ाकर दसवें वित्त आयोग के अनुसार 40% वाले हिस्से में 5 55% अंश रखा 
गया तथा 7 5% वाले हिस्से में से [995-96 में राजस्थान को 0 835% अंश दिया गया तथा 
बाद के चार वर्षों के लिए राज्य का अँश शून्य रखा गया क्योंकि उस अवधि में राज्य के 
लिए घाटे की स्थिति नहीं मानी गई । 

(४४) वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध 
प्राप्तियों का वितरण--द्वितोय वित्त आयोग, 957, ने वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर पूर्व में 
सगे बिक्री-करों की एवज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों की राज्यों में 


590 राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


वितरण की सिफारिश की थी, जिसे बाद में जारी रखा गया । इसके पहले प्रत्येक राज्य को 
एक निश्चित गारंटी-राशि के साथ-साथ बाकी बचो राशि का निर्धारित प्रतिशव दिया जाता 
था । इस सम्बन्ध में दसवें वित्त आयोग ने राजस्थान का अंश 4 873% रखा । 

(00) रेल-यात्री किराए पर कर की एवज में अनुदान (तथा व [९७ त॑ पक 
णा शिक्षाफ9५ ?४55९ए १३ ४7४)--भारत में रेल यात्री कियए पर कर सर्वप्रथम 957 में 
लागू किया गया था, जो 96॥ में समाप्त कर दिया गया । यह 97। में पुनः लागू किया गया 
और ॥973 में पुनः समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसकी एवज में राज्यों को अनुदान देने की 
व्यवस्था की गई । 96-62 से 965-66 तक प्रतिवर्ष 2.50 करोड़ रुपये की एक-मुश्त 
राशि इस कर को समाप्ति कौ एवज में राज्यों में अनुदान के रूप में वितरित की गई संविधान 
की घारा 282 के तहत तदर्थ अनुदान (80 #०८-हथ) के रूप में 7966-67 से 980-8] 
तक यह प्रति वर्ष ।6 25 करोड़ रुपये रही । 980-8॥ से 983-84 तक 23 82 करोड़ 
रुपये रही, जिसे आठवें वित्त आयोग ने बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये तथा नवें वित्त आयोग ने 

50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (990-95 के लिए) कर दिया और दसवें वित्त आयोग ने 
995-2000 कौ अवधि के लिए इसे बढ़ाकर 380 करोड़ रु. वार्षिक कर दिया, जिसमें 
राजस्थान का अंश 4 445% रखा गया। 

(0) सहायतार्थ अनुदान (ट्ाथ७-॥-४0)--संविधान की धारा 275 () के अन्तर्गत 
राज्यों को राजस्थ सम्बन्धी सहायतार्थ-अनुदान के भुगतान की व्यवस्था की गई है । इसके 
लिए वित्त आयोग को यह पता करना होता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी 
जानी चाहिए ताकि केन्द्रीय करों में हिस्सा मिलने के बाद इसके राजस्त्र के अभाव की पूर्ति 
की जा सके । 

राज्यों को सजस्व-सम्बन्धी सहायतार्थ-अनुदान निरन्तर मिलते रहे हैं । 

ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को केन्द्रीय करों के हस्तान्तरण के पश्चात्‌ रहने वाले 
गैर-योजना राजस्व घाटों कौ पूर्ति के लिए सहायतार्थ-अनुदानों की सिफारिश को जिसके 

अनुसार राजस्थान को 2000-2005 की अवधि में 244 68 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त 
होगा। 

(४४) अन्य सहायतार्थ-अनुदान----ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000-2005 की अवधि 
के लिए समुन्तत-अनुदान (0एट790400॥ छ7का5) (जिला-प्रशासन, शिक्षा) व विशेष 
समस्याओं के लिए, 299 85 करोड़ रु., स्थानीय निकायों के लिए (पंचायतों व नगर 
पालिकाओं दोनों को मिलाकर) 590 37 करोड़ रु. तथा राहत-व्यय के लिए 857.85 
करोड़ रु. स्वीकृत किए थे । इस प्रकार उपर्युक्त 7244 68 करोड़ रु. की अनुदान-राशि 
सहित कुल सहायतार्थ-अनुदान राशि 2992 75 करोड़ रु. रखी गई थी । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्‍न वित्त आयोगों की सिफारिशों के फल- 
स्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्कों में तथा राजस्व सम्बन्धी सहायदार्थ-अनुदानों में हिस्सा 
मिलता रहा है । इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था भी की गई है । 


विमित्र वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति 59] 


अब हम यह देखेंगे कि वित्त आयोगों के द्वारा राज्यों की तरफ किए गए कुल वित्तीय 

मी में राजस्थान का अंश कितना रहा है, और इसमें किस दिशा में परिवर्तन हुए 
॥ 

केन्द्र द्वारा राजस्थान को तरफ किए गए हस्तान्तरण ( केद्धीय करों व शुल्कों में 
अंश व अनुदानों के रूप में ) 

950-5। से 4955-56 तक छ: वर्षों में सजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण की कुल 
राशि 8 6 करोड़ रुपये रही जो कुल हस्तान्तरित राशि (75 7 करोड़ रुपये) का केवल 
26% थी ॥ ]957-58 से 960-6। तक के चार वर्षों में राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 
55 करोड़ रुपये रही, जो सभी राज्यों को हस्तान्तरित कुल राशि ।203 8 करोड़ रुपये का 
457% थी ४ बाद में ।96।-62 से 965-66 को अवधि में केद्धीय करों व अनुदानों से 
स्ज्य को कुल ।23 करोड़ रुपये की गशि उपलब्ध हुई ७ तत्पश्चात्‌ विभिन्‍न वित्त आयोगों 
को रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही ।* 


राजस्थान के पक्ष में | सभी जज, को | राजस्थान 


वित्त आयोग अंतरण (0८०००४०७ |... कुल अन्तरित- का अंश 
(करोड़ रु). | राशि (करोड़ रु.) | ( जा 
) 
जीन प+ 












































'तुर्ष (966-7) 4904 __ 2859 452 

पंचप (969-74) 2650 | 5360 499 

96059 587 

सातवां (॥979-84) 9028 20843 0 4 33 

आठबों (॥984-89) 46762 394520 425 

नर्बों (प्रथम रिपोर्ट) (989-90) 6543 3662 4 477 

'नर्वा (द्वितीय रिपोर्ट) (4990-95) | __&७»« | ] 40606 4 | 6७५ | ]6 

दसरवाँ बित आयोग (995-2000) 4400 87 226643 30 503 
गयारहवाँ वित्त आयोग (2000-2005) 23588 65 434905 40 542 





*+ वास्तविक 
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पर 


592 साजस्थान को अर्थव्यवस्था 


तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से छठे वित्त आयोग तक राजस्थान 
का कुल हस्तान्तरणों में अंश 4 52% से बढ़कर 5 87% हो गया; तत्पश्चात्‌ आठवें वित्त 
आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप यह घटकर 4 25% हो गया । उसके बाद नवें वित्त 
आयोग को प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 989-90 के लिए 4 77% और इसकी द्वितीय 
रिपोर्ट में 4990-95 की अवधि के लिए बढ़ा कर 6 ॥5% कर दिया गया, जिसके 
फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तोय साधन हस्तान्तरित किए गए । ग्यारहवें 
वित्त आयोग के अनुसार कुल हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश 5 42% आया, जो प्रतिशत 
की द्रष्टि से दसवें वित्त आयोग के 5 03% से अधिक हैं तथा हस्तान्तरण की कुल निरपेक्ष . 
राशि (४७50०४ 0०७0) भी पहले से काफी अधिक है 


राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण 
(एस (९9क्ञॉ १९६०ए7९९ 0९४0०0007 6 रशुंग्जी क्षा) 


97] की जनसंख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति साधन- 
हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यों को स्थिति से निम्न तालिका में की गई है।-- 
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तालिका से पता चलता है कि पाँचवें, छठे व नवें बिच आयोग की सिफारिशों के 
'फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान में भारत के औसत स्तर से ऊँचा रहा, 
लेकिम सातवें व आठवें वित्त आयोग के अनुसार यह राजस्थान में भारत के औसव से नीचा 
रहा । नवें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिए समस्त भारत के 
औसत स्तर से 3% ऊँचा रखा जो राज्य के हित में माना गया है । 





+ ग्यारहवें वित्त आयोग को सिकरारिशों का सविस्तार विवेचन, अगले अध्याय में दिया गया है जप 
॥. हलकथक्आा0००7 ० ए2 (पा) रिवायाएल (जाओगे, 50ल्‍लानाशन ज शशुत्भांग्शा, 0 28 ( पाँचवें से 
आउर्े वित्त आयोग के लिए) । ध 
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गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केद्ध के योजना-हस्तान्तरणों में 
राजस्थान का अंश 
($#976 ० रिश्युंवक्ञीय्ा (शान एशुडवा प+्शाईबाटा5ड 
पएत्रतद्ध ठ9ऐट्टी। 70्गाए्रोओ) 


वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किए गए हस्तान्तरण वैधानिक हस्तान्तरण 
(5907 एशर्जश5) कहलाते हैं । इनके अलावा राज्यों के लिए दो प्रकार के हस्तान्तरण 
और किए जाते हैं, जो इस प्रकार होते हैं--(४ योजना-हस्तान्तरण ([हरआ ॥्रशाइ5) जो 
योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारों पर तथा प्रोजेक्टों के लिए किए जाते हैं, (४) ऐच्छिक 
हस्तान्तरण (6।522000279 0शा६टि5) जो संविधान की धारा 282 के तहत राज्यों को 
केन्द्रचालित स्कीमों (८७छधथ]५-5७०१४७७० ५८॥९॥१८५) तथा विभिन्‍न गैर-योजमा उद्देश्यों 
के लिए संधौय मंत्रालयों द्वारा किए जाते हैं । 

ग्रोजना-हस्तान्तरण का सूत्र ( फार्मूला )--योजना-हस्तान्तरण का गाडगिल फार्मूला 
(जो तत्कालीन योजना-आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के नाम से जाना 
जाता है) ॥969 में लागू किया गया था । इसके आधार पर चौथी व पाँचवीं योजनाओं में 
राज्यों को तरफ योजना सम्बन्धी हस्तान्तरण किए गए थे । इसे 990 में संशोधित किया 
यया जिसके आधार पर छठी व सातवीं योजनाओं में योजना-हस्तान्तरण किए गए । पुन; ।| 
अक्टूबर, 4990 को गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन सुझाया गया था । 

लेकिन कई मुख्यमंत्रियों द्वार आग्रह किए जाने पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष 
श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे गाडगिल फार्मूले की 
जाँच का काम सौंप! गया था | इसके सदस्य डॉ मनमोहन सिंह व डॉ सी रंगराजन भी थे ) 
इसे आठवीं योजना (992-97) के लिए संशोधित गाडग्रिल फार्मूला सुझाने के लिए कहा 
गया था। 

बाद में इस पेनल के सुझावों के आघार पर 24 दिसम्बर, 499॥ को राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ को बैठक में विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया गया, उसमें 
जनसंख्या को (97 के आधार पर) 60% भार, प्रति व्यक्ति आय को 25% भार 
(विचलब-विधि (6९श४0०१-7०॥००) से 20% तथा दूरी-विधि (687870४-7720॥00) से 
5% भार), कर-प्रयास, फिस्कल-प्रयास व कार्य-सम्पादन (एश्षत-797०6) के आधार पर 
7.5% भार तथा शेष 7.5% भार विशिष्ट समस्याओं के लिए दिया गया था कार्य-सम्मादन 
में (() जनसंख्या-नियंत्रण व मातृत्व तथा बाल-स्वास्थ्य में राज्यों की कार्य-सिद्धि, (॥) 
प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ साक्षरता का सार्वभौमिकौकरण तथा (४४) बाह्य सहायता प्राप्त 
परियोजनाओं की समय पर पूर्ति नामक तीन राष्ट्रीय महत्त्व के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र रखे 
गए । 24 दिसम्बर, 99] के नए भार भी निम्नाँकित तालिका में शामिल किए गए हैं-- 


उभर 
गाडगिल फार्मूले के इन चारों रूपों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- 


शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 

















































आधार मूल गाडगिल | संशोधित (॥०्ग्राएव०);. परिवर्तित संशोधित 
फार्मूला (4969) | गाडगिल फार्मूला (एल्शं5ल्त) | (शग्वात्वी 
6 (चौथी बर्पाँचवों | (980) ( छठी व गॉडगिल | फार्मूला (4 
ये सातवीं योजनाओं में | फार्मूला 4 | दिसम्बर, 
लागू) अक्टूबर, 990)॥. ॥9ग) 
के र्प 
69. जनसंख्या (9 60 55 
को जनसंख्या के 
आधार पर) ॥ 
(४७ प्रति व्यक्ति आप ॥ 0 
(0४/ चालू सिचाई व श् 
शक्ति परियोजनाएँ 
(४3. कर प्रयास (८७ 30 
लीणा। 
/१) यजकोषीय प्रबन्ध 
वडिडल्ण 
गाआाश्हटागाटा) 
(४) विशेष समस्याएँ | ०0 __]। 
कप 
योग | 00 


# यह भार कर-प्रथास, राजकोषीय प्रबन्ध व अन्य क्षेत्रों में राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर है॥ 

इस प्रकार राज्यों के लिए योजना-हस्तान्तरण के लिए 24 दिसम्बर, 99। से संशोधित 
किए गए गाडगिल सूत्र में जनसंख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया । ग्रति व्यक्ति आय को 
25 प्रतिशत, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबन्ध व कुछ क्षेत्रों में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य- 
सिद्धि को 7.5% तथा विशेष समस्याओं को 7 5 प्रतिशत भार दिया गया । 
'कर-प्रयास का अर्थ (श८श्चात॥ड् रण $85-९०५)--इसमें राज्य कौ आय 
(शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, [श9०) से कर-राजस्व का अनुपात देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति 
कर-राजस्व को प्रति व्यक्ति राज्य की आय के अनुपात के रूप में देखा जाता है । यह 
आधार प्रतिगामी (६८४:९८६आ९९०) होता है, क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को 
ज्यादा लाभ पहुँचाता है । इसका कारण यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढ़ता 
है कि ऊँची आय वाले राज्यों की कर-देय क्षमता ऊँची होतीं है । इस हिसाब से कई 
विकसित राज्य बेहतर 'कर-प्रयास' कर पते हैं, चाहे वे अपनी ग्रति व्यक्ति आय को देखते 
हुए कम साधन हो एकत्र कर पा रहे हों । इसी प्रकार गरीब राज्यों को नीचे कर-आब 
अनुपात के कारण केन्द्र की तरफ से साधन-आवंटन में घाटा उठाना पड़ता है, चाहे बे अपनी 
तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हों । 
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राजकोषीय प्रबन्ध (व5८७ क्रशाब्रष्टशाइथा।)--इस कमी को दूर करने के लिए 

990 में कर-प्रयास की जगह “राजकोषीय प्रबन्ध' को लागू करने का सुझाव पेश किया 
गया था । राजकोधीय प्रबन्ध में यह देखा जाता है कि उस राज्य ने योजना आयोग से 
स्वीकृत कराए गए साधन-संग्रह के लक्ष्यों (७78०५) की तुलना में वास्तविक 
(०८घर्श) साधन-संग्रह कितना किया है । इसमें वित्त मंत्रालय कर-प्रयास के अलावा 
गैर-योजना खर्च में की गई किफायत (€एणाण्रा३ 7 एणा-कछोशा €एएथाए।ए९) 
को भी देखता है ॥ अतः यह 'कर-प्रयास' की तुलना में अधिक व्यापक आधार होता है । 
राजस्व-घाटों में वृद्धि को देखते हुए. ' राजकोधोय प्रबन्ध' की अवधारणा ज्यादा महत्त्व 
रखती है। इसमें साधन-संग्रह के साथ-साथ व्यय की मितव्ययिता पर भी ध्यान दिया 
जाता है । चूँकि कमजोर साधन आधार के कारण कम आय वाले राज्य को हानि हो सकती 
है, इसलिए इसे 990 के गाडगिल सूत्र में केवल 5% भार ही दिया गया था। 

990 के परिवर्तित गाडगिल सूत्र में “विशेष समस्याओं को 5% का भार दिया गया 
था ताकि यदि कोई राज्य घाटे में रह जाए तो उसे विशेष समस्या के तहत मदद दी जा सके । 
लेकिन यह आधार बहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का होता है, क्योंकि इसमें सांख्यिको व 
गणित की दृष्टि से हिसाब लगाना आसान नहीं होता, जैसा कि सूत्र के अन्य आधांरों 
में पाया जाता है। 499 के संशोधित सूत्र में इसे 7 5% भार दिया गया है । 

विशेष समस्याओं में निम्न सात विशेष समस्याएँ रखी गई हैं-... 

(/) तटीय क्षेत्र, (४) विशेष पर्यावरणीय प्रश्न, (४४) बाढ़ व सूखा-सम्भावित क्षेत्र, (७) 
विशेष रूप से कम या अधिक घनत्व वाले जनसंख्या के क्षेत्र, 0) न्यूनतम वांछित किस्म 
की योजना का आकर प्राप्त करने के लिए बिशेष वित्तीय कठिनाइयाँ, (५४ रेगिस्तानी 
समस्याएँ, (५//) शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ । 

योजना-आयोग ही विशेष समस्याओं के बारे में फैसला कर सकता है । यदि 
राजनीतिक प्रभावों से बचा जा सके तो व्यवहार में यह आधार बहुत लाभकारी सिद्ध हो 
सकता है । 

योजना-हस्तान्तरणों की राशि में कर्ज व अनुदानों (॥00॥५ 0 डा8॥5) का अनुपात 
गैर-विशिष्ट श्रेणी (707-876८४४/ ०४०४2०)) के राज्यों के लिए 70 30 रखा गया, अर्थात्‌ 
70% कर्ज तथा 30% अनुदान के रूप में रखा गया । यह विशिष्ट श्रेणी (६॥८८४४] ०४०४०५) 
के दस राज्यों, यथा-अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, 
मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम व त्रिपुरा-के लिए ॥0 90, अर्थात्‌ ।0% का 
कर्ज और 90% अनुदान के रूप में रखा गया | इसलिए उनके लिए अनुदान का अंश 90% 
रखा गया, जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (जिनमें राजस्थान भी आता है) के लिए यह 
केवल 30% ही रखा गया । 

संशोधित सूत्र में प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया उसमें 5% दूरी- 
विधि (6॥#880९-४०(॥०१) से वितरित किया जाता है तथा 20% विचलन-विधि (ठ९शग्राणा- 
7000००) से वितरित किया जाता है । दूरी-विधि में एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का 
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सर्वाधिक आय वाले ग्न्य की प्रति व्यक्ति आय से अन्तर लिया जाता है; जबकि 
विचलन-विधि में एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 
के औसत से देखा जाता है । 


भूतकाल में राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता मिली ? 


निम्न तालिका में राजस्थान को योजनाओं के लिए प्राप्त प्रति व्यक्ति केन्द्रीय 
सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (०७४०५) (प्रस्तावित) की राशि तथा 
सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है ॥ 























योजना | योजनाओं में प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति केद्धीय सहायता का राज्य 
केद्रीय सहायता योजदा-परिव्यय योजना-परिव्यय से अनुपात 
(रू. में ) (रु. में ) (क में) 
चौथो 83 420 । हक || 2 
पांचवी | _॥$४ | ॥3 275 । | _ $#।__ | ।। 
छठी | 255 786 | 324 
सातवीं 53 ॥:7> 860 | 64 44 | 





तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना-परिव्यय में केन्द्रीय सहायता का अंश 
चौथी योजता में 69 2% से घटकर छठी योजना में 32 4% हो गया । लेकिन सावबीं 
योजना में यह पुनः बढ़कर 44 % पर आ गया था 4इस प्रकार सातवां योजना में सार्वजनिक 
क्षेत्र में योजना-परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ी थी । 24 दिसम्बर, 
99। के संशोधित फार्मूले के अनुसार प्रति व्यक्ति आय को 25% भार देने से राजस्थान की 
विशेष लाभ प्राप्त हुआ है । लेकिन जनसंख्या को 60% भार देने से 97॥ की जनगणना के 
आधार पर) राज्य को लाभ नहीं मिला, क्योंकि उस समय राजस्थान की जनसंख्या कम थी । 
कर-प्रयास, फिस्कल-प्रबन्ध व राज्यों द्वारा कार्य-सम्पादन के आधार को 7.5% भार देने के 
बोरे में प्रभाव स्पष्ट होना बाकी है । विशेष समस्याओं को 7.5% भार दिया गया है, जिसके 
करे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है । फिर भी नए सृत्र को लागू करने में इस बात की व्यवस्था 
की जाएगी कि किसी भी राज्य का पहले वाला अंश 0% से अधिक न घट जाएं, तथा 
20% से अधिक न बढ़ जाए । उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय 
योजना-हस्तान्तरणों में 6% अंश मिल रहा था, तो दिसम्बर 99। में स्वीकृत फार्मूले के 
अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि उसे 5 4% से कम अंश न मिले, और 7.2% से ज्यादा 
अंश न मिले । इस बंधन से सम्भवतः राज्यों में असंतोष नहीं होगा और राज्यों के बीच 
अधिक न्यायपूर्ण आवंटन करना सम्भव हो सकेगा । 





4. शीश वृाशाइटा5 00 5980--रिट्शउटठ॑ 030क्षा फतवा आ लैबजफार, रित७0॥022णा बा है हि 
॥णाफ, था बलाटार कर 879, शगला 2 9, 999, 9 504 


विभिन्न वित्त आयोग, ग्रडगिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठ्न्र 


कुछ विचारकों का मत है कि यदि पुनः संशोधित फार्मूले में क्षेत्रफल को ।0 प्रतिशत, 
इन्फ्रास्ट्क्चर को 0 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशत भार दिया जाता और 
जनसंख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और विशेष समस्याओं का भार 0 
प्रतिशत कर दिया जाता, तो सम्भवतः राजस्थान को ज्यादा लाभ मिल सकता था । यहाँ यह 
स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे सभी राज्यों को एक साथ लाभ 
ग्राप्त हो सके । यदि एक फार्मूले से राजस्थान को लाभ होता है तो उसी फार्मूले से अधिक 
जनसंख्या वाले किसी दूसरे राज्य को हानि होती है । इसलिए इस विषय पर सभी राज्यों के 
हितों को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा । 

अत; ज्यादा से ज्यादा यह कहना उचित होगा कि गाडगिल फार्मूले में 'पिछड़ेपन! का 
भार बढ़ाया जाना चाहिए । नवें वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (990-95 के लिए) 
में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर 
पिछड़ेपन का एक संयुक्त सूचनांक (०07 00५0९ ॥00९: 0 ७४८८४/०४४॥८४५) विकसित 
किया र । अत; पिछड़ेपन को आधार-स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा 
सकता है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 24 दिसम्बर, 499॥ का पुनर्सशोधित 
आम सहमति का गाडगिल फार्मूला, या मुखर्जी फार्मूला पिछड़े राज्यों के हितों का 
ज्यादा ध्यान रखेगा, क्‍योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय का भार 25% रखा गया है 
जिसके द्वारा उनके हितों का अधिक संरक्षण सम्भव हो सकेगा। इसमें राज्यों की कार्य- 
सिद्धि, आदि को 7.5% भार देने से राज्यों को जनसंख्या-नियंत्रण, मातृत्व व बाल-कल्याण, 
साक्षरता-विस्तार आदि क्षेत्रों में बेहतर काम करके दिखाने की प्रेरणा पिलेगी | यदि किसी 
राज्य का अंश कम होता दिखाई दिया तो “विशिष्ट समस्याओं” के आघार के अन्तर्गत 
अधिक मदद देकर उसे लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा सकेगा । इस प्रकार दिसम्बर 
99] का नया फार्मूला अधिक संतुलित, विकासोन्मुख व समताकारी प्रतीत होता है। ज्यों 

स्मरण रहे कि ऐसा कोई सूत्र तलाश करना मूहिकल हद दल एक साथ सभी राज्यों 

हितों का पूरा-पूरा व्यान रख सके । लेकिन शन्यों के बीच सामाजिक- 
आर्थिक असमानता व अन्तर को कम करने के लिए 'पिछड़ेपन! को अधिक भार देना 
उचित माना जा सकता है। 

केन्ध-प्रवर्तित स्कीमें व राज्यों की योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था--राज्यों..क्ो 
योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साधन उपलब्ध करने का एक रास्ता यह है 
कि वर्तमान में जो केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमें (0७४४०॥/-57०१5०६१ 5०॥८॥८५) चल रही_हैं 
(जिनकी संख्या सातवीं योजना में 262 हो गई थीं); जैसे मरू-विकास कार्यक्रम, एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम धारा)7) आदि; उनके कोष विकेद्धित नियोजन के तहत स्थानीय 
संस्थाओं को सौंप दिए जाएँ । इससे राज्यों को योजना के लिए घन भी अधिक मिल जाएगा 
और उसका बेहतर उपयोग भी सम्भव हो सकेगा ॥ योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. 





॥ दिसम्बर 99। में इनमें से 3 स्कोमों को राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 
वित्तीय साधनों को दृष्टि से इनका अँश केवल 83% ही था, जो काफी-कम भावा गया है 
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अरुण घोष ने कहा है कि 990-9 में ग्रामोण विकास से सम्बद्ध केन्द्र-प्रवर्तित स्कोमों 
(८85) पर (कल्याण च स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड़ रुपये के व्यय का ग्रावधान 
किया गया था । यदि यह धनराशि राज्यों की योजनाओं में व्यय के लिए मिल जाती तो 
उनके वित्तीय साधन काफी बढ़ सकते थे । भविष्य में इस प्रकार की सुविधा मिल जाने पर वे 
अपनी जरूरतों के मुताबिक अधिक लाभकारी योजनाओं को बना पाएँगे और केन्द्र के 
कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे । अब हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के विषय में 
आवश्यक सुझाव पेश करते हैं । 


राजस्थान में राजस्व-घाटे को कप करने व वित्तीय स्थिति में 

सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव 

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है ॥ वर्ष 
2004-2005 में राजस्व-घाटा 2204 करोड़ रु. रहने की आशा है जबकि पिछले वर्ष के 
संशोधित अनुमानों में यह 3667 करोड़ रु. था । 3। मार्च, 2004 के अन्त में राज्य पर . 
नकाया कर्ज का संशोधित भार लगभग 53509 करोड़ रु. आका गया है । इसके 2004- 
2005 के अन्त में 59280 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है ॥ बकाया कर्ज को राशि के 
बढ़ने पर ब्याज व मूलधन की किस्त को चुकाने का भार काफी अधिक हो गया है । राज्य 
की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक-दो वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह 
दीर्घकाल से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का परिणाम है । राज्य की प्रति व्यक्त आय 
में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । 

राज्य में 4968-69 से 2003-04 तक के कुल 36 वर्षों में से 28 वर्षों में अकाल व 
सूखे की दशाएँ पाई गईं । इनमें से 22 वर्षों में अकालों ने 20 व इससे अधिक जिलों को 
प्रभावित किया है । इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरंतर अकाल की विभीषिका से जूझठा 
रहा है जिससे इसके राजस्थ को काफो क्षति हुई है और राहत-व्यय के भार में वृद्धि हुई है । 
'कहने का तात्पर्य है कि राज्य अभी ठक अकाल की समस्या पर नियंत्रण नहीं कर पाया है । 
शाज्य को पंचवर्षीय योजनाएँ अकालों के संकट को कम नहीं कर पाई हैं । राज्य में निरन्तर 
जल, चारे, अनाज व रोजगार का अभाव बना रहता है । अतः राज्य के आर्थिक विकास की 
रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है 

हे रा की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठीक करने के लिए निम्न उपाय सुझाए जा 
सकते हैं-- 

(१) राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी (६9८९००॥ 0०९४०) के राज्यों में 
शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान के रूप में 
मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30%) ही है) । राज्य में कई सूचकों जैसे पावर, साक्षरता, 
सड़क आदि की दृष्टि से इसकी स्थिति अन्य विशिष्ट श्रेणो के राज्यों से अच्छी नहीं है, 
इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल करना जरूरी है । इससे इस पर भावी 
कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान भी ज्यादा मात्रा में मिलने लग जायेंगे । वतैमात 
में गैर-विशिष्ट श्रेणी में गिने जाने के कारण राज्य को योजना-सह़ायता (ए9॥-48अंडधआा०दो 
'का 70% कर्ज के रूप में तथा 30% अनुदान (&ःवध0 के रूप में मिलदा है ।/ लेकिन आजकल 
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योजना में राजस्व-व्यय का अंश काफी ऊँचा रहने लगा है, इसलिए अनुदान का 30% 
अंश कम मान जाने लगा है और कर्ज 70% अंश में से कुछ धनराशि योजना के 
राजस्व-व्यय की तरफ हस्तान्तरित करनी होती है जिससे ब्याज की देनदारी बढ़ जाती 
है और राजस्व-घाटे पर भार बढ़ जाता है । इसलिए यदि राज्य को विशिष्ट श्रेणी में न 
भी रखा जाएं तो भी योजना-सहायता में अनुदान का अंश 30% से बढ़ाकर 50% 
करना आवश्यक प्रतीत होता है 

(2) वित्तोय साथन बढ़ाने के लिए बिक्री-कर घ अन्य करों की चसूली में 
सुधार किया जाना चाहिए 4 इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके बिक्रो-कर 
को आय काफी बढ़ाई जा सकती है । बिक्री कर को बकाया राशियाँ वघूल करने का प्रयास 
किया जाना चाहिए । हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य के कुल कर-राजस्व (केद्धीय करों 
में अंश सहित) का लगभग 4/3 अंश बिक्री-कर से ग्राप्त होता है । 2003-2004 के 
संशोधित अनुमानों में बिक्रो-कर से 4200 करोड़ रु. के राजस्व का अनुमान लगाया गया है । 
यदि कर 0% वृद्धि की जा सके तो लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाईं जा 
सकती है । 

9-0 फरवरी, 4989 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चुनी हुई मदों के लिए 
विक्रो-कर की न्यूनतम दरों पर आम सहमति हो गई थी । लैकिन कुछ राज्य/संघीय प्रदेशों 
ने बाद में अपनी बिक्री-कर की दरें इन स्वीकृत न्यूनतम दरों से भी नोची रख लीं, जिससे 
अन्य राज्यों को राजस्व की हानि उठानो पड़ी । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था 
कि राज्य सप्तान न्यूनतम बिक्रो-कर लागू करने की नीति स्वीकार कर लें । हाल में आम 
कद न ने समान न्यूनतम बिक्री-कर लागू करने की नीति का पालन करना चालू 
कर दिया है । 

अन्य राज्यों की भांति राजस्थान सरकार पर भी । अप्रेल, 2005 से बिक्री-कर 
के स्थान पर मूल्य-संवर्धित कर ( बैट ) (४५१) लागू करने का दबाव बढ़ रहा है । 
इस सम्बन्ध में अभी त्रक स्थिति पूरी चरह स्पष्ट नहीं हो पायी है । व्यापारियों कौ शंकाओं 
व आशंकाओं का समाधान करके वैट को लगाने को तैयारी की जानी चाहिए । हरियाणा ने 
चैद लागू करके अपना राजस्व बढ़ाया है । देर-सवेर बैट तो लागू करना ही है ! 

(3 ) कृधिगत-क्षेत्र में कर-भार में वृद्धि की जानी चाहिए--पिछले वर्षों में दल 
गजस्व का योगदान घटकर कुल कर-राजस्व का लगभग? रह गया है । जिन क्षेत्रों में 
सिंचाई से लाभ हुआ है, उनमें व्यावसायिक फसलों पर उपकर (०८७७) बढ़ाकर तथा सिंचाई 
की दरें में वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आमदनी बढ़ाई जा सकती है ! आर्थिक विकास की 
प्रक्रिया में जिन वर्गों को लाभ होता है, उन्हें करों के रूप में अधिक योगदान करना चाहिए । 

(4) देश में उत्पादन व आय बढ़ने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन-शुल्कों से आय 
बढ़ेगी, जिससे राज्यों के हिस्से मे केद्धीय करों की अधिक शशि आएगी । इसलिए केन्द्र को 
आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करना चाहिए । 

(5) राज्य सड़क परिवहन, राज्य सिंचाई की परियोजनाओं, राज्य विद्युत मण्डल व 
अन्य राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके इनके घारों को कम करने अथवा 
लाभप्रदत्ता को ऊँचा करना होगा, ताकि अकार्यकुशलता व भ्रष्टाचार को समाप़ करके इनमें 
किए गए बिनियोगों से ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें । 


दा सजस्थान की अर्थव्यवस्था 


* (6) ग्रामीण विकास को जिला-नियोजन से जोड़ने की आवश्यकता है । 
भविष्य में अधिक मजदूरी-रोजगार (%०९९ ८ण७॥०५शथा!) को बढ़ाकर सामुदायिक परि- 
समप्पत्तियों के निर्माण पर जोर देना चाहिए । जब तक सुदृढ़ कार्यक्रम पूरे नहीं होते तब तक 
परिसम्पत्ति वितरण द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर धनराशि का अपव्यय नहीं करमा 
चाहिए । हैं 

॥ (7) राज्य में कृषि-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित व पशुधन आधारित उद्योगों 
का विकास करके रोजगार, आमदनी व सरकारी राजस्व में वृद्धि की जा सकती है । इसके 
लिए पानी, बिजली, सड़क व अन्य साधनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । आगामी 
40 वर्षों में उद्योगों व खनिज-पदार्थों का तेजी से विकास करके आर्थिक विकास की गति तेज 
की जा सकती है । इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी । 

(8) इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके लिए बिजली 
की प्रस्थापित क्षमता व वास्‍्तबिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए । रेल-परिवहन का 
विकास किया जाना चाहिए. । औद्योगिक विकास के लिए चुने गए विकास-केद्धों में सड़कों 
के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(9) राजस्थान में योजनाकाल के 53 वर्षों (395 से 2004 तक) में सार्वजनिक क्षैत्र 
में कुल परिव्यय की राशि लगभग 53000 करोड़ रुपये रही है, जबकि 37 मार्च, 2004 के 
अन्त में राज्य पर अनुमानित कर्ज लगभग 53500 करोड़ रुपये आँका गया है, जिसमें केन्द्रीय 
सरकार से प्राप्त कर्ज की राशि काफी ऊँची है । राज्य के ऋणों के सम्बन्ध में सरकार को 
विभिन प्रकार के ऋणों के बारे में एक विस्तृत स्थिति-प्रपत्र (६६७४ए5-७४72) तैयार 
करना चाहिए और ऋण-भार को कम करने के लिए केद्ध पर जोर डालना चाहिए । पिछले 
वर्षो में राहत-कार्यो पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायतार्थ अनुदानों 
में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए । ऊँचे ब्याज के केद्धरीय कर्ज को नीचे ब्याज के 
केद्ीय कर्ज में बदलने की नीति (डेट-स्वॉप) का लाभ उठाना चाहिए । राज्य सरकार की 
केन्द्र से अल्प बचत के तहत कम ब्याज का कर्ज मिलेगा, और उसे बाजार से कम ब्याज का 
कर्ज ले लेना चाहिए । इससे ब्याज का भार काफी कम हो जायगा । 

(40) कुछ वर्ष पूर्व यह सुझाव दिया जाता था कि राज्य को खेप-कर 
((०चह्न|्रणाणथा। (४४) लागू करना चाहिए । यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य में 
भैजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय बिक्री-कर को बड़े पैमाने पर टालने से रोकने के 
लिए लगाया जाना आवश्यक माना गया था । प्राय: एक फर्म अपनी ब्रांच को दूसरे राज्य 
में माल भेज देती है, जिसे ब्रांच-ट्रांसफर मानकर केन्द्रीय बिक्री-कर से बचने का प्रयास 
किया जाता है । खेप-कर लगने से इस प्रकार को स्थिति को रोकना सम्भव हो सकेगा । यह 
कर अन्तर्णज्यीय बिक्रो-कर की भाँति लगाया व क्रिवान्वित किया जाना चाहिए । इस का 
की आय का 50% उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भेजा गया है और शेई 
50% अंश केन्द्रीय विभाजनीय कोष में जमा किया जाना चाहिए, जिसे वित्त-आयोग कौ 
सिफारिश के अनुसार राज्यों में आवंटित किया जाना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को खेप-कर 
लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए ॥ क्‍ 

इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ वित्तीय साधनों को बढ़ाने का प्रयास 
करना चाहिए और दूसरी तरफ परियोजनाओं के उचित चयन, उचित क्रियान्वयन वे 
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राज्य में साधन-संग्रह की समस्‍या देश में मुद्रास्फोति की समस्या से भी जुड़ी 
हुई है । मुद्रस्फीति की दर के बढ़ते से राज्य के कर्मचारी द कारखानों के श्रमिक 
मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं ! उनको माँगें पूरी होने पर अगले दौर 
में फिर भुद्रास्‍्फीति प्रारम्भ हो जाती है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार मुद्रास्फीति पर 
नियंत्रण स्थापित करके राज्यों में भी आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकती 
१] 

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास से राज्य की वर्तमान 
खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाटा कम करने का अवसर मिलेगा । 
भविष्य में अनुत्पादक व्यय में किफायत के उपायों पर अमल किया जाना चाहिए । राज्य में 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में वर्तमान में जो सब्सिडी दी जा रही है, उसकी समीक्षा की जानी 
चाहिए और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के सीमित 
वित्तीय साधनों पर व्यय के दबाव कम किए जा सकें । राज्य के विभिन्‍न जिलों में तेजी से 
औद्योगिक विकास किया जाना चाहिए । राज्य को हर प्रकार के अनुत्पादक व्यय पर 
अंकुश लगाना होगा और योजना-व्यय से अधिकाधिक सामुदायिक परिसम्पत्तियों 
(००णरपण्या।॥ ४5५९७) का निर्माण करना होगा । हमें यह स्मरण रखना होगा कि 
वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता उनके 
सदुपयोग, संरक्षण ब संवर्धन की है । समय-समय पर होने वाली प्रशासनिक व वित्तीय 
अनियमितताओं व घोटालों से उत्पन्न धन के अपव्यय को भी यथास्‍््भव रोका जाना चाहिए । 
आशा है भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने वाले वर्षों में राजस्व-वृद्धि व 
अनावश्यक व्यय में कमी करने की दिशा में आवश्यक सफलता प्राप्त कर सकेगी । 
राज्य में व्यय-वियंत्रण पर सुझाव देने के लिए नई सरकार द्वारा एक 'व्यय-सुधार-आयोग' 
(एकुल्मताएघत०. प्ल०एआाई 0०फ््ांड्श्न०्ण) का गठन किया गया है, जो 37 
दिसम्बर, 2004 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में कुल 
'घादय 282 करोड़ रु. आँका गया है जिसके 2004-05 के बंजट-अनुषानों में 334 करोड़ रु. 
रहते का अनुमान है । इसे अपूरित छोड़ दिया गया है । राज्य का राजकोषीय घाटा 
2004-2005 में 684 करोड़ रूपये आँका गया है जो पिछले वर्ष से कुछ कम है | 
यह घाटा राज्य की वर्ष में शुद्ध उधार की राशि को इंगित करता है । राज्य को अपनी 
वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए अभी काफो प्रयास करना होगा । राज्य का 
प्राएम्भिक घाट (राजकोषीय घाटा-ब्याज को देनदारे) 2004-05 में 4645 करोड़ रुपए 
आँका गया है, जो पिछले वर्ष से कम है ॥ 
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602 सजस्थान की अथव्यवस्था 
फ्र्ल 
अस्तुनिष्ठ प्रश्न 


4. गाडगिल फार्मूले के दिसम्बर 99] के प्रारूप में प्रति व्यक्ति आय को कितना भोर 

दिया गया है ? 

(अ) 0% 

(ब) 20% 

(स) 25% 

(<द) कोई नहीं (स) 
2. हाल के वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति के प्रतिकूल होने का मुख्य कारण रहा- 

(अ) सरकार द्वारा अत्यधिक फिजूलखर्ची 

(ब) पाँचवें वेतत आयोग की सिफारिशों को राजकीय कर्मचरियों पर लागू करने की 

मजबूरी 

(स) राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में भारी गिरावट 

(द) केन्द्रीय करो की हस्तान्तरण-राशि में भारी कमी 

(ए) सेवानिवृत्ति की आयु का 60 यर्ष से घटकर 58 वर्ष करना (ब) 
3. राज्य की राजकोषीय दशा को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए-- 

(ऊ) कर-राजस्व की वसूली में सुधार व अनावश्यक व्यय में कटौती 

(ब) गैर-कर-राजश्व में वृद्धि के उपाय 

(स) सार्वजनिक उपक्रमों को लाभप्रदता में सुधार 

(८) केद्ध के द्वारा विशेष राहत-सहायता तथा राज्य को 'स्पेशल श्रेणी” के राज्यों में 

शामिल करना 

(ए) मध्यमकालीन बजट-नियोजन (राजकोषीय नियोजन) 

(ऐ) डेट-स्वाप 

(ओ) सभी (ओ) 

अन्य प्रश्न 


4. विभिन्‍न वित्त आयोगों ने राजस्थान को करे व शुल्कों की हिस्सेदारी व सहायवार्थ- 
अनुदान के रूप में जो धनराशि हस्तान्तरित की है, इसके स्वरूप व मात्रा को दर्शाइए । 
क्या इसमें निरन्तर वृद्धि हो रहो है ? विवेचना कौजिए । 


विभिन्न वित्त आयोग, गाडग्रिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति ढक 


2. गाडगिल सूत्र क्या है ? राजस्थान को इस सूत्र से अब तक योजना-हस्तान्तरण की 
दृष्टि से क्या लाभ मिला है ? क्या 24 दिसम्बर, 399॥ का चुनर्सशोधित गाडगिल 
सूत्र राजस्थान के हितों को अनदेखी करता है ? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिए । 

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(0. दसवाँ वित्त आयोग एवं राजस्थान, 
(४) गाडगिल फार्मूला, 
(४)  ग्ज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के उपाय । 





केन्द्र-राज्य वित्त-सम्बन्ध, ग्यारहवाँ वित्त 
आयोग, राजस्थान की वित्तीय दशा तथा राज्य 
का नियोजित विकास* 


(0९॥४६₹९-5६४ध्च्चा॑० धाक्ाएातो रिहांद्राणा5, 
दाएफए०गपा शा9706 60तशधंकडा060, डिुगशायिा 
हांश्रग्ा0865 बणप शि्ञाधश्त 06४९०क्ञााशा 
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केद्ध से राज्यों की तरफ हस्तान्तरणों के तीन रूप--भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था 
(छ९०६८४| गिध्रभाट7! 5५४६७) पाई जाती है । संविधान को विभिन्‍न धाराओं के अनुसार 
केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध परिभाषित किए गए हैं । ऐसा देखा गया है कि राज्यों के 
वित्तीय साधन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, इसलिए केन्द्र से राज्यों की 
तरफ वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण किया जाता है । ये हस्तान्तरण तीन प्रकार के होते हैं-- 

() वैधानिक हस्तान्तरण (5क0(०75 प्र7/०७४९॥७), इनके अन्तर्गत केन्द्रीय 
करों में राज्यों का हिस्सा तथा राज्यों को दिए जाने वाले सहायतार्थ-अनुदान ((शाह-ीा- 
20) आते हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रत्येक पाँच वर्ष बाद एक वित्त आयोग अपनी 
सिफारिशें पेश करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत नियुक्त 
किया जाता है। 

(मै) योजना-हस्तान्तरण (छ4७-१7शा्ईऑशा5)--योजना आयोग विभिन्‍न राज्यों 
को योजना-कार्यों के लिए वित्तीय साधन हस्तान्तरित करता है । पिछले वर्षों में गाडगिल 





+* दिषय का उच्चस्तरीय नवीनतम विश्लेषण व विदेचन । 
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फार्मूले (006 ।छगाण) के अन्तर्गत इस्त प्रकार के हस्तान्तरण किए गए हैं । जैसा कि 
पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है माडग्रिल फार्मूला राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (४00) 
की एक समिति ने 969 में निर्धारित किया था । उस समय स्व प्रोफेसर डी आर. ग्राडगिल 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे । इसमें विशेषतया |980 व दिसम्बर, ॥99। में महत्त्वपूर्ण 
संशोधन किए गए थे । वर्तमान में इस फार्मूले में जनसंख्या को भार 60% (॥97। की 
जनसंख्या के आधाः पर), प्रति व्यक्ति आय को 25% कार्य सम्पादन ([_शणि॥०॥०८) को 
75% (इसमें विभिन्‍न राज्यों में कर-प्रयास, राजकोषीय प्रबन्ध, जनसंख्या नियंत्रण, 
साक्षरता, महिला कल्याण कार्यक्रम भूमि-सुघार, विदेशी सहायता- प्राप्त परियोजनाओं की 
सम्रय पर पूर्ति, वगैरह की प्रगति देखी जाती है) तथा राज्यों की विशिष्ट समस्याओं को 
75% भार दिया गया है । इस फार्मूले के अनुसार आठवों योजना (॥992-97) व बाद में 
केन्द्र के द्वारा नॉम॑ल योजना-साथनों का राज्यों में आबंटव निर्धारित किया गया है । 

(॥॥) अन्य प्रकार के ऐच्छिक हस्तान्तरण (07 छ5टाशांगाइए७ प्राशा$न 
#४४६)--वैधानिक व योजना-हस्तान्तरणों के अलावा कैद्र से राज्यों की तरफ ऐच्छिक 
हस्तान्तरण भी किए जाते हैं, जिनके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत 
राज्यों को अनुदाव व ऋण भी दिए जाते हैं । ऋण विम्त उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं-- 
राज्यों के ओवरड्राफ्ट की राशियों को चुकाने के लिए, साधनों की कमी की पूर्ति के लिए, 
प्राकृतिक विपदाओं में राहत सहायता देने के लिए, अल्प बचतों को एवज में दिए जाने वाले 
ऋण, आदि । इसमें ज्यादातर हस्तान्तरण केन्द्र-प्रवर्तिंत स्कोर्मों [0धयाप्रथ्ा॥-85ए0507९0 
$८0५॥०५ (255)] के लिए होते हैं । 

हमरे देश में केन्द्र-याज्य वित्त-सम्बन्धों के प्रश्न पर काफी विवाद पाया गया है । 
राज्य सरकारों पर योजना के संचालन की अधिक जिम्मैदारी रहतो है, लेकिन इसके अनुरूप 
काम करने के लिए उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है । इसलिए राज्य 
गआ्राय: अधिक वित्तीय स्वायत्तता (हाक्षाएवा॥ 9४०॥०॥५) की माँग करते रहते हैं । योजना 
के लिए वित्तीय साधनों के वितरण का कोई भी एक सूत्र सभी राज्यों को स्वीकार्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि कुछ राज्य अपेक्षाकृत अधिक धनी होते हैं, कुछ कम गरीब हीते हैं और 
कुछ अधिक गरीब होते हैं । 

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के राज्य सभा के सदस्य श्री अशोक मित्र ने 
केद्ध-राज्य वित्त-सम्बन्धों पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि केन्द्र के हाथीं में वित्तीय 
साधन काफ़ी मात्रा में एकत्र हो गए हैं । फलस्वरूप राज्यों के लिए स्वतन्त्र रूप से साथन 
जुयने का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है । राज्यों को केन्द्र के पास वित्तीय साधनों के लिए 
जाना पड़ता है और जब राज्यों में सरकारें केन्द्रीय सरकार से भिन्न विचारधारा वाले दलों की 
होती हैं वो उन्हें योजना-हस्तान्तरणों व ऐच्छिक हस्तान्दरणों की राशि अपेक्षाकृत कम मात्र 
में मिल पाती है । इस अध्याय में इसके विभिन्‍तर पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया 
जाएगा और समस्या के उचित समाघान प्रस्तुत किए जाएँगे । 


606 यजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सर्वप्रथम, हम केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में वैधानिक स्थिति पर 
प्रकाश डालेंगे । उसके बाद केन्द्र से राज्यों की ओर होने वाले हस्तान्तरणों व सम्बन्धित 
समस्‍्थाओं की चर्चा की जाएगी । 

भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के कर लगाए जा 
सकते हैं | संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची व राज्योय सूची में जो कर हैं, 
वे नीचे दिए जाते हैं ॥! 


संघीय सूची ((॥70॥ ॥/50 के 3 कर 


(।) कृषिगत आय के अलावा अन्य आय पर कर, 

(2) कस्टम-शुल्क या सीमा-शुल्क (निर्यात-शुल्कों सहित), 

(3) तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क और भारत में विनिर्मित या उत्पादित अन्य वस्तु, 
लेकिन निम्न को छोड़कर--- 

(अ) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब, 

(आ) अफीम, भारतीय भांग (॥८॥9) और नशीली दवाएँ व नशीली बस्तुएँ, (क्ष००- 
0७०७), लेकिन इस उप-मद (आ) में शामिल कोई वस्तु या अल्कोहल युक्त दवा व प्रसाधन- 
सामग्री (जाल एाथ्क्‌क्ष१४०ा5) सहित । 

(4) निगम कर, 

(5) परिसम्पत्तियों के पूँजीगत मूल्य पर कर, व्यक्तियों व कम्पनियों की कृषिगत भूमि 
को छोड़कर कम्पनियों की पूँजी पर कर, 

(6) कृषिगत भूमि के अलाबा जायदाद पर सम्पदा-शुल्क (590006 00७) 

(7) कृषिगत भूमि के अलावा जायदाद के उत्तराधिकार (६७८९९६५१०१) पर शुल्क, 

(8) रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर 
(टर्मिनल कर), रेल किरायों क भाड़ों पर कर, 

(9) स्टॉक एक्सचेंज व भविष्य के बाजाएं के सौदों पर स्टाम्प शुल्कों के अलावा कर; 

(।0) विनिमय बिल, चैक, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट: 
बीमा पॉलिसी, शेयर-हस्तान्तरण, ऋण-पत्र, प्रोक्सीज (ज़ञ००७६४) व प्राप्तियों पर स्टाम्म 
शुल्क की दूं, 

(।) अखबाऐं के विक्रय या क्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर लगे कर; 

(32) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर लगे कर; जहाँ ऐसे 
विक्रय॑ या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होते हैं तथा 

(3) वस्तुओं के खेप (८०॥षाष्टापपथ॥) पर कर (चाहे यह खेप इसे करने वाले के 
नाम से हो या अन्य व्यक्ति के नाम से हो), जहाँ यह खेप अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य 
के दौरान होती है । 





+ ॥. एजु77 (लीक, हैइस्पवं8 कण एकाफाथाशालच्ट प्ै३४ झलततता, जा फैट [09 रिट्णाणाए 
उत्णतान /ग्ाणयए--र्भअल, 4994, फए 54 $5 
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राज्यीय सूची (5098८ ॥5) के 49 कर 


(4) भू-राजस्व (4 7८५थ॥ए९), इसमें राजस्व-निर्धारण व संग्रह शामिल होता है, 
भूमि के रिकार्डों का रख-रखाव, राजस्व-कार्य के लिए सर्वेक्षण ब अधिकारों के रिकार्ड 
द्था राजस्व से विमुख (४॥0॥/00॥) होने की बातें शामिल हैं, (2) कृषिगत आय पर कर, 
(3) कृषिगत भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, (4) कृषिगत भूमि पर सम्पदा-शुल्क, (5) भूमि 
ब भवन कर, (6) खनन-अधिकार पर कर; खनन-विकास पर संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 
लगी सीमाओं के दायरे में, (7) राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पादन- 
शुल्क व प्रति संतुलनकारी शुल्क (000क्‍(शशश्वाएट् 00॥65) जो अन्यत्र भारत में विनिर्मित 
या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर समान या नीची दरों से लगाए गए हों, 

(अ) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब, (आ) अफीम, भारतीय भांग 
या अन्य नशोली दशाएँ व नशीली वस्तुएँ; लेकिन इस मद के उप-भाग (आ) में शामिल 
अल्कोहल या अन्य वस्तु वाली दवा या प्रसाधन-सामग्री को छोड़कर, (8) स्थानीय क्षेत्र में 
उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए प्रवेश (८४७४५) पर कर, (9) बिजली के उपभोग या 
बिक्री पर कर, (0) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर 
(केन्द्रीय सूची कौ मद संख्या ॥3 के प्रावधानों के दायरे में), (4) अखबारों में प्रकाशित 
विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर (तथा रेडियो या द्ररदर्शन पर किए गए विज्ञापनों 
पर), (2) सड़क या आन्तरिक जलमार्गों द्वारा ले जाई गई वस्तुओं व यात्रियों पर कर, 
(3) बाहनों (/«॥४८७५) पर कर, चाहे वे यांत्रिक विधि से चलाए गए हों या न हों, लेकिन 
जो सड़कों के लिए उपयुक्त हों, ट्रामकारों सहित, (4, पशुओं व नावों पर कर, 
(5) मार्ग-कर ((00$), (6) पेशों-व्यापार, व्यवसाय ((७॥078$) व रोजगार पर लगे कर, 
(॥7) प्रति व्यक्ति के अनुसार लगे कर (22908॥00 ॥9:०७), (8) विलाभिताओं पर लगे 
कर, मनोरंजन, मनोविनोद, दाव लगाने व जुए पर लगे करों सहित तथा (9) केन्द्रीय सूची 
में वर्णित प्रपत्रों (20०0ध३९॥७७) के अलावा अन्य प्रपत्रों पर स्टाम्प-शुल्क की दरें । 

इस प्रकार केन्द्र व राज्यों को कुल मिलाकर 32 विभिन्‍त्र प्रकार के कर उपलब्ध 
हैं, जिनमें से केन्द्र को 3 व राज्यों को 9 कर उपलब्ध हैं । स्मरण रहे कि यदि इन 
सभी करों को लगा दिया जाए और उनमें उचित समन्वय न रहे तो देश में जो कर-व्यवस्था 
उत्पन्न होगी वह अविवेकपूर्ण व असमान किस्म की होगी । इसलिए व्यवहार में इनका 
उपयोग काफी समन्वयात्मक रूप से व सोच-समझकर ही करना होगा । 


करों के सम्बन्ध में संविधान के अन्य आवश्यक अनुच्छेद (आ॥0९४)-- 


(0 कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केन्द्र लगा सकता है, लेकिन जिनकी सम्पूर्ण आय राज्यों में 
बाँटनी होती है (संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार) । इसमें अग्रलिखित सात मदें आती 
है... 


608 सजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(क) कृषिगत भूमि के अलावा अन्य जायदाद पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क; 
(ख) कृषिगत भूमि के अलावा अन्य जायदाद के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क (56 6३). 
(ग) रेल, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा ले जाए गए यात्रियों व माल पर सीमा-कर (ग्रह 
(9५८७). (घ) रेल किरायों व भाड़ों पर कर, (ड) स्टॉक नाजार व भावी बाजारों के सौदों 
पर स्टाम्प शुल्क के अलावा कर, (च) अखबारों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित 
विज्ञापनों पर कर; (छ) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर, 
जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान होता है । 

(४) आय-कर से प्राप्त राशियों का आवश्यक रूप से विभाजन (संविधान के 
अनुच्छेद 270)। 

(॥॥) संघीय उत्पादन-शुल्कों में हिस्स; देकर (अनुच्छेद 272) ( यह हिस्सा देना 
अनिवार्य नहीं किया गया है, और केन्द्र की इच्छा पर ही इसका विभाजन छोड़ दिया गया 
है । लेकिन भारत में संघीय उत्पादन-शुल्कों की आय राज्यों में सदैव विभाजित होती रही 
है । इसलिए कुछ लोग भूल से इनकी आय के विभाजन को अनिवार्य मान लेते हें, जो 
वैधानिक दृष्टि से सही नहीं है । 

(१४) राज्यों को वैधानिक सहायतार्थ अनुदान (580०५ (॥905-॥-श0) देकर 
(अनुच्छेद 275) | 

/99 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान देकर (अनुच्छेद 282)। 

उपर्युक्त सहायता की व्यवस्था राजस्व खाते में की गई है । केन्द्र को संविधान के 
अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किसी भी प्रयोजन के लिए ऋण स्वीकृत करने 
का भी अधिकार दिया गय 3 । योजनाकाल में केन्द्र से राज्यों की तरफ विशाल मात्रा में 
वित्तीय साधनों का हस्दान्तरण होता रहा है, लेकिन इससे संविधान में निहित प्रणाली को 
कार्यकुशलता में कोई बाघा नहीं पड़ी है । आर्थिक नियोजन के लागू होने से केन्द्र-सज्य- 
वित्त सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हुए हैं और समस्त राष्ट्र के वित्तीय साधनों को ठीक से काम में 
लेने के अवसर बढ़े हैं। 

केद्ध से राज्यों की तरफ वित्तीय साथनों का हस्तान्तरण--निम्नांकित तालिका में 
केन्द्र से राज्यों की ओर वित्तीय साथनों के बढ़ते हुए हस्तान्तरणों का परिचय मिलता , 
है।-- 





॥. छत 5७३- एश्तएव-5घ३८ फगशाटक् एलतराजाड का वात : 870-970 का कर 00णाआ रे 
फ्रकाणा $लकक्तो जी 7णाएटवों 8000०09 ॥गधक्ष--कैजर- 4992 | 42 


केद्व-शज्य वित्त-सम्बन्ध, स्यारहवाँ 


बिच आयोग आदि 
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(करोड़ रुपये में ) 
£ खा डा 
अवधि वित्त आयोगों | योजगा आयोग | अन्य कुल 
द्वारा वैधानिक | द्वारा योजना- | ऐच्छिक 
हस्तानरण ग हस्तांतरण 
| हस्वाचरण | उस्तांतरण | हतॉतरण है 
495-56 (प्रथम योजना ) 264 880 |_ 9 | पे | ॥.0॥ | 43| 
(3 2%। 46। 5%) 03%) (॥000) 
79%6-6 | 9६ | ॥8 4058 82 | 2.86 
49।-66 | ॥$9 | 590 2738 ॥,272 5,600 
न्‍न 
966-69 4782 ॥ 97 | ॥&# | 638 का 
(७7... |। 5ज2! 4 7) 4,949 | ॥5.0॥| 5.0॥ 
[0५9 | | ॥।॥७ _| 4 68 ॥0 353 376॥ 25 282 
979-85 28,584 29 655 42,849 |. 7,088 
[झममें वार्षिक योजना (4979-80) तथा | (40 2%) (4 7%) (88 %) | (॥000) 
छठी योजदा (980-85) शामिल है] 
लत, :+०22280 00042 2%:2: 40 7 +>ज 
985-90 (सातवीं योजवा) 54 449 55,062 2726 | .66% 
(६ (39 8%) (७039). (98%) | (000 00) 














तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना की अवधि नें योजना-आयोग द्वारा 


किए गए हस्तान्तरणों का अंश 6.5% था, जी सातवीं योजना की अवधि में घट कर 
40.3% पर आ गया। इसके विपरीत वित्त-आयोगों के द्वारा किए गए वैधानिक हस्तान्तरणों 
व अन्य हस्तान्तरणों के अनुपात बढ़े हैं । 

मोटे त्तौर पर यह कहा जा सकता है कि बैधानिक हस्तान्तरणों, योजना-हस्तान्तरणों 
व अन्य ऐच्छिक हस्तान्तरणों का योगदान 40 40 20 के अनुपात में (979-90 की 
अवधि में) याया गया है । लेकिन ध्यान देने की बात है कि केन्द्र से राज्धों को तरफ कुल 
हस्तान्तरणों की राशि प्रथम योजना में ,43। करोड़ रुपये से बढ़कर सातर्वी योजना में 
,36,636 करोड़ रुपये हो गई जो पहले से काफी अधिक थी । 

उपयुक्त आँकड़ों के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं--प्रथम, केद्र पर राज्यों की निर्भरता 
काफी बढ़ गईं है, द्वितीय, केन्द्र ने राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का काफी ध्यान 
रखा है और राष्ट्रीय साधनों का राज्यों के हितों को ध्यात में रखते हुए विकेद्धित ढंग से 
उपयोग किया है । 

प्रश्व उठता है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को इतनी बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों का 
हस्तान्तरण करने पर भी राज्यों के द्वारा इस सम्बन्ध में प्राय: इस प्रकार की शिकायतें क्‍यों 
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उठाई जाती हैं कि उनको केन्द्र कौ तरफ से पर्यात मात्र में साधन नहीं मिलते ? सम्भवतः 
इसके शजनीतिक कारण हो सकते हैं । फिर भी राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से देखने पर 
प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास से ही साधनों की कमी दूर हो सकती है । यह कहना 
उपयुक्त नहीं जान पड़ता है कि केद्ध के पास साधनों का केन्द्रीयकरण हो गया है और 
राज्यों के पास वित्तीय साधन अपर्याप्त मात्रा में रह गए हैं । यदि राज्य सरकारें कृषिगत- 
क्षेत्र से ज्यादा आमदनी जुटाने का प्रयास करतीं एवं सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में किए 
गए विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करतीं तथा सड़क परिवहन-निगमों को मुनाफों में 
चलातीं तो उन्हें ज्यादा मात्रा में वित्तीय साधन प्राप्त होते और इसमें केन्द्र ने कोई बाघा नहीं 
डाली है । विद्वानों के मतानुसार केन्द्र-राज्य वित्त सम्बन्धों की वर्तमान व्यवस्था सही मानी 
जा सकती है और इसके बदलने से निर्धन राज्यों को हानि होने की ज्यादा सम्भावना प्रतीत 
होती है । इसके अलाबा केन्द्र के ऊपर भी देश को सुरक्षा, इस्पात, कोयला, विद्युत, 
परिवहन, संचार , आदि क्षेत्रों के विकास की भारी जिम्मेदारी है, जिनमें भारी मात्रा में वित्तीय 
साधनों को लगाने की आवश्यकता होतो है । अत: केन्द्र से राज्यों को साधन-हस्तान्तरण 
की व्यवस्था भूतकाल में बहुत कुछ सफल, व्यावहारिक एवं लचीली रही है । प्रथम वित्त 
आयोग ने राज्यों की तरफ 477 करोड़ रुपयों के हस्तान्तरणों की व्यवस्था की थी, 
जबकि नवें वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में 990-95 की अवधि के लिए 
लगभग ,06,036 करोड़ रुपयों की एवं दसवें वित्त आयोग ने 4995-2000 की 
अवधि के लिए 2,26,643 करोड़ रु. के हस्तान्तरण की व्यवस्था की है । अतः स्वयं 
केन्द्र ने राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का समुचित रूप से ध्यान रखा है। 


दसकें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र के समग्र कर-राजस्व का जो अंश 
राज्यों को हस्तान्तरित किया गया, वह निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- 


समग्र केन्द्रीय कर-राजस्व-प्राप्तियों का अंश, जो राज्यों को हस्तान्तरित्त किया गया। 

















अवधि ( औसत ) | $ | | & | ( प्रतिशत में ) (७ +59 
(अवधि सातवें वित्त आयोग) +979-84 2432 | २७ | 27 28 
(अवधि आठवें वित्त आयोग) 984-89 2222 | ३2२ 2544 
| (अवधि नवें घित्त आयोग) 990-95 2430 |2% | 95 [| 2०% | 26 





स्मरण रहे कि समग्र केन्द्रीय कर-राजस्व में आय-कर, मूल उत्पाद-शुल्क, रेलवे 
यात्री भाड़ों पर कर की एवज में अनुदान तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की राशि हो शामित 
मानी गई है । 





]. रकगा( ज॑ गोद पल्याति सिव्आए्ट (कारक, (995 2000), 0०८लए७ल, ॥994 960 , 5, की श्रेणी आय 
'कर, बेसिक उत्पाद-शुल्क तथा रेल थात्री भाड़े को एवज ह अनुदानों से प्राप्त केन्द्रीय कर-राजस्व में राज्यों 
के अंश की द्योतक है, तथा $, की ब्रेणी अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के अंश की सूचक है । 


केद्र-राम्य वितत-सम्बन्ध, स्थारहवाँ विह आयोग आदि - 6 


विभिन्‍न वित्त-आयौगों द्वार आय-कर व संघीय उत्पादन-शुल्क में राज्यों की 
हिस्सेदारी तथा वितरण के आधार--संविधान के अनुच्छेद 270 के अधीन आय-कर में 
ग्रय्यों को हिस्सेदारी अनिवार्य मानी गईं है, तथा अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत संघीय उत्पादन- 
शुल्कों में से राज्यों को हिस्सा देने की अनुमति दी गई है । वैधानिक दृष्टि से संघीय 
उत्पादन-शुल्कों की आय का राज्यों में बंटवारा ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं । संघ चाहे 
तो इनको राजस्व का कुछ अंश राज्यों को दे सकता है, अथवा नहीं दे सकता हे । विभिन्‍न 
वित्त-आयोगों ने आय-कर ब संघोय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में वितरण की जो व्यवस्था 
सुझाई है, वह नीचे दी जाती है--- 

(0) आप-कर के बितरण की व्यवस्था-विभिनन वित्त-आयोगों द्वास राज्यों में वितरण 
के लिए सुझाया गया अंश तथा वितरण के आधार निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं-.. 






















( प्रतिशत ) 
मा 
आय-कर की वितरण के आधार | 
शुद्ध प्राप्तियों में | जनसंख्या बसूलोी पिछड़ेपन के 
राज्यों का हिस्सा तत्त्व 





(952-57) 
(4957-62) 
(॥962-66) 







































(रा 
(966-69) | ४० | 20 न न 
(969-74) | 9»% | | 0 | 0 खुल 
(4974-79) ७ । | ॥ | 40 5 222 !॥ 
(979-84) |» | (0 >। 0. 2 ॥| 
(॥984-89) 3225 | ५. 0 ,«] 0 675 
(989-90) 225 (30 £४| 86 | 

प्ज् (॥990-95) पि 85 225 ह! हक 40 675 





[20क्र जनसंख्या, 60% प्रति व्यक्ति आय से दूरी, 5% 
क्षेषफल, 57% आधार-ढाँचे का सूचकांक तथा 0% 
कर-प्रयास] 


दसवें वित्त आयोग ने राज्यों में आय कर की शुद्ध प्राप्तियों का 77.5% अंश 
वितरण के लिए प्रस्तावित किया है, जबकि पहले यह 85% था। इससे आयकर की 
प्रा्तियों में केन्द्र की रुचि बढ़ेगी और गाज्यों के हिस्से में विशेष असर नहीं पड़ेगा | साथ में 
केन्द्र ने संघीय उत्पाद-शुल्क में राज्यों का अंश 45% से बढ़ा कर 47 5% कर दिया | जैसा 
कि पिछले अध्याय में बतलाया गया है दसवें वित्त आयोग ट्वारा आय-कर का राज्यों में 
वितरण अग्रलिखित आपारों पर करने की सिफारिश को गई थी-- 


(995-2000) 775 

















_62 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(7) 20% अंश, ॥97। की जनसंख्या के आधार पर; 

(४) 60% प्रति व्यक्ति आय से दूरी के आधार पर । इसमें एक राज्य की प्रति व्यक्ति 
आय को दूरी सर्वोच्च आय वाले राज्य की आय से माप कर उसे जनसंख्या से गुणा किया 
जाता है । फिर उस गुणा की राशि का अनुपात समस्त राज्यों के योग के आधार पर निकाला 
जाता है । सर्वोच्च आय वाले राज्य के लिए उसकी प्रति व्यक्ति आय की दूरी उससे ठीक 
नीचे वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करके ज्ञात की जाती है; जैसे पेंजाब की प्रति 
व्यक्ति आय की दूरी महाराष्ट्र को प्रति व्यक्ति आय से तुलना करके ज्ञात की गई है । गोआ 
के लिए भी ऐसा ही किया गया है । 

(४) 5% “समायोजित क्षेत्रफल' (८७ 30]0४४८0) के आधार पर । विभिन क्षेत्रों में 
सेवाएँ उपलब्ध करने कौ लागतों में अन्तर के आधार पर आवश्यक समायोजन किया गया 
है। 

(७४) 5% आधार-ढाँचे के सूचकांक (00०४ ०॥7#2870८एण७) के आधार पर | 

(४) 0% कर-प्रयास के आघार पर । कर-प्रयास के माप के लिए एक राज्य के प्रति 
व्यक्ति स्वयं के कर-राजस्व का अनुपात उसकी प्रति व्यक्ति आय से लिया गया है। 

(2) संघीय उत्पादन-शुल्कों के वितरण की व्यवस्था--विभिन्‍न वित्त-आयोगों 
गा के लिए सुझाए गए अंश तथा वितरण के आधार निम्नांकित तालिका में दिए जाते 











वित्त | संघीय उत्पादन-शुल्कों वितरण के आधार 
आयोग | को शुद्ध आम में राज्यों 
का हिस्सा १ है 
|! । | 2४ | कल मा आम 5 2 5 


कु 





ठ् तीन वस्तुओ तम्बाकू, माबिस | पूर केवल जासंख्या के आधार पर | 
ब वनस्पति-पदार्थों को शुद्ध 
प्राध्ियों का 40% 





द्वितीय | आठ वस्तुओं चीनी, माचिप्त, | 90% जनसख्या, ॥0% सपायोजतों के लिए प्रयुक्त 
तम्बाकू , वनस्पति-पदार्थ, 
कॉफो, चाय, बापज व 
बनस्पति-गैर-आवश्यक ठेलों 
को शुद्ध प्राप्तियों का 25% । 





तृतीय 35 वस्तुओं को शुद्ध प्राप्तियों | जनसख्या-प्रपुख ठत्त्व, राज्यों को वित्तीय कमजोरी, विकास के 
का 20% स्तरों में असमाज्ता, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों | 
तथा पिछड़ी जातियें को भी भार दिया गया । _ 














केद्र- राज्य वित्त-सम्बन्ध स्यारहकाँ वित्त आयोग आदि 6ाठ 





वित्त 
आयोग 


संघीय उत्पादत-शुल्कों 
की शुद्ध आय में राज्यों बिताण के आधार 


का हिस्सा 








चतुर्प | सगस्त बस्तुएँ 20% 
#। समस्त बस्तुएँ 20% 


न जनराख्या 80% सापेक्ष आर्थिक पिछडापत 207 


जनसख्या 80% शेष 20% का दो-तिहाई प्रति व्यक्ति आय कौ 
कमी के आधार पर तथा एक-तिहाई पिछडेपन के समग्र सूचनांक 
के आघार पर, जिसमें छह तत्त्वो का समावेश किया गया था, 
यथा--सिंचाईं, रेल, स्कूल जाने वाले बच्चे, अनुसूचित जाति के 
लोग, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या, आदि 





हु ० 


समस्त वस्तुएँ 20% 


ध्प्ज 

जनसंख्या 75% पिछडापत 25% (फछड्रेपर के लिए राज्य कौ। 
प्रति व्यक्ति आय ठथा अन्य एज्य की सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय के 
अंतर को राज्य को जनसंख्या से गुणा किया गया) (दूरी विधि 
द्वारा) ) 











|] 


समस्त वस्तुएँ 40% 






समस्त वस्तुएँ 45% 





6) जनसल्या 25% (४) राज्य की घोलू उत्पत्ति का बिलोम 
25% (॥४) राज्य में गरीबों का प्रतिशत 25% (४) राजप्व के 
समानीकरण का फॉर्मूला 25% 


(क) शुद्ध प्रात्ियों का 40% निम्त प्रकार से--6) 25%, 97 
की जनसंख्या के आपार पर, (॥) 25%, राज्य की प्रति व्यक्ति 
आय के विलोम को जनसंख्या से गुणा करने के आधार पर, (४0) 
50%, सज्य कौ प्रति व्यक्ति आय व अधिकतम प्रति व्यक्ति आय 
के अंतर का राज्य की जनसंख्या से गुणा करने के आधार पर 
(जैसा कि आय कर के सम्बन्ध में रखा यया है) ।(ख) शुद्ध 
श्राप्तियों का 5% उतने राज्यों को जि्ें कर च शुल्कों के 
हस्तान्तरण के बाद घाटा रहेगा । वितरण का आधार प्रत्येक राज्य 
का घाटा सभो राज्यों के कुल घाटों के अनुषव के रूप में लिया 
























पा ग्या। 
नबी. | 45% /025% राज्यों को जनसंख्या (97॥ की) के आधार पर | (७४) 
श90- 425 प्रतिशत अंध आय सम्रायोजित-कुल जत्संख्या के आधार 
के चर (|ञ०णाता८-०6)णजव्ठ ॥०४ 9०१७४॥०७७७ वितरित किया जाना। 
लिए) चाहिए । इसके लिए आय-समायोजित कुल जनसंख्या की गणना 


राज्यों की 97। की जनसंख्या तथा 982-83 से 984-85 की. 
तीन वर्ष की अवधि के लिए नई शृंखला के अनुसार औसव प्रति | 


कुल जनसंख्या के कुल योग में से उस राज्य की आय- 
समायोजित कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निकाला| 
जादा चाहिए । (:7) ॥25 प्रतिशत का वितरण पिछड़े पन के 
सूचकांक के आधार पए किया जाना चाहिए | (४) 3१5 प्रतिशत 
का वितरण 4982-83 से 984-85 की वीव वर्षों को अवधि के 
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वित्त | संघीय उत्पादन-शुल्कों 
आयोग की शुद्ध आय में राज्यों वितरण के आधार | 





का हिस्सा 

दौरान राज्य कौ प्रति व्यक्ति आय (नई खूंखला) वधा उच्चतम प्रि 
व्यक्ति आद जाले पंजाब जैसे णाज्य कौ प्रति व्यक्ति आय के अन्तर 
को 97। की जनसंख्या से शुणा करके किया जाना चाहिए । (५) 
शेष ॥6 5 प्रतिशत का विवरण घाटे वाले राज्यों में किया जाना 
चाहिए। आय-कर, उत्पांदन-शुल्क, बिक्रो कर की एज में 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा रेल याद्र किशए पर निए्स्त कर 
कौ एवज में अनुदान के बाद रहे राज्यों के घाटों की गशि के 
अनुपात में यह राशि वितरित की जानो चाहिए। 





दसवों | 47 5% 40% का वितरण उन्हीं आधारो पर जो ऊपर आयकर के लिए 
(9%- सुझाए गए हैं शेष 7 5% का वितरण राज्यों के घाटों के आधार 
2000 पर । घाटों का अनुमान वित्त आयोग ने लगाया है, और तद्‌नुरूप 
के प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्‍ राज्यों के अंश रिपोर्ट में सुझाए गए 
लिए) हैं। जैसे राजस्थान का 75% वाले भाग में अंश ॥995-96 के 


लिए 0835% रखा गया वधा शेष चार वर्षो के लिए यह शूत्य 
रखा गया क्योंकि उन वर्षों में राज्य के लिए घाटे की स्थिति नहीं 
__ [मादी गई। 

ग्यारहवें वित्त आयोग मे अपनी अन्तरिम रिपोर्ट |5 जनवरी, 2000, सुख्य रिपोर्ट 
(गाथा 7९७०४ 7 जुलाई, 2000 दथा पूरक रिपोर्ट ($0709/शा८ध॥श३ 7000०/) 30 अगस्त, 
2000 को पेश को । यहाँ पर प्रारम्भ में मुख्य रिपोर्ट (जुलाई, 2000) के आधार पर ग्यारहवें 
वित्त आयोग के द्वारा केन्द्र व राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनाये गये 
दृष्टिकोण, सुझावों तथा सिफारिशों पर प्रकाश डाला जायगा । उसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा 
प्रस्तुत की जायगी । अंठ में अगस्त 2000 में प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का 
उल्लेख किया जायगा । विवेचन में राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को 
भी विशेष रूप से उजागर किया जायेगा । 

सार्वजनिक वित्त से जुड़े प्रश्व तथा ग्यारहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण 

आयोग ने प्रारम्भ में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि केन्द्र व राज्यों की 
राजकोषीय घाटा सकल घेरेलू उत्पाद का ऊँचा अंश बना हुआ है ॥607 के पुराने सिरीज 
के अनुसार ।990-9 में केन्द्र का राजकोषीय घाटा ठा)7 का 8 3% व राज्यों का 33% 
तथा संयुक्त रूप से 9 6% रहा था | 4998-99 में यह केन्द्र के लिए 6 8% व राज्यों के 
लिए4 5% (संयुक्त रूप से 9 5%) रहा । इस प्रकार नब्बे के दशुक के प्रारम्भ में संयुक्त रूप 
से राजकोषीय घाटे की जो स्थिति थी, लेकिन वही स्थिति इस दशक के अंत में भी पायी 
गयी है । 999-2000 के लिए यह लगभग ॥0 4% आंकी गयी है । राजस्व घाद भी 
998-99 व 999-2000 में तेजी से बढ़ा है । यही नहीं बल्कि राजस्व घाटा राज- 
कोषीय घाटे .के अनुपात में केन्द्र के लिए 990-9 में 50% से बढ़कर 999- 
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2000 में 67.5% ब गज्यों के लिए 990-9] में 26% से बढ़कर 998-99 में 
लगभग 6% हो गया है 4 इस प्रकार केन्द्र व राज्यों की उधार की राशि का काफी बड़ा 
अंश चालू खर्च की पूर्ति में लाने लग! है जो एक चिंता का विषय है । राजस्व-घाटे के बढ़ने 
से पूँजीगत व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वह कम हो गया है । राजनकोषीय घाटे में से 
व्याज की देनदारी घटाने से जो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, उसकी स्थिति भी 998.99 में 
बिगड़ी है । कैद्र वे राज्यों पर बकाया कर्ज की राशि 999-2000 में 6 का 
65% हो गयी है । घरेलू कर्ज में वार्षिक वृस्द्धि-दर 6707 की वार्षिक वृद्धि-दर से 
अधिक रहने लगी है । इस प्रकार राजकोषीय घाटों का भार असहनीय हो गया है । 609 
के नये सिरीज को लेने पर भी राजकोषीय घाटा ६00 का 993-94 में केन्द्र व 
ग्रन्थों का संयुक्त रूप से 8.2% से बढ़कर 998-99 में 9% हो गया है । इस प्रकार 
ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे की स्थिति के उत्तरीत्तः अधिक गम्भीर होने को 
ओर संकेत किया है । 997-98 से 999 2000 तक पुराने सिरीज पर राजकोषीय घाटे के 
प्रतिशतों का आकलन नये सिरीज के आंकड़ों को । 0577 कन्वर्सन-फैक्टर से गुणा करके 
किया जा सकता है 


केन्द्र व राज्यों पर बकाया सरकारी गारंटियां (ह०श्लाधाथा। 80७थ०9॥(८९४) का भार 
भी काफी कँचा है । मार्च 998 के अंत में यह 507 का 9 4% हो गया था । बकाया कर्ज 
के बढ़ने से ब्याज की देनदारी का भार ऊँचा होता गया है । राज्यों ने राज्य वित्त निगमों के 
मार्फत भी उधार की व्यवस्था की है, जो बजट के बाहर होते हुए भी भुगतान कौ जिम्मेदारी 
. ऐज्य सरकारों पर ही डालती है । 
पांचवें वेतन आयोग को सिफारिशों के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन 
की राशियां बढ़ने से तथा आर्थिक मंदी के कारण कर-राजस्व की वृद्धि में बाधा पड़ने से 
राजकोषीय स्थिति में ।997-98 से गिरावट आयी है । केन्द्र के कर-राजस्थ में वृद्धि से 
यादा उप्के राजस्व-व्यय में वृद्धि हुई है । इस कारण से सरकाग्रें को उधार का अधिक 
मात्रा में सहारा लेना पड़ा है । बजट-घाटे 'मूलतया ढांचेगत (६।7७८७7४॥) किस्म के रहे 
हैं; जैसे कर-सकल घरेलू उत्पाद ((७:-0७07) अनुपात का घटना, गैर-कर राजस्व 
का गतिहीन बने रहना, सरकारी कर्मचारियों के वेतत-मान समय-समय पर बढ़ाया 
जाना, ब्याज की दरों का बढ़ना, सब्सिडी का बढ़ता भार, आदि । इनका मंदी जैसे 
चक्रीय कारणों से कम सरोकार रहता है । नब्बे के दशक में कर-राजस्व की बॉयन्सी 
(७४०)४॥०४) (09 के सन्दर्भ में) पिछले दशक की तुलना में घटी है । गैर-कर राजस्व 
की वृद्धि भी इसी दशक में लगभग यथास्थिर बनी रही है । केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक 
उपक्रमों के कुल 3.5 लाख करोड़ रुपयों के कुल निवेश पर ग्रतिफल का स्वर 
7२४ चीचा है; राज्यों के उपक्रमों पर तो यह लगभग नहीं के बराबर 
| राज्य विद्युत बोर्डो में लगी पूँजी पर 998-99 में 8.7% का ऋणात्मक 
रहा ( अर्थात्‌ घाटा रहा ) । राज्य-सड़क-परिवहन-उपक्रमों की वित्तीय स्थिति 
भी काफी कमजोर है । साव॑ंजनिक सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) पर लागत की 
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रिकवरी बहुत नौची पायी जाती है ॥ केन्द्र व राज्य सरकारों को उधार पर ब्याज की दरें 
ऊँची देनी पड़ी हैं । इससे उन पर ब्याज की देनदारी बढ़ गयी है । केन्द्र व राज्यों पर 
सब्सिडी का भार बहुत बढ़ गया है । केन्द्र व राज्यों पर पेंशन की देनदारी भी बढ़ गयी है। 
सेना में पेंशन की राशि अफसरों के बेतन व भत्तों से अधिक हो गयी है । कानूनी व 
प्रशासनिक प्रणाली की कमियों के कारण भी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न 
हो गये हैं, जैसे अभी तक परोक्ष करों के दायरे में सेवाओं को नहीं लाया गया है । गैर- 
विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के योजना-राजस्व खातों में काफी घाटा रहने लगा है । इससे उन्हें 
उधार पर हो आश्रित होना पड़ता है । इस प्रक्रिया में ब्याज का बढ़ता भार आगे चल कर 
राजस्व-खाते के घाटे को और बढ़ा देता है । 


ग्यारहवें वित्त आयोग के द्वारा सार्वजनिक वित्त की पुनरचना के 
सम्बन्ध में अपनाया गया दृष्टिकोण 


(8) राज्य स्तर पर राजकोषीय घाटा मध्यम अवधि में काफी सीमा तक घटाया 
जाय व राजस्व-घाटा समाप्त किया जाय । सरकारी व्यय में सामाजिक क्षेत्र व पूँजीगत व्यय के 
पक्ष में परिवर्तन लाया जाना चाहिए । इसके लिए राजस्व प्राप्तियों का सकल धघेरेलू उत्पाद से 
अनुपात भी बढ़ाना होगा । 

60) केन्द्र से राज्यों की तरफ केन्द्रीय राजस्व (कर तथा गैर-कर दोनों को मिला 
कर) के हस्तान्तरणों की एक सीमा तय करनी होगी । उस सपग्र सीमा के भीतर इनके 
अपने-अपने अंश अलग से तय किये जा सकते हैं । आयोग ने केन्द्र के साधनों व 
आवृश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र से राज्यों की तरफ किये गये कुल राजस्व प्राप्तियो 
का 37.5% अंश तक हस्तान्तरित करने की सिफारिश को है + इससे दोनों स्तरों पर 
सरकारी वित्त की स्थिति नहीं गड़बड़ायेगी । आयोग ने यह प्रयास किया है कि 
गैर-योजना राजस्व खाते में सहायतार्थ-अनुदानों के बाद किसी भी राज्य को घाटा न 
रहे। सहायतार्थ-अनुदानों के तहत आयोग ने गैर-योजना खाते में राजस्व-घाटे के अनुदान, 
प्रशासन-अपग्रेडेशन व स्पेशल समस्याओं के लिए अनुदान, स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों व 
नयरपालिकाओं) के लिए दिये जाने वाले अनुदान व आपदा-राहत के लिये दिये जाने वाले 
अनुदान शामिल किये हैं । 

69) आयोग ने आदर्शात्पक (नोमेंटिव) दृष्टिकोण को अधिक सुदृढ़ किया है । 
केद्ध से राज्यों की तरफ हस्तान्तरण-प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण व कार्यकुशल बनाने के 
लिए आयोग मे राज्यों को 'क्या करना चाहिए! पर विशेष ध्यात दिया है, न कि इस पर कि 
के 'वास्तव में क्या कर रहे हैं' । इसने राज्यों के साधनों के उपयोग को स्थिति को पूरी तरह 
घ्यान में रखा है । इस प्रकार आयोग ने राज्यों के द्वारा आधार-वर्ष में उपलब्ध राजस्व से 
ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है । 

(0) राजकोषीय अनुशासन (&ल्‍भ त&लज्ञाए०) के लिए प्रेरणाएँ दी 
गयी हैं। आयोग ने कर्ज-राहत की स्कोम इस प्रकार से तैयार की है ताकि सम्बद्ध राज्य को 

कर्ज-सकल घरेलू-उत्पाद का अनुपात घटने की उचित प्रेरणा मिल सके 
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(») संघीय हस्तात्तरणों के सम्बन्ध में एक समग्र दृष्टिकोण (तंज 
ब्यूफाण००टा) अपनाया गया है । आयोग ने हस्तान्तरण का जो मॉडल या प्रारूप सुझाया है, 
उसमें योजना-राजस्व-अनुदान ([शथ्वा-९५८॥०८-९7०॥७७) हस्तान्तरण-पैकेज में से अन्तिम 
(२८४0७७।) बचत के रूप में प्रगट होते हैं । इसके लिए योजना व गैर-योजना राजस्व- 
अनुदानों पर एक साथ विचार करने की नीति अपनायी गयी है ताकि बजट-संतुलन व 
सार्वजनिक वित्त की पुन्र॑चना के उद्देश्य एक साध प्राप्त किये जा सकें ! इस प्रकार वित्त 
आयोग द्वारा राजस्व-व्यय (योजना व गैर-योजना) पर समग्र रूप से विचार किया गय; है । 

सार्वजनिक दित्त की पुर्तरचना के लिए सुझाव 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में केन्द्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति को 
सुधारने के लिए कईं महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जो इस प्रकार हैं-- 

9 आयोग का मत है कि मौद्रीकृत घादे (॥णा९उ5ल्त तलाला) (घाटे 
की व्यवस्था मुद्रा-प्रसार के माध्यम से करना ) की सीमा (677) से जोड़ी जानी 
चाहिए । सरकार की बाह्य उधार की मात्रा भी सीमित रहनी चाहिए क्योंकि बाह्य ऋण- 
सेवा भार ज्यादा होने से बाहरी दबाव बढ़ते हैं । घरेलू उघार का भी ब्याज कौ दर व निजी 
क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ता है । इसलिए कर्ज का 509 से अनुपात एक बिल्दु से परे नहीं 
बढ़ना चाहिए । इसी प्रकार ब्याज की देनदारी राजस्व-प्राप्तियों के अनुपात के रुप में ऐसे स्तर 
पर सीमित की जानी चाहिए ताकि उपलब्ध प्राप्तियों से व्यय की जरूरों पूरी को जा सकें । 
ऐसा करने से ही देश में आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकेगी | 2000-2005 की अवधि में 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक पैरामोटरों में इस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि सार्वजनिक वित्त 
के क्षेत्र में नई रचना करना सम्भव हो सके । इसके लिए निम्न परिवर्तन आवश्यक माने गये 

4 
भैक्रो-चलशशियों (१४०० ५४०व४9९७) में परिवर्तनों का स्वरूप 
( अवधि 2000-2005) 









































| आक्षक, 
आयोग को मान्यताएँ (०४३०ए७//०म्छे.__|_9972000 | 2004-2005 
(0 विकास की दर (प्रति वर्ष % में) न न 
॥0 पुद्रास्फोति को दर(प्रति वर्ष में) _ 35 कब पा 
(७)_ चालू खाते की बकाया (507 का %) लि हि 
/७॥ ग़जस्व-घाय (607 का %) ४75 न 
(/_ गाजकोषीय घाटा (607 का %) कि | १३ || नल 
00 कर-शजस्व (607 का %) हि. | 40 | रा 
(१७/ गैर-कर राजस्व (50 का %) ७ -- 
(7४) पुँजीगत व्यय (00९ का %) 528 किलया मत 





तालिका से स्पष्ट होता है कि आगामी वर्षों में विकास की वार्षिक दर 7-7.5 
प्रतिशत ग्राप्त करती होगी । मुद्रास्फीति की दर थोड़ी बढ़ सकती है । चालू खाते की बकाया 
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राशि 077 का (-) । 5% रहने का अनुमान है । राजस्व-घाटा व राजकोषीय घाटा दोनों 
में काफी कमी लानी होगी । राजस्व-घादा ( केन्द्र ब राज्यों का मिलाकर ) ढाए का 
2084-2005 तक 4% तक लाना होगा । राज्यों का तो वर्ष 2004-2005 तक 
राजस्व घाटा 607 के अनुपात के रूप में शून्य करना होगा । कर-राजस्व व गैर-कर- 
राजस्व तथा पूँजीगत व्यय (केन्द्र ब राज्यों दोनों का मिलाकर) में 070? के अनुपात के रूप 
में वृद्धि करनी होगी । इस प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग ने सरकारों की राजकोदीय पुनर्ंचना 
के लिए “एक साहसी किस्म का साजकोषीय समायोजन का कार्यक्रम! (000 वइल। 
280]0$00०॥ .४0०टआ॥7) प्रस्तुत किया है, जिसकी सफलता से केन्द्र व राज्यों की 
सरकारों की वित्तीय स्थिति में आवश्यक परिवर्तन आ सकता है । यदि उपर्युक्त मान्यताओं 
के आधार पर आवश्यक परिवर्तन नहों किये गये तो देश की सार्वजनिक वित्त की 
हालत आगामी वर्षो में अधिक प्रतिकूल हो सकती है । वित्त आयोग का मत है कि 
इससे अधिक साहसी कार्यक्रम को लागू करना आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भारत 
की वर्तमान लोक- ताख्रिक प्रणाली में सम्भव नहीं हो सकता । 
उपर्युक्त तालिका में 2004-2005 के लिए कर-राजस्व में 007 के अनुपात के रूप 
में जो 27% बिन्दुओं की चृद्धि अनुमानित को गयी है, उसमें से केद्र के कर-(00/7 
अनुपात में वृद्धि लगभग । 5% बिन्दुओं की होगी और राज्यों के कर-009 अनुपात में 
॥ 2% ब्रिन्दुओं की वृद्धि होगी । 
परोक्ष करों की बॉयन्सी को सुधारने के लिए सेवाओं को कर के दायरे में लाना 
जरूरी हो गया है क्योंकि भारत में सेवा-क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का 50% से भी ज्यादा 
अंश सृजित होने लगा है । इसके लिए सेवाओं कौ समवत्ती सूची (0०॥८णाशा। ।७) 
में लाया जाना चाहिए । राज्यों की बिक्री-करों में प्रतिस्पर्धात्मक कटौती करने से बचना 
चाहिए । इसके लिए हाल में न्यूनतम बिक्री-करों में समानता की अपनायी गयी नीति 
उपयुक्त मादी जा सकती है । वर्तमान में 3 राज्यों में व्यवसाय-कर (शर्णठ8छाणा ॥90 लगा 
हुआ है जिसकी अधिकतम सीमा 988 में 2500 रु निर्धारित की गयो थी, जिसे अब 
संसदीय कानून के मार्फत बदला जाना चाहिए । बकाया कर-राजस्व की वसूली कड़ाई से 
की जानी चाहिए । आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के लिए प्रयोगकर्त्ताओं से उचित चार्जेज 
वसूल किये जाने चाहिए | सेवाओं की लागतों को यथासम्भव कम किया जाना चाहिए । 
इसके लिए कार्यकुशलता में वृद्धि करना भी आवश्यक होगा । राज्यों को कर्जों व 
अग्रिम राशियों से अधिक ब्याज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उन्हें उधार लेवे 
पर ऊँचा ब्याज भरना यड़ता है । खनिजों पर रॉयल्टी की दरों में आवश्यक संशोधन करके 
राज्य अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं । 
आयोग का मत है कि सरकार को वेतन, पेंशन, ब्याज व सब्सिड्डी की राशि 
की वृद्धि पर लगाम लगानी होगी ॥ सार्वजनिक वित्त की पुनरंचना के लिए यह निवान्ती 
आवश्यक हो गया है । मजदूरी व वेतन राजस्व-प्राप्तियों के एक त्रिश्चित अनुपात से अधिक 
जहीं बढ़ाये जाने चाहिए । जब कीमतों की वृद्धि के कारण कर्मचारियों को. वर्ष में दो 
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बार पूरी क्षति-पूर्ति दे दी जाती है, तब हर दस वर्ष बाद एक वेतन आयोग नियुक्त 
करना जरूरी नहों होना चाहिए । इसकी नियुक्त विशेष परिस्थितियो में ही की जानी 
चाहिए । केन्द्रीय वेतत आयोग के विचारार्थ विषय राज्यों को सलाह से तय किये जाने 
चाहिए । वेतन व भत्तों का राजस्व व्यय से सम्बन्ध तय किया जाना चाहिए । इनका सम्बन्ध 
राज्यों की स्वयं की भुगतान करने की क्षमता से होना चाहिए । केन्द्र की सहायता पर 
आश्रित होकर राज्यों को अपने बेतन मान संशोधित नहीं करने चाहिए । समस्त देश के 
कर्मचारियों के वेतन व भुगतानों के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ (ादा-$96 (००ए८) में 
एक राष्ट्रीय नीति तय की जा सकती है । 
हाल के वर्षों में पेंशन की राशि में तीव्र गति से वृद्धि पायी गयी है । सुरक्षा-पेंशन में 
विशेष'रूप से वृद्धि हुई है । इनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए एक कोष बचाने पर विचार 
किया जा सकता है । राज्यों पर ब्याज का भार कम करने के लिए ऊँचे ब्याज पर लिया गया 
25 वर्ष का कर्ज कम ब्याज को दरों पर ।5 वर्ष के लिए बदलने पर विचार किया जा 
सकता है । गैर मेरिट सब्सिडी कम की जानी चाहिए । योजना-राजस्व-व्यय की भरपायी 
यथासम्भव गैर-योजना राजस्व-व्यय की पूर्ति के बाद चालू राजस्व कौ बकाया राशि 
(ैश्ा०८ ॥णा ("घाटा रि०४७९४०८५) (90) से होनी चाहिए, न कि उधार की राशि 
से । उधार की राशि तो केवल निवेशों के लिए ली जानी चाहिए । निजी निवेशों को भी 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों (055) को राज्यों को हस्तान्तरित 
करने का प्रयास तेज किया जाना चाहिए । आर्थिक सुधारों के दौर में सरकार का आकार 
ठोक किया जाना चाहिए । इससे नोकरशाही पर होते वाले व्यय को कम करने में सफलता 
मिल सकेगी । सरकार में अपव्यय ब अकार्यकुशलदा को हर सम्भव तरीके से कम किया 
जाना चाहिए । अनावश्यक सरकारी विभागों को बंद किया जाना चाहिए । सरकारी व्यय की 
कार्यकुशलता में वृद्धि को जानी चाहिए | व्यय को योजना घर गैर-योजना तथा विकास व 
गैर-विकास श्रेणियों में विभाजित करने पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए । 
सरकारी व्यय के प्रबंध व नियन्त्रण तथा बजटिंग की गुणवत्ता में सुधार किया जाना 
चाहिए । भारत में प्रोजेक्ट-नियोजन व उसकी बडजर्टिंग की व्यवस्था को अधिक कार्यकुशल 
बनाया जाना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होकर लाभ व प्रतिफल देना प्रारम्भ कर 
सके । अब यह महसूस किया जाने लगा है कि राजस्व व पूँजीगत दोनों प्रकार के ख्चों को 
योजना व गैर योजना शीर्षकों में विभाजित करने की प्रक्रिया में रख-रखाव के खर्चों 
(एश॥९७क्षा०८ ०१६७८००॥७४०) को ठोक से व्यवस्था नहीं हो पाठी है क्योंकि इन्हें प्रायः 
गैर-योजना मद में डाल दिया जाता है। हु 
सार्वजनिक उपक्रमों कौ पुन्रचना पर ध्यात दिया जाना चाहिए और इसके लिए 
- उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था को अधिक स्वायत्त, जवाबदेहो, पेशेवर, पारदर्शी व टिकाऊ बनाया 
जाना चाहिए । कई घाटे में चलने वाली इकाइयों के पास भूमि व अन्य वास्तविक जावदाद 
6«4॥| ९४०४(८) बहुत ऊँचे बिक्रो-मूल्य की पायी जाती है जिसे बेचकर अन्य इकाइयों में 
लगाकर उनका विस्तार किया जा सकता है । 
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सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों के हितों को रक्षा करते हुए सभी प्रकार के सुधार 
किये जाने चाहिए । राज्यों के दिद्युत-बोर्डों व राज्य-सड़क-परिवहन-नियमों में सुधार की 
प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए ताकि इनके घाटे कम किये जा सकें । 
कर्ज पर नियम्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 292 व अनुच्छेद 293 के 
तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार व गारटियों पर संसद द्वारा सीमाएँ निर्धारित करने का 
प्रावधान किया गया है | अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्यों की उचार (८ #जाएएशाए५) 
च राज्य सरकाएं द्वारा कर्जो पर दी जाने वाली गा'टियों पर राज्य विधानसभाओं द्वार सीमाएँ 
निर्धारित करने का प्रावधान किया पया है । इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की 
स्थीकृति का भी प्रावधान है, बशर्ते कि राज्यों पर बकाया केन्द्रीय कर्ज हो; अथवा ऐसे कर्ज 
जिन पर केन्द्रोय सरकार ने गारंटी दे रखो हो । अभी तक संविधान की इन व्यवस्थाओं का 
प्रभावी उपयोग नहों किया गया है । लेकिन बदली हुईं परिस्थितियों में इनका उपयोग 
'करना जरूरी हो गया है । यदि आवश्यक हो तो अन्य संवैधानिक व कानूनी परिवर्तन भी 
किये जा सकते हैं ।सरकार ने इस सम्बन्ध में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट-प्रबन्धन 
बिल, 2000 (5०४॥ ए८॥७णाञाव> थगत छच्त8ल शक्षाउ820९00 8॥॥ 2000) 
संसद में प्रस्तुत किया है, ताकि केन्द्र व राज्यों के उधार पर अंकुश लगाया जा सके ! हे 
वित्त आयोग का मानना है कि उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर केन्द्र व राज्यों में 
सार्वजनिक वित्त की पुनरंचना व पुनर्गठन में काफी मदद मिलने की आशा की जा सकती 
| ञ 
ग्यारहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें 
(।) आयोग ने संघीय करों व शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों की 28% तथा इनकी ही 
अतिरिक्त । 5% राशि उन राज्यों को देने की सिफारिश कौ है जो चीनी, टेक्सटाइल्स व 
तम्बाकू पर बिक्री-कर चसूल नहीं करते हैं । इस प्रकार संघीय करों च शुल्कों की शुद्ध 
प्राप्तियों का 29.5% राज्यों को वितरित किया जाएगा । 
(2) आयोग ने राज्यों में करों से प्राप्त शुद्ध राशियों के वितरण के आघार इस प्रकार 


























सुझाये हैं 
ऐ 00) वें वित्त आयोग द्वार 60 वें वित्त आयोग के | 
ही आधार 
(0 जनसंख्या 0% (0०%) 
600 प्रति व्यक्ति आय (अधिकतम से दूरी के आधार पर) 625% (60%) । 
(0). कत्रफल 75% |_ 0७७ | 
(५) इन्प्स्ट्रक्चर सूचकांक 75% | ७७. | 
(५) कर-प्रयास 5% | 0०७9 | ॥0%) 
(४) राजकोषीय अनुशासन क5क ॥ 5 5 5० ॥| 
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संघीय करों से प्राप्त शुद्ध राशियों में राज्यवार आवंटन के प्रतिशत आगे की तालिका 
में दिये गये हैं, जहाँ उनकी तुलना दसवें वित आयोग के आवंटनों से को गयी है । 

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्र के कुल ग़जस्व के उस अंश पर सीमा लगा दी है 
जो राज्यों में वितरित किया जा सकता है ( यह सीमा (८०्क) केन्द्र की राजस्व-प्राप्तियों 
का 37.5% रखी गयी है। इनमें केद्र की करों व गैर-करों दोनों को प्राप्तियाँ शामिल 
की गयी हैं । 

(4) पंचायतों के लिए प्रति वर्ष अनुदान कौ राशि 600 करोड़ रु व म्यूनिसि- 
पैलिटियों के लिए 400 करोड़ रु रखी गयी है | इस प्रकार दोनों के लिए पाँच वर्ष के लिए 

- कुल [0,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । 

(5) आपदा-राहत के लिए राष्ट्रीय कोष (णः८२) को वर्तमान रूप में समाप्त कर 
दिया गया है और एक पृथक कोष-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (एशांणान 
एब्राग्यात. 0०एरधाइलारज रिए्0) 0१८८ भारत सरकार के सार्वजनिक 
खाते (0०७॥८ ॥८८००७०४ के अन्तर्गत सृजित किया गया है । इसमें भारत सरकार ने 
प्रारम्भ में 500 करोड़ रु का अंशदान दिया है । इसमें से जब भी राशि निकाली जायगी तभी 
उसकी पुनर्भरतो करों पर स्पेशल सरचार्ज लगाकर की जायगी । इसके लिए आवश्यक ' 

* कानून बना दिया जाया । 

(6) केन्द्रीय कर-राजस्व को राशियों के आवंटन के बाद भी कुछ राज्यों को 
गैर-योजना राजस्व-खाते में घाटा रहेगा, उप्तके लिए संविधान के अनुच्छेद (॥) के 
तहत 35,359 करोड़ रु. के सहायतार्थ-अनुदानों (ह780-9-ं0) क्री व्यवस्था 
की गई है जो 2000-2005 की अवधि में उनके कुल गैर-योजता राजस्व-शा्ों की 
शशि के बराबः होगी । ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्त आयोग को एक स्थायी आयोग 
बनाने का महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिया है 

(0) आगे की तालिका में केन्द्र के करों की प्राप्तियों में राज्यों के अंश ग्यारहवें 
वित्त आवोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं । साध में घुलना के लिए दसवें 
वित्त आयोग के प्रस्तावित अंश भी दिये गये हैं ताकि इस बात कौ जानकासे हो सके कि 
केन्रीय करों के आवंटन में किस राज्य का अंश बढ़ा है तथा किसका घद्य है। 
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(दशमलव के दो स्थानो तक ) 
कक ग्रन्‍्य » | वावें वित्त आयोगके | 0वें वित्त आयोग के | ध्वें वित्त आयोग के 
अनुसार अंश (%) अनुसार अश (%) अनुसार लाभ में 
(04 हणटा3) ४ 
( आएप्रदेश _। आप्म प्रदेश 770५ म्त्र्गा 
2. अरुणाचल प्रदेश 024 06७ 
3. असम । 328 342 
4. बिहार | ॥4७॥ ] गा ॥ २५॥ ं 
5. गोेआ ॥| 02 0925 छ 
6. गुजणत 282 388 विन 
7 हरियाणा 094 4 24 
8. हिमाचल प्रदेश 068 8॥ | 
9. जम्पू कश्मीर 429 | 286 । 86 
(0 कर्नाक |... ५» 486 + उल्ल 7 
॥!_ केरल गज न 06 | 35 [ 50 
)2. मध्य प्रदेश 884 ॥॥ 740५ है ही 
8 महाराह् | 4० 629 
4 मणिपुर 037 था| 
॥5. मेघालय 034 074 _! 3 | 
॥6 _भिजोरम 020 
॥7. साधलैण्ड 022 की 5 226 
8 उडीसा 50% | | 426 | 26 ्लिका आक) ञं 
9. पंजाब 4523 कि आस बा 53 हि ह 
20. राजस्थान काश 497 भा कि र्ज 
2।  सिकिकम | _ 08 | ॥8 027 0 कम | 
22. तमिलनाडु _538 647 शा 
25. व्रिपुरा 047 
24 उत्तर प्रदेश 9 80॥ |»! | 7, 
25 पश्चिम बंगाल 8 2॥५ 684४ वि आशिक 
कुल 30000 0000 
१ (सभी राज्य) (लगभग) क्््ो 
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तालिका से स्पष्ट है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप कर- 
गजस्व (७६--८४९०७८) के आवंटन में जिन राज्यों को फायदा हुआ है, वे इस प्रकार हैं-- 
बिहार, मध्य प्रदेशा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व मामूली रूप से 
कर्नाटक । 


केन्द्रीय सरकार ने ग्याहरवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गयो लगभग सभी 
सिफारिशें स्वोकार कर ली थी । आयोग ने केन्द्र व गज्यों को सार्वजनिक वित्त की स्थिति 
का बारीकों से अध्ययन करके एक विस्तृत व काफी उपयोगी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 
इसमें विकास की दर, मुद्रास्फीति की दर, कर-सकल घरेलू उत्पाद-अनुपात, राजस्व 
घाटा, राजकोषीय घाटा, पूँजीगत व्यय, आदि के सम्बन्ध में 2004-2005 के लिए जो 
लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, यदि ये प्राप्त कर लिये जाते हैं, त्तो निश्चित रूप से देश 
की राजकोषीय स्थिति काफी सीमा तक सुधर जायगी । लेकिन पिछली अवधि के 
अनुभषों को ध्यान में रखते हुए उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है । फिर भी 
भारत को अपनी आर्थिक व वित्तीय हालत सुधारने के लिए इस दिशा मे प्रयास करना ही 
होगा । 

वित्त आयोग की सिंफारिशों के प्रति असंतोष ब आपत्तियाँ 


भारत के सार्वजनिक वित्त के इतिहास मे पहली बार किसी वित्त आयोग की 
सिफारिशों व सुझावों का इतना भारी विरोध देखने मे आया है । आश्ध्र प्रदेश के पूर्व 
मुख्यमंत्री एन, चद्धबाबू नायडू ने 27 अगस्त, 2000 को दिल्ती में आयोजित 8 राज्यों के 
सम्मेलन में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को आर्थिक सुधार करने चाले व उत्तेम 
कार्य करने वाले राज्यों (१९(०॥॥॥7१8 76 एश्लणियाणह8 $:865) के हितो के विपरीत 
बतलाया था । इस सम्मेलन में छः मुख्यमंत्री--आन्भ्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, पजाब व 
हरियाणा के; महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री व तमिलनाडु के विधि मंत्री उपस्थित थे । उनकी 
मांग थी कि केद्ध द्वारा राज्यों को अपने मूल राजस्व का 37.5% अंश वितरित करने को ऊपरी 
सीमा हटा कर इसे न्यूनतम सीमा घोषित कर देना चाहिए, केन्द्रीय कर-राजस्व का आवंटन 
29.5% को बजाय 33.5% किया जाना चाहिए । जिन राज्यों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की 
प्लिफारिशों से विपरीत प्रभाव पड़ा है उनके लिए एक स्पेशल-कोष का निर्माण करके उन्हें 
विशेष मदद देगी चाहिए । सम्मेलन में कुछ और सुझाव उभर कर सामने आये थे जो इस 
प्रकार हैं-- 

(0) पजस्व-घाटे सम्बन्धी अनुदान केवल विशिष्ट (स्पेशल) श्रेणी के ग़ज्यों को ही 
दिये जाने चाहिए । 

(४) अन्य राज्यों को राजस्व-घाटे के अनुदान न देकर उन्हें करों में ज्यादा अंश दिया 
जाना चाहिए। 

(४४) आप को अप्तमानताओं को मापने के लिए 99] का आधार-चर्ष लिया जाना 
चाहिए । 
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(00) कर्ज-राहत का अनुमान लगाने में (ठक्का-थार्श ०णाएणश्ाणा) केन्द्रीय कर- 
आवंटन की राशि को शामिल नहों किया जाना चाहिए। 

(९) योजना व गैर-योजना अनुदानों के सम्बन्ध में 2000-200! के बजट-प्रावधानीं 
को बनाये रखना चाहिए । 

(४७) कर-पुनर्निर्धारण की स्पेशल स्कीमें (६2८4 ठैटा। 2४८४९०७]व९ 5एीशा१८5) 
विकसित को जानी चाहिए। 

(शा) स्थानीय निकायों के लिए आवंटन बढ़ाये जाने चाहिए । 

इसके अलावा 2। अगस्त, 2000 के उक्त सम्मेलन में अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ की 
राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ की बैठक बुलाकर इन मुद्दों पर चर्चा कराने पर जोर दिया गया 
ताकि घाटे में रहने वाले राज्यों के प्रति उचित न्याय किया जा सके । लेकिन प्रधानमंत्री ने 
अन्तर्राज्योय परिषद्‌ की बैठक बुलाने से इन्कार कर दिया और यह कहा गया कि 
ग्यारहवें वित्त आयोग की पूरक रिपोर्ट में जो अगस्त 2000 के अंत तक पेश की 
जानी है राज्यों की शिकायतों पर विचार करके घाटा उठाने वाले राज्यों के हितों का ध्यान 
रखा जाय, और यथा-सम्भव आवश्यक अतिरिक्त घन उपलब्ध कराया जाय । अतः भाखत मैं 
केद्र-राज्य वित्त-सम्बन्धों में एक कटुता या कड़वाहट कौ स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसे 
शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। 


ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों 
(४०४ टथा।ण धथार्अ ९७) में कौन-से राज्य फायदे में रहे और 
कौन-से राज्य घाटे में रहे ? 


निम्न तालिका में ग्यारहवें व दसवें वित्त आयोगों द्वार कुल केन्द्रीय हस्तान्‍्तरणों में 

विभिन्न राज्यों के अंशों को तुलना की गयी है जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि किनको 
'कितना फायदा हुआ और किनको कितनी हानि हुईं है । 

(कुल केद्वीय हस्तात्तणों में अंश) 

जायें बित्त आयोग के नार्म 





वावें वित्त आयोग | १6वें वित्त आयोग 































'की सिफारिशों के | की सिफारिशों के | अपनाने से 2000-2005 की. 
अनुसार अनुसार अवधि में दसवें वित्त आयोग के 
(2000-2005) (995-2000) | नॉमों की तुलना में लाभ (+ या 
हनि (- 
0 ७१०५ 8) | ७ | | ७) | (4) (8) 
(% में) (% में) (& में) | (करोड़ रु. में) 
॥ आंप्र प्रदेश 73 798 (०0085 | 0४» | ३69 
2. अरुणाचल प्रदेश 0.53 | 0०४ _। उड़ (>00925 [ (०8 | 067 लिन] 
3. असम 305 367 | ८१०७ | 062 (-)0 269 
[५ दर | बिहार 4304 40 88 (+) 26 (+) 9394 
[५ गे | 5. गोआ [०9 | ॥9 ण्27 (3०0 !. (- ४48 
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अल कल च कर 
के गाज्य वें वि आयोग | 0वें विन आयोग ज्ावें वित्त आयोग के नार्म 
की सिफारिशों के ; की सिफारिशों के अपनाने से 2000-2005 की 
अनुसाः अनुसार अवधि मे दसवे वित्त आयोग के 
(200०-२००5॥ 44995-2000) नॉर्मो की तुलना मे लाभ (+) या 
हः /अ नया ही हानि (-) 
# . पुजरात 276 ३५2 4 ॥4॥6 (-) 5045 
कि की 
7. हरियाणा ए्ग्ा 23 4 026 (०3 ॥३२॥ 
#. हिमाचल प्रदेश ३872 20 ३3७३8 १-) 865% 
9. ज्य्यू कश्मीर 378 ३23 ॥+] 0 55 हे 4+) 2392 
40.. कर्वाटक ज5कत अब छ्+ 4 3204॥| (-। 78 
॥. केसल 283 34] ॥; 4-3058 (-) 2522 
॥2. मध्य प्रदेश ि 805 70 (+) 095 (४0 432 
कह णि 
महाराह 446 | ७८० | 05 +-) | 59 | ७७७ | 695 
4. मणिपुर 074 094 (-020 
॥5_ ग्हालय | ०७ । | 0#_# | (00॥5 
6. मिजोरम 
()002] (-) 983 
॥8. झड़प 477 428 (७) 049 (+) शव] 
49 पजाब है 4.25 458 (६-09 3533 (0 8435 
20. शउस्थान | 542 503 (७9939 (४) ॥696 
धि ले 
2). सिविकय 0358 0.34 (४0007 (+) 304 
22 तमिलनाडु 497 589 (0092 ६9 १00 
२६ वषुत 400 । 2०27 4-074 
24 उचर प्रदेश 48 05 45 95 (७9 20 (+) 933 
|| 
25 पक्चिप दखल 8॥0 | &#_ | ७049 | (७) 6480 
0. ३६ ४ 
कुल (सभी राज्य) 40000 0000 पा का 5 5० ॥| 
कुल हस्तान्तरण अ434%5.40 जाओ! लि कि 


[__राज्षि 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्यारहवें वित्त आयोग को सिफारिशों से केन्र 
के कुल हस्तान्तरणों में केवल 8 राज्यों-.बिहार , उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य 
प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उड़ोसा, राजस्थान व॑ सिक्किम के हिस्सों में ज्यादा धनराशि 
आयी है ।बदि दसवें वित्त आयोग द्वाश प्रस्तावित अंश (क्लाक्षा८) ही (2000-2005 
की अवधि) जारी रखे जाते तो इनको इतना फायदा नहीं मिल पाता । लेकिन शेष 7 राज्यों 
को घाटा हुआ है । इममें से कई राज्य त्तो काफी घाटे में रहे हैं; विशेषतया महाराष्ट्र, 
गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश , पंजाब व हरियाणा 
को काफी क्षति पहुँची है । यदि दसवें वित्त आयोग के फार्मूले के आघार पर इनको केन्द्र 
के कुल हस्तान्तरणों में आवंटन किया जाता है इन्हें ज्यादा धनराशि मिल सकती थी ।जिन 










गे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ब उत्तर प्रदेश ॥ इन्हें 
क्लो 'डूरी के आधार पर 62 5% भार दिये जाने के कारण लाभ॑ 

कि । जनसेझ्या का ॥0% भर भी इनके पक्ष में गया है। प्रोफेसर पी.आर. ब्रह्मानन्द 
पर हैक कआययस ने प्रति: आय निकालने के लिए 3997 की जनसंख्या 
यदिकिद 974 की जनसंख्या को काम में लेता है तो 
व पंजाब राज्यों को अधिक राशि मिल सकती 





४४22 है नहीं माना जा सकता ॥ ग्यारहवें वित्त आयोग की 
लेकर भी आलोचना की गयी है कि इसने आर्थिक सुधार 

च आर्थिक विकास की दिशा में उत्तम काम करने वाले राज्यों को सजा दी है तथा इन 
दिशाओं में घटिया काम करने वाले राज्यों को ड्नाम दिया है । लेकिन यह निर्णय 
धूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से पिछड़े राज्यों को अधिक कोषों का दिया जाना 
उचित ही माना जायेगा, क्योंकि यह विकास में प्रादेशिक असमानता या विषमता की क्र 
करने के लिए आवेश्यक है । 
पूरक रिपोर्ट, 30 अगस्त, 2000 कौ प्रमुख सिफारिशें 

ग्यारहवें बित्त आयोग को 28 अप्रैल, 2000 को 'एक अतिरिक्त विचारार्थ विषय' 
चर अपना मत प्रगर करने के लिए कहा गया था । वह विषय यह था कि आयोग राज्यों के 
सम्बन्धों में मोनीटर करने लायक एक राजकोषीय सुधारों का कार्यक्रम (ह90##ण- 
2६ छिट्मे 7४०१5 ए7०डाश०४०) सुझाए जिसका उद्देश्य राज्यों का राजस्व- 
आटा कम करना हो एबं आयोग साथ में यह भी सुझाये कि उनको गैर-योजना 
राजस्व-खाते के घाटों को पूरा करने के लिए दिये जाने वाले सहायतार्थे- अनुदानों की 
अस्तावित सुधार-कार्यक्रम के क्रियान्वयन कही प्रगति से किस प्रकार से जोड़ा जाय । 

आयोग ने 30 अगस्त, 2000 को पेश की गई अपनी पूरक रिपोर्ट में नि 
'सिफारिशें कही हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है 
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(॥) आयोग ने एक प्रेरणा कोष (#८८॥॥४८--७॥०) की स्थापना की सिफारिश कौ 
है, जिसके भाग & में राज्यों के लिए 2000-2005 की अवधि के लिए गैर-योजना- 
गाजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए निर्धारित सहायवार्थ अनुदानों की राशि का 45% अंश रोक 
लिया जायगा, जो 5303 86 करोड़ रु होगा (कुल 35१59 करोड़ २ का ।5%) जिसे 
राज्यों की राजकोषीय सुधारों को कार्यसिद्धि (एध्यजप्राकना ०) के आधार पर वितरित किया 
जाएगा। 

(2) केद्र, भाग 8 में, अपना अंशदान भी इतना हो अर्थात्‌, 5303 86 करोड़ रु 
रखेगा, जिसका राज्यों में आवंटन उनकी साजकोणीय सुधारों की कार्यम्रिद्धि के आधार पर 
किया जाएगा । 

इस प्रकार प्रेरणा-कोष की कुल राशि 0607.72 करोड़ रु. हो जाएगी । 

(3) इस कोष का संचालन एक मोनीटरिंग-एजेन्सी करेगी जिसमें योजना आयोग, 
वित्ञ-मंत्रालय ( भारत सरकार ) व राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा। 

(4) प्रत्येक राज्य क्रा अंश 797] की जनगणना में भ्रारत की जनसंख्या में उसके 
अनुपात के आधार पर, भाग ए की राशि में से किया गया है। लेकिन राज्य को मिलने 
वाली राशि उसकी कार्यसिद्धि (एशाणिग्रः॥7००) के आधार पर ही तय होगी, जैसे 
आधीकार्यसिद्धि (92077900०) होने पर उसे निर्धारित राशिकाआधा अशहीमिल पायेगा । 

'शजस्थाव का अंश 2000-2005 के लिए 254.63 करोड़ रु. निर्धारित किया था जो 
5303.86 कपरड रु. की भाग 8, की राशि का 4.74% आंका गया है । 

उत्तर प्रदेश का अंश 6.27%, बिहार का 0.38%, मध्य प्रदेश का 7.67%, महाराष्ट्र 
का 9.28% व आंध्र-प्रदेश का 8.0% रखा गया है । डॉ. ए. बागवी, सदस्य ग्यारहवाँ वित्त 
आयोग, ने आयोग की सिफारिशों के प्रति अपनी पूर्ण असहमति प्रकट की थी । 

बाहरवे वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष डॉ, सी, रजराजन 
बनाये गये हैं। आयोग को अपनी सिफारिशे 2005-200 की अवधि के लिए प्रस्तुत 
करनी है। है 

ज्यारहवाँ वित्त आयोग व राजस्थान 

जैस़ा कि पहले बतलाया जा चुका है ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से 
राजस्थान पर अनुकूल प्रभाव आया है । दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से केन्द्रीय 
कर-राजस्व में राजस्थान का अंश 4.97% रहा था जो ग्यारहवें वित्त आयोग की 
सिफारिशों के आधार पर 5,47% हो गया है । कुल केद्धीय हस्तान्तरणों में यह 5.03% 
से बढ़कर 5.42% हो गया है । 2000-2005 की अवधि में कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में 
राजस्थान को ग्यारहवें वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार दसवें वित्त आयोग के सूत्र 
की तुलना में लगभग 700 करोड़ रु. अधिक मिलने का अनुमान लगाया गया है। 
कुल केद्रोय हस्तान्तरणों में केन्द्रीय करों व शुल्कों में अंश, गैर-योजना राजस्व-घादय 
अनुदान, प्रशासन-अपग्रेडेशन व विशेष समस्याओं के लिए अनुदान, स्थाबीय निकायों के लिए 
अनुदान व राहत-व्यय अनुदान शामिल किये जाते का 
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राजस्थान को कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों की राशि दसवें वित्त आयोग के द्वारा 
4404 करोड़ रु. प्रदान की गयी थी, जिसे ग्यारहवें वित्त आयोग ने बढ़ा कर 23589 
'करोड़ रु. कर दी है । इस प्रकार इसमें 07% की वृद्धि की गयी है । इससे राज्य को 
वित्तीय क्षेत्र में राहत अवश्य मिलेगी । लेकिन राज्य पर बकाया कर्ज व ब्याज का 
भार काफी ऊँचा है तथा बढ़ता राजस्व-घाटा व बढ़ता राजकोपषीय घाटा चिंता के 
कारण बने हुए हैं । 

अब हमें राज्य के लिए कुछ राजकोषीय सूचकों ((5०८श उ0४८४४०5) पर 
अकाश डालेंगे और उनके सन्दर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का 
मूल्यांकन करेंगे । 

(१) राजस्थान में राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का सकल-घरेलू-उत्पाद से 
अनुपात (०एश-७४ 2५८३॥०९ 40 06007 7800) 4994-95 से 996-97 में औसत रूप 
से 5.33% रहा, जबकि तमिलनाडु में यह 8.47% (सर्वोच्च) तथा मिजोरम में 0.56% 

(न्यूबतम) रहा । अत; राज्य मे स्वयं के कर-राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता है । बेहतर 
'कर-वसूली से तथा मूल्य वर्धित कर (०१) प्रणाली को बिक्री-कर के स्थान पर लागू करके 
इसमें सुधार किया जा सकता है । कर-प्रशासन को भी सुदृढ़ करना होगा । 

(2) राजस्व घादे व राजकोषीय घादे की स्थिति (राज्य की सकल घरेलू 
उत्पत्ति के संदर्भ में १( 998-99 से 2002-2003 त्तक ) ( वास्तविक ) 

(करोड़ रु.) 
राजकोषीय | राज्य का सकल | राजस्व-घादा 
घाटा घरेलू उत्पाद 650९ के 
(6557) ( प्रचलित | अनुपात में 
भावों पर) 
(संशोधित सिरीज ) 
998-999 550 9 738 
999-2000 | 36399 | 536.2 | 7848 
2000-200] | 2633 6| 433 2 79600 
200-2002| 37957| 5748 0 89727 
2002-2003| 39339 | 64.0 85355 
तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में राजस्व-घाटा 998-99 में सकल राज्य घरेलू 
उत्पाद का लगभग 4.% दथा राजकोषीय घाटा 7.0% रहा जो 999-2000 में राजस्व- 
घाटा 6877 का 4.6% व राजकोषीय घाटा 6.8% रहा एवं ये दोनों काफो ऊँचे बिन्दु 
पर थे । 2002-03 में राजस्व घाटा 6507 का 4.6% व राजकोषीय घादा 7.2% रहा। 
भविष्य में इनको कम करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए । 
राज्य में राजकोषीय घाटे के बढ़ने के कारण उधार की राशि उत्तरोत्तर 
जढ़ती जा रही है । राजस्व-घाटा राजकोषीय घाटे के अनुप्रत के रूप में 2002-03 
, मैं 64% (लगभग 2/3) रहा, जो काफी ऊँचा था। इससे राज्य में राजकोषीय घाटे 
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की कमजोर गुणवत्ता का पता चलता है, क्योंकि उधार की 2/3 राशि चालू खर्च की 
पूर्ति में लगायी जाती है । यदि यह विकास-कार्य या पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण में 
लगायो जाती तो विशेष चिन्ता को बात नहीं थी । अत: भविष्य में राजस्व-घाटे को कम 
करने का प्रयास करना होगा । 

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पर बकाया कर्ज की 
राशि मार्च 999 व मार्च 2000 के अंत में इस प्रकार रही ॥ 





(करोड रु.) 
अवधि केद्रीय | बाजार | बैंकोसे | प्रोविडेग्ड | कुल | सभी राज्यों 
कर्जोंकी | ऋणब | कर्ज, | कोष, | कर्जी | काअश 
राशि बाड | आदि आदि (%) _ 


























3। मार्च, 999 के अत में 9973 8४ | 42296 6652| 53943| 202229 |_ 6० । 


3। मार्च, 2000 के अत में | 2222। | 50॥90|_ ॥7765|_ 6569 | 25574 5 | «८० | 








इस प्रकार राज्य पर बकाया कर्ज की राशि मार्च 999 के अंत में सभी राज्यों की 
बकाया कर्ज का 6% थी, जो मार्च 2000 के अंत में बढ़ कर 6 4% पर आ गयी थी । 

राज्य पर बकाया कर्ज की राशि मार्च 999 के अंत में 998-99 क्री राज्य 
की सकल पेरेलू उत्पत्ति का 30.8% थी, जो मार्च 2000 के अंत में 999-2000 
की 69007 का 37.7% हो गयी । यदि भविष्य में बकाया कर्ज की राशि द्वतगति से 
बढ़ती गई और 6577 में धीमी गति से वृद्धि हुईं, तो कर्ज-5507 अनुपात 

50% को भी पार कर सकता है जो एक भयावह स्थिति मानी जायगी । 

ग्याहहवें वित्त आयोग का मत है कि केन्द्र व राज्यों पर बकाया कर्ज की राशि 
सकल घोलू उत्पाद का 999-2000 में 65% हो गई थी, जिसे घटा कर 2004-2005 
(सुधार-परिदृश्य (८00॥-8०८ए०॥०) के आधार पर) में 55% पर लाया जाना चाहिए । 
इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- ध 

वर्ष केद्ध पर बकाया | राज्यो परबकाया | केद्ध के द्वार | केद्र व ग़ज्यो 


कर्ज 607 कर्ज ए07 | राज्यो को कर्ज | पर कुल 
के अनुपात में | के अनुपात में | की राशि-607 | कर्ज 607 के 
































(%) (%) क्े अनुपात में द्र्में 
(5) 
(कट 
| 0७) | ॥) ॥ # 25. (3) (4) 5 (+2-१) 
999-2000 | # | 25 |$| 65 
2004-2005 (सुधार- 48 मिड] 20 55 
परिदृश्य के आधार पर) 








॥ #क्का भ तल हार्ट (2000-2005), 99 282-28%, ये आँकड़े राज्य के वित-विभाग के आँकड़ों से थोडे 
भिन्न 


+ इसमें ३७ के “थेज एण्ड मीन्स एडवान्सेज' व रिजर्व कोष ठथा जयाएँ/ शामिल नहीं हैं । 
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तालिका के कॉलम (4) में हमने कॉलम () व (2) के जोड़ में से कॉलम 
(3) की मात्रा घटायी है जो दोहरी ग्रिवदी को टालने के लिए जरूरी है । केन्द्र द्वारा 
राज्यों को दिया गया कर्ज वस्तुत:ः कॉलम (2) का अंश है । अतः इसे घटाना होगा ॥ इस 
प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह नॉर्म रखा है कि 2004-2005 में राज्यों पर कुल 
बकाया कर्ज 009 का 27% से अधिक नहीं होना चाहिए । इसमें केन्द्र द्वार राज्यों को 
दिया गया 20% कर्ज भी शामिल है । चूँकि राजस्थान में 999-2000 में बकाया कर्ज 
(७9707 का 37-38% आ गया है, जो काफी ऊँचा है, इसलिए भविष्य में राज्य के 
समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कर्ज- 6507 अनुपात को घटा कर 30% से नीघे लाने 
की होगी । ऐसा कर सकने के लिए एक तरफ कर्ज पर नियंत्रण रखना होगा, और दूसरी 
तरफ 00 में वार्षिक वृद्धि दर काफी ऊँची (5% से भी अधिक प्रचलित भावों पर) 
रखनो होगी । 
है कर्ज-८$07 अनुपात, राजकोषीय घाटा- 550)9 अनुपात व विकास-दर 
( प्रचलित कीमतों पर ) में परस्पर सम्बन्ध: 
ग्यारहवें वित्त आयोग ने कर्ज-5509 अनुपात को एक विशेष स्तर पर स्थिर करने 
के लिए इस बात पर बल दिया है राजकोधीय घाटे का 05707 से अनुपात पूर्णतया नियंद्रण 
में रखना होगा । इसके लिए आयोग द्वारा निम्न सूत्र का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। 
ि] (प्‌ हे ८ 
यहाँ ॥ 5 राजकोषीय घाटे का 5577 से अनुपात का सूचक, 
2» > कर्ज-05797 का अनुपात, 
त़्था 8 > 08700 की वार्षिक वृद्धि-दर (प्रचलित कौमतों पर) 
मान लीजिए 
2 5042 अथवा 42% 
2, 50 20 अथवा 20% (मान्यता) 
तो आवश्यक [या राजकोषीय घाटे का 6597 से अनुपात उपर्युक्त सूत्र का 
उपयोग करके निकाला जा सकता है 
020 
ध्च्थि (#] सं [ [+030 ) 


2 (ि (९) 
>0प32 ([206/7( 6 


<00757% 
अतः कर्ज- 650ए को 42% पर कायम रखने के लिए विकास की वार्षिक दर 
20% की दशा में राजकोषीय घाटा- 5507 अनुपात 7% से अधिक नहीं होता 
चाहिए। यदि राजकोषीय घाटा- 5597 अनुपात 7% से अधिक होता है, तो कर्ण- 


केन्द्र-चज्य वित्त-सम्बन्ध, ग्यारहदा वित्त आयोग, आदि ह्ठा 


65089 अनुपात 42% घर कायम नहीं रह सकता ॥ इसे बढ़ाना होगा, जिससे राज्य 
की अर्थव्यवस्था को अन्य दुष्परिणाम भुगतने होंगे । स्मरण रहे कि इस गणना में विकास 
की वार्षिक दर 20% मानी गयी है, जो राज्य के हाल के वर्षों के अनुभवों को देखते हुए 
काफी ऊँची है । इप्तलिए राज्य में राजकोषीय घाटे-007 अनुपात को घटाना कठिन जान 
पड़ता है । 

उपयुक्त विवेचन से राजस्थान के समक्ष गम्भीर ग्रजकोषीय स्थिति का अनुमान 
लगाथा जा सकता है । राजस्थान में ब्याज की देनदारी काफी बढ़ गयी है । यह 997-98 में 
897 करोड़ रु, 998-99 में 2243 करोड़ रुपये, 999-2000 में 2870 करोड़ रु., 
2000-2007 में 3339 करोड़ ., 2007-2002 में 3878 करोड़ रु, 2002-2003 में 
4300 करोड़ रु, 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 4800 करोड़ ₹. तथा 2004-05 
के बजर-अनुपानों में 566 करोड़ रु. हो गयी है । 2003-04 में ब्याज की देनदारी कुल 
राजस्व-प्राप्तियों का 3% तथा कुल राजस्व-व्यय का 25% आंकी गयी है, जो काफी 
ऊँची है । 2002-03 में गैर-योजना राजस्व-घाटा 3048 करोड़ रु, हुआ था, जो 2003-04 
के सें. अनुमानों में 3085 करोड़ रु. रहो । अतः हाल के वर्षों में राजस्व-बजर खाते से 
योजना के वित्तीय पोषण में मदद मिलने को बजाय स्वयं गैर-योजना राजस्व घाटा रहने से 
गैर-योजना राजस्व-व्यय की पूर्ति के लिए उधार की व्यवस्था करनी पड़ी है । इस प्रकार 
योजना की वित्तीय व्यवस्था उधार पर आश्रित होती जा रही है जिससे ब्याज की देनदारी 
बढ़ती है, और परिणामस्वरूप राजस्व-घाटा बढ़ता है, जिससे पुतः उधार पर निर्भरता मढ़ती 
है; और इस प्रकार यह राजकोषीय या वित्तीय कुचक्र चलता रहता है । 


राजस्थान का नियोजित विकास तथा राज्य की वित्तीय स्थिति-- 
समस्‍या व समाधान 


राजस्थान को पंचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरोत्त अधिक 

उधार की राशि पर निर्भर रहने की दशः उत्पन्न हो गयी है, जिससे राज्य पर कर्ज का भार 
इतगति से बढ़ा जा रहा है । पूर्व सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजगा का आकार 27.650 
करोड़ रु. का निर्धारित किया था, लेकिन यज्य के समक्ष जटिल वित्तीय दशा के कारण ऐसा 
अवोत होता है कि 7997-2002 को अवधि में प्रचलित भावों पर वास्त्रवित व्यय प्रस्तावित 
ज्यय का 70-72% हो हो पाया है । राज्य की 2002-03 की वार्षिक योजना का प्रारम्भिक 
आकार 960 करोड़ रखा गया था जिसे बाद में संशोधित करके 437 करोड़ रु. किया गया। 
वास्तविक व्यय 4434 करोड़ रु. ही हो पाया था । लगातार अकाल व सूखे के कारण राज्य 
को विकास दर भी 2002-03 में स्थिर भावों पर 89% ऋणात्मक रही । इस प्रकार राज्य 
के समक्ष दोहरा संकट है--एक तो विकास की दर का नीचा रहना और दूसरा 
संकट का गहराते जाना । इसलिए राज्य को दसवीं पंचवर्षीय योजना 
(२002-2007 ) की अवधि के लिए एक नया वित्तीय या राजकोषीय-परिदृश्य 
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(िट्थ्रॉ-5टस्कशा०) सैयार करना होगा जिसकी दिशा-सूचक रूपरेखा (हण॑06- 
छ॥९) नीचे दी जाती है-- 

(१) राजस्व बढ़ाने व अनावश्यक व्यय को घटाने के लिए विस्तृत अध्ययन 
करके मदवार 2004-05 से लेकर 2008-09 तक के लक्ष्य निर्धारित किये जाने 
आवश्यक हैं, ताकि 2008-09 तक राजस्व-घाय राज्य कौ सकल घरेलू उत्पाद के शून्य 
स्तर पर लाया जा सके (वैसे इसे सिद्धान्ततः शून्य के स्तर पर लाने की आवश्यकता तो सभी 
महसूस करते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे बढ़ने से रोकना ही कठिन होता जा रहा है । इसके 
लिए केन्द्र की भाँति राजस्थान सरकार को भी राजकोपीय जिम्मेदारी व बजद-प्रबंधन 
अधिनियम ' पारित करना चाहिए ताकि राजकोधीय घाटा व राज्य पर बकाया कर्ज 
आदि भी कम किये जा सकें । 2004-05 के बजट में इसके संकेत दिये गये हैं । 

(2 ) राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा कम करने की रणनीति तैयार 
करना भी आवश्यक हो गया है । इसके लिए उनके सम्बन्ध में विनिवेश की नीति 
बनायी जा सकती है; यथासम्भव उनका परस्पर एकीकरण किया जा सकता है; उन्हें 
निजी हाथों में बेचा जा सकता है; अथवा, दूसरा कोई विकल्प न होने पर, उन्हें बंद 
भी किया जा सकता है । इसके लिए उपक्रमानुसार विस्तृत व ताजा जांच-पत्र तैयार किया 
जाना जरूरी है । 

(३3 ) राज्य में दी जाने बाली सब्सिडी ( मेरिट व गैर-मेरिट ) की जांच की 
जानी चाहिए और गैर-मेरिट सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने का कार्यक्रम विधान- 
सभा में बजट के समय प्रस्तुत्त किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक बहस के बाद 
निर्णय लेकर उसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके १ 

(4 ) जिन करों की बॉयन्सी आय के सन्दर्भ में एक से कम है, उनको एक 
के बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए; अर्थात्‌ करो की आय के सन्दर्भ में बॉयन्सी 
बढ़ाई जानी चाहिए । 

(5) सरकार के आकार को उचित स्तर पर लाने के लिए सरकारी 
कर्मचारियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि-दर राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर से 
अधिक नहीं होनी चाहिए ॥ स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति-स्कीम (५४२५) के क्रियान्वयन पर 
अधिक जोर दिया जाना चाहिए । 

(6 ) चूँकि सरकार के पास वित्तीय साधनों का नितान्त अभाव है, इसलिए राज्य के 
कुछ क्षेत्रों; जैसे पशुधन, खनिज सम्पदा, दस्तकारी, पर्यटन, निर्याद, आधार-ढांचे-आर्थिक व 
सामाजिक-के विकास के लिए निजी निवेश--स्वदेशी व विदेशी --को प्रोत्साहन देने 
के लिए एक प्रेरणादायक-पैकेज (॥77:॥0४८ 93८८४९९०) तैयार किया जाना चाहिए । 
जिसमें ब्याज की दरों, कर की दरों, इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में 
उचित निर्णय लिये जाएँ । इसमें केन्द्र की सहायता को भी आवश्यकता होगी । ग्यारहवें 
वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में कर-राजस्व के आवंटनों व सम्पूर्ण वित्तीय हस्तान्वरणों 
में राजस्थान का अंश दसवें विच आयोग की तुलना में बढ़ाया है, लेकिन राज्य में अकाल 


केह-राज्य वित्त-सम्बन्ध, ग्यारहवाँ वित्त आयोग, आदि 6 


: राहत को जरूरतों को देखते हुए वह पर्याप्त नहीं है । अत: राज्य का आर्थिक विकास व 
सामाजिक कल्याण राज्य के आर्थिक साधनों के उचित विदोहन पर ही निर्भर करेगा। 
इसलिए राज्य को अगले दशक के लिए “विकास की एक स्पष्ट दूरदृष्टि! (ज८॥० 0०४८०ण- 
एाथ-भं5०7) का आलेख तैयार करना चाहिए, जिसके अंदर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए स्वदेशी व विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें 
सरकारी नीतियों की स्थिरता व सबलता की गारंटी देनी चाहिए । ऐसा करने से राज्य 
निश्चित रूप से विकसित राज्यों की पंक्ति में शामिल हो सकेगा और यह 'बीमारू 
राज्यों' की प्रचलित सूची से निकल पाएगा । भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार राज्य के 
आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है और राज्य के द्वुतगति से विकास के 
प्रति कृत संकल्प है । आशा है वह रोजगारोन्मुख व ग्रामोन्मुख विकास का प्रगतिशील मार्ग 


अपना सकेगी । 
| पल || 
उस्तुनिष्ठ प्रश्न 
+. ग्यारहवें बित्त आयोग ने राज्यों की तरफ किये गये कुल-केन्द्रोय हस्तान्तरणों मे 
राजस्थान का कितना अंश रखा है ? 
(अ) 5.03% (ब) 6.42% 
(स) 5.42% (द) 7.03% (स) 
2 ॥॥7८ ने राज्य का अंश केनद्धीय (शुद्ध प्राप्त राशियो ) करों के आवंटन में कितना रखा 
है? 
उत्तर : 5,47% 
3. भविष्य मे राज्य में विकास-दर को ऊँचा करने का कोई अधिक प्रभावी, व्यावहारिक 
ब सुनिश्चित उपाय बताइए-- 
(अ) निजी निवेश को प्रोत्साहन (ब) अकालो पर नियंत्रण 
(स) सरकारी सब्सिडी को घटना. (द) सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना (अ) 
4. शाज्य में राजस्व-घाटे को शून्य पर लाने के लिए आगामी पाँच बर्षों में क्या रणनीति 
होनी चाहिए ? 
(अ) ग्जस्व-प्रापियों में वृद्धि 
(ब) अनावश्यक व्यय में भारी कटौती 
(स) विकास की वार्षिक दर में द्वुतगति से वृद्धि 
(द) उधार पर कम निर्भरता 
(ए) सभी । (ए) 
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(६6०॥0फ॥ां० सर्श0ता5 बाएं 
[9छाव्रा5धां0णा गा पिध्ुंबशाक्षा) 








आरत में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया जुलाई 499। से प्रारम्भ की गई 
थी जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक व कार्यकुशल बनाना था ताकि 
भारतीय माल विश्व-प्रतिस्पर्धा में टिक सके और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व को 
अर्थव्यवस्था से जुड़ सके ! इसके लिए बाजार-संयंत्र को अपनाने पर बल दिया गया वाकि 
आर्थिक निर्णयों में बाजार की भूमिका सर्वोपरि हो सके । अतः नई आर्थिक नीति में 
जाजारीकरण, निजीकरण व वैश्वोकरण अथवा अतन्तर्राष्ट्रीकरण को अधिक महत्त्व दिया 
गया । नई नोति में लाइसेंस-व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने, नियंत्रणों को हथने, 
नौकरशाही का प्रभाव कम करने, सब्सिडी को यथासम्भव कम करने व खुली अर्थव्यवस्था 
'को अपनाने पर जोर दिया गया । इसके लिए केन्द्र ने नई औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार 
नीति, कर-नौति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की नीति आदि घोषित की । इन व्यष्टिगत आर्थिक 
नीतियों (१॥९००-९८०॥०॥१८ 9०८९७) का उद्देश्य सम्बद्ध क्षेत्रों में इस प्रकार के चरिवर्तन 
करना था ताकि वस्तुओं के उत्पादन व उनकी पूर्ति में वृद्धि हो सके और अर्थव्यवस्था 
के विभिन क्षेत्र काफी सुदृढ़ हो सकें । पिछले तेरह वर्षों (99-2004) में केद 
की आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय का विश्वास बढ़ा, भारत के विदेशी मुद्रा कोष बढ़े, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग व पोर्ट 
'फोलियो विनियोग (विदेशी संस्थागत चितियोगकर्चाओं के माध्यम से) बढ़ा, देश के निर्यात 
बढ़े, औद्योगिक उत्पादन की गति तेज हुई, मुद्रास्फीति पर कुछ सीमा तक तियंत्रण स्थापित 
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किया जा सका तथा देश अपनी अस्सी के दशक की ऊँची वार्षिक विकास-दर को पुन: प्राप्त 
करने की दिशा में अग्रसर हुआ । इसका यह अर्थ नहीं कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण 
की प्रक्रिया ने भारत को समस्त आर्थिक समस्याओं का समाघान कर दिया । सच व्री यह है 
कि आज भी देश के समक्ष कई गम्भीर आर्थिक प्रश्न विद्यमान हैं, जैसे विदेशों कर्ज का 
बहता भार, निर्धनता, बेरोजगारी व पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समस्‍्याएँ, आदि । लेकिन इन 
सबके बावजूद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी हे कि आर्थिक सुधारों का मार्ग देश के 
हित में है । इसे सभी राजनीतिक दल स्वीकार करने लगे हैं, हालाँकि कुछ मुद्दों पर उनमें 
मतभेद पाए जाते हैं जो स्थाभाचिक हैं । मुख्य बात यह है कि कोई भी दल पूर्ण रूप से 
सुधारों व उदारीकरण के विरुद्ध नहीं है । विदेशी विनियोग को आकर्षित करने का विभिन्‍न 
राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयास किया गया है । 

चर्तमान समय में देश में इस प्रकार का मानस प्रतीत होता है कि आर्थिक सुधायें की 
प्रक्रेय को आवश्यक संशोधन के साथ जारी रखा जाए । इसे आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ 
राजनीतिक, प्रशास्ननिक, न्यायिक, कानूनी व अन्य क्षेत्रों में भो लागू किया जाए ताकि देश 
को अधिक लाभ मिल सके । इसके अलावा यह भी महसूस किया गया है कि आर्थिक 
सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया को राज्य स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए । 
इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से मानो गई है । 


राण्य-स्तर पर आर्थिक सुधार क्यों आवश्यक हैं ? 


भारत की संघीय व्यवस्था ((ए०९क्‍बा 555/९॥) में अकेला केन्द्र सब कुछ नहीं 
कर सकता । राज्य सरकारों का सहयोग सभी कार्यक्रमों में नितान्त जरूरी होता है । 
देश में आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गज्य सरकोरें आर्थिक 
सुधारों के प्रति उदासीन न रहें और उनका विरोध भी न करें । बल्कि वे इनकी सफलता में 
सक्रिय रूप से भागीदार बनें । केन्द्र व गज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें 
अब भारत जैसे देश के लिए एक वास्तविकता बन चुकी हैं । इसलिए एक तरफ यह 
आवश्यक है कि केद्ध की आर्थिक नीति शज्यों के हितों को किसी भी प्रकार से हानि न 
पहुँचाए और दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि राज्य अपनी तरफ से केद्ध की आर्थिक 
नीतियों की सफल बनाने में पूर्ण रूप से योगदान दें ।इसमें समस्त राष्ट्र के भले के साथ-साथ 
प्ज्यों का अपना भला भी होगा । उनमें आर्थिक विकास की गति तेज होगी और लोगों को 
गरीबी, अभाव, बेरोजगारी व पिछड़ेपन से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी । 

पूर्व में केन्द्र में विभिन्न गठबंधन सरकारों ने सहकारी संघवाद ((००एथभारढ 
०१८०।ड्भ)) को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया था । इसके अन्तर्गत निर्णय की 
प्रक्रिया में साज्यों की अधिक भागीदारी स्वीकार की गई थी एवं राज्यों को अधिक 
स्वायत्तता (७0009) देने का समर्थन किया गया था । केन्र व राज्यों के बीच विभिन्‍न 
प्रश्वीं चर अधिक सार्थक विचार विमर्श होना आवश्यक माना गया है । अन्तराज्यीय-परिषद्‌ 
को बैठकों का अधिक उपयोग किया गया है ताकि राज्य सरकारों के विचार जाने जा सकें 
और उनकी उचित मांगों की पूर्ति की जा सके ! 


635 * राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


भारत के सुप्रसिद्ध राजकोषीय विशेषज्ञ (5८३ ०ःपाथा) डॉ. राजा जे. चेल्लैया का मत 
है कि देश में ऊँची विकास-दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकोरें विभिन्न 
प्रकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपना कर भारतीय अर्थ-व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएँ। 
ऐसा करके वे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद देदे 
सकती हैं । इसके लिए उन्हें मध्यम व दीर्घकाल के सन्दर्भ में निम्म कदम उठाने होंगे।--. 

(6) कर-प्रणाली में सुधार करना होगा । ऐसा विशेषतया परोक्ष करों में करना 
होगा ताकि इन्पुटों पर कर न लगें, अथवा लागतों में वृद्धि न हो, और राज्यों के बीच 
होने वाले व्यापार में कोई रुकावट न आए ॥ इसके लिए मूज्यवर्धित कर (२४७९ 20060 
७७०) (४7) प्रणाली को अपनाना होगा और अन्तरॉज्योय व्यापार पर कर नहां लगाना 
होगा । राज्यों के बिक्रो-कर की दरों में अधिक समानता लानी होगी और उनमें आपस में 
बिक्री-कर की दरों को कम करने की होड़ समाप्त करनी होगी । उन्हें अनुचित रियायत 
के माध्यम से अपने यहाँ विनियोग आकर्षित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । उनमें 
उस रियायत की किस्म व मात्रा पर आम समझौता होना चाहिए जो विशेष क्षेत्रों के 
पिछड़ेपन की क्षतिपूर्ति के लिए देनी वाजिब होगी । 

(४) आगे आते वाले लगभग पाँच बर्षो में राजस्व- घाटा समाप्त करके 
बजट-संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए ) इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या 
को तेजी से बढ़ने से रोकना होगा तथा गैर-विकास व्यय को सीमित करना होगा। साथ में 
सरकार को कई क्षेत्रों से हटना होगा और उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोलना होगा । 

(॥) इन्फ्रास्ट्क्चर का विकास करने के लिए राज्य-स्तर पर विद्युत-दर के 
विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी ॥ इसके लिए विद्युत मण्डलों के सम्बन्ध में 
पवार समिति की सिफारिशें लागू करमी होंगी । इसी प्रकार सड़क परिवहन निगमों में 
सरकारी पूँजी का विनिवेश (680४2॥0॥2॥॥) करना होगा । निजी क्षेत्र को सड़क, पुल, 
बंदरगाह आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इस सम्बन्ध में नीतियों को तेजी 
से लागू करना होगा। 

(6०) घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द करना होगा 
और उन इकाइयों की पूँजी बेचने की व्यवस्था करनी होगी जिनका कोई संवर्धनात्मक 
(एणा॥०॥०॥०)) उद्देश्य नहीं है । 

(0) उद्योगों को शीघ्र स्वीकृतियाँ प्राप्त हो सकें व काम करने की इजाजत मिल 
सके इसके लिए विधि-सम्बन्धी सुधार (0०००0 एर्शणा७) करने होंगे । 

(४) बड़े शहरों व बढ़ते नगरों में स्थानीय प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा 
और स्थानीय कराधान में सुधार करनी होगा । 

इस प्रकार डॉ. चेल्लैया का विचार है कि राज्य-सरकारें कर-सुधार, बजद- 
संतुलन, आधार-ढाँचे के विकास, विशेषतया विद्युत व सड़क के विकास, सार्वजनिक 





3. छा एग37 (कला।या इणठ9 4ै5 हैक हफलहांगह 50 गाड़ एम्पराना कैग्पल हैएत पेट हणरर्ण 
ग्रकर ॥६०फक्षा॥७६, शिचक्तराघ० #ै6ता<55, ज़ागाइत था फट 640 सग्रागगा५ 00णगाव, ईगणश) 
धैभ 995, छ0 0-॥ 
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क्षेत्र की घाटे को इकाइयों को बच करके, उद्योगों को त्वरित स्वीकृतियाँ व क्लीप॑न्स 
देकर तथा स्थानीय प्रशास्त को सुधार कर आर्थिक सुधार-कार्यक्रम को हुतगामी 
बनाने में योगदान दे सकती हैं । 

इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्‍न कार्यक्रमों, जैसे शिक्षा, चिकित्सा पेयजल, 
मिर्षदता उन्मूलन, रोजगार-सृजन साम्राजिक सुरक्षा आदि में श़ज्य सकें प्रमुख भूमिका 
निभा क्षकदी हैं । कृषिगत विकास भो उन्हीं के दायरे में आता है । अतः देश में आर्थिक 
सुधारों की सफलता बहुत कुछ राज्य सरकागे के सहयोग व समर्थन पर निर्भा करती है । 
भविष्य में विकेन्द्रित व स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम-पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला+ 
परिषदों वधा नयरपालिकाओं को भी आर्थिक सुधारों के सन्दर्भ में उसी प्रकाश की भूमिका 
विभानी होगी जिस प्रकार की अपेक्षा आज ग्रज्य साकारों से की जा रहो है । इस प्रकार 
केद्र, गन्‍्य, जिला, खण्ड व ग्राम तथा नगर-स्तरों तक आर्थिक सुधागें व 5दारीकरण 
का लहर पहुँचनी चाहिए। तभी देश का चहुँगुखी विकास सम्भव हो सकेगा। 


राजस्थान में आर्थिक सुधार व उदारीकरण की नीतियाँ 


नीतिगत दृष्टिकोण. राजस्थान में 990 में विधान-सभा के चुनाबों के फलस्वरूप 

प्रदेश में श्री भैरेंसिंह शेखाबत के नेतृत्व में सरकार बनी थी ओर राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष 
को छोड़कर तब से राज्य में विस्दर भारतीय जनता पार्टी कौ सरकार शासन में रहो । 
जतमान में कांग्रेस के नेतृत्व में भारी बहुमत से नई सरकार कार्यरत है । यह भी आर्थिक 
सुधाएँ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है । राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में 
उदारौकरण व सुधार को प्रक्रिया बहुत-कुछ ओद्योगिक नीति (990) के तद्दत ही चल 
पड़ी थी । पूर्व सरकाएं ने अपने वार्षिक बजटों में समय-समय पर विक्री-कर में सुधार की 
प्रक्रिया को विस्तर जाते रखा और उसमे राहत्ों व रियायतों का दौर बराबर जारी रहा । 
लेकिन सही रुप में सत्य में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण कौ प्रक्रिया का सिलसिला जून 
994 से प्रारम्भ हुआ जब राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नोति की घोषणा की । 
उम्के बाद अगस्त ॥994 में खनन-नीति, अक्टूबर 994 में मार्बल नौति, जनवरी 995 में 
ग्रेनाइट-मौति, दिसम्बर 994 में नई सड़क नीति, दिसम्बर ॥995 में अन्तर्रा््रीय पर्यटव- 
मैत्े के अवसर पर पर्यटन विकास कार्यक्रम तथा बाद में विदेशों तथा निजी कम्पनियों के 
सहयोग से स्थापित की जाने वालो विद्युत-परियोजनाओं (9०७७7 0०८७) से राज्य में 
आर्थिक उदारीकरण को एक नया आयाम व च्यापक स्वरूप मिला है । थहाँ यह स्पष्ट 
करना जेरूसी है कि भाजपा सरकार ने आर्थिक सुधारों व उद्वारीकरण की मूल भावना 
को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ में वह इसके “मानवीय पक्ष' (एताव्या न्भष्ण) 
को अधिक महत्त्व देने क्रो पक्षथर रही है । उसके मतानुसार सुधारों का ग़न्य में 
के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । उद्वारोकरण के फल- 

घर्प राज्य के लघु व कुटीर उद्योगों के विकास को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । 
अल्पकाल ब मध्यमकाल में समाज के कमजोर वर्यो को सुधारों के प्रत्िकूल व 
केष्टदायक्क प्रभादों से बचाने का पू्त प्रथल किया जाना चाहिए । इस प्रकार भाजपा का 
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दृष्टिकोण आर्थिक सुघारों को पूर्णतया जनहितकारी व-लोक कल्याणकारी बनाना रहा है 
और बह इस बात के लिए विशेष रूप से प्रयलशील रहना चाहती है कि उदारीकरण के 
फलस्वरूप गरीबों पर अनुचित आर्थिक भार न पड़े, राज्य के परम्परागत कुटोर व ग्रामीण 
उद्योग अधिक समृद्ध हों तथा बेखेजगार व्यक्तियों को काम उपलब्ध किया जा सके । ये 
उद्देश्य चांछित हैं और इनके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता । वास्तव में आर्थिक 
सुधारों के लिए जन-सहयोग तभी सम्भव हो सकता है जब लोग इनसे प्रत्यक्षतया लाभान्वित 
हों । अन्यथा उनकी इनमें रुचि नहीं हो सकती । यह सहो है कि आर्थिक सुधारों का लाभ 
केवल समाज के सम्पन्त व सम्ध्रान्त वर्ग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनमें 
उपेक्षित क्र कमजोर वर्ग की भी भागीदारी होनी चाहिए | 


विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के लिए नई नीतियाँ 
4. अआद्योगिक नीति 


वैसे राज्य की ।990 की औद्योगिक नीति भी उदार थी और उसमें रोजगार बढ़ाने व 
राज्य में साधन-आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था । नए उद्योगों के लिए 5 
से 20% पूँजीगत सब्सिडी तथा बिक्री-कर में छूट व आस्थगन की व्यवस्था की गई थी । 
लेकिन जून 994 की ओऔद्योग्रिक नीति में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन 
किए गए और इसे अधिक उदार व व्यापक बनाया गया | जून 998 में भाजपा सरकार द्वार 
घोषित नई औद्योगिक नीति में भी पुनः व्यापक संशोधन किए गए जिनका विस्तृत विवेचन 
सम्बन्धित अध्याय में किया जा चुका है । यहाँ इसकी प्रमुख बातों को पुनः दोहराया जाता 
है... 

(/ इन्फ्रास्ट्क्चर के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है । निजी उद्यमकर्वाओं को. 
औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने, विद्युत-संयंत्र लगाने व दूरसंचार सेवाओं की स्थापना 
का अवसर दिया गया है। 

(४) लघु व अति लघु उद्योगों, दस्तकारों, महिला-उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों, 
खादी बुनकरों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष 
व्यवस्थाएँ की गई हैं । 

(४४) राज्य में कच्चे माल का उपयोग बढ़ाने व मूल्यवर्धन ('क्घ७८ 220/790) मेँ मदद 
देने के लिए वित्तीय प्रेरणाएँ दी गई हैं ताकि राज्य में रोजगार व आमदनी बढ़ सके । 

(४४) निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है । 

00) निम्नांकित धस्ठ-क्षेत्रों को विकास हेतु चुना गया है--गासमेन्ट्स व बुने हुए 
वस्त्र, रल व आभूषण, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, स्वचालित वाहन 
एवं उनके पुर्जे, फुटवियर एवं चर्म वस्तुएँ, आयामी पत्थर, सीमेंट, काँच व मिट्टी दथा कृंषि- 
उत्पाद को प्रोसेसिंग । 

60) पूर्व में श्रम-कानूनों के तहत निरीक्षणों की संख्या घटाई गई है । इन्स्पेक्टर 
राज समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है | लगभग 5000 इकाइयों को फैक्ट्री « 
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728 के दायरे से हय लिया गया है । निरोक्षण कार्य अधिक व्यावहारिक बनाया गया 
। 

0 राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (५00५) लेने की 
विधि सरल बनाई गई है । प्रत्येक सम्बद्ध विभाग में एक अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया 
गया है जो समयबद्ध रूप में क्लीयरेन्स लेने में सहायक होगा । 

(४४४) गुणवत्ता सुधार के लिए नकद-पृरस्कारों को व्यवस्था की गई है । जाँच- 
2३३५ को खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई गईं है । अनुप्तेघात व विकास को प्रोत्साहन दिया 
गया है । 

(0) रुग्ण इकाइयों के घुनरुत्थान के लिए व रुण्णता को रोकने के लिए विशेष 
प्रावधान किए गए हैं । 

(2 पहले बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम 989 लागू थी, जिसके स्थान पर 
अब 998 की नई स्कीम लागू की गई है, जिसकी शर्ते अधिक उदार रखी गई हैं । 

' इनका विवरण पहले दिया जा चुका है । 

रु (४) अब पुूँञी-सब्सिडी के स्थान पर व्याज- सब्सिडी की नई व्यवस्था सुझाई 
गई है। 

(था) पूर्व सरकार ने एक ' आर्थिदः विकास बोई' झा गठन किया था जिसमें 
ौैश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, अर्थधशास्त्री व वरिष्ठ अधिकारी शमिल किए गए थे जिन्हें गज्य 
है तीव्र विकास के उपाय सुझाने थे । 

' (गो) 'एकल खिड़की क्लीयरेन्स' के अन्तर्गद् तीत स्तरों पर अधिकार प्राप्त 
सप्रितियाँ गठित की गई हैं । इसमें एक समिति 3 करोड़ रु. तक के तरिवेश के प्रस्तावों पर 
विचार करेगी जिसके अध्यक्ष जिलाघीश होंगे, दूसरी समिति 3 करोड़ रु. से ऊपर व 25 
कोेड़्‌ र. तक के प्रस्तावों पर विचार करेगी जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे तथा 
वरीसरो समिति 25 करोड़ रु. से ऊपर के प्रस्तावों पर विचार करेगी जिसके अध्यक्ष स्वयं 
पण्यके मुख्यमंत्री होंगे और यह स्रभित्ति 'इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश प्रोत्पाहन बोर्ड' (छा॥7) 
फेहलाएगी । इस बोर्ड ने कई प्रतिष्ठित निवेश-प्रस्तावों को पहले हो मंजूरी प्रदान की है । 

ज्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ (१०५४२) के एक नवीन अध्ययन 
में औद्योगिक नीति के चार पहलुओं पर घ्यान केद्धिव किया गया है जो इस प्रकार हैं।-- 

() रणनीति-सम्बन्धी परिवर्तन (5॥०४५-भौशा8८5)--जैसे औद्योपिक-उद्यमीयता- 
ब्रापन (00चांव छ॥पष्काशाश्कार् 'धाणजआ0णा३) (5७ भरता, जिनमें उद्यम-कर्ता 
अमुक उद्योग लगाने का अपना इरादा प्रयट करता है | यह भारत सरकार के औद्योगिक 
स्वीकृति-सचिवालय, (५8) को भर कर देना होढा है, और उद्यमकतों कहों भो उद्योग 
लगाने के लिए स्वतन्त्र होता है । पहले 'लेटर ऑफ इस्टेन्ट' 6.07) लेता पड़ता था । इसी 
प्रकार रणनीति के परिवर्तनों में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की बात आतो है 





4.#१ (ढ०प्वटाजा, [(प्रिफ्फीशाफ 49 फिट इआफशाएथत(४0०० मं २००३३? ह्ल0ए5 भ_. 02 52९ 
नत्त, ४९487, ॥05९ 994, टग्काल व] 
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जिसके अन्तर्गत एक किस्म के उद्योग एक स्थान पर केन्द्रित किए जाते हैं ताकि उनका तीत्र 
विकास सुनिश्चित किया जा सके । 

(2) संरचनात्मक परिवर्तन (॥ए2८ए०४) लाश्वा2८5)--इसके अन्तर्गत औद्योगिक 
विकास व वित्त सम्बन्धी निगमों में संरचनात्मक परिवर्तन की बातें शामिल की जाती 
हैं । औद्योगिक इन्फ्रास्ट्क्चर-विकास-निगम का प्रश्न लिया जा सकता है । साव॑जनिक क्षेत्र 
की इकाइयों के शेयरों की बिक्री की बात शामिल की जा सकती है जिसे विनिवेश 
(0$॥१दञगला) कहते हें ॥ 

(3) व्यवस्था या प्रक्रिया के परिवर्तन ($५डाॉशा5$ ण ए700९६६-०॥४०४८४)--इसमें 
सब्सिडी, बिक्री-कर प्रेरणा/आस्थगन आदि के प्रश्न आते हैं । इनके द्वार अ-निवासी 
भारतीयों के विनियोगों व विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाता है । 

(4) दृष्टिकोण-सम्बन्धी परिवर्तन (8(क्‍क्‍000॥0 ८शाह०5)--इसके अन्तर्गत 
उद्यमकर्त्ताओं को 'एक खिड़की के अन्तर्गत सभी सुविघा' (धहा८ ऋश009 उशाशं०्०े 
प्रदाव की जाती है । विभागीय अधिकारियों का विकास के अनुकूल दृष्टिकोण बनाने के 
लिए गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं । उनके लिए सेमीनार व प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित 
किए जाते हैं । 


'कहने का आशय यह है कि 994 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रणनीति- 
सम्बन्धी परिवर्तनों, व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों तथा दृष्टिकोण-सम्बन्धी परिवर्तनों का 
भरसक प्रयास किया गया था । लेकिन इसमें संरचनात्मक या ढाँचागत परिवर्तनों का 
अभाव रहा था, जो फिलहाल अन्य विकसित राज्यों में भी देखा जा सकता है । भविष्य में 
इन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि रीको व राजस्थान वित्त निगम जैसी संस्थाओं 
में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सके जिससे औद्योगिक विकास को अधिक 
प्रोत्साहन मिल सके । इस सम्बन्ध में इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास-निगम की स्थापना पर भी 
विचार किया जा सकता है । अं गओी 

पिछली सरकार ने एक निवेश-प्रेरणा-नीति घोषित की थी जिसमें निवेशकों को 
विलासिता कर पर शत प्रतिशत रिबेट, व स्टाम्प व रूपान्तरण-फौस शुल्क में 50% की रिबेट 
नये प्रत्िष्ठानों व चालू इकाइयों के आधुनिकोकरण तथा विस्तार के लिए दी गयी थी । 
विद्युत, मण्डी व मनोरंजन कर में भी सात वर्ष के लिए 50% की छूट दी गयो थी । स्येव- 
पार्क व परिधान (वेश-भूषा) (०97७) पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया 
था। 

2... खनिज नीति 

जैसा कि सम्बन्धित अध्याय में बदलाया जा चुका है अगस्त 3994 की नई खनिज 
नीति अधिक व्यापक व अधिक वैज्ञानिक किस्म की थी । इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 

(४ इसमें खनिज क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी व वैज्ञानिक खत: 
विधियों को अपनाने, मूल्य-बर्धन (५६१७७ ७१०:७००७) के लिए खनिज-आधारित उद्योगों कौ 
स्थापना करने तथा खनन के निर्यात पर बल दिया था ॥ 

(४) सरकार ने मार्बल व ग्रेनाइट के लिए अलग से नींतियों की घोषिणा की थी 
ताकि इनका वैज्ञानिक व व्यवस्थित खनन व संरक्षण किया जा सके । इनके लिए प्लाद की 
आकार १ हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर किया गया ठाकि खनिजों को नष्ट होते से 
बचाया जा सके और वैज्ञानिक ढंग से खनन क्रिया को प्रोत्साहित क्या जा सके । 


शै 


राजस्थान में आर्थिक सुधार व उदारीकरण ष्यां 


(४) सीमेन्ट ग्रेड के लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों को छाँटा गया था ताकि बड़े पैमाने 
के सीमेन्ट के कारखाने स्थापित किए जा सकें । राज्य में 5000 'करोड़ रु. की लागत 
से 3 सीमेन्ट के बड़े कारखाने स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया था । इसके 
अलावा जैसलमेर जिले में खोया-खींवसर क्षेत्र में सीमेन्ट के तीन और कारखाने 
स्थापित करने की योजना तैयार को गई थी । 

(0) लिग्नाइट का खनन-कार्य गिरल क्षेत्र ( बाड़मेर ) मे राजस्थान खनन- 
विकास निमम द्वारा प्रारम्भ किया गया था । इससे सोमेन्ट के संयंत्रों व अन्य उद्योगों को 
ईंधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ में कोयले पर निर्भरता कम होगी । 

(०) बरसिंगसर, कपूरडी व जालीपा में लिग्नाइट के भ्रण्डारों का उपयोग करने 
के लिए तथा उन पर आधारित विद्युत-गृह स्थापित करने के लिए ग्लोबल टेण्डर 
आमंत्रित किए गए थे । 

इस प्रकार नई खनिज नीति में खनन की आधुनिक व वैज्ञानिक टेब्नोलोजी को 
अपनाने, खनन-द्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, प्रक्रियाओं व नियमों का सरलीकरण करने तथा 
मानवीय साधनों के विकास व खनिजों के निर्यात पर बल दिया गया था, जो वर्तमान परि- 
स्थितियों में उचित माना जा सकता है । भूतकाल में कई विदेशी कम्पनियों ने खनन-कार्य में 
काफी रुचि दर्शाई थी । आस्ट्रेलिया की कम्पनियों ते निक्रल व सोने की खोज में रुचि 
प्रदर्शित की है । इन्होंने अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस लेने की इच्छा प्रगट 
की है । आशा है यह रुचि नई सरकार के कार्यकाल में भी जारी ही नहीं रहेगी बल्कि 
बढ़ेगी भी । 

3. सड़क विकास नीति 

राज्य सरकार ने दिसम्बर 994 में सड़क विकास की नई नीति घोषित की थी । 
सड़कों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए राजस्थान हाईवे अधिनियम 994 पारित किया 
गया था। इससे अतिक्रमण को “रोकने तथा हाईवे के साथ-साथ रिबन-विकास में मदद 
मिलने की सम्भावना व्यक्त की गईं है । सड़क-नीति को अन्य उल्लेखनीय बातें निम्नरॉकित 

६ 2 

(/ भविष्य में अन्वर्राज्यीय सड़कों के निर्माण, चालू सड़कों को चौड़ा करने, गायब 
कड़ियों को जोड़ने व शहरी केच्रों के लिए मार्गों के निर्माण आदि पर विशेष ध्यान देने पर 
बल दिया गया। ही 

(४) आठवीं व नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क-निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया 
जाता चाहिए । आठवीं योजना में सड़क-निर्माण कार्य 9600 किलोमीटर में तथा नवीं 
योजना में 5000 किलोमोटर में करने का लक्ष्य रखा गया । नवीं योजना में सड़क-निर्माण 
पर 4000 करोड़ रु, का विनियोग करने की सम्भावना व्यक्त की गई। 





व फाध्बातय 5!व98 ल्‍ज८ए५ क्‍0९४६४०एए९का कि॥एगगडू कै एप टित्तामएा: २ 9 एजुन्जड०, 
607, छू नाएल 4995. छुए 36-२9 हे 


ब्य्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(४४) सड़क-निर्माण के लिए हडको व बैंकों द्वारा संस्थागत वित्त की व्यवस्था करने 
पर जोर दिया गया । पुलों, टनलों व बाई-पास मार्गों के निर्माण के लिए परियोजनाएँ तैयार 
की गई हैं । एक सड़क सुधार कोष की स्थापना की गई है । सड़कों पर किए गए विनियोग 
का प्रतिफल टोल-टैक्स लगाकर वसूल किया जाना चाहिए ।इसकी दें संशोधित की गई हैं । 

/0) सड़क-निर्माण का कार्य विभिन्‍न कार्यक्रमों के तहत किया जाना चाहिए, जैसे 
सेजगार सृजन कार्यक्रम, मण्डी सड़क निर्माण, विश्व बैंक की सहायता से संचालित कृषि 
गत विकास कार्यक्रम, कर्मांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि । 

/५) पुलों व मार्गों का निर्माण 'बोर' सिद्धान्त (89॥0., (0फलट जा0 श्याईलि) 
(807) पर किया जाना चाहिए । इसके अन्तर्गत निजी पार्टियाँ स्वयं के साधनों से इनका 
निर्माण करेंगी, वे इनका संचालन करेंगी (टोल टैक्स लगाकर अपने विनियोग पर प्रतिफल 
जसूल करेंगी) और अन्त में प्रतिफल वसूल हो जाने के बाद सरकार को वह परियोजना 
हस्तान्तरित कर दी जाएगी । 

हाल में सड़क विकास के लिए एक और अवधारणा “मोट" (607) (शथं॥फ४०, 
0.थ४४४० 900 प्राध४/2:) ( रख-रखाव करो, संचालन करो और हस्तान्तरित करो ) को 
लागू किया जा रहा है, जिसके द्वारा सड़कों के रख-रखाव को बढ़ावा दिया जाएगा । विश्व 
बैंक ने 560.54 करोड़ रु. की कुल लागत से एक राज्य हाईवे सड़क प्रोजेक्ट को 
मंजूरी दी थी; जिसके तहत 876 किलोमीटर में राज्य हाईवे व बड़ी जिला सड़कों को चौड़ा 
करने, सुदृढ़ करने व उन्नत करने का काम शुरू किया जाना था और 809 किलोमीटर में 
इनके रख-रखाव (प्राक्षं॥(थ॥आ॥८८) का कार्य सम्पन्न किया जाना था । राज्य में कई बाई- 
पघासों का काम पूरा किया जा चुका है (जैसे पालो बाई-पास, उदयपुर बाई-पास व सीकर 
बाई-पास का) और कई सड़क-परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है । इन कामों में 
तेजी लाने की जरूरत है । 
4. अऊर्जा-क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम व नीति 


आर्थिक विकास में ऊर्जा-क्षेत्र के विकास कौ “प्रमुख भूमिका होती है । सरकार ने 
4280 मेगावाट विद्युत सृजन की क्षमता के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कई परियोजनाओं 
पर कार्यारम्भ किया था जिनकी लागत लगभग ॥8,000 करोड़ रु अनुमानित की गईं थी। 
बरसिंगसर की शक्ति-सृजन परियोजना 2 ८ 240 मेगावाट की, कपूरडी की 29 250 मैगा- 
वाट की, जालीपा की ॥000 मेगावाट की, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना द्वितीय चरण 
(2 » 250 मेगावाट कौ), लघु शक्ति परियोजनाएँ ।000 मेगावाट तथा घौलपुर ताप बिजली 
'परियोजना 700 मेगावाट को घोषित की गई थी । इनके अलावा नेफ्था-आधघारित 0 विद्युत 
संयंत्र, प्रत्येक की क्षमता 40 मेगावाट (कुल 460 मेगावाट) ब्रिटिश पावर इण्डस्ट्रीज (89) 
ह्वारा लगाने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे । राज्य में जैसलमेर व बाड़मेर में विदेशी 
कम्पनियों के सहयोग से सौर-ऊर्जा के संयंत्र लगाने के कार्यक्रम स्वीकृत हुए थे, जैसे-- 
जैसलमेर में एनरजन के सहयोग से 200 मेगावाट का सौर-ऊर्जा संयंत्र, एमको-एनग़न के 
सहयोग से हो जैसलमेर में 50 मेगावाट का संयंत्र तथा बाड़मेर के आगोरिया गाँव में 50 


एज्स्थान में आर्थिक मुध्मर व उदारीकरण 6 


मेग्रवाट का एक और सौर-ऊर्जा संयंत्र सन सो इण्डिया के सहयोग से लगाने का निर्णय 
लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से एजरजन व एमको-एनगन के सौर-ऊर्जा के प्रोजेक्ट 
संकर में पड़ गए और उन्हें फिलहाल विरस्त करता पड़ा है 

पहले यह कहा जा रहा था कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होने पर राजस्थान 
पावः के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि पावर-आधिक्य (909८ 5७[/0७७) 
गज्य की ब्रेणी में आ सकेगा । इस प्रकार घावर के क्षेत्र में देशी व विदेशी निजी विनियोग 
की महायतता से राज्य विद्युत-सूजन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । इसके लिए ग्रन्थ 
साकार ने भूतकाल पें 'ग्लोबल टेण्डर' आमंत्रित करने को नीति अपनाई थी, जो 
'मेमोरेण्डम-ऑफ- अण्डर- स्टेंडिंग' (१४0 0) की विधि से ज्यादा पारदर्शी व अधिक 
थुक्तिसंगत मानी गई है। लेकिन उसमें व्यवहार में पूरो सफलता नहीं मिले सकी । अब 
कांग्रेस की न३ सरकार नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए प्रयालशोल है । 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को कार्यकुशलवा में सुधार करने के लिए एक 
कार्याम्क व वित्तीय कार्य-योजना (09लजाणा॥। गाते नायाब ॥.ाण। थिशा) (0/000 
क्रो लागू काने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ समय पूर्व राज्य-विद्युत मण्डल ने विद्युत- 
प्रशुल्क बढ़ाने व कृषिगत कमेक्शनों पर खम्मे की सब्सिडो (0८ 5७०४०)) को घने के 
उपाय अपनाने प्रारम्भ किए थे । राज्य विद्युत मण्डल (२55) को राज्य विधुत निगम 
लि. (१5६८.) में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं । विद्युत के 
विताप में नियी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया गया है । 


विद्युत मण्डल को 5 कम्पनियाँ गठित 


विध्ुत-सुधार-कार्यक्रम के अन्तर्गत 49 जून 2000 को कम्पत्ों अधिनियम 7956 के 
तहत राज्य विद्युत मण्डल की पाँच कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है । ये पाँचों 
लिपिटेड कम्पनियाँ होंगी । ये इस प्रकार होंगी-- 

राजस्थातर गज्य विद्युत उत्पादन निगय लिमिटेड राज्य में विद्युत-उत्पादन की 
योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं रख-र्षाव का कार्य देखेगा। 

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण (]॥ग0ज्ञा॥६४ण) नियम लि राज्य में प्रसारण तन्त्र का 
निर्माण, संचालन व संधारण करेगा | बिजली वितरण के लिए तीन करम्पॉनियाँ क्रमशः 
जयपुर, अजमेर व जोधपुर में अपने-अपने क्षेत्रों में वितरण का कार्य स्वतन्र रूप से 
संचालित करेंगी । 

विद्युत मण्डल के विभाजन की प्रक्रिया जुलाई 2000 के अन्त तक पृ को 

जानी थी । साकार ने आश्वासन दिया था कि विद्युत कर्मचारी व अभियन्ताओं को 
प्रेबा-शर्तों की सुरक्षा की जाएगी और उनकी पेन्टन व सेवानिवृत्ति के परिलाभों 
की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी । इस बात से हन्कार नहीं किया जा 
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सकता कि विद्युत-सुधार-कार्यक्रम की सफलता विद्युत-कर्मचारियों के सहयोग पर ही 
निर्भर करेगी । सरकार ने बाड़मेर जिले में गियाल स्थान पर लिग्नाइट-आधारित ताप- 
पावर-संयंत्र का 68 करोड़ रु. की लायत से निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया है । इसकी 
सृजन-लागत आगे चल कर कम हो जायगी । 

भविष्य में राजस्थान में ऊर्जा की माँग व पूर्ति का अन्तराल (8०9) कम किया जाना 
चाहिए क्योकि राज्य में ऊर्जा को पूर्ति का विस्तार किया जा रहा है । इसलिए ऊर्जा कौ 
सृजन-क्षमता में यथासम्भव तेज गति से विस्तार करना आवश्यक हो गया है । 
5. राज्य में कर-सुधार प्रक्रिया 

अर्थव्यवस्था में ढाँचेगत सुधार ($प्रणणणग था» के लिए कर-सुधारों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका माना गई है । कर-सुधारों का कृषिगत उत्पादन व औद्योगिक वितियोगों 
पर प्रभाव पड़ता है । बिक्री-कर कौ छूट व आस्थगन से औद्योगिक विनियोग में अभिवृद्ध 
होती है और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास होता है । करों में रियायतें देने से समाज के 
कमजोर वर्ग को लाभ होता है । 

राज्य मे कर-सुधार, करों में रियायतें देने व कर-प्रणाली के सरलीकरण व 
विवेकीकरण की दिशा में पिछले वर्षों में निम्मांकित प्रयास किए गए हैं-- 
वाणिज्यिक कर ((७घागशल्तलंश प#९७)।| 


(60) राजस्थान में सिंगल बिक्री-कर लगाया जाता है, जबकि कई अन्य राज्यों में 
अतिरिक्त बिक्रो-कर अथवा टर्नओवर कर अथवा बिक्री-कर पर सरचार्ज भी लगाएं जाते 
हैं । वर्ष 995-96 में बिक्री-कर के स्‍लेब 4 से घटाकर 8 कर दिए गए, जो 
कर-सरलीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था । 

(४४) एक अक्टूबर, 995 से एक नया राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 994 लागू 
किया गया है और इसके साथ नए बिक्रौ-कर नियम भी जारी किए गए हैं । 

(४४) एक मई, ॥995 से वाणिज्यिक कर-विभाग व परिवहन-विभाग के सभी चेक- 
पोस्ट समाप्त कर दिए गए हैं जिससे मार्गों में होने वाली असुविधा काफी सीमा तक कम 
हो गई है और व्यापार द आवायमन अधिक मुक्त व आसान बना दिया गया है । वर्ष 7998- 
99 के परिवर्तित बजट में चुगी सूमाप्त कर दी गई जिससे 280 करोड़ रु. को 
'राजस्व-हानि का अनुमान है । सरकार ने $ अगस्त, 998 से बिक्री-कर पर 2% 
सरचार्ज लगा दिया, लेकिन व्यापारी-वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया । 

(४) राज्य सरकार ने राज्य में बिक्री-कर के स्थान पर मूल्यवर्थित कर ( बैट ) 
(भश्च0९-४११९० ५७) 4 अप्रैल, 2003 से लायू करने का विचार किया था, लेकिन 
व्यापारियों के विरोध व पूरी पैयारी के अभाव में फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया 
है ।इसे बाद में लागू किया जायगा । देश के विभिन्न राज्यों में इसे 3 अप्रैल, 2005 से लागू 
करने की घोषणा को गयी है । 

(४) वर्ष 4995 से एक स्व-कर-निर्धारत स्कीम (5 #55९5छाल 5व्छट्याे 
'चहली बार लागू कौ गई जिसके तहत सभी व्यापारी अपने रिटर्न स्वयं भर कर कर-विभाग 
को भेज सकेंगे और उन्हें बिना रिकार्ड की छानबीन के स्वीकार कर लिया जाएगा । ऐसे 
कर के मामलों में कुछ प्रतिशत रिटनों को ही रेण्डस आधार पर चेक किया जाएगा । 


३. छ8००क०णआ८ 2४८७ 2003-2004, 508  ए9. 00-02 व पूर्द सर्वेक्षण । 
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(0) कर-विभाग में; कम्प्यूटरीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आदि 
को व्यवस्था को आसान बनाया गया है । 

(५४) औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट दी गई है । वर्ष 
4996 97 के बजट में 989 की बिक्री कर आस्थगन कां योजना में सीमेंट इकाई के 
विस्तार (छफ्णाचण ए (लाटा। (00) को भी शामिल किया गया था । ग्रेनाइट व संगमरमर 
पर आधारित बड़ी इकाइयों को भी विक्रो| कर प्रोत्साहत अथवा आस्थगय योजना में 
सम्मिलित कर लिया गया है । अब बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम 998 लापू की गई है। 

॥00) वर्ष 4996-97 के बजट में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेक्टरों के टायर- 
ट्यूब पर, सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले डीजल इंजन व पानी के पम्प, प्लास्टिक पाइप व 
फिरिंग्स पर कर की दरें घटाई गई थीं । ।998-99 के परिवर्तित बजट गें औद्योगिक विकास 
के लिए करों में रियायतें दी गई थी 2000 200। में भी बिक्री करों की दरों में आवश्यक 
परिवर्तन किए गए । 


(४) समाज में कमजोर वर्ग व जनसाधारण पर कर का भार कम किया गया है । वर्ष 
996-97 के बजट में 75 रुपये मूल्य तक की डिजिटल घड़ियों, बर्फ, पानी के नारियल, 
रस्म्री सूतली, वाद्य-यंत्रों, कारीगरों के औजारों, मकान के निर्माण में प्रयुक्त लोहे के कड़े व 
खूंटियों, शिशु- आहार, सिलाई मशीतर, कटलरी के सामान, आदि पर कर की दरें कम की 
गई थीं ताकि आम आदमो को राहत मिल सके । कईं प्रकार की दवाइयों को कर-मुत्त 
किया गया था । कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विनिर्मित खाद्य तेल पर कर 
को दर घटाई गई थी । कर को चोरी को रोकने के लिए मोथर वाहनों के कुछ पार्ट्स, 
बिजली के स्विच, सॉकेट, आदि तथा मोबाइल क्रेन पर कर घटाया गया था । बिना ब्राण्ड 
की खुली चाय, सोप-स्टोन पर आधारित उद्योगों, अप्रक, आदि पर कर को दरें घटाई गईं 
थी । 2004-05 के बजट में भी करों, में विशेषतया प्रवेश-कर में, कुछ परिवर्तन किए गए 
थे, जिनका उल्लेख पहले बजट के विवेचन के समय किया जा चुका है । 

इस प्रकार राज्य सरकार ने कर-प्रणाली में सुधार, सरलीकरण व विवेकौकरण कौ 
दिशा में कई प्रयास किए हैं । साथ में भूठकाल में यथासम्भव व्यय में किफायत को 
प्रोत्साहन देने के लिए नए पदों के सृजन व दैनिक मजदूरी पर रोजयार पर प्रतिबन्ध, 
वाहनों व एयरक्रन्डीशनरों की खरीद पर प्रतिबन्ध, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबन्ध व 

' यात्रा-भत्तों के व्यय में कमी, मैर-योजना व्यय में ( वेतन, दवा, स्कूलों, आदि के 
अल्ाबा ) 0% की कटौती, शून्य आयार-बजट को अपनाने, जैसे उपायों का सहारा 
लिया गया है ( लेकिन उनमें कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं को जा सकी है । 
इसलिए भविष्य में इन दिशाओं में अधिक प्रयास करने होंगे । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थाव आर्थिक सुधारों व उदारीकरण 
को दृष्टि से एक साधारण किस्म का प्रगतिशील राज्य (०तधमाले छएए०ड्राल्ड- 
आए 9९) माना जा सकता है । इसने औद्योगिक, खनन, सड़क, पर्यटन, विद्युत आदि 
करों से नई नीतियों, चए कार्यक्रमों च नई पद्धतियों की शुस्‍ुआतें को हैं, जिनके लाभकारी 
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>परिणाम आगामी वर्षों में मिलने की सम्भावना है । इनमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना 
उदारीकरण की दिशा में एक महती प्रयास माना जा सकता है ॥ कांग्रेस की नई सरकार 
को राज्य में उदारीकरण व आर्थिक सुधारों का एक अधिक व्यापक कार्यक्रम घोषित करना 
चाहिए । अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 'सुधार-निर्देशन-ग्रुप' 
(७ ए्णाग-000027८०-(४०७०) की स्थापना को है, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- 
निर्देश देने का काम करेगा । राज्य में आर्थिक सुधारों को बल मिलेगा । 

राजस्थान में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की उपलब्धियाँ--राज्य में आर्थिक 
सुधारों के प्रभावों के विश्लेषण का अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, क्योंकि सही अर्थों व 
सही रूप में इनको प्रारम्भ हुए अभी तक लगभग पाँच वर्ष ही हुए हैं । संशोधित औद्योगिक 
नीति जून 998 में घोषित को गई है ॥ आगामी पाँच-सात वर्षों में नई नीतियों के पूरे 
परिणाम सामने आएँगे । फिर भी अब तक कौ प्रगति से दिशा का बोध अवश्य हो सकता है, 
जिसका मीचे विवेचन किया जाता है । 

() औद्योगिक विकास के नए क्षितिज (४८७ पम्णारणा$ रण पाता 
7०0८ ०[एा८॥)'--सजस्थान में ।990-95 की अवधि में औद्योगिक विकास की गति तेज 
हुई और उत्पादन में विविधता आई । आठवीं योजना में बड़े व मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में 
विकास की वार्षिक दर 33% तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में 5 % से अधिक रही (नई 
नीति, जून 998 के प्रपत्र की सूचना के अनुसार) । आज राज्य टेक्सटाइलस के क्षेत्र में प्रमुख 
उत्पादक बन गया है ! यहाँ रासायनिक व इंजीनियरी उद्योगों का विकास हुआ है । ग्य में 
विद्युत की उपलब्धि बढ़ रही है । 995-96 के अन्त तक 2000 किलोमीटर दूरी में रेल- 
मार्ग का मीटर गेज से परिवर्तन ब्रोड गेज में होने का अनुमान लगाया गया था। मार्च ।990 
के अन्त में राज्य में 225 बड़ी व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जिनकी संख्या 
"मार्च ।995 के अन्त में 399 हो गई । इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों में 77% की वृद्धि हुई 4 

990-95 की अवधि में इनमें 8894 करोड़ रु. का नया विनियोग हुआ । 3। मार्च, 995 
को इनमें 48867 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे । 

990 तक विदेशी विनियोग से 8 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुईं थीं जिनकी संख्या 
बढ़ कर 22 हो गईं है । इनमें विदेशी इक्विटी का अंश 2% से 5% तक पाया जाता है। 
औद्योगिक प्रगति की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं--. 

(0 जुलाई 99] से दिसम्बर 2000 तक राज्य मे उद्योगों की स्थापना के लिए मारते 
सरकार के औद्योगिक-स्वीकृति-सचिवालय (58) मे 23 औद्योगिक उद्यमीयता ज्ञापनो 
(00प्ना9 ६रफ्लालाए॥ं फैेशाजव्रात0॥5) (8१5) को पेश किया गया था जिनमें 
कुल विनियोग की राशि 3575 करोड रु रही थी और इनमे रोजगार की क्षमता 29539 
व्यक्ति आँकी गई थी। प्रस्तावित विनियोग की दृष्टि से राजस्थान का भारत में आठवां 
रथान रहा था। 
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था, जिनमें विनियोग को राशि 3835 करोड़ रु. रही थी तथा 5364 व्यक्तियों को 
रोजगार दिया गया था ) 

रैको ने 'उद्योग श्री' ग्रमक एक योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत नए उद्यम- 
कर्ताओं को उनकी इक्विटी में योगदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । इससे उन 
लोगों को मदद मिलती है जिनको टेक्नोलोजी की जानकारी होती है और जिनके पास 
अनुभव व योग्यता होती है । इससे पेशेवर लोगों को उद्योग लगाने में मदद मिलती है । 

शैको ने राज्य में कई औद्योगिक कॉम्यलेक्स विकसित किए हैं, जैसे निर्यात-प्रोत्साहन- 
औद्योगिक-पार्क (शा), सीतापुरा ( जयपुर ), चमड़ा-कॉम्पलेक्स मानपुरा-माचेड़ी 
(जयपुर ), सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, जयपुर; हार्डवेयर टेक्तोलोजी पार्क, जयपुर; 
ऑटो-एन्सीलरी कॉम्पलेक्स, भिवाड़ी; टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा; फ्लोगीकल्चर 
कॉम्पलेक्स, भिवाड़ी तथा स्वर्ण आभूषण कॉम्पलेक्स, सीतापुरा ( जयपुर )। 

इनके अलावा बीकानेर में एक सिरेमिक कॉम्पलेक्स, इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में कृषि- 
उत्पादों पर आधारित आधुनिक उद्योगों के लिए एक कॉम्पलेक्स तथा भरतपुर व भिवाड़ी में 
चर्म-आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएँगे । औद्योगिक कॉम्प- 
लेक्स स्थापित करने का कार्यक्रम औद्योगिक विकास के लिए रणनीति-सम्बन्धी-परिवर्तनों 
(09०६8५-०७७॥६९५४) में आता है, जिस पर राज्य सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है । इससे 

_ औद्योगिक विकास में काफी मदद मिलने की सम्भावना है । 

(0) राज्य में लघु पैमाने के उद्योगों में 4990-2002 की अवधि में औद्योगिक 
इकाइयों की संख्या, विनियोग व रोजगार में काफी वृद्धि हुई है । विनियोग की राशि 4989- 
90 में लगभग 762 करोड़ रु. से बढ़कर 2002-2003 में 357] करोड़ रु. हो गई । 

/ (80) राज्य में खादी व ग्रामोद्योगों में रोजगार वे आमदनी में वृद्धि हुईं है । कोटा 
व बूँदी जिलों में महिला बुनकरों, बाँसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं 
जालौर तथा सिरोही जिलों में अनुसूचित जाति के बुनकरों को लाभ पहुँचाया गया है। 

(/0) प्रधानमंत्री रोजगार योजना व जिला-ग्रामीण-उद्योग-परियोजना (आरा?) के 
अन्तर्गत विकास के कार्यक्रम अपनाए गए हैं । जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना सवाई 
माधोपुर जिले में नाबार्ड की सहायता से चलाई गई है। 

(५) ॥00% निर्यावोन्मुक इकाइयों को संख्या 4] हो गई है, जिनमें ग्वार गम की 8 
इकाइयाँ हैं । अन्य इकाइयाँ कृषि-उत्पादों, दस्तकारी, सिन्थेटिक कॉर्टन, इलेक्ट्रोनिक्स, 
चमड़े के जूतों, ग्रेनाइट, रला-आभूषण, रसायन व इन्जीनियरी वस्तुओं से सम्बद्ध हैं। अली 

(४) राज्य से किए जाने वाले निर्यातों की स्थिति--राज्य से दस्तकारी, गलीचीं, 
रैडोमेड पौशाकों, चमड़े की वस्तुओं, रसायनों, खनिज पदार्थों, आदि कानियात 99-92 
में ६89 करोड़ रु. का हुआ, जो बढ़कर 992-93 में 05] करोड़ रु., 993-94 
में 4432 करोड़ रु., 994-95 में 2820 करोड़ रु., 995-96 में 3269 करोड़ 
तथा 996-97 में 3480 करोड़ रू. हो गया / 00% निर्यातोन्मुख इकाइयों को 
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प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं; जैसे कच्चे माल पर क्रय-कर में 
छूट, पूँजी-सब्सिडी की सुविधा, आदि । 

जयपुर के समीप सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क 
(हएाए) का उदघादन 22 मार्च 4997 को सम्पन्न हुआ था । यह अपनी किस्म का 
पहला औद्योगिक पार्क है और केन्ध ने भो इसकी काफी सराहना की है | यह 47 
करोड़ रु. की लायत से बनाया गया है । इसमें छ: अलग-अलग क्षेत्र (20॥25) निर्धारित 
किए गए हैं, जो विभिन्‍न उद्योगों से जुड़ी परियोजनाओं की स्थापना में मदद देंगे । ये इस 
प्रकार हैं-. (५) रत्त व जवाहरात (065 ॥90 ॥९ए८।९१५), (४0 इलेक्ट्रो-निक्स, (॥॥) 
पोशाकें/होजियरी , ४») गलीचे/दस्तकारी, (9) इन्जीनियरिंग, (४४) चमड़े का सामान । 

ये सभी उद्योग प्रदूषण-मुक्त हैं (90!७७०॥ (९८) । इसके निर्माण में रीको की अहम्‌ 
भूमिका रही है । है 

इस औद्योगिक पार्क के विकसित होने पर राजस्थान से रत्लाभूषण, हस्तशिल्प, 
टेक्सटाइल्स, सिले-सिलाए वस्त्र, गलीचों, खनिज-पदार्थों व चमड़े के सामान, इलेक्ट्रोनिक्स 
व इंजीनियरिंग के सामान आदि का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी । 

राज्य में पुष्पोत्पादन के क्षेत्र में भी नई क्रांति आईं है और फूलों के निर्यात को बढ़ाने 
'पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । 

राज्य में सांगानेर में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित एक “एयर कारगो 
कॉम्पलेक्स' के साथ वर्ष 989 में एक “इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो' (070) भी स्थापित 
किया गया था राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के निर्यातकों को मदद देने के लिए 996 में 
जोधपुर में एक दूसरा “इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो '' स्थापित किया गया है । 

भविष्य में भीलवाड़ा में शीघ्र ही तीसरा इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित करने पर 
विचार किया जा रहा है, ताकि निर्यातों के लिए सामान एकत्र करने में सहूलियत बढ़ सके । 
निर्यातकों को हवाई अड्डे के समीप होने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से काफी 
सुविधा प्राप्त हो रही है । इसके अलावा सड़क मार्ग द्वाग निर्यात के लिए माल के कल्टेनरों 
को *बान्डेड ट्रकों' द्वारा सीधे बन्दरगाह तक भेजने की व्यवस्था भी की गई है । ऐसे माल 
के लिए परिवहन-भाड़े पर 25% सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की गई है । 

सर निर्यति-प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (2ए7) भिवाड़ी में स्थापित किया 
जा रहा है । इसमें विदेशी निवेशकों ने भी काफी रूचि दिखाई है । 

राजस्थान से औद्योगिक व अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्म दिशाओं में 
प्रयास करने की आवश्यकता है--(४) निर्यावक माल की किस्म, गुणवत्ता व कीमत आदि 
की प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाना चाहिए, (४४) औद्योगिक पार्क में उपलब्ध सुविधाओं का 
लाभ उठाकर विभिन प्रकार की निर्यात वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए, 
( विदेशों के लिए माँग के अनुरूप (जैसे रेडीमेड गारमेन्ट्स) माल का उत्पादन किया 
जाना चाहिए, (0) इन्फ्रास्ट्क्चर, विशेषतया परिवहन की सुविधाओं का विस्तार किया जाना 
चाहिए, (०) जयपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जाना चाहिए। 

आशा है कि आयामी वर्षों में राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, परम्परागत कलात्मक 
प्रतिभा, पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थलों, लोक नृत्य लोक संगीत कौ अनोखी 
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घरोहर, आदि का लाभ उठाकर अधिक मात्रा में विदेशों मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो 
सकेगा। 
“ ग्रामीण इलाकों में गैर-कृषि क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए नई नीति अपनाई गईं 
है दाकि विशेषतया चमड़ा व ऊन उद्योगों में रोजगार बढ़ाया जा सके । 
औद्योगिक नीति 994 के उत्तम परिणाम मिले हैं। राज्य भे औद्योगिक वातावरण 
विकसित हुआ है। 994-2002 की अवधि मे औद्योगिक उद्यमकर्ता मेमोरेण्डम (छा) व 
लैटर ऑफ इन्टेट (0) के तहत निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे औद्योगिक 
विकास को गति मिली है। रीको व राज वित्त निगम के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो 
रहा है। हथकरघा व दस्तकारी के क्षेत्र में प्रगति जारी है। 


(8) उद्यमकर्ताओं को समस्याओं को हल करने में विभिन्‍न विभागीय कर्मचारियों 
का पहले से अधिक सहयोग मिलने लगा है जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलने लगी है । 
इन्पेक्टर राज धंरि-घौरे कम होता जा रहा है । 

(४४) राजकीय उपक्रमों की कार्यकुशलता व उत्पादकता मैं सुधार करने के प्रयास 
किए जा रहे हैं ।॥0 करोड़ रु की राशि से एक राज्य-नवीकरण-कोष स्थापित किया गया 

ताकि सार्वजनिक इकाइयों के ढाँने में सुघार किया जा सके । इससे कुछ इकाइयों लाम में 
आ गई हैं, जो पहले घाटे यें चला करती थीं । इसके लिए सावजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 
काम करने को स्वतन्त्रता दी गई है, आवश्यक दशाओं में वित्तोय सहायता दी गई है, घाटे में 
चलने वाली इकाइयों की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा अतिरिक्त स्टाफ एबं अलाभप्रद 
क्रियाओं का पता लगा कर उनमें सुघार के उपाय किए जाते हैं । 

सरकाएँ प्रयाप्तों के फलस्वरूप कुछ उपक्रमों कौ वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है । 
इसके लिए कुछ उपक्रमों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

() राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम--इस पर 990-9] के अन्त में लगभग 
47 करोड़ रु. के संचयी घाटे का भार था । इसने डिपो-इकाइयों को स्वतन््र रूप से लाभ के 
केद्ध बना दिया और कर्मचारियों के लिए लाभ-सहभाजन की स्कौम चालू की । 
फलस्वरूप 99-92 व बाद के वर्षो में लगातार लाभ अर्जित करके इसने 994-95 के 
अन्त दक पुरामा संचयी घाटा समाप्त कर दिया । इसे 994-95 से 997-98 तक प्रतिवर्ष 
कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन 998-99 मे लगभग 50 करोड रु का घाटा हुआ, जो 
उा दिसप्बर, 200। के अन्त त्तक बढकर 96,4 करोड रुपए तक पहुँच गया। यह 
इसकी परिदत्त पूँजी 07.95 करोड रुपए से अधिक थाएँ 

(8) राजस्थान राज्य खान व खनिज लि.--इसे विकसित रॉक-फॉस्फेट की खानों.. 
का काम लोज पर मिलने से तथा निम्न श्रेणी के रॉक-फॉस्फेट के सुधार के संयंत्र का सफल 
संचालन करने से पिछले वर्षों में काफी लाभ हुआ है । 996-97 के लिए कर पूर्व लाभ का 
जनुमाव 7.8 करोड़ रु. लगाया गया है । * 


5 22273 5 03०: 
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(0 रीको - इसे 4990-98 तक सचयी घाटा उठाना पडा था। लेकिन बाद के वर्षो 
मे इसे शद्ध लाम प्राप्त हआ है, जो 2004-02 मे कर के पश्चात्‌ 6 2+ करोड रु रहा। 
(0) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ ( राजफेड )--99 में तेल-संयंत्रों 
को तिलम-संघ को हस्तान्तरित करने के बाद इसने कृषिगत उपज की खरीद व विपणन 
का काम व्यावसायिक आधार पर स्वयं अपने निर्णय से संचालित किया है जिससे इसकी 
वित्तीय स्थिति में सुधार आया है । इसे 993-94 में कर-पूर्व 4 88 कसेड़ रु. व 994-95 
में .20 करोड़ का मुनाफा हुआ था । 
(५) राजस्थान पर्यटन विकास निगम - यह ]987-88 के अन्त तक घाटे मे चल रहा 
था। पिछले वर्षों मे इसने मुनाफा अर्जित करके पुराना घाटा भी मिटा दिया है। 996- 
97 में इसे 24 लाख रु का खुल ला प्राप्त हुआ। ]997-98 मे भी इसे 23.40 लाख रू 
का शुद्ध लाम प्राप्त हुआ 998-99 मे 98 लाख रु का घाटा हुआ। (स्रोत 
राजसिह-निर्वाण-समित्ति की रिपोर्ट, मार्च 200।, पृ 62) 
राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र कौ इकाइयों को काम करने को अधिक स्वायचता दी जाने 
लगी है, उनके लिए बजट-सहायता में कमी की जा रही है तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से 
अधिक साधन जुटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । 994-95 में राज्य विद्युत मण्डल 
ने रीको के मार्फत 280 करोड़ रु. बाण्ड बेचकर एकत्र किए थे । इस श्रकार 
सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय ढाँचे को परिवर्तित करने का भी प्रयास जारी रहा है । 
अन्य क्षेत्रों में प्रगात्ति--वर्ष 995 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया 
है । जैसा कि पहले कहा जा चुका हे बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन प्रारम्भ 
किया गया है । बाड़मेर व सांचोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस की खोज प्रारम्भ की 
गई है । सीमेन्ट के कई बड़े कारखाने स्थापित करने के लिए सीमेन्ट-ग्रेड लाइमस्टोन का 
विकास किया जा रहा है । मार्बल व ग्रेनाइट के संयंत्रों में विनियोजन बढ़ाया गया है । पर्यटन 
को बढ़ावा देने के लिए बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्होल्स रेलगाड़ी सितम्बर 995 से 
चालू की गई है । विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्‍न नई परियोजनाओं के 
9920 को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा सौर-ऊर्जा के विकास की दिशा में प्रयास 
जारी हैं । 
राज्य सरकार ने पिछले वर्षों के लजटों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, आदि 
पर व्यय को जाने वाली राशि बढ़ाई है । इस प्रकार उसने सामाजिक सेवाओं के विकास पर 
भी अधिक ध्यान दिया है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार आर्थिक सुधारों व उदारी- 
'करण की प्रक्रिया को द्वुतगति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है । इस दृष्टि से राजस्थात 
की गिनती भारत के कुछ अग्रणी राज्यों में की जाने लगी है, और इसकी नीतियों की अन्य 
राज्य मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने लगे हैं | यही कारण है कि राज्य औद्योगिक 
विकास की दृष्टि से अब पहले जितना पिछड़ा हुआ नहीं रहा है और आगामी पाँच वर्षों में 
इसकी स्थिति में काफी सुधार होने को आशा है। 


सजस्थात में आर्थिक सुधार व उदारीकरण “ छा 
राज्य में आर्थिक उदारीकरण को सफल बनाने के लिए सुझाव 
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भविष्य में राजस्थान में उदार आर्थिक नोतियों के काफो लाभकारी परिणाम सामने 
आने की आशा है । अतः उनके क्रियान्वयन के लिए भरसक प्रयास किया जाना 
चाहिए | बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार नौतियों में आवश्यक सुधार भी किया जाना 
चाहिए ताकि आर्थिक बिकास की गति तेज हो सके और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं 
को पूय किया जा सके । राज्य में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण को सफल बनाने के लिए 
निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं-... 

(7) राजस्व-घाठे व राजकोषीय घाटे को कम किया जाए--.पहले राज्य की 
वित्तीय स्थिति के विवेचन में बतलाया गया था कि राज्य पर प्रतिवर्ष राजस्व-घाटे का भार 
अधिक रहता है और सरकार को अपने कुल व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए उघार लेना 
पड़ता है जिससे राजकोषीय घाटे की मात्रा भी ऊँची हो जाती है । 2004-05 के वार्षिक-बजट 

* में राबकोषरीय घाठा लगभग 683 करोड़ रु. दर्शाया गया है, जो काफी ऊँचा है ! इसकी 
पूर्ति उधार लेकर करने से ब्याज की देनदारी बढ़ेगी । अतः आयाममी वर्षो में केन्द्र की भाँति 
राजस्थान को भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए राजस्व-प्राप्तियों को बढ़ाना 
होगा और अनावश्यक ब अनुत्पादक व्यय में कमी करनी होगी । 

राज्य को चालू कीमतों पर सकल घोल उत्पत्ति के सन्दर्भ में राजकोपीय घाटे को 
अनुपात निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- 





( करोड़ रु.) 
वर्ष | सकल ( राज्य की सकल घरेलू | गजकोषोय घाटा 
राजकोषीय उत्पत्ति (6507) 6597 के 


घाटा (670) | ( प्रचलित भावों पर) | अनुपात में (%) 








2002-2003: | #+ 85355 72 


तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-2003 में राजकोषीय घाटा राज्य को आमदनी 
का 7.2% रहा, जबकि इसी अवधि के लिए केन्द्र में यह अपेक्षाकृच नीचा रहा है !2003- 
७4 के संशोधित अबुमानों में यह 7930 करोड़ रु. रखा गया है ।3॥ मार्च, 2004 के अन्त में 
राज्य पर बकाया कर्ज की राशि 53509 करोड़ रु. थी जिसके मार्च 2005 के अन्त में 59280 
करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है । अतः बकाया कर्ज की वृद्धि पर अंकुश लगाया जाना 
चाहिए, अन्यथा राज्य “कर्ज के जाल (6०७/-एथ७) में प्रविष्ट हो सकता है । ____ 

(2) राज्य को कृधिगत विकास, पशुपालन, डेयरी विकास वे जेल-प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में एक सुविचारित नीति तैयार करनी चाहिए क्योंकि इनसे अधिकांश लोगों का 
रोजगार व आमदनी प्रभावित होते हैं ! राज्य की प्रमुख समस्या जल की कमी की मानी गई 
है राज्य में प्राय: सूखे व अकाल की दशा उत्पन्न हो जाती है । इस सम्बन्ध में दीर्घकालीन 
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नियोजन करने व स्पष्ट नीति को कार्यान्वित करने से ही राज्य अस्थिर विकास क धीमे 
विकास की वर्तमान स्थिति से मुक्त हो सकता है । अत: सिंचाई का विस्तार करने, बूँद-बूँद 
सिंचाई व स्प्रिंक्लर सिंचाई को अपनाने, व्यर्थ भूमि का समुचित उपयोग करने व वृक्षारोपण 
के कार्यक्रम को व्यापक बनाने तथा जल-प्रबन्ध-नीति को तैयार करने की आवश्यकता है । 
इन कार्यक्रमों पर सरकार ध्यान दे रही है । लेकिन इनमें अधिक समन्वय व ताल-मैल 
स्थापित करने की जरूरत है । इनमें विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक 
है । एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 

(3) राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ अब भी घाटे में चल रही हैं । 
राज्य सरकार को इनके निजीकरण, यथासम्भव एकीकरण (कुछ इकाइयों का परस्पर 
बिलयन) व निरन्तर घाटे में चलने वाली इकाइयों को बन्द करके उनके श्रमिकों के 
पुनर्स्थापन के लिए कोई कारगर नीति व कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । इसमें श्रमिक संघों 
का सहयोग बांछनीय है । इनकी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए तथा इनके 
वित्तीय ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए । इसके लिए पहले व्यावहारिक 
आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ (३८५४२) के तत्त्वावधान में एक अध्ययन करवाया 
गया था | इसका बदली हुईं परि-स्थितियों में पुनरीक्षण करके एक ताजा नीति-प्रपत्र 
(0०॥८५ 7०7०) तैयार करवाया जाना चाहिए जिस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय 
लिया जाना चाहिए । कांग्रेस की नई सरकार ने सार्वजबिक उपक्रमों की स्थिति का अध्ययन 
करके आवश्यक सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार 
पर इनके पुनर्गठन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा । 

(4) विभिन क्षेत्रों के विकास के लिए घोषित नीतियों के सन्दर्भ में उद्योग, 
खनिज, सड़क, पर्यटन वक्षिद्युत जैसे क्षेत्रों के लिए एक “कोर-प्लान! (९०7९ फात्रणे 
तैयार की जानी चाहिए, जिसमें जिलेवार परियोजनाएँ चिह्नित को जाएँ और उनके 
क्रियान्वयन के लिए संगठन व संस्थाएँ निर्धारित की जाएँ । इस सम्बन्ध में अधिक 
पारदर्शी व समयबद्ध कार्यक्रमों की आवश्यकता है । इसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेण्ट बैंक, आदि), विदेशी सरकारों और 
विदेशी विजी कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए | इसके लिए भारी मात्रा में 
विनियोग (॥955 ५८ ॥0४5५७॥क्‍८०४) की आवश्यकता होगी, जिसके बिना प्रगति सम्भव नहीं 
है । सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है । उसे अधिक सजग व सस्ेष्ट होने की आवश्यकता 
है। 

(5) राज्य सरकार ने पिछले वर्षो में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ग्रामीण विकास, 
आदि पर अधिक धनराशि का आवंटन किया है जो उचित है । लेकिन इन कार्यक्रमीं 
को अधिक सशक्त, उत्पादक तथा लाभकारी बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए 
इनकी प्रबन्ध-व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और समाज के कमजोर वर्ग की न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति को विकास का केन्द्र-बिन्दु बनाना होगा । इन क्षेत्रों में गुणवत्ता के 
सुधार की बहुत आवश्यकता है । 


् 
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(6) नई विकास नीति के सन्दर्भ में प्रायः केन्द्र-राज्यों के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न 
उठाया गया है । इसके लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया 
गया है। इसमें कोई सदेह नहीं कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की पृष्ठभूमि में राज्यों 
को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए । पहले राज्य सरकार 40 
मेगावाट क्षमता के संयंत्र (लागव 00 करोड़ रू ) तक की विद्युत-परियोजना को ही केद् 
कौ मंजूरी के बिता स्वीकार कर सकठी थी, जिसे एक बार बढ़ा कर 00 मेगावाट क्षमता 
(लागत 400 करोड़ रु ) तथा पुनः 20 अगस्त, 996 से बढ़ा कर 250 मेगावाट 
क्षमता ( लागत 000 करोड़ रु. ) किया गया था । पहले राज्य सरकारों को निर्णय 
लेने में काफ़ी कठिनाई का सापना करना पड़ता था । भविष्य में ऐसे कई विषयों पर 
निर्णय का अधिकार राज्यों को हस्तान्तरित करने से देश व प्रदेश दोनों को लाभ हो सकता 
है । इसमें पर्यावरण-सतरक्षण जैसे विषयों के तर्णय भी शामिल होते हैं, जिनमें केन्द्र के 
हस्तक्षेप से कठिनाइयाँ उत्पन्न होतो हैं । अत: केन्द्र को यथासम्भव निर्णय की स्वतन्त्रता 
राज्यों को देनी चाहिए, हालाँकि इसमें देश के समग्र हितों का अवश्य ध्यान रखा जाना 
चाहिए। 996 के अन्तिम महीनों में उच्चतम व्यायालय के एक आदेश से यज्य में काफी 
खातों के बन-क्षेत्रों में पर्यावरणीय कारणों से बन्द हो जाने से काफी खन+-श्रमिकों को 
रोजगार से हाथ घोना पड़ा था । इससे खनिज-आधारित उद्योगों को भी भारी क्षति पहुँची थी । 
हलांकि बाद में कुछ खानें चालू की गई हैं, फिर भी अचानक इस प्रकार के निर्णय वांछित 
नहीं होते और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा अवश्य किया जाना 
चाहिए। 

(7) विधिल विद्वानों व बिचारकों का मत है कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण को 
सफलता के लिए राजनीतिक सुधार, चुनाव-प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक 
सुघार, कानून सुधार, शैक्षणिक सुधार व सामाजिक वा संस्थागत सुधायों की भी आवश्यक्रता 
है । लेकिन इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उदारीकरण का 
कार्यक्रम 'कार्यकुशलता' का पर्थायववाच्ी बन जाए और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में समता 
जाए । फिर भी आगामी वर्षों में राज्य सरकारें अपने सौित दायरे में भी इन क्षेत्रों में 
आवश्यक सुधार करने की दिशा में अग्रसर हो सकती हैं । 

(8) भविष्य में विकेद्धित संस्थाओं--स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राग- पंचायतों व नगर- 
पालिकाओं को क्रमशः ग्रामोप विकास व नगरीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी 
होगी । अत: इन संस्थाओं को कार्य-प्रणाली, वितीय व्यवस्था व प्रशासन में सुधार करना 
होगा ताकि ये उन दोषों को दूर कर सकें जो विकास में अब वक बाबक रहे हैं । 

कुछ विचारकों का मत है कि भारत के बदलते हुए राजतीतिक परिवेश व 
परिदृश्य में आर्थिक सधारों व उदारीकरण की दिशा में भविष्य में राज्य सरकोरें केन्र 
मे भी आगे निकलने का प्रयास कर सकती हैं क्योंकि जन-कल्याण के कार्यो को 
सम्पल करने में अधिक विलम्ब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है | अत: आर्थिक 
उदारीकरण को विकास त जनृहित्र का एक प्रबल अस्त्र बनाने की आवश्यकता है 


6 यजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान की नई सरकार को आगामी वर्षों में आर्थिक सुधारों का एक विस्तृत, 
व्यावहारिक व पारदर्शी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी- दल नियुक्त 
करना चाहिए, जो गहन अध्ययन करके एक समयबद्ध कार्यक्रम सैयार कर सके ताकि 
शच्य आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अधिक तेजी से अग्रप्तर हो सके ॥ 


पूर्व कांग्रेस सरकार के आर्थिक विकास 
व जन-कल्याण की दिशा मैं नये प्रयास! 


पूर्व सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के आधार पर राज्य के विकास के मार्ग पर आगे 
बढ़ने का संकल्प दोहराया था ।8 व 9 नवम्बर, 999 को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी 
विशेष बैठक में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की निम्न १5 प्राथमिकताएँ निर्धारित 
की थीं-- 

() प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीनकरण (एष०४९7०5०॥54807) व सम्पूर्ण 
साक्षरता 

(४) पेबजल के लिए पारम्परिक जलस्रोतों का विकास तथा भये भवनों में वर्षा 
के जल के संग्रह के लिए टांका बनाना जरूरी 

(४0) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना 

(0) मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना 

(0 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना 

(४४) ग्रामीण विकास का विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज की स्थापना पर बल 
देना 

(») शहरी सुविधाओं का विकास व पुनर्गठन 

(पंत) ऊर्जा क्षेत्र का विकास एवं किसानों को बिजलो की आपूर्ति में 
प्राथमिकता 

(४) सूचना का अधिकार 

(४) अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता देना व शैक्षणिक विकास में मदद 
देना 

(४) आदिवासी विकास के लिए वार्षिक बजट बनाना 

(मं) कम्प्यूटर व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना 

(पंप) राजस्व प्रशासन (76४९९ 40707509890०४) को सक्रिय करना 

(४9) स्वच्छ व जवाबदेह प्रशासन 

(४७) अन्या पिछड़ा वर्म, अल्पसंख्यकों, विकलांगों व जरूरतमंद लोगों के 
आर्थिक विकास में मदद देने के लिए अलग से वित्त निगम स्थापित करना । 

इस प्रकार सरकार ने आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण की दिशा में अग्रसर 
होने के लिए उपर्युक्त प्राथमिकताओं पर बल देने का निश्चय दोहराया है । 


3 अपना शासन : तेज विक्यस और जन-कल्याण, दिसम्बर 200।, पृ -35 (सम्पूर्ण) 
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प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास व प्रगति 
. विभिन्‍न आयोगों का गठन 


(अ) । मई, 999 को प्रशासनिक सुधार आयोग (श्री शिवचरण माथुर की 
अध्यक्षता में) नियुक्त किया गया था, जिसने राजस्व प्रशासन, पंजीयन व मुद्रांक, नगरीय 
सम्पत्ति-कर, गृह-कर, भूमिकर एवं शहरी जमाबन्दी, स्थानांतरण नीति एवं जन अभियोग 
निराकरण व राज्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे । 

(ब) 5 मई, 4999 को महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महिला 
आयोग का गठन किया गया था । 

(स) 22 मार्च, 2000 को एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 
जिसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है । 

(द) जनवरी 2000 में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 
था। 

(ए) तोन वर्ष बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया तथा 
आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया । 

2... विभिन क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्धारण 

(अ) 20 जनवरी, 2000 से राज्य में जनसंख्या मीति लागू की गयी जिसके तहत 
मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने व जनसंख्या के स्थिरीकरण पर जोर दिय' गया तथा 
बढ़तो जनसंख्या की रोकथाम के लिए उपाय सुझाये गये । 

(ब) 45 अप्रैल, 2000 को सूचना-प्रौद्योगिकी-मीति को घोषणा की गयी । 
सरकार ने एक उच्च स्तरीय साइबर नियम कार्यदल का गठन किया जो नागरिकों, 
व्यापारियों व सरकार के बीच इलेक्ट्रोनिक आदान-प्रदान को सुलभ कराने का मार्ग 
सुझायेगा । एक दिसम्बर, 999 से मुख्य मंत्री, सचिवालय व समस्त जिला कलैक्टरों के 
कार्यालयों की सूचनाओं के बीच आदान-प्रदान में तेजी लाने के लिए “राज स्विफ्ट' वामक 
व्यवस्था चालू कि गयी । राज्य में सूचचा-आधारित उद्योगों को आकर्षित करने का 
प्रयास किया गया । आई.बी. एम एवं माइक्रोसोफ्ट कम्पनियाँ राज्य सरकार को नवीनतम 
तकनीक प्रदान करेगी ।[प-क्षेत्र को बढ़ाने के अन्य प्रयास भी जारी हैं । 

(स) पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया था 

(द) निर्यात-वीति को भी अन्तिम रूप दिया गया ताकि राज्य वर्ष 2003 त्तक 
45 हजार करोड़ रु. तक का वार्षिक निर्यात कर सके । 


65% गजस्थान की अर्थव्यवस्था 
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास 
(अं) विद्युत-विकास-- 


पूर्व सरकार के कार्यक्रम में 3-4 साल में विद्युत की सृजन-क्षमता में 5% की 
चुद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था ।इसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।-- 


परियोजना का नाम 









भविष्य 


श्षपता 
€मेगावाट में) 













सूरतगढ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कब तक 




















इकाई ॥॥ अक्टूबर 200। तक कायंशोल 
इकाई ॥५ मई 2002 तक कार्यशील 

इकाई ५ जून 2003 तक कार्यशील 
रामगढ़ गैस प्लान्ट 








है] सामाजिक आर्थिक क्लीयरेत्स प्राप्त कौ 
जा रही है 





मथानिया (इन्टाँग्रेटेड सौलर साइकिल) प्रोजेक्ट 
वायु पावर प्लान्ट्स 


क्वालिफिकेशन के लिए शर्थताएँ प्रात 


शीघ्र स्थापित करने का कार्यक्रम 

इसके अलावा जैसा कि पूर्व में पावर के अध्याय में बतलाया गया है राज्य में 7९588 
को पाँच कम्पनियों में विभाजित किया गया--एक सृजन, दूसरी ट्रान्समिशन (प्रसारण) व 
तीन वितरण--जयपुर, अजमेर व जोधपुर क्षेत्रों के लिए । नये ग्रिड-स्टेशन स्थापित करने पर 
बल दिया गया । 2 392:%%% 28 अधिनियम १ जून, 2000 से प्रभावी हो गया । 
विश्व बैंक से विद्युत क्षेत्र की के लिए 4500 करोड़ रु. के ऋण की प्राप्ति का 
प्रयास किया गया । नये विद्युत कनेक्शन देने, ग्राम-विद्युतीकरण, कुओं के विद्युतीकरण, 
आदि के कार्य जारी हैं । राज्य में प्रसारण व वितरण घाटे (प' & 00 055९5) 999-2000 
में 44% से अधिक थे, जो 2004-02 में लगभग 38% के स्तर पर आ गये थे । 
विद्युत-क्षेत्र का पजल्‍्व-घाटा 7999-2000 में 4670 करोड़ रु, से घट ब्हर 2007-22 
में 4270 करोड़ रु. पर आ गया था । 








(ब) सडक विकास - राज्य मे डामर की सडको का निर्माण कार्य जारी है। 
कृषि-विपणन बोर्ड द्वारा भी सडको का निर्माण कराया जा रहा है। जयपुर मे मालवीय 
नगर रोड ओवर ब्रिज व बाईस गोदाम रोड ओवर ब्रिज--विस्तार, मालवीय नंगर अण्डर 
ब्रिज व झोटवाडा रोड ओवर ब्रिज का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है। 

(स) चिचाई-विकास - इन्दिय गाघी नहर परियोजना पर धनराशि खर्च करके गडच 
रोड उपशाखा, सुल्ताना, घन्टयाली व लिफ्ट नहरों पर काम करके काफी कृषि योग्य नयी 
क्षेत्र खोला गया है। गजनेर लिफ्ट नहर, बांग्डसर लिफ़्ट नहर, कोलायतत लिफ्ट नहर 
आदि पर कार्य किया जा रहा है। 


(4) कृषियत विकास--सहकारी साख की व्यवस्था को आसाम बनाने के 
लिए किसानों को 5 लाख क्रेडिट कार्ड दिये जाने थे जिनमें से 4॥ लाख विदरित_ किये जा 


3. यरकल म्राप्रतेणायबरगागटड, सट्शब्ए३ 5, 200, गटए5 ऑच्का 
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चुके हैं । इससे उन्हें समिति से खाद-बीज प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी । सिंचाई-प्रबन्ध 
में किसानों की भागीदारी का विधेयक पारित किया गया । विश्व-बैंक से सिंचाई की 
व्यवस्था सुधारने के लिए ॥ हजार करोड़ र. का कर्ज प्राप्त करने का प्रयास किया गया, 
जिसके लिए बैंक सहमत हो गया था । किसानों को विद्युत को आपूर्ति 6-8 घंटे प्रतिदिन 
नियमित रूप से करने का प्रयास किया गया । 

(5) औद्योगिक विकास--उद्यप्रियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएँ सुलभ 
कराने के लिए एक खिड़की व्यवस्था (59ट्टा० १४फ्रत००७ 595०७) लागू की गयी 
28 करोड़ रु. से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु, मुख्यमंत्री की 
अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट, 3 से 25 करोड़ रु. के प्रस्तावों 
के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति एवं 3 करोड़ रु: तक के प्रस्तावों के 
लिए जिलाधीशों की अध्यक्षता में समितियाँ कार्यरत हैं । रीको ने उद्यमियों के लिए 
कई प्रकार की रियायतें घोषित को । निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया ॥ 7८ व 
रीकी ने मंदी के बावजूद कर्ज देने मे प्रथति की । खादी ब ग्रामोद्योगों में उत्पादन बढ़ाया 
गया । राजस्थान खादी-य्रामोद्योग बोर्ड का नाम 'गोकुल भाई भट्ट राजस्थान खादी 
ग्रामोद्योग' कर दिया गया ॥ 

(6) पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण--इसके लिए जिला-प्रमुखों को जिला- 
विकास-अभिकरणो (920४) का अध्यक्ष बनाकर इनका प्रबन्ध जिला-परिषदों को सौंपा 
गया, 29 विषयों में से 6 विषयो का कार्य इन्हें हस्तान्तरित किया गया, $0/57, पिछड़ा वर्ग 
ब महिलाओ को आरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ प्रिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5% से 
बढ़ाकर 2% किया गया, वर्ष 999 ग्राम-सभा वर्ष घोषित किया गया । ग्रामीण क्षेत्रों मे 
एक लाख दकानें (कियोस्क) बनाने का लक्ष्य रखा गया था । 

(7) रोजगार-संवर्धन, शिक्षा व लोक-कल्याण के कार्यो पर जोर--मुख्यमंत्री 
रोजगार योजना के तहत 4 वर्षों मे चार लाख गुमटियाँ (कियोस्क) बनाकर बेरोजगार युवकीं 
को स्वरोजगार देने का कार्यक्रम चलाया गया । गजकीय सेवाओ में रोजगार सुलभ कराने के 
लिए सरकारी सेवाओं मे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष की गई ।स्वर्ण 
जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत स्व॒रोजगार हेत॒ ऋण व अनुदान की व्यवस्था की 
गयी । 

शिक्षा-- प्रारम्भिक शिक्षा के 2003 तक सार्वजनीनकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के 
'लिए राजीव गांधी प्राथमिक शिक्ष्य व साक्षरता मिशन स्थापित किया गया । गाँवों व 
शहरों की कच्ची बस्तियों में पाठशालाएँ व स्कूल भवन आदि बनाये गये । पाठशालाओं को 
क्रमोन्‍्नत किया गया । विश्व बैंक की सहायता से ॥0 जिलों में जिला-प्राथमिक-शिक्षा- 

कार्यक्रम (2787) संचालित किया गया । 

सरकार ने निर्धनता-उन्मूलन व लोक कल्याण कौ दृष्टि से कई कदम उठाये, 
जैसे सात जिलों--बारां, चूरू, दौसा, थौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक में 

644 करोड़ रु. से गरीबी उन्पूलच की परियोजना लागू की गयी । नये छात्रावास बनाये 
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गये, छात्रवृत्तियाँ बढ़ायी गयी, निर्मित दुकानों में से 0% दुकानें अशक्त व्यक्तियों को दी 
गयीं, कई अन्य जातियों को पिछड़े वर्म को सूची में लिया गया, जैसा जाट, बिश्नोई, मेव 
आदि ।गाड़िया लुहारों आदि के लिए आवास-निर्माण की लागत प्रति इकाई 5 हजार रु. से 
बढ़ाकर 47,500 रु. की गयी । मुख्यमंत्री जीवन-रक्षा कोष से गरोबों के लिए आर्थिक 
सहायता की व्यवस्था की भयी 4 एड्स व क्षय रोग नियंत्रण, पल्स पोलियो अभियान, 
मैला ढोने की प्रथा के डनमूलन हेतु, वर्ष 200। तक इसके ड्नलत का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया । अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में प्रयास किये गये । 

राज्य की राजकोषीय या वित्तीय स्थिति को सुधारते के उपाय--राज्य की 

वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक व्यय में कमी करने की दिशा में कुछ 
कदम उठाये गये; जैसे स्टाफ-कार को व्यवस्था 4 दिसम्बर, 7999 से समाप्त की गयी, 
मंत्रियों को केवल एक कार उपलब्ध कौ गयी, मंत्रियों व अधिकारियों के लिए निर्धारित 
टेलीफोन कॉल्स में कमी की गयी, हवाई यात्राओं तथा राज्य से बाहर (दिल्ली को छोड़कर) 
की यात्राओं पर पूर्ण पाबन्दी लगायी गयी, तथा सरप्लस कर्मचारियों को रिक्तियों के तहत 
समायोजित किया गया । 

इस प्रकार पूर्व में कांग्रेस सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास व जन-कल्याण की 
दिशा में कुछ प्रयास किये थे जिन्हें भविष्य में जारी रखना होगा और यथासम्भव बढ़ाना 
होगा । 
सुझाव कं 

(१) राज्य की वित्तीय स्थिति काफो जदिल है, अत: दसवीं योजना की अवधि 
( 2002-2007 ) के लिए राजस्थ-घाटे को कम करने के लिए एक नया राजकोपीय 
सुधार-कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए जिसमे वर्षवार व मदवार राजस्व-बढ़ाने व 
व्ययों को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये जाएँ, वाकि 5 बर्ष बाद कर्ज-0507 का 
अनुपात तथा राजकोषीय घाटा-5$09 का अनुपात, आदि घटाये जा सकें । 

(2) दीर्घकालीन योजना, पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजनाओं के माध्यम से 
राष्य के विकास से सम्बन्धित अधिक सुनिश्चित आलेख तैयार किये जाने चाहिए । 
भारतीय जनता पार्टी की नई सरका द्वारा गठित ' आर्थिक नीति करण 'परिषद्‌' तथा 
*च्यय-सुधार-आयोग' को राज्य के आर्थिक सुधारों व वित्तीय सुदृ् के सम्बन्ध 
मैं सुझाव देने हैं ताकि राज्य भविष्य में विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके । 

(3) राज्य को अकालों व सूखे की समस्या के हल के लिए दीर्घकालीन 
कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि इस दिशा में स्थायी प्रगति हो सके । 

(4) राज्य में निजी निवेश ( स्वदेशी व विदेशी ) को प्रोत्साहव देने के लिए एक 
व्यापक-पैकेज तैयार करना चाहिए, ताकि विकास की दर ऊँची को जा सके, रोजगार 
संवर्धन हो सके और निर्धनता-निवारण की दिशा में अधिक प्रगति हो सके । संस्थागत 
एजेन्सियों से भो अंधिक कर्ज लेने का प्रयास किया जाना चाहिए । 

अतः राज्य में आर्थिक बिकास्न व जन-कल्याण का प्रश्न काफी जटिल है । इसके 
लिए आगामी दशक के लिए राज्य को अपनी विकास-रिपोर्ट व विकास का नया एजेण्डा 
तैयार करना चाहिए, तभी इस दिशा में स्थायी व ठोस प्रगति करना सम्भव हो सकेगा । 

मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में नई सरकार राज्य के आर्थिक 
विकास को गति प्रदाव करने के प्रति कृतसंकल्प है और इसके लिए आवश्यक 
कार्यक्रम शीघ्र ही लागू करेंगी । 


एजस्थात में आर्थिक सुधार व उद्यरीकरण हंऊ9 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


!. 


राजस्थान में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में क्या कहना 
उच्चित होगा 2 

(अ) प्रगतिशोल (ब) साघारण रूप से प्रगतिशील 

(स) धीमी (द) अनिश्चित (ब) 


« राज्य में आर्थिक सुधारों के संकेतक छोटिए-.. 


(अ) नई औद्योगिक नोति (ब) नई खनन नीति 
(स) कर-व्यवस्था में उदारोकरण (द) नई सड़क नीति 
(ए) सभो (ए) 


» श़ज्यगें आगामी पौंच बर्षों में आर्थिक उदारीकरण के लिए कया किया जाना चाहिए ? 


(अ) कृषि-नीति तैयार करनी चाहिए 

(ब) सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए 

(स) प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहिए 

(द) सभी (द) 


» राज्य सरकार ने हाल में औद्योगिक उदारीकरण की दिशा में नया कदम उठाया 


अप 

(अ) पूँजी-सब्सिडी कै स्थान पर व्याज-सब्सिडी की स्कीम लागू की है, 

(व) एकल-खिड़की-क्लीयरन्स की व्यवस्था लागू को है, 

(स) इस्फ्रास्ट्क्चर के विकास पर बल दिया है, 

(द) इस्स्पेक्टर राज समाप्त किया है । (ब) 


अन्य प्रएन 


, 
2. 


3 


राजस्थान में ' आर्थिक सुधारों व उदारीकरण' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
राजस्थान में आर्थिक सुधारों का परिचय देकर उनको सफल बनाने के लिए सुझाव 
दीजिए । 


- संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 


0). एकल खिड़की क्लीयरेन्स व्यवस्था 
(0). शज्य में विद्युत सुधार-कार्यक्रम 
(9) रज्य में यजकोषीय सुधार 





| 'परिशिष्ट । 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 
800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर ( दोहराने हेतु ) 
[800 0छ[€लए€ घाते 5॥807 (ए0९६४०ाड शापे 6वउफ्तशौ० १९३९१ "यंफ ९ 
#८णाणाए 0 9]35079॥ (007 ९४ ध०7) 





नीचे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर प्रस्तुत किए 
गए हैं, ताकि उन्हे आसानी से याद किया जा सके तथा उनको शक स्थान पर एक साथ 
पढ़कर इनके सम्बन्ध मे व्यापक, सही व अधिक सुनिश्चित जानकारों प्राप्त कौ जा सके । 
आशा है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्न लाभकारी सिद्ध होगा । 
इसमें विशेषतया 5घ॥508॥ #956806, उरे|ं9५099, 2004, 82९ 5०७ 
॥४5॥था, 2002 (075, 390०) आर्थिक समीक्षा 2003-2004, परिवर्तित आय- 
व्ययक अध्ययन 2004-200$ तथा आय-व्ययक एक दृष्टि में (2004-2005 ) राज्य 
के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का बजट-भाषण, 2004-05, 2 जुलाई 2004, 
इझ०ा€ गििटाड 4000 रिज्लैं85धान्ा 2003 (085, व॒र्शएप7), 48700 
80905805, २७०४४७7.. 200-02, (॥98097७ 2004), रेधछुणणा ण॑ 85, 
एजंग्शाशा, 2000-200, 7€७0+एशए 2003 (078), तथा भारत-सरकार के 
ए2९०ा०४आरं८ 507४९४ 2003-2004 से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है । 
आवश्यक आँकड़ों के लिए राष्ट्रीय योजना-आयोग के प्रकाशन: व पथा। [96 
इल्श' 247 2002-07, ५०. वा, इक्चलार शिज्रा5: पफ्लावेड, (2060श705 था 
डा7ब्ंध्ट्टा०5, तथा टाटा की 5घ80॥८४ 0प्रांकर ० 09 2003-04 ([क्राएग 
2004) का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है । 


4, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान है ? 
(अ) तृतीय (ब) द्वितीय (स) चतुर्थ (द) प्रथम (द) 


( मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद ) 
2. राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ? 
(अ) ॥5% (ब) ॥7% 
(स) 30.4% (द) 9% (स) 


3. 200 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की 
जनसंख्या का कितना अंश थी ? 
(अ) ॥0% (ब) 4% (स) ॥3% (द) 5.5% (4) 


चरिशिष्ट 00) वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्दोतर का 


+. 


शा 


उत्तर; 


त्तर : 


40. 


44. 
त्तर : 
३2. 


43, 


4. 


20॥। में राजस्थान की जनसंख्या कितनी रही ? 
(अ) 4 34 करोड़ (ब) 565 करोड़ 
(स) 489 करोड़ (द) 432 करोड़ (ब) 


» 495-200] की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या की चृद्धि की भुख्य 


बात क्या रहो? 
95। में जनसंख्या ! 59 करोड़ से बढ़कर 200। में 565 करोड़ हो गई 
(लगभग 3 55 गुनी) 


» 499-200। के दशक मे राजस्थान को जनसख्या लगभग कित्तनी बढ़ी ? 


(अ) 30% (व) 26% (स) 28 37% (द) 254 (स) 
» राजस्थान में 200। की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 

जनसंख्या का घनत्व कितना था ? 

(अ) ।]0 व्यक्ति (ब) 04 व्यक्ति 

(स) 200 व्यक्ति (द) ।65 व्यक्ति (द) 


99.200] में कौन-से जिले में जनसंख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक रहा 
है? 


जैसलमेर जिला (47 45%.) 


-» 99]-200॥ में सबसे कप जनसंख्या की बृद्धि-दर किस जिले मे व 


कितनी रही ? 

उत्तर; राजसमंद जिला (9 88%) । 

200 में राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक रहा ? 

(अ) भरतपुर (ब) जयपुर 

(स) दौसा (द) धौलपुर (ब) 
(47 प्रति चर्ग किमी ) 

राज्य में 200। में सवसे कम घनत्व किंस जिले में व कितना रहा ? 

जैसलपेर में, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर । 

200। में साक्षरता की दर राज्य में सर्वाधिक किस जिले पें रही ? 


(अ) जयपुर (व) झुँहनू 

(स) कोटा (द) उदयपुर (74.45%) (स ) 
200 में साक्षरता की दर न्यूनतम किस जिले में व कितनी रही ? 

(अ) बांसवाड़ा (ब) डुँयरपुर 

रस) जैसलमेर (द) पाली... (44.22%) ( अ) 
200 में राजस्थान में स्त्रियों में साक्षरता को दर रही है-- 

(अ) 20.44% (ब) 55% 


(स) 44.34% (द) 60% (स) 


फ़् 


6. 


47. 


8. 


9. 


20, 


24., 


22. 


23. 


गरजसथात की अध॑व्यवस्था 


« 2॥॥ मे पुरुषों में राज्य मे साक्षरता की दर रही-- 


(अ) 7646क्‍% (ब) 66 46% 

(स) 5646% (द) 46 46% (अ) 
200 में स्त्रियों मे साक्षरता की न्यूनतम दर किस जिले में व कितनी रही ? 

(अ) जैसलमेर (ब) जालौर 

(स) टोंक (द) बांसवाड़ा (27:53%) (ब ) 
99॥ की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति का जनसंख्या में क्या 
अनुपात था ? 

(अ) ॥7 44% (ब) 2 44% 

(स) 544% (द) ॥8 44% * (ब) 


499 में जनजाति में किस जिले में अनुपात उसकी कुल जनसंख्या में 
सर्वाधिक रहा और कितना रहा ? 


(अ) बांसवाड़ा (ब) डूँगरपुर 

(स) उदयपुर (द) दौसा (73.5%) (अ) 
राज्य के किस भाग में जनजातियों का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है ? 
(अ) दक्षिण (ब) दक्षिण-पूर्व 

(स) उत्तर (द) पश्चिम (ब) 


१994 में राज्य की कुल जनजातियों में किस जिले में उनका सर्वाधिक 
अनुपात पाया गया है ? 


(अ) बांसवाड़ा (ब) उदयपुर 

(स) डूँगणपुए (द) जयपुर (9.42%) (ब) 
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है ? 

(अ) जयपुर (ब) बांसवाड़ा 

(स) उदयपुर (द) डुँगरपुर (सर) 


जनजाति कल्याण ब विकास हेतु प्रमुख व सर्वाधिक कार्यक्रम किस 
परियोजना में हैं ? 

(अ) जनजाति उपयोजता क्षेत्र की योजना 

(ब) माडा योजना 

(स) सहरिया योजना 

(द) घुमक्कड़ व बिखरी जनजातियों के कार्यक्रम (अ) 
शजस्थान में ग्रामीण बिकास की दृष्टि से किसका सर्वोच्च स्थान रहा है? 
(अ) समन्विद ग्रामीण विकास कार्यक्रम धर9०) 

(ब) बायो-गैस कार्यक्रम 

(स) बीस-सूत्री कार्यक्रम 

(द) जवाहर रोजगार योजना (अ) 


प्ररिशिष्ट : 8) वस्तुनिष्ठ व लघु प्रस्योत्तर 6्दत 


॥| 
324. 995-96 में अनुसूचित जनजाति के पास भूजोतों का औसत आकार 
हि कितना पाया गया ? (0क 0७ लण्कपला। ६३८७ व 720/-४७७७॥, 956-999, 

* एछ5, 4एट्टाऊ। 2000, #.5) 


(अ) 2.77 हेक्टेयर (ब) 3 22 हैक्टेयर 

(स) 396 हैक्टेयर (द) । हैक्टेयर (अ) 
25. आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल 'बेणेश्वर' किस जिले में स्थित है ? 

(अ) उदयपुर (ब) बांसवाड़ा 

(स) डूँगरपुर (द) छित्तौड़गढ़ (स) 
26. जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किनकी मानी गयी है ? 

(अ) मीणा (ब) सहरिया 

(स) डामोर (द) गरासिया 

(ए) भील (अ) 
27. इन्दिरा गांधी नहर पर निर्माण-कार्य का श्रीगणेश कब प्रारम्भ हुआ ? 

(अ) 3। मार्च, 952 (व) 37 मार्च, 4958 

(स) 3| मार्च, (954 (द) इनमें से कोई नहीं (ब) 


28... राजस्थान में 2002 के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (ड75) के अनुसार 
प्रति हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए। 
उत्तर ; जन्म दर 30.6 प्रति हजार व मृत्यु दर 7.7 प्रति हजार । 
(स्रोत : 80जात्राए८ 50४६५, 2003-2004 9 5, 09) 
29. राजस्थान में मरुक्षेत्र, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमश: कुल 


क्षेत्र में अंश लिखिए । 
उत्तर: मरक्षेत्र  6%, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र - 7 8%, जनजाति क्षेत्र - 5.8%, कुल ८ 

74 6% 

30, 200! की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले में साक्षरता-अनुपात क्‍या 
रहा ? 
(अ) 75% (व) 80% 
(स) 70 63% (द) 82 24% (स) 

3. 200 में राज्य के केवल एक जिले में लिंग-अनुपात 994 की तुलना में 
बदा- 
(अ) जैसलमेर (ब) सिरोही 
(स) बाड़मेर (द) अजमेर (ब) 


(949 से 944) 
32. 200 में लिंग-अनुपात 000 से ऊपर रहा-- 
(अ) डूँगरपुर जिला (ब) राजसमन्द जिला 
(स) डूँगरपुर व राजसमंद जिलों में. (द) जूबपुर जिला (स) 


64 - 


उ4. 


उत्तर: 


37. 


उत्तर: 


38. 
जत्तर : 


सजस्थान की अर्थव्यवस्था 


« 200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुकूल 


परिवर्तन 99 की तुलना में क्या माना जाना चाहिए ? ] 

(अ) दसवर्षोय वृद्धि-दर का घटना * 

(ब) लिंग-अनुपात का बढ़ना 

(स) घनत्व का बढ़ता 

(द) व्यक्तियों में साक्षरता की दर का बढ़ना 

(९) स्त्रियों में साक्षरता की दर का बढ़ना (ए) 
(20.44% से 44.34%) 

जून 200] में जनसंख्या-नियंत्रण व परिवार-नियोजन के लिए राज्य 

सरकार की तरफ से क्‍या अधिसूचना जारी की गयी है ? 

उत्तर : | जून 2002 को या इसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी को 

सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी तथा पदोन्नति 5 वर्ष तक रोकी जा सकेगी । 


» राजस्थान में 200 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, पुरुषों की 


संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए ॥ 


ः कुल जनसंख्या 5 65 करोड़ व्यक्ति, पुरुष-वर्ग 2 94 करोड़ तथा स्त्री-वर्ग 2.7] 


करोड़ 


« 200 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या 


किस जिले की रही ? 

सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की 52 52 लाख व्यक्ति, कुल जनसंख्या का 
93% ब सबसे कम जनसंख्या 5 08 लाख जैसलमेर जिले की (09%), एक 

प्रतिशत से भी कम । 

राजस्थान में 200] की जनगणना के अनुसार लिंग-अनुपात ( स्त्री-पुरुष 

अनुपात ) कितना रहा, सर्वाधिक किस जिले में कितना ब न्यूनतम किस 

जिले भें कितना रहा ? 

राज्य में 922 स्थ्रियाँ प्रति ।000 पुरुष । सर्वाधिक : डूँगरपुर में 027, न्यूनतम : 

जैसलमेर में 82 । 

राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए ( लगभग 50 शब्दों में ) । 

डा. एस.पी. गुप्ता (स्पेशल-ग्रुप) की रिपोर्ट, मई 2002 के अनुसार राजर्था 
में, चालू दैनिक स्थिति के अनुसार, 999-2000 मे रोजगार-प्राप्त व्यक्तिर 
की संख्या लगभग 2 करोड आकी गई है तथा बेरोजगारी की दर 3.3% 
थी। 4993-94 में यह अनुपात 4.3% रहा था। इस प्रकार 999-2000: 
राज्य में बेरोजगारी का अनुपात बढ्य है। 


परिशिष्ट ; छें00 वस्तुनिष्ठ व लघु अरदोक्तर 665 * 


59% 
उत्तर : 


40. 


उत्तर : 


राज्य की दसवीं पंचवर्षोय योजना (2002-2007) के अनुसार, योजना के आरम्भ 
में 237 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे तथा 5 वर्ष एवं इससे ऊपर श्रम-शक्ति में 
2002-2007 की अवधि में 26 लाख व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान लणया 
गया, जिससे दसवां योजना में कुल 26.37 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त 
रोजगार की व्यवस्था करमी आवश्यक मानी गई । इसके अलावा योजना के 
आराभ्भ में कई लाख व्यक्ति अल्परोबगार की समस्या से भी ग्रस्त थे । (0:०४ 
यूज्ञा। 7ए९ एट्श 29 2002-2007, शत ६, ८. 6). 
राजघ्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी यह केरल, 
तमिलनाडु, आम्च्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है । 
राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिए । 
आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी | एकीकृत ग्रामीण 
बिंकास कार्यक्रम (200?) के मार्फत स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई 
है । जवाहर रोजयार योजवा व अकाल राहत सहायहा कार्षक्रमों के माध्यम 
से रोजगार दिया गया है । 989-90 में ग्रामीण निर्धन परिवारों में कम से कम 
एक व्यक्ति को वर्ष में 400 दिन तक का रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार 
योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें पूर्व कार्यक्रम [शरट? व 2,807 को मिला 
दिया गया था । राज्य में ग्रामीण ब कुटीर उद्योगों को बिकसित करके अधिक 
लोगों को रोजगार दिया जा सकता है । पर्यटन व निर्माण-उद्योग में भी रोअगार 
की काफी सम्मावनाएँ पाई जाती हैं !' अपना गाँव अपवा काम ' ब '32 जिले 
32 काम ' के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं । 4995-96 में नई 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े /22 विकास खण्डों में निर्धनत्म ग्रामीण 
परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार वर्ष में 00 दिन के आश्वस्त-किस्म के 
रोजगार (8550720 2८॥ए०४०५४३०४) का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था जिसके 
अन्तर्गत प्रति परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों को इस प्रकार का रोजगार उपलब्ध 
करने का लक्ष्य था, जिसमें साथ में स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण भी किया जा 
सके । कांग्रेस सरकार ने भी रोजगार संवर्धन के प्रयास किए थे । 

इस बात का प्रमाण दीजिए कि राजस्थान सरकारें राज्य यें गरीबी-उन्मूलन व 
गरीब को रोजगार देने के लिए कृतसंकल्प रही है । 

4995-96 में रोजगार-संबर्धन के विभिल कार्यक्रमों, जैसे 0767, 707, 
॥ए९, धारए, जल-ग्रहण-विकास परियोजनाओं, आदि पर 58 करोड़ रु. 
व्यय करके 5 करोड़ मातव-दिवस का रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा 
गया था ) यह यशि पिछले वर्ष से 365 करोड़ रु. अधिक थी । वर्ष 996-97 में 
ग्रामीण रोजयार-सृजत-कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 केरोड़ रु. के व्यय से । 
करोड़ मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया | 997-98 के 
बजट में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, '30 जिले 30 
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+]. 


उत्तर; 


42. 


उत्तर ; 


43. 
उत्तर : 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


काम' योजना, निर्बन्ध-राशि योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण 
विकास केन्द्र योजना, आदि रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से गाँवों के 
आधारभूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया गया । पक्के कार्यों के लिए सामग्री 
व श्रम का अनुपात 50 : 50 रखा गया । कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार 
योजना के अन्तर्गत कियोस्क ( मुमेटियों ) का निर्माण करवाया था । गरीबी- 
उन्मूलन के लिए पूर्व में कांग्रेस सरकार ने सात जिलों--बार्रा, चुरू, दौसा, 
धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक में 644 करोड़ रु. की एक गरीबी- 
उन्मूलन-परियोजना लागू की थी । 

200। की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात 
लिखिए । 

भारत में श्रमिकों का जनसंख्या में अनुपात 39 26% तथा राजस्थान में 42,।% 
रहा । 

200। में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न श्रमिकों व खेतिहर 
अ्रमिकों का अनुपात बताइए । 

कृषिक व खेतिहर मजदूर के रूप में 66% अनुपात रहा है । शेष 34% श्रमिक 
गैर-कृषिगत कार्यों में संलग्न थे । 

राजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए । 

987-88 के भावों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 32 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 
52 3 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए थे। 
993-94 के भावों पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 228 रुपये 90 
पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 264 रुपये 0 पैसे कर दी गई थीं । 

योजना आयोग के अनुसार अथवा सरकारी विधि के अनुसार राजस्थान में 987- 
88 में निर्धनों की संख्या 84 3 लाख थी (कुल जनसंख्या का 24 4%) जो 993- 
94 में 4.7 लाख हो गई । विशेषज्ञ- समूह या लकड़ाबाला समिति की विधि 
के अनुसार यह इसी अवधि में 40.3 लाख से घटकर 28 लाख हो गई 
थी ( कुल जनसंख्या का 27.4%) । कैलोरी को आधार स्वरूप लेने पर 
राजस्थान मैं निर्धनता का अनुपात नीचा आता है, क्योंकि यहाँ के भोजन में बाजरे 
की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो यहाँ का मुख्य अनाज है । इसमें कैलोरी की 
मात्रा अधिक होती है । लेकिन मिन्हास-जैन-त्ेन्दुलकर के अध्ययन के अनुसार, 
ये आँकड़े सही नहीं हैं, और इनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, निर्धनता का 
अनुपात ॥987-88 में राजस्थान में 42% प्रस्तुत किया गया है | योजना आयोग के 
अनुसार य्जस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता-अनुपात 987-88 में 22% था, जो 
993-94 मैं घट कर 9.3% पर आ गया था (शहरी क्षेत्रों में 6.2% से 7.5%) | 
विशेषज्ञ-समूह की विधि के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता: 


परिशिष्ट : 800 वस्व॒निष्ठ व लघु प्रसोत्तर व्क्ा 


44, 
उत्तर; 


45. 
उत्तर : 


46. 
उत्तर ; 


अनुपात 993-94 में 26.5% व 999-2000 में 3.7 % रहा ( शहयी 
क्षेत्रों में यह 30.5% व 49.9% रहा) | समग्र रूप से यह 27.4% व 
5.3% ही रहा । 

राजस्थान में प्राय: अकाल क्‍यों पड़ते हैं ? 

सातयों पंचवर्षोय योजना ()985-90) में सभी पाँचों वर्षों में सज्य में अकाल व 
अभाव की स्थिति रही थी । यहाँ निरन्वर वर्षा का अभाव रहता है । वर्षों से चले 
आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कध्वव के कारण उपजाऊ भूमि बेकार होती 
जाती है । अनियंत्रित चराई, वृक्षों की कटाई व जल-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश- 
असनुलन (6०००ट्टा०्य घ्रा0४०॥८०८) उत्पन हो गया है । वृक्ष नहीं, पानी नहीं 
तथा उपजाऊ भूपि नहीं', का दुष्नक्र निरन्तर चल रहा है । जल, जंगल, जमीन 
आदि के परस्पर सन्तुलन बिगड़ गए हैं, जिससे मनुष्य व पशु दोनों पर भारी 
विपदा आ गई है। 986-87 व 987-88 में सभी 27 जिले अकालग्रसा घोषित 
किए गए थे । 988-89 में 7 जिलों में तथा 989-90 में 25 जिलों में अकाल व 
अभाव को स्थिति रही । 990-9] का वर्ष अकाल-मुक्त रहा, लेकिन 99-92 

में पुन: 30 जिले, १992-93 में 72 जिले, 993-94 में 25 जिले, 995-96 में 
29 जिले, 996-97 में 2! जिले, 997-98 में 24 जिले, 998-99 में 20 जिले, 

999-2000 में 26 जिले तथा 2000-200! में धौलपुर को छोड़कर शेष 3॥ 

जिले सूखे से प्रभावित हुए । 2002-2003 में सभी 32 जिले सूखा-प्रभाविव घोषित 
किए गए 

सरकार अकाल राहत सहायता में कौन से कार्यक्रम चलाती है ? 

अकाल राहत विभाग, राष्ट्रीयू ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्वाति सार्वजनिक 

निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पंचायतों आदि के मार्फत विविध प्रकार के 

निर्माण कार्यो पर (स्कूल-भवनों, सड़कों, तालाबों आदि का निर्माण या मरम्मत) 

लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाता रहा है । काम के बदले मजदूरी का कुछ 

अंश अनाज के रूप में दिया जाता है । पीने के पानी को व्यवस्था टंकियों, टैंकरों, 

ट्रकों, चैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, वगैरा के द्वारा की जाती है। पशुओं के लिए चोरे 

की सप्लाई बढ़ाई जाती है । विभिन्‍न राज्यों से चारे कौ खरीद करके जरूरतमेंद 

केन्ं में पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है । चारे पर परिवहन-सब्सिडी भी दी 

जाती है । 

रजाद (04047) परियोजना क्‍या है ? 

चम्बल परियोजलना क्षेत्र में सतह से नीचे ड्रेनेज के काम (500-$प0९ (था।886 

%०७) को रजाद परियोजना कहते हैं । 


47. जयपुर के पास रामगढ़ के बंधे में किस नदी से पाची आता है? 


(अ) ग्रम्भीरी (ब) ताला 
(स) सूकड़ी (द) जूनी (ब) 
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48. 


उत्तर : 


49. 


उत्तर: 


50. 


उत्तर; 


राजस्थान को अर्थव्यवस्था 


*पहियों पर राजमहल' (99]9८९ था छ४९९५) का पर्यटन के लिए किन 

स्थानों के लिए उपयोग किया जाता है ? 

जयपुर, दिल्ली व आग पर्यटन-त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाड़ी का उपयोग 

किया जाता है । इसे स्वर्णिम-त्रिकोण (४ण००व 0एंथाड्ा ०) कहते हैं । इस पर 

कर 4995 से बड़ी लाइन पर “नई पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी चालू की गई 
॥। 

राजस्थान के प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए । 

ताँबा, सीसा व जस्ता, टंगस्टम, लाइमस्टोन, संगमरमर का पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, 

भवन निर्माण के पत्थर, रॉक-फॉस्फेट, मुल्तानी मिट्टी, फ्लोर्सपार आदि । 

पिछले वर्षो में राजस्थान में कौन से खनिज भण्डारों का पता चला है ? 


जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया 
गया है ।6 जुलाई, 4990 को जैसलमेर जिले में ही “डांडेवाला” स्थान पर 
प्राकृतिक गैस के नए विशाल भण्डार मिले हैं । अक्टूबर 990 में गैस का एक 
नया भण्डार मिला है । अप्रेल 4992 में आयल इण्डिया को बीकानेर के निकट 
बाधेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं | भालवाड़ी जिले में रामपुग- 
आगूचा में जस्ते व सीसे के विघुल भण्डार मिले हैं । बीकानेर जिले में बरसिंगसर 
में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं, जिनसे थर्मल पावर प्लान्ट लगाया जा रहा है । 
चित्तौड़गढ़ जिले के गाँव केसरपुर (प्रतापगढ़) के निकट हीरे कौ खोज 
उल्लेखनीय है । बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार 
मिले हैं । जैसलमेर जिले में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन तथा पाली में टंगस्‍्टन के 
भण्डार प्राप्त हुए हैं । 


उदयपुर से करीब 76 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व स्थित साकरोदा गाँव के 


. समीप बेराइट खनिज (बेराइटिज) के बड़े भण्डार मिले हैं । ये 60 


डा. 
उत्तर: 


52. 
छत्तर : 


किलोमीटर लम्बी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी भू-पट्टी का भू-वैज्ञानिक-सर्वे करने 
कै बाद मिले हैं (राज पत्रिका, ॥7 जुलाई, 998 पृ. 6) ।2003-04 मे बाड़मेर 
जिले में कच्चे तेल व गैस के विशाल भण्डार मिले हैं । केयर्म एनर्जी कम्पनी ने 
वहाँ अगस्त 2004 में चौथी बड़ी खोज की है । 

राजस्थान में सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइए । 
2004-02 के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 208 लाख हैक्टेयर था, जो कुल 
रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 60 7% था । इसी वर्ष सकल सिंचित क्षेत्र 67.44 लाख 
हैक्टेयर रहा, जो कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32.4% था । 960-64 में यह 
5% रहा था ।2002-03 में सिंचित क्षेत्र 39.9% आंका गया है । 

राजस्थान की खरीफ की फसलों के नाम लिखिए । 

चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ को दालें जैसे तुअर, मूँग, मोठ, चोला व 
उड़द । खग्मैफ के तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व आरण्डी (0#/ण- 
$०००) आते हैं । 


* परिशिष्ट : 800 ' वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोतर 669 


5 मम 
उत्तर ; 


84. 


उत्तर : 


कक 
उत्तर; 


$6. 
उत्तर: 


57 


उत्तर ; 


राजस्थाद की रबी की फसलों के नाम लिखिए । 

गेहूँ, जौ, चना, सरसों व अफीम, रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल आदि । 

रबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीय व अलसी आते हैं । 

राजस्थान में गेहूँ, बाजरा व चावल की खेती किन जिलों में प्रमुखतया को 

जाती है ? 

(अ) गेहूँ-.श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलबर । 

(आ) बाजरा--अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, पाली सवाई 
माधोपुर, सोकर व टोंक । 

(३) चावल--श्रीगंगानगर, कोटा, बूँदी, डूँगरपुर, उदयपुर व झालावाड़ । 

राजस्थान में व्यापारिक फसलों या नकद फसलों के नाम लिखिए । 

तिलहन में तिल, सरसों, अलसी, मूँगफली, अरण्डी, सोयाबीन, आदि । इनके 

अलावा कपास, गन्ना, तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, धन्रिया, जीरा आदि । 

राजस्थान की खाद्य-फसलों की विशेषता का उल्लेख कीजिए) 

सामान्यतया कुल कृपित क्षेत्रफल के आधे से कुछ कम भाग पर अनाज (८कव०१/५] 

की फसलें बोई जाती हैं। 4999-2000 में यह अश 44% तथा 2007-02 में. 45% 

रहा; यह प्रतिवर्ष घटता-बढता रहता है। अनारजों मे सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के 

अन्तर्गत पाया जाता है। यह अनाजो के क्षेत्रफल के आधे भाग मे अथवा कुल 

कृषित क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग पर बोया जाता है।200-02 मे बाजरा 5१,3 

लाख हैक्टेयर मे बोया गया तथा सकल कृपित क्षेत्रफल ,208.. लाख हैक्टेयर था | 

इस प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 24.7 

रहा। यह प्रति वर्ष घटता-बढता रहता है। 

996-97 से 999-2000 के खाद्यात्नों के औसत उत्पादन के आधार पर 

राजस्थान का अंश कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बताइए-. 

(9 चावल में, (8) गेहूँ में, (8) दालों में तथा (७) समस्त खाद्यान्‍्नों में । 

(9. चावल में 0 2% 

0 ' गेहूँ में 9 6% 

#) दालों में 4,2% 

(09५) खाद्यानों में 63% 


» 993-94 से 996-97 का औसत लेने पर राजस्थान में तिलहन व गन्ने 


के उत्पादन में राष्ट्रीय उत्पादन का अंश बताइए 


+ तिलहन में 3.2%, गने में 04% 


राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या परिवर्तन हुए ? 


+ राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 950-57 में 30 लाख टठ से बढ़कर 983- 


84 में लगधग । करोड़ टन हो गया था । इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते 


क्क्र 


60. 
उत्तर : 


62. 
उत्तर ; 


साजस्थान को अर्धव्यवस्था 


रहे हैं | 987-88 के खाद्यान्तों के उत्पादन का अनुमान 47.8 लाख टन लगाया 
गया था 990-97 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 409.35 लाख टन हुआ । 
प्रायः खरीफ की फसल अकाल व सूखे का शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन 
घट जाता है । पिछले वर्षों में रबी में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ के खाद्याननों से 
अधिक रहा है 4997-98 में खाद्यान्नों का उत्पादन 40.5 लाख टन, 3998-99 
में 729.3 लाख टन, 999-2000 में लगभग 407 लाख टन आँका गया है । 
2000-200 में 00.4 लाख रन व 200-2002 में 440.0 लाख टन हुआ । 
2002-03 में 75 लाख टन तथा 2003-04 में 89 लाख टन की सम्भावना है । 
राजस्थान में तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुईं है ? 

4987-88 में 42.6 लाख टन से बढ़कर 997-98 में 33 लाख टन हो गई । 
4998-99 में यह 38.4 लाख टन, 999-2000 में 34 लाख टन आँकी गई है । 
सूखे के बावजूद राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ा है । 200-02 में 3१.3 लाख 
डन, व 2002-03 में 77.6 लाख टन का अनुमान है । 2003-04 में 39.4 लाख 
टन की सम्भावना है । 


।. राजस्थान में कृषियत इन्पुटीं पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए । 
£ (7) खाद्य-पदार्थ --दुग्ध-पदार्थ, फल व सब्जियाँ (डिब्बों के अचार-मुरब्बा), 


आय मिलें, दाल मिलें, बेकरी, चीनी, गुड़, देशी खांड, वनस्पति घी, खाद्य तेल, 
वगैरह । इसी में जोधपुर व नागौर क्षेत्र की मेथी, पाली की मेहन्दी, पुष्कर क्षेत्र के 
'फल, सब्जी व गुलाब के फूल, बाँसवाड़ा के आम-पापड़ व बीकानेर के पापड़- 
भुजिया आदि भी आते हैं । 

(४) तम्बाकू पदार्थ--जरदा, बीड़ी + 

(80) कॉटन प्रोसेसिंग व कॉटन वस्त्र--जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कताई व 
बुनाई, रंगाई व छपाई व ब्लीचिंग (बुनाई के लिए कई प्रकार की टेक्नोलोजों 
प्रयुक्त होती है; जैसे--हथकरघा, शक्ति करघा, मिल करघा, वगैरह) । 

6») रेशम का उद्योग । 

00) टेक्सटाइल बस्तुएँ--गलीचे, निटिंग मिलें, गारमेंट, रेवकोट, कपड़े के जूते। 
'एग्रो-उद्योग (#ढ70-॥005॥5०७) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व बन-उद्योगों 
के अलावा कृषि के लिए इनपुट तैयार करने वाले उद्योगों जैसे उर्वरक, कीटवाशक 
दवाइयाँ, ट्रैक्टर, कृषिंगत औजारों आदि को भी शामिल किया जाता है । लैकित 
संकीर्ण अर्थ में इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योग ही लिए 
जाते हैं । 

राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के स्थान बताइए । 

ये पाली, भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर, श्रीगंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा व 

भवानीमंडी में स्थित हैं । पिछले वर्षों में इनकी संख्या 23 बताई गई है । इनमें ॥7 

निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। 
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3, 


64. 


उत्तर : 


बडे 


उत्तर; 


66. 


67. 
उत्तर : 


68. 


राजस्थान में 997 थे गौ-चंश के पशुओं की संशोधित सख्या कितनी थी ? 


(अ) ।2। करोड़ (ब) 49 करोड़ 

(स) 2 करोड़ (द) 80 लाख (अ) 
997 को पशु-संगणना के अनुसार राज्य में भेड़ों की संख्या सूचित 
कोजिए। 


(भेड़ें ।45 8४ लाख) (समस्त देश को थेड़ों का लगभग 25%) (संशोधित 
आँकड़े) । 
राजस्थान के पशु-धन (4४९४४०८.) की विशेषता बताइए तथा इस पर 
आधारित उद्योगों के नाम लिखिए ॥ 

99 में राज्य में पशुओं की संख्या 5 47 करोड़ हो गईं, जो 992 की तुलना में 
69 लाख अधिक थी । राज्य में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्‍लें पाई जातो हैं । 
राजघ्थान में भेड़ों की उत्तम नस्‍्लें पाई जाती हैं, जैसे बौकानेर की नाली, चौकला 
व मगरा, जैसलमेर की जैसलमेरी व जोधपुर को मारवाड़ी । 

पशु-धन पर आधारित उद्योग--डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ, ऊप, मॉँस, 
चमड़ा, हड्डी । राज्य में पशु-घन का विकास करके लोगों को रोजगार दिया जा 
सकता है व आमदनी बढ़ाई जा सकतो है । ये कृषि के सहायक उद्योगों के रूप 
में विकसित किए जा सकते हैं । ये मरुप्रदेश के लिए भी उपयुक्त माने जाते हें । 
2002-03 में राजस्थान में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ? 

(अ) 42 लाख टन (ब) 79.7 लाख रन 

(सं) 44 लाख टन (द) 50 लाख टन (ब) 
राजस्थान की बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाभ लिखिए । 
राजस्थान की निम्न बहुराज्योय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में हिस्सा 
है. 

(0). भाखड़ा-नांगल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान) 

(४) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान) 

(४५) व्यास (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान) 

(४५) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान) 

माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ? 


+ इसका निर्माण चौँसवाड़) के समीप किय। गया है (यह कुल 80 हजए हैब्टेयर में 


सिंचाई कर सकेगी । पावर हाउस नं. । पर 25-25 ग्रेगावाट कौ दो इकाइयाँ 
जनवरी 986 में चालू की गई थीं। 

पावर हाउस ने. 2 पर 45-45 मेगावाट को दो इकाइयाँ लगाई गई हैं । इस प्रकार 
साववीं योजना में इस परियोजना से पावर की प्रस्थापिव क्षमता 40 मेगावाट हो 
गई थी । 


कार 


69. 


70. 


उत्तर: 


सजत्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान के सतही जल-साधनों का भारत के कुल सतही जल-साधवनों यें 
क्या स्थान है ? 
(अ) 0०% (व) ॥% (स) नगण्य. (द)5% (ब) 
राजस्थान की वृहद्‌ सिंचाई परियोजनाएँ कौन- कौनसी हैं ? इन्दिरा गाँधी 
नहर परियोजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए ॥ 
राजस्थान की वृहद्‌ सिंचाई परियोजनाओं (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र ।0 हजार 
हैक्टेयर से अधिक होगा) में निम्नलिखित हैं-.. 
() इन्दिय गाँधी नहर परियोजना, (2) गुड़गाँव नहर (जिला भरतपुर), (3) ओखला 
बैग़ज (जलाशय) (जिला भरतपुर), (4) नर्मदा (जालौर), (5) जाखम (उदयपुर), 
(6) नोहर, (7) सिद्धमुख (श्रीगंगानगर), (8) बीसलपुर (जिला टोंक) । इन सभी 
परि-योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । 
इन्दिया गाँधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के संगम पर हरीके 
बाँध से प्रारम्भ होती है । इसे बाड़मेर में गडरा रोड तक ले जाया जाएगा | फीडर 
की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर 
है । इस पर वर्ष 958 से कार्य किया जा रहा है ! मुख्य नहर । जनवरी, 987 
तक अपने सुदूर छोर तक यहुँवा दी गई थी । इसके दोनों चरणों के पूरा होने पर 
5.79 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी ज्ञथा अनाज, गन्ना, 
कपास, तिलहन आदि की पैदावार बढ़ेगी । ट्विदीय चरण की स्कीम में 
साहबा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरन व बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं 
(जलोत्थान योजनाओं) के द्वारा पानी को 60 मीटर ऊँचा उठाकर सिंचाई की 
व्यवस्था की जाएगी । इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है । 
मार्च 2004 तक इस पर 2600.9 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं; 393.2 करोड़ 
रु. प्रथम चरण में और 2207.7 करोड़ रु. दूसरे चरण में । 2003-04 तक 2.3 
लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता विकसित की गई है । इससे लगभग 
१600 करोड़ रु. का वार्षिक कृषियत उपलब्ध होता है ॥ इसके दसवीं 
योजना में वर्ष 2005 तक पूरा होने की आशा है । 


7. थार महस्थल (॥४४० ०८० का प्रदेश बताइए । 


उत्तर 


४ अशवली के पश्चिम व उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा है। इसका 


सुदूर का पश्चिमी भाग (५/८४थग० ग05 7) “थार मरुस्थल '” कहलाता 
है, जो पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन के सहारे-सहारे पंजाब तक 
'फैला है । बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के कुछ झागों में बड़े-बड़े गोले पाए 
जाते हैं । यहाँ के निवासियों को शुष्क जीवन का सामना करना पड़ता है । यह 
भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है । इसमें दूर-दूर वक बहुत कम मात्रा में 
हरियाली नजर आधी है । भीषण जलवायु, कम वर्षा, सुदूर प्रदेश व कठीर जीवन 
मरुस्थल की विशेषताएँ हैं । कर 
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ड 
उत्तर ; 


73: 
उत्तर; 


74. 
जत्त; 


मकर 


जत्तर: 


राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइए । 
राज्य के निम्न 72 जिले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते हैं । इनमें राज्य 
का 64% क्षेत्रफल तथा 40% जनसंख्या शामिल है । ये बिले इस प्रकार हैं-- 
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगा-नगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, 
पाली, जालौर, सीकर तथा झुंझुनूं । 
मरु-विकास-परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। 
मह-विकास-परियोजनाओं (0707) का उद्देश्य रेगिस्तान के मार्च या फैलाव को 
रोकना तथा मर प्रदेश का आर्थिक विकास करना है । 985-86 से यह पूर्णतया 
केन्द्र-प्रवर्तित कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था । यह राज्य के 6 
जिलों के 85 खण्डों में चलाया जाता है । इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुख हैं-- 
भू-संरक्षण, वानिको या वन-विकास, भूजल-विकास (0070 छब्ाद 0०४०" 
गाश्व0, भेड़ व ऊन विकास, पेयजल स्क्रीम व लघु सिंचाई की योजनाएँ । अब 
यह कार्यक्रम जलग्रहण-आधार (#८१५॥००-४०५5) पर चलाया जाता है । प्रत्येक 
चाटरशेड का क्षेत्रफल लगभग 500 हैक्टेयर होता है और प्रति हैक्टेयर 
लागत 5000 रु. होती है और इसे 4 वर्ष में पूरा किया जाता है । 
राजस्थान के सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम (0747) का परिचय दीजिए । 
सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम 974-75 में प्रारम्भ किया गया था । इसके 
अन्तर्गत पहले कई जिले शामिल किए गए थे, लेकिन छठी योजना में इसे 
निम्म प्रदेशों तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरू विकास 
कार्यक्रम चालू हो गया था । डूँगरपुर व बाँसवाड़ा के जनजाति के जिले, 
उदयपुर जिले के भीम, देक्यढ़, खेरवाड़ा चहसीलें तथा अजमेर जिले की ब्यावर 
तहसील वर्तमान मे इसके क्षेत्र पुन बदल गए हैं। अब यह ॥7 जिलो मे 
संचालित किया जा रहा है जो इस प्रकार हे- उदयपुर, डूँगरपुर बॉसवाडा 
कोटा, बारा भरतपुर, झालावाड टोक, सवाई माधोपुर करीली व अजमेर । 7487 
के अन्तर्गत भू-संरक्षण, लघु सिंचाई ब वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता 
है । इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आमदनी बढ़ाई जाती है । 
0707 व 07/४ के कार्यक्रमों में पंचायतों का अधिक सहयोग लिया जाना 
चाहिए । 774 को भी याटरशेड के आधार पर चलाया जाने लगा है । प्रति 
हैक्टेयर 4000 रु. रखे जाते हैं और एक बाटरशेड का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर 
माना जाता है और इसे 4 वर्ष में पूथ किया जाता है । 
राजस्थान के सन्दर्भ में व्यर्थ भू-खण्डों (/३४/श४705) ( कृषियोग्थ व 
बंजर ) की समस्या का रूप स्पष्ट कीजिए । 
2000-0] में राजस्थान में लगभग 49.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में 
कृषियोग्य च्यर्थ मू-खण्ड (८णाणराँडल क्रननण्रावे थे, जो कुल रिपोर्टिंग 
श्ेत्र का 74.3% अंश था। कृषियोग्य व्यर्थ भ्रू-खण्ड व परती भूमि 


का 


76. 


उत्तर; 
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का कुल योग लगभग 28 5% आता है। परती भूमि किन्ही कारणो से बिना खेती 
किए छोड दी जाती है। व्यर्थ भू-खण्डो के कई रूप होते हैं, जैसे कन्दराएँ व गहरी 
एवं पतली घाटियाँ (9५778). बालू रेत के टीले जलमन क्षेत्र क्षारयुकत व 
लवणयुकत भू-खण्ड जनजाति क्षेत्रों मे झूम खेती वाले मू-खण्ड आदि। व्यर्थ 
मू-खण्ड मे कुछ बजर भू-खण्ड (७472॥9749) भी होते हैं जो कृषि योग्य नहीं 
होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं | 2000-0 मे कृषि योग्य व्यर्थ मू-खण्ड 49! 
लाख हैक्टेयर में थे तथा बजर व अकृषियोग्य भूखण्ड 25 7 लाख हैक्टेयर में थे। 
इस प्रकार कूल व्यर्थ भूखण्ड 74 8 लाख हैक्टेयर मे थे। स्मरण रहे कि 
इसमें परती भूमि शामिल नहीं है । व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या के उग्र होने का 
कारण अत्यधिक चराई, वृक्षों को अंधाधुंध ढंग से काट डालना तथा फलस्वरूप 
परिवेश-सन्तुलन को नष्ट कर डालना है । भूमि का कवर ह जाने से मिट्टी का 
'कटाव प्रारम्भ हो जाता है । वन विभाग, रेवेन्यू विभाग व पंचायतों की व्यर्थ भू- 
खण्डों का उपयोग करके पशुओं के लिए चारे, ग्रामीणों के लिए जलाने की 
लकड़ी तथा उद्योगों के लिए कच्बे माल का उत्पादन चढ़ाना चाहिए । राजस्थान में 
व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या को हल करने हेतु राज्य भूमि विकास निगम की 
स्थापना की गई है । व्यर्थ भू-खण्डों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा इनके 
सदुपयोग के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि ग्रामोण जनता व पशु दोनों 
लाभान्वित हो सकें । बालू के टीलों का स्थिरीकरण करने के लिए 'कूँचा' (सूखे 
घास की पानी के पूले) जमीन में गाड़े जा सकते हैं । सामाजिक व फार्म-वानिकी 
का विस्तार किया जाता चाहिए । चारे के पेड़ों में 'खेजड़े' के पेड़ लगाएं जा सकते 
हैं । बेर की झाड़ी से फल, पाला व बाड़ के काँटे मिलते हैं । रोहिड़ा के पेड़ से 
टिम्बर भी प्राप्त होती है । मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय से पेड़ों व चरागाहों की 
विकास करने की विधियाँ निकाली जा चुकी हैं । आवश्यकता है उनको 
कार्यान्वित करने की । 
राजस्थान में सीमेंट, चोनी, सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिनी 
स्थान बताइए । 
(अ) राजस्थान में सीमेंट के कारखाने निम्न स्थानों में हैं--- 
सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, गोटन (नागौर) 
(सफेद सीमेंट संयंत्र), मोडक (कोटा), बनास (सिरोही), ब्यावर तथा कोटा । 
इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्य में सीमेंट की 0 इकाइयाँ हैं । 
मिनी सीमेंट प्लांट सिरोही (पिण्डवाड़ा), आबू-रोड, बाँसवाड़ा व कोट-पूतली 
में स्थित हें । पिछले वर्षो में वित्तीय संस्थाओं ने कई सीमेंट के कारखानों की 
लगाने की स्वीकृति दी है । राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास कौ भावी 
सम्भावनाएँ काफी हें । सीमेंट-ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का उपयोग सीमेंट के 
बड़े कारखानों की स्थापना में करने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं । 
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उत्तर ; 
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. +.य लाख व्यक्ति थी । 


(आ) चीनी-भूपालसागर (चित्तौड़गढ़) (निजी क्षेत्र), श्रीगेगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र: 
व केशोरायपाटन (सहकारी क्षेत्र) । इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 बड़े कारखाने 
चल रहे हैं। 
(३) सिन्थेटिक यार्न--बाँसवाड़ा, बहरोड़, डूँगरपुर, रींगस, जोधपुर, आबूरोड 
उदयपुर, अलवर, गुलाबपुत (रीको द्वात संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्रों में) । 
(६) रसायन उद्योग--डीडवाना में रसायन वर्क्स, सांधर साल्ट्स, श्रीसम 
'फर्टिलाइजसें, कोटा; उदयपुर फॉस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, उदयपुर, राजस्थान 
एक्सम्लीजिव्स व केमिकल्स लि , धौलपुर (विस्फोटक 0६०४४/०५५ बवाता है), 
मोदी अल्केलीज एण्ड क्रेमिकल्स लि , अलवर, हिन्दुस्तान जिंक लि , देबारी, 
उदयपुर; हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतड़ी आदि । 
राजस्थान में खविज-आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए । 
इन्हें घात्विक (0209॥॥८) व अ-धात्विक (ाणा-९0॥॥॥०) दो श्रेणियों में विभाजित 
किया जाता है । 
6) धात्विक खनिज आधारित उद्योग--इस्पात उद्योग जो कचे लोहे, चूने के 
पत्थर, डोलोमाइट वगैरा पर आधारित है । इसके अलावा स्टील फर्नीचर, मशीनरी 
व औजारों का निर्माण आदि । 
(॥) अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों में निम्न आते हैं--सौमेंट, 
स्थेन-सस्तु उद्योग, काँच व काँच का सामान, चायना बले पर आधारित चीनी 
मिट्टी के बर्तन, एस्वेस्ट्स व सीमेंट के पाइप/पदार्थ आदि । 
राजस्थान के औद्योगिक जीवन में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है ? 
॥997-98 के केद्रीय बजट के अनुसार, लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी 
में विनियोग की सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रु कर दी गई थी | 
बाद में दिसम्बर ॥999 में यद्व पुनः एक करोड़ रु कर दी गई। ग़जस्थान में लघु 
इकाइयों का आकार काफी छोटा पाया गया है । राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में लघु 
इकाइयों की भरमार है | इनमें रोजगार का ऊँचा अंश पाया जाता है । फैक्ट्री क्षेत्र 
की अधिकांश इक्राइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं | 2002-03 में राज्य में 
पंजीकृत लघु उद्योगों व दस्तकारी इकाइयों की कुल संख्या लगभग 24 लाख 
थी, जिनमें विनियोग की मात्रा 3577 करोड़ रु. थी तथा रोजगार की मात्रा लगभग 





राजस्थान की प्रभुख दस्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओं का परिचय 

दीजिए। 

जयपुर के भूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवातर रत्नों एवं सौने-चाँदी के कलात्मक 
आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बतंन, लाख से बनी चूड़ियाँ 
संगमरमर की मूर्तियाँ, कारोगती की जूतियाँ (मोजडियाँ व नायो), च्ल्यू पॉटर 
की नाना प्रकार को वस्तुएँ, सांगानेरी व बगरू प्रिन्ट के वस्त्र, 250 ग्राम रू ए 
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बनी रजाइयाँ, मिट्टी के खिलौने, चन्दन व हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ, लहरिए, 
चुनडियाँ व औद़नियाँ, गलोचे (बीकानेर व जयपुर के), जोधपुर के बादले, कट की 
खाल से बनी कलात्मक कस्तुएँ, लकड़ी के खिलौने, नाथद्राग्र की पिछवाइयाँ 
तथा 'फड़' (वस्त्र पर पेंटिंग की कलाकृत्तियाँ), सलमा-सितारे व गोटे-किनारी के 
काम से युक्त परिधान । इस प्रकार वस्त्र, लकड़ी, खाल, घातु, सोने-चाँदी आदि 
'पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारोगरी का काम राजस्थान के कुटोर उद्योगों की 
अपनी विशेषता है । इनका काफ मात्रा में निर्यात भी किया जाता है । राजस्थान से 
गलीचों का निर्यात होता है । भविष्य में रत्न व जवाहरात का निर्यात बढ़ाया जा 
सकता है । 

राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था (६7990 €८०णा०॥३५) की मुख्य 
विशेषताएँ लिखिए । 

१99॥ की जनगणञ के अनुस्तार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या राजस्थान 
में 54 7 लाख थी, जो राज्य को कुल जनसंख्या का लगभग ॥2.4% थी ॥ इसमें 
अघोषित जनजाति (0९॥७09०6 ७३७८७) के व्यक्ति भी शामिल हैं । णज्य में 0 
घुमककड़ (खानाबदोश) व 3 अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजातियाँ निवास करी हैं । 
अधिकांश जनजाति के लोग बाँसवाड़ा व डूँगरपुर के पूरे जिलों में तथा उदयपुर, 
चित्तौदगढ़ व सिरोही जिलों की कुछ ठहसीलों में निवास करते हैं । ॥980-8 
में जनजाति के पाँच जिलों में 45% आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से कम 
कृषिगत जोत थी । औसत जोत । 7 हैक्टेयर पाई गई थी । (राज्य कौ औसत 44 
हैक्टेयर) । इस प्रकार इनके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। 
इनके लिए दस्तकारी का अभाव होता है । परिवहन की कठिनाई होती है । 
सिंचाई व पेयजल की कमी होती है । इनका जीवन जंगलों में लकड़ी की कटाई 
'पर आश्रित होता है । ये जंगलों से लाख, गोंद आदि भी एकत्र करते हैं । प्रायः 
राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जादा है । ये आशिक शोषण, 
सामाजिक पिछड़ेपन व कुरीतियों, अन्यविश्वास, कुपोषण, अशिक्षा, बगैरा के 
शिकार पाए जाते हैं । इनमें बहु-विवाह (००)५8०79) की प्रथा भी पाई जाती है। 
इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना, माडा, सहरिया विकास कार्यक्रम 
आदि चलाए गए हैं । ! 

राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओं का स्पष्टीकरण दीजिए । 
राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएँ संचालित कर 
रही है, जो इस प्रकार हैं. 

(0) जनजाति उपयोजना क्षेत्र--यह 974-75 से प्रारम्भ की गई थी ॥ इसके 
अन्तर्गत 4409 गाँव आते हैं । इसके अन्तर्गत अधिव्यंश राशि सिंचाई, पावर, फल- 
विकास, “येर-बेडिंग”, सामुदायिक मिंचाई (डीजल पम्पिंग सेट द्वाण), कृषि 
चानिकी के र्मार्यों पर व्यय की जाग्रे है । आदिवासियों को बीज तथा उर्वरकों 
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का वितरण भी किया जाता है । भविष्य में कुओं को गहरा करने, डीजल पम्प- 
सेटों के वितरण, सामुदायिक व्यर्थ भूखण्ड विकास कार्यक्रय, पशु-प्रजनत सुधार 
कार्यक्रम, मुर्गीपालन कार्यक्रम, बतख कार्यक्रम, रेशम कार्यक्रम, लघु ब्र कुटीर 
उद्योग, प्रतियोगो परीक्षाओं में कोचिंग कार्यक्रम तथा बायो-गैस संयंत्र की 
स्थापना व सड़क-निर्मांण पर बल दिया जाएगा । 

(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण ( माडा )--यह 978-79 से प्रारम्भ 
किया गया था । इसमें ।3 जिलों के लगभग दस लाख व्यक्ति शामिल हैं । गाँवों 
की संख्या 2939 है । इसके लिए विशिष्ट केद्रीय सहायता (5[०८०० व्याप्र्था 
485450370८) प्राप्त हीती है । 

(3) सहरिया विकास कार्यक्रम--यह 977-78 में लागू किया गया था | इससे 
435 गाँवों के 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं । यह कार्यक्रम बार जिले 
की किशनगंज वे शाहबाद पंचायत समितियों में सहरिया आदिम जाति 
(एतग्रा॥॥५७ ॥7०) को लाभ पहुँचाता है । व्यय का अधिकांश अंश शिक्षा तथा 
लघु सिंचाई पर व्यय किया जाता है ताकि सहरिया कृषिगव परिवारों को सिंचाई 
की पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमें शिक्षा का प्रचार- प्रसार हो सके । 

(4) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम--यह जनजाति क्षेत्र विकास 
चिभाग (॥ल्‍॥#ण #768 /0९४९क्राला। 7कशपाथा।, ॥8700) के अन्तर्गत 
संचालित किया जा रहा है । ।98] की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 44 8 
लाख जनजाति के लोगों में से 27 5 लाख लोगों को जनजाति उप-योजना, माडा 
व सहरिया कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है तथा शेष 4 3 लाख 
बिखरी जनजाति के लोगों को ॥.५॥09 के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है । 
राजस्थान में विभिलत क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों 
का परिचय दीजिए । 

(४) मरु विकास कार्यक्रम (207) 

(४) सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम (0747) 

(॥४/ कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (2877), इसके अन्तर्गत अंग्र तीन 
कार्यक्रम शामिल हैं-- 

( अ) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम--भूमि को 
समतल बनाना, पानो की नालियों को पक्का करना, सड़क, मण्डी, जल सप्लाई, 
कृषि, पशु-पालन आदि का विकास करना । 

(आ ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य- क्रम--उचित ड्रेनेज, वृक्षारोपण, 
जंगली घास-पात उखाड़ना, गोदाम-भवेन निर्माण आदि । 

(३) भाही कम्राण्ड विकास कार्यक्रम--कच्चा जल-मार्ग बनाया जा रहा है 
जिससे जनजाति के पिछड़े लोग लाभान्विव होंगे । सड़क, क्रोसिंग, कलवर्ट 
ड्रोप, स्टरक्चर्स एवं विशेष जल-मार्गों को लाइनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है । 
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6») मैसिव कार्यक्रम--लघु व सीमान्त कृषकों को नल-कूप के लिए कर्ज व 
सब्सिडी । 
(४) संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (08497) (२८४ [9९० 
छुपा #षध्य 02ए20गणा शित्ड्ाभा॥०)--यह 993-94 से 4 जिलों 
के 3 विकास-खण्डों में संचालित किया जा रहा है । चर्तमान में बाड़मेर, 
जैसलमेर, बीकानेर ब गंगानगर जिलों के समस्त क्षेत्र इसमें शामिल क्रिए गए 
हैं। 
(४४) मेवात विकास--यह भरतपुर व अलवर में मेव बाहुलय क्षेत्रों के लिए है 
(४४) डेयरी विकास । 
(४४) सामाजिक वानिकी--सड़क, नहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा 
क्षेत्रों में वायुयान से बीजारोपण करना । 
(6) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (?)7)--निर्धनता उन्मूलन 
कार्यक्रम, स्वरोज-गार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण, सब्सिडी का 
तत्त्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई कौ मशीनों का वितरण । यह 
978-79 से चलाया जा रहा है । इसमें केन्र व राज्य का आधा-आघा अंश होता 
है । इनके माल की बिक्री को व्यवस्था में सुधार करना भी आवश्यक है । 997- 
98 में 0 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था । अब 
यह कार्यक्रम । अप्रैल 999 से ट्राइसम, द्वाकरा, सौट़रा, गंगा कल्याण योजना, व 
मिलियन कुआ स्कीम के साथ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (505५) में 
मिला दिया गया है। 
(9 राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (४४४8०)--988-89 में 20 करोड़ 
रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवस रोजगार का लक्ष्य 
रखा गया था ॥ अब यह कार्यक्रम ग२9 में शामिल कर दिया गया है 
(2) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्ठी कार्यक्रम (ए7,8४67)--988-89 
में 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे तथा 75 लाख मानव-दिवस्र रोजगार 
का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था । अब यह कार्यक्रम 32५ में शामिल कर 
लिया गया है 
(४४) बायो-गैस संयंत्र योजना तथा निर्धूम चूल्हा योजना--गाँवों के लाभार्थ ! 
(मंत्र) जवाहर रोजगार योजना (ह7५)--989-90 से भार? व र.807 
को परस्पर मिला दिया गया । अब ग्रामीण रोजगार का विस्तृत कार्यक्रम जवाहर 
रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए 
रोजगार व आमदनी का विस्तार किया जा सके । इसमें केन्द्र का अंश 80% व 
राज्यों का 20% रखा गया है । इससे रोजगार का सृजन होता है । इसके अन्तर्गत 
उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों एवं आयुर्वेद-औषधालयों के 
भवन बनाने का कार्यक्रम शामिल किया जाता है ।। अप्रैल 999 से यह 


परिशिष्ट : 


83. 
उत्तर: 


84. 
उत्तर ; 


85. 
उत्तर : 


86. 
उत्तर ; 


80 वस्तुनिष्ठ व लघु अशोत्त 679 
कार्यक्रम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (659) नामक व्यापक कार्यक्रम में 
परिवर्तित कर द्विया गया है। 

(४9) ट्राइसम (प्रगणाड रिका। ठप जि $07 हाफ्ाणशाथाओ--इसके 
अन्न्गत ग्रामीण युवाओं के लिए दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए 
जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख कर अपनी जीविका स्वयं चला 
सकें । ।998-99 में ॥0,500 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया 
था ॥ अब यह कार्यक्रम 5559 में मिला दिया गया है । 

अरावली विकास से क्या लाभ होंगे ? 

(0 चोरे की सप्लाई में वृद्धि, (४) रेगिस्तान के बढ़ने पर रुकावट, (8) मिट्टी व॑ 
जल-संसाधनों का सरक्षण, (४) रोजगार में वृद्धि व गरोबी में कमी तथा (») व्यर्थ 
पड़ी भूमि का सदुपयोग । 

डांग क्षेत्र विकास का अर्थ लिखिए । 

डोग क्षेत्र राज्य के 8 जिलों में 332 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है । इसमें 
मुख्यतया वे क्षेत्र आदे हैं जिनमें घाटियाँ पाई जाती हैं और ये डाकू ग्रभावित इलाके 
होते हैं । इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है । 
'उद्योग श्री ' योजना क्या है ? 

इसके अन्तर्गत व्यावसायिक दक्षता वाले व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग लगाने के 
लिए प्रोत्माहित किया जाता है । 995-96 के लिए इस योजना पर व्यय हेतु 5 
करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था । नए उद्यमियों की परियोजनाओं के लिए 
शेयर-पूँजी देने के लिए एक जोखिम-पूँजी-कोष (/८॥ए्ा७ 097 #000) 
गठित किया गया है । “उद्योग श्री” योजना रीको द्वारा संचालित को जा रही है 
ताबि उन नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्स्पहित किया जा सके जिनके पास अनुभव, 
योग्यता व क्षमता होती है और उनको इक्विटी में योगदान मिलने से उद्योग 
लगाने में सहूलियत हो जाती है । 

राजस्थान में विकास संस्थाओं का उल्लेख कीजिए । 

ग्रामीण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना संगठन ($छ6८थे $लीशा65 
0६हआा5थाए॥, 550) द्वारा मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना व ट्राइसम का संचालन किया 
जात है । व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम 
द्वारा किया जाता है । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम बन विभाग द्वाया एवं डेयरी 
विकास कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित किया जाता 
है । उद्योगों के विकास के लिए गैको, राजस्थान वित्त नियम (र0), गजस्थान 
लघु उद्योग निगम (२५॥500), कृषि उद्योग नियम (&ह0-00९5 
(णफएण०५०४), आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं ।जनजाति क्षेत्र विकास विभाग 


87. 


88. 


89. 


90. 


चजस्थान की अर्थव्यवस्था 
(7५09) जनजाति कल्याण को देखता है। इस प्रकार विभिन्‍न प्रकार के कार्यों 
को सूचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के सगठनो व एजेन्सियों का 
निर्माण किया गया है। 


राज्य की नर्वी पंचवर्षीय योजना (997-2002) में वास्तविक व्यय अब लगभग 
कितना अनुमानित है? 

(अ) 27000 करोड रू (ब) 20000 करोड रु 

(सो 9836 करोड रू दो 9000 करोड रू सो 


राम्य की वार्षिक योजना 2003-2004 का अंतिम परिव्यय (००॥०७) 
निर्धारित किया गया : 

(अ) 5505 करोड़ रु. (ब) 355 करोड़ रु. 

(स) 445 करोड रू (द) 5858 करोड रू (आओ) 


राजस्थान की नर्वी योजना (4997-2002) के 27,650 करोड रु. के आकार 
में सर्वाधिक व्यय किस मद पर प्रस्तावित किया गया था? 

(अ) ग्रामीण विकारा पर 

(ब) पावर पर 

(स) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ पर 

(द) सिचाई व बाढ-नियत्रण पर (7.2%) (सो 
राज्य सरकार ने 994 मे कौन-कौन सी नई उदार नीतियाँ घोषित की? 


उत्तर; () नई औद्योगिक नीति, जून 994 में 


9 


(४) नई खनिज नीति, अगस्त ]994 मे 
(॥) नई सडक नीति, दिसम्बर 99+ में। 


4. वर्ष 2002-03 में राजस्थान की वार्षिक योजना का परिव्यय (०४४५) 
कितना निर्धारित किया गया था ? 


उत्तर; लगभग 437] करोड़ रुपये ॥ 


92. 


93. 


94, 


2004-02 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (993-94) पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
0५५07) कितनी रही? 

(अ) लगभग 566.3 अरब रुपये (व) 499.0 अरब रुपये 

(सं) 43 अरब रुपये (द) 396 7 अरब रुपये जी 


200-02 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (993-94) पर प्रति व्यक्ति आप 
कितनी रही? रे 

__ (अ) 8088 रुपये (बं) 8577 रुपये 
(स) 8290 रुपये (द) 8790 रुपये (ब) 
वर्तमान में राज्य की सकल/शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का नया आधार-वर्ष क्या हैः 
(अ) 980-8 [ब) 983-82 


(से) 993-94 [द) 982-83 (स) 


परिशिष्ट : 800 बल्दुनिष्ठ व लघु प्रस्तोत्तर द ््ट् 


कह, 
उत्तर; 


96. 
उत्तर : 


97. 


उत्तर ; 


जिला-प्राथमिक-शिक्षा-कार्यक्रम (0777) क्‍या है ? 
यह बाह्य सहायता पर आधारित प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से प्रोग्राम ऑफ 
एक्शन, 992 का उद्देश्य प्राप्त किया जाना है । इसमें लागत व जवाबदेही पर 
ध्यान केन्द्रित किया जाता है, और स्थानीय समुदाय का सहयोग बच्चों की 
भरती, उनको स्कूलों में रोके रखने तथा स्कूल-प्रणाली को प्रभावी बनाने में प्राप्त 
किया जाता है । 
, राजस्थान की पावर की स्थिति बताइए । 
राज्य में 2003-04 में विद्युत-सृजन क्षमता 5238 मेगावाट आंकी गयी .है । इसमें 
स्वय की क्षमता, साझा-प्रोजेक्टो की क्षमता तथा केन्द्र से आवटित क्षमता शामिल 
है| इसमें थर्मल का अश सर्वाधिक है। राज्य के स्वय के स्वामित्व की क्षमता कोटा 
थर्मल पावर स्टेशन (८778) की प्रमुख मानी गई है। राज्य का अश सतपुडा, 
भाखडा-नागल व्यास  (देहर) व्यास ॥[(पोंग) व चम्बल परियोजना में है। इसके 
अलावा राज्य को सिगरौली रिहन्द अन्ता औरैया, राजस्थान आणविक पावर 
प्रोजेक्ट (२७००) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओ से भी विद्युत आवदित 
की जाती है । 2003-04 में इसमें 690.5 मेगावाट के और जुड़ जाने से राज्य में 
विद्युत की प्रस्थापित क्षमवा मार्च 2004 के अन्त में 5238 मेगावाट आंकी गयी है। 


राजस्थान में जल-विद्युत के स्त्रोत्त इस प्रकार हैं--(४) भाखड़ा-नांगल, (/) 
व्यास इकाई [ व इकाई ॥, (४४0 गाँधी सागर, (४9) राणा प्रताप सागर, (2) जवाहर 
सागर (तीनों चम्बल परियोजना के अन्तर्गत), (४४) माही बजाज सागर परियोजना 
के शक्ति गृहों से । 

थर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं--(/) सतपुड़ा, (४) सिंगरोली, (४४) राजस्थान 
अणु शक्ति केज्,, कोय इकाई ॥ व ॥, (४४) कोटा थर्मल पावर संयंत्र । /980-8। 

में पावर कौ कमी 9 6% थी जो 987-88 में 30% हो गईं थो । आठवीं योजना 

में पावर की माँग व पूर्ति का अन्तर 40% हो जाने का अनुमान लगाया गया 
था । आठवीं पंचवर्षोय योजना में अतिरिक्त विद्युत सृजन-क्षमता का लक्ष्य 
लगभग 540 मेगावाद का था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 258.65 

मेगावाट ही रही थी, जो लक्ष्य से लयभग आयी थी । 

राजस्थान किस प्रकार विद्युत सृजन-क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ? 


अथवा 

राजस्थान में विद्युत सृजन-क्षमता बढ़ाने के नए प्रयासों का परिचय दीजिए 

दो-तीन वर्ष पूर्व राजस्थाव सरकार राज्य में लयभग 4300 मेगावाट विद्युत-क्षमता 

के सृजन के लिए पावर-प्रोजेक्ट लगाने का कार्यक्रम बना रही थी । इसके लिए 

3“र्ष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों से देण्डर यू आवेदन पत्र माँग 
"थे। रत 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


नए कार्यक्रम इस प्रकार रखे गए थे- 

(0 कोटा ताप बिजलीघर की 20 मेगावाट की छठी इकाई को नर्वी योजना 

के दौरान लगमग 470 करोड रु की लागत से चालू करने का विचार था। 
(४) कपूरडी प्रोजेक्ट लिग्नाइट-आघारित होगा और 800 करोड़ रु. की लागत 
से इसकी दो विद्युत-सृजन इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) चालू की 
जाएँगी । जालीपा परियोजना में चार इकाइयाँ ( प्रत्येक 250 मेगावाट की) (कुल 
क्षमता 000 मेगावाट) 3600 करोड़ रु की लागत से स्थापित की जाएँगी । यह 
भो लिग्नाइट-आधारित योजना है । यह पूर्व में चर्चित रहो है । 
/४2) धौलपुर ताप बिजली सूयंत्र की क्षमता 788 50 मेगावाट (296 394 25 
मेगावाट) रखी गई । इसे पर्यावरण-मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है । यह तरल 
ईंधन पर आधारित है । यह आर पी जी, उपक्रम द्वारा स्थापित किया जा रहा है । 
(७) सूरतगढ़ ताप बिजली घर के प्रथम चरण कौ दो इकाइयों से 500 मेगावाट 
की विद्युत-क्षमता में वृद्धि हो सकी है । दूसरी इकाई का 3 अक्टूबर 2000 को 
लोकार्पण किया गया, इकाई से 250 मेगावाट अक्टूबर 200। तक, इकाई- 
]9 से 250 मेगावाट मार्च 2002 तक तथा इकाई-५ से 250 मेगावाट जून 2003 
तक प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है । पूरे प्रोजेक्ट पर 5000 करोड़ रु. के व्यय 
का अनुमान लगाया गया है । 
(५) बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना में दो इकाइयाँ होंगी (प्रत्येक 240 
मेगावाट की) जिसको लागत 800 करोड़ रु आँको गईं है । 
(४0) अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व आबूरोड में डीजल- 
आधारित विद्युत-संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषित की गईं थी। इनमें 
प्रत्येक की क्षमता 00 मेगावाट आँकी गई है । इनकी कुल लागत 900 करोड़ 
रु आँको गई है। 
(५४) जैसलमेर से 65 किलोमीटर दूर रामगढ़ के पास गैस-आधारित 76 मेयावाट 
(संशोधित) बिजलीघर का उद्घाटन 9 फरवरी, 996 को किया गया था । 
(५४४ जोधपुर जिले में मथानिया स्थान पर सौर ताप-विद्युत-परियोजना 40 
मेगावाट (संशोधित) की होगी । इसमें पश्चिमी राजस्थान की विशाल सौर ऊर्जा 
का उपयोग किया जाएगा । जैसलमेर में एनरजन कम्पनी के सहयोग से 200 
मेगावाट का, एमको-एनरान के सहयोग से 50 मेगावाट के सौर-ऊर्जा संयंत्र को 
लगाने तथा बाड़मेर के आगोरिया गाँव में 50 मेगावाट का सौर-ऊर्जा संयंत्र (सर 
सोर्स के सहयोग से) लगाने के कार्यक्रम घोषित किए गए थे । लेकिन कुछ 
कारणों से एनरजन तथा एमको-एनरान सौर विद्युत परियोजनाओं 
निरस्त करना पड़ा है । 
पूर्व में राजस्थान में विद्युत के विकास की विभिन्‍न परियोजनाओं पर लगभग 8 
हजार करोड़ रु. के विनियोजन का कार्यक्रम बनाया गया था ताकि राज्य विदधुत 
के क्षेत्र में आगे एक लम्बा डग भर सके । 
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98. 
छत्तरः 


99, 


400. 


उत्ता ; 


40. 


उत्तर : 


402, 


उत्तर : 


403. 


उत्तर : 
404. 


वक्त ; 


राजस्थान मे सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए। 
-2000-0॥ के अन्त तक राज्य में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 
27732 तथा सदस्य संख्या लगभग 89.6 लाख व्यक्ति हो गई थी । प्राथमिक कृषि 
साख समितियाँ 5240 तथा उनकी सदस्य संख्या 55.9 लाख थो ।30 जून, 990 
तक राज्य में 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके 
हैं । सहकारी ऋणों (अल्पकालोन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन) के सम्बन्ध 
में 2003-04 के लिए कुल 625.0 कऐड़ स्पये के लक्ष्य निर्धारतत किए गए थे, 
जिनमें अल्पकालीन ऋणों कौ राशि 250 करोड़ रुपये, मध्यमकालीन ऋणों की 
१00 करोड़ रु, दीर्घकालीन ऋणों को 275 करोड़ रुपये रखी गई थी । पिछले 
वर्षों में सरकार ने 8 लाख कृषक परिवारों को 500 करोड़ रुपये की ऋण-राहत 
राशि (4६७/-०॥॥८)) प्रदान को थी । 

राजस्थान में 2003 में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ? 


( प्रारम्भिक अनुमान ) 
(अ) 60 लाख टन (ब) 84.5 लाख टन 
(स) 48 लाख टन (द) 70 लाख टन (ब) 


राज्य की 2003-2004 की वार्षिक योजना की वास्तविक व्यय के आधार 
पर दो क्षेत्रवार आवंटन की प्राथमिकताएँ बताइए : 

6044.4 करोड़ रु. के कुल वास्तविक व्यय का 26.9% सामाजिक व सामुदायिक 
सेवाओं पर तथा 34.8% ऊर्जा पर व्यय किया गया है । इस प्रकार इन दो आर्थिक 
क्षेत्रों पर वार्षिक योजना का लगभग 62% अंश व्यय किया गया था । 


राजस्थान में कितने प्रधान खनिज (परआ०7 प्रांए००७ॉ५) तथा कितने 
अप्रधान खनिज (छञ07 ग्रशंघथ5) पाए जाते हैं ? 

प्रधान खनिज 42 किस्म के । 

अप्रधान खनिज 23 किस्म के । 

उन खनिजों के नाम बताड़ए जिनमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में 
90% या इससे ऊँचा अंश है । उनके अंश भी लिखिए । 

बोलस्‍्टोनाइर (00%), जास्पर (00%), जस्ता कन्सब्ट्रेट (99%), फ्लीराइट 
(96%), जिप्सम (93%), मार्बल (90%) । 

993 में राजस्थान में खानों में कितने श्रमिक कार्यरत थे ? 

325 लाख व्यक्ति । 

खनन उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से यजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान 
है और वह कितना प्रतिशत है ? 

पाँचवाँ स्थान, देश के कुले उत्पादन के मूल्य का 5 74%, प्रथम स्थान बिहार का 
3 09% वथा बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात व असम का स्थान आता है । 


085. 
उत्तर; 


06. 
उत्तर: 


07. 
उत्तर: 


408. 


09. 
उत्तर: 


राजस्थान का अर्थव्यवस्था 


नई खनिज नीति, 994 के सात मूलभूत उद्देश्य बताइए । 

आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके राज्य को खनिज-सम्पदा की खोज 
करना, यांत्रिक व वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन देना, खनिज-आधघारित उद्योगों 
के माध्यम से मूल्यवर्द्धन (५७॥७९८ ४60॥0) पर बल देना (ताकि राज्यों में आय 
व शोजगार बढ़ें), खनिजों का निर्यात बढ़ावा, मानवीय साधनों का विकास करना, 
निर्णय-प्रक्रिया को स्पष्ट व पारदर्शी बनाना और रोजगार बढ़ाना (विशेषतया 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए) । 
राजस्थान में बिक्री-मूल्य की दृष्टि से चार बड़े खनिजों के नाम लिखिए । 
2000-0] के आँकडो के अनुसार, चार बडे खनिज इस क्रम में रहे- संगमरमर 
(ब्लॉक), सेडस्टोन, रॉक फोस्फेट तथा लाइमस्टोन। 

रीको का परिचयात्मक विवरण दीजिए । 

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. अथवा रीको नवम्बर 
969 में स्थापित किया गया था । इससे मूलतया राजस्थान राज्य ख़नन विकास 
निगम अलग करके 979 में रीको को स्थापना की गईं । रोको के कार्य इस 
प्रकार हैं--(४) औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों का निर्माण करना, (४) सार्वजनिक, 
संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना- करना, 
(८४) औद्योगिक शेयर पूँजी/अभिगोपन को व्यवस्था करना, (॥/) औद्योगिक 
विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना ब प्रोजेक्ट रिपोर्टे तैयार करवाना, 
(५) रियायतें व प्रेरणाओं की व्यवस्था करना । रीकी की स्वयं की चालू 
परियोजनाएँ इस प्रकार हैं--घड़ी तथा टू-वे रेडियो संचार उपकरण परियोजनाएँ । 
राजस्थान कम्यूनिकेशन लि इसकी सहायक कम्पनी है । पहले को टी.वी. सेट 
बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. नामक सहायक इकाई को इन्स्ट्मेन्टेशन 
लि. कोटा को हस्तान्तरित कर दिया गया है । अत: इलैक्ट्रोनिक्स लि. नामक 
इकाई बंद कर दी गईं है । 

सरिस्का बाघ परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है ? 

(अ) भरतपुर जिला (ब) अलवर जिला 

(स) कोय जिला (द) सर्वा माधोपुर जिला... (ब) 
सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में अन्तर करें । 

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व, नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्णतया 
सरकार के अधिकार में होता है । संयुक्त क्षेत्र में सरकार का रीको के माध्यम से 
इक्विटी में प्रायः 26% अंश होता है । इसका प्रबन्ध निजी हाथों में सौंपा जाता है ! 
सहायदा प्राप्त क्षेत्र में रैको का इक्विटी या शेयर पूँजी में प्राय: 0-5% तक 
अंश होठा है । ये औद्योगिक विकास के लिए विभिन्‍न प्रकार के संगठन होते हैं ! 
आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत््व बढ़ गया है, जो व्यवहार में प्रायः निजी 
क्षेत्र की ही इकाई होती है 


परिशिष्ट :'800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्र्तोत्तर + 685 


440. 
उत्तर : 


4]4, 
उत्तर ; 


442. 
उत्तर: 


443. 
उत्तर : 


गंगा कल्याण योजना को स्पष्ट कोजिए । 

यह भारत सरकार को नई केद्ध-प्रवर्तित योजना है, जो फरवरी 997 से 
50 ; 20 के आधार पर (80% व्यय केन्द्र का तथा 20% राज्य सरकार 
'का ) चालू को गईं है । इसका उद्देश्य भूजल को कुओं व नलकूपों के माध्यम से 
प्राप्त करने में उन लघु व सीमान्त कृषकों को सहायता पहुँचाना है जो गरीबी की 
रेखा से नौचे जीवनयापन करते हैं और जिन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी 
अन्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के द्वारा सहायता नहीं पहुँचाई गईं है । इसमें कम से 
कम 50% कोष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए नियत किए जाते 
हैं। 

राजस्थान वित्त निगम व राज्य के वित्त विभाग में अन्तर कीजिए । 

राजस्थान वित्त निगम 955 में लघु ब भध्य् श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय 
सहायता देने के लिए बनाया गया था | यह परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज 
देता है । उदार ऋण स्कीम में इसका काम काफी बढ़ा है । 

राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालय में एक विभाग होता है जो सरकार के 
वित्त सम्बन्धी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करता है । यह बजट-निर्माण में सहायता 
देवा है तथा सरकाती आय-व्यय का हिसाब रखता है । वित्त विभाग प्रत्येक नए 
वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन (वञाशग०ः्घ/७॥) अस्तुत करता है, 
जिसमें 5 चर्षों कौ अवधि के लिए आय-व्यय के अनुमान होते हैं । इनके आधार 
पृ वित्त-आयोग राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है । 
““राजसीको '” की भूमिका समझाइए । 

“*राजसीको ” का पूरा अर्थ है “राजस्थान लघु उद्योग निगम! (सबब आगशी 
पर005४९5 ((0ए7ए०७०॥०॥) । यह 964 में स्थापित किया गया था । यह कच्चे 
माल जैसे कोयल/कोक, इस्पात, सीमेंट, जस्ता आदि का वितरण करता है । इसने 
दस्तकारों के एम्पोरियम तथा गलोचा-प्रशिक्षण केद्ध स्थापित किए हैं । इसने चूछ 
व लाडनूँ में ऊनी मिलें, टॉक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री, तेन्‍्दू की पत्तियों के संग्रह 
की व्यवस्था तथा सांगानेर एयरपोर्ट पर निर्यात की सुविधा के लिए एक 'एयर 
कार्यो कॉम्पलेक्स' स्थापित किया है । राजसोको लघु उद्योगों के विकास के लिए 
कार्य करता है । लगातार घाटे में चलने के कारण चूरू व लाडनूँ की ऊनी मिलें 
बन्द कर दी गई हैं । 

राजस्थान के आर्थिक जीवन में खादी व ग्रामोद्योग का क्या स्थान है ? 
राज्य में सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है । 2003-04 में खादी उद्योग में 
उत्पादन 23.5 करोड़ रु. का हआ था । इस उद्योग में काफी लोग अल्पकालिक व 
पूर्णकालिक काम पाए हुए हैं । ग्रामोद्योग से घानी का तेल, गुड़ व खांडसारी, हाथ 
का कागज, अखाद्य तेल से बना साबुन, चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बत॑ने, 
मधुमक्खी पालन व धान को हाथ से कूट कर छिलका हटने आदि के काम 


68& * 


॥44. 


उत्तर : 


445. 


उत्तर; 


१46. 


उत्तर : 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
शामिल हैं ॥ ग्रामोद्योग के उत्पादन का मूल्य 2003-04 में 97.3 करोड़ रु. का 
हुआ । राज्य में खादी व ग्रामोद्योय का रोजगार, आमदनी व निर्धनता-विवारण 
कार्यक्रमों को दृष्टि से बहुत महत्त्व माना गया है ॥ ये ग्रामवासियों के आर्थिक 
जीवन का आधार स्तम्भ है । 
पूर्व में निर्धारित प्रीमियर औद्योगिक इकाइयों, बहुत प्रेस्‍्टीजियस इकाइयों 
तथा प्रेस्‍्टीजियस इकाइयों के लिए स्थिर पूँजी की नई सीमाएँ बताइए । 
प्रीमियर औद्योगिक इकाई के लिए 50 करोड़ रु. 
बहुत प्रेस्‍्टीजियस इकाई के लिए 50 करोड़ रु. 
प्रेस्टीजियस इकाई के लिए 5 करोड़ रु. । 
थे सीमाएँ पूर्व में क्रमश: 250 करोड़ रु,, 00 करोड़ रु. तथा 25 करोड़ रु. 
हुआ करती थीं । 
राजस्थान के परिवर्तित 2004-2005 के वार्षिक बजट में राजस्व-घाटा 
कितना दिखाया गया है और उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी ? 
राजस्व-घाय लगभग 2204 करोड़ रुपये आँका गया है जिसकी पूर्ति अंशतः 


पूँजी-खाते के आधिक्य से की जाएगी तथा करो से अतिरिक्त साधन जुटाने का 
प्रयास किया जाएगा। 

राजस्थान का 2003-2004 का संशोधित अनुमानों के आधार पर तथा 
2004-2005 के बजट-अनुमानों के आधार पर राजकीषीय घाटा (फिल्मों 
१८८) बताइए । इसको ज्ञात करने के लिए किन-किन मदों को जोड़ना 
होगा ? 

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा लगभग 7930 
करोड़ रु, तथा 2004-2005 के बजट-अनुमानों के अनुसार 68 करोड़ रु. ! ये 
सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की कर्ज पर आश्रितता को सूचित करते हैं ! 


चाजकोषीय घाटे को ज्ञात करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विधि के अनुसार 
निम्न तीन मदो की राशियाँ जोडी जाती हैं- 

(0) राजस्व-घाटा (एएशाए८ उलीला) 

(9) पूँजीगत परिव्यय ((9फ्ाध्वा ००ध७५)-इसमें सामाजिक व आर्थिक सेवाओं का 
विकासमूलक व्यय तथा सामान्य सेवाओं का गैर-विकास व्यय शामिल होठा है । 
(7 शुद्ध उधार (ध९८ :70॥/)-इसमे राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों मे 
से पुराने कर्जों की रिकवरी घटाने से प्राप्त राशि दर्शाई जाती है। 


2003-2004 के संशोधित अनुमानों के लिए ये क्रमश: (6) 3७68 करोड़ रु., (7) 
3440 करोड़ रु. तथा 60) में 822 करोड़ रु. रही । कुल 7930 करोड़ रु. का 
राजकोषीय घाटा रहा । 


परिशिष्ट : श्रा) वस्तुनिष्ठ व लघु प्रलनोत्तर ह्हा 


॥47. 
छक्तर : 


उत्तर ; 


49, 


उत्तर; 


720. 


424. 
उत्तर; 


राजस्थान में राजस्व-घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात बताइए । 
2902-03 में यह अनुपाद 64%, 2003-04 के सं. अ. में 46% तथा 2004- 
05 के ब.अ. में यह 32% रहा । अत: राजस्व घाट राजकोषीय घाटे के अनुपात 
के रूप में पहले से कम हुआ है । यदि राजस्व-घाथ राजकोषीय घाटे के अनुपात 
के रूप में ऊँचा होता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ज्यादा मात्रा में उधार 
की राशि लेकर राजस्व-घाटे या चालू खर्च की पूर्ति में लगा रही है, जो वित्तीय 
दृष्टि से उचित नहीं है, और आगे कठिनाई उत्पन्न करने वाली है । 


» राजस्थान राज्य के स्वयं के प्रमुख करों के माम लिखिए । इनमें सर्वाधिक 


राजस्व किस कर से प्राप्त हैता है ? 
बिक्री-कर, भू-राजस्व, राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन वाहनों पर 
कर तथा मनोरंजन कर । बिक्री कर से सर्वाधिक आय होती है जो 2004-2005 
के बजट-अनुमानों में राज्य के कर-राजस्व ((3: ८४८४०) का 35% आँकी गई 
है । (बिक्रौ-कर से राजस्व 4486 करोड़ रुपये जो कुल कर-राजस्व 72724 
करोड़ रुपये का लगभग 35% है) । कुल कर-राजस्व में राज्य के स्वयं के कर- 
राजस्व्र के अलावा केद्रीय करों की अंश भी शामिल किया जाता है । 

राजस्थान के फैक्ट्रो-क्षेत्र में प्रमुख ओद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी 
उत्पादित होती हैं । 

सीमेंट, चीनी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग, विद्युत मोटर, नमक, 

पोलियेस्टर धागा, आदि । 

'केवलादेब राष्ट्रीय उद्याच राज्य के किस जिले में स्थित है ? 

(अ) भरतपुर (ब) अलवर 

(सा) धौलपुर (द) सवाई माधोपुर (अ) 

राजस्थान में कुछ नए इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के नाम व स्थान बताइए ! 

(0) कौनजल इण्डियन समय लि., भिवाड़ी ((हारोढ पवाश 579 7.09 , 

58॥/७/४०॥), यहाँ क्वॉर्ट्ज क्लॉक ठाइमिंग मूवर्मेंट का उत्पादन किया जाता है। 

(४) राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि , भिवाड़ी में इलेक्ट्रोनिक्स पुश बटन व 

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है । 

(४४) एलाइड इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड मैस्नेटिवस लि, उदयपुर में विभिन्न 

इलेक्ट्रोनिक्स गैजेटों में याददाश्व॒ का काम करले हेतु “फ्लोपी ईडिस्केट्स' बनाए 

जाते हैं। 

(00) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रेमेन्ट्स लि., जयपुर, विद्युत मिल्क टेस्टर 

(दूध विश्लेषक यंत्र) (रीको के सहयोग से) । 

(५) इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स (२८४धण5) । 

(भर) सेमटल (5४७) इण्डिया लि., भिवाड़ी--यह ब्लेक एण्ड व्हाइट टी.वी 

ट्यूब्स (कम्पोनेन्ट) बनाती है। 
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॥22. 
उत्तर; 


423. 
उत्तर : 


24. 


साजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(४) टेली ट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि, भिवाड़ी--यह भी ब्लेक एण्ड व्हाइट 
टीवी ट्यूब्स (कम्पोनेन्ट) बनाती है । 
(6 ४0) पुनसुमी इण्डिया लि , भिवाड़ी--यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनिक्स 
केपेसीटर्स बनाती है । 
“औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्‍या तात्पर्य है ? 
राजस्थान में रीको, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में 
देश के अन्य भागों में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर उद्योग लगाने 
के लिए आमंत्रित किया जाता है | इन औद्योगिक अभियानों में सरकारी 
प्रतिनिधियों व उद्यमकर्ताओं कौ आमने-सामने बातचोत होती है और विभिन 
शंकाओं व आशंकाओं का समाघान किया जाता है । ऐसे औद्योगिक अभियान 
पिछले वर्षों में मुम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी व शिलोंग आदि में चलाए गए हैं । 
इनके माध्यम से सरकार नए उद्यमकर्ताओं से सम्पर्क करती है और अभियान के 
दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास भी 
करती है । 
आर्थिक क्षेत्र में ददागिकरण की नीति से क्या अभिप्राय है ? 
भारत सरकार ने पिछले आठ वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में सुधार व उदारीकरण की 
नीति अपनाई है । इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणों को धीरे-धौरे 
संमाप्त किया गया है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी प्रतिस्पर्धा , 
को बढ़ाया गया है । जुलाई 99 में सरकार ने रुपये का लगभग ]8 प्रतिशत * 
अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल व उदार बनाया था। 
नई औद्योगिक नीति में (धार?) कम्पनियों के लिए परिसम्पत्ति कौ सीमा हय॑ 
दी गई थी, तथा विदेशी कम्पनियों को 35 उद्योगों में 54% तक इक्विटी की 
स्वतः इजाजत दी गई थी । इसे बाद में दिसम्बर 996 में 3 उद्योगों में 50% तक 
तथा 3 अन्य उद्योगों में 54% तक बढ़ा दिया गया । इसके अलावा 9 उद्योगों में 
74% तक की विदेशों इक्विटी की स्वचालित इजाजत दी गईं । सरकार ने 
राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जो अभी भी जारी है । 
उदारीकरण कौ नीति के अन्तर्गत निजीकरण, बाजारीकरण, अन्‍्तर्राष्ट्रीयकरण, 
विनियन्त्रण, सब्सिडी कम करना, लाइसेंस-परमिट-इन्स्पेक्टर राज हटाना, 
नौकरशाही का प्रभाव कम करना, आदि भी शामिल होते हैं । इससे कार्य- 
कुशलता, प्रतियोगिता व आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है | 998-99 के 
आंत दे; देश में केकल 5 उदोणें के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था कायम 
रह गई है और शेष के लिए यह समाप्त कर दी गई है । 
जवाहर रोजगार योजना किनको मिलाकर बनाई गई थी ? 
(अ) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना व ट्राइसम 
(ब) शुकौकृत ग्रामोण विकास योजना व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बलि _ 
विकास योजना 
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व25. 
उत्ता : 


१26: 
उत्तर १ 


27. 


उत्तर : 
428. 


4१29. 


ड्त्तर: 


(स) राष्ट्रीय ग्रामोष रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीव रोजगार गारंटी 
कार्यक्रम 

(द) कोई नहीं । (स) 

राजस्थान में प्रति 00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई बताइए । 

2003-2004 के अन्त में 45.9 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 77 

किलोमीटर प्रति 400 वर्ग किलोमीटर 3998-99 रहा है (आर्थिक समीक्षा, 

2003-2004 राजस्थान सरकार) (6लालवां ?2५०७)। 

शजस्थान में 2002-03 में प्रति व्यक्ति पावर का वार्षिक उपभोग बताइए । 

(297 किलोवाट घटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 373 किलोवा घंटे प्रति 

वर्ष) बा 

राजस्थान में जिलों, तहसीलों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, गाँवों व 

शहरों की संख्या बताइए । 

(जिले 5 32 (पाँच नए जिलों दौसा, राजसमर्द, बाएँ, हनुमानगढ़ व करौली 

सहित, 200। में तहसीले > 244. पचायत समितियाँ 5 237. ग्राम-पच्रायते 5 989 

कुल राजस्व-गाँव 5 3.353 [वर्तमान मे)। 

ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2000-2005) की सिफारिशों के 

अनुसार कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश कितना रहा ? 

(अ) 8% (ब) 542% . (स) 6% (द) 7% (ब) 

2000-2005 के लिए ग्यारहवें बित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का 

कुल अन्तरण कितने कयेड़ रुपये रहा तथा उसका मदवार चितरण दीजिए । 

कुल अन्तरण लगभग 23589 करोड़ रपये, जिसका वितरण मदवार निम्न ब्रकार 


है. 






































(2000-2005) टू (करोड़ रूपये में) | रूपये में | 
() करों व शुल्कों का अत्तरण 20595 9 
(आ) सहायताध-अनुदान (द्वा्पछ-॥-आव) 
(४. गैर-योजता राजस्व-घाटे को एक्ज में 2447 
(7. अपग्रेडेशन व विशेष समस्याओं के लिए २998 ) 
/४/ _ स्थानोय तिकायों के लिए | 5903 | 
(४/_ राहत व्यय के लिए 8575 
॥ कुल ( दशमलब के एक स्थान तक ) | 23588 6 ( लगभग ) 








इस प्रकार अन्तरण में सर्वाधिक राशि करों व शुल्कों का अन्त है जो 
2000-2005 के लिए 20596 करोड़ रु. निर्धारित की गई है । 


30. 


434. 
उत्तर: 


432. 


उत्तर : 


433. 


434. 
उत्तर: 


435. 
छत्ता: 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


मेबात प्रादेशिक विकास परियोजना किन दो जिलों के समुदायों को लाभ 
पहुँचाने के लिए है ? 

(अ) अलवर व धौलपुर (ब) अलवर व भरत्रपुर 

(स) बाड़मेर व जैसलमेर (द) सवाई माधोपुर व भरतपुर (ब) 
स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 

यह अनुसूचित जाति (5८४९००८०१ ८०७४९) के लिए बनाई जाती है ताकि ये 
लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व में हिस्सा 
प्राप्त कर सकें एवं इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करने का बेहतर अवसर 
मिल सके । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों के निर्माण आदि पर जोर दिया 
जाटा है तथा महत्तरों की युनर्स्थायदा पर बल दिया जादा है । पिछले वर्षों में कुल 
योजना के परिव्यय का 7% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया गया है, जो 
जनसंख्या में इनके अनुपात (7%) के अनुरूप ही रहा है । 

इनका विस्तार कीजिए : 

() एफए० (0 एरशाफ्प्नरए0 

(7) ॥२४ए४०. (9) 0#वा. (४) 7908 

(0). फवाक्षा सक्ागट5 एटाफश (ए:.00एटशभार० 7.0, 

(४). दिाज्ञ्बोर छथा। (०कशनार८ .00. 

(मा) पिक्कागा॥ं शैशञात्णाए्यब 0०ुलणार ऐैश्ाटाकड सल्तलव्रांणा, 

(72) 025 #ण)ीणाए णए 908 0. 

(०). एशृन्शीशा शिालइ) 0९२००्ाला: 42थाए५. 

2002-03 में राजस्थान में तिलहन का अन्तिम उत्पादन कितना हुआ ? 
(अ) 35.20 लाख टन (ब) 7.6 लाख टन 

(स) 30 लाख टन (द) 32 लाख टन (सूखे के कारण) (ब) 
राजस्थान की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का परिचय दीजिए ? हि 
योजना आयोग ने ] जुलाई, 990 को 3 करोड़ रुपये की इस सिंचाई योजना 
को स्वीकृति प्रदान की थी । इसे आठवीं योजना (992-97) में क्रियान्वित करने 
का लक्ष्य रखा गया था । इसके अन्तर्गत हरियाणा व राजस्थान में नहर प्रणाली का 
निर्माण करने का कार्यक्रम रखा गया ताकि श्रीगंगानगर जिले में भादरा व नोहर 
'तहसीलों में कुल 33620 हैक्टेयर में सिंचाई की जा सके । 

कृषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात में कौन-सी वस्तुएँ आतो हैं ? 

चाय, काफी, चावल, तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू, मसाले, खली, 
'फल-सब्जी, फलों का रस, सामुद्रिक पदार्थ, मास व माँस से बनी वस्तुएँ तथा 
चोनी |. 
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436. 


57. 
उत्तर : 


438. 
जत्तर : 
439. 


उत्तर : 


40. 
उत्तर : 


444. 


उत्तर ; 
342. 
उत्तर : 
343. 


44. 


45. 


2002-03 में भारत के कुल निर्यातों में कृषियत व सहायक पदार्थों का 
निर्यातों में अंश कितना था ? 

(अ) 40%  (ब)76% . (स) 2.8% . (द) 20% (स) 
भारत के छः नियांत-प्रोसेसिंग क्षेत्रों के नाम लिखिए ? 

6). कांदला मुक्त व्यापार क्षेत्र 

(8) सान्‍्ताक्र॒ज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र 

(॥9 मद्वास निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र 

(#०) नोइडा (09५) (९०७ एक फातएत्रार 0002०ाएला। 6ाध्य) 

6). फाल्टा 

(४) कीचौन 

चिस्तार कोजिए । 

(6) परफराए5 60) फाभ$़ 

(0. १ए०-०ब९ [ाशाध्लका। श0कुलाज शिश्ञा5 

(9). प्राग0९-थै॥९6 पारट्ज्राकला। १४९३४४श०५ 

गन्धेली साहबा योजना क्‍या है ? 

यह श्रीगंगानगर, चूरू व झुंझुनूं जिलों के 354 ग्रामों को इन्दिरा गाँधी नहर से 
पेब्जल उपलब्ध कराने की योजना है । इसमें नए ग्राम शामिल करने का विचार 
है । इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है । 

*शजस्थान विकास कोष ' का उद्देश्य बताइए । 

यह प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग लेने के लिए 
बताया गया है । इसमें सरकार ने अपनी तरफ से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक 
योगदान दिया है । इस कोष का उपयोग राज्य में पेयजल, पशु-संरक्षण, शिक्षा व 
सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में करने की योजना है । 

यपुना नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पाँच जिलों की पेयजल 
सप्रस्या का स्थाई हल सम्भव होगा ? 

भणतपुर, धौलपुर, अलवर, झुंझुनूं और चूरू जिले । 

राजस्थान में बारह माप्त बहने वाली नदियों के नाम बताइए । 

चम्बल व माही के अलावा कोई नदी बारह महीने नहीं बहती । 


हथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है ? 

(आ]) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा (स) 
रेणुका बाँध किस राज्य में है ? 

(अ) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश (स) 
निष्त में से कौन-सा बाँध दिल्‍ली की पेयजल समस्या का समाधान कर 
पाएगा ? 


(अ) हथिनी कुण्ड बाँध (ब) रेणुका बाँध. (स) दोनों (ब) 
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446. 


उत्तर: 


447. 


उत्तर : 


448. 
उत्तर: 
449. 


उत्तर: 
350. 


उत्तर; 


45]. 


उत्तर : 


52. 
उत्तर ; 


353. 
उत्तर ; 


454. 


उत्तर : 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


नाथपा-झाकड़ी परियोजना का परिचय दीजिए । 
500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा-झाकड़ी जल-विद्युत परियोजना हिमाचल 
प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी कर्जा निगम द्वारा वैयार की जा रही है । इसमें राजस्थान 
की 5,22 प्रतिशत अंश रखा गया है । 
कोल परियोजना किस राज्य की है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो 
सकता है ? 
यह हिमाचल प्रदेश की जल-विद्युत परियोजना है ।20 जून, ।984 को एक 
समझौते के अनुसार 800 मेगावाट की नियोजित क्षमता में से राजस्थान को 63 
प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी, और इसे 75 प्रतिशत व्यय का अंश देना था । लेकिन 
अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकड़ी विद्युत नियम को सौंपे जाने के बाद 
राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है जिस पर राज्य 
सरकार ने कड़ी आपत्ति की है । 
जैसलम्रेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए । 


(॥) मनहर टीबा क्षेत्र, (2) तनोर क्षेत्र । 
पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना 
चाहिए ? 


नीलकण्ठ भर्तृहरि बाला किला 

भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी 
'पन-बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई है ? 

336 मेगावाट की चुखा पन-बिजली परियोजना । इस परियोजना में चार 
इकाइयाँ हैं (प्रत्येक 84 मेषावाट कौ) जो चालू कर दी गई हैं । यह भूयान में व 
भारतीय सीमा पर अमेक स्थानों को बिजली देती है । 

लूनी नदी का परिचय दीजिए । 

यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिगी ढाल से निकलकर कच्छ को खाड़ी में 
पिरती है १ यह चर्षाकालीन नदी है 

बमास्त नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ? 

बनास नदी अशवली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में 
अम्बल नदी में मिलती है । 

अम्बल नदी का मार्ग बताड़ए । 

इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है तथा वह राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के 
इटावा जिले के पास यमुना नदो में मिलती है । 

राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कित्तना प्रतिशत 
होताहै? * 
4998 में राजस्थान मे नमक का उत्पादन लगभग ॥2 लाख टन हुआ, जबकि 
4998-99 में भारत मे 79 6 लाख टन हुआ था ॥ इस प्रकार राजस्थान का अंश 
0% रहा था । 
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455. 


456, 


57. 


॥88. 


459. 


क्त्ताः 


460, 


46], 


62. 


॥ 8] 
363, 


64. 


पर है 


200-02 में राजस्थान में कृषि (पशुधन सहित) से चालू कीमतों (टाटा 
!7ं८6) पर राज्य की आय में कितना अंश रहा? 

(अ) 50% (ब) 26.5% . (स) 55% (द) 40% (ब) 
200-02 मे राजस्थान में कृषि (पशुधन सहित) से स्थिर (993-94) कीमतों 
पर राज्य की आय में कितना अंश रहा? 

(भ) 27.4% ._ (ब) 39% (स) 50% (द) 42.7% .. (अ) 
200]-02 मे राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र (पंजीकृत + गैर-पजीकृत) का 
लगभग्र अंश राज्य की आय में 993-94 की कीमतो पर छॉँटिए- 

(म) 4.4%  (ब)9.7% . (स) 05% . (द) 87% (अ) 
राजस्थान की आय ($99) मे निम्न मे से किसका अजश्य सबसे ऊँचा है? 
(ओ चन (बो खनन (स) निमार्ण ((0ान्नाएल्राणा) (सो 
राजस्थान में 200-02 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना था तथा वह राज्य 
के कुल कृपित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था ? 

200१-02 में राजस्था में सकल सिंचित क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर था । यह 
राज्य के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32.4% था । 

200।-02 मे राजस्थान मे तिलहन का सशोधित अन्तिम उत्पादन कितना हुआ 
और यह भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत था? 


४: 3!3 लाख टन (राजस्थान), मारत में उत्पादन > 205 लाख टन। अत राजस्थान 


का समस्त भारत मे अश >5 3% था। 
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र स्थित है: 


(अ) बीकानेर मे (ब) शिववाडी गाँव (बीकानेर) 

(स्) जोरबीड (दीकानेर) (सं) जैसलमेर मे (सं) 
200-02 में राजस्थान में शुद्ध सिंचित द्वेह़रफल कितना था ? 

542 लाख हैक्टेयर । 


राजस्थान में200-02 में 6-7 वर्ष की आयु (प्राइमरी कक्षा +-9) में स्कूल 
जाने वाले बच्चों का अनुपात (सकल नामांकन-अनुणात) छाँटिए। 

(अ) 2% (ब) 92% [स) 407% अ) 
“लोक-जुम्बिश' का अर्थ समझाइए॥ 

'तोक-जुम्बिश ' का अर्थ है 'जन-आन्दोलन' ([?6०एा९!5 फ्ण्शध्यथा) । 
जुम्बिश एक उर्दृ/फारसी शब्द है जिंसका अर्थ है आन्दोलन या गति। अतः 
लोक-जुम्बिश का आशय है जन-आन्दोलन, अथवा लोगों के लिए 
आन्दोलन इसमें लोकशवित के निर्माण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
किया जाता है। यह शिक्षा की एक व्यापक स्कीम है, जिसमें स्वीडन के सहयोग 
से राजस्थान में साक्षरता के प्रचाए-प्रसार पर बेल दिया गया है ॥इस महदी 
योजना के अन्तर्गत ग्रज्य में शिक्षा पर घवग्रशि खर्च की जाती है पिछले वर्षों में 


5भ्र 


465. 


466. 


उत्तर; 


467. 


उत्तर: 


१68. 


उत्तर : 


469. 


370. 
उत्तर: 


7. 


छत्तर : 


साजस्थात की अर्थव्यवस्था 


इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, पाठशाला- 
भवनों का निर्माण व अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले गये थे । 

उरमूल डेयरी के संयंत्र की आधार शिला कहाँ रखी गयी ? 

(अ) बोकानेर (ब) गंगानगर रोड 

(स) चूरू (द) छतरगढ़ (ब) 
वर्तमान में राज्य में साक्षरता-कार्यक्रम व अभियान की स्थिति बताइए । 
राज्य के सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है । इनमें 
से 9 जिलों में उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम व 43 जिलों में निरंतर शिक्षा (००॥४- 
वणणा॥28 ९(०८७॥०॥) कार्यक्रम चल रहा है । 

राजस्थान में हाल में तेल के विशाल भण्डार कहाँ व कितनी मात्रा वाले मिले 
हैं? 

अप्रैल 992 में बोकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र में तेल के करीब साढ़े तीन 
करोड़ रन के भण्डार मिले हैं । फरवरी 2003 व बाद में चौथी बार बाड़मेर जिले 
में विशाल भंडार मिले हैं । 

गंगानगर शहर में 'कॉटन कॉम्पलैक्स' की स्थापना 987 में कहाँ की 
गयी ? 

गंगानगर शहर से 72 किलोमीटर दूर गंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क-मार्ग पर उद्योग- 
विहार में । 


राजस्थान में पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गम्भीर समस्या क्‍या है ? 
(अ) जल-प्रदूषण (व) वायु-प्रदूषण 

(स) जल का अभाव (द) वनों का हास 

(ए) मिट्टी का कटाब (स) 


राजस्थान में किन स्थानों पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किए जे हैं 7 
(0) श्री मल्‍्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा (बाड़मेर), (9) बलदेव मेला, मेड़ता सिटी 
(नागौर), (॥४3) वोर तेजाजी मेला, परबतसर (नागौर), (४) रामदेव मेला, नागौर, 
(५) गोमती साबर मेला, झालरापाटन (झालावाड़) (४) गोगामेड़ी मेला, गोगामेड़ी 
(श्रीगंगानगर), (४७) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर), (भ|्) जसबंत मेला 
(भरतपुर), (00 चन्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़), (5) शिवरात्रि मेला, 
करौली (सवाई माधोपुर) । 

विस्तार कीजिए-- 

(0०७९7 () ९४77 ( काजरी ) 

6) 0एश5९४४ एटणाणाए८ (००कुणथाणा ४७७० (यह जापान का कोष है 
जिसके तहत अन्य देशों को विकास कार्यों में सहायता दी जाती है) 

(0) एकता हे 20९ 7२९४६श०) गा500706, ॥0009ण, इसमें शुष्क प्रदेश 
की समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है ।॥ 
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22 
उत्तेर ; 


73. 
उत्तर ; 
474. 
उत्तर : 


475. 


उत्तर ; 
476. 


उत्तर ; 


१८०2 


78. 
उत्तर: 


479. 
जत्तर : 
480. 
: उत्तर ८ 


48. 
४ 53.64 छूख । 


870& व 00४ क्या है 2 

5904 - $ए९्तान्री गञाधागाणाओं 7०सलक्ताला वै हटाए 

(704 < (आग्पाएत जाशा॥काणायं 0९र2९एणगाशा। 420०१ 

इनसे ग्रजस्थान को विकास-कार्बों में आर्थिक सहायता प्रात्त होती है । 

ओजोन परत के क्षीण होने से कौन-सी बीमारियाँ हो सकतो हैं ? 

चर्म-केन्सर व आँखों का मोतियाबिन्द । 

गजस्थान की नईं सड़क नीति, दिसम्बर 994 के मुख्य लक्ष्य बताइए । 

वर्ष 2002 तक ॥000 जनसंख्या के सभी गाँव व पंचायत मुख्यालयों की डामर 
की सड़कों (8.7', २०००5) से जोड़ना तथा 3॥ मार्च 4997 तक 4500 की 
जनसंख्या के सभी गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ना । इस कार्य के लिए 
3000 करोड़ रु के व्यय का अनमान लगाया गया है । 

शब्य में 34 भार्च, 2004 तक सार्वजेनिक-निर्माण-विभाग (7७४०) की 
सड़कों की कुल लम्बाई कितनी थी ? 

96094 किलोमीटर । 

शजस्थान में 2003-04 के अन्त हक ग्रष्टीय राजमार्गों की लम्बाई कितजी है 
और यह सड़कों की कुल लम्बाई का कितना प्रत्रिश्त है ? 

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 5592 किलोमीटर (डामर की) हैं, जो सड़कों को 
कुल लम्बाई 9609 किलोमीटर का मात्र 58% है । 

मार्च 2002 के अंत तक राजस्थान में 994 की जनगणना के अनुसार 
लगभग कितने प्रतिशत बसे हुए गाँव सड़कों से जुड़ पाये थे ? 


(अ) 46.4% (ब) 47.3% 
(स) 27.3% (द) 5.3%_ (22 
'ड्विंतोय कुषि-क्रॉन्ति से क्या आशय है ? 


यह वर्षश्ित क्षेत्रों में होगी, जहाँ सूखी खेती (60. ल्िएए/ण४) की विधियों 
को अपना कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा ! इसके लिए जलंग्रहण-विकास- 
कार्यक्रम (ए8/क्ष॥॥20 7०४2४०शशदा। सण्ड्राभगाग०) वे सिंचाई के लिए 
फव्वारा-विधि व ड्रिप-विधि का उपयोग किया जाएगा । यह देश के पूर्वों भागों में 
भी अपनाईं जाएगी इसके द्वारा दालों व तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा । 

राजस्थान में 4995-96 में जोतों का औसत आकार क्‍या था ? 

3.96 हैक्टैयर । मह 990-9। में 4 !। हैक्टेयर रहा था। 

राजस्थान में 993-96 में सीमान्त जोतें कितनी थीं ? 

6.4] लाख (एक हैक्टेयर तक) ! 

995-96 में राजस्थान में कुल कार्यशील जोतें कितनी थीं ? 
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482. राजस्थान में 200-02 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा तथा उसमें 
सर्वोपरि स्रोत कौनसा रहा ? 
उत्तर; 67.4 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचिव क्षेत्र), कुओं, (नलकूपों सहित) 544 लाख 
हैक्टेयर । 

83. अलवर को पर्वतमाला के नाम्र पर, सवाई माधोपुर को बाघ अभयाएण्य के 
नाम पर, धौलपुर को मगरमच्छों के नाम पर तथा भरतपुर को पक्षी-विहार 
के नाम पर केन्द्र अपने अथिकार में क्यों लेना चाहता है ? 

उत्तर : पर्यावरण-संतुलन के लिए। 

84. मानसी-वाकल योजना के निर्माण में किनका कितना-कितना हिस्सा होगा ? 

उत्तर: 35% योगदान हिन्दुस्तान जिंक लि. का तथा शेष राजस्थान सरकार का । प्रथम 

चरण में 50 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है । 

85. जापान द्वारा अप्रैल 2003 से भ्रारम्म किये जाने वाले वानिकी प्रोजेक्ट का नाम 
लिखिए। 

उत्तर: राजस्थान वानिकी व जैव-विविधता प्रोजेक्ट जिसकी वित्तीय व्यवस्था 780 
जापान द्वारा की जायगी। 

86. महिला-सहकारी सपितियाँ किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं ? 


(अ) महिला शहरी बैंक (ब) महिला दुग्ध उत्पादक समितियाँ 
(स) महिला कुयीर उद्योग (द) महिला साख समित्ति 
(अ) तथा (ब) 
87. राज्य में वर्तमान में कितने केद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं ? 
(अ) 25 (ब) 26 (स) 30 (द) 20. (ब) 
१88. निम्न में से शिक्षा की कौन-सी योजना स्वीडन की संस्था ( सीडा ) सहायता 
से चालू की गयी थी ? 
(अ) गुरुमित्र (ब) राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ 
(स) सरस्वती (द) लोक जुम्बिश (द) 
१89. शिक्षाकर्मी परियोजना किस वर्ष से चालू की गयी ? 
(अ) ॥977 (ब) 3987... (स) 3499. (द) 7994. (ब) 
90. राज्य में 2003-04 अस्पतालों (0०5७॥६०७) की संख्या लगभग कितनी रही 
(अ) 500 (ब) 300. (स)720. (द) 450. (स) 


१94. प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 2003-04 त्तक कितने प्रतिशत निवास- 

स्थानों (0०७७४७०७७) को पेबजल की स्कीमों से लाभान्विद किया गया * 
(छणा०णांट २९शं९७ 2003-04, . 76) 

(अ) शव-प्रविशत.. (ब) 96.5४. (स) 80%. (द) 70%. (ब) 

[93946 मुख्य निवास-स्थानों व अन्य निवास-स्थानों में से 

90972 निवास-स्थानों को) 


५. परिशिष्ट ::छ00) वस्वुनिष्ठ व लघु अश्तोत्तर ठ्ज् 


92. भारत के फैक्ट्री-क्षेत्र के निम्न सूचकों ( फैक्ट्रियों की संख्या, स्थिर पूँजी, 
कर्मचारियों की संख्या व वर्थित-मूल्य, आदि) में राजस्थान का अंश [ 
(4999-2000 की सूचना के आधार पर ) 


(अ) 2% से 4% (ब) 3% से 4% 

(स) 3% से 37% (अ' 
93. राज्य में फैक्ट्री-क्षेत्र में सकल उत्पाद के मूल्य का तीन-चौथाई अंश किन 

उद्योगों से प्राप्त होता है ? 


उत्तर: निम्त सात उद्योग ; 
(0. ऊन व रेशम टेक्सयइल, 
(0). रसायन व रसायन-पदार्थ, 
(१) खाद्य-उत्पाद, 
(0) गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ, 
(५) परिवहन के अलावा अन्य मशीनरी, 
(५४) रबड़, पेट्रोलियम व कोयला-उत्पाद, 
(:॥) विद्युत । 
94. राज्य में ऐसा कौन-सा उद्योग है जो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र, 
सहकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र तोनों में चलाया जा रहा है ? 
(अ) चीनी... (ब) नमक (स) सीमेंट. (द) सभी (अ) 
495. भथानिया इन्टीग्रेटड सोलर कम्बाइन्ड साइकिल (5८0) पाकर प्रोजेक्ट 


की कुल क्षमता कितनी रखी गयी है ? 
(अ) 70 मेगावाट (ब) 20 मेगावाट 
(स) 40 मेगावाट (द) 250 मेगावाट (स) 
396. वर्ष 2003 तक सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कितनी इकाइयाँ 
कार्यशील बन पायी थीं ? 
| (अ) 7 (ब) 6 (स) 4 (द)5. (व) 
97. 4999 व 2002 की अवधि में राज्य में विद्युत-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई 
(अ) 500 मेगावाट (ब) 4000 मेगावाट 
- (से) १208 मेणबार (<) १500 मेगावाट _ (स) 
98, राभगढ़ गैस प्लाप्ट की प्रस्तावित विद्युत-उत्पादन क्षमता होगी : 
(अ) 250 मेगावाट (ब) 76 मेगावाट 
(सर) (40 मेगावाट (द) 00 मेगावाट (ब) 
99, राज्य में पशु-आधारित कौन-सा उद्योग योजना- काल में सबसे ज्यादा 
विकसित हुआ है ? 
(अ) डेयरी उद्योग (ब) ऊन उद्योग 


(स) चमड़ा उद्योग (द) मॉस का उद्योग (अ) 
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200, राजस्थान में सकल कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 495-52 ह। 
से 200-02 तक कितना हो गया ? 


(अ) 25% से 57% (ब) 28% से 6% 

(स) 30% से 65% (द) 5% से 30% (ब) 
204. राज्य में सकल कृपित क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग पर कौनसी फसल बोई 

जाती है? 

(आ) गेहूँ (ब) चना 

(स) सरसो व राई (द) बाजरा द) 


(लगभग 20%) 

202. 28 गेहूँ कृषित क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर बोया गया ( 200- 

02 में) ? 

(अ) 4/0 (ब) 45 (स) 3/4 (द)॥8.. (अ) 
203. सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफल का लगभग कितना अँश है 

(2002-2003 ) ? 

(अ) 36% (ब) 30% (स) 25% (द) 39.9% (4) 
204. शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिग क्षेत्रफल का कितना अंश रहा, 200- 

02 में (लगभग ) 

(अ) 49%. (ब) 57% (स) 37% (द) 27%. (अ2 
205. राण्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में सबसे अधिक है (लाख 

हैक्टेयर में ) 7 ( 200-02 में ) 

(अ) हनुमानगढ़ (ब) गंगानगर (स) अलवर (द) जयपुर (ब) 

(8 2 लाख हैक्टेयर) 

206. सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है 7( 200-02 में ) 

(आ) डूँगरपुर (ब) जैसलमेर. (स) बाड़मेर (द) राजसमंद (4) 


(26378 हैक्टेयर) 
207. तिलहन का उत्पादन करने बाले दो सबसे बड़े जिलों का युग्म ([श) छांटिएं 
200-02 । 
(अ) चित्तौड़गढ़-कोटा (ब) कोटय-बारा 
(स) बारां-चित्तौड़गढ़ (द) नागौर-कोटा (ब) 
208. भीलवाड़ा जिले की झीलों को छांदिए : 
(अ) मेजाबांध (ब) उम्मेद सागर 
(स) जैतपुर बांध (द) सभी (द) 
209. राज्य में खारे पानी की झीलों व मीठे पानी की झीलों की संख्या की दृष्टि से 
सुलनात्मक स्थिति कैसी है ? 


(अ) खरे पानी की झीलें ज्यादा हैं. (ब) मीठे पानी की झौीलें ज्यादा हैँ 
____(स्) दोनों लगभग समान है (द) अनिश्चित (ब) 
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20. 


24. 


फ् 


242. 


जि 


23. 


25. 


26, 


27. 


28. 


मार्च 997 तक की सूचना के आधार पर राजस्थान के किस जिले में सबसे 
अधिक क्षेत्रफल में वन पाये जाते हैं ? 


(अ) बारां (ब) सवाई माधोपुर 

(स) उदयपुर (द) चित्तौड़गढ़ (स) 
राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क /टाइगर रिजर्व हैं ? 

(अ) 5 (ब) 4 (स) 3 (द) 2 (ब) 


(रणथम्भौर, केवलादेव-घना व डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क तथा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का) 
(टाइएर प्रोजेक्ट सरिस्का को शामिल नहीं करने पर राष्ट्रीय पार्क 3, राष्ट्रीय डेजर्ट 
पार्क को भी शामिल न करने पर मात्र 2 रह जाते हैं ।) 

() राजस्थान में कुल वन्य-प्राणी अभयारण्य (ऋयात प्ञाल इल्लोटाण्थाफ) 
कितने हैं ? 

(अ) ॥7 (ब) 20 (स) 25 (द) 48 (स) 
[स्रोत : ६८णाभाए २९४९७ 2003-04, 9 56] 

(४) सबसे अधिक बन्य-प्राणी शरणस्थल ( अभयारण्य ) किस जिले में 
स्थित हैं ? 

(अ) कोटा (ब) चित्तौड़गढ़ (स) उदयपुर थे (द) जयपुर 


(आ, तथा स में ) 
राज्य में बड़े खनिजों (गा2ं० 7४४९४) में शामिल हैं-- 
(अ) ताँबा (ब) जिप्सम (स) अध्रक (द) सभी. (द) 
* राजस्थान में लघु खनिजों में आते हैं-- 
(अ) बेन्टोनाइट (ब) फुलर्स अर्थ 
(स) लाइमस्टोन (द) संगमरमर (ए) सभी. (ए) 
राज्य में पाये जाने घाले धात्विक खनिजों में शामिल हैं-- 
(अ) तांबा अयस्क (ब) सीसा (स) जस्ता (द) चांदी 
(ए) सभी (ए) 


खनिज-पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान पर कौनसा कथन लागू होता है ? 
(अ) यह खनिजों का अजायबघर है 

(ब) इसका खनिज-उत्पादन में भारत मे प्रथम स्थान है 

(स) यहाँ खनिज-पदार्थ बहुतायत मे पाये जाते हैं 


(द) सभी कथन सही हैं (अ) 

रॉक फॉस्फेट पाया जाता है-- 

(अ) सीकर के समीप (ब) उदयपुर के समीप 

(स) जैसलमेर के समीप (८) सभी में (ब) 
(झामर-कोटड़ा ) 

राज्य को खनिज नीति घोषित को ययौ-- 

(अ) अगस्त 3994 (ब) अगस्त 4995 


(स) जनवरी 4995 (द) जनवरी 4998 (अ) 


249. 


220. 


224. 


222. 


223, 


224. 


225. 


226. 


227. 


228. 
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खनिज-नीति का उद्देश्य है : 

(अ) नयी तकनीक से खनिजों कौ खोज करना 
(ब) इनका निर्यात बढ़ाना 

(स) खनन में यंत्रीकरण करना 


(द) सभी (द) 
997 में राज्य में पशुओं की संख्या लमभग कितनी थी ? ( संशोधित ) 
(अ) 547 करोड़ (ब) 4.53 करोड़ 

(स) 354 करोड़ (द) 4.77 करोड़ (अ) 
992-97 की अवधि में पशुओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत को 
वृद्धि हुई ? 


(अ) 454% . (ब) 204% (स) 44% . (द) ॥0% (स) 
992-97 की अबधि में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किन पशुओं में हुईं ? 
(अ) गाय-बैल या गौवंश के पशुओं में. (ब) भैंस-जाति के पशुओं में 

(स) भेड़ों में (द) बकरी-जाति में (26%)(ब) 
गौ-वंश के पशु (0४6८) राज्य में सर्वाधिक किस जिले में पाये गये 
(4997 में ) ? 

(अ) उदयपुर (ब) बाड़मेर (स) जयपुर (द) पाली (अ) 
राज्य में भेड़ें किस जिले में सर्वाधिक पायी गईं (997 में ) ? 


(अ) जोधपुर (ब) सिरोही 

(स) बाड़मेर (द) जैसलमेर (ब) 
राजस्थान में बकरी की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पायी जाती है ? 
(अ) जोधपुर (ब) नागौर 

(स) बाड़मेर (द) जैसलमेर (स) 


राज्य में एक लाख से अधिक ऊँट (997 में ) किन-किन जिलों में पाये 

गये ? 

(अ) चूरू (ब) बीकानेर. (स) गंगानगर. (द) बाड़मेर ( द) 

ग्रति वर्ग किलोमीटर पशु-घनत्व ([४९४००६-७००आ३) किस जिले में 

सर्वाधिक पाया गया (997 में ) ? 

(आओ) डूँगरपुर (ब) भीलवाड़ा (स) अजमेर (द) बांसवाड़ां 

(ए) सजसमंद (272) ( अ) 

क्रोस-ब्रीड के पशुओं में किस वर्ग में 4992-97 में सर्वाधिक वृद्धि दजं 

की गयी ? 

(अ) गौ-वंश के चशुओं में (व) भेड्-जाति के पशुओं में 

(स) बकरी-जाति के पशुओं में (द) अविश्चित (अ) 
(82,4%) 


परिशिष्ट : ,800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रस्तोत्त ह॥॥॥ 
229. जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का 


230. 


23]. 


232. 


393: 
उत्तर; 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239, 


240 . 


दीर्षकालीन हल है, वह है : 

(अ) रॉक फॉस्फेट (ब) जिप्सम (स) खाद (द) यूरिया (ब) 
(85, 998) 

राज्य में किन जिलों में नदी नहीं है ? 

(अ) चूरू (ब) बीकानेर 

(स) चूरू व बीकानेर (द) सौकर (स) 

करौली जिले में जो नदी बहती है : 

(अ) चम्बल (जब) बनास (स) गम्भीरी. (द) वोनों (दब) 

चाबल नदी किस जिले में बहती है ? 

(अ) कोदा (बज) भरतपुर 

(स) सवाई माधोपुर (द) घौलपुर 

(ए) करौली (ऐ) सभो में से बहती है. (ऐ) 


'काटली ( कान्तली ) नदी का उदगम व प्रवाह-मार्ग बताइए : 

यह सीकर जिले को खण्डेला कौ पहाड़ियों से निकल कर सीकर व झुन्झुनूं 
जिलों में बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में विलीन होती है । 

चम्बल नदी की सहायक नदियां हैं : 

(अ) काली सिंप (ब) पावंती (स) बनास (द) कुराल 

(ए) सभी (ए) 
अजमेर के सपीप अशवली की ढालों से कौन- सी नदी निकलती है ? 

(अ) लूनी (ब) माही (स) बनास्त (द) जवाई (अ) 
राजस्थान में अपवाह-प्रणाली (०72॥92८ 59») की दृष्टि किस नदी 
के क्रम का सर्वीच्य स्थान है ? 

(अ) चम्बल (ब) माही (स) लूनी 


(द) आंतरिक नदियों का (अ) 
चम्बल-भदी-क्रम का राजस्थान की ड्रिनेज- प्रणाली में कितना अंश है ? 
(अ) ॥5 (ब) ॥/2 (स) ॥3 (द) ॥/4  (अ) 
घाघर नदी कहाँ जाकर विलीन होती है ? 

(अ) गंगानगर (ब) हनुमानगढ़ 

(स) सूरतगढ़ (द) हिसार (ब) 
बाणगंगा नदी किसमें मिलती है ? 

(अ) बनास (ब) चम्बल कं 

(स) यमुना (द) काली सिंध (स) 
राजस्थान में निम्न में से खारे पानी की झीलें हैं : 

(अ) सांभर (ब) डीडवाना (स) पचपदरा (द) लृणकरणसर 


(७) सभी (ए) 


244. 


242. 


243. 


244. 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


254. 


252. 


ग़जस्थान की अर्थव्यवस्था 


बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है : 

(अ) पचपदरा (ब) लृूणकरणसर 

(स) कोलायत (द) कोई नहीं (अ) 
राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है : 

(अ) राजसमंद (ब) आनासागर 

(स) सिलिसेढ (द) जयसमंद (द) 
गोमती नदी किस झील में गिरती है ? 

(अ) जयसमंद (ब) पिछोला 

(स) कोलायत (द) राजसमंद (द) 
'कडाणा बांध किस जिले में है ? 

(अ) उदयपुर (ब) बांसवाड़ा 

(सर) जोघपुर (द) डूँगरपुर (ब) 
ब्रह्माजी का मन्दिर स्थित है : 

(अ) बद्रीनाथ (ब) केदारनाथ 

(स) पुष्कर (द) अजमेर (स) 
महाराजा राजसिंह ने 662 में किस झील का निर्माण करवाया था ? 

(अ) जयसमंद (ब) राजसमंद 

(स) आनासागर (द) जयसमंद (ब) 
नक्‍की झील किस जिले में स्थित है ? 

(अ) सिरोही (ब) जोधपुर 

(स) अजमेर (द) अलवर (अ) 
हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग में आता है ? 

(अ) दक्षिण में (ब) पूर्व में 

(स) दक्षिण च दक्षिण-पूर्व में (<) दक्षिण-पूर्व में (स) 
बागड़ क्षेत्र का किससे सम्बन्ध है ? 

(अ) चम्बल बेसिन (ब) बनास बेसिन 

(स) मध्य माही बेसिन (द) मालपुरा-करौली मैदान (स) 
भोराट (80०7७) का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला है ? 

(अ) बांसवाड़ा व डूँगरपुर (ब) डूँगरपुर व चित्तौड़गढ़ 

(स) चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा (द) उदयपुर व राजसमंद (द) 


संलग्न राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है : 
(अ) भटिष्ठा.. (ब) भिवानी._ (स) भुज (द) झाबुआ (स) 


आबू पर्वत खण्ड में सबसे ऊँची चोटी है : 
(अ) गुरुशखर (ब) सेर 
(स) अचलगढ़ 


(द) दिलवाड़ा के पश्चिम की अन्य चोटियाँ (अ) 


परिशिष्ट: 8)0.वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्वौत्तर 703 


253. 


254. 


255. 


256. 


257. 


258, 


259. 


260, 


26, 


राजस्थान के पूर्ण निर्माण में राजा-प्रहाराजाओं की कितनी रियासतें घ राज्य 

शामिल किये गये थे ? 

(अ) ॥5 (ब) 20 (से) ॥8 (द) 2। (ब) 

“प्रावट' की विशेषता है : 

(अ) यह शौत ऋतु में होने वाली वर्षा है 

(ब) इससे रबी को फसलों को लाभ होता है 

(स) जब उत्तरी-पश्चविमौ हवाएँ राजस्थान के दक्षिण-पूर्वे से होकर गुजरती हैं 
तब यह वर्षा होती है 

(द) सभी (द) 

राज्य में सामान्य वर्षा व वास्तविक वर्षा में अधिकतम अंतर किस युग्म-जिले 

में पाया जाता है ? 


(अ) अलवर-भरतपुर (ब) टॉंक-अजमेर 
(स) बाडमेर-जैसलमेर (द) डैंगरपर-बॉसवाडा (से) 
राजस्थान में व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम (५४३5४४९३७७ 0९एश०कुकाथा 


एण्ड्ाघघमए०) कितने जिलों में चलाया जा रहा है ? 
(अ) 32 (ब) 33 (स) ॥4 (द) ॥5 (स) 


राज्य में वार्षिक तापक्रम में सर्वाधिक अंतर ( अधिकतम ब न्यूनतम के 
बीच ) किस जिले व स्थान में पाया जाता है ? 

(अ) अजमेर (ब) बांसवाड़ा 

>(से) चूरू (द) गंगानगर (स) 
'खेजड़ी का पेड़ ज्यादातर किस क्षेत्र में पाया जाता है ? 

(अ) खेत्तड़ी (ब) शेखावाटी क्षेत्र 

(स) बाड़मेर क्षेत्र (द) जैसलमेर-क्षेत्र (ब) 
इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र किसके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा ? 
(अ) खाद्याक्तों को पैदावार (ब) कपास की पैदावार 

(स) चरागाह-पशुपालन (द) पशुपालन-फलोत्पादन.. (६4) 
राज्य में मृदा के कितने भौतिक प्रदेश हैं ? 

(अ) 9 (ब) 2 (से) ॥3 (द) 5. (अ) 


राजस्थान में मृदा-प्रदेशों के नाम बताइए 

(0 रैवीला शुष्क मैदान, (४) मध्य-पश्चिम का जालौढ़ मैदान, (७४) आन्तरिक 
निकास का मैदान, (४) घग्घर मैदान, (») अरावली पहाड़ियाँ, (४४) पूर्वी मैदान, 
(00) छप्पन मैदान, (78) उत्तर-पूर्वो पहाड़ी क्षेत्र तथा (5) दक्षिण-पूर्वी हाड्रौती 
पठार । 

(स्रोत्त : निगम-तिवारी, राजस्थान कला भूगोल, 998, पृ 355) 


डर 


262. 


263. 


264. 
उत्तर : 
265. 


267. 


268. 


उत्तर : 


269. 


270. 


274. 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


हाड़ौती पठार की मिट्टी है : 
(अ) कछारी (जालौढ़) (ब) लाल 
(स) भूरी (द) मध्यम काली (द) 


राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्रफल मरुस्थल की दशाओं से प्रभावित 
है? 

(अ) 2 लाख वर्ग किलोमीटर (ब) 3 लाख वर्ग किलोमीटर 

(स) 4 लाख वर्ग किलोमीटर (द) लाख वर्ग किलोमीटर (अ) 
थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ? 

अगरावली शृंखला के पश्चिम से लेकर सिंघु नदी तक है। 

राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारम्भ हुई ? 


(अ) लगभग 6000 वर्ष पूर्व (ब) ॥0000 वर्ष पूर्व 

(स) 500 वर्ष पूर्व (द) ॥000 वर्ष पूर्व (अ) 
» मरुस्थल के क्षेत्रफल में किसी समय क्‍या रहा होगा ? 

(अ) झील (ब) समुद्र 

(स) टेथिस सागर (द) नदियाँ (स) 


मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया : 

(अ) तापक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि 2 

(ब) वर्षा को कमी 

(स) वनस्पति की समाप्ति 

(द) हवाओं से अन्य स्थानों में रेत का जमना 

(ए) सभी (ए) 

सरस्वती मिथक नदी के बारे में अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर उसका 

उद्गम व प्रवाह- मार्ग बताइए : 

सरस्वती नदी हिमालय में नाइटवर में यंस क्षेत्र से निकलकर बाटा घाटी के साथ- 

साथ बहती बद्री के मैदान में प्रविष्ट होती थी और हरियाणा, राजस्थान व गुजएत 

सहित 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में मिलती थी । 

मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं ? 

(अ) ॥2 (ब) 0 (स) |] (द) )3  (अ) 
( हनुमानगढ़ सहित ) 

मरुस्थलीयकरण से राजस्थान के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? 

(अ) मिट्टी का कटाव ($0। €०$07) (ब) बनों का हास 


(स) बंजर भूमि का विस्तार (द) सभी (4) 
राजस्थान का मरुस्थल किन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है ? 

(अ) पंजाब व हरियाणा (ब) हरियाणा व उत्तर प्रदेश 

(स) दिल्ली व मध्य प्रदेश (द) हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर 


(ब+ स) 


परिशिष्ट : 800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोततर 7७ 


272. 
उत्तर : 


273. 


274. 


276. 
उत्तर ; 


278. 


उत्तर : 


मरुस्थलीकरण को रोकने के चार प्रमुख उपाय बताइए । 

() अग्बली के अन्तरालों (दर्रों) से रेत के प्रसार को रोकने के लिए सघन 
वृक्षारोपण करना, (2) खेतों की मेड़ों पर बाड़ें लगाना, (3) अनियंत्रित पशु-चराई 
पर रोक लगाने के लिए नये चरागाहों का विकास करना, (4) पेड़ों की कटाई से 
ज्यादा जोर नये पेड़ लगाने पर देना । 

राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ ? 


(अ) 6 (ब) 7 (स) 8 (द) 5. (ब) 
राज्य के पूर्ण गठन की प्रक्रिया कब पूरी हुई ? 

(») । नवस्बर, 4956 (ल) । नवम्बर, 4955 

(स) 26 जनवरी, ॥930 (द) 45 मई, 4949 (अ) 


» राजस्थान का कौन-सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है ? 


(अ) उत्तरी-पश्चिमी परस्थलोय प्रदेश (ब) अरावलो प्रदेश 

(स) पूर्वी मैदान (द) हाड़ौती पठार (अ) 
पार्वती जल-विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए । 

यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्जु के निकट) 4 हजार करोड़ 
रुपये के व्यय से 7 वर्षों में तीन चरणों में पूरो को जाएगी । कुलक्षमता 5 205॥ 
मेगावाट होगी । इसमें विभिन्‍न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा-- 

















विभिन्न राज्यों के अंश 
(७ है| हिमाचल प्रदेश 27% (2% नि शुल्क तथा 5% उत्पादन-लागत पर) 
023 | गजस्थान | [__._. 5»... |। 
(४) | दिल्ली 8% 
42% कै 3 ४ 
नि (४) | हरियाणा 25% 
कुल 800 











* रान्‍्य दे। 2004-05 के परिवर्तित बजट अनुमानों में समग्र बजद-घाटा 


लाभग कितना दर्शाया गया है ? 
(अ) 700 करोड़ रुपये (ब) 334 करोड़ रुपये 
(स) 90 करोड़ रुपये (द) 903 करोड़ रुपये (बन) 


राजस्थान सरकार की गैर-कर राजस्व की मदों में, सहायतार्थ-अनुदानों के 
अलावा, सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है ? 

ब्याज की प्राप्तियों, लाभांश एवं लाभ से 42004-75 के परिवर्तित बजद में 
4660 करोड़ रुपये कुल गैर-कर राजस्व में अनुमानित हैं (सहायतार्थ-अनुदानों 


डे 08 22200, 
+ राजस्थान पत्रिका, 26 दिसम्बर 998 


279. 


उत्तर: 


280. 


28. 


282. 


उत्तर ; 


283. 


उत्तर; 


284. 


उत्तर : 


285. 


उत्तर : 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 

सहित), इनमें से 793 करोड़ रुपये की राजस्व अकेले उपर्युक्त मद के अन्तर्गत * 
ही दर्शाई गई है । 

राजस्थान को 2002-03 के संशोधित अनुमानों मे संघीय करों के अंश के रूप 
में से कितनी राशि प्राप्त हुई? 

लगमग 4503 करोड रुपये। 

ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के सकल कर-राजस्व की शुद्ध-प्राप्तियो का 
कितना प्रतिशत राज्यों में वितरित करने की सिफारिश की है? 

(ज) 30% (ब) 29 5% (स) 27% (द) 35% (ब) 
ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के कर व गैर-कर राजस्व के योग के राज्यों 
की तरफ हर्तान्तरण पर ऊपरी सीमा (८9) कित्तनी सुझाई हैं? 

(आओ) 29% (ब) १7% (सं) 37 5% (द) 29.5% .. (सी) 
राजस्थान में हाल के वर्षो में राजस्च-ब्यय के अन्तर्गत ब्याज के भुगतानों की 
वार्षिक राशि बतलाइए। 

2003-04 के संशोधित अनुमातरों में 4800 करोड़ रूपये, 2004-05 के बजट 
अनुमानों में 566 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणों, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
कणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं व अन्य जमाओं पर दिए गए ब्याज की 
राशियाँ दशाई जाती हैं । 

2004-2005 में इतनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेना व अधिक 
जमाओं पर ब्याज कौ अदायगी का भार है । 

राजस्थान में वर्तमान में प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि इंगित 
करिए । इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ? 

2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 63 करोड़ रुपये, 2004-2005 के बजट 
अनुमानों में 429] करोड़ रुपये । 

इसमें लोक सेवा आयोग (280), सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन 
रे पुलिस, जेल, स्टेशनरी व छपाई, पब्लिक वर्कर्स व अन्य व्यय शामिल होते 

। 

राजस्थान में शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर बार्षिक-व्यय की राशि 
सूचित करिए ६ 

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3753 करोड़ रुपये । यह व्यय 
सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत दर्शाया जाता है । 

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्रशासनिक 
सेवाओं पर व्यय कुल कर-राजस्व ([४5 7८४श०९) का कितना अंश रहा ? 
प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय - 763 करोड़ रुपये । 

कुल कर-राजस्व + लगभग 4094 करोड़ रुपये 

प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अंश 5 0.5% 


परिशिष्ट : ,800 वस्तुनिष्ठ व लघु उ्श्योत्त ऩ््ण 
#5५४॥७८#दार बना “5 कर 
286. 2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की राशि 
कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ? 
उत्तर: ब्याज के भुगतान 5 4800 करोड़ रुपये 
कुल कर-राजस्व 5 094 करोड़ रुपये 
अनुपाव < 43.3 प्रतिशत 
इस प्रकार कुल कर-राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत अंश ब्याज चुकाने में चला 
जाता है । (2003-2004 के सं.अ. के आधार पर) 
287. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है : 
(अ) जोधपुर (आफरो) (ब) जैसलमेर 
(स) गंगानगर (द) बाड़मेर (अ) 
288. ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार केन्द्र के कुल कर-राजस्व की शुद्ध- 
प्राप्तियों का राज्यों में वितरण किन आधारों घर किया जाएगा ? 
उत्त: (6) 0%, (97। की जनसंख्या के आधार पर) 
(४) 62.5%, प्रति व्यक्ति आय को दूरी के आधार पर 
(५४) 7.5%, समायोजित क्षेत्रफल के आधार पर 
(७) 7.5%, आधार-ढाँचे के सूचकांक के आधार पर तथा 
(४) 7.5%, राजकोषीय अनुशासन के आधार पर, 
(४) 5% कर-प्रयास । 
, 289, केद्ीय भरू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ? ( काजरी ) 


(अ) जैसलमेर (ब) जोधपुर 

(स) बाड़मेर (द) बांसवाड़ा (ब) 
290. ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति आय का भार दसवें वित्त आयोग की 

तुलना में कितना कर दिया है ? 


उत्तर; 60% से बढ़ाकर 62.5%. 
29. जैसलमेर जिले के तनोट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है: 
(अ) लिग्नाइ... (ब) गैस (स) सार्य ऊर्जा (4) सभी (ब) 
292. भारवाड़ का अमृत सरोवर क्या है : 
उत्तर: जवाई बांध | इससे मीठा जल उपलब्ध कराया गया है । 
393. ग्रेज़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है ? 
(अ) कोछारी_ (व) बनास (स) माही (अ) 
294. 20॥॥ के लिए राजस्थान में कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों (ईगं्ना 
भर ९:७) का अनुपात, अर्थात्‌ काम में भाग लेने की दर लिखिए-- 
6) सभी व्यक्तियों में, (8) पुरुषों में, 68) स्त्रियों में । 
उत्त: 6) 42% . (60) 50%,. (छ&) 335%. 
[फूल १४०३ ण॑ 200, 0।%607 रण फणज[चढू३ १०७ 'िणा-७०ा०्ट5, 
, ३3-38] 


ज़8 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
इस प्रकार दो मे से एक पुरुष काम मे माग लेता है, और लगमग तीन मे से एक 
स्त्री आर्थिक क्रिया मे भाग लेती है। 

295. 200॥ में राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु मे बच्चों का अनुपात कुल जनसंख्या 
में कितना प्रतिशत रहा? 
(आओ) 25 (ब) ।8 5 (स) 50 (द) 32 (ब) 

296. भार्च 2003 के अन्त तक राजस्थान में विद्युतीकृत गाँवों का कुल गाँवों 
(0 एएफफश- ० ज्ञा।92०5) से कितना प्रतिशत था ? 

उत्तर: 97.4% 

(छ&०णा०क्रार इेटशाल्ण 2003-2004 (507२), ८कऋा८ 0) 

297. 2000 में ($775-2000 के अनुसार ) राजस्थान में प्रति हजार शिशु भृत्यु दर 
कितनी थी ? 
(अं) 80 (ब) 78 (स) 79 (द) 90 (स) 

(स्रोत : 8ए090ए00९ 5७५९४ 2003-2004 9 5. 409). 

298. बारहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 

उत्तर. डॉ सी रगराजन। 

299. 2002-03 की अवधि में भारत के खाद्यानों के कुल उत्पादन में राजस्थान 
का अंश कितना था ? 

उत्तर; राजस्थान 75.3 लाख टन, भारत का 7.42 करोड़ टन, अत; राजस्थान का अंश 

4.3 प्रतिशत रहा । इसमें काफी वार्षिक उदार-चढ़ाव आते रहते हैं । 

300. भार्च 2004 के अन्त में राजस्थान में अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, स्वास्थ्य केखों 


व उप-केन्द्रों आदि की संख्या कितनी थी ? 
उत्तर: 285 


307. राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य संचकाको का आधार-वर्ष क्‍या है? 
(9) 98-82 (ब) ॥970-77 
(स) 952-53 (द) ॥9४2 (स) 
302, 200-02 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय चालू भग्द॑ं पर तथा 
4993-94 के भ्यवों पर लिखिए । 
उत्तर : चालू भावों पर 3738 रुपये तथा 7993-94 के भावों पर 8577 रुपये ॥ 


“303. गजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण-कार्य, रख-रखाव झादि कौन-सा 


निगम या संगठन देखता है ? 

(अ) रीको (व) आरएफसी (स) राजसीकों 

(द) ट्द्योग-निदेशालय (ए) सभी (अ) 
304, राजस्थान में सबसे ज्यादा लागत वाले बहुराफ्टीय कम्पनी के प्रोजेक्ट की 

राशि, नाम, स्थान आदि लिखिए 


उत्तर: 500 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागठ से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका कौ 
कोर्निंग कम्पनी के सहयोग से), टी.वी पिक्चर ट्यूब्स के लिए ग्लास शेल, 
को में स्थापित । 


* परिशिष्ट : /800 वस्दुनिष्ठ व लघु प्रश्वोत्तर गा 


305. वर्ष 2003 में राज्य में सभी किस्म के सीमेंट का उत्पादन हुआ-- 


306. 


उत्तर ; 


307. 


308. 
उत्तर ; 


309. 
उत्तर ; 


30. 
उत्तर; 


उत्तर ; 


(अ) 84.5 लाख टन (ब) 76 लाख टन 

(स) 66 लाख टन (द) 56 लाख टन (अ) 
सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ 
लिखिए । 

सोतापुरा ओद्योगिक क्षेत्र सांगानेर हवाई अड्डे के समीप है । यह गोनेर रेलवे स्टेशन 
से 6 किलोमोटर दूर है । जयपुर-मुम्बई बड़ी रेल लाइन खुल जाने से इसका 
महत्त्व काफी बढ़ गया है । यहाँ गारमेंट, इलेक्ट्रोनिक्स, रल व आभूषण (जेम्स व 
ज्यूलरी) तथा दस्तकारियों के लिए पृथकु-पृथक्‌ क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं । 
इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भी कम किया जा 
सकेगा । इसे जयपुर के सहायक नगर (5॥॥९॥॥९ ॥0०७॥) के रूप में 
विकसित किया जा सकता है । 

दसवें वित्त आयोग ने किस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान राशि की 
सिफारिश नहीं को है ? 

(अ) गैर-योजना राजस्व-घाटे के लिए 

(ब) अपग्रेडेशन के लिए 

(स) विशेष समस्याओं के लिए 

(द) योजना राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए (द) 
अपग्रेडेशन सहायतार्थ-अनुदान क्या होते हैं ? 

ये जिला प्रशासन में सुघार व शिक्षा को समुतत करने से सम्बद्ध होते हैं । जिला 
प्रशासन में पुलिस आवास, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस संचार, अग्नि-सेवाएँ आदि 
आते हैं । 

दसवें वित्त आयोग ने कर्ज-राहत (०९७६ एश) के आधार क्‍या रखे थे ? 
(0 राजकोषीय कार्य-सम्पादन की स्थिति, 

(४) राजकोधीय दबाव, जो कर्ज की समस्या को सूचित करता है। 

दसवें वित्त आयोग के समक्ष सबसे गम्भीर चुनौती का काम क्‍या था ? 

राज्यों व केन्र के राजस्व-घाटों व राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए 
सुझाव देना ताकि राजकोषीय स्थिति में सुधार हो सके । इसके बिना राज्यों की 
वित्तीय स्थिति में सुधार लाना कठिन है । 


» राजस्थान को केवल 995-96 के लिए ही 33.45 करोड़ रु. की 


सहायता-अनुदान राशि क्‍यों दी गई थी, अन्य चार वर्षों के लिए क्‍यों नहीं दी 
गई थी ? 

दसवें वित्त आयोग का मानना था कि सम्बन्धित कर-राजस्व की राशि का अंश 
राजस्थान को मिलने के बाद उसे गैर-योजना राजस्व खाते में वर्ष 996-97 से 
बचत होने लगेगी । अतः उसे गैर-योजना राजस्व-घाटे की पूर्वि के लिए अनुदान 
देने की जरूरत नहीं मानी गई । 


70 


2. 


उा7. 


348. 


उत्तर : 
349. 


साजस्थावे की अर्थव्यवस्था 


सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है : 

(अ) डुँगरपुर जिला 

(ब) उदयपुर जिला 

(स) बांसवाड़ा जिला (अ) 


.. मार्च 2004 के ऊंँत तक राजस्थान में कितने मुख्य निवासस्थानों (0/7- 


8०४७») में पेयजल की सुविधा पहुँचा दी गई थी ? ता 


£+ 37675 निवासस्थानों में । 
» बीसलपुर परियोजना किस जिले की किस नदी पर बनायो जाने वाली 


परियोजना है ? 


: टोंक जिले में बनास नदी पर । 

« जाखम परियोजना से किस तहसील को सबसे ज्यादा लाभ होगा ? 

+ उदयपुर जिले को धरियाबद तहसील क्षेत्र को 

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रमुख पाँच स्रोत बताइए। 
+ 60). 5६50 व्बो 895धबरल गज 7छ[95४४0, ऐ25, उ्अएए०, (./०0 


(४2. 8०००णाण एेष्शलछ 2003-2004 ]॥०क॥९( 8009७ 8090/ 2004- 
2005 
8002९ #0 & 09०८ 2004-2005 

(प्य) 5९ ३८७ 30७०० भुं3५४३9च5, (2 ।णए 2004) (60 
(08$, 7भएण) /पराएथे एफरांटआण, 7००2-४2) 

(9) 2९०जरण्मां: 507९४ 2003-2004 (607) 
($0772 $0802-५४$४ (30॥25) 

(9). 89९ 94055, ॥र9]०७॥ 87, (,॥०७0) 
(085, 38फण्0 


बारहवे वित्त आयोग का अध्यक्ष छांटिए: 

(अ) डा पारथसारथी शोम 

(ब) यशवत सिन्हा 

(से) जसवत सिह 

(द) डॉ सी रगराजन 

(ए) कोई नहीं (दो 


गंगा एक्शन प्लान के चरण व में किन नदियों के प्रदूषण को दूर करने का 
कार्यक्रम है ? 


यमुना व गोमती । 

राजस्थान में आर्थिक विकास में सर्वाधिक वाधक तत्त्व कौन-सा है ? 
(अ) जनसंख्या की तीक् वृद्धि (ब) पानी को भारी कमी 
(स) बिजली की कमी (द) सड़कों की दुर्दशा 


(ए) सभी (ब) 


परिशिष्ट : क्र) वस्तुनिष्ठ व लघु प्रशोतर गा 


320. 


32, 


ल्‍ 322, 


उत्ता : 


323, 


क्त्ता; 


उ24, 


उत्तर; 


राजस्थान के आर्थिक विकास में किसके योगदान का महत्त्व माना जाएगा ? 
(अ) सूखी खेती की विधियों को अपनाया जाना 

(ब) खनन-विकास 

(स) पर्यटन-विकास 

(द) सभी का (द) 
राजस्थान में रोजगार संवर्धन की दृष्टि से किस प्रकार के उद्योगों के विक्रास 
चर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए ? 

(अ) खादी व ग्रामीण उद्योगों पर 

(ब) खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योगों पर 

(स) पशु-धन पर आधारित उद्योगों पर 

(द) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर 

(ए) सभी पर (अ) 
केद्रीय धर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आचंटर 
का सूत्र लिखिए । 

6) 0% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता है 
(होम-स्टेट को देने की व्यवस्था) 

(0) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 वर्षों में 
दी गईं केद्रीय योजना सहायता की राशि व इन्हीं वर्षों में उनमें की हम 
की खपत को ध्यान में रखकर वितरित की जाती है । इन दोनों तत्त्वों को 
समान भार दिया जाता है । 

6४0) 5% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आव॑ंटित किए (ए१४॥०८»५०) रख लेता 
है, ताकि वह वैयक्तिक शज्यों कौ समय समय पर उत्पन्न होने वाली शीघ्र 
आवश्यकता (ए४थ॥ ॥०९४) की पूर्ति कर सके । जल-विद्युत का विभिल राज्यों 


. के बोच वितरण उचित किस्म का होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ 


मिल सके । 

चमुना जल बंटवारे पर हुए समझौते में विभिन्न रान्यों का जल का हिस्सा 
बताइए । 

2 मई, 994 को हुए जल-समझौते के अनुसार हरियाणा को 573 करोड़ 
भनमीटर, उत्तर प्रदेश को 403 2 करोड़ घनमोटर, राजस्थान को ।] 9 करोड़ 
घनमीटर और हिमाचल प्रदेश को 37 8 करोड़ घममीटर पाती उपलब्ध करने 
का निर्णय लिया गया । इससे राजस्थान की साढ़े तीव लाख एकड़ भूमि में सिंचाई 
की व्यवस्था हो सकेगी । फडे 
राजस्थान के राज्य-स्तरीय दो सार्वजनिक उपक्रमों के नाम बताइए जिन्हें 
बच करने का निर्णय लिया गया है। 

6) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लि. 

(४) श्रीगंगानगर तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिं., गजसिंहपुर । 


गा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


325. 5४07 विश्लेषण क्‍या होता है ? 
उत्तर: यह 50चाए0, जट्भपाढ55, 07एणाणए३ व प्र7८४ विश्लेषण होता है, जिसके 
आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का भविष्य निश्चित किया जाता है । इनके 
प्रतिकूल पाए जाने पर उपक्रम को बन्द करने का निर्णय भी लिया जा सकता है । 


326, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पहली ड़काई का नियमित उत्पादन कब से 


प्रारम्भ हुआ ? 

(अ) । जनवरी ॥999 (ब) 3 नवम्बर 998 

(स) अक्टूबर 2000 से होगा (द) कोई नहीं (ब) 
327. दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ? 

(अ) डॉ. सी रेगराजन (ब) कृष्ण चद्ध पंत 

(स) एन-के.पी साल्वे (द) बी.पी आर. विद्ुुल (ब) 


328. तिलम संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 


शत 


उत्तर : राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि. या तिलम संघ की 
स्थापना 4990 में हुई थी । इसका उद्देश्य सदस्य कृषकों से तिलहन खरीदना, 
उसका तेल निकालना व उसको बेचने को व्यवस्था करना है । यह मूँगफली, 
सरसों, सोयाबीन, आदि का तेल निकालने का कार्य करता रहा है, इसकी सहायक 
इकाइयाँ कोटा (सोयाबीन के लिए), जालोर, मेड़ता सिटी, झुंझुनूँ, गंगापुर सिटी व 
श्रीगंगानगर में (सरसों के लिए), बीकानेर में मूँगफली व सरसों के लिए तथा 
'फतेहनगर में मूँगफली के लिए स्थापित की गई । इसे 990-97 में 4.9 करोड़ रु. 
का मुनाफा हुआ था । लेकिन 499-92 व बाद के वर्षों में इसे लगातार घाटा 
होता रहा है ।993-94 मे लगभग ११ करोड़ रु. का घाटा हुआ, जो 2000-0॥ 
में बढ़कर १30 करोड़ रु. से अधिक हो गया था । तिलम-संध की वित्तीय घाटों 
के कारण काफी आलोचना की गई है । बाद में इसकी पाँच इकाइयों बीकानेर, 
जालोर, झुंझनूँ, मेड़ता सिटी व गंगापुर सिटी बंद हो यर्थीं और तीन इकाइयाँ 
कोटा, फतेहनगर, व श्रीगंगानगर की चालू रहीं । लेकिन इनकी वित्तीय 
स्थिति भी ठीक नहीं है ४ 


329. ग्यारहवें वित्त आयोग ने सहायतार्थ-अनुदान किन-किन मददों के अन्तर्गत 
दिए हैं? 
उत्तर : (0 गैर-योजना राजस्वे-घांटे के लिए 
(४8) उन्‍्तयन (अपग्रेडेशन) व बिशेष समस्याओं के लिए. 
(४४) स्थानोय निकायों (पंचायतों व भगर-पालिकाओं) के लिए 
(७) राहत-व्यय के लिए। _ 


परिशिष्ट 


330. 
उत्तर : 


33]: 


उत्तर; 


332. 


उत्तर: 


333. 


उत्तर : 


334. 
उत्तर : 


335. 
उत्तर : 


336. 


उत्तर : 


800 वालुरिष्ठ व लघु एलोहर रा 


संविधान के अनुच्छेद 268 में लगाए जाने वाले करों का लक्षण बताइए । 

ये केन्द्र द्वार ग्गाए जाते हैं, लेकिन राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में इनको एकत्र करते 
हैं और प्राप्तरराशियाँ अपने पास रखते हैं । 

संविधान के अनुच्छेद 269 में लगाए जाने वाले करों की क्‍या विशेषता 
होती है ? 

ये भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा इनकी राशि एकत्र की 
जाती है, लेकिन इनसे प्राप्त कर राजस्व को पूरी तरह से राज्यों को दे दिया जाता 
है। 

990-95 की अवधि में केन्द्र ने आयकर, मूलभूत उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त 
उत्पाद-शुल्क तथा रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान की इकट्ठी 
राशि का कितना प्रतिशत राज्यों को वितरित किया था ? 


27 26% व 
3003-2004 के संशोधित अनुप्तानों में राजस्थान के लिए ब्याज की देनदारी 


कुल राजस्व-व्यय का कितना अंश रही ? 
ब्याज की देनदारी - 4800 करोड़ रु. कुल राजस्व प्राप्तियाँ 5 5703 करोड़ रु. 
इसलिए ब्याज की देनदारी कुल राजस्व प्राप्तियों का 30.6% (लगभग 3%) 
अनुमानित है । 
“अपना गाँव अपना काम' का अर्थ लिखिए । 
थह योजना राजस्थान में एक जनवरी 99] से आरम्भ की गई थी । इसका 
उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता की सच्ची भागीदारी 
विकसित करना है । इसकी वित्तीय व्यवस्था में 50% अंश जनता व ग्राम पंचायत 
के योगदान का होता है (न्यूनतम 30% राशि जनता के योगदान के रूप में नकद, 
श्रम या पाल के रूप में दी जाती है) और 50% राज्य का पूरक हिस्सा होता है, 
जो /0588८ कोष से दिया जाता है । 
बीसलपुर परियोजना से किन शहरों को लाभ होगा ? 
जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ व ब्यावर नगें को लाभ होगा | इनके लिए पेयजल 
की आपूर्ति बढ़ेगी । सिंचाई में भी लाभ मिलेगा । 
राजस्थान सरकार आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम को कहाँ तक अपना पाई 
है? 
औद्योगिक नीति, जून 994, तथा पुनरीक्षित नई औद्योगिक नीति, जून |998, 
नई खनिज नीति, अगस्त 994, नई सड़क नीति, दिसम्बर 994 तथा पर्यटन 
विकास-कार्यक्रम आर्थिक उदारीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को सूचित 
करते हैं । राज्य सरकार निजी विनियोगों (देशी व विदेशी) को प्रोत्साहन दे रही 
है, ताकि औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सके । राजस्व-घाटे व 
_ राजकोषीय घाटे को कम करते के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राजकोषोय 


00 


सजस्थान की अर्थव्यवस्था 


* संतुलन की दशा उत्पन्द की जा सके। उद्योगों में इन्सपेक्टर-राज कम किया जा 


337: 
उत्तर : 


338. 
उत्तर; 


344. 
उत्तर : 


342. 


रहा है ।निर्णय को प्रक्रिया तेज की जा रही है ! घाटे में चलने वाली सार्वजनिक 
क्षेत्र की इकाइयों को बंद करने, अथवा उनका निजीकरण करके, उनकी स्थिति 
को सुधारने के प्रयास जारी हैं ।इस दिशा में राज्य सरकार को अधिक ठोस कदम 
उठाने होंगे । बिक्रो कर-व्यवस्था में काफ़ी सरलीकरण किया गया है ।989 के 
स्थान पर बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम, 998 लागू की गई थी ।पावर के 
क्षेत्र में निजी कम्पनियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे । उन पर निर्णय 
के प्रयास किये गये थे । पावर के क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से ल्लागू 
'की जा रही है ।7558 के स्थान पर 5 कम्पनियाँ पंजीकृत की गई हैं । 


बीमारू (छा५७७॥२() राज्यों में कौन-से राज्य शामिल होते हैं ? 

बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश । स्वर्गीय प्रो. पी.आर. ब्रह्मानंद मे 
अपने एक लेख में बोमारू (800847२0) राज्यों का उल्लेख किया था । 
इसमें उड़ीसा भी शामिल किया गया था । 

“शिक्षाकर्मी ' योजना क्या है ? 

यह 'सीड़ा” (स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) के सहयोग से गाँबों में 
शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यान्वित को जा रही है । इसमें गाँवों के शिक्षित 
युवकों (पुरुष व महिलाओं दोनों को) प्रशिक्षण देकर गाँवों में अध्यापक के रूप 
में रोजगार दिया जाता है । ये शिक्षाकर्मों दिन में तथा रात की पाली में स्कूलें 
चलाते हैं । इस योजना के लिए एक स्वशासित बोर्ड का भी गठन किया गया है 
राज्य भें औद्योगिक विकास केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए हैं ? 


+ बीकानेर (2) धौलपुर, झालावाड़, आबूरोड़, भीलवाड़ा, नागौर व सीकर 


(पलसाना) । कुल 8 औद्योगिक विकास के़्द्र हैं । (रीको द्वारा स्थापित) 


. राज्य में 4 अप्रेल, 2004 से न्यूनतम मजदूरी की दरें लिखिए । 
£+ अदक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 73 रु. 


अर्द्ध-दक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 77 रु. 

दक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 8 रुपये । इनमें मंहगाई बढ़ने के कारण समय- 
समय पर वृद्धि की घोषणा की जाती है । 

राज्य में भेड़-पालन के सम्बन्ध में मुख्य तथ्य दीजिए । 

(7) 997 मे भेडों की सख्या 46 करोड (सशोधित). देश की कुल भेडजाति के 

पशुओ की सख्या का लगमग एक चौथाया, 

(2 2 लाख से अधिक परिवार ऊन--प्रोसेसिग की क्रिया मे सलग्न, 

(॥४) २०५ लाख किलो ऊन का वार्षिक उत्पादन (2002-03 में) 

# प्रतिवर्ष कई लाख भेड-बकरी माँस के लिए प्रयुक्त की जाती हैं । 

राज्य में कृषियत उत्पादन के सूचकांक का आधार-वर्ष है : 

(अ) ॥979-80 (ब) ॥98-82 

(स) ॥979-80 से 98-82 का औसत (द) 982-83 (स) 


भरिशिष्ट : हैं०0 वस्ठुनिष्ठ व लघु प्रसोता 


घर “सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान! 

प्रशन-पत्र, आर:ए.एस. परीक्षा, 994, 
(दिनांक 0 दिसम्बर 995) 

से लिए गए प्रश्न 








343. सहकारी साख समितियों का ढाँचा है-- 

(॥) एक-स्तरीय (2) द्वि-स्तरीय 

(3) त्रि-स्तरीय (4) चतुर्थ-स्तरीय (3) 
344. प्राकृतिक संसाधनों कौ प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में 

उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं जिनका आधार है-- 

() पशुधन (2) कृषि (3) खनिज (4) वन. (3) 
345. इस वर्ष इन्दिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है-- 

(।) दस लाख मकानों का निर्माण 

(2) बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति 

(3) अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना 


(4) केन्द्र द्वारा दस करोड़ रुपये का प्रावधान (4) 
346. जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है-- 

(0) बाड़मेर (2) जयपुर 

(3) जैसलमेर (4) बाँसवाड़ा () 


347. राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है--- 

(॥) अरावली का दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर प्रसार 

(2) अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा 

(3) मिट्टी एवं बनों का अवक्रमण 

(4) विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग (2) 
348. अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है-- 

(॥) मिट्टी अवक्रमण को वियन्त्रित करना 

(2) थार-मरुस्थल के प्रसार को रोकना 

(3) वनों के नष्ट होने को रोकना 

(4) पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना (4) 
349, अपना गाँव, अपना काम योजना प्रारम्भ की गई-.. 

()) । दिसम्बर, 990 को (2) | जनवरी, ॥99] को 

(3) ॥5 अगस्त, 990 को (4) 2 अक्टूबर, 999] को. (2) 


350. 


354. 


352. 


353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को “आधुनिक भारत के मन्दिर' किसने 
कहा था ? 


(।) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (2) जवाहरलाल नेहरू 

(3) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (4) महात्पा गाँधी (2) 
अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी-.. 

(॥) प्रथम योजना में (2) द्वितीय योजना में 

(3) तृतीय योजना में (4) चतुर्थ योजना में () 
दिसम्बर 999 में लघु उद्योगों के लिए पूँजी-विनियोग की सीमा है-- 

(।) 60 लाख रु (2) एक करोड़ रु. 

(3) 35 लाख रु (4) दीन करोड़ रु (2) 
राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है-- 

() क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (2) प्राथमिक सहकारी बैंक 

(3) राज्य सहकारी बैंक (4) केद्धीय सहकारी बैंक... (4) 


कथन (#) : विश्व में पर्यावरण-अवक्रमण की गम्भीर समस्या है । 

'कारण (7२) : इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं बनन्‍ों का अवक्रमण । 
(।) # सही है परन्तु ह असंत्य है 

(2) & एवं २ दोनों सही हैं 

(3) # असत्य है परन्तु ए सहो है 

(4) & सही है परन्तु आंशिक रूप से ही सही हे ।.., (4) 
नदी जिसका उदगम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खम्भात की 
खाड़ी में उड़ेलती है, वह है. 

(॥) लूनी (2) माही (3) जवाई (4) पार्वदी (2) 
( मध्य प्रदेश के धार जिले में विन्ध्याचल पहाडी से उंदगम ) 

सातवीं योजना का प्रमुख नारा था-- 

(0) भोजन, काम और उत्पादकता 

(2) सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 

(3) राष्ट्रीय आय की पाँच प्रतिशत बृद्धि दर 


६4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम (4) 

निर्धारित अवधि से एक वएं पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्धीय योजना है-- 

(॥) द्वितीय पंचवर्षोय योजना (2) तृतीय पंचवर्षीय योजना 

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (4) पंचम पंचवर्षीय योजना. (4) 
» महानदी पर निर्मित बाँध का नाम है-- 

(3) भाखड़ा नांगल (2) गाँधी सागर 


0) हडींगरकुण्ड ७) चुंगभद्रा (3) 
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359. 


360. 


364. 


362. 


363. 


364. 
उत्तर; 
365. 


कथन ( अ )--राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलो जिलों में आजकल भरपूर 
खाद्यानल फसलें उत्पनत होती हैं 

कारण ( ब)--.इन्दिरा गाँधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई 
सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं 

उपयोग कीजिए यदि-- 

(॥) कथन सही है और कारण भी सही है 

(2) कथन गलत है और कारण भी गलत है 

(3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है 


(4) कथन गलत है, परन्तु कारण सही है (4) 
कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने वाली एक भात्र संस्था है-- 

() आर बी आई (2) नाबार्ड 

(3) एआर.डो सी (4) नाफेड (2) 
राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है-- 


(।) बनास नदी का प्रवाह-द्षेत्र 
(2) राजस्थान का दक्षिणी भाग 
(3) हाड्ौती-पठार 


(4) अरावली के दोनों तरफ के भाग (3) 
राजस्थान के जिस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की केयर्न एनर्जी बिद्रिश 
कम्पनी द्वारा नयी खोजें की गयी हैं, घह है-- 

(॥) बाड़मेर (2) जालौर 

(0) जैसलमेर (4) गंगानगर (१) 


मई सन्‌ 994 में सम्पन्न यमुना नदी जल के बँटवारे सम्बन्धी समझौते के 
अनुसार राजस्थान को मिलने वाले जल की मात्रा है-- 


(॥) 800 क्यूसेक (2) 70 करोड़ घनमीटर 
(3) ॥॥ 9 करोड़ घनमीटर (4) 20 5 करोड़ घनमीटर॒ (3) 
'कडाना बांध किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है ? 
गुजरात राज्य में माही नदी पर । 
निम्नांकित में से कौनसा एक जोड़ा सही है-- 
गरीबी-रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (993-94) 
राज्य प्रतिशत 
(।) पंजाब 453 
(2) बिहार ]3 8 
(3) उत्तर प्रदेश 49 5 
(4) राजस्थान 343 (4) 


( प्रश्न में त्रुटि है /[ यह.983-84 के लिए है ) 
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366. 


367. 


368. 


369. 


370, 


37]. 


392. 


के 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 

भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण लघु-स्तर उद्योग है-- 
(!) वस्त उद्योग (2) कागज उद्योग 
(» हाथकरघा उद्योग (७) जूट उद्योग (3) 
निम्नांकित को सुमेल कौजिए-.. 

बाँध स्थान 
/ जवाहर सागर बाँध] चित्तौड़गढ़ 
8 राणा प्रताप सागर बाँध तर कोटा 
८ उम्मेद सागर बाँध. शा बाँसवाड़ा 
70 बजाज सागर बाँध ॥४ भीलवाड़ा 

4 ४9% ८ छ 
(6) | आओ ॥ 
(2)॥  | ॥४ ॥| 
(7 ॥ ॥| ए 
(4) पा 0 | ॥॥| (2) 
भारत का योजना आयोग है-- 
(।) एक स्वायत्तशासी संस्था (2) एक सलाहकार संस्था 
(3) एक संवैधानिक संस्था (4) एक वैधानिक संस्था (2) 
सहकारी तन्ब्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है-- 
6) उदयपुर में (2) श्रीगंगानगर में 
(3) भूपालसागर में (4) केशोरायपालन में (4) 


निम्नांकित में से कौनसा एक युग्म गलत है? (प्रश्न बदलने पर) 
जनगणना, 200] 


जिला लिंग-अनुपात्त 
(0) धौलपुर 830 
(2) डूँगरपुर ॥ ॥१४॥ 
(39) जैसलमेर ध्शा 
(५) जालोर 0) 


बाड़मेर जिले में लिग्नांइट पर आधारित 000 मेगावाट शक्ति-परियोजना 
का प्रस्तावित स्थान है-- 

(॥) कपूरडी (2) जालीपा (3) बाड़मेर... (4) चौहरन (2) 
जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, वे हैं-- 

(।) रॉक-फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम 

(2) ग्रेनाइट, संगमरमर एवं बलुआ-पत्थर 

(3) सीखा, जस्ता एवं ताँबा 

(4) अभ्नक, घीया पत्थर एवं फ्लोराइट () 


ऊ 
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373. पूर्व में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गयेबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण 
कार्यक्रम रहा है-- 
(॥) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(2) समग्र ग्रामोण विकास 
(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
(4) ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम (3) 








374. औद्योगिक उद्यमीयता ज्ञापन (05७४० घा0काधारएपत्र ऐेथा०- 
ए०॥पेण/०) (8%) किसे कहते हैं ? 

उत्तर; भारत सरकार की ।99| की नई औद्योगिक नीति के अनुसार जिन उद्योगों में 
अनिवार्य लाइसेंस-व्यवस्था नहीं है, उनमें नई औद्योगिक इकाई लगाने के लिए 
उद्यमकर्त्ता को उद्योग-मंत्रालय, नई दिल्ली के “सेक्रेटेरिएट ऑफ इण्डस्ट्रियल 
अप्रूबल्स' ($%) में एक निर्धारित फार्म पर ज्ञापन देना होता है जिसमें यह 
सूचित किया जाता है कि वह एक बड़े/मध्यम पैमाने कौ औद्योगिक इकाई 
स्थापित करना चाहता है । उसे अपनी पसंद के अनुसार कहाँ भी उपक्रम स्थापित 
'करने की स्वनन्त्रता होती है । राजस्थान के लिए जुलाई ॥99] से दिसम्बर 2000 
तक ऐसे 2॥।3 [58//$ भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 3573 
करोड़ रु का विनियोजन प्रस्तावित किया गया था । इनके रजिस्ट्रेशन में 
विनियोजन कौ दृष्टि से राजस्थान का भारत में नवाँ स्थान रहा था ॥ (पा॥00 
50५९9 ० वात9॥ [00४0५ 200, 9 6) 

375. वर्ष 999-2000 के लिए राजस्थान के निर्यात्ों का अनुमान छॉटिए- 
(॥) 2700 करोड रु (2)2500 करोड रु 
(3)3050 करोड रु (4)4623 करोड रू (9) 


376. राजस्थान में गैर-विभागीय केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में विनियोजन 
(परिसम्पत्तियों)' का अंश 999-2000 में कितना रहा? 
0)5% .. (25% 8)2.2% ()05% 8) 
(स्रोत. प्रक्राव 9००. ० ्तण्हालेछों ?ठारड &ए०७ $/बरधंधलू, 200, छञ 368) 


377. राज्य के लिए निम्न प्रस्तावित विद्युत-परियोजनाओं में सर्वाधिक सृजन- 


क्षमता किसकी व कितनी होगी ? 
(अ) बरसिंगसर (ब) जालीपा 
(स) धौलपुर (द) कपूरडी (ब) 


(4000 मेगावाट ) 


720 5 


378. 


379. 


उत्तर : 


380. 
उत्तर : 
38व. 


382. 
उत्तर : 


383. 


उत्तर; 


384. 


उत्तर: 


सजस्थान की अर्थव्यवस्था 


चम्बल पावर लि. की ओर से बूँदी में 466 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना 
किस पर आधारित की गयी थी ? 
(अ) सौर-ऊर्जा (ब) लिग्नाइड... (स) डीजल. (८) नेफ्था (द) 
बाड़मेर में जिस ऊर्जा-संयंत्र का फरवरी 996 में उद्घाटन हुआ था, 
उसका परिचय दीजिए । 
इसे बाड़मेर में आगोरिया गाँव में लगाने का कार्यक्रम था । यहाँ 50 मेगावाट का 
सौर-ऊर्जा संयंत्र लगाना था जो सन सोर्स इण्डिया द्वारा थिन फिल्म फोटो 
वबोल्टेइक तकनोक पर लगाया जाना था । इसको लागत 400 करोड़ रु अनुमानित 


सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की दूसरे इकाई का लोकापर्ण कब हुआ ? 
43 अक्टूबर 2000 को 


राजस्थान सरकार द्वारा कृषकों को बिजली का कनेक्शन देने की 'नर्सरी 
योजना' कब से समाप्त कर दी गई ? 

(अ) । अप्रैल 999 से (ब) ।॥ अप्रैल 998 से 

(स) । अप्रैल 2000 से (द) । अप्रैल 200] से (अ) 
'डाटाट2 किसे कहते हैं ? 


इसका पूरा नाम 80]97 ६एथकटट) हि्राशकृरं$९ 7.णा6 (सौर-ऊर्जा-उपक्रम 
क्षेत्र) है। इसके अन्तर्गत जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के क्षेत्र शामिल होते 
हैं, जहाँ सौर-ऊर्जा के विकास की बिपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । ऐसा माना 
जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में सौर-ऊर्जा के विकास की अत्यधिक 
सम्भावनाएँ हैं जिनका विदोहन करके न केवल राजस्थान अपनी आवश्यकता की 
पूर्ति कर पाएगा, बल्कि वह अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने की स्थिति 
में आसकेगा। 

राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए तीन प्रमुख 
आधार बताइए । 

(0. इन्फ्रास्टक्चर जैसे बिजली, सड़क, जलपूर्ति पर अधिक घ्यान, 

(४) खनन-विकास 

(८४) पशुधन व डेयरी विकास । 

राजस्थान पर अत्यधिक कर्ज का भार होने व प्रति वर्ष ब्याज की देनदारी 
बे जाने पर भी राज्य के वित्तीय प्रबन्ध को प्रायः सराहा जाता है । ऐसा 
क्यों है? 

(2 राज्य ने वार्षिक योजना में वास्तविक विनियोजन लक्ष्य के मुताबिक 
किया है, और पंचवर्षीय योजना के आकार में उल्लेखनीय टद्धि की है, 

(४) सरकार ने अतिरिक्त साधन-संग्रह लक्ष्य से अधिक किया है, 


परिशिष्ट : 800 वस्तुनिष्ठ व लघु ग्रश्वोत्तर ग़््श 


£7४) सरकार व प्रशासन बजट-घाटे को कम करने के लिए कृतसकल्प है और 
राज्य के बजट मे अतिरिक्त साधन-सग्रह करने की दिशा मे कुछ प्रयास किया 
जाना चाहिए। 
(०) गैर-योजना व्यय में कमी करने का प्रयास किया गया है और आंगे भी इस 
दिशा में प्रयास जारी रहेगा । 
385. पिछले कई वर्षो से राजस्थान सरकार की सामाजिक क्षेत्र के विकास के 
लिए प्रतिबद्धता किन बातों से प्रगट होती है । 
उत्तर : ($) नियोजन में सामाजिक क्षेत्र को सिंचाई व विद्युत के बाद काफी ऊँची 
प्राथमिकता दी गई है, (४) पूर्व राज्य सरकार द्वारा 4994-95 का बजट 
“शिक्षा' को समर्पित किया यया था, 995-96 का बजट 'चिकित्सा व 
स्वास्थ्य” को समर्पित किया गया, 996-97 के बजट में 'पेयजल' को 
सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई थी और 997-98 का बजट समाज के कमजोर 
जब निर्धन वर्ग को समर्पित किया गया था । 999-2000 का बजट किसी 
विभाग या सेवा को समर्पित नहीं करके स्रीधे राज्य कौ जनता को समर्पित किया 
गया । 2000-200। का बजट राजकोषीय सुदृढ़ीकरण व वित्तीय अनुशासन को 
समर्पित किया गया । अतः राज्य सरकार सामाजिक व राजकोषीय आवश्यकताओं 
के प्रति काफी सजग व जागरूक रही है 2004-05 के परिवर्तित बजट में सभी 
आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है । 
396. राज्य में 'बिनिर्माण' क्षेत्र का आमदनी में योगदान कैंसे बढ़ाया जा सकता 
है? 
उत्तर: (/) इस्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का, विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार करके, 
(४) खनिज-आधघारित उद्योगों, पशु-आघारित उद्योगों व पयंटन को प्रोत्साहन 
देकर एवं राज्य के हथकरथघा उद्योग व दस्तकारियों का विकास करके । 
387. औद्योगिक कॉम्पलेक्स स्थापित करने से क्या लाभ है ? 
उत्तर : इससे एक स्थान पर एक प्रकार के उद्योगों का संकुल व समूह बन जाता है 
जिससे उनके विकास को अधिक प्रोत्साहन मिलता है और कई प्रकार की बाह्य 
'किफायतें (०४एश०७। ९००००ण॥९$) मिलने लग जाती हैं । इससे लागत घटाने व 
उद्योग कौ समस्याएँ हल करने में मदद मिलती है । 
388. आर्थिक सुधार व उदारीकरण की दृष्टि से राज्य को कौन-सा दर्जा दिया जा 


सकता है ? 
(अ) अत्यधिक प्रगतिशील (ब) प्रगतिशील 
(स) साधाएण प्रणतिशील (<) पिछट्ठ हुआ ६ 


(ब ) नीति निर्धारण में, ( स ) क्रियान्वयन में ॥ 
389. राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त होने वाली 
अनुमानित राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने शुद्ध कर-राजस्व का 
कितना अंश इनको वितरित किए जाने की सिफारिश की है ? 
(अ) 4% (ब) 28% (स) 5% (द) 7% (ब) 


722 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


कुल । 
390, राज्य की 2004-2005 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक वरीयता किस क्षेत्र 
के लिए प्रस्तावित की गई है ? 
(अ) सिचाई व विद्युत को 
(ब) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ को 
(स) ग्रामीण विकास को 
(द) कृषि व सम्बद्ध सेवाओ को बे) 
397. राज्य की 2003-04 की वार्षिक योजना में वास्तविक व्यय कितना 
रहा ? 
उत्तर: 6044 करोड़ रु. । 
(प्रस्तावित परिव्यय 5505 करोड़ रु. था ।) 













सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान'! 
प्रश्न-पत्र, आर.ए.एस. परीक्षा, 4995 
( अक्टूबर 996) से लिए गए प्रश्न 





392. 200] की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 

चाला जिला है--. (प्रश्न चदल कर) 

(॥) जालौर (2) बाड़मेर 

(3) जैसलमेर (4) बाँसवाड़ा 0) 
393. निध्त प्रकार की वनस्पत्तियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है-- 

(9) उष्ण कटिबन्धीय शुष्क 

(2) उष्ण कंटिबन्धीय कैटीलोी 

(3) उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलीय 

(4) उष्ण कटिबन्धीय तर पतझड़ी (4) 
394. मिट्टी में खारापन एवं क्षारोयता की समस्या का समाधान है-.. 

() शुष्क-कृषि विधि 

(2) खेतों में जिप्सम का उपयोग 

(3) वृक्षारोपण 

(4) समोच रेखाओं के अनुसार कृषि (2) 


परिशिष्ट 
ज95. 


397. 


398. 


399. 


: 800 वस्वृनिष्ठ व लए प्रश्चोततर ब25 

किस राज्य मे सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया-- 

(॥) गुजरात (2) राजस्थान 

(3) बिहार (4) आंध्र प्रदेश (2) 
- निम्तांकित को सुमेल कीजिए- 

4 वन्यजीव विहार ] सरिस्का 

8 केवलादेव उद्यान पर जैसलमेर 

€ मर राष्ट्रीय उद्यान गा भरतपुर 

[9 टाइगर रिजर्व [५ जयसमन्द 

चुनिए-- 

#... छ क्षु 

() ॥ प्र पर ४ 

2) ए ॥॥ |॥ | 

(वा 7॥ ॥| ५ 

(कीव पए ॥| (2) 


निम्त में से कौत सा युग्म सही नहीं है-- 
जिला लिंग-अनुपात 
(।) सिरोही 952 
(2) जैसलमेर 90 
(3) अलबर 889 
(4) बाँसबाड़ा 969 (2) 


(99] में इसका लिंग-अनुषात - 807 था |) 

(सिरोही व अलबर के आँकड़े भी पूरे सही नहों हैं ।) 

(पसिग्नेही का सही अंक 949 व अलबर का 880 था ।) 

निल्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा 
सकता है ? 

(॥) कृषि की उत्पादकता (2) बेरोजगारी 

(3) पोषणिक आवश्यकताएँ (४) आय में असमानता (3) 
निम्न में से कौन-सा युग्म सही है ? 

प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र. प्रतिशत जनसंख्या 


(६ राजस्थान ) ( राजस्थान ) 
() 60 40 
(2) 55 45 
8) 50 50 


(4) 40 - 50 344) 


१० 


400. 


404. 


402. 


403. 


404. 


405. 


406. 


407. 


408. 


409. 


गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सागवान-रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं-- 


() भरतपुर एवं अलवर (2) श्रीगंगानयर एवं बीकानेर 

(3) जालौर एवं सिरोही (4) बाँसवाड़ा एवं उदयपुर (4) 
“स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान' विकास से सम्बन्धित है- 

(0) अनुसूचित जाति के (2) अनुसूचित जनजाति के 

(3) काशीय समुदाय के (4) ग्रामीण समुदाय के (3) 


डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्म जिलों से सम्बन्धित है-- 

(0) कोट, बूँदी, सवाई माघोपुर, धौलपुर 

(2) जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर 

8) उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़ 

(4) नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर () 

(अब बासं, झालावाड़, भरतपुर व करौली सहित कुल 8 जिले) 

संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है-- 

(0) भरिंण्डा (2) भिवानी (3) झाबुआ (4) भुज॒ (4) 

राजस्थान में ' भूरी क्रान्ति” का सम्बन्ध है-- 

(।) खाद्यान प्रसंस्करण (2) भैंस दूध उत्पादन 

(3) ऊन उत्पादन (4) बकरी के बालों का उत्पादन 
() 

*सेवण घास ' किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है ? 

() बाड़मेर (2) जोधपुर (3) जैसलमेर. (७) सीकर (3) 

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में ' लिफ्ट नहरों' को संख्या है-- 


(0) 8 (2027 8) 6 (4) 5 (2) 
( बांगड़सर सहित 2 

राजस्थान में प्रस्तावित 'निर्यात-संवर्धन औद्योगिक उद्यान' को निम्न को 

सहायता से स्थापित किया जाएगा-- 

() जापान (2) विश्व बैंक 

(3) भारत सरकार (4) अन्तरांट्रीय व्रिकास अभिकरण 

(3) 

सौर-ऊर्जा उपक्रप क्षेत्र सम्बन्धित है जिलों से-- 

()) जोधपुर, बाड़मेर, जेसलमेर (2) जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर 

(3) नागौर, जोधपुर, पाली (4) जोधपुर, जालौर, बाड़मेर (॥) 


इजरायल को सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को 
बोया जाएगा वह है-- 
(7) सूर्यमुखी (2) सोयाबीन (3) बाजरा (4) होहोबा (4) 


परिशिष्ट : 500 वस्तुनिष्ठ व लए प्रश्नोत्र 725 


40. नया 'अन्तर्देशीय आधान (८०घ०ंघशः) डिपो' निकट भविष्य में राजस्थान 


में स्थापित होगा-- 

() जयपुर में (2) कोट में 

(3) जोधपुर में (4) उदयपुर में (3) 
444. राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है-- 

(]) ब्यावर (2) ऐोटन 

(3) निम्बाहेड़ा (4) चित्तौड़गढ़ (2) 
442. प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जी-परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है-- 

(0) घौलपुर (?) जालीपा 

(3) भिवाड़ी (4) रामगढ़ (4) 
43., राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्चलित ईंधन खनिज है-- 

(॥) मैंगनीज (2) क्रोमाइट 

(3) अभ्रक (4) बॉक्साइड (3) 
44. निम्न में से कौन-सा युग्म जो पशु-मेले से सम्बन्धित है--सही है 

पशु मेला स्थान 

(॥) मलल्‍लीनाथ. (॥) तिलवाड़ा 

(2) बलदेव (2) नागौर 

(3) रामदेव (3) रामदेवरा 

(4) तेजा (4) पुष्कर (7) 
445, निम्नमें से कौन-सा युग्ण सही है-- 

(॥) कोठारी-लूनी (2) सुकड़ी-बनास 

(3) जाखम-माही (4) बाणगंगा-चम्बल (3) 
446. 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम! का उद्देश्य है, आधारभूत ढाँचा उपलब्ध 

करवाना-- 

() नगरीय जनसंख्या को (2) ग्रामीण जनसंख्या को 

(3) ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को (4) जनजाति जनसंख्या को. (2) 
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अन्य विविध प्रकार के प्रश्न 
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447. राजस्थान वित्त नियम की स्वर्ण कार्ड ( गोल्ड कार्ड ) योजवा क्या है ? 

उत्तर : इस स्कीम के तहत राजस्थान वित्त निगम द्वारा नियमित रूप से कर्ज अदायगी 
_*  कर्त्ताओं को कार्यशील पूँजो तथा अतिरिक्त परिसम्पत्ति के लिए 30 लाख रुपये 
की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों को 

सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है 


क्र 


448. 


49 


420. 


बडव, 


422. 


423. 


उत्तर* 
424. 


425. 


उत्तर : 


यजस्थान की अर्धव्यवस्था 


राजस्थान परमाणु बिजलोधर की तीसरी व चौथी इकाई (2 ५८ 220 मेगा- 
वाट ) राष्ट्र को कब समर्पित की गई : 

(अ) ॥8 मार्च 4999 (ब) !8 मार्च 2000 

(स) ॥8 मार्च 200। (द) अभी नहीं (स) 
ऐसे दो राज्यों के नाम छाँटिए जिनमें कृषियत उत्पादन मे स्थिर भावों पर 
सर्वाधिक उतार-चढ़ाव पाए जाते हैं-- 

(!) राजस्थान (2) मेघालय 

(3) महाराष्ट्र (4) गुजरात (॥) व (4) 
निम्त कर-स्रोतो से सर्वाधिक राजस्व राजस्थान को किस स्त्रोत से मिलता है ? 
()) राज्य का केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों में अंश 

(2) राज्य का केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में अंश 

(3) राज्य आबकारी करे 


(4) बिक्री-कर ्फ (4) 


हर में राजस्थान की. संकल घरेलू उत्पत्ति ( प्रचलित भावों पर) 
आंकीगयी है? ).. 

१० हजार करोड्‌्रु .. /ट ,(2)4 लाख करोड़ रु. 

४७ हजार बा रु. /० ,/ (4) 80 हजार करोड़ रु. (2) 







व्यवस्था मे राजरश्रॉन का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन किस 

नरक 
()) यहाँ फंकिंट्रयोँ की सख्या कम है (2) इनमे स्थिर पूँजी की मात्रा कम है, 
(3) फैक्ट्रियो मे रोजगार कम है. (4) सभी (0) 


एशियन विकास बैंक से 6 प्रमुख शहरो के सम्पूर्ण ढांचागत विकास के लि 
कितनी राशि रदीकृत की गई? 
529 करोड रु इसमें वृद्धि की आशा है। 


वर्ष 2003-04 में राजस्थान में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (562१९) में 
'लगभग कितने करोड़ रु. व्यय किये गये ? 


() 50 करोड़ रु. (ब) १70 करोड़ रु. 

(स) 22। करोड़ रु. (द) १20 करोड़ रु. (3) 
संक्षिप्त परिचय दीजिए-- 

(7) शिक्षाकर्मी योजना (2) सरस्वती योजना 


(3) गुरु मित्र योजना 

(0) शिक्षाकर्मी योजना--स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास्न एजेन्सी (सीडा) की 
सहायता से राज्य के दुर्गन (209८0) ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही 
है । इसके अन्तर्गत्‌ ।877 औपचारिक स्कूलों व 4520 अनौषचारिक केन्द्रों को 


"परिशिष्ट : 800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर 727 


426. 


उत्तर : 


429. 
उत्तर : 


प्रारम्भ किया गया है, अथवा पुनर्जीवित किया गया है । 6-4 वर्ष के आयु समूह 
में 83% लड़कियों का नामांकन किया गया हे और इस प्रकार की स्कूलों व 
केद्दों में गाँवों में लगभग 80% औसत उपस्थिति पाई गई है । 997 98 के अन्त 
तक इसे ।43 विकास खण्डों में लागू करने का लक्ष्य घोषित किया गया था | 
(2) सरस्वठी योजना--यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियो की शिक्षा 
को बढावा देने के लिए लागू की गई है । इसके अन्तर्गत शिक्षित महिलाएँ 
अपने घर पर ही लड॒कियो को पढ़ाने का कार्यक्रम चलाती है । वर्तमान में 
यह स्कीम राज्य के सभी जिलां मे लागू कर दी गई है 

(3) गुरुमित्र योजना--रज्य के ।0 जिलों में कार्यान्वित को जा रही हे । इसके 
अन्चवर्गव अध्यापकों का प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 
है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता ह । यह यूनीसेफ की सहायता से बीकानेर व 
ऊयपुर जिला को गदा बस्तिया में भी क्रियान्वित को जा रही है । 

निम राज्य स्तरीय पशु मेलो के स्थान लिखिए-- 


(॥) श्री मल्लीनाथ पशु मेला (2) श्री बलदेव पशु मेला 
(3) श्री गागामेड़ी पश मेला (4) प्री वीर तेजाजी पशु मेला 
(5) श्री रामदेव पशु मेला 

(॥) तिलवाडा (2) मेड़ता शहर (नागोर) 
(3) श्रीगगानगर (4) परबतसर (नागौर) 

(5) नागर 

निमत नदियाँ किस नदी में मिलती अथवा कहाँ गिरती हैं ? 

(॥) चम्बल (2) बनास (3) लूनी (4) माही 
(5) बाणगंगा 

(॥) यमुना में (20 चम्बल में 


(3) इसका अधिकांश पाती राजस्थान-गुजरात सीमा पर झील की वरह फेल जाता 
ह, यह किसी अन्य नदी में नहीं मिलती । यह गर्मियों मे सूख जाती हे । 
इसको सहायक नदियों में सूक़्डी, जोजरी, जवाई बांडी आदि के नाम 
उल्लेखनीय हें । 


(4) खम्भात की खाड़ी में (७ यमुना में । 

. राज्य में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया गया है ? 
(अ) जापान (ब) स्वीडन 
(स) भारत सरकार (द) विश्व वेक (द) 


“कामधेनु'' योजना क्‍या हे ? 

997-98 में गोशालाओ को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केद्ध बनाने 
के लिए “कामधेनु' नाम कौ नई योजना प्रारम्भ की गई था | इसका लाभ कृषि 
विकास केन्द्र व सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राप्त होगा | बाद में चयनित निजी 
पशुपालक भी इसके अन्तर्गत लाए जाएँगे ; 


म्ट8 


430. 


434. 


432. 


433. 


उत्तर : 


434. 


435. 


436. 


उत्तर : 


437. 


438. 


_ यजस्थात का अर्थव्यवस्था 


राजस्थान के 2004-2005 के परिवर्तित बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ 
छाटिए- 


(43) लगभग 7384 करोड़ रु. (2) 42730 करोड़ रु. 

(3) 8000 करोड़ रु. (4) 9000 करोड़ रु. (१4) 
राज्य के 2004-05 के परिवर्तित बजट में अनुमानित राजस्व-व्यय छाँटिए-- 
(7) 720 करोड़ रु. (ब) 8320 करोड़ रु. 

(स) 9588 करोड़ रु. (द) 497 करोड़ रु. (3) 


निम्न बड़ी नदी-प्रणालियों में किसका प्रवाह- क्षेत्र (2#/८0गर्मा घब्यो 
सर्वाधिक है ? 

(3) बनास 02) बूरी (3) चम्बल (4) माही. (॥) 
शज्य के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक अंश बनों के 
अन्तर्गत आता है और वह लगभग कितना है ? 

सिग्रेही जिला, लगभग 3%% 


2004-02 में राजस्थान के किस जिले में वन-क्षेत्र कुल क्षेत्र का सर्वाधिक 
अंश था और कितना था ? 


+ करौली जिला, 33.8% 


200-02 में किस जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्रफल का 
सर्वाधिक अंश था, और वह कितना था ? 


: गंगानगर जिला, 82.5% 


निम्न झीलों के जिले लिखिए-- 

(0) प्चपदय (2) राजसमंद (3) अलासागर (4) सिलीसेढ़ 

6) कडाणा बॉय 

(0) बाड़मेर (2) ठदयपुर 0) अजमेर (4) अलबर 

6) बॉँसवाड़ा 

राजस्थान में कृषियोग्य व्यर्थ भूमि (0ण/णाब्छा& १४३४९०॥०) का क्षेत्र 
सबसे ज्यादा किस जिले में है ? उसमें राज्य की कुल कृषियोग्य व्यर्थ भूमि 
'का कितना अंश पाया जाता है ?( 2007-02 में ) 

(३3) जालोर (2) बाड़मेर 

(3) पाली (4) जैसलमेर (54.5%) (4) 
राजस्थान में 200१-02 में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल (छल बत्छ॥ $0फग 
सर्वाधिक किस जिले में पाया गया था ? उसका क्षेत्रफल भी बताइए 4 


(7) बाड़मेः. (2) बीकानेर. (3) चुरू (4) जोधपुर 
(5) नागौर ६6) गंगानगर (4) 
(6.49 लाख हैक्टेयर) 


परिशिष्ट : 800) वस्ठुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्त 729 


439. 











444. 


ब44, 


आप प्रारम्भिक परीक्षा, 7 जून, 4998 


छापी डेम किस जिले में स्थित है ? 
(अ) धौलपुर (ब) भीलवाड़ा 
(स) झालावाड (द) बारां (स) 


. राजस्थान में आर्थिक अस्थिरता व भारी उतार-चढ़ाव की दशा को ठीक 


करने के लिए सर्वाधिक बल किस पर दिया जाना चाहिए ? 

(१) रोजगार-संवर्धन पर 

(2) कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर 

(3) सिंचाई की क्षमता बढ़ाने व उसका कार्यकुशलता से उपयोग करने पर 

(4) गैर-कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास करने पर (3) 





(सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान ) 
प्रश्न पत्र से तथा साथ में नये प्रश्न 





जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप-विद्युतगृहों का अस्तित्व होगा, वे स्थान 
है 

(॥) कापूरडी, जालीपा एवं बरसिंगसर 

(2) पोकरण, कापूरडी एवं जालीपा 

(3) पलाना, अलवर एवं बरसिंगसर 

(4) रामगढ़, बरसिंगसर एवं सूरतगढ़ 


(3) 
. “ऊर्जा-संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है ।' निम्नांकित में से कौन-सा 


ऊर्जा-स््रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा ? 


(॥) पवन ऊर्जा (2) बायो गैस 

(3) सौर ऊर्जा (4) ठापीय ऊर्जा (2) 
« अगवली श्रेणियों की दूसरे नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है-- 

() कुम्भलगढ़ (2) नाग पहाड़ 

(0) सेर (4) अचलगढ़ (3) 

निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही है ? 

()) बाणगंगा--बनास (2) कोठारी--लूमी 


७) सूकड़ी-.-चम्बल (4) जाखम---माही (4) - 


730 


445. 


446. 


उत्तर; 


447. 


449, 


450. 


45व. 


452. 


>कव वर ॥॥ ६ 


सजस्थान को अधव्यवस्था 


हाडौती-पठार की मिट्टी है-- 

(॥) कछारी (जालौढ़) (2) लाल 

(3) भूरी (4) मध्यम काली (4) 
'कोटा के प्रमुख बांध का नाम लिखिए ॥ 

सावन भादों । 

सरस्वती नदी की विशेषता है . 

(अ) यह चैदिक काल की नदो है. (ब) यह गहरी नहीं है 

(स) यह विशाल हे (द) सभी (द) 


.. 200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 


जनजाति का प्रतिशत है । 


(१) 47.6 एवं 72.56 (2) 3.82 एवं 6.77 

(3) 47.29 एवं 3.82 (4) 2.44 एवं 6.77 (१) 
राजस्थान मैं बारम्बार होने वाले *सूखे एवं अकाल ' का प्रमुख कारण है-- 

()) बनों का अवक्रमण (2) जल का अविवेक्पूर्ण उपयोग 

(3) अनियमित वर्षा (4) भमि का कंटाव (3) 


समन्वित ग्रामीण विकास योजना (8899) का मुख्य लक्ष्य था-- 

(॥) ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना 

(2) भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार जुटाना 

(3) भरुस्थलीयकरण पर नियंत्रण करना 

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में गधैबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना 


(4) 


दुग्ध-उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्‍्लें हैं-- 
(0) थारपारकर एवं राठी (2) राग एवं नागौरी 
(3) मालवी एवं थारपारकर (4) मेवाठी एवं मालवी () 
निम्नांकित को सुमेल कीजिए-- 
खनिज प्रदेश 
४ जिप्सम ॥ झामर-कोटड़ा 
8 तौबा गा समपुरा-आगूचा 


९ फॉस्फेट रॉक पा खो-दरीबा 
9 सीसा एवं जस्ता_ ॥५ जामसर 
हि क्र ए. ए 
() गा ॥॥। 0 
(2) 7 गा एव 
(3) ४ ॥॥ | | ॥| 
॥॥ | (3) 


परिशिष्ट : 80 कस्वुनिष्ठ व लघु प्रश्नोततर 


453, 


457. 


458, 
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459. 


उत्तर ; 


460. 


उत्तर' 


46व. 


राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केद्ध स्थित है-- 

(0) अलवर में (2) नागौर में 

(3) सेव में (4) बहरोड में (3) 
» सोम कमला अम्बा सिचाई परियोजना जिस जिले मे स्थित है-- 

4) डूँगएपुर (2) बाँसबाडा 

(3) उदयपुर (4) चित्तोडगढ़ () 
, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है- 

(॥) जैसलमेर एवं बाड़मेर (2) जैस्ललपेर एवं जालौर 

(3) बीकानेर एवं चूरू (4) जाधपुर एवं जेसलमेर (3) 


राजस्थान मे 200-02 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर ऑकी 
गई है- (लगभग) 

(१) 33738 रु (2) 7500 कु 

(3)9800 रु (५)8000 रू 6) 
(प्रश्त आवश्यक परिवर्तन सहित) 

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए 
सम्मिलित राजस्थान के दो शहर है-- 

(4) कोटा एवं जयपुर (2) कोटा एवं ब्यावर 

(3) जयपुर एवं अजमेर (4) जयपुर एवं जोघपर (3) 


मार्च 2004 तक राजस्थान में कितने कुओं का ऊर्जीकरण किया गया ? 
6.87 लाख कुओं का । 
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया ? 


एिक्|ंग्शशा सिशाल्ज्म॥६ शिशह) (णफ़व्च्भांणा ।ध60 (0६९) 
अगस्त 2002 में स्थापित किया गया । 


राज्य मे त्तीन स्पेशल इकोनोमिक जोन (5८7.) कहाँ स्थापित किये जा रहे है? 
जयपुर मे जेम्स एण्ड ज्यूलरी का जोधपुर मे हैण्डीक्राफ्टस का बीकानेर में ऊन 
का। 

जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकप्चित किया गया है-- 

(॥) सोफ्टवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में 

(2) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रुप में 

(3) त्ेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में 

(4) हेण्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (3) 


732 
462. 


463. 


464. 


465. 


466. 


467. 


468. 


469. 


470. 


सजस्थान की अर्थव्यवस्था 
एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को डचित कौमत पर कच्चा 
माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है एवं 
प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, वह है-- 


(।) राजसीको (2) आर एफ-सी. 

(3) रीको (4) आरके .वोी.आई.बी. () 
राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है-- 
(॥) उदयपुर (2) कोटा 

(3) झालावाड़ (4) बाँसवाड़ा (4) 


राजस्थान का वह जिला जो अब इंसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के 

लिए प्रसिद्ध है-- 

(॥) गंगानगर (2) बूँदी (3) जालौर (4) कोय (3) 

राजस्थान में जीवनधारा योजना का सम्बन्ध है-- 

(।) गरीबों के लिए बीमा योजना न+ 

(2) सिंचाई कुओं का निर्माण 

(3) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना 

(4) चिकित्सा सहायठा उपलब्ध करवाना (2) 

राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितोय पक्षी अभयारण्य है एवं 

'जलपक्षियों का स्घर्ग है-- 

(4) अलवर (2) भरतपुर (3) उदयपुर (4) जोधपुर (2) 
(नाम : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना) 

केद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है-- 

(।) बीकानेर (2) जसोल 

(3) अविकानगर (4) जैसलमेर (3) 

राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं-- 

() गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर 

(2) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालौर 

(3) गंगानगर, चीकानेर, जोधपुर एवं जालौर 


(4) जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर (3) 
राजस्थान में टायर एवं ट्यब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है-- 
(॥) केलवा (2) कांकरोली 

(3) करौली (4) कोटपूतली (2) 


संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्चित है-- 

(॥) राजस्थान के सभी जिलों में 

(2) जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 

(3) केवल मरुस्थलोय जिलों में 

छ।) इनमें से कोई नहीं (2) 
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१६३ 
राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है-- 

(॥) औद्योगिक उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु 

(2) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु 

(3) नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन हेतु 

(4) नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु (4) 
पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योजना है-- 

() ॥0क्षेत्रों में (2) & क्षेत्रों में 

(3) 6 क्षेत्रों में (4) 4 क्षेत्रों में () 
(॥0 सर्किटों में विभाजित) (कहीं-कहों 9 सर्किट भी दिए गए हैं) 





473. राजस्थान में जयपुर व अजमेर केद्धों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए 


उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष है-- 
(अ) 982 (ब) ॥980-8। 
(स) ॥98-82 (द) 952-53 (अ) 


474. राज्य में नौ समन्वित आधार ढांचे के विकास केन्द्रों ( मिनी विकास केब्दरों ) 


उत्तर ; सांगरिया (जोधपुर), गोगेलाव (भागौर), निवाई (टॉक), काल्लड़वास 


के नाम व जिले लिखिए । 


(उदयपुर), फालना (पाली), हिण्डौन सिटी (करौली), बारां (बारां), बयाना 
(भरतपुर) एवं धोहिन्दा (राजसमन्द) 


475. 200 में राज्य में किस उद्योग में उत्पादन शून्य हो गया ? 


476. 


(अ) कॉस्टिक सोड़ा (ब) नमक 

(स) बिजलो के मीटर (द) बाल बियरिंग्स (स) 
राज्य में 2000 व 2007 दोनों वर्षों में किस उद्योग में उत्पादन नहीं हुआ ? 
(अ) नायलान यार्न व पोलियेस्टर यार्न॑(ब) बिजली के मीटर 

(स) पानी के मीटर (<) रेलवे चैगन (अ) 


477. राजस्थान में एगे फूड पार्क कहाँ-कहाँ स्थापित किये गये हैं ? 


डत्तर: 


जोधपुर, कोटा, श्रीगंधानगर 


478. कपास की खेती के प्रमुख दो जिले हैं-- 


(अ) कोट च बूँदी (ब) अलवर व भरतपुर 
(स) गंगानगर व हनुमानगढ़ (द) जयपुर व दौसा (स) 


उस 


च79. 


उत्तर 


480. 


48]. 


अजस्थन का अथधव्यवस्पा 
गज्य में समन्वित वाटरशेड विकास प्रोजेक्ट के चार जिले बताइए ? 
अजमेर भीलवाड़ा ज्यघपुर व उदयपुर । 
राजस्थान में पावडी (7485 30) (ए₹०ह्ञौ९ वैल्प॑ण 07 'ऐय्वॉश- 
बात 0050०फ्ञा€०६ ॥्ांतं90५९५) नामक प्रोजेक्ट दिसम्बर 995 
में किसके सहयोग से तेयार किया गया ? 
(अ) कनाडा को विकास एजेन्सी 
(च) स्वीडन की विकास एजेन्सो 
(स) जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोऑपरेशन फण्ड (0807, 
(द) भारत सरकार (ब) 
कव्ासन लिफ्ट दे 2 पेयजल मिलता है-. 
#अ) बॉक्टेशिडिर क्षेत्र के 99 गाँवो को 
€३>*चरू-जिले केभांशोशछो 
5) जाघपुरेश्शाहर को ४, « 
((<)<कि्रों कोतहों. ० का (अ) 


4825 जे तट का गामसर|गूँवे काना जाता है-- 
9 


483. 


487. 


488. 






(द) बकर्रें 552 के रूप में (द) 
दोहरे कॉम (७७४-ए७7००५९) की भेड़ की नें हैं-- 

(अ) नाली-पूगल (ब) जैस्नलमेगी-चोकला 

(स) सोनाड़ी-मालपुरा (द मासवाड़ी-मागरा (स) 


- राज्य में वन्‍्यजीवन अभयारण्य (६७आ०ता6 599९40५7९5) हैं-- 


(अ) 20 (ब) 3 (सं) 25 (द) 5.. (संशोधित) (स) 


- राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो की संख्या है-- 


(अ) ॥0 (व) 8 (स) 6 (द) 4 (ब) 


» जीवन-घारा-योजना किसके अन्तर्गत चलाई जा रही है ? 


(अ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ब) जवाहर रोजगार योजना 


(स) इन्दिरा आवास योजना (द) स्वतंत्र (द) 
व्यर्थेभूमि विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है ? 
(अ) ॥4 (ब)8 (स) 4 (द) 6 (अ) 


सीोमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम से कितने जिले सम्बद्ध हैं ? उनके नाम भी 
दीजिए । 

(अ) 3 (ब) 4 (स) 5 (द) 6 (ब) 
[ बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर ] (१3 खण्डों में ) 
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उत्तर ; 
490. 


49. 


492. 


उत्तर 


493. 


494. 


4985. 


496. 


497, 


498, 


ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं व अन्य जन- प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए 
केन्द्र की सहायता से जिन तीन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्र चल रहे हैं, उनके 
नाम लिखिए ( 

अममेर, ड्रँगरपुर व जोधपुर (मन्डोर) । 

राज्य में 'डेजर्ट-फेस्टिवल' ( मरु-त्योंहार ) कहाँ मनाया जाता है ? 

(अ) बीकानेर (ब) जोघपुर 

(स) बाड़मेर (द) जेसलमेर (द) 
राज्य को भूमि व भवन कर 0.ए7) से वार्षिक राजस्व लगभग कितना 
मिलता था? 


(अ) 30 करोड़ रु (ब) 430 करोड़ रु 
(स) 20 करोड़ रु (द) 3 करोड रु (अ) 
माही नदी का परिचय दीजिए । (पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा 


समाप्त । अप्रेल, 2003 से) 
यह विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व 
गुजरात राज्यों मे बहती हुई काम्बे को खाडी मे मिलदी है । इसमें सोम, जाखम व 
'बनास नदियाँ मिलती हैं । माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है । 
राजस्थान बागड़ किस भौतिक विभाग का उप- विभाग है ? 


(अ) परुस्थली (ब) शेखावाटी प्रदेश 

(स) पूर्वी मैदान (द) पश्चिमी रेतीला मैदान (ब) 
चूहद्‌ भारतीय रेगिस्तान थार (67698 छिवांगक 00508 “४977) राज्य के 
कितने भू-भाग पर फैला है ? 


(अ) दो-तिहाई (ब) एक-तिहाई.. (स) ७% (द) एक-चौथई (स) 
इन्दिरा गाँधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है ? 


(अ) चम्बल-यमुत्रा (ब) रावी-ब्यास 

(स) सतलज-रावी (द) व्यास-सतलज (ब) 
राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लम्बी नदी का भाम है-- 
(अ) चम्बल नदी (ब) लूणी नदी 

(स) बनास नदी (द) माही नदी (ब) 


“कामधेनु' नामक योजना का सम्बन्ध है-- 

(अ) दूध का उत्पादन बढ़ाने से 

(ब) गायों की नस्ल सुघारने से 

(स) उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केद्ध बनाने से 


(द) सभी से (स) 
ऑपरेशन फ्लड ा कार्यक्रम किस योजना में चलाया गया ? 
(अ) छठी योजना में (ब) साववों योजना में 


(स) आठवीं योजना में (द) नवीं योजना में (ब) 


77% 


499. 


500. 


50. 


502. 


503. 


504. 


505. 


506. 


शाजस्थान की अर्थव्यवस्था 


भेड़ों के सम्बन्ध में क्रॉस-प्रजनन कार्यक्रम किस समूह की भेड़ों पर लागू 
किया गया है ? 

(अ) नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नसस्‍्लों पर 

(ब) जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल व मगरा नस्‍लों पर 

(स) नाली, जैसलमेरी, सोनाड़ी व मालपुरा नस्‍्लों पर 

(द) किसी पर भी नहीं (अ) 
राजस्थान में बकरी के क्रॉस-प्रजनन कार्य के विकास में किस देश से 
सहयोग किया भया है ? 


(अ) फ्रांस से (ब) स्वीडद से 

(स) स्विट्जरलैण्ड से (द) ब्रिटेन से (स) 
निम्न में से 'पिक-अप' बांध छांटिए-- 

(अ) गांधी सागर बांध (ब) राणा प्रताप सागर बांध 

(स) जवाहर सागर बांध (द) कोटा सिंचाई बांध (स) 
व्यास परियोजना किन राज्यों की योजना है ? 


(अ) पंजाब, हरियाणा व राजस्थान 
(ब) पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान 
(स) पंजाब, दिल्ली व मध्य- प्रदेश 


(द) पंजाब, मध्य-प्रदेश व राजस्थान (अ) 
'कडाना बाँध किस राज्य में बनाया भया है ? 

(अ) मध्य प्रदेश में (ब) गुजरात में 

(स) हरियाणा में (द) उत्तर प्रदेश में (ब) 
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई की कुल सम्भाव्यता या क्षमता 
कितनी है ? पे 

(अ) 4 79 लाख हैक्टेयर (ब) ॥3 79 लाख हैक्टेयर 

(स) ।5 ।7 लाख हैक्टेयर (द) लगभग 7 लाख हैक्टेयर (स) 
बांगड़सर लिफ्ट नहर का कार्य किस वर्ष पूरा किया गया ? 

(अ) 998 (ब) ॥999 

(स) 2000 (द) अभी नहीं (स) 


सिद्धमुख सिंचाई की वृहद्‌ परियोजना से किस जिले/जिलों को लाभ 
होगा ? 

(अ) श्रीगंगानगर तथा चूरू जिलों को 

(ब) डँगरपुर जिले को क 

(स) बांसवाड़ा जिले को 

(द) सिरोही व जालोर जिलों को | (अ) 
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गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन 
जिलों में सिंचाई का लाभ मिलेगा 2 

(अ) जालोर (ब) बाड़मेर 

(स) सिरोही (द) जालोर व बाड़मेर (द) 
मार्च 994 में कोटा धर्मल पावर प्लान्ट की कौन-सी इकाई कमीशन की 
गई ? 

(अ) तृतीय (ब) चतुर्थ (स) पंचम (द) छठी. (स) 
बड़ा बाग ' अमरसागर' बाईपास रोड ( जैसलमेर ) पर अप्रैल 999 में किस 
परियोजना का शिलान्यास किया गया है ? 

(अ) पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का 

(ब) गैस-आधघारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का 

(स) नेफ्ता-आघारित विद्युत उत्पादन-संयंत्र का 

(द) सौर्य-ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का । (अ) 
बिजली की “नर्सरी स्कीम' का आशय था-- 

(अ) क्रम लांघकर कृषकों को बिजली का कनेक्शन देना, 

(ब) कृषकों को आसानी से बिजली का कनेक्शन देना, 

(स) ऊपकों को कम शुल्क पर बिजली का कनेक्शन देना 

(द) कोई नहीं । (अ) 
'गजनेर लिफ्ट नहर से किन जिलों के गांवों को पेयजल सुविधा मिलेगी ? 
बीकानेर व नागौर जिलों के 80। गाँवों को । 

राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों की इकाइयाँ सर्वाधिक पायी जाती हैं ? 
(अ) कृषि व पशु-धन पर आधारित 

(ब) खनिज-आधारित 

(स) रसायन-उद्योग 


(द) सामान्य-इन्जीनियरिंग की इकाइयाँ (अं) 
« राजस्थान वित्त निगम “कम्पोजिट टर्म लोन” योजना के अन्तर्गत किनको 

कर्ज देता है ? 

(अ) लघु उद्यमकर्ताओं को (ब) ग्रामीण कारीगरों को 

(स) शहरी उद्यमकर्ताओं को (द) दस्तकारों व उद्यमियों को (८) 
» राजस्थान सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कौ-- 

(अ) जून 976 में (ब) जून 977 में 

(स) जून 979 में (द) जून 978 में (द) 


- शजस्थान सरकार की द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई ? 


(अ) दिसम्बर 988 में (ब) दिसम्बर 990 में 
(स) जनवरी 99 में (द) दिसम्बर 99] में (ब) 
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सतख्थत का अजयथगाय्था 


- हीरावाला ओद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हे ? 


(आ) ॥। (ब) 8 (स) 9 (द) 40.. (अ) 
- जेम्स एण्ड ज्यूलरी पार्क स्थापित होगा-- 

(आ) जयपुर में (ब) जोधपुर में 

(स) भिवाड़ी मे (द) उदयपुर में (अ) 
» अल्तराष्ट्रीय व्यापारिक जोन कौन स्थापित कर रहा है ? 

(अ) रीको 

(ब) आर एफ सी 

(स) राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग 

(द) राजसीको (द) 
-» पर्यटन का क्षेत्र उद्योग के अन्तर्गत कब लिया गया ? 

(अ) मार्च |989 मे (ब) मार्च ।988 में 

(स) मार्च ॥990 में (द) अभी नहीं (अ) 
» रीको की स्थापना किस वर्ष हुई ? 

(अ) ।99 में (ब) 969 में 

(स) ।959 मैं (द) ॥989 सें (ब) 
- रीको ने स्टोन्स के विकास के लिए एक केद्ध (0005) कहाँ स्थापित 

किया है? 

(अ) जयपुर में 

(ब) सीतापुण औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में 

(स) भिवाड़ी में 

(द) कोट में (ब) 

राजस्थान में गलीचा-प्रशिक्षण-केन्द्र कौन संचालित करता है ? 

(अ) उद्योग-निदेशालय (ब) रीौको 

(स) राजसीको (द) आर एफ सी. (स) 

जनजाति उप-योजना राजस्थान में कब से आरम्भ की गई ? 

(अ) ॥977-78 से (ब) 974-75 से 

(स) 980-8] से (द) 989 से (ब) 

डांग-क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं ? 

(अ) 8 (ब) ॥0 (स) 6 (द) [2 (अ) 


'कोदा थर्मल कौ किस इकाई को जून 200 में मंत्री परिषद्‌ की मंजूरी 

मिली थी? 

(अ) सातवों इकाई (ब) छठी इकाई 

(स) पाँचवों इकाई (द) आठवीं इकाई (ब) 
(95 मेगावाट की ) 
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मान्सी-वाकल परियोजना से जल-पूर्ति की जायेगी-- 


(अ) चित्तौड़गढ़ को (ब) उदयपुर की 

(स) डूँगरपुर को (द) बांसवाड़ा की (ब) 
« राजस्थाद में 997-98 में निर्धनता-निवारण के लिए प्रति परिवार निवेश 

की प्रस्तावित राशि कितनी रही ? 

(अ) 8,700 रु (व) ॥5,000 रु 

(स) 20,000 रु. (द) 25,000 रु (स) 


सामुदायिक नलकूप योजना किनको लाभ पहुँचाती है ? 

(अ) सभी प्रकार के किसानों को 

(ब) उनका सहकारी संगठन बनाता होता है 

(स) लघु व सीमातत कृषकों के समूह को 

(द) निर्धन काश्तकारों को निःशुल्क सिंचाई की सुविधा । (स) 
200-2002 में राजस्थान मे किस जिले की वन-रक्षा व प्रबन्ध समिति को 
“इन्दिरा-वृक्ष-मित्र-अवार्ड' दिया गया? 

(अ) उदयपुर जिला (ब) कोटा जिला 
(स) जयपुर जिला (द) दीकानेर जिला (आओ) 
(सालुखेरा समिति को) 
द्वाकरा (0१/८7४५) स्कीम किस वर्ष से चालू की गई ? 

(अ) 974 (ब) 984 

(स) ॥964 (द) ॥994 (ब) 
जवाहर रोजगार योजना में व्यय का आवंटन केद्ध व राज्यों के बीच किस 
प्रकार होता है ? 

(अ) 80 : 20 

(व) 50 . 50 

(स) सम्पूर्ण व्यय-भार केन्द्र पर 

(द) सम्पूर्ण व्यय-भार ग्ज्य सरकार पर (अ) 
ग्रामीण विकास केन्द्र (एए०४॥ 67०७४ (७०४०) की योजना किस वर्ष 
से प्रारम्भ की गयी ? 

(अ) 965-66 (ब) ॥975-76 

(स) ॥985-86 (द) ॥995-96 (द) 
गंगा कल्याण योजना का सम्बन्ध है-- 

(अ) गांकों में पेयजल की सुविधा पहुँचाने से 

(ब) गांवों में सिंचाई का विस्तार करने से 

(स) लघु व सीमान्त कृषकों को भूजल-सिंचाई में मदद देने से 

(द) इनमें से किसी से भी नहीं €(स) 
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बजस्धाने की अर्धव्यवस्थ 


« राजस्थान में पंचायतों के प्रधानों तथा जिला परिषदों के प्रमुखों का चुनाव 


किस चिधि से किया जाता है ? 
(आ) प्रत्यक्ष विधि के द्वास 

(ब) परोक्ष विधि के द्वारा 

(स) सरकार द्वारा नियुक्ति 


(द) इनमें से किसी भी पद्धति द्वारा नहीं (ब) 
(क्रमशः पंचायतों व जिला-परिषदों के चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने में से ही) 
निर्मल ग्राम-योजनए का सम्बन्ध है-- 


(अ) गाँवों को साफ-सुथरा रखने से 

(च) गाँवों में स्वच्छ पेयवल उपलब्ध करने से 

(स) गाँवों के कचेरे से कम्पोस्ट खाद तैयार करने से 

(द) गाँवों में आवास की सुविधा बढ़ाने से (स) 
राजस्थान में सूखा बन्दरगाह इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना किन स्थानों 
पर को गई है/की जा रही है ? 


(अ) जयपुर (ब) जोचपुर 

(स) भिवाड़ी (द) भीलवाड़ा 

(ए) सभी स्थानों पर स्थापित करने का कार्यक्रम है। (ए) 
श्री गंगानगर जिले की नदी छाँदिए-- 

(अ) कांटली (ब) लूणी 

(से) घमग्घर (द) कोई नहीं (स) 


वर्ष 2003-04 में “राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 

किसकी सहायता से प्रारम्भ की गयी है ? 

(अ) कनाडा (जब) जापान 

(स) भारत सरकार (द) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार (ब्र) 

(जापान को जेबीआईसी) 

(जापान बैंक फॉर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) 

200 में करौली जिले की अनुमानित्त जनसंख्या रहो-- 

(अ) 0 लाख. (ब) 2.0 शाख (स) 9 लाख. (द) 8.28 लाख (ब) 

4995 में राजस्थान में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (टशर) लगभग थी-- 

(अ) 25% (ब) 32.6% (एस) 35%. (द)305%  एब) 

(नर्वी योजना, भारत सरकार, खण्ड-] पृ. 26 ) 

*साइनर' खनिद्धों का समूह छाँटिए-- 

(अ) तांबा, सीसा व जस्ता (ब) जिप्सम, अभ्रक व लिग्नाइट 

(स) लाइमस्टोन, पलोराइट व फेल्सपार 

(८) ग्रेनाइट, संगमरमर व सेण्डस्टोन (दे) 
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निम्न में से टाइगर रिजर्व परियोजना छांटेए- 

(अ) रणथम्भार, राष्ट्रीय पार्क, सवाइमाघोपुर 

(ब) मर राष्ट्रीय पार्क, जेसलमेर 

(सम) टाइगर प्रोजेक्ट, सरिस्का, अलवर 

(द) केबलादेव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर (स) 
केलादेवी वन्य जीव अभवारण्य (590८ए०१५) कहाँ स्थित है ? 

(अ) सवाई माधोपुर,/करौली में. (ब) उदयपुर में 

(स) अजमेर में (<) चित्तौड़गढ़ में (अ) 
राजस्थान राज्य खनन-विकास-निग्रम (२५७॥00) किन खनिजों का 
उत्पादन करता है ? 


(अ) जिप्सम (ब) रॉक-फॉस्फेट 

(स) स्टीलग्रेड लाइमस्टोन (द) सभी का (द) 
मानपुण-माचेड किस जगह स्थित है ? 

(अ) चोमू के समीप (ब) जयपुर के समीप 

(स) शाहपुरा के समीप (द) गोविन्दगढ़ के समीप... (अ) 


सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना के दोनों चरणों की चारों इकाइयों के 
चालू हो जाने पर इसकी कुल क्षमता कितनी हो जायेगी ? 


(ज) 800 मेगावाट (ब) 000 मेवाबाट 

(स) 900 मेगावाट (द) 200 मेगावाट (व) (25094) 
हनुमानगढ़ टाउन में घग्घर नदी के किनारे स्थित पुरातत्व महत्त्व का कौन- 
सादुर्गहै? 

(अ) तारागढ़ फोर्ट (ब) गागरान फीर्ट 

(स) भटनेर दुर्ग (द) लाल किला 

(ए) भर्तृहरि बाला किला (स) 


सिद्धमुख-नोहर परियोजना का कार्य किसकी वित्तीय सहायता से किया जा 
रहा है ? 

(अ) विश्व बैंक की सहायता 

(ब) योरोपीय आर्थिक समुदाय (970) की सहायता 

(स) स्वीडन-अन्तर्राष्ट्रीय-एजेन्सी (॥08) की सहायता 


(द) भारत सरकार व एशियन विकास बैंक की सहायता (ब) 
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 'सहवा” जलोत्यान सिंचाई योजना 
किस जिले से सम्बन्धित है ? 

(अ) बीकानेर (ब) बाड़मेर 


(स) चूरू _(द) जैसलमेर (स) 


मे 
न 


(।]॒ 
7] 
(] 


552. 


उत्तर 


$53. 


584. 


$55. 


556. 


557. 


रे 


राजस्थान को अथव्यवस्था 


- फरवरी 998 मे फतेहपुर-अम्बाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को कौन-सी संख्या 


घोषित को गई ? 
(अ) 65 (बच) 62 (स) 63 (द) 64 (अ) 
« राजस्थान में दूसप औद्योगिक-प्रोत्साहन-पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा ? 
(अ) जयपुर में (ब) अलवर में. _ 
(स) भीलवाड़ा में (<) जोधपुर (द) (बोगनाड) 


राज्य मे "संजीवनी योजना” का किससे सम्बंध है? .. 

घादे में चल रही सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए गांवों 
व शहरों में “इनोवेटिव सहकारी समितियो” का गठन किया जायगा। 
राजस्थान में बाघ परियोजना का रथल है- 

(अ) रणथम्भौर सवाई माघोपुर 

(ब) सरिस्का अलवर 

(स) केलादेवी अमयारण्य, करौली 


(द) कोई नहीं (अ) तथा (ब) 

जवाई बांध किस जिले में स्थित है ? 

(अ) जालोर (ब) पाली 

(स) सिरोही (द) किसी में नहीं रब) 

राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार की सम्भावनाएँ किसमें है ? 

(अ) हरित क्रान्ति में (ब) श्वेत क्रान्ति में 

(से) नीली क्रान्ति में (व) भूरी क्रान्ति में (व) (दुप्घ) 

राजस्थान में आर्थिक विकाप्त को सुदृढ़ करने चाले तत्त्व हैं-- 

(अ) पशु-धन (वे) खनिज-पदार्थ 

(से) पर्यटन-स्थल (द) सभी (द) 

राजस्थान में आर्थिक विकास के कमजोर पहलू हैं-- 

(अ) जनसंख्या की तोद्र वृद्धि-दर 

(ब) व्यापक निरक्षत्ा 

(स) अनुषूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोगों का 
बाहुल्‍य 

(द) जलाभाव 


(ए) सभी (ए) 


परिशिष्ट : ७00 'वस्वुनिष्ठ व लघु प्रश्तोत्त के 


558. 


559. 
उत्तर : 


560. 


56. 


562. 


563. 


564. 


565. 


566. 


राजस्थान में सूखे व अभाव की स्थिति का दीर्घकालीन समाधान है-- 

(अ) सिंचाई के साधनों का विकास 

(ब) रोजगार के अवस्पों में वृद्धि 

(स) सूखी खेती को विधियों का विस्तार 

(द) सभी (अ) 
उदयपुर के वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए-- 

(अ) कुम्मलगढ़ अभयारण्य, 

(ब) जयसमंद अभयारण्य, 

(स) फुलवारी की नाल अभयारण्य, 

(द) सज्जनगढ़ अभयारण्य । 

राजस्थान के जिले में वन-क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम अनुपात है ? 

(अ) चूरू (ब) बाड़मेर 

(स) गेंगानगर (द) जैसलमेर (अ) 
राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रचार सामग्री, सर्वश्रेष्ठ पैवैलियन व 
प्रोमोशन ऑफ हैरिटेज भोन्‍्यूमेन्द्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआः 


(अ) 2000. (3) 200 (सं) 2002 (द) 2009. (स) 
'जाखम सिंचाई परियोजना से किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा ? 
(अ) चितौड़गढ़ व बांसवाड़ा (ब) चित्तौड़गढ़ ष झालावाड़ 

(स) चित्तौड़गढ़ व उदयपुर (<) चित्तौड़गढ़ व डूँगरपुर (सं) 
अम्बल नदी किस जिले को नदी मानी जाती है ? 

(अ) कोटा (ब) भरतपुर 

(स) धौलपुर (द) सभी को (द) 
बनास नदी क्िन-क्िन जिलों में बहती है ? 

(अ) चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा (ब) अजमेर 

(स) टोंक (द) सवाई माधोपुर 

(ए) सभी में (ए) 
निम्न झीलों व बांधों के जिलानुसार युग्म बनाइए- 

झील का बांध जिले 


॥ मोरेल बांध () उदयपुर ) 
॥ नक्‍की झील (2) भीलवाड़ा 
पा जयसमंद (3) सिरोही 
]५ मेजा बांघ (4) सवाई माधोपुर 

वा ७), गा (3) पा (6), ॥ए (2) 
स्टेट फोरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम क्की रिपोर्ट के अनुसार समस्त राजस्थान में 
बन-द्षेत्र भौगोलिक क्षे्र का कितना अनुपात है ? 
(अ) 8.32% .. (ब) 9.32% (स) 7.32%  (द) 7% (ब) 


म्सा 


गजस्थान की अर्थव्यवस्था 





567. निम्न अभयारण्यों के जिलों के अनुसार युप्म बनाइए-- 

अभवारण्य जिला 

[ केलादेवी (0) चित्तौड़गढ़ (कुछ अंश डदयपुर) 

छ कुम्भलगढ़ (2) सवाई माघोपुर 

शा फुलवारी को नाल (3) उदयपुर 

॥५४ सीतामाता (4) उदयपुर 

(2), ग्र 3), पा (4), ॥९ 0] 
568, राजस्थान राज्य का पक्षी, राज्य का पशु, राज्य का वृक्ष व राज्य का पुष्प 
>> आकर 


ल् 
जप £ क्रमशस 'ओडावण्‌ चिंकारा, खेजड़ी, व रोहिड़ा 


5 6 मेजाबॉंध का निर्माणु/किस़त वर्ष पूरा हो गया था ? 


| (33 956-57 0) (ब) 966-67 

( लालिअहेदाए ड (द) 986-87 (अ) 
570, शुष्क बैग अनुसंधान अस्थान कहाँ स्थित है ? 

%- (आओ) जब मेँ (ब) बाड़मेर में 

./शस) जीचएर में (<) सिरोही में (स) 


574, जोरबीडमें-अनुसघान केद्ध है-- 


572. 


5735. 


574. 


(आ) भेड़ों पर शोष के लिए 
(ब) ऊँटों पर शोघ के लिए 
(स) गौ-वबंश के पशुओं पर शोध के लिए 


(द) किसीके लिए नहीं (ब) 
4987 में 'कॉटन कॉम्पलैक्स” की स्थापना कहाँ की गई ? 

(अआ) कोय में (ब) गंगानगर में 

(स) हनुमानगढ़ में (द) भीलवाड़ा में (ब) 


वर्तमान में फैक्ट्री क्षेत्र में माल का उत्पादन ( मूल्य की दृष्टि से ) सबसे ज्यादा 
किस जिले में होता है ? 

(अ) जयपुर (ब) अलवर 

(स) कोटा (द) उदयपुर (अ) 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विषय में क्या कहना ज्यादा सही होगा ? 

(अ) यह अविकसिद अर्थव्यवस्था है 

(जब) राज्य गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आता है 

(स) यह अविकसित राज्यों में अधिक विकसित है 

(द) यह पिछड़ी हुईं अर्थव्यवस्था है । (ब) 


576. 


577. 


578. 


579. 


580. 


584. 


582. 


३ 00 व्तुनिष्ठ व लए प्रश्योचतर मय 
« राजस्थान को योजनाओं में प्राथमिकताएँ बदल रही हैं-. 


(अ) कृषि से उद्योगों की तरफ 
(ब) कृषि से सामाजिक सेवाओं की तरफ 
(स) पावर से सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को तरफ 


(द) सिंचाई से पावर की तरफ (स) 
फैक्ट्री-क्षेत्र के सुचकों में सामान्यतया राजस्थान का भारत में अंश है-- 
(अ) लगभग 3% (व) 4% (स) 2% (द) 5% (अ) 
राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रोजेक्ट सर्वाधिक कहाँ स्थित हैं ? 

(अ) जयपुर के समीप (ब) अलवर में 

(स) भिवाड़ों में (द) कोटा में (स) 


निम्तांकित में कम्पनी अधिनियम, 956 के अन्तर्गत कौन-सा संगठन 
स्थापित किया गया ? 


(अ) रीको (ब) आर.एफ.सी. 

(स) कोई नहीं (द) दोनों (अ) 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रकृति ह-- 

(अ) नीची प्रति व्यक्ति आमदनी (ब) कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था 
(स) अत्यधिक अस्थिर अर्थव्यवस्था. (द) सभी (द) 
राजस्थान को सर्वाधिक कर्ज किस स्रोत से प्राप्त हुआ है ? 


(अ) केद्धीय सरकार से 
(ब) बाजार-कर्ज के रूप में 
(स) विदेशी कर्ज व सहायता के रूप में 


(द) प्रोविडेण्ट कोष से (अ) 
राजस्थान में लोगों का जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए किस पर अधिक 
बल दिया जाना चाहिए ? 


(अ) दीत्र गति से आर्थिक विकास पर 
(ब) सामाजिक क्षेत्र के विस्तार पर 
(स) रोजगार-संवर्धन पर 

(द) निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों पर 


(ए) शेजगारोन्मुख आर्थिक विकास पर (ए) 
राजस्थान के तीत्न आर्थिक विकास के लिए किस तत्त्व पर जोर दिया जाना 
चाहिए-.. 


(अ) गाँवों में मैर-कृषि क्षेत्र के विकास पर 

(ब) आधार-ढौंचे को सुदृढ़ करने पर 

(स) सामाजिक सुविधाओं के समुचित विस्तार पर 

(ट) सभी पर (द) 


583. 
त्तर : 


585. 


586. 


उत्तर; 
587. 


588. 


उत्तर: 
$589. 


590. 


छ 


राजस्थान का जर्थक्रबस्था_ 


राज्य में परिधान ( अपैरल ) (7एश»्थ) पार्क का क्षेत्र व जिला लिखिए ॥ 
जयपुर जिले का महल क्षेत्र । 

.. राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी 2003-04 में (993-94 के भावों पर ) 
पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रकार बदली 7 
(अआ) ज्यादा बढ़ी (ब) ज्यादा घटी 
(स) स्थिर रही (द) मामूली घटी... (2.7% वृद्धि) (अ) 
राज्य में खाद्यानतों का सर्वोच्च उत्पादव किस स्तर तक जा पाया है ? 
(अ) १20 लाख टनः (जब) 389 लाख टन 
(स) १30 लाख टन (द) 450 लाख टन (ब) 


(2003-04 में संभावित) 
तीसरा निर्यात-प्रोत्साहव-औद्योगिक-पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा 
2 


नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर । 

2000-0 मे राज्य मे प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपभोग अखिल भारतीय स्तर 

का लगभग कितना अनुपात रहा? 

(औ॥/3.. व) ॥/4 (स) 2/3 (द)30. (औ) 
वर्षश्रित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय-वाटरशेड-विकास-कार्यक्रम (१७७०ए२५७) 
किस जिले में लागू नहीं है ? 
यह गंगानगर जिले में लागू नहीं किया गया है । 


राच्य में दिसम्बर 2003 के अंत में बैंकों का साख-जमा अनुपात रहां-« 
(अ) 50% (ब) 45.8% 
(स) 54.6% (द) 60% (स) 


दिसम्बर 2003 के अन्त में राज्य में किस प्रकार के बैंकों के कार्यालय 
सर्वाधिक थे ? 

(आ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 

(स) सहकारी बैंकों के 

(द) अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के (ब) 


59., राजस्थान वित्त निगम सहायता देता है-- 


(अ) भूतपूर्व सैनिकों को, 

(ब) अस्पताल व नर्सिंग होम चलाने के लिए, 

(स) होटल के लिए, 

(द) सभी के लिए। ४ (द) 


परिशिष्ट : 800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रसनोतर ग़म 


592. राजस्थान सरकार के मार्च 999 मे जारी किये गये अर्थव्यवस्था और 
वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र (६४॥४६ एक) (95-998) की मुख्य 
बातें बताइए-- 
इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दो भागों में बाँय गया हैं-- 

6) 95-990 तक के लिए 
(8) ॥990-998 तक के लिए 
(6) 95-990 की अवधि ( प्रधम दौर ) में आर्थिक प्रगति की मुख्य 
«बातें : इस अवधि में जमींदारी ब बिस्वेदारी प्रणाली को समाप्त करके काश्तकारों 
'को 955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान 
किये गये । इस प्रकार सरकार व किसान के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित 
हुआ । यह भूमि-सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था । 
प्रथम दौर में राज्य में खाद्यान्‍्त का उत्पादन 950-5 में 33.9 लाख ठन 
से बढ़कर 989-90 में 85.3 लाख टन, तिलहन का .3 लाख टन से 
8.5 लाख टन, गने का 4. लाख टन से 7.2 लाख टन तथा कपास 
का लाख गांठों से बढ़कर 9.9 लाख गांठें हो गया । इसी अवधि में सकल 
कृषित क्षेत्रफल 93 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 56 लाख हैक्टेयर हो गया तथा 
सिंचित क्षेत्रफल .7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 44.6 लाख हैक्टेयर 
(चौगुना ) हो गया । 
बिजली का उत्पादन 3 मेगावाट से बढ़कर 272 मेगावाट, विद्युदीकृत बस्तियाँ 
42 से बढ़कर 2766, सड़कों की लम्बाई 3553 किलोमीटर से 56956 
किलोमीटर तथा रेलों की (केन्द्र सरकार का क्षेत्र) 4989 किलोमीटर से 5825 
किलोमीटर हो गई । 
950-57 में राज्य में 6 कपड़ा मिलें थी जो 989-90 में 30 हो गईं । 
राज्य में चीनी व सीमेंट के कारखानों में भी वृद्धि हुई औद्योगिक उत्पादन 
भी बढ़ा । राज्य में प्राथमिक , उच्च प्राथमिक , सैकेण्ड्री, हायर सैकेण्ड्री तथा 
सीनियर सैकेणड्री स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल व इन्जीनियरिंग कॉलेजों का 
विस्तार हुआ तथा विश्वविद्यालय बढ़े । साक्षरता का अनुपात लगभग 9% 
से बढ़कर 38.6% हो गया । 
इस अवधि में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, हुआ । अस्पतालों, 
औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों की स्थापना की गयी । 
सातवीं योजना (985-90) में विकास की चक्र- वृद्धि दर 7 % रही । इसमें 
विद्युत-क्षमता का विस्तार 569 मेगावाट हुआ जो 385 मेगावाट के लक्ष्य 
से अधिक रहा । 
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इस प्रकार श्वेत-पत्र में 95-90 के प्रथम दौर में कृषि, उद्योग, आधार-ढांचे, 
सामाजिक ढांचे के विस्तार की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की गयी है । 

(४) दूसरे दौर 990-98 में आर्थिक प्रगति की मुख्य बातें--इस दौर में 
राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा । $990-9) व 99-92 में वार्षिक 
योजनाओं में विकास की वार्षिक दर लगभग 3.4% रही, जो सातवीं योजना की 
आधी थी। 

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास को -क्रवृद्धि दर तो 72% से 7 3% रही, 
लेकिन विभिन क्षेत्रों में उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों को तुलना में नीची रही, 
जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट परिलक्षित हुई, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार 
लक्ष्य से नीचा रहा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना 
को उपलब्धियाँ लक्ष्यों से नीची रही । विद्युत उत्पादन के 540 मेगावाट की 
वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्राप्ति मात्र 262 मेगावाट ( लगभग 
आधी ) रही । 

'कृषिणत उत्पादन में वार्षिक उताए-चढ़ाव देखे गये । औद्योगिक उत्पादन में 
99-97 क्री अवधि में चीनी, सूती धागा, जस्ता-छड़ों, सीमेंट, रेलवै 
बैगन तथा यूरिया का तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन वनस्पति घी, नमक, सूती 
'कपड़े, नायलन धागे, पोलियेस्टर धागे, तांबे व सुपर फोस्फेट का उत्पादन 
घटा । 

राज्य में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी । राज्य पर बकाया कर्ज की राशि उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी । यह मार्च 4990 में 627 करोड़ रू. से बढ़कर मार्च 999 
में 2470 करोड़ रु. हो गई और ब्याज की देनदारी 437 करोड़ से बढ़कर 
2870 करोड़ रु. हो गई । 

श्वेत-पत्र में राज्य को 'हाई फिस्कल स्ट्रेस' ( ऊँचे राजकोषीय दबाब ) वाला 
क्षेत्र माना गया । इसके लिए सुझाव दिया गया कि भविष्य में राजकीय खर्चों में 
'मितब्ययिता बरत कर, वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करके तथा बकाया राशियों 
'की वसूली करके राजकोधीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए 

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में विशेष सावधानी की 
आवश्यकता : 

शाजस्थान की आर्थिक प्रगति का विवेचन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा 
जाना चाहिए ताकि भ्रमात्मक निष्कर्षों को टाला जा सके । 

0) राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उतार-चढ़ाव आते हैं जिनका कृषियत 
पैदावार के उतार-चढ़ावों से अधिक सम्बन्ध होता है जो मानसून आधारित 

होती है । अत: आर्थिक स्थिरता के लिए सिंचाई के विस्तार व जल के सदुपयोग 
पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । 
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593. 


उत्तर :/ 


है 


(४) राज्य का जनसंख्या का मक्ष काफी चिंताजनक है--इसमें जनसंख्या की 
तीब्र वृद्धि-दर, व्यापक विरक्षरठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति य अन्य 
पिछड़ी जाति का कुल जनसंख्या में बाहुल्य तथा उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति 
चिंता के बिन्दु हैं । 

(४0) गज्य में पानी का अभाव और निरन्तर पड़ते अकाल व सूखे की दशाएँ 
अर्धव्यवस्था को झकझोरती रहती हैं । 

(9) वित्तीय साधनों के अभाव, प्रबन्ध की कमी, राजनीतिक परिस्थिति व 
अन्य कठिनाइयों से पशुधन, खनन, पर्यटन, दस्तकारियों, आदि क्षेत्रों का विकास 
कम हो पाया है । 

भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने मई 2004 में जो आर्थिक एजेण्डा या 
इकोनोमिक विजन, 2025 तैयार कियः है, उत्तकी प्रमुख बातें बताइए । 


(१) विजन 2025 में निवेश के लिए पाँच प्रमुख क्षेत्र छाँटे गये हैं--सड़कें, 

बिजली, शहरी आधारभूत ढांचा, औद्योगिक क्षेत्र व पानी । इनमें दसवीं 

पंचवर्षीय को मिलाकर, पाँच पंचवर्षीय योजनाओं में 2025 तक 29435 

'करोड़ रुपयों के निवेश की आवश्यकता होगी । 

ड््द इससे प्रति व्यक्ति आय को 2025 तक साढ़े तीन गुना तक बढ़ाया जा 
ग्रा। न 

(3) रोजगार का मुख्य आधार खनन को माना गया है जिसमें प्रतिवर्ष 2 

प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है । दूसरा आधार पर्यटन को माना 

गया है जिसमें प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है । ६००४४: 

ढांचा तैयार होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में 6 प्रतिशत्त सालाना की 

सम्भव होगी । अकेले औद्योगिक क्षेत्र में 2025 तक कुल निवेश की 43 

हजार करोड़ रु. की जरूरत होगी । 

(4) आवश्यक धन की व्यवस्था सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के सहयोग से 

की जायगो । 

(5) राज्य में 2025 तक 7.75% की विकास-दर हासिल की जा सकती है । 

(6) 2025 तक 29435 करोड़ रु, का आवंटन क्षेत्रदार इस प्रकार रखा 




















गया है-- (करोड़ रु.) 
0) सड़के छठ] 
(0) बिजली 34720 
60) शहरी क्षेत्र विकास 28975 
(५४) औद्योगिक श्वेत्र 4384 
(४) जल संसाधन १3933 
कुल 294375 


आशा है सरकार आर्थिक-विजन को सक्रिय रूपए प्रदान करके इसके क्रियान्वयन 
का प्रयास करेगी । 


2७ जिक्र पलक: कम पकदीलिद 
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राज्य का क्षेत्रफल बताइए-- 

(अ) 3.42 लाख बर्ग किलोमीटर _(ब) 4.32 लाख वर्ग किलोमीटर 

(स) 2.34 लाख वर्ग किलोमीटर (द) 3.24 लाख वर्ग किलोमीटर (अ) 
विस्तार करिए :-() श२८८ (0) एष्ठा)8 (४) ए5एए. 

(0) एथ्ुुंकपरक्षा ऐिथाट्एकी8 पथ एएफणगांणा [-:. 

(॥) एरभुंडगक्षा दाधए्ट५ ऐ2फ्शेण्जाशा। 2६००९. 

(॥) ए३]०शीागा $छवोट ऐ०एश (०एणशाफा .0, 

राजस्थान में 2003 में लगभग कितने पर्यटक ( घरेलू + विदेशी ) आए ? 
(अ) 60 लाख (ब) 43१.7 लाख 

(स) 55 लाख (द) 75 लाख (ब) 
राजस्थान की 2004-2005 की वार्षिक योजना का प्रस्तावित आकार 
कितना रखा गया ? 


(अ) 703 करोड़ रु. (ब) 5858 करोड़ रु. 

(स) 5022 करोड़ रु. (द) 3955 करोड़ रु. (अ) 
सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई-- 

(अ) 5 अप्रैल, 999 (ब) 45 अप्रैल, 2000 

(स) १5 अप्रैल, 200॥ (<द) अभी नहीं 


राजस्थान में ब्याज-सब्सिडी-स्कीम के तहत ब्याज घर कितनी सब्सिडी दी 
जाती है ? 


(अ) .5% .. (ब) 7% (स) 2% (द)3% . (स) 
राजस्थान का टेक्सटाइल शहर कौन-सा है ? 

(अआ) ब्यावर (ब) जयपुर 

(स) भीलवाड़ा (द) 
राज्य के ओगरणिक बिकास केद्धों में किसका स्थान नहीं है ? 

(अ) बीकानेर (ब) धौलपुर 

(स) झालावाड़ (द) जयपुर (ए) आबू रोड (८) 
बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला-- 

(अ) 998-99 (ब) 3999-2000 

(स) 2000-200॥ (द) अभी नहीं (अ) 


का स्पेशल आर्थिक जेगन 'दस्तकारियों के लिए कहाँ स्थापित किया जा 

रहा है ? 

(अ) नीमराना (अलबर) (ब) बोरानाडा (जोधपुर) 

(स) सीतापुरा (जयपुर) (द) अभी निर्णय नहीं (ब) 

राजस्थान राज्य खनिज विकास नियम (250800) किन खनिजों के उत्पादन 

व विपणन का काम देखता है ? 

उत्तर : लाइमस्टोन, रोकफोस्फेट, लिग्नाइट व जिप्सम ॥ 

'डदबफोश क्‍या होता है ? 

(अ) नाइट्रोजन उर्वरक (ब) फोस्फेट उर्वरक 

(स) पोटाश उर्वस्क 

(द) रोकफोस्फेट की घटिया श्रेणी जो खेतो में सीधे उर्वरक का काम करती है हे 
(द 
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644. 


642. 


6543. 


6॥4. 


उत्तर: 


645. 


उत्तर: 
6386, 


677. 


राजस्थान में खरीफ मौसम में कुल खेती का लगभग कितना अंश आता 
2 


(अ) 2३ (ब) ॥/2 €(स) 4/5 (द) 2/5 (अ) 
राजस्थान में 9997-98 से 2002-03 की अवधि में खाद्यान्नों का सर्वाधिक 
उत्पादन किस वर्ष रहा ? 

(अ) 3997-98 (व) 3998-99 

(स) 4999-2000 (द) 2002-03. (40 लाख टन)(अ) 
राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कृषि-विकास-प्रोजेक्ट 
'कब प्रारम्भ किया गया ? 

(अ) 3998 से (ब) 997 से (स) 4992 से (द) ॥994 से (स) 
इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की मुख्य नहर कब पूरी हुईं थी ? 


(अ) जनवरी 986 में (ब) दिसम्बर 985 में 
(स) जनवरी 996 में (द) दिसम्बर 3996 में (ब) 
बकरी-प्रजनन-केन्द्र किस जिले में स्थित है ? 


(अ) जोधपुर (बच) सिरेही में. (स) अजमेर में (द) बाड़मेर में (स) 

राजस्थान में कितनी किस्म की धेड़ें पायी जाती हैं ? 

(ञअ) 0 (व) 9 (स) 8 (द)7 

(ए) अनेक (स) 

2.25 मेगाजाट की पवन ऊर्जा परियोजना की दूसरी इकाई कहाँ स्थापित की 
है 


चित्तौड़गढ़ (देवगढ़) में, जून 2000 से उत्पादन प्रारम्भ ( 


अग्वबली-बृक्षारेएण-प्रोजेक्ट (649) की अवधि बताइए-- 

(अ) १992-93 से 2000-200। तक (ब) 99-92 से 4999-2000 तक 

(स) 992-93 से 999-2000 तक (द) कोई भी नहीं (स) 

इन्दिरा गांधी चहर परियोजना बानिकी-प्रोजेक्ट कब चालू किया गया और 

यह कब समाप्त होगा ? 

१99-92 में चालू किया गया तथा इसकी समाप्त होने को संशोधित अवधि 5 

फरवरी २००२ रखी गयी थी । 

राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निजी क्षेत्र 

'की सहायता से कहाँ की जा रही है ? 

जयपुर जिले के रूपा की वांगल गाँव में । 

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया-- 

(अ) जनवरी 998 में (ब) जनवरी 2000 में 

(स) जनवरी 200। में (द) दिसम्बर 2000 में (ब) 

“लाडली'' योजना किस कार्यक्रम के तहत आती है ? 

(अ) समन्वित बाल विकास स्कीम (८09) 

(ब) महिला विकास कार्यक्रम (००) 

(स) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम (998%) 

(<द) मुख्यमंत्री की रोजगार-स्कौम (८४55) (ब) 
(किशोर बालिका योजना ) 
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68. 


69. 


620. 


62. 


622. 


राजस्थान की अधव्यवस्था 


स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (5559४) में भारत सरकार ने । अप्रैल 

8999 से कौन-कौन से कार्यक्रम शामिल किये हैं ? 

(अ) परए7ए 

(ब) पएशप्त 

(स) ए9एए२& 

(द) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई (59२५) 

(ए) गंगा-कल्याण-योजना (छार५) 

(ऐ) मिलियन-कुएं-स्कीम (४५७४७) 

(ओ) सभी (ओ) 

मरु विकास कार्यक्रम में । अप्रैल 4999 से नये प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र व 

राजस्थान राज्य का लागत में अंश कितना रहेगा ? 

(अ) शत-प्रदिशत केन्द्र का 

(ब) शत-प्रतिशत राजस्थान का 

(स) 505 50 

(द) 75 25 (क्रमशः केद्ध व राज्य का) (द) 

औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल-खिड़की-क्लीयरेंस की स्कीम के लिए अधिकार 

प्राप्त-समितियों के तीन स्तर बताइये । 

उत्तर : 

(2 3 करोड़ रु. तक के विनियोग के प्रस्तावों के लिए 

(४) 3 करोड़ रु से अधिक व 25 करोड़ रु तक के विनियोग के प्रस्तावों के 
लिए 

(४४) 25 करोड़ रु. से अधिक के विनियोग के प्रस्तावों के लिए ॥ 

राजस्थान में सिंचाई को दरें कब से दुगुनी की गयी है ? 

(अ) । अप्रैल 2000 से 

(ब) । अप्रैल 998 से 

(स) ॥ अप्रैल 999 से 

(द) अभी नहीं को गई हैं (स) 

विश्व-बैंक से सहायता-प्राप्त राज्य-हाई वे- सड़क-प्रोजेक्ट (5२०) की 

अनुमानित कुल लागत कितनी है ? 

(अ) 56 करोड़ रु. 

(ब) ,56 करोड़ रु. 

(स) 6। करोड़ रु. 

(द) ,56 करोड़ रु, (ब) 
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623. 


624. 


625. 


626. 


627. 


628. 


| गन | प्रारम्भिक परीक्षा, नवम्बर 999 





( सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान ) 
प्रश्न पत्र से चुने हुए प्रश्न 





समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( आई.आर डो-पी. ) का ग्रमुख लक्ष्य 

हु. 

()) छोटे एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरोबी की रेखा को पार करने में 
समर्थ बनाना 

(3) कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना 

(4) ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास करना (2) 

निम्नलिखित में से कौनसा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है- 

(॥) दि गंगानगर सुगर मिल्‍्म लिमिटेड 

(2) राजस्थान स्टेट केमीकल-वर्क्स डीडवाना 

(3) स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर 

(4) भोडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड (4) 

'पावरलूम उद्योग में प्रथम “कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेट ' स्थापित किया गया 


(।) पाली में (2) भीलबाड़ा में 
6) जोधपुर में (७) बालोठय में (2) 
राजस्थान में इन्धप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है-- 
(0) जयपुर में (2) जोधपुर में 
(3) अलवर में €) कोटा में (4) 
राजस्थान में त्तांवे के विशाल भण्डार स्थित हैं-- 
0) डीडवाना क्षेत्र में (2) बीकानेर क्षेत्र में 
3) उदयपुर क्षेत्र में (4) खेठड़ी क्षेत्र में (4) 
निम्न में से कौनसा युग्य सही है ? 

प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र... प्रतिशव जनसंख्या 

( राजस्थान ) (राजस्थान ) 
0) 60 40 
(2) 55 45 
8) 50 50 
(4 40. 60 - (0) 


फ्ञ् 
629. 


630. 


634. 


632. 


5633. 


634. 


635. 


636. 


सजस्धान को अर्थव्यवस्था 
राजस्थान में सफेद-सीमेन्ट का उत्पादन होता ह-- 
()) ब्यावर में (2) गोल में 
0) निम्बाहेड़ा में ५ 0) चित्तौड़गढ़ में. (2) 
राजस्थान में गांवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावी माध्यम है : 
(॥) ग्रामीणमुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण 
(2) शहरीकरण का विस्तार 
(3) ग्रामीण शिक्षा प्रस्यर 
(4) ग्रामीण बेरोजगारों को नगरों में नौकरी (॥) 
सौर-ऊर्जा-उपक्रम क्षेत्र सम्बन्धित है निम्न जिलों से-- 
()) जैसलमेर, जालोर, बीकानेर (2) जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर 
(3) बीकानेर, नागौर, चूरू (4) जोधपुर, जैसलमेर, जालोर (2) 
राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन-सी नीति व्यावहारिक रूप 
से अपनायी गयी है ? 
(0) स्वतंत्र व्यापार नीति 
(2) अर्द्ध-स्वतंत्र एवं संरक्षण को नीति 
(3) आर्थिक नियोजन नीति 


(4) समाजवादी नीति (3) 
स्थिति (0००(०७ के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है, वह है-- 

(।) अलवर-भरतपुर (2) बोौकानेर-गंसानगर 

(3) जैसलमेर-जालोर (4) डूंगरपुर-बांसवाड़ा (3) 


राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन-सी फसल उगायी जाती 
है? 


0) गेहूँ (0) चावल 
(3) व्डूद (4) गला (3) 
निम्न में से कौनसा युग्ण सही समेक्ित है ? 


(7) वन्य जोव विहार सरिस्का 

(2) केवलादेब उद्याता जैसलमेर 

(3) मरू राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 

(4) टाइगर रिजर्व जयसमन्द () 
मत्सय संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया 
गया-- 

(3) ॥947 में (2) ॥948 में 

0) .949 में €) 950 में (2) 
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637. जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिचरणों का अध्यक्ष बनाया गया : 


(॥) 26 जनवरी 998 को (2) ॥5 अगघ्त 998 को 

(3) 26 जनवरी 999 को (4) 30 जनवरी 3999 को. (4) 
638. संगमरमर को मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है ? 

() जयपुर में (2) किशनगढ़ में 

(3) बांसवाड़ा में (4) उदयपुर में () 


639, जिस दिशा में अरावलो श्रेणियों को चौड़ाई बढ़ती जाती है, बह है-- 
() उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम (2) पूर्व से पश्चिम 


(3) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व (4) पश्चिम से पूर्व () 
640. सिंचाईं परियोजना जिसरो आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, 

$ 

(॥) बौसलपुर (2) नर्मदा (3) जाखम (4) पांचना (3) 
644, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है-- 

(॥) जाफन (2) फ्रांस (3) बैल्जियम (4) कनाडा (4) 
642. निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है-- 

(॥) चम्बल परियोजना (2) जवाई सागर परियोजना 


(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (4) बीसलपुर परियोजना (4) 
643. 999-2000 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम “पर्यटन मित्र" पुरस्कार 
किसको दिया गया ? 
उत्तर: आमेर महल, जयपुर को । 


| आरएस: प्रारम्भिक परीक्षा, मार्च 2000 | 


कप जान एबं का रा दी | (दुबारा ) 
( सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान ) ( नये प्रश्नों सहित ) 





644. सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध के लिए संस्था स्थापित की गई है-- 

(0) उदयपुर में (2) बीकानेर में 

() कोटा में (4) जयपुर में. * (4) 
645. 978 में 'राजकोच' की स्थापत्रा का उद्देश्य, उपलब्ध कराना है-- 

(॥) लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबन्धकौय एवं तकनोकी मदद 

(2) भारी निर्माण कार्यों के लिए सरकार को मदद 

(3) कपड़ा मिलों को कच्चा माल 

(4) सरकारी प्रतिष्ठानों को कानूनी मद्रद () 


756 


गजस्थ्यत की अर्थव्यवस्था 


646. मक्का की फसल पकने की अवधि है-- 


647. 


(3) 40 दिन (2) 60 दिन 

8) ॥40 दिन (4) ॥40 दिच (4) 
"0५४८५५' योजना सम्बन्धित है-- 

(॥) गरैबी रेखा के नीचे वालो ग्रामीण महिला सदस्यों को ऊपर उठाना 

(2) गरीबो रेखा के नोचे वाले बच्चों को ऊपर उठाना 

(3) प्राथमिक शालाओं के बच्चों को खाना उपलब्ध करवाना 





मर प #॥ आना के ठहराव के लिए निशुल्क गेहूँ का वितरण करना (॥) 
रत जिम्सिशि लत में से कौन-सो खरीफ की फसल नहीं है-- 
. 2,/() भूँगफली ४, - *, (2) मक्का 
/ः ५५३ मधु हा, है (७) घान छ) 
"669. सर और क्ूटीर उद्दीत| इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि-- 
4 छ हर को हा प्रदान करते हैं 
+ ३ (2/सपकार 'करती है 
64 ०-०३) हि हि 
“(4 22222 आसान है। () 
650. निम्नलिखित नदियों में से कौन-सी कोटा जिले में नहों है ? 
() आहू (2) परबन 
(3 निबाज (4) पीपलाज (4) 
65. गिम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है ? 
(0) जवाहरात (2) सीमेंट 
() मार्बल (4) खाद्यान्न €2) 
652. “राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संध' की स्थापना जिस वर्ष में 
की गई, वह है- 
(0) ॥970 (2) 3976 (3) 3980 (4) 3984. (2) 
653. माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है, वह है--. 
0) दौसा (2) जयपुर 
(3) अलबर (4) भरतपु « () 
654. 'सेध्फेक्स' योजना लागू की गई है-- 
(१) राजज्ीको द्वार (-, आर एफ :सी. द्वारा 
७) रैक्ों द्वार (४) आर.एस.एम.डी सी. द्वारा (2) 
[यह ४९ लाएएञं ०ाशा। णि एऋ-ब्टाशएट शर्त] 
655. हिन्दुस्तान साँभर साल्ट्स जिसके द्वारा सचालित्त है, वह ह--- 


4॥) केन्द्रीय सरकार (2) राज्य सरकार 
(3) सहकारी समिति (4) निज क्षेत्र () 
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656. 


658. 


659. 


660. 


66. 


662. 


663. 


केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उप्त योजना का नाम बताइये, जिसके अन्तर्गत 
मरुस्थल के किह्ानं को पम्पसैट कम-से-कम किराए या पढ्टे पर दिये जाते 
न 


+ ह) जलघारा योजना (2) किसान विकाप्त योजना 
(3) मर विकास कार्यक्रम (4) भाग्यश्री योजना (3) 
» राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा-नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई 
होती है, वह है-.- 
(॥) गंगानगर (2) हनुमानगढ़ 
6) चूह 4) बीकानेर (3) 


राजस्थान में शक्कर उद्योग के केद्रों का सही समुच्यय है-- 
(॥) कोटा-टॉंक-भौलवाड़ा 

(2) उदयपुर-टॉक-भीलवाड़ा 

(3) केशोग़यपराटन- श्री गंगानगर-बीकानेर 


(4) श्रीगंगानगर-भोपालसागर-केशोरायपाटन (4) 
जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अन्तर्गज्यीय सीमा है, वह है : 
(॥) गुजरात (2) मध्य प्रदेश - 

(3) हरियाणा (4) पंजाब (4) 
प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है-- 

(॥) घौलपुर में (2) जालीपा में 

(3) भिवाड़ी में (4) रामगढ़ में (4) 


राजस्थान में सर्वाधिक वन-क्षेत्र है-- 

(0) उदयपुर और राजसमन्द जिलों में 

(2) कोटा और बारां जिलों में 

0) चित्तौड़गढ़ जिले में 

(4) सवाई माधोपुर और करौली जिलों में () 

200। की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले में महिला वर्ग में साक्षरता 

का प्रतिशत है-.( नया प्रश्न ) 

(0) 55.44 (2) 52 44 8) 5688 (4) 48 44 (3) 

2007 की जनगणना के आधार पर जो युप्म सही है, वह हैं- (प्रश्न बदलने पर) 
जिले लिंग-अनुपात 


(0) धौलपुर &28 
९) डुँगरपुर लक 
(9) जैसलमेर भ्रा 


(७) जालोर ह0 (6) 


755 , 


वजस्थने मा ऊथव्यवस्धा 


664, राजस्थान में 98-97 के दशक की तुलना में 99-200॥ के दशक में 
जनसंख्या वृद्धि-दर में जितनी कमी आई है, वह है-- (प्रतिशत बिन्दुओं में) 


595. 


(05.5% (2)4.% 8)0॥% (3)3.8%.. 0) 
(नया प्रश्न) 
राजस्थान में बेकार भूमि (४४७४९थव) का क्षेत्र जिस जिले में सबसे 


666. 


667. 


668. 


669 


670. 


67. 


672. 


अधिक पाया जाता है, वह है-- 


(॥) जालौर (2) बाड़मेर 

(3) पाली (4) जैसलमेर (4) 
जिस जिले में 'नेशनल वुड फॉसिल पार्क ' स्थित है, चह है--- 

(॥) बाड़मेर (2) जैसलमेर 

3 चूह (4) सौकर (2) 


राजस्थान का 'गुमानेवाला/ क्षेत्र जिस कारण समाचार में है, वह है 

(॥) घना मरुस्थल 

(2) परमाणु विस्फोट 

(3) कोयला 

(4) बेल व गैस का विशाल भण्डार (4) 
भारत का वह पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमत्ता का विषणन करने के 
लिए 'पी.ए.टी.ए.' स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ, है-- 


() कर्नाटक (2) राजस्थान 

(3) बिहार (4) उत्तर प्रदेश (2) 
पाबड़ी परियोजना का सम्बन्ध है 

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से (ब) जलग्रहण क्षेत्रों से 

(स) विद्युत-विकास से (द) जनजाति विकास से. (ब) 
4999-2000 में राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की मद रही- 

(अ) टेक्‍्सटाइल (ब) फूड/एग्रो प्रोडक्ट्स 

(स) जेम्स व ज्यूलरी (द) डायमंड (27% (अ) 


राजस्थान में किन जिलों के गांवों में फ्लोराइड व खारे पानी की समस्या 
पायी जाती है ? 


(अ) अजमेर (ब) पाली 

(स) धौलपुर (द) भरतपुर 

(ए) सभी (ए) 
राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जो नीति घोषित नहीं की जा सकी * 
हट माहला-नीति (ब) जनसंख्या-नोति 

(स) जल-नीति (द) कृषि-नीति 


+ए४ झचना-णैद्योगिको-नीति (द) 


परिशिष्ट : 


673. 


674. 


675. 


676. 


677. 


678. 


679. 


680, 
उत्तर: 


68. 


3800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रस्तोचर 759 
आजकल राजस्थान को वार्षिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा 
रहो है-- 

(अ) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को 

(ब) सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण को 

(स) कृषि व ग्रामीण विकास तथा सहकारिता को 


(द) पावर को (अ) 

कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ? 

(अ) फुलवारी की नाल (ब) राष्ट्रीय मरु उद्यान 

(स) केवलादेव (द) रणथम्भौर (अ) 
चूलिया जल-प्रपात किस नदी पर है ? 

(अ) चम्बल (ब) बनास 

(स) गम्भीरी (द) माही (अ) 


राज्य में कियोस्कों का निर्माण किया जा रहा है-- 

(अ) खुदरा व्यापार को बढ़ाने के लिए. 

(ब) एक लाख बेरोजगारों को श़ेजपार उपलब्ध कराने के लिए 

(स) शहरों में अतिक्रमण को दूर करने के लिए 

(द) शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए (ब) 
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को फिलहाल कितनी कम्पनियों में पुनर्गठित 
किया गया है ? 


(अ) 4 (ब) 5 (स) 6 (दे) 3 (ब) 
मथानिया विद्युत परियोजना आधारित होगी ? 
(अ) गैस पर 


(ब) लिग्नाइट पर 

(स) सौर व डीजल के मिले-जुले प्रयोग पर 

(द) सौर-ऊर्जा पर (द) 
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय 
स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत कितना कर दिया गया है ? 

(अ) ॥5 (ब) 2 (स) 33 (द) 20 (ब) 
रामगढ़ गैस थर्मल प्रोजेक्ट के विस्तार-चरण उल्लेख करिए। 

प्रस्थापित क्षमता 75 मेगावाट, ()7अगस्त, 2002 को गैस-टरबाइन 37 5 मेगावाट 
का प्रारम्भ, (0) मार्च 2003 से स्टीम-टरबाइन 37 5 मेगावाट के प्रारम्भ होने की 
सम्भावना थी 

राज्य में जैसलमेर में प्रथम वायु-शक्ति- परियोजना ने कब उत्पादन चालू 
किया ? 

(अ) 0 अप्रैल 7999 को (ब) ॥4 अगस्त 999 को 

(सु) 3 फरवरी 2000 को (द) अभी नहीं -(ब) 


क्छ 
682. 


683. 


684. 


685. 


686. 


687. 


688. 


689. 


690. 


गजस्घान का अथचध्यवस्था 


राजस्थान का दूध के उत्पादन में भारत में कौनसा स्थान है ? 
(अ)4 (ब) 2 
(स) 3 (द) 4 (अ) 
राज्य में वर्तमान मे निरंतर-शिक्षा-कार्यक्रम किन दो जिलों में चलाया जा 
रहा है ? 
(अ) अलवर व भरतपुर में (व) अजमेर व जयपुर में 
(स) अजमेर व डँगरपुर में (द) गंगानगर व हनुमानगढ़ में (स) 
निम्न में से राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए कौन-सी योजना केद्ध- 
प्रवर्तित-योजना के अन्दर्गत नहीं आती ? 
(अ) इन्दिय आवास योजना (8५) 
(ब) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (555५) 
(स) रोजगार आश्वासन स्कीम 
(द) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम ह (द) 
स्थिर मूल्यों पर (993-94 का आधार-वर्ष लेने पर) राज्य के शुद्ध घरेलू 
उत्पाद में वृद्धि-दर की प्रवत्ति 2002-03 किस प्रकार की रही? 
(अ) मामूली बढ़ी (ब) काफ़ी घटी 
(स) अत्यधिक बढी (द) समान बनी रही (-8.9%) (संशोधित) (व) 
आजकल राज्य में उद्योगों को समय पर भुगतान करने पर ब्याज पर कितनी / 
सब्सिडी दी जाती है ? 
(अ) 3% (ब) 4% (स) 2% (द) 5% (स) _ 
राजस्थान में 2002 में जन्म-दर प्रति हजार कितनी आंकी गयी है ? 
६अ) 35.5 (ब) 30.5 (स) 30.6 (द) 32.5 (स) 
योजना-आयोग के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन-दर (०४४) एवलम॥5 
ए७९) (07) 5 2.] कब तक होने की सम्भावना है ? 
(अ) 2048 (ब) 2038 (स) 2028 (द) 2058 
(ए) 208 (अ) 
राज्य में 200-20 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि-दर घदाने के लिए 
किया जाना चाहिए--.... 
(अ) दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (097) को बढ़ाना 
(ब) लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाना 
(स) शिशु मृत्यु-दर घटना 


(द) सभी (नया प्रश्न )( द) 
भारत में शिशु मृत्यु-दर सर्वाधिक किस राज्य में पायी गयी है ? 
(अ) उड़ीसा में (ब) राजस्थान में 


(स) असम में (द) बिहाए में (अ) 


69] 


692, 


693. 


* परिशिष्ट: हि0) वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोचतर 76 
« शजस्थान को 'बीमारू' रान्यो की श्रेणी से क्यों रखा गया ? 


(अ) यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है 
(ब) यहाँ जनसंख्या में गरीबी का अनुपात ऊँचा है 
(स) यहाँ जनसंस्था सम्बन्धी सूचकों जैसे जन्म-दर, साक्षसता-दर, शिशु मृत्यु- 
दर, आदि को दृष्टि से प्रतिकूल दशाएं पायी जाती हें 
(द) यहाँ ज्यादा लोग बीमार पाये जाते हैं (स) 
राज्य के विकास में प्रमुख अवग्रेधक है : 
(अ) पानी का अभाव (जब) शिक्षा का अभाव 
(स) जनाधिक्य (द) आर्थिक साधनों कौ कमी (अ) 
राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए--- 
उत्तर: 
* ()) प्रति व्यक्ति आमदनी नीचो 2003-04 में यह 857] रु. (८४५3-१4 के 
भावों पर) थी, जो भारत की आय लगभग 73 प्रतिशत थी । 
(#) 2003-04 में राज्य की आय मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, स्थिर भावों पर, 
30.7 प्रतिशत लेकिन भारत में 24.4 प्रतिशत रहा । 
(0) विकास की वार्षिक दर में भारी उतार-चढ़ाव । 
(५) सामाजिक व आर्थिक आधार-ढांचै में पिछड़ापन । 


694. 


५. राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने के उपाय बताइए * 


उत्तर: 
() जनसंख्या की वृद्धि-दर को घटाया जाय 
(४) राज्य की सकल आमदनी को बढ़ाने के लिए पशु-सम्पदा, खनिज-सम्पदा, 
पर्यटन व उद्योगों का तेजी से विकास किया जाय । इसके लिए आर्थिक 
आधघार-ढांचा-विद्युत, सड़क, संवार, आदि को सुदृढ़ किया जाय। 


695, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई का लाभ नहीं 


मिलेगा ? 
(अ) चूरू व गंगानगर (ब) बीकानेर व जैसलमेर 
(स) जोधपुर व बाड़मेर (द) हनुमावगद व जालोर. (द) 
696. क्रम्रांड विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है ? 
(अ) इन्दिरा गांधी नहर (ब) चम्बल 
_ (स) माही (<) सभी में (द) 
697, राज्य में अब तक घोषित नीतियों के नाम बताइए-- 


कत्तर : 6) बिक्री-कर सुधार की स्कीमें (४) सड़क-नीति (दि. 994) (४४) 
खनन-नीति (अगस्त 994) 60) पावर-सुधार-नीवि, 2000 60) जल-नीतिं, जून 
999 69४) सूचना-प्रौद्योगिकों नौति, 5 अप्रैल 2000, (५४0 परयंटन 

नीति 2002। 


2 चजस्थान ञ्ी अर्थव्यवस्था 

698. राज्य की जल-नीति, 3999 जून का परिचय दीजिए- 
उत्तर: इसमे सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को तथा बाद में सिंचाई, विद्युत- 
उत्पादन व उद्योग को दी गयी है। इसके अलावा निम्न बातों पर बल दिया गया 
है. (0) शहरी व ग्रामीण आवश्यकताओ दोनो पर पूरा ध्यान दिया जायगा, (#) 
जल-सखोतो को हानि न हो, (॥॥) काश्तकारोका सहयोग लिया जायगा, (#) 
सिचाई के जल का उचित वितरण किया जायगा, (७) जल की दरो को क्रमश 
बढाया जायगा (४४) जेल का परीक्षण व रख-रखाव किया जायगा, आदि | 

699, राजस्थान सरकार का ए५ए? की त्तीसरी व चौथी इकाई के सम्बंध में 
न्यूक्लियर पावर निगम (४०८) से क्या समझौता हुआ है? 
उत्तरःराजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (२५४००) की तीसरी व चौथी इकाई से 
पूरी बिजली राजस्थान को 2 78 रु प्रति यूनिट पर दी जाएगी, जिसमे प्रति वर्ष 

8 पैसे की वृद्धि होगी । यह समझौता 5 वर्ष के लिए किया गया है। पहले केवल 
86 मेगावाट (विद्युत-क्षमता का 9 56%) बिजली मिलने की चर्चा थी, लेकिन अब 
पूरी 440 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिल सकेगी। 

7२४४? की तीसरी इकाई जून 2000 मे पूरी हो चुकी है, तथा चौथी इकाई के 
दिसम्बर 2000 तक पूरी होने का अनुमान लगाया गया था। 

700. राज्य में एकल-खिडकी-सेवा (59902 99009 5९१८८) से क्‍या तात्पर्य है? 
उत्तर: इस स्कीम के माध्यम से उद्यमकर्त्ताओ को विभिन्‍न प्रकार की औद्योगिक 
सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध की जायेगी, जो औद्योगिक-प्रोत्साहन-ब्यूरी 
(87) नामक सस्थान के माध्यम से मुहय्या की जायेगी । 

704. राज्य में किस नहर के आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है ? 


(अ) गंग नहर (ब) इन्दिरा मांधी नहर 

(स) कंवरसेन लिफ्ट नहर (<) इनमें से कोई नहीं (अ) 
702. राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना अंश पशुपालन क्षेत्र से 

प्राप्त होता है ? हे 

(अ) 9% (ब) 7% 


(स) 3% (द) १5% (अ) 
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703. 


704. 


705. 


706. 


707. 


708. 


70. 


7], 


742. 


783 


जनगणना १99॥ के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का 


घनत्व सबसे कम रहा- 

(७ जेसलमेर (69 झुँझनू 

(०) उदयपुर (0) अजमेर 

राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थित है-- 

(७) जयपुर 0७ झुँझत्‌ 

(0) अलवर (0) सेवर 
रणथम्भौर स्थित है-- 

६) भरतपुर (9) अलवर 

(०) सवाईमाथोपुर (0) झालावाड़ 
खेतड़ी जाना जाता है-- 

(0) कोयला खान (0) ताम्र परियोजना 
(०) जिंक स्मेल्टर प्लांट (0) संगमरमर पत्थर 
इवेत क्रान्ति का सम्बन्ध है-- 

(७) खाद्यान प्रसंस्करण 

(०) ऊन उत्पादन 


(०) दूध उत्पादन 
(6) बकरी के बालों का उत्पादन 


शध्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केच्ध स्थित है-- 
(0 अलवः (0) बाड़मेर 
(०) बीकानेर (0) जैसलमेर 

» 'ग्रीष्मकालीन त्यौहार” राजस्थान में मनाया जाता है-- 
(9) जयपुर (0) जोधपुर 
&) पुष्कर (6) माउन्ट आबू 
99] में जिस जिले मे साक्षरता दर सबसे कम रही, वह है-- 
(9) जयपुर (0) झँझनू 
(०) सीकर (0) बाड़मेर 
राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क-कहाँ है-- 
(७) जोधपुर (0) बाड़मेर 
(0) जैसलमेर (6) जालौर 
नकक्‍्की झील स्थित है-- 
(9) माउन्ट आबू (09) उदयपुर 


(० जैसलमेर (0) बीकानेर 


(9) 


(भरतपुर ) (8) 


(०) 


(9) 


(९) 


(०) 


(7) 


(१) 


(०) 


(8) 


74. 


76. 


॥8% 


78. 


प्र9. 


420. 


424. 


422- 


सजच्यान क्र अयप्यव्ष्या 


राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (07) कहाँ 


विकसित किया गया है-- 


(0 32 (0) 35 





(के भिवाड़ी (9 सातापुरा (जयपुर) 

(0७. कोटा (0) इनमें से कहां नहीं (0) 

राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है-- 

(2) क्षेद्रोय ग्रामोण चैक (9) राज्य सहेकारी बैंक 

(०) केन्द्रीय सहकारी बैंक (0) इनमें से कोई नहीं प्ले 
5. राजस्थान के वर्तमान वित्तमंत्री ह- 

(9) प्रधुम्त सिंह (0) हरीशंकर भाभड़ा 

(0 चन्दन मल वैद्य (0) इनमें से कोई नहों (१) 

राजस्थान में नबी पंजवर्षीय योजना की समय अवधि है--- 

(9. 990-॥995 (७) 996-200। 

(०0 995-2000 (9) 997-2002 (०) 

राजस्थान में 'जीवनधारा योजना का सम्बन्ध है... 

(०) गरीबों के लिए बीमा योजना 

(0) सिंचाई कुओं का निर्माण 

(०) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना 

(0) चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना (७) 

राजस्था7 के पड़ोस में राज्य है-- 

(0) गुजरात (0) मध्यप्रदेश 

(० हरियाणा (0) उपग्रेक्त सभो (०) 

राजस्थान की राजधानी है-- 

(0) जयपुर (09) जोधपुर 

(७) बीकानेर (0) भोलवाड़ा (श) 

बिड़ला समूह कहलाता है-- 

७) मारवाड़ी (७) पंजाबी 

(०) सिंधी (0) गुजराती (छ) 

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है- 

(9 प्रथम (0) द्वितीय 

(७) तृतीय (0) सप्तम प्णे 

[मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद ] 
राजस्थान में कितने जिले हैं-- 
(9 30 (9) 40 


(०) 
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23. निम्नलिखित जिलो में से किस जिले में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है-- 


724. 


726. 


ह/* (म 


728. 


729. 


730. 


734. 


732. 


733. 


(७) उदयपुर _) सीकर 

(0 चुरू (9) झालावाड़ (2) 
राजस्थान में किस जिले में प्रकृतिक गैस की अधिक सम्भावनाएँ हैं-- 

(७) कोटा (09) उदयपुर 

(० झुँशुनूं (8) बाडमेर (व) 

» 2000-0। में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे-- 

(0 25 (9 30 

७) 3॥ ७) ॥7 (०) 
बीसलपुर बांध परियोजना का सम्बन्ध है-- 

(9) बनास ददी से (0) माही नदी से 

(७ चम्बल नदी से (0) इसमें से कोई नहीं (७) 
सोनार किला कहाँ है-- 

(० बीकानेर सें (७) जैसलमेर में 

(० जोधपुर में (0) जयपुर में (७) 
मार्च 2004 के अंत तक राजस्थान में कितने कुएँ विद्युतीकृत हुए-- 

(४) 4.97 लाख (0) 6.8 लाख 

(०) 552 लाख (0) 5 68 ताख (७) 
खनन उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है-- 

(0 पहला (७) चौथा 

(0 दसवाँ (0) पाँचवाँ (9) 


हिन्दुस्थान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है-- 
(०७ भारत सरकार का 
(0) राजस्थान सरकार का 
(०) पंजाब सरकार का 


/ 


(0) उपरोक्त में से किसी का नहीं (बे 

राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है-- 

७) पुष्कर (0) भरतपुर 

(० जयपुर (0) उदयपुर (०) 

*पदुओं की हवैली' है-- 

0) जझुँचुन में 6) शामगढ़ में 

(0 जैसलमेर में 6) जयपुर में (् 
सन्‌ 200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात हैं: 

6) 922 महिलाएं, 000 पुरुष (0) 933 महिलाएँ, 000 पुरुष 


(0 950 महिलाएँ, 000 पुरुष ७) 900 महिलाएँ, 000 पुरुष (७) 


है।५ 


734. 


है 4८ 


736. 


737. 


738. 


739. 


740. 


शजस्थाव की अर्थव्यवस्था 
श्वेत क्रान्ति का सम्बन्ध है-. 
(०) दूध उत्पादन 
(0) खाद्य प्रसंस्करण 
(.) ऊन उत्पादन 
(0) बकरी के बालों का उत्पादन (2) 


सन्‌ 200। में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक 
रहा-- 

(0 अजमेर (9) कोदा 

(0) जयपुर (0) उदयपुर (९) 
चालू कीमतों पर राजस्थान में 2000-0 के लिए प्रति व्यक्ति आय होने का 
अनुमान रहा--( संशोधित ) 


(2) 2570 रुपए (0) 39,045 रुपए 

(०) ॥2.500 रुपए (6) 9,950 रुपए (श 
अम्बल घाटी परियोजना से सम्बन्धित राज्य हैं-.. 

(0) राजस्थान, मध्य प्रदेश (७) राजस्थान, पंजाब 

(०) राजस्थान, हरियाणा (0) इनमें से कोई युग्म नहीं. (8) 


'जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है--. 
(0) सोपटवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में 

(0) हार्डब्ेयर कॉम्पलेक्स के रूप में 

(७) लेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में 


(0) हेन्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (्छे 
'पीरामल समूह का सम्बन्ध है-- 

(0 कोल ले 0) बगड़ (चुन) से 

(७ पिलाबी (झुँझुनूँ) से (७0) जयपुर से (ण) 
राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है- 

७) जालोढ (#एशंशे) मिट्टी (०) रेतीली मिट्टी 


(०) भूरी मिट्टी (0) काली मिट्टी () 
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74. 


742. 


उबउ, 


744. 


745. 


प46. 


347. 


748, 


749. 


वर्ष 200। की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे महिला साक्षरता प्रतिशत 

क्या है: 

(052.% . (0)2044% (०३9 42% (9)4433% (6) 

वर्ष 200 की जनगणना के अनुसार राजरथान की जनसंख्या क्‍या हैः 

(9)440 करोड (9)565 करोड. (०३40 करोड (6)72 करोड ७) 

गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान हैः 

(9) प्रथम (0) चतुर्थ (०) दशम (0) पचम (के 
[क्रमश उत्तरप्रदेश, पजाब हरियाणा, मध्यप्रदेश व राजस्थान] 

राज्य में खारे पानी की सबसे बडी कौन-सी झील हैः 


(४) पचमद्रा झील (०) सामर झील 

(०) रामगढ झील (9) गवकी झील ७) 
वर्ष 200 में राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व क्‍या है? 

(0) 65 (8)29 (०205 (6) 522 (9) 


जनगणना 200 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिग-अनुपात 
सर्वाधिक रहाः 


(9) अजमेर. (०) झुझ्ुनू (०) डूँगरपुर (09)अलवर (० 
[02] 

नीली क्राति का सम्बंध हैः 

(७) ऊन उत्पादन 0) दुग्ध उत्पादन 

(०) मछली उत्पादन (9) खाद्य प्रसस्करण (०) 


सेवण घास निम्न में से किस जिले में विस्तृत रूप से पायी जाती हैः 
(४) बाडमेर (०) बीकानेर (०) जैसलमेर (9) जोधपुर. (०) 
राज्य का टेक्सटाइल सिटी हैः 

(9) कोटा (09) अलवर (०) भीलवाडा (9) जयपुर (०७ 


). पोल्टी-फार्म कहाँ स्थित है; 


(9) जोधपुर मे. (0)कोटा मे (०जयपुर मे... (0) बीकानेर मे (०) 


» राजस्थान में दूसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (#एश?) विकसित 


किया गया है-- 
(9) जयपुर मे. (9) कोटा में (०) जोघपुर (बोरानाडा) (०) मिवाडी में. (०) 


.. प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना निम्न मे से किस स्थान पर हैः 


६) भिवाडी (0) रामगढ़ (०) जालीपा (79)जालोर 0) 


, केवलादेव-घना नेशनल पार्क स्थित है: 


(७) जोधपुर (9) बाडमेर (०) जालोर (5) भरतपुर. (०) 
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754. मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना में कित्तने जिलों को सम्मिलित किया गया 
है. 


(४) एक (0) तीन (०)दो (6) चार (्णे 

प55. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम की स्थापना किस, 
-वर्ष हुई: _ कर 

|. (9969 (0) [979 (०१98] (9)90 ७) 
456. सेन्‍्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) स्थित हैः 

(४) जयपुर (0) उदयपुर (०) जोघपुर (0) बाडमेर. (0) 
ब57. किराडू मन्दिर स्थित हैः पता 

(४) जोधपुर मे. (७) बूँदी मे (०) बाडमेर मे (०) कोटा मे. (0) 


458. राजस्थान मे दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हैः 

(७)2002-2007. (0)997-2000. (0992-]99 .. (6)990-995 (9) 
759. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआः 

(095 (0) 95 (०9%8 (0%2 कण 
460. राष्ट्रीय मरुर्थल पार्क कहाँ है 


६) जोधपुर (9) बाडमेर (० जैसलमेर. (जालोर 0 _. 


य6. समन्वित वानिकी विकास एवं वायो-डाइवरसिटी परियोजना किसके द्वारा 
संचालित की जायगी?े 


22774 सरकार द्वारा (9) जे बी आई सी जापान द्वारा 

नी का सहायता रेस (4) सीडा स्वीडन द्वारा (0) 
व62. बरसात मे रंज़स्थानजें>कितने जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है? 

(2 ५ (७)3+ ऐ (०३० (0) 29 0) 
463....्रज्य की ् लेफ्ट नहैरी) में पानी अधिकतम कितनी ऊँचाई तक उठाया 

सकता छै?ट ६ 

(हे 0 (छे7। (०065 मीटर (5)60 फुट. (0) 

ला किस राज्य-युग्म से सम्बन्ध है? 
(0) राजस्थान-मध्यप्रदेश 

(७) राजस्थान-उत्तरप्रदेश (0) राजस्थान-पजाब (७) 
465. राजस्थान में पावर क्षेत्र सुधार-अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 

()998 (७) 992 (०999 (02000 (जे 


6. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन के बाद निर्मित पाच रवतंत्र 
क्ृम्पनियों के नाम बताइए- 
हे राज्य विद्युव उत्पादन निगम लि.. रा राज्य विद्युत्त प्रसारण निगम 
नउ्ता सि., जयपुर विद्युद वितरण निगम लि, अजमेर विद्युत वित्तरण निग्रम लि तथा 
ज़ोधपुर विद्युत वितरण निगम लि ! 


46। 


परिशिष्ट: 800 वस्तुनिष्ठ व लष्ठ प्रश्नोत्तर 769 


767, 


768, 


उत्तर: 


769. 


770. 


॥7% 


६22 


उत्तर: 


प73. 


774. 


उत्तर. 


राजस्थान मे पावर सप्लाई के मुख्य स्रोत हैः 

(9) कोटा व सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लान्ट्स (तापीय सयत्र) 

(9) माही हाइडल प्रोजक्ट (जलविद्युत्‌ परियोजना) 

(९) भाखडा व्यास चम्बल व सतपुडा प्रोजेक्ट 

(9) सभी (9) 
राजस्थान की केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओ के नाम लिखिएः 
राजस्थान परमाणु ऊर्ज्ण सण्त्र, सिगरौली रिहन्द अन्ता औरेया नरौरा दादरी 
गैस, ऊँचाहार तापीय व टनकपुर सलाल चमेरा एव उरी जल परियोजनाए। 
गैर-परम्परागत ऊर्जा का स्रोत छांटिए-- 

(७) बायोमास पावर (७) बायु पावर (०) सौर्य ऊर्जा ६6) सभी (०) 
राजस्थान में मार्च 2002 के अन्त में रेलमार्ग की कुल लम्बाई लगभग 
कितनी थी ? 

(७) 5894 किलोमीटर (9) 6926 किलोमीटर 

(०)4926 किलोमीटर (0) 9526 किलोमीटर () 
श्यर्गजयती ग्राम स्वरोजगार योजना (5559) मे प्रोजेक्ट लागत पर सामान्य 
सब्सिडी का अनुपात बताइएः 

(3)50% (00)975% (०0३0% (9)25% (७ 
वर्तमान में मरु-विकास-कार्यक्रम व सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के जिले 
बताइए: 

मरु-विकास-कार्यक्रम के 6 जिले। सूखा प्रभावित क्षेत्र-कार्यक्रम के ।। जिले। 
राजस्थान मे दिसम्बर 998 से नवम्बर 2003 के बीच पाँच वर्षो मे विद्युत-क्षमता 
का कितना विस्तार अनुमानित है? 

(9) 750 मेगवाट (७)750 मेगावाट 

(०) 2750 मेगावाट (0) कोई नही (0) 
राज्य सरकार गगा एवं उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्‍त्त जल को 
राजस्थान में लाने के लिए कौनसी नहर बनाने के लिए प्रयासरत है? 


इसके तहत गगा की सहायक नदी शारदा से 370 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क नहर 
बना कर पानी को यमुना नदी मे डाला जाना प्रस्ताविद है। इसके पश्चात्‌ 502 
किलोमीटर यमुना-राजस्थान सम्पर्क नहर राजस्थान मे बहेगी और इसके 
अन्तिम छोर से राजस्थान -सावरमती-लिक निकलेयी, जो राजस्थान में 69] 
किलोमीटर लम्बाई मे बहेगी। इस नहर से हनुमानगढ, बीकानेर, जोधपुर, 
जैसलमेर, बाडमेर व सिरोही जिलों मे सिचाई की सुविधा एवं पेयजल कक 
आपूर्ति हो सकेगी। 


.. राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना कितने प्रमुख शहरों के समग्र 


विकास में मदद देगी? 


770 


776. 


८४५ 


य78, 


779. 


780. 


78, 


782, 


उत्तर: 


783. 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(४) ॥0 शहर (0७)6 शहर (०0३ शहर (9)8शहर. 0) 
राज्य में बायो-टेक्नोलॉजी-पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? 
(9) सीतारामपुरा (0७) बोरानाडा 

(०) सोतानाला (१) इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों मे. (0) 


राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी-अनुप्रयोग केन्द्र की रथापना कहाँ की जायगी? 

(४) जयपुर मे... (७) जोघपुर में (७) कोटा मे (6) अजमेर मे. ७) 
(विज्ञान उद्यान, जयपुर में) 

आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ रथापित किया जा रहा है? 

(9) जयपुर (9) बीकानेर (० जोधपुर (9) कोटा (छे 

अब राज्य में कुल-प्रजनन दर (पर) 2.] (बच्चे प्रति महिला) का लक्ष्य कब 

तक प्राप्त किया जा सकेगा? 

(9)200 (020 (9206 (3)2048 (0) 

राज्य में 0 किलाग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क गेहूँ, निराश्नित वृद्ध 

व्यक्तियों को (जिन्हें पेशन नहीं मिलती) किस स्कीम के तहत दिया जाता है? 


(0) अन्त्योदय अन्न योजना (0) अन्नपूर्णा योजना 

(०) खाद्यान्न बैंक योजना (0) सभी के तहत (0) 
नया सहकारिता अधिनियम कब से लागू हो यया है? 

(9) 4 नवम्बर, 2000 (0) 4 नवम्बर, 200] 

(०)4 नवम्बर, 2002 (0) अभी नहीं (७ 


यर्ष 2003-2004 के रेल-बजद में राजस्थान को छः नई एक्सप्रेस गाड़ियाँ 

पिली थीं जो इस प्रकार थीं : 

() जयपुर से सियालदाह (साप्ताहिक) (वाया दूँडला) 

(४) जबलपुर से कोटा (्रतिदिन) 

(9 जयपुर से उदयपुर (प्रतिदिन) (वाया अजमेर-चित्तौडगढ) 

(05) अजमेर से मुम्बई सेन्द्रल (सप्ताह मे तीन दिन) 

(५) बीकानेर से सिकन्दराबाद (सप्ताह मे एक दिन) 

(४) जोधपुर से तिरुवनतपुरम (सप्ताह मे एक बार) (वाया गुडगाँव) 

राज्य की नर्वी योजना (997-2002) मे वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से कम 

क्‍यों हुआ? 

(9) केन्द्र से करो मे मिलने वाली राशि का आकलन गलत लगाया गया था, 

(७) बाहरी सहायता परियोजनाओ के लिए अनुमान से बहुत कम राशि मिली थी, 

(2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ का राज्य को हस्तान्तरण न होने से कम राशि मिली 
थी, 


(0) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अतिरिक्त भार पडा था, 
(७) सभी (छे 


परिशिष्ट:500 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर का 
784, राजस्थान में राजस्व-व्यय का सर्वाधिक अंश किस एक मद पर किया जाता है? 
* (9) पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं पर 
(0) चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर 
(० सिंचाई, बाढद-नियंत्रण व ऊर्जा पर 


(0) शिक्षा, खेल, कला द संस्कृति पर (9) 
785. निम्न में से सबसे ऊँचा पहाड छांटिए:- 

(४) पालखेडा. (9)जयराज (०) अचलगढ (0) देलवाडा. (9) 
१86, राजस्थान के वह जिला-युग्म छांटिए जहां भूमिगत जत-स्तर नहीं गिरा है? 

(४) जयपुर-कौटा 0) पाली-सिरोही 

(0) गंगानगर-झालावाड (0) चित्तीडगढ-डूँगरपुर (०) 
787. उम्मेदसागर बांध किस रथान रो सम्बद्ध है? 

(0) उदयपुर. (9) कोटा (०) बांसवाडा (9)मीलवाड़ा. (७) 


788, लूनी नदी की सहायक नदी बताइएः 
(0) कोठारी._ (0) गम्भीर (०) जवाई (9) सोम (० 
789. सबसे लम्बी नदी छांटिएः 
+(9) माही (0) लूनी (०) बनास (9)चम्बल.. (0 
790, राजस्थान में समस्याग्ररत मिट्टी की जाँच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 
(0) गंगानगर में (७9) जोधपुर मे... (0)अजमेर मे. (6) नागौर में. ७) 
70१, सोम -कमला-अम्बा परियोजना किस जिले से सम्यन्धित है? 
(9) चित्तौडगढ (७) बूदी (०) डूँगरपुर (0) उदयपुर (७0) 
792. राजस्थान में मिनी सीमेंट संयंत्रों के स्थान लिखिए : 
उत्तर: पिण्डवाडा (सिरोही). आबूरोड, कोटपुतली, आदि । 
793, राजस्थान में रेलवे दैगनों का कारखाना कहाँ स्थित है? 


(9) भिदाडी (०७) अलवर (०) भरतपुर (७) कोटा (णे 
794, 'सन-सैट* के दृश्य को निहारने के लिए पर्यटक को किस नगर में जाना 
चाहिए? 


(७) जयपुर (0) जोघपुर (०) माउण्ट आबू (4) आबू रोड (०0 
795, गरासिया जनजाति के लोग किस इलाके में पाये जाते है? 


(७) उदयपुर (0) डूँगरघुर (०) बासवाडा (9) आबू रोड (७9 
१496. राजस्थान से किन वस्तुओं के निर्यात की अधिक सम्भवनाएं है? 

(४) जेम्स एण्ड ज्यूलरी (०) दरिया 

(४) गलीचे (9) सीमेट (()] 
797. राजरथान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? 

(० बीकानेर. (0) जोघपुर (०) उदयपुर (8) कोटा (०) 


इक 


हि 
798. पिछले दो दशकों में राजस्थान में अकाल से 40 हजार से अधिक गाँव किस 


चर्ष प्रभावित हुए ? 

(9) 987-88 (७) 2000-07 

(०) 200-02 (3) 2002-03 

(०) कभी नहीं (0) (40990) 
799. पिछले दो दशकों में ग्रज्य में अकाल के कारण सबसे अधिक भू-राजस्व 

निलंबित किस वर्ध किया गया ? 

(७) 986-87 (9) 987-88 

(०) 993-94 (9) 2002-03 


(लगभग 7.5 करोड़ रु.) (0) 


800. 0) मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित 2004-05 के 
अजट में सबसे नयी घोषणा क्‍या मानी जायगी ? 


(७) 2004-05 की वार्षिक योजना का आकार 703। करोड़ रु. प्रस्तावित करना; 


(७) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक तैयार करके 5-7 वर्ष में 
राजस्व-घाटे को समाप्त करने पर जोर; 


(०) गेजगार के अवसर बढ़ाने पर अधिक बल; 


> 


(0) समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण पर जोर; (0) 
(४) 5 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा घोषित 365 
दिन की कार्ययोजना की मुख्य बातें क्या हैं ? 


उत्तर: मुख्यमंत्री ने स्ववंत्रवा दिवस पर राजस्तरीय मुख्य समारोह में 365 दिन की कार्य 
योजना घोषित कमी है जिसमें ज्यादातर बजट-भाषण में शामिल कार्यक्रमों को 
शामिल किया गया । इसमें रोजगार-संवर्धन, कृषिगत विकास, स्वास्थ्य-कार्यक्रम 
च पिछड़ी जातियों के कल्याण पर बल दिया गया है । 


कार्यक्रम की विभिन मुख्य बातें इस प्रकार हैं 
कह 80 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार 
ह पचास विशिष्ट प्रसृति केद्र 
हर. साधनहोन बालिकाओं के लिए ' आपकी बेटी” योजना 
का 25 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन 
बह. कृषि कार्य के दौरान मौत पर अधिक सहायता 
ह. किसान जीवन कल्याण कोष 
हक. चार नए सहकारी केंद्रीय चैंक 


रबी की फसल के लिए आठ घण्टे बिजली 

50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण 

उद्योगों में 30 लाख को रोजगार 

हैण्डलूम बुदकरों के लिए बीमा योजना 

जोधपुर, कोय व श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क 

रुण्ण उद्योगों के लिए विशेष पैकेज 

१66 नए प्राथमिक विद्यालय 

43॥5 विद्यालय क्रमोन्नत 

१236 राजीव गांधी पाठशाला प्रा. वि. बनेंगी 

स्कूलों में 32 हजार से अधिक शिक्षक व हैड मास्टर कौ भर्ती 
निजी विश्वविद्यालय के लिए कानून 

अजा-जजा के दो लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति 
वृद्धजन नीति व वृद्धों को रोडवेज बसों के किराये में 30 फोसदी की छूट 
कर्मचारी तबादला नीति के लिए तीन मंत्रियों की उपसमिति 
365 मेगावाट बिजली का उत्पादन 

अजमेर जिले को फ्लोराइड नियंत्रण पर 26 करोड़ खर्च होंगे 
दूदू-बीसलपुर योजदा का काम शुरू होगा 

जयपुर-बीसलपुर योजना के लिए 59 करोड़ का प्रावधान 


मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की सुविधाओं के लिए 386 लाख रु. का 
प्रावधान 


राजस्थान विकास सेवा, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन 
4। थाना भवनों का निर्माण 

जयपुर में साइंस सिटी व संभागीय मुख्यालयों में साइंस पार्क 
माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में उपभोक्ता व साइंस क्लब 


कार्ययोजना के मात्र वायदों कौ बज़ाय इनको निभाने पर व इनके क्रियान्वयन पर 
ध्यान केन्द्रित करना होगा । उसी से इनकी सफलता का मूल्यांकन हो पायेगा । 


